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समपंण है 
सत्य और अहिंसा के चरणों में 
जिनकी भावना ने कांग्रेत का भारय-सश्बालन 
किया है और जिनके लिए हिन्दुस्तान के 
असंख्य पुत्र-पृत्रियों ने खुशी-खुशी 
अपनी मातृभूमि की मुक्ति के 
लिए महान्‌ त्याग और 
बलिदान किये हैं । 





लेखक की ओर से 


कोई उद्देश निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मेने नही उठाया 
था। इस वर्ष ओऔष्म-ऋतु मे बेकारी की घडियो में कलम-घिसाई करते-करते यह 
ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया। बात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने 
किसी दूसरे भामले में मुझसे योही एक बात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी 
के हारा राष्ट्रपति को इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गईं। राष्ट्रपति ने यह 
मामला कार्ये-समिति मे पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके 
लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निदरंक वाक्य दिये हुए हे उनपर विहृगम- 
दृष्टि डालने से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी। प्रथम तीस वर्षो के 
इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नही था। इसीलिए इस काल की 
चघटनाओ का वर्णन विषय-वार और व्यक्ति-वार किया गया हैं। हा, पिछले बीस 
वर्षों का विवरण साल-ब-साल दिया गया है । 

भिन्न-भिन्न अधिवेशनो के निवचय क्रमश उद्धृत नही किये गये है । क्योकि 
ऐसा करते तो पुस्तक का आधा आकार तो योही पूरा हो जाता | लेकिन इसके 
“ बिना भी पुस्तक आशातीत रूप मे बडी हो गई है। पुस्तक में दोष भी बहुत रह गये 
है। में उनसे अनभिज्ञ नही हूँ । योजना और छेखन की ये च्रुटिया ऐसी है कि अधिक 
अवकाद् मिकता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो इनमें कुछ कमी तो जरूर 
की जा सकती थी। परन्तु काम बहुत ही थोडे समय में करना पडा, और जल्दी में 
कोई काम अच्छा भी नही होता । फिर भी बहुत थोडे समय मे ही राष्ट्रपति इस 
पुस्तक को दो बार पढ गये है । इस प्रकार उन्हे पुनरावृत्ति और सशोघन के कार्य 
में जो परिश्रम करना पडा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ 
होना चाहिए। काग्रेस के प्रधान-मत्री आचाये कृपछानी को भी इसपर कम परिश्रम 
नहीं करना पडा और मन्नी श्री कृष्णदास को छापन के लिए सारी सामग्री तैयार 
करने का कठिन कार्य करना पडा है । अत. वे भी देश के धन्यवाद के पात्र है। 


१२ दिसम्बर, १६३५ |) पद्टामि सीतारामैया 


सम्पादक की ओर से 


हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवाबू ने मुझे पत्र-द्वारा सूचित किया 
था कि डॉ० पट्टाभि सीतारामैया-लिखित कांग्रेस के इतिहास (8707ए ०६ ४6 
(.0787655) का हिन्दी-सस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डरू-द्वारा प्रकाशित किया जाय, 
इधर भाई श्री देवदासजी गाधी ने प्रेम-पूर्वक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार 
करने की जिम्मेवारी मे खुद लू। मेरा काग्रेस-भकक्‍त हृदय इस आग्रह को भला कैसे 
टार सकता था ? जिम्मेवारी ले तो छी, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया 
तैसे-तैसे बाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकार की कठिनाइयो से घिरता गया और 
यवि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के छिए 
न दौड पडते, तो दो महीने के अन्दर इतनी वडी पुस्तक का अनुवाद और 
प्रकाशन असम्भव होता। ईइवर को धन्यवाद है कि अनुवाद समय पर तैयार हो 
गया है। 

अनुवाद को सरलर, सुबोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेष्टा की 
गई है । फिर भी मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है। में नही समझता 
क यह अनुवाद इसमें अपवाद हो सकता है । 

भूल अग्नेजी प्रति थोडी-थोडी करके मिलती रही है---इसलिए सारी पुस्तक 
को अच्छी तरह पढ जाने पर अनुवाद करनें में जो सुविधा मिरू सकती थी वह 
नही मिली । यहां तक कि अनुवाद का कितना ही अश छप चुकने पर महासमिति 
के दफ्तर से कुछ सशोधन मिले और अभीतक मिलते चले गये, जिनमे से कुछ को तो 
चिप्पिया लगा-छूगराकर भी जोडना पडा है। समय कम मिलने के कारण मूल की यत्र- 
तत्र पुनरक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। में मानता हूँ कि यदि समय 
अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी वन सकती थी और यह अनुवाद भी 
इससे वढकर हो सकता था। इन तमाम कठिताइयो और जसुविधाओ के रहते हुए भी, 
पुस्तक का अन्तरग और बहिरग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है । 

पुस्तक के गुण-दोषो के सम्बन्ध से कूछ कहने का मुझे अधिकार नही । 
यह मेरा काम है भी नही। मेरे जिम्मे हिन्दी-सस्करण तैयार करने का काम 
था--बह यदि पाठको के लिए सन्तोष-जनक निकला तो में अपनी जिम्मेवारी से 
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बरी हुआ । जल्दी के कारण इस संस्करण में जो च्रुटियां रह गई है उन्हें दूसरे 
संस्करण में दुर करने का यत्न किया जायगा | 

में अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तव्य को समाप्त 
नही कर सकता । सबसे पहले मुझे भाई मुकूटविह्ारी वर्मा और प्रोफेसर गोकूछ- 
लालजी असावा का नामोल्लेख करना चाहिए, जिनकी [विहुमूल्य सहायता भीर 
जी-तोड़ परिश्रम के विना यह संस्करण किसी प्रकार तैयार नही हो सकता था । 
इसी तरह भाई रामनारायणजी चौधरी (अध्यक्ष, राजस्थान-हरिजन-सेवक-सघ), 
श्री रुद्रनारायणजी अग्रवाछ, नाई क्ृप्णचन्द्रजी विद्यालंकार (सम्पादक साप्ताहिक 
अर्जुन) श्री हरिदचन्रजी गोयछ और भाई विवचरणछालजी गजर्मा से भी 
समय-समय पर वडी सहायता मिली, जितका कृतजता-पूर्वक उल्लेख करता मेरा 
क्तेव्य है। , 

“हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाद्क की ओर से 
धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता 
के साथ थोड़े समय में छापने क्री सुविधा मण्डछ को कर दी। वे सव सज्जन 
भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्‍्होने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार करने मे 
सहायता पहुँचाई । 

भुक्े विव्वास है कि यह इतिहास, काग्रेस का यह पृण्य-स्मरण, काग्रेस- 
माता का यह दृध पाठकों के जीवन को पवित्र, तेजस्दी तथा वबलिप्ठ वनायेगा और 
उन्हें स्वाधीनता की वल्िवेदी पर अपने आपको चढाने की स्फूर्ति देगा । 


बन्दे-मातरम्‌ ! 
गांधी-आशरम 
हण्दुडी (अजमेर), हरिभाऊ उपाष्याय 
१५४ दिसम्बर १६३५ 


दूसरे संस्करण का वक्तव्य 


कांग्रेस के इतिहास का पहला सस्करण किस जल्दी और परिस्थिति में 
निकाछा गया था, यह उसमें बताया जा चुका है । मित्रों की सहायता और ईदवर 
की कृपा से हम उसे समय पर सर्वे-सावारण के सामने रख सके, यह हमार लिए 
बहुत बडी बात थी । लेकिन काग्रेंस तो इतनी वही संस्था है कि हमने उसकी 
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“जो ढाई हजार प्रतियां छपवाई थी वे बहुत कम साबित हुईं, और छपते के साथ 
ही न केवछ वे सबही समाप्त हो गईं बल्कि वहुत-सी मांग बनी ही रही । उत्सुद 
पाठकों के तकाजे और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे | इधर जिन-जिननं 
पुस्तक देखी, छोटे से लेकर बडे-बडो तक ने, उसको सब तरह सराहा और हमे 
जल्दी दूसरा सस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया | फलत , लखनऊ- 
कांग्रेस के इस शुभावसर पर, हम उसका दूसरा सस्करण उत्सुक पाठको के 
सामने पेश करते है । 

हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको बहुत बारीकी रे. 
संशोधित किया जाय, छेकिन काम इतना बडा था और समय इतना कम कि 
यह सम्भव नही हुआ | फिर भी श्री हरिभाऊजी ने एक बार सारी किताब को 
दोहरा लिया है और यथावसर कुछ संशोधन भी किये है। प्रूफ मे तो पहले भी 
सावधानी रखी गई थी, इस बार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है । इस प्रकार 
पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायेगे | हमें आशय है कि जैसे पहल. 
सस्करण हाथो-हाथ बिका था चैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम 
ज्ीक्ष नये संस्करण को लेकर उपस्थित होगे । 


भकाशक 


अस्तावना 


हमारी राष्ट्रीय महासभा (काग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहलें-पहल, कूछ 
थोडे-से प्रतिनिधियों की उपर्स्थिति में, बम्बई मे हुई थी। जो छोग वहा उपस्थित 
थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहे जा सकें, परन्तु थे सच्चे जन-सेवक | 
बस, तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है। 
यह ठीक है कि आरम्भ में इसका रूक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन हमेशा इसने शासन 
के ऐसे प्रजातन्नी रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेवार हो 
और जिसमे इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियो एवं श्रेणियों का प्रति- 
निधित्व हो । इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि 
ब्रिटिश-राजनीतिज्ञत। और ब्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे उठेगे और ऐसी 
सस्थाओ की अस्थापना करेंगे जो सचमुच प्रातिनिघिक हो और जिनसे भारतीय 
जनता को भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन करने का अधिकार मिले । 
कांग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और 
भाषणों से ही भरा हुआ हूँ । काग्रेस की जो मागे है वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप 
में हे, जिनमे यह सुझाया गया हैं कि क्‍या तो सुधार होने चाहिएँ और कौनसी 
आपत्तिजनक कार्रवाइया रद होनी चाहिएँ, और उन सब का आधार यह आजा 
ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पालेमेण्ठ को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों 
की इच्छा का भक्वीभाति पता लऊूय जाय तो वे ग़लूतियो को दुरुस्त करके अन्त में 
हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत वखशीश दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और 
इस्लैण्ड मे ब्रिटिश-सरकार ने जो कारंबाइया की उनसे यह आज्ञा और विश्वास 
धीरे-धीरे पर सम्पूर्ण रूप में नष्ट हो चुके है । ज्यो-ज्यो हमारी राष्ट्रीय जागृति 
बढती गई त्यो-त्यो ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया । 
ब्रिठिश-शासन की सदिच्छाओ पर प्रारम्भ मे हमारा जो विश्वास था उसमें छॉर्ड 
_कर्जेन के, जिन्होने बगला को विभकत कर दिया था, शासनकाल में घक्का रूगा। 
इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महान्‌ आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में 
उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की रूहर का ही द्योतृक था, जोकि वीसवी सदी के 
आरम्भ से रूस पर जापात की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओ से कुछ कम 
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प्रभावित नही थी | फिर भी अग्रेजो पर से हमारा विश्वास विकुकुल उठ नही 
चुका था; इसलिए महायुद्ध के समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि 
वग्-मग रद हो जाने से फिर सजीव हो गया था, और कूछ सारी परिस्थिति को 
अच्छी तरह न समझ सकते की वजह से, ब्रिटिद-साम्राज्य के सकट के समय उसे 
सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत 
ने इस सकट-कालछ में जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश्ष-राजनीतिश्ञो ने 
सराहता की, और भारतीयों के मन में यह आज्ा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध 
प्रत्यक्षतः राष्ट्रो के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त तथा प्रजातत्री-शासन को सुरक्षित 
करने के उद्देश से ला जा रहा है उसके फलस्वरूप भारत में भी उत्तरदायी-भासन 
की स्थापना हो जायगी। १९१७ में ब्रिठिश-सरकार की ओर से भारत-मन्त्री ने 
जो घोषणा की, जिसमे थोडा-थोडा करके स्वश्वासन देने का आद्वासन दिया गया 
था, उसपर हिन्दुस्तानियो मे मतभेद उत्पन्न हुआ; और जैसे-जैसे भारत-मत्नी व 
वाइसराय-द्वारा की गईं इस सम्बन्धी जाचों का परिणाम और उस विल का स्वरूप, 
जोकि आखिर १९२० में भारतीय-शासन-विधान (गवर्नमेण्ट भौफ डडिया एक्ट) 
बन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतभेद भी उत्तरोत्तर तीत्र होता चछ्ा गया । 
वि अभी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश- 
सरकार की जीत रही । तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि युद्ध के 
कारण यूरोप में ब्रिटिग-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न हो गई थी, युद्ध में उसके 
जीत जाने से, चूकि अब वह दूर हो गई है, हिन्दुस्तान के प्रति उसका रंख बदल 
गया है और पहले से कही ख़राब हो गया है। खिलाफत के मामले में जो कूछ 
हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति विदवास-घात कहा गया, और (देशव्यापी सर्वे- 
सम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विलो के स्वीकृत कर लिये जाने से, जोकि 
रौलट-विलो के नाम से मणहूर है और जिनके हारा जन-साधारण को स्वतत्र 
नागरिकता के मौलिक अधिकारों से वचित करनेवाली भारत-रक्षा-विधान की उन 
कठोर घाराओे को फिर से अमर में काने की व्यवस्था की गईं थी जिन्हें कि 
महायुद्ध के समय ढीला छोड दिया गया था, इस भावना को और भी पुष्टि और 
दृढ़ता मिली । इन बातों से स्वभावत वेक्षभर में जोरदार हलचल मच गई और 
दक्षिण-अफीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेडा व चम्पारन जिलो में जिस 
सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली वार महात्मा गांधी ने इन तथा 
अन्य शिकायतों से देश के भुक्ति पाने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्य 
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बश इस सिलसिले में पजाव और अहमदाबाद में जवता की ओर से कुछ उत्पात 
हो गये, जिससे लोगो के जाने-मारू का नुकसान हुआ और जालियाबाला-बाग- 
हत्याकाण्ड व पजाब में फौजी शासन के भीषण दुश्य सामने आये । स्वभावतः 
देशभर में इससे हलचल मच गई और रोष छा गया | इन दुर्घटनाओ की जाच के 
लिए.हण्टर-क/मेटी नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हलूचछ और रोष 
को श्ञान्त न कर सकी, उलटे पालंमेण्ट में उस रिपोर्ट पर जो बहस हुई उससे 
बह और भी प्रवकत हो गया | तब असहयोग-आन्दोलन छुरू हुआ । इसमे एक ओर 
तो सरकारी उपाधियो के त्याग और सरकारी कौसिलो, सरकार-द्वारा स्वीकृत 
दिक्षणालयो, अदालतो तथा विदेशी कपडे के बहिष्कार का कार्यक्रम रक्खा गया, 
और दूसरी ओर जगह-जगह काग्रेस-कमिटियो की स्थापना, काग्रेस-सदस्यो की 
भर्ती, तिलूक-स्वराज्य-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, राष्ट्रीय शिक्षणारयो 
की स्थापना, ग्रामवासियों के झ्गडे निपटाने के लिए पंचायतो की स्थापना तथा - 
हाथ की कत्ताई-बुनाई को पुनर्जीवित करते हुए ऋमश' सविनय-अवज्ञा और रूगान- 
बन्दी तक पहुँच जाने का कार्यक्रम रक्खा गया । काग्रेस-विधान में परिवत्तेंव करके 
फाग्रेस का लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से स्वराज्य-आरप्ति' रक्खा गया। 
इससे देशभर मे जागृति की लहर छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-चक्त 
जारी कर दिया। देखते-देखते १६२१ के अन्त तक हजारो स्त्री-पुरुष, जिनमे देह 
के कुछ अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता भी थे, जेलखानो में जा पहुँचे । सरकार के साथ 
समझौते की बातचीत भी चली, पर वह्‌ सफल न हुई। मगर इसी द्मियान युक्त- 
प्रान्त के चौरीचौरा स्थान में भयकर उत्पात हो जाने के कारण, वारडोली मे 
करबवन्दी के आन्दोकूनन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्थग्रित कर देना पडा। 
इसके बाद एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी वातें भी स्थगित कर दी 
गईं और काग्रेसवादी कौसिलो में प्रविष्ट हुए । 

१६२० के शासन-विधान के अमर की जाच के किए ब्रिटिव-पार्लमेण्ट ने 
जो कमीशन नियुक्त किया, जोकि साइमन-कमीणन के नाम से मशहूर है, उसमे 
हिन्दुस्तानियों के न रकखे जाने से देश मे फिर हलचल मची । तब, अन्य सार्वजनिक 
सस्थाओ के साथ मिलकर, कांग्रेस ने सरकार की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा 
शासन-विघान बनाया, जिसमें भारत का लक्ष्य ब्रिटिश-साम्राज्य कै अन्य उपनिवेगों 
के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेट्स) की प्राप्ति रक्खा गया | लेकिन सरकार ने 
इसका कोई पर्याप्त जवाब नही दिया। तब दिसम्बर १६२६ मे, रूहौर के 
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अपने अधिवेशन मे, काग्रेस ने अपना छक्ष्य वदलकर गान्तिपूर्णं और उचित उपायो 
से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्भ 
भे अनैतिक कानूनो की सविनय-अवज्ञा तथा कर-वन्दी का आन्दोछन सगठित किया। 
इसलैण्ड की सरकार ने एक ओर तो छन्दन में एक परिषद्‌ का आयोजन किया, 
जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामर्श देने के छिए कुछ 
हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवजना- 
आन्दोलन को कूचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीपण आई्डिनेन्सो-सहित दमनकारी 
उपाय अख्तियार किये गये । मार्च १६३१ मे सरकार की ओर से वाइसराय छॉड्ड 
अविन और काग्रेस की ओर से महात्मा गाथी के वीच एक सभभीता हुआ, जिसके 
फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थग्रित कर दी गई और १६९३१ के आखिरी दिनो में 
महात्मा गावी लन्दन में होनेवाली ग्रोलमेज-परिषद्‌ में शामिल हुए। लेकिन, जैसा 
कि खयाल था, इस परिषद्‌ से कोई नतीजा हासिल महुआ और १६३२ की 
शुरुआत मे ही कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पडा, जो १९३४ तक 
चलता रहा। १६३४ मे वह फिर स्थगित कर दिया गया । १९३० और १६९३२ इन 
दोनो वार के आन्दोलनो में हजारो स्त्री-पुरुष और वच्चे तक जेलो में गये, छाठी- 
प्रहार तथा अन्य प्रकार के कष्टो को उन्होने सहा, और अपनी सम्पत्ति का नुकसान 
भी वर्दाइत किया । वहुत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड पर चलाई गईं गोलियों के 
कारण, भारे भी गये। सत्याग्रहियो ने इस अवसर पर अपने सगठन और कप्ट-सहन 
की अद्भुत' शक्ति का परिचय दिया और भारी-से-भारी उत्तेजनाओं के बीच भी, 
कुछ मिलाकर, पूरी तरह अहिसक ही रहे । काग्रेस-सगठन' ने सरकार के भारी 
आक्रमण के वावजूद कायम रहकर सिद्ध कर दिया कि वह निर्जीव नही है और 
अपने को समयानुकूल बनाने की उसमे पर्याप्त क्षमता है । यह ठीक है कि देश का 
जो रूक्षय है वह पूर्ण स्व॒राज अभी हमे प्राप्त नही हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नही कि 
देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा है । 

कराची के अधिवेणन में काग्रेस ने एक प्रस्ताव-दारा सब भारतवासियों को 
उनके कुछ मौलिक अधिकारों का आदवासन दिया हैँ और देश के सामने एक 
आर्थिक एवं सामाजिक काय्येक्रम प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पप्ठ कर दिया गया 
है कि जन-सावारण के शोषण का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि 
राजनैतिक स्वतत्रता में भूखो मरनेवाले करोड़ो छोगो की वास्तविक जार्थिक 
स्वतंत्रता का भी समावेञ हो, और भाषण, सम्मि्नन, जान-माल, वर्म तथा 
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अन्तरात्मा के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा 
कर दी गईं है। यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानो में काम 
करनेवालो के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी 
भझंगडो के फैसले के लिए उपयुक्त सगठन और वुढापे, वीमारी व बेकारी के आर्थिक 
सकटो से सरक्षण तथा मजदूर-सघ बनाने के उनके अधिकार को कायम रखने के 
रूप से उनके हितो का खयाल रक्षा जायगा। किसानो को इसने आइवासन दिया 
है कि यह ऊगान-माछूगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक ज॑मीनो की 
छगान-मालगुजारी माफ कराकर तथा छोटी-छोटी ,जमीनो के मालिकों को उस 
कमी के कारण जो चुकसान होगा उसके हिसाव से उचित और न्याय्य छूट की 
सहायता देकर यह उनके खेती-स॒म्बन्धी भार को हछका करेगी। खेती-बाडी से 
होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने कमागत 
कर लगाने की भी व्यवस्था की है । साथ ही एक निद्िचत रकम से अधिक आमदनी- 
वाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व 
मुल्की छासन के खर्चे मे भारी कमी करने और सरकारी कर्मेचारियो की तनल्‍्वाह 
५००] महीने से ज्यादा न रखने के लिए कहा हैं। इसके अछावा एक आर्थिक और 
सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमे विदेशी कपडे का बहिष्कार, 
देशी उद्योय-धन्धो का सरक्षण, शराब तथा अन्य नशीली चीजो का निषेध, बड़े-बड़े 
उद्योगो पर सरकारी नियत्रण, काइतकारो का कर्जदारी से उद्धार, मुद्रा और विनिमय 
की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन और राप्ट्र-रक्षा के लिए तागरिको 
को सैनिक शिक्षण देने का निर्देद् है । 
काग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्तूबर १६३४ मे वस्बई में हुआ 

था, कौसिल्‍ल-प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया है ओर देश के सामने 

रचनात्मक कार्यक्रम रकखा गया है जिसमें हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन एव 

पुनर्जीवन देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी दस्तकारियो ( गृह-उद्योगो ) की 
उन्नति करने, आर्थिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से 

भ्रामीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृश्यता का चाश करने, अन्तर्जातीय एकता 
की वृद्धि करने, सम्पूर्ण मग्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषो में उपयोगी 

ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानो में काम करनेवाके मजदूरों व खेती करनेवाले 

किसानों का सगठन करने और काग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की बाते भी है । 

कांग्रेस-विधान का सशोघन करके, नये विधान में, प्रतिनिधियो की सख्या घटाकर 
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का््रेस-रजिस्टर में दर्जे जितने सदस्य हो उनके अनुपातानुसार कर दी गई है; साथ 
ही' इस बात पर भी जोर दिया गया है कि काग्रेस-कमिटियों के सब निर्वाचित-सदस्य 
शारीरिक श्रम करने और आदतन खादी पहननेवाले हो । 

इस प्रकार कांग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढती गई है और राष्ट्रीय हलचल 
के हरेक क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक कार्य 
में लगी हुई है जिससे न केवछ जन-सावारण की माली हालत ही ठीक होगी, बल्कि 
उसको पूरा करने से उत्तमे वह आत्म-विश्वास भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य 
प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी ससस्‍्था के रूप मे आरम्भ होकर अब यह इतनी प्ररस्त हो 
गई है कि सारे,देश में इसकी शाखाये है और देश के सर्व-साधारण का विश्वास इसको 
प्राप्त है। इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियो के छोगो ने स्वराज्यआ्रप्ति के छिए 
बहुत बडे पैमाने पर बलिदान किया हैँ; और इसके कार्यों व इसकी सफलताओ का 
राष्ट्र के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ऐसा संगठ्व है जो हमारे राष्ट्र की 
एक महान्‌ थाती है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना ,हरेक हिन्दुस्तानी का कतंव्य 
होना चाहिए। स्वतत्रता की उस छडाई मे, जो अभी भी हमे छडना बाकी है, 
निश्चय ही यह भधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी। यह समय सुस्तानें या विश्राम 
करने का नही है । अभी तो बहुत-सा काम करने को वाकी पडा है, जिसके छिए 
बहुत सब्र के साथ तैयारी करने, लगातार बलिदान करने और अटूट दृढ-निदचय की 
आवद्यकता है। पूर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हगिज सन्तोष न करेंगें। आइए, 
उन सव जाने-बेजाने स्त्री-पुरुष और बच्चो के जागे हम अपना सिर भुकाये, जिन्होंने 
इसके लिए अपनी जान तक कुरवान कर दी है, तरह-तरह के संकट और अत्याचार 
सहे है, और जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करने के कारण अब भी कृष्ट पा रहे है । 

साथ ही, कृतज्ञता और सन्मान के साथ, हमे उन छोगो की सेवाओं का भी 
स्मरण करना चाहिए, जिन्होने कि इस शक्तिशाली संस्था का बीजारोपण किया और 
अपने निस्स्वार्थ परिश्रम एवं अपनी कुरवानियों से इसका पोषण किया । पचास 
साल पहले जो छोटा-सा त्रीज वोया गया था बह अव बढकर एक मजबूत वटवृक्ष 
बन गया है, जिसकी श्ाखा-प्रशाखायें इस विशाल देश-भर में फैल गई है और अब 
अगणित नर-तारियों की कुरवानियों के रूप मे उसमे कलिया फूटी है। अब जो 
ल्‍ोग वाकी बचे है उत्तका फर्जे हैं कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसका 
पीषण करे, ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल 
लगे और उनसे भारतवर्ष स्वतंत्र एवं समृद्ध देश वन जाय । 
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आगे के पृष्ठो मे कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी सामछो और 
व्यक्तियो के बारे मे लेखक का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत है । स्वयं उन्होनें भी, 
उसकी प्रगति के पिछले हिस्से मे, कुछ कम भाग नहीं लिया है । छेकिव वह एक 
दूर बैठे हुए इतिहासकार नही है, जो खाली घटनाओं का ज्यो-का-त्यों उल्लेख करके 
निर्जीव तथ्यो के आधार पर निष्कर्ष निकालते । उन्होंने तो यह अपनी आखो देखा 
है और इसके लिए खुद कास भी किया है । खाली जानकारी से ही उन्होने काम 
नही किया वल्कि अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया है । अतएव उन्होने जो निष्कर्ष 
निकाले है और जो मत व्यक्त किये है, वे इनके अपने है; उन्हें हर वात में कांग्रेस 
की कार्य-समिति के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेज 
कर रही है, निष्कषें और मत न समझ लेना चाहिए | फिर भी, आशा है, इसमें 
चघढनाओ और तथ्यो का विश्वसनीय उल्लेख है और वर्तेमानकारलीन इतिहास के 
विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी । 


---राजेन्द्र प्रसाद 
१२ दिसम्बर, १९३५ ] 
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कांग्रेस का जन्म 
काग्रेंस का इतिहास सच पूछो तो उस लड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान 
ने अपनी आजादी के लिए छडी हैं; कई सदियो से भारतीय राष्ट्र विदेशियों 
का गुलाम बना हुआ है। इस समय वह जिस गुलामी मे फेंसा हुआ है उसका आरस्म 
भारतवर्ष में एक व्यापारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ है; और उस 
गुरामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० सालो से काग्रेस प्रयत्त करती 
चली आ रही है। ० 


पूबे परिस्थिति 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौरा भारत मे 
कोई सौ वर्षों तक रहा। इसी बीच उसने भारत में बडे-वडे हिस्सो प्र अपना कव्जा कर 
लिया और व्यापारी की जगह अब एक राजशक्ति बन गईं। १७७२ के बाद ब्रिटिश- . 
पार्लेमेण्ट समय-समय पर उसके कामो की जान्च-पडताकू करने ऊगी और जव-जब 
उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तव-तव पहले ब्रिटिश-सरकार की तरफ से 
उसके कामो की जाच कर ही जाती थी। चूकि उसका व्यापारिक कार्ये पीछे पडता 
जा रहा था, यह जाच-पड़ताल और भी वारीकी के साथ होने! ऊगी। परन्तु इससे 
यह खयाल करना तो ठीक न होगा कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती 
रही हो। हा, ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रइनो का गहराई के साथ अध्य- 
यन करते थे। वे कम्पनी के कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आखें खोलकर देखा 
करते थे और उसे पालेमेण्ट की निगाह से गुजारने मे किसी तरह शिथिल नही, रहते थे 
१८ वी सदी के चौथे चरण में एडमण्ड वर्क, शेरिडन और फॉक्स नामक सज्जनो ने 
इस विषय में वडी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्टो के कारनामो की ओर 
लोगो का ध्यान खिंच गया। हालां कि वारन्‌ हेंस्टिग्स पर चलाये गये मुकदमे का 


२ कांग्रेस का इतिहास : साथ १ 


उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को छोयो की निगाह 
भे छा दिया। नया चार्टर देने के पहले जब-जब जांच-पडतालछ की गई तब-तब उसके 
फल-स्वरूप दूरगामी परिणाम छानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तो का निरूपण तो जरूर 
किया गया, परन्तु वे सिर्फ कागज मे ही लिखे रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित 
की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाको की सीमा बढ़ाने की कोशिश न करे, 
परन्तु हरबार कोई-न-कोई ऐसा मौका आ जाता था या पैदा कर लिया जाता था कि 
जिससे इस आदेश का पाऊरन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढती ही चली 
गईं। यहा उस इतिहास मे प्रवेश करने की जरूरत नही है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
तरफ से भारत को हथियाते समय की गईं दगाबाजियो और काली करतूतो से भरा हुजा 
है, जिसमे क्षुद्र और छोभी मानव प्रकृति ने अपना रग खूब दिखाया है और 'जिसमे 
सन्धिया और झतर्तनामे कदम-कदम पर तोडे गये है, और न यहा इसी बात की जरूरत 
है कि हिन्दुस्तानियो ने जो आपस मे दगाबाजिया और नमकहरामिया की हे उनका 
वर्णन किया जाय; न कम्पनी के एजेण्टो के द्वारा काम में छाये गये उन साधनो और 
तदबीरो पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल पर उन्होने न सिर्फ कम्पनी और 
उसके डाइरेक्टरो को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी जेबे भी भर ली। सिर्फ 
इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होने अटूठ घन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली, जिसने 
आगे चछकर उनके लिए एक बडी पूजी का काम दिया और जिसके बल पर इंस्लेड, 
स्टीम एंजिन चलाने में तथा १६ वी सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्था- 
पित करने में सफल हो सका । ह 

१७७४ मे रेग्यूलेंटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ्‌ डाइरेक्ट्से 
(सचालक-सभा) के ऊपर बोडड आफ कण्ट्रोल (नियामक्‌ मण्डल) और कौन्सिल-सहित 
एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति हुईं। तब गोया ब्रिटिश-पालंमेण्ट ने पहले-पहल हिन्दु- 
स्तानी इलाको के शासन की कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। धीरे-धीरे यह नियत्रण 
बढ़ता गया और १७८४ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७६३, १०१३, १८३३ 
और १८४३ में तहकीकात करने के बाद नये चार्टर दिये गये। १८३३ में एक कानून 
बनाया गया कि “पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के कोई प्रजाजन, 
जो वहा"रहते हो, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वश या वर्ण के कारण कम्पनी में किसी 
स्थान, पद या नौकरी से वचित न रबखे जायेंगे” और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने इसके 
महत्त्व को इस प्रकार समझाया '-- 

“इस घारा का आशय कोटे यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन 
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करनेंवाली जाति न रहेगी। उनकी योग्यता की दूसरी कूछ भी कसौटिया खखी जाये, 
जाति या घर्म का कोई भेद-भाव नही रक्खा जायगा। बादशाह के प्रजाजन मेसे 
किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाति के हो, बेसनदी नौकरियों से 
वचित नही रकखा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही वचित रबले जायेंगे, यदि 
दूसरी बातो में वे उनके योग्य हो।” 
उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा 
दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप मे सामने आ यईं। 
इसी समय भारत में अग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में 
एक चर्चा उठ खडी हुईं। हिन्दुस्तानियो मे राजा राममोहन राय और अग्रेजो मे मेकाले 
"अग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त समर्थक थे। अन्त से भारतीय भाषाओं और साहित्य 
के स्थान पर अग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नीव पडी 
जो कि भारत मे आजतक प्रचलित है। 
उन दिनो अंग्रेजो के हारा चलाये अखबारो के सिवा कोई देशी अख़बार न थे । 
इनमे भी बाज-बाज अखबारवाछो को देश निकारछा तक भुगतना पड़ा था। गव्नेर- 
जनरल लॉड विलियम वेन्टिक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध 
हुआ था। उनकी नीति अखबारो के लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी 
सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने अख़वारो पर से पावन्दिया उठा छी। फिर, छॉडे छिटन के 
वाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी मे रहें---सिर्फ १८५७ के गदर के जमाने को 
छोडकर। - 


लॉड डलद्ोज़ी की नीति व गदर 

१८३३ और ४५३ के दर्म्याव पंजाब और सिंघ जीत लिये गये और छॉड डलू- 
हौजी की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बढा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे 
में आजतक चला आ रहा है। छॉर्ड डल्हौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासते 
जब्त कर ली तथा अवध की रियासत भी शासन ठीक न होने का सबव बताकर ब्रिटिश 
भारत मे मिला ली। इसके सिवा आधथिक शोषण भी जारी था, जिससे लोग दिन-दिन 
कंगाल होते गये | इधर रियासते छिन गईं और उनकी जगह विदेशी हुकूमत कायम हो' 
गईं। यह वात लोगो को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कुढ रहे थे। नत्तीजा यह हुआ 
कि १८५७ में उन्होने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सदास्त्र प्रयत्न 
किया। हा, इस बगावत मे कूछ घामिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूकि एक ओर 
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दिल्‍ली के नामधारी सम्राटू, जो कि अकबर और औरगजेब के वशज थे, और दूसरी 
ओर पूना के पेशवाओ के वंशज, इन दोनो के क्षण्डे के नीचे जमा होकर छोय भारतीय 
राज्य स्थापित करना चाहते थे, इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७४७ के 
पलासी-युद्ध के वाद सौ वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाएँ घटती रही, उनके परिणाम 
का द्योतक था! यही नही वल्कि वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृ- 
तिक अभिलापा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगो के द्वारा शासित हो, 
दूसरों के द्वारा हगिज नहीं। हालाकि गदर बेकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट 
इंडिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरकार का शासन-सूच सीधा ब्रिटिश 
ताज अर्थात्‌ ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के हाथो मे आ गया। इस अवसर पर महारानी विक्‍्टो- 
रिया ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा 
हुआ। जो कुछ अशान्ति बच रही, अब उसका कोई सहारा बाकी नही रह गया था। 
राजा और खास करके नवाब बिलकूल तहस-नहस हो चुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति 
भी ऐसा नही रह गया था कि जिसके आसपास लोग जमा हो जाते और आगे १८५७ 
की तरह कोई उत्पात खड़ा कर देते। अब लोग यह समझने छग गये कि भारत में अग्रेजी 
राज्य ईश्वर की एक देन है और छोग उसी उदासीन और अलिप्त भाव से अपने काम- 
काज में लूग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है। 

ब्रिटिशा-पार्लभेण्ट के हाथ में झासन-सूत्र चले जाने के वाद भी भारत-सरकार 
की गति-विधि पहले की ही तरह जारी रही; हा, एक वात जरूर हुई कि उसका क्षासन 
२० साल तक विला ख़रखशा जारी रहा। इस बीच कोई युद्ध वगैरा नही हुआ। 

परन्तु इसके यह मानी नही कि कोई रगडा-झगडा और कोई अशान्ति थी ही 
नही। ब्रिटिश-शासन में वडी बडी खराबिया थी जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अग्रेज 
अफसर दिखाया भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन 
तमाम जगहो पर लेने के काविलछ करार दिये गये, जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते 
थे। १५८५३ मे, जबकि चार्टर विचाराधीन था, पार्लमेण्ट में यह वात खुले आम कही 
जाती थी कि १८३३ के कानून ने हालाकि भारतवासियो को नौकरिया देने का रास्ता 
खुला कर दिया है, फिर भी उनकी अभी तक वे कोई जगह नही दी गई है जो कि इस 
कानून के पहले उन्हे नही दी जा सकती थी। जवकि १८४३ में सिविकत सबिस के लिए 
प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें जारी की गई तव इस वात की ओोर ध्यान दिछाया गया था कि 
इससे हिल्दुस्तानियो के रास्ते मे वडी रुकावटें पेश आयेगी; क्योकि उनके लिये इग्लेड में 
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आकर अग्रेज लड़को के साथ अग्नेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओ में बाजी मार 
ले जाना असम्भव होगा। और यह भी उन नौकरियो के लिए जो आमतौर पर वहुत 
दुर्लस थी। परन्तु इस बाधा के रहते हुए भी आखिर कुछ हिन्दुस्तानी समुद्रन्पार गये 
ही और उन्होने सफलता भी प्राप्त की । इतने में ही तकदीर से लॉ सेल्सबरी ने परीक्षा 
मे बैठने की उम्र कम कर दी ! इससे हिन्दुस्तानियों को लेने के देने पड गये। क्योकि 
उधर बे अंग्रेजो की सहायता से हिन्दुस्तान और इग्लड मे साथ-साथ परीक्षा ली जाने 
की पुकार मचा रहे थे, इधर लॉडे लिटन ने देशी-भाषा के अखबारो का मुह बन्द कर 
दिया, जो कि मेंटकॉफ के समय से छेकर अबतक अग्रेजी अखवारो के साथ-साथ आजादी 
का सुख अनुभव कर रहे थे। उन्होने एक शस्त्र-कानून भी पास किया, जिसके अनु- 
सार न केवल भारतवासियो के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया बल्कि हिन्दु- 
स्तानियो और अग्रेजो के बीच एक और जहरीला भमेद-भाव पैदा कर दिया । 

फिर अकालछो का भी दौर-दौरा होता रहा। अनाज की कमी उतनी नही थी 
जितने कि उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालो से देश मे हजारो-छाखो आदमी 
काल के गाल हो गये । इसके अछावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसमे बड़ा खर्चे उठाना पडा । 
इघर तो एक ओर जकाल और मौत का दौर-दौरा हो रहा था, उधर दिल्‍ली मे एक - 
दरबार करने की तजबीज मृनासिब समझी गई, जिसमें महारानी विक्‍क्टोरिया ने 
भारत-सम्राज्ञी की उपाधि घारण की । 


ह्यूस साहब की दूर दृष्टि 

किसान भी पीडित थे। उनके कुछ कष्टो का वर्णन मि० ह्यूम ने सर मॉँकलेड 
कोलूविन को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र मे किया है! उनकी गहरी शिकायतें ये थी--- 
(अ) दीवानी अदारूते असुविधाजनक और खर्चीली है। (आ) पुलिस घूत्तखोर है 
और बडी ज्यादतियां करती है। (इ) तरीका ऊछगान सख्त है। (ई) शस्त्र और 
जंगछ कानून का अमल चुमतेवाला है। इसलिये लोगो ने प्रार्थनायें की कि (क) न्याय 
सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी हो कि जिसे वे अपना दोस्त 
और रक्षक समझ सके, (ग) तरीका लगान ज्यादा छचीला हो गौर किसानो के साथ 
सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जगर के कानूनो का अमर कम 
सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मजूर नही हुई । सन्‌ १८८० की शुरुआत के लगभग 
दरअसल ऐसी हालत थी। यहा तक कि सर विलियम वेडरबर्न कहते है कि नौकर- 
शाही ने न केवल नई सुविधाओ के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नही रकक्‍्खी, 
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बल्कि जब-जब मौका मिला पिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये, जैसे कि प्रेस 
की स्वाधीनता, सभाये करने का अधिकार, स्युनिश्तिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्याल्यों 
की स्वतवता। सर विलियम लिखते ह--- एक तो ये अशुभ और प्रतियामी कानून, दूसरे 
रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉर्ड लछिटन के समय मे भारत मे कोई ऋरान्तिकारी 
विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यूम को ठीक मौके पर सूझी और उन्होने इस काम 
में हाथ डाछा।” इतना ही नही, बल्कि राजनैतिक जशान्ति अन्दर-ही-अन्दर बढ रही 
है, इसका अकादूय प्रमाण मि० ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टों की ७ जिल्‍्दे 
लगी, जिनमे भिन्न-भिन्न जिलो के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न- 
भिन्न गुरओ के कुछ शिष्यो का धर्माचार्यो और महन्तो से जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके 
आधार पर वे तैयार की गई थी। यह हाल है छॉर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, 
अर्थात्‌ पिछली सदी के ७० से लेकर ५० साल के बीच का ) ये रिपोर्टे जिछा, तहसील, 
सब-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई थी और शहर, कस्बे और गाव भी उनमे शामिल 
थे। .इसका यह अर्थ नही कि कोई सुसंगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि 
लोगो में निराशा छाई हुई थी, वे कूछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे, जिससे सिर्फ इतना 
ही अभिप्नाय है कि सभव है “छोग जगह जगह हथियार लेकर टूट पडे और जिनसे वे 
नफरत्त करते थे उनकी खून-खराबी करने छूगे, सेठ-साहुकारो के यहा चोरी और डाके 
डालने लगे और बाजारो मे छूट मार करने लूगे।” यो तो ये कार्य सिफे कानून की 
खिलाफवर्जी करनेवाले है। परन्तु यदि आवश्यक बल और सगठन का सहारा मिल 
जाय तो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप में परिणत हो सकते हैँ। बम्बई 
इलाके के दक्षिण प्रान्त मे किसानो के ऐसे दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहब 
ने इस अक्षान्ति को प्रकट करने का एक सरछ उपाय ढूढ निकाला, जो कि हमारी यह 
वर्तेमान काग्रेस है। इसी समय उनके दिमाग मे यह खयाल आया कि हिल्दुस्तानियो 
की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय और उन्होने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता- 
विश्व-विद्याल्य के प्रेजुएटो के नाम एक पत्र लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाला था । 
उसमे उन्होने ५० ऐसे जादमियों की माग की थी जो, भले, सच्चे, नि स्वार्थ, आत्म- 
सयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरो का हित करने की तीव्र भावना रखनेवाले 
हो। “यदि सिर्फ ५० भछे और सच्चे आदमी सस्थापक के रूप में मिल जाये तो सभा 
स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है।” और इस छोगो के 
सामने आदर कया पेश किया गया? यह कि--“सभा का विधान प्रजासत्तात्मक 
हो, सभा के लछोग व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा से परे हो, और उनका यह सिद्धान्त-वचन 
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हो, कि जो तुममें सबसे बडा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो ।”” पत्र में उन्होने गोल- 
मोल वाते नही की; वल्कि साफ दाब्दो में कह दिया, कि “यदि आप अपना सुख चैन 
नही छोड सकते तो कम से कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और 
यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमृच मौजूदा सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता 
है और न उसके योग्य ही है ।” 

इस स्मरणीय पत्र का अतिम भाग इस प्रकार है -- 

“ज्लैर यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सव ऐसे निर्वेख जीव 
है, या अपनी स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न है कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण 
कार्य नही कर सकते, तब कहना होगा कि वे सही और वाजिब तौरपर ही दबाकर 
रबखे और पद-दलित किये गये हे, क्योकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही 
नही थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक वैसी हीं सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य 
बह होता है। यदि आप, जो देश के चुनीदा लोग है, जो बहुत ही उच्च शिक्षा-आप्त 
है, अपने सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशो को नही छोड सकते और अधिकाधिक स्वा- 
धीनता प्राप्त करने के लिए लूडने का निदचय नही कर सकते, जिससे कि आपके देश- 
वासियो को अधिक निष्पक्ष शासन का छाभ हो, वे अपने घर का प्रवन्ध करने मे अधि- 
काधिक हिस्सा लें, तव मानना होगा कि हम, जोकि आपके मित्र है, गलती पर है, और 
जो हमारे विरोधी है उतका कहना ही सही है, तब मानना होगा कि लॉड रिपन की 
आपके हित के सम्बन्ध मे जो उच्च आककांक्षाये है, वे निष्फल होगी और वे हवाई ठहरेगी; 
तव कहना होगा कि प्रगति की तमाम आश्ञाये अब नष्ट समझनी चाहिए और हिन्दुस्तान 
सचम्‌च उसकी मौजूदा सरकार से बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न 
उसके योग्य द्वी है। और यदि यही वात सच हूँ तो फिर न तो आपको इस बात पर मुह 
ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि हम जंजीरो मे जकड दिए गए हूं 
और हमारे साथ वच्चे-कासा व्यवहार किया जाता है; और न आपको इसके विरोध 
में कोई दल ही खडा करना चाहिए; क्योकि आप अपनेको इसी लायक साबित करेंगे। 
जो मनुष्य होते है वे जानते है कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अब से आप इस 
बात की शिकायत न कौजिएगा कि बडे-वडे ओहदो पर आपकी बनिस्वत अग्रेजो को 
क्यो तरजीह दी जाती है; क्योक्ति आपमें वह सावेजनिक सेवा का भाव नही है, वह उच्च 
प्रकार की परोपकार-भावना नही है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐद्ो- 
माराम को छोटा बना देती है, वह देशभक्ति का भाव नही है जिसने कि अग्रेजो को 
वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज हे। और मे कहूँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह 
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तरजीह पाते है और उनका छाजिमी तौर पर आपका शासक बन जाना भी ठीक है; 
बल्कि वे आगे भी आपके अफसर बने रहेगे, और आपके कन्धों पर रक्खा यह जुआ 
तबतक दुखदायी न होगा जबतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नही कर लेते और 
इसके अनुसार चलने की तैयारी नही कर लेते कि आत्म-बलिदान कौर निःश्वार्थता ही 
सुख और स्वातंत््य के अचूक पथ-प्रदर्शक है (* 


पंहले के सद्दान्‌ व्यक्ति और संस्थाएँ 
कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफसीली बातो का बयान करने के पहले, 
यदि हम कांग्रेस-काल के पहले के उन बडे-बूढें लोगी का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित 
नही होगा, जिनके क्रिया-कलाप ने एक तरह से इस देश मे सार्वजनिक जीवन की 
बुनियाद डाली है । 
सबसे पहले बगाल के ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन का नाम आता है। १८५१ 
में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह संस्था है जिसके नाम की छाया में डॉ० राजे- 
नलाल मित्र और रामगोपाल घोष जैसे व्यवित बीसो सार तक काम करते रहे। यह 
एसोसिएशन खुद भी कोई पत्तास साल तक देश में एक सजीव शक्ति बना रहा। बम्बई 
भे सार्वजनिक कार्य की सस्था थी बाम्बे एसोसियेशन । बगाल के एसोसिएशन के मृका- 
बढ़े में वह थोडे समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी उसी तरह जोर-क्ोर से किया। उसके 
नेता थे--सर मंगलदास नायूभाई और श्री नौरोजी फरूँदजी। स्वर्गीय दादाभाई 
नौरोजी और जगन्नाथ शकर सेठ ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में पिछली 
शताब्दी के अन्तिम चरण मे ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया 
था। मदरास में सावंजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत (हिन्दू के द्वारा हुईं, जिसके 
कि संस्थापको में एम० धीर राघवाचार्य, माननीय रगैया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर 
और एन० सुन्वाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र मे पुना की सार्वजनिक 
सभा का जन्म प्राय' उसी समय हुआ जब कि (हिन्दू का हुआ था और उसके द्वारा राव- 
बहादुर तृछकर और श्री चिपलूणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वेजनिक कार्य करते रहे । 
बंगाल मे, १८७६ मे, इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना हुईं, जिसके जीवन- 
प्राण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मत्री थे आनन्दमोहन वसु। यह ध्यान मे 
रखना होगा कि इस काग्रेस-पूर्व-काल मे भी यद्यपि सावंजनिक जीवन सुसगठित नहीं 
हो पाया था तथापि उसका असर अधिकारियों पर होने छगा था। हा, अखबार 
उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था। १८५७ में कोई ४७५ अखबार थे, जिनमे 
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से अधिकांश प्रान्तीय भाषाओ में निकलते थे। इन्ही दिनो देश के सुदेव से सुरेन्द्रभाय 
बनर्जी सिविल सर्विस से मुक्त हो चुके थे। उन्होने उत्तरी भारत के पंजाब और युकत- 
प्रान्त में राजनैतिक यात्रा की । वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्‍ली दरवार में भी सम्मिलित 
हुए थे और वहा देश के राजा-महाराजाओ और अग्नगण्य छोगो से मिले थे। यह माना 
जाता है कि उसी दरवार मे देश के राजा-महाराजाओ और गण्य-मान्य छोगो को 
एक जगह एकत्र देखकर ही पहले-पहल सुरेचद्धनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि 
एक देद्ा-ध्यापी राजनैतिक संगठन बनाया जाय। १८७५ मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वम्बई 
और मदरास प्रान्त की यात्रा की, जिसका उद्देष् यह्‌ था कि छॉर्ड सेल्सबरी ने सिविल 
सबविस की परीक्षा की उम्र घटाकर जो १६ साल की कर दी थी उसके खिलाफ लोकमत 
जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-सभा मे पेश करने के लिए सारे देश की 
तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय । 


लॉडे रिपन की सहानुभूति 

इसी समय छॉड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनके 
जमाने में (१८७८) वर्नाक्युछर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बडा खर्चीला 
दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। छॉड लिटन 
के बाद लॉड रिपत का दौर हुआ, जिन्होने अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह 
करके, वर्नावयुलर प्रेस एक्ट को रद करके, स्थानिक स्व॒राज्य का आरम्भ करके और 
इलवर्ट बिछ को उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। यह आखिरी विरू 
भारत-सरकार के तत्कालीन हो मेम्बर मि० इलबटें ने १८८३ में उपस्थित किया था, 
जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर से यह रुकावट उठा ली जाय 
जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियो के मुकदमे फैसल नही कर 
सकते थे। इस पर गोरे छोग इतने बिगडे कि कुछ छोगों ने तो गवर्न॑मेन्ट-हाउस के 
सन्त्रियो को मिलाकर वाइसराय को जहाज पर विठाकर इगलेड मेजने की एक साजिद् 
ही कर डाली | इस साजिश मे कलकत्ते के कई छोयों का हाथ था, जिन्होने यह संकल्प 
कर लिया था कि यदि सरकार ने इस बिरू को आगे बढाया तो वे इस साजिश को 
कामयाब बना कर छोड़ेगे। नतीजा यह हुआ कि असली बिरू उसी सार करीब- 
करीब हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त-मर मान लिया गया कि सिर्फ 
जिरा-मजिस्ट्रेट और दौरा-जज को ही ऐसा अधिकार रहेगा। जब छॉड रिपन भारत 
से विदा हुए तो देश के एक छोर से छेकर दूसरे छोर तक के छोगो ने उन्हे हादिक 
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विदाई दी। अग्रेजो के लिए वह एक ईर्ष्या का विषय हो गई.थी,' किन्तु उससे बहुतेरे 
लोगो की आखे भी खुल गई थी। 


राजनीतिक संस्थाएँ 

इस बिल के सम्बन्ध मे गोरे लोगो को जो सफलता मिल गई, उससे हिन्दु- 
स्तावी जाग उठे और उन्होने बहुत जल्दी इस विल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान 
लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियो का प्रभुत्व है 
और वह सदा रहेगा। इसने भारत के तत्कालीन देश-सेवको को संगठन के महत्त्व का 
पाठ पढ़ाया और उन्होने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलबर्ट-हॉल में एक राज- 
नैतिक परिषद्‌ की आयोजना की, जिसमे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्दमोहन बसु दोनों 
उपस्थित थे। इस सभा मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने आरम्भिक भाषण मे खास तौरपर 
इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्‍ली दरवार ने उनके सामने एक राजनैतिक 
संस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का तमूतरा पेश किया था। 
इस विषय में बाबू अम्बिकाचरण मूजुमदार ने अपनी दी इण्डियन नेशनल इवाल्यूशन' 
नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है---परिषद्‌ का दृश्य अद्वितीय था। मेरी आखो के 
सामने उस समय के तीनो दिन के उत्साह और छगन का हुबहू चित्र आज भी खडा है। 
जवपरिषद्‌ खतम होने छुगी तो मानो हरेक आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई 
रोशनी और एक-अदुभूत स्फूर्ति प्राप्त हो रही थी।” इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में 
अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई जिससे कि, पादरी जान मुडाक साहब का मत है, अखिल- 
भारतीय काग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा मिी। १८८१ में मदरास-महाजन-सभा- 
की स्थापना हुई और मदरास मे प्रान्तीय परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ। पक्चिमी भारत 
मे ३२१ जनवरी १८८५ को महता, तैलंग और तैयवजी की मशहुर मडली ने मिलकर 
बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन कायम किया। 

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसी 
अखिल-भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो अभी तक 
एक रहस्य ही हैं कि अखिल-भारतीय काग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क 
से निकली। १८७७ के दरवार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अछावा थियो- 
सोफिकल कन्वेन्शन का भी ताम इस विषय में छिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४ 
में मदरास में हुआ था। वहा १७-आदमियों की एक खानगी सभा हुई, जिसमें यह 
कल्पना सोची गईं। मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिविछू सविस से अवसर प्राप्त 
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करन के वाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी काग्रेस के जन्म का एक निमित्त 
बतलराई जाती है। खैर, कोई भी इस कल्पना का मूल उत्पादक हो और कही से यह 
पैदा हुई हो, हम इन नतीजो पर जरूर पहुँचते हे कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य 
रही थी और ऐसे सगठत की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० एू० ओ० 
ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदस बढ़ाया और २३ मार्चे १८८५ में इसके सम्बन्ध मे पहला 
नोटिस जारी किया गया, जिसमें वताया गया था कि अगले दिसम्बर मे, पूना में इण्डि- 
यन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अबतक जो एक 
अस्पष्ट कल्पना वात्तावरण में पश्ल फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पुर्वे-पस्चिम, 
सभी जगह के विचारशील भारतवासियो के विचारो को गति दे रही थी उसने अब एक 
निद्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप मे देश के सामने 
आ गई। 


राष्ट्रीय स्वरूप 
काग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियां और राजनैतिक 
गूलामी का भाव ही नही है । इसमे कोई शक नही कि काग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश 
था; परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्यान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली सस्था 
भी थी। 


राजा राममोहन राय 

का््रेंस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत मे राष्ट्रीय नव- 
यौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन यो ठेठ राजा राममोहन 
राय के कार से छेकर विविघ रूपो मे परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को 
हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्वर और आधुनिक भारत के पिता कह 
सकते है । उनका दर्शन बडा विस्तृत और दुष्टि-विन्दु व्यापक था। यह सच है कि 
उनके समय मे भारत की जो सामाजिक और घामिक अवस्था थी, वही उनके सुधार- 
कार्यो का मुख्य विषय बनी हुई थी, परल्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी राजनैतिक 
अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दु खी हो रहा था, उनका भी उन्हे पूरा भान था और 
उन्होने उतको शीघ्र मिटाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय 
का जन्म १७७६ मे हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८३३ मे। भारत के दो बडे सुधारो के 
साथ उनका नाम जुडा हुआ है---एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना, 
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और दूसरा भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। छॉर्ड विलियम बेन्टिक ने, १८३५ 
में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष मे जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश 
के खिलाफ दिया, उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खुद 
पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे एवं तत्कालीन छोकमत पर उनका 
बड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय मे वह इंग्लेड गये थे। उसमें स्वाधीनता- 
प्रेम इतना प्रबल था कि जब वह किप ऑफ गुडहोप' को पहुँचे तो उन्होने फ्रांसीसी जहाज 
पर जाने का आग्रह किया जिसपर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते 
थे कि उस झण्डे का अभिवादन करे और ज्यो ही उन्हे उस झण्डे के दर्शन हुए उनके मृह 
से क्षण्डे की जय-ध्वनि निकल पढी। हालाकि वह इग्लेड में मुख्यत मुगल-समआाद 
के राज-दृत बनकर लल्दन में उतका काम करने गये थे, तो भी उन्होने कामन-सभा की 
कमिटी के सामने भारतवासियो के कुछ जरूरी कष्ट भी पेश किये। उन्होने वहा तीन 
निबन्ध उपस्थित किये थे---पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दुसरा न्याय-शासन 
पर, और तीसरा भारत की भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
भी उनको एक सार्वजनिक भोज देकर सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर 
एक्ट पार्लमेण्ट मे पेश था, उन्होने यह प्रण किया था कि यदि यह बिल पास न हुआ तो 
में ब्रिटिश प्रदेश मे रहना छोड दूगा और अमरीका जाकर बस जाऊँगा। अपने समय 
में ही उन्होने अखबारों पर और छापेखानो पर हुआ बहुत बुरा दमन देख लिया था| 
“लॉड हेस्टिग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले समय की कडी रुकावटो को 
कम करके जिन शुभ दिनो की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविक्ू सविस के एक 
सदस्य के थोडे समय के लिए गवर्नेर-जनरल हो जाने से, कुहिरे और बादलो से ढकने 
लगे थे।” फल यह हुआ कि मि० बकिंघम नामक कलकत्ते के एक अख़बार के सम्पादक 
दो महीने की नोटिस देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी 
गिरफ्तार करके इस्लंड जाने वाले जहाज़ पर विठा दिया गया। यह सब सिर्फ इसलिए 
कि उन्होने प्रचलित शासन की कुछ आलोचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक 
प्रेस आड्डिनेंन्स पास किया गया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी और गोरे दोनो अखबारों 
पर जबरदस्त सेंसर बिठा दिया गया और पत्र के प्रकाशको और-मालिको के लिए गव- 
नेर-जनरक से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आइ्डिनेन्स, तत्कालीन कानून 
के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया 
गया था। 

राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कौर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होने 
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- दो वकील अपनी तरफ से उसमें खडे किये थे गौर जब वहाँ कामयाबी व हुई तो इग्लेड 
के बादशाह के नाम एक सार्वजनिक दरख्वास्त भेजी। परन्तु उससे सी कुछ मतलूब न 
निकला। लेकिन इस समय जो वीज वह वो चुके थे उनका फल १८३४ में निकला, 
जब कि सर चाल्स मेटकॉफ ने फिर से हिन्दुस्तानी पन्नो को आजाद करा दिया। जिन 
दिनो वह इस्लेड थे उन्ही दिनो सती-अथा के उठाये जाने के खिलाफ की गईं अपील 
को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हे मिक्त गया था । 
अब गदर को लीजिए। यह लॉड डल्ूहौजी की नीति का परिणाम था। उन्हो* 
ने किसी राजा की विधवा को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत 
जब्त कर ली गई थी। यह तो सबको पता ही है कि गदर दबा दिया गया। उसके बाद 
१८५८ में, विश्व-विद्यालय कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोद और कौसिलें 
भारत से बनाई गई। गदर के कुछ पहले ही विधवा-विवाह-कानून बना था, जो 
कि समाज-सुधार की दिशा में एक कदम था। उसके वाद १८६० से १८७० तक 
परिचिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ़ता गया । पश्चिमी कानून-संस्थाये और 
पार्मेण्टरी तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कौन्तिलछो के क्षेत्र मे एक नये युग 
का जन्म हुआ। इधर परिचसमी सभ्यता का ससर्ग भारत के छोगो के विश्वासो और 
भावनाओ पर गहरा असर डॉले विना नही रह सकता था। राममोहन राय के जमाने 
भें धार्मिक सुधार के जो बीज बोये गये थे वे थोडे ही समय में अपनी शाखा-अ्रद्यालाये 
फैलाने लगे। राममोहन राय के बाद केशवचन्द्र सेन पर उत्तके काम की जिम्मेवारी 
आ पडी। उन्होने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तो का प्रचार किया और उसके 
सतो पर नवीन प्रकाश डाछा। उन्होने मण्पान-निषेध के आन्दोलन को हाथ मे छिया 
ओर इंग्लैंड के मद्यपान-निषेधको के साथ मिलकर काम करने छगे। १८७२ के ब्रह्म 
मेरेज एक्ट---३” को पास कराने में उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन लोगो 
को जो ईसाई नही थे अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी । 


९ 
आये समाज व प्राथना समाज 


बगाछ के ब्रह्मसमाज का प्रतिघात सारे भारत में हुआ। पूना में प्रार्थना- 
समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन घुरू हुआ। यही 
रानडें समाज-सुधार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षो तक काग्रेस का एक जानुपमिक 
अंग बनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा 
और भ्राचीन परम्पराजी और विषयो के प्रति वगावृत के भाव भरे हुए थे और इसका 
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कारण था पद्चमी सस्थाओ का जादू एव उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिप्ठा। 
अब इसकी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी---श्चुधार कार्य होना था, क्योकि इन 
सुधार-आन्दोलनो के कारण देश मे राष्ट्रीयता-विधातक भावनाये फैलने छूगी थी। 
उत्तर-पश्चिम मे आर्यससाज और मदरास मे थियोसोफिकलछ आन्दोलनो ने इस 
आवश्यक सुधार का कार्य किया तथा अपने धर्म, आदर्श और सस्क्ृति से दर ले जाने 
वाली स्पिरिट को, जो कि परिचमी शिक्षा के कारण पैदा हुईं थी, दबा दिया। यो 
तो ये दोनो आत्दोलन उत्कट-रूप मे राष्ट्रीय थे, फिर भी जार्यसमाज में देशभक्ति के 
भाव बहुत प्रबल थे। आर्यंस्रमाज वेदों की अपौरुषेयता और वैदिक संस्कृति की 
श्रेष्ठता का जबरवस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। 
इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हमारी पू्व-परम्परा 
और आधुनिक वातावरण दोनो के श्रेष्ठत्व का सामजस्य था। जिस तरह कि ब्रह्म- 
समाज ने बहुदेव-वाद, मूति-पूजा और बहुविवाह के विरुद्ध छडाई लडी, उसी तरह 
भायैसमाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित बुराइयो और हिन्दुओ के धामिक 
अन्ध-विश्वासों से छडाई ठानी। यहा भी, जैसा कि भय था, आर्यसमाज मे दो दलछ 
खडे हुए--एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पत्थी। गुरुकुल-पत्थी ब्रह्मचय॑ 
और धघामिक सेवा के वैदिक आदझ्शों को मानते थे, और वे जो आधुनिक ढंग की शिक्षा- 
सस्थाओं के द्वारा एक हद तक आधुनिक पश्चिसी सभ्यता का सचार करके समाज 
में नवजीवन डाक़ता चाहते थे, कालेज-पत्थी कहलाये। एक के प्रवर्तक थे अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्दजी, और दूसरे के थे देश-वीर छाला छाजपतराय। थियोसरोफिकल 
आन्दोलन मे यद्यपि विश्वव्यापी सहानुभूति और अध्ययन की विशेषता थी, तो भी 
पूर्वीय संस्कृति मे जो कुछ महान्‌ और गौरव-मय है उसके आविष्करण और पुनरुज्जी- 
वन पर उसमे ख़ास जोर दिया जाता था। इसी प्रवह्त भावना को रहेकर श्रीमती 
बेसेण्ट ने भारत के पुण्य-धाम काशी मे एक कालेज शूरू किया। इस तरह वियोसोफि- 
कल प्रवृत्तियो के द्वारा एक ओर जहां विरव-बन्धुत्व की भावना बढने रूग्री तहा दूसरी 
ओर पंरिचम के बुद्धिवाद की श्रेष्ठा का दौरदौरा कम हुआ और उसकी जगह 
संस्कृति का एक नया केंद्र स्थापित हुआ, जहा कि फिर से इस प्राचीन भूमि मे परिचमी 
देशों के विदज्जन खिचर्णलच कर आने लगे। 

राष्ट्रीय पुतरुत्थान का अन्तिम स्वरूप जो कि काग्रेस की स्थापना के पहले 
भारतवर्ष मे दिखाई दिया, वह हूँ बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस का युग। स्वामी 
विवेकानन्द इनके पट्ठ-शिष्य थे, जिन्होने इनके उपदेशो का प्रचार पूर्व और पश्चिम 
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दोनो जगह किया। रामकृष्ण-मिशन न तो कोरे योगसाधघको की और न केवल भौतिक- 
वादियो की संस्था है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर रखनेवाली संस्था है जो कि 
लोकसग्रह या समाज-सेवा के महान्‌ कतंव्य की उपेक्षा नही करती। उसने संसार के 
विभिन्न राष्ट्रो के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के 
लिए कूजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलूचले, सच पूछिए तो, भारत की राष्ट्री- 
यता के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूत्तो के समान है, और भारत का यह कतेव्य था 
कि इनमे से एकसा सामजस्य पैदा करे जिससे कि पूर्व-दृषित विचार और अन्ध-विश्वास 
दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और 
नवीन यूग के राष्ट्रथम से उसका मेल बैठ सके। कांग्रेस का जन्म इसी महान्‌ कार्य 
की पूर्ति के लिए हुआ था। अपने ५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमे कहा तक सफल 
हुई है, इसका विचार हम आगे करेगे। 


पहला अधिवेशन 

जिन स्थितियों मे काग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णेन ऊपर हो चुका है। 
मि० ह्यूम का खयाल शुरू-शुरू मे यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसिएशन, 
बम्वई के प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन और मदरास के महाजन-सभा जैसी प्रान्तीय सस्थायें 
राजनैतिक प्रइनो को हाथ में ले और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामा- , 
जिक प्रइनो मे ही हाथ डाले। उन्होंने लॉर्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो 
कि हाल ही मे वाइसराय बन कर आये थे। उन्होने जो सलाह दी वह उमेशचन्द्र 
बनर्जी के शब्दो में इस प्रकार हैं -- 

/ “बहुतो को यह एक नई बात माछूम होगी कि काग्रेस का जन्म जिस तरह 
हुआ और जिस तरह वह तब से अबतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लॉर्ड डफ- 
रिन का काम था, जब कि वह भारतवष् के वाइसराय होकर यहा आये थे। १८८४ 
में मि० ह्यूम के दिमाग में यह खयाल जाया कि यदि भारत के प्रधान-प्रघान राज- 
नीतिज्न पुरुष साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करे 
और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर ले तो इससे बड़ा लाभ होगा। 
वह यह नही चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे, क्योकि वम्बई, 
मुदरास, कलकत्ता और अन्य भागो में राजनैतिक मण्डल थे ही; और उन्होने यह 

कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागो के राजनीतिज्ञ जमा होकर राजनैतिक विषयों 
पर चर्चा करने छंगेगे तो इससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्त्व कम हो जायगा। 
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बह यह भी चाहते थे कि जिस प्रान्त में यह सभा हो वहां का गवर्नेर उसका सभापति 
हो, जिससे कि सरकारी और गैरसरकारी राजनीतिज्ञो में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो | 
इन खयालो को लेकर वह १८८४ में छॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले। छॉड्ड डफ- 
रिन ने उनकी बातो को ध्यान से और दिलचस्पी से सुना और कुछ समय के बाद 
मि० ह्यूम से कहा कि मेरी समझ मे यह तजवीज, कि गवर्नर सभापति बचें, उपयोगी 
न होगी: क्योकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नही है जो इग्लैण्ड की तरह 
यहा सरकार के विरोध का काम करे---हालाकि यहा अखबार है और वे छोकमत 
को प्रदर्शित भी करते है, फिर भी उनपर आधार नही रक्‍्खा जा सकता; और अग्रेज 
जो हैं, वे जातते ) नहीं कि लोग उतके और उनकी नीति के बारे में क्या खयारू 
करते है। इसलिए ऐसी दक्षा में यह अच्छा होगा और इसमे शासक और शासित 
दोनो का हित है, कि यहा के राजनीतिज्न प्रति वषे अपना सम्मेलन किया करें और 
सरकार को बताया करे कि शासन में क्या-क्या श्रुटिया हे और उसमें क्या-क्या सुधार 
किये जायें। उन्होने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय गवनेर न 
होता चाहिए, क्योकि उसके सामते सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिर न 
करें। मि० ह्यूम को छॉड डफरिन की यह दलील जेंची और जब उन्होने करूकत्ता, 
बम्बई, मदरास और दूसरी जगहो के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा तो उन्होने 
भी लॉडे डफरिव की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मृताबिक 
कार्रवाई भी शुरू कर दी। छॉर्ड डफरिन ने मि० ह्यूम से यह शर्ते करा ली थी कि 
जबतक मे इस देश में हें तबतक इस सलाह के बारे मे मेरा नाम कही न लिया जाय। 
मि० ह्यूम ने इसका पुरी तरह पालन भी किया।” 

मां १८८४ से यह तय हुआ कि बडे दिनो की छुट्टियों मे देश के-सबा भागों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी 
गई । इस बैठक के लिए एक गइती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अश नीचे 
दिया जाता है :--- 

“२५ से ३१ दिसम्बर १८८४५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की 
एक परिषद्‌ की जायगी। इसमें बगाल, बम्बई और मदरास प्रदेशों के अंगरेजीदाँ 
प्रतिनिधि, अर्थात्‌ राजनीतिश्न, सम्मिलित होगे। 

“इस परिषद्‌ के प्रत्यक्ष उद्देश्य यह होगे--(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य 
में जी-जान से छगे हुए छोगो का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस विर्ष 
मे कौन-कौन से राजनैतिक कार्य अंगीकार किये जायें इसकी चर्चा करके निर्णय करना | 
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“अप्नत्यक्ष-रूप से यह परिषद्‌ एक देशी पार्मेंट का एक बीज-रूप बनेगी 
और यदि इसका कार्य सुचारु-हूप से चलता रहा तो थोडे ही दिनो मे इस आक्षेप का 
मुंहतोड़ जवाब होगी कि हिन्दुस्तान प्रातितिधिक शासन-सस्थाओों के विछकुछ 
अयोग्य है। पहली परिषद्‌ से यह तय होगा कि दूसरी परिषद्‌ पूना मे ही की जाय या 
ब्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देदा के प्रधान-अ्रघान भागो में की जाय। 
यह अन्दाज हैँ कि पुना के मित्रो के अछावा बम्वई, मदरास और बंगाल से कोई बीस- 
बीस प्रतिनिधि आयेंगे और इनसे आधे युक्‍तप्रान्त और पंजाब से ।” 

इस तरह अपने को वाइसराय के आश्षीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यम साहब 
इंग्लैण्ड पहुँचे और वहाँ लॉ रिपन, लॉड डलहौजी, सर जेम्स केजर्ड, जॉन ब्राइट, मि० 
रीड, मि० स्लेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषो से मशविरा किया। उत्तकी सलाह से उन्होने 
वहाँ एक संगठन किया। जो आगे चलरूकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पार्लमेटरी कमिटी के 
रूप में परिणत हो गया और जिसका उद्देश था पालंमेण्ट के उम्मीदवारों से यह 
प्रतिज्ञा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिछचस्पी लेगे। उन्होने वहा एक 
इण्डियन टेलीग्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश था इस्लैण्ड के प्रधान-अ्रधान प्रान्तीय 
पत्नो को महत्त्वपूर्ण विषयो पर तार भेजने के लिए घन सम्रह करना । 

इस पहले अधिवेशन का बडा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर 
फ्रीडम” नामक पुस्तक में श्रीमती बेसेण्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा मश यहां 
उद्धृत किया जाता है :-- 

“ह्किन पहलछा अधिवेशन पूना में नही हुआ; क्योकि बडे दिन के पहले ही 
वहा हैज्ञा शुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिषद्‌, जिसे अब काग्रेस कहते 
है, वम्बई में की जाय। गोकुलदास त्ेजपाल सस्कृत कालेज और छात्रालय के व्यवस्था- 
पको ने अपने विशाल भवन काग्रेस के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह 
तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के स्वागत करने की पूरी तैयारी हो गई। जो 
व्यक्ति उस समय वहा उपस्थित थे उनकी नामावछी पर एक निगाह डालते है तो 
उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाघीनता का प्रयत्न करते हुए बहुत 
प्रसिद्ध हो गए थे। जो सज्जन प्रतिनिधि नही बन सकते थे उनमे थे सुधारक दीवान- 
बहादुर आर० रघुनाथराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द 
रानडे, कौसिल के सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो जागे चल कर वम्बई- 

हाईकोर्ट के जज हो गये और जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; छाला बैज- 
नाथ, आगरा, जो वाद को एक प्रख्यात विहान्‌ और छेखक प्रसिद्ध हुए; और 
ब्रे 
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अध्यापक के० सुन्दर रमण और रामक्ृष्ण गोपाल भाडारकर। प्रतिनिधियों में तामी- 
तामी पत्रों के सम्पांदक थे; जैसे--ज्ञान-प्रकाश' जो कि पूना सार्वजनिक-सभा का 
तैमासिक पत्र था, मराठा-केसरी', 'नव-विभाकर', इण्डियन-मिरर', नसीम', 'हिन्दु- 
स्तानी', ट्रिब्यून, 'इण्यिन-यूनियन, स्पेक्टेटर', 'इन्दु-परकाश', हिन्द, 'केसेंट'। 
इनके अछावा नीचे छिखे माननीय और परिचित सज्जनो के नाम भी वमक रहे थे--- 
झूम साहब, शिमला; उमेशचन्द्र बनर्जी मौर नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन सदा- 
शिव आपदे और गोपाल गणेश आगरकर, पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, छल्नतऊ; दादाभाई 
नौरोजी, काशीनाथ न्यम्बक तैलग, फिरोजशाह मेहता, वम्बई कारपोरेशन के नेता, 
दीनशा एदरूजी वाचा, वहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चन्दावरकर, वम्बई; 
पी० रगैया नायडू, प्रेसिडेप्ट महाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आतननदा चार्लू, 
जी० सुब्रह्मण्य ऐंयर, एम० वीर राघवाचार्य, मदरास, पी० केशव पिल्ले, अनन्तपुर। 
इनमें वे छोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खप चुके, और वे भी थे जो 
अब भी कायम है और उसके लिए यत्नशील है। 

/२८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ वजे गोकूलदास तेजपाल संस्कृत कालेज 
के भवन में काग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहलीः आवाज़ सुनाई पड़ी ह्यूम 
साहव की, माननीय एस० सुब्रह्मण्य ऐयर की और मानवीय काशीनाथ ज्यवक 
तैलग की। ह्यूम साहव ने श्री उमेश बनर्जी के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित 
किया था और हशोष दौनो सज्जनों ने उनका समर्थन और अनुमोदन। वह एक ज़डा 
भम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें भातृभूमि के द्वारा सम्मानित अनेकों, 
व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान भ्रहण 
किया। 

“काँग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महो- 
दय ने काग्रेस का उद्देश इस तरह बतलाया .-- 

(क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागो में देश-हित के किए छगन से काम करने 
वालो की आपस में घनिष्टता और मित्रता वढाना। 

(ख) समस्त देश्ष-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार के द्वारा वंश, 
धर्म और प्रान्त सम्बन्धी तमाम पूर्वदूषित संस्कारों को मिटठाना और राष्ट्रीय ऐक्य 
की उन तमाम भावनाओं का, जो छॉड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काछ में 
उद्‌भूत हुईं, पोषण और परिवर्तन करना। 

(ग) महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रदनो पर भारत के शिक्षित 
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लोगो में अच्छी तरह चर्चा होने के वाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हों उतका प्रामा- 
णशिक सग्रह करना। 

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके हारा भारत के 
राजनीतिज्ञ देश-हित के कार्ये करे ।” 

इस प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास हुए, जिनके ढ्वारा भारत की मागो 
के बनने की शुरुआत होती हैँ । पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्ये की जाच 
के लिए एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गई। दूसरे के द्वारा इण्डिया कौंसिल 
को तोड़ देते की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा घारा-सभा की त्रुटिया दिखाई 
गईं, जिनमे अबतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रदन पूछने 
का अधिकार देने की, युक्तप्रान्त और पजाव में कौसि कायम की जाने की और कामन- 
सभा में स्थायी समिति कायम करने की भाग की गई---इस आशय से कि कौसिलो 
से बहुमत से जो विरोध हो उनपर उससे विचार किया जाय। चौथे के हारा यह्‌ 
प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इग्लैण्ड और भारत मे एक साथ हो 
और परीक्षाथियों की उम्र वढा दी जाय | पाचवा और छठा फौजी द्तर्च से सम्बन्ध 
रखता था और सातदे मे अपर वर्मा को मिला लेने तथा भारत मे उसे सम्मिलित कर 
लने की तजवीज का विरोध किया गया था। आठवे के द्वारा यह आदेश किया गया 
कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जायें। तदनुसार सारे देश में तमाम 
राजनैतिक मण्डलो और सार्वजनिक सभाओ द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ 
मामूली सशोधनो के बाद वे बडे उत्साह से पास किये गये। अन्तिम प्रस्ताव में अगले 
अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और त्ता० २८ दिसम्बर नियत हुई । 


कांग्रेस का दावा 


जिस प्रकार एक बडी नदी का मूल एक छोटे-से सोते मे होता है उसी प्रकार 
भहान्‌ सस्थाओ का आरम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुमात में वे बडी 
तेजी के साथ दौड़ती है, परन्तु ज्यो ज्यो वे व्यापक होती जाती है त्यों-त्यो उनकी गति 
मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है । ज्यो-ज्यो वे आगे बढती है त्यो-त्यो उनमें सहायक 
नदिया मिलती जाती है और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती है। यही 
उदाहरण हमारी काग्रेस के विकास पर भी लायू होता है। उसे अपना रास्ता बड़ी-वडी 
वाघाओं मे से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श 
रबसें, परल्तु ज्योही उसे समस्त भारतवासियो के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने 
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अपना भाग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हल- 
चलो का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अवस्थाओ में उसके कार्यो मे एक किस्म 
की हिचकिचाहठ और शका-कुशंकाये दिखाई देती थी; परन्तु जैसे-जैसे वह वालिग 
होती गई तैसे-तैसे उसे अपने बछ और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि 
व्यापक बनती गईं। अनुनय-वितय की नीति को छोडकर उसने आत्मतेज और आत्मा- 
वलम्बन की नीति ग्रहण की। इधर छोक-मत को शिक्षित करने, के छिए जोर-शोर 
से प्रचार-कार्य होने रूगे, जिससे देशव्यापी सगठत वन गया---यहा तक कि सीधे हमले 
तक का कार्य-क्रम बनाना पड़ा। शिकायतो और अपने दु ख-दर्दो को दूर॑ कराने के 
उद्देश से शुरुआत करके काग्रेस देश की एक ऐसी मान्य सस्था के रूप मे परिणत हो गई 
जो बडे स्वाभिमान के साथ अपनी मागे भी पेश करने रूमी । हालांकि शुरुआत के दस- 
पाच वर्षो मे शासन-सम्बन्धी मामलों में उसकी दुष्टि की एक सीमा बनी हुई थी, फिर 
भी ज्षीघ्र ही वह भारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाओ की एक जबर- 
दस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक बत गईं। उसका दरवाजा सब दर्जे और सव जातियो 
के छोगो के छिए खोल दिया गया. यचपि शुरुआत में वह उन प्रश्नों को हाथ मे लेती 
हुईं संकोच करती थी जो सामाजिक कहे जाते थे, परन्तु उचित समय आते ही उसने 
इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकडो में बटा हुआ हैं| 
और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रदनो को सामाजिक 
और राजनैतिक सीमाओ मे बांघ देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने 
भ्रस्तुत किया, जिससे कि सारा जीवन, यहां से वहा तक, एक और अविभाज्य है। इस 
तरह काग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है, जहां न ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यो 
का भेद है, न एक प्रान्त और दुसरे प्रात का। उसमे न उच्च वर्ग या जनता का भेद है, 
न शहर और गाव का; और न गरीव-अमीर का भेद है, न किसान-मजदूर का; जात- 
पात और मजहबो का भेद-भाव भी उसमे नही है। गाधी जी ने दूसरी गोलमेज-परि- 
पद्‌ के समय फेडरर स्ट्रकूचर कमिटी के सामने जो जबरदस्त वक्‍तृता दी थी और जिसमे 
उन्होने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अश नीचे दे देना 
उचित होगा :--- 

यदि में गलती नही करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सवसे बड़ी सस्या है। 
इसकी अवस्था लगभग ४५० वर्ष की है, और इस असे में वह विना किसी रुकावट के 
वरावर अपने वाधिक अधिवेग॑न करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह 
किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नही है। वह सर्व-भारतीय 
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हितो और सव वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे 
बड़ी खुशी की वात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अग्रेज मस्तिष्क में हुईै। एलेन 
ओवटेवियन ह्यूम को काग्रेस के पिता के रूप में हम जानते है। दो महान्‌ पारसियो ने 
--फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने--जिन्हे सारा भारत बुद्ध पितामह' 
कहने में प्रसन्चता अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ से ही काग्रेस मे 
मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; वल्कि मुझे यो कहना चाहिए कि इसमें 
सब धर्म, सम्प्रदाय और हितो का थोडी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। 
स्वर्गीय बदरुद्दीव तैयवजी ने अपने आपको काग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान 
और पारसी भी काग्रेस के सभापति रहे है। मे इस समय कम-से-कम एक भारतीय 
ईसाई श्री उमेदचन्द्र वर्नजी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण 
बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सौभाग्य प्राप्त नही हुआ, अपने को काग्रेस के साथ 
एक कर दिया था। मे, और निस्सन्देह आप भी, अपने बीच श्री के ० टी ० पाल का अभाव 
अनुभव कर रहे होगे। यद्यपि मे ठीक नही जावता, लेकिन जहा तक मुझे मालूम है, 
वह अधिकारी-हूप से कभी काग्रेस में शामिल नही हुए, फिर भी वह पूरे राप्ट्र-चादी थे। 

“जैसा कि आप जातते है, स्वर्गीय मौ० मुहम्मदअछी, जिनकी उपस्थिति का 
भी आज यहा अभाव है, काग्नेस के समापति थे, और इस समय काग्रेस की कार्य-समिति 
के १५ सदस्थो मे ४ सदस्य मुसलमान है। स्त्रिया भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रह 
चुकी है--पहली श्रीमती एनी देसेण्ट थी और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो 
कार्य-समिति की सदस्य भी हे; और इस प्रकार जहा हमारे यहा जाति और मजह॒व 
का मेद-भाव नही है, वहा किसी प्रकार का लिय-भेद भी नही है। 

“कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवाछो के काम को अपने हाथ में 
ले रकखा है। एक समय था जब कि काग्रेस अपने प्रत्येक वाधिक अधिवेशन के समय अपनी 
सहयोगी सस्था की तरह सामाजिक परिषद्‌ का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे 
स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामो मे एक काम वना छिया था और जिसे उन्होने अपनी 
शक्तिया समपित की थी। आप देखेगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद्‌ के कार्य- 
क्रम में अछूतो के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था | किन्तु सन्‌ १६२० 
मे काग्रेस ने एक बडा कदम आगे उठाया और अस्पृइ्यता निवारण के प्रइन को राजनै- 
तिक मच का एक आधार-स्वम्भ वनाकर राजनैतिक कार्य-क्रम का एक महत्त्वपूर्ण 
अग बना दिया। जिस ध्कार काग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सव जातियो 
के परस्पर ऐक्य, को स्वराज्य-प्राप्ति के छिए अनिवाय्य समझती थी उसी तरह 
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स्व॒राज-प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को दूर करना भी अनिवार्य समझने छगी। सन्‌ 

१६९२० में कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी वनी हुई है; और इस प्रकार 
काग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने को सच्चे अर्थो में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है। यदि महाराजागण मुझे आजा देंगेततो में यह वतछाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही 
कांग्रेस ने उनकी भी सेवा की है। में इस समिति को याद दिलाता चाहता हूँ कि वह 
व्यक्ति भारत का वृद्ध पितामह' ही था, जिसने काञ्मीर और मैसूर के प्रव्त को हाथ 
में छेकर सफलता को पहुँचाया था और मे अत्यन्त नम्ता-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 
ये दोनो बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए कम ऋणी नही हैं। अव- 
तक भी उनके घरेलू और आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप न करके काग्रेस उतकी सेवा 
का प्रयत्व करती रही है। में भागा करता हूँ कि इस सक्षिप्त परिचय से, जिसका 
दिया जाना मेने आवश्यक समझा, समिति और जो काग्रेस के दावे में दिलचस्पी रखते 
है, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो ढावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। में जानता हूँ 
कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु मे 
यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप काग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम 
होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई हैं और प्रगति के साथ सफल 
हुई है। सबसे अधिक काग्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दुसरे कोने तक, 
७,००, ००० गांवी में विखरे हुए करोड़ी मूक, अर्वे-नग्त और भूखे प्राणियों की प्रतिनिधि 
है; यह वात गौण है कि ये कछोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं 
अथवा भारतीय भारत अर्थात्‌ देशी-राज्यो के। इसलिए काग्रेस के मत से प्रत्येक हित, 
जो रक्षा के योग्य है, इन छात्रों मूक प्राणियों के हित का साधन हीना चाहिए। हा, आप 
समय-समय पर इन विभिन्न द्वितो में प्रत्यक्ष विरोध देखते है । परन्तु यदि वस्तुतः कोई 
वास्तविक विरोध हो तो में काग्रेस की ओर से विना किसी सकोच के यह वता देना 
चाहता हूँ कि इन छाखो मूक प्राणियों के हित के लिए काग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान 
कर देगी। इसलिए यह आवश्यकरूप से किसानों की सस्था हैं और वह अधिकाधिक 
उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित्‌ इस समिति के भारतीय सदस्यों को 
भी, यह जानकर आश्चर्य होगा कि काग्रेस ने आज “अखिल भारतीय चर्खा संघ नामक 
अपनी सस्या हारा करीब दो हजार गांवों की रूगभग ५० हजार स्त्रियों को (अब यह 
सख्या १,5०,००० है) रोजगार में छगा रक्‍्खा है, और इनमें सम्मवतः ४० प्रतिगत 
मुसक्तमान स्त्रिया है। उसमें हजारो अछूत कहानेवाली जातियों की भी है। इस तरह 
हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गावो में प्रवेश कर चुके हैं जौर ७,००,००० 
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गावो मे, प्रत्येक गाव में, प्रवेश करने का यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनृष्य 
की शक्ति के बाहर का है; फिर भी यदि सनृष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप काग्रेस 
को इन सब गावो मे फैछी हुई और उन्हे चर्खे का सन्देश सुनाती हुई देखेगे।” 

काग्रेस कैसी महान्‌ राष्ट्रीय सस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन सक्षेप में गाधी 
जीने किया है। यदि काग्रेस ने और कुछ नही किया तो कम-से-कम इतना ज़रूर किया 
है कि उसने अपना गन्तव्य स्थान खोज लिया है और राष्ट्र के विचारों और प्रवृत्तियो 
को एक ही बिन्दु पर लाकर ठहर दिया है। उसने भारत के करोड़ो निरीह और बेकस 
लोगो के दिलो में एक जायृति पैदा कर दी है; उनके अन्दर एकता, आशा और आत्म- 
विश्वास की सजीवनी डाल दी है। काग्रेस ने भारतवासियो के विचारो और आका- 
क्षाओ को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होने अपनी राप्ट्रभाषा और 
राष्ट्रीय साहित्य को, अपने सर्वे-सामान्य धन्धो, कारीगरियो और कछाओ को, यहा 
तक कि अपनी सर्व-सामान्य आकाक्षाओ और आद्शों तक को खोज निकाला है। 
परन्तु यहा कहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अबाध और आसानी से 
नही बीते है। उसमें कई उतार-चढाव आये हे। उसमें लोगो की आशा-निराश्षाये, 
उनके आन्दोलनो और प्रयासों में मिली सफछता-असफलता, सब का इतिहास छिपा 
हुआ है। इन पद्नों मे हम इस तेजस्विनी, वलवती और पुरुषाथिनी संस्था के जीवन की 
अद्धेशताब्दी की घटनाओ का इतिहास लिखेंगे, जिसमे उसके उद्गम की कथा सुनावेगे; 
उसके जन्म-दाताओ और जआरम्भ-काछ के सरपरस्तो और पालको की सेवाओं का 
स्मरण करेगे; उसका जीवन-पिण्ड बनते समय जिन-जिन देश-भकक्‍तो ने उसका छालन- 
पालन किया उनके कार्यो का दिग्दशेन करावेगे, अपनी किशोरावस्था मे यह जिन 
उत्तार-चढावो मे से गुजरी है उनका चित्र खीचेगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदम 
वढाती गई तैसे-तैसे उसे मिले यश की महत्ता और गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप- 
परितापो और शमिल्दगियो का भी सामना करना पडा उसका परिचय करावेगे » और 
उत्त सब अवस्थाओं का सिहावलोकन करेगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और आदक्, 
विश्वास एवं मान्यताये गुजर चुकी है और अन्त से जाकर उसने (कांग्रेस ने) तमास 
शान्तिमय और उचित उपायो से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया है। 
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कांग्रेस के प्रस्ताव---एक सरसरी निगाह 
[१८८५--१९१५] 


हरेक साल के काग्रेस-अधिवेशन पर अछकूग-अछूग विचार करने का हमारा 
इरादा नहीं है। एक-के-वाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्त्वपूर्ण विषयों 
प्र विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें छेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा 
कि लगभग १६१४५ तक काग्रेस की नीति ओर कार्यक्रम का रख क्या रहा। क्योकि 
इसके बाद तो एकदम नई नीति और  थोड़े-वहुत भिन्न उपाय काम में छाये जाने 
लगे हे। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्त्वपूर्ण विषयो को भिन्न-भिन्न 
हिस्सों में बाटकर हमे क्रमश: विचार करना होगा। 


इण्डिया कॉंसिल 

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस बात पर ज़ोर दिया था कि 
भारत-मंत्री कौ कौंसिल (इण्डिया कौसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी 
जाय। बाद के दो अधिवेशनो में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसवे अधि- 
वेश्न में उसकी जगह भारत-मत्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी 
समिति बनाने का अस्ताव पास किया गया। और १६१३ में कराची-काग्रेस ने जो 
प्रस्ताव पास किया उसमे तो उसने उन संशोधनो का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें 
वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह है :--- 

“इस काग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कॉंसिल, इस समय जिस तरह सग- 
दित है, तोड दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनस्सगठन किया जाय--- 

(क) भारत-मत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाय। 

(ख) कौसिल की कार्यक्षमता और स्वतत्रता पर ध्यान रखते हुए यह भच्छा 
हो कि उसके कूछ सदस्य नामजब हो और छुछ चुने हुए। 

(ग) कौसिल के सदस्यो की कुछ सख्या ६ से कम व हो । 
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(घ) कौसिल के निर्वाचित सदस्य कल संख्या के कम-से-कम ह हो, जो गैर- 
सरकारी भारतीय हों और बडी (इम्पीरियक) तथा प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुनें गये हो। 

(ड) कौसिल के नामजद सदस्यों से कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सावेजनिक 
कार्यकर्ता हो जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और गेष नामजद-सदस्य 
वे अफसर हो जिन्होने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हें 
भारतवर्ष छोडे दो वर्ष से अधिक न हुए हो। 

(च) कौंसिक सलाहकार हो, शासक नही। 

(छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पाच वर्ष का हो।” 

इसके बाद के कुछ अधिवेशनो में जो सशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण 
यह नही है कि अब कौसिल को तोडने की इच्छा उतनी प्रवल नही रही, बल्कि यह 
भावना है कि जब कि इसके जल्‍दी तोडें जाने की कोई संभावना नही है तव इसका कुछ 
सशोघन ही भले हो जाय। यह कौसिल निरुपयोगी है, यह विध्वास तो अब भी कायम 
था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १९१७ में शासन-सुघारो की जो योजना बनाई गई 
उसमें इसे तोडने के लिए कहा गया है। 

क्ष 


वैधानिक परिवत्तेन 

शुरू से लेकर बहुत समय तक काग्रेस का रवेया ऐसा रहा है, कि उस पर शायद 
ही कोई गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप छगा सके। काग्रेस के पहले अधिवेशन 
से जो कुछ मागा गया वह यही कि “वडी और मौजूदा प्रान्तीय कौसिलो का सुधार 
और उनके आकार मे वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वा- 
चित सदस्यो की सख्या का अनुपात बढा दिया जाय और सयुक्‍त प्रान्त तथा पजाव के 
लिये भी ऐसी कौसिलको की स्थापना हो। बजट इन कौसिलो मे विचारार्थ पेश किये 
जाने चाहिए और इनके सदस्यो को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध 
में प्रदत पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कौंसिलो के वहुमत को रद 
करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सर- 
कार कभी इन कौसिलो के बहुमत को रद करे तो, उनके (कौसिलो के ) हारों सरकार के 
इन कार्यो के वाजाब्ता विरोधो को सुनने और उनपर विचार करने के लिए कामन- 
सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए।” इसका मतलरूव यह हैं कि--- 
बाद मे जैसे असेम्व॒ली मे वहुतायत से देखा गया है---सरकार वहुमत से स्वीकार की गई 
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गैरसरकारी मागो को अपने 'विशेषाधिकारो' से अस्वीकृत और वहुमत से अस्वीकार 
की कई गई सरकारी मांगों को 'सर्ठिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने छगती है। नौकर- 
जाही के ऐसे इृत्यों के खिलाफ १८८४ में कांग्रेस ने पार्लमेण्टरी संरक्षण चाहा था। 
दूसरे अधिवेजन में कांग्रेस ने कौंसिलो के सुधार की एक व्यापक योजना पेदा की। 
इसमें कौंसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष 
चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था। कहा गया कि प्रान्तीय कौंसिलों के 
सदस्यों का चुनाव तो म्युनेसिपल और छोकलछ वो्डो, व्यापार संघो तथा विदव- 
विद्याल्यों के द्वारा हो और बड़ी कौंसिक का चुनाव आन्तीय कौसिल्षों के द्वारा 
हो। यही नही, वल्कि सरकार को कौंसिलो के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार 
देने की वात भी इसमें मान ली गई, वणतें कि प्रान्तीय कौंसिछों की अपील भारत- 
सरकार से और वडी कौंसिल की अपील कामन-सभा की स्थायी समिति से करने 
का अधिकार रहे। अस्वीक्ृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्य-कारिणी समितियों 
को अपनी कारेवाई का जवाव अपीछ-सस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, 
१८८८ और १८८६९ में भी यही प्रस्ताव दोहराया ग्रया। १८६० में कांग्रेस ने 
इण्डिया कौंसिल्स एक्ट' में सश्योघन करने के श्री चार्ल्स ब्रैडला के उस' बिक का सम- 
थन किया जो उन्होने पा्ंमेण्ट मे पेण किया थाःऔर कांग्रेस की राय में जिससे काफी 
मात्रा मे भारत के चाहें हुए सुधार मिलते थे। छेकिन यह बिल बाद में छोड दिया गया। 
१८६१ में कांग्रेस ने अपने इस नि*च॒य की फिर से ताईद की, कि “जबतक हमारे देख 
की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नही होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वा- 
चित व होगे तवतक भारत का बासन सुचारु रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नही चल 
सकता।” १८६२ मे कौंसिलो के सुघार-सम्वन्धी लॉ क्रॉस का 'इण्डियन कौंसिल्स 
एक्ट! पास हो गया। तव और वातो को छोड़ कर भारत-सरकार के नियंगो और 
आन्तीय सरकारों हारा अपनाई हुई, प्रथाओ पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, 
कार््रेस ने अपना हमला शुरू किया। 

यहा इस वात का उल्लेख आवश्यक है कि १८६२ के सुधारों में कौंसिलों के 
लिए प्रतिनिधि चुनने का कोई विधान नही था। म्युनिसिपछ और लछोकल बोर्ड मादि 
स्थानीय संस्थाओ और अन्य निर्वाचन-मण्डछो को कौंसिछो के लिए चुनाव का जो 
कहने मर को अविकार प्राप्त था वह सिर्फ चामजद करने के ही रुप में था। यही नही, 
वल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना न करना सरकार पर ही निर्भर 
था। परन्तु अमछी तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी। 


रे 
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वस्तुत बात यह थी कि लॉर्ड लेसडौन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी 
लागू न होने देने की कोशिश की। इस बड़ी कौसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी 
इसीके अनुसार की गई थी। उसमें सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कौसिलों 
(मदरास, वम्बई, कलकत्ता और युक्‍्तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैर- 
सरकारी सदस्यो के लिए रक्‍्खी गई थी। 

१८६२ भे काग्रेस ने 'इण्डियन कौसिल्स एक्ट' को राजसक्ति के भाव से तो 
स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि “स्वत. उस एक्ट 
के द्वारा लोगो को कौसिलो के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नही दिया 
गया है ।” १८६३ में एक्ट को कार्य-रूप मे परिणत करने की उदार भावना के लिए 
सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी वतराया गया कि यदि वास्तविक 
रूप में उस पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवत्तंन करने आवश्यक है। साथ 
ही पजाब मे कौसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई। १८९४ और १८६९७ 
में भी इन प्रार्थथाओ को दोहराया गया। परन्तु १८६२ के संशोधन से १५६३ 
में कौसिलो के गे र-सरकारी सदस्यो को प्रइन पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए 

१८६४ मे काग्रेस ने प्रइन-कर्त्ताओ को प्रश्नो के आरम्भ मे प्रषन पूछने का कारण बताने 
का अधिकार भी देने के लिए कहा; लेकिन आजतक भी उन्हें वह प्राप्त नही हुआ है । 
इसके बाद १९६०४ तक कांग्रेस ने इस विषय में कुछ नही किया। १९६०४ में 
प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव ह्वारा कामन-समभा में भेजने और भारत- 
वर्ष में कौसिलो का और विस्तार करने एवं आथिक मामलो मे उन्हे भिन्न मत देने का 
अधिकार देने की भी माग की गई, हालाकि कौंसिल का निर्णय रद करने का अधिकार 
शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोडा गया। साथ ही भारत-मत्री की कौसिल में और 
भारत के प्रान्तो की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी ज्ञोर दिया 
गया। १६०४ मे काग्रेस ने शासन-सुघारो पर पुन जोर दिया और १६०६ में राय 
जाहिर की कि “ब्रिठिश उपनिवेज्ञो में जो शासन-अ्रणाली है वही भारतवर्ष मे भी जारी 
की जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षाएँ केवल इग्लेड में होती है वे मारतवर्ष में 
और इग्लेड में साथ-साथ हो, (ख) भारत-मत्री की कौसिल मे तथा वाइसराय और 
मदरास तथा बम्बई के गवनेरो की कार्यकारिणी सभाओं मे भारतीयो का काफी प्रति- 
निधित्व हो, (ग) वडी और प्रान्तीय कौसिले इस प्रकार वढाई जायें कि उनमें जनता 
के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहे और देश के आथिक तथा शझासन-सम्वन्धी 
कार्यो मे उनका आधथिक नियत्रण रहें, और (घ) स्थानीय तथा म्यूनिसिपक बोडों 
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के अधिकार बढाये जाये ।/ १६०८ में समय से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य में होने- 
वाले शासन-सुधारो पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया। उससे प्रस्तावित सुधारो का 
हादिक और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आज्ञा प्रदर्शित की कि उसकी तफसीली बाते 
तय करने मे भी उसी उदार भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना 
बनी है। लेकिन देश के भाग्य मे तो निराशा ही वदी थी। प्रतिनिधित्व की बात तो 
एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १६०६ के शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वी- 
कृत हुए उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले 
अपने खरीते मे प्रदर्शित की थी। इसपर से हमे इसके बाद की उन घटनाओं का 
स्मरण होता है जो अभी हाल मे ही हुई है। १६३०-१६३३ की गोलमेज-परिषदो ने 
किस प्रकार लॉर्ड अविन की घोषणाओं का रूप बदछ दिया, वाद में गोलमेज-परिषद्‌ 
की योजना किस प्रकार रवेत पत्र (व्हाइट पेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, जिसे 
ज्वाइन्ट पालमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन- 
सुधारो का विछ तो उससे भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून 
बना वह तो उस बिल से भी बिलकुल गया-गूजरा निकला, यह हम सब जानते ही है। 

यहा यह भी जान लेना आवश्यक है कि मार्ें-मिण्टो के नाम पर दस साल तक 
जिन दासन-सुधारो का दौर-दौरा रहा वे थे क्या ” इन सुधारो के अनुसार वनने- 
वाली बडी (सुप्रीम) कौसिल मे ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमे से केवल २७ निर्वा- 
चित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, 
और बाकी ४ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियो की ओर से 
गवर्नेर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके द्वारा नामजद होते 
थे जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित सदस्यों 
में भी बहुत कूछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रो से चुने जाते थे---जैसे सात प्रान्तो मे जमीदार- 
पांच प्रान्तो मे मुसलमान, एक प्रान्त मे (पर सिर्फ वारी-बारी से) मुसलमान जमी- 
दार और दो व्यापार-सघ के प्रतिनिधि, इनके वाद जो स्थान बचते उनका चुनाव नौ 
प्रान्तीय कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्यो हारा होता था। और छोॉर्ड मारे ने इस वात 
को विलकूल छिपाया भी नही कि “गवर्नर जनरल की कौसिल की रचना इसी तरह की 
रहनी चाहिए कि कानून वनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और निर्वाध रूप से 
अपने उस कतंव्य का पालन करने मे समर्थ रहे, जो कि वैधानिक रूप में सम्राट की 
सरकार एव पालंमेण्ट के प्रति उसका है तथा सदा बना रहना चाहिए।” स्वयं गासन- 
सुधारो के बारे में छॉर्ड माल का कहना था---“थदि यह कहा जा सकता हो कि ये जञासन- 
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सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पालंमेण्टरी (प्रातिनिधिक) शासन- 
व्यवस्था की ओर ले जाते है, तो कम-से-कम मे तो इनसे कोई वास्ता नही रक्‍्खूगा।” 
लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टफोर्ड ) रिपोर्ट 
भें दजे है, इससे भी अधिक असन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण हे--- इनसे (मालें- 
मिप्ठो-सुघार से) भारतीय जनता का सन्तोष नही हो रहा है। इनको और जारी 
रखा गया तो सरकार और भारतीयो (कौसिल के सदस्यो) के बीच खाई और बढेगी 
और गैर-जिम्मेवाराना दीका-ठिप्पणी में वृद्धि होगी।” 
इसके पहले कि हम इस विषय के काग्रेस-प्रस्तावो पर विचार करे, हमें इस समय 
की घटनाओ को पहले से अपनी निगाह मे ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा 
न रह जाय। 
मौँले-मिण्टो शासन-सुधारो से इस विषय का दूसरा दरवाजा खुल गया था 
इसके अनुसार दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये है) १६०७ में इण्डिया- 
कौसिल के सदस्य नियुक्त किये गये, एक को १६०६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी : 
सभा में स्थान मिला, और एक-एक भारतवासी १६१० में मदरास व वम्वई के गचनरो 
की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साहू बग्राल में भी कार्यकारिणी 
बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमे भी रबखा गया। वाद को जाकर वह प्रान्त 
प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढा दिया गया और स-कौसिल गवर्नर के मातहत 
हो गया। बिहार-उड़ीसा को मिलाकर, १६१२ से स-कौसिल छेपिटनेन्टनवर्नर के 
मातहत एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहा की कार्यकारिणी 
का सदस्य बनाया गया | 
१६०६ में काग्रेस ने शासन-सुधारो के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। 
पहले प्रस्ताव मे मजहब के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी 
जाहिर की गई और (क) एक विज्येष मजह॒व के अनुयायियो को अनुचित रूप से वहुत 
अधिक प्रतिनिधित्व देने, (ख) निर्वाचको और उम्मीदवारो की थोग्यता के सम्बन्ध 
में मुसलमानों और गैर मुसछमानों के बीच अन्यायपूर्ण, ईरषस्पद और अपमान- 
प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कौसिलो के छिए खडे होनेवाले उस्मीदवारो के लिए विस्तृत, 
सनमानी और अनुचित अयोग्यताये रखने, (घ) नियम-पत्रो (रेगुल्शन्स) के आम- 
तौर पर शिक्षितो के भ्रति अविश्वास के मावो से भरे होने, तथा (ड) प्रान्तीय कौसिलों 
में गैर-सरकारी सदस्यो की सख्या इस प्रकार असन्तोषजनक रखने पर, कि जिससे 
उनके बहुमत का कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जायें, असन्तोष प्रकट 
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किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा सयुकतग्रान्त, पजाब, पूर्वी बगाछू, आसाम और बह्म- 
देश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायताथ कार्यकारिणिया बनाने की प्रार्थना की गई। 
तीसरे प्रस्ताव मे पंजाब पर छागू किये जानेवाले शासन-सुधारो को असन्तोप-प्रद 
बताते हुए कहा गया कि (क) कौसिल के सदस्यो की जो सख्या रबी गई है वह काफी 
नही है, (ख) निर्वाचित सदस्यो की सख्या बहुत कम और बिलकुल नाकाफी है, (ग) 
अन्य प्रान्तो मे मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यको की रक्षा का जो सिद्धान्त रखा गया' 
है वह पंजाब के गैर-मुसलूमान अल्पसख्यको के लिए लागू नही किया गया है, और (घ) 
नियम-सत्र जिस तरह बनाये गये है उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमलछी तौर पर पजाब के 
गैर-मुसलमान बडी कौसिल मे न पहुँच सके, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार 
में कौसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमीदारों और जिला व म्युनिसिपल 
घोर्ों की ओर से बडी कौसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यों के निर्वाचनन्से बरार 
को महरूम रखने पर असन्तोष प्रकट किया गया । 

१६१० और १६११ में अमली तौर पर काप्रेस ने शासन-सुधारो-सम्बन्धी 
अपनी १६०६ की आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक्‌ निर्वाचन के 
सिद्धान्त को म्युनिसिपल व जिला-बोर्डो पर भी लागू कर देने का विरोध किया। 

१९१२ मे काग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लेखित कमिया दूर न की 
जाने पर निराक्षा प्रकट की और अन्य सुधारो के साथ यह भी प्रार्थना की कि बडी तथा 
समस्त प्रान्तीय कौपिलो मे निर्वाचित संदस्यो का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत 
लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए सजा पानेवालो को 
जिनमे नैतिक दोष न हो, चुने जानें के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और 
अतिरिक्त प्रदन पूछने का अधिकार कौंसिलो के सभी सदस्यो को दे दिया जाय। 
पजाब मे कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय सस्थाओ के लिए भी पृथक्‌ निर्वाचन 
छागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गईं। आइचयें की बात है कि काग्रेस के शासन- 
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव मे एक टुकड़ा यह भी है कि “जो व्यक्ति अग्रेज़ी न जानता हो 
उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।” 


सरकारी नौकरियां 
सरकारी नौकरियों मे, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम से 
मराहुर है, भारतीयो की नियुक्ति के प्रदन को काग्रेस ने हमेशा बहुत महत्त्व दिया है। 
भारतवासियो ने हमेशा यह मतालवा किया हूँ कि ये परीक्षाएं इग्लेड और 
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भारतवषं दोनो जगह साथ-साथ होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयो की कुछ तो कठिनाई 
दूर हो जाय। अपने पहले ही अधिवेशन में काग्रेस ने दोनो देशो में साथ-साथ परीक्षा 
होने की आवाज उठाई थी। 

अब जरा विस्तार से हम इस विपय पर विचार करें। यहा यह बता देना 
ठीक होगा कि पहले-पहल १८८४५ में जब काग्रेस का अधिवेशन हुआ तंभी से उसने 
प्रतिस्पर्दधी परीक्षाये दोनो देशों मे साथ-साथ होने की माग रकक्‍्खी है, हालांकि यो यह 
आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है। यही नही, बल्कि १५६१ से 
इण्डिया-कौसिल की एक कमिटी ने भी अही सिफारिश की थी कि यदि भारत के साथ 
न्याय करना हो और पार्लंमेण्ट द्वारा किये गये वादो को पुरा करना हो तो ऐसा करना 
आवदयक है। 

इसरे अधिवेशन मे काग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने 
इस सम्बन्धी विस्तुत व्यौरा तैयार किया और मंताछूबा किया कि प्रतिस्पर्दी परीक्षाये 
भारतवष॑ और इस्लेड में साथ-साथ हो और सम्राद्‌ के सब प्रजाजन बिना किसी भेद- 
भाव के उसमे भाग ले सकें, योग्यता के अनूसार नियुक्तियों की ऋ्रमायत सूची तैयार 
की जाय, प्रथम नियुक्तियों के लिए ्टेच्यूटरी सिविल सविस' बन्द कर दी जाय, परन्तु 
बे-सनदी नौकरियों तथा उपयूक्‍त पात्रों के लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिक्त 
जितनी नियुक्तिया हो वे सब प्रान्तो मे प्रतिस्पर्दी परीक्षाये लेकर की जायें! उस 
समय प्रचलित प्रथा यह थी, कि कुछ नवयुवको को चुन कर वस सीधा डिप्टी-कलक्टर 
बना दिया जाता था। चौथे अधिवेशन तक जाकर कही इस सम्बन्धी आन्दोलन में 
थोडी सफलता मिल्ली। सरकारी नौकरियों (पब्लिक सविसेज) के कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट मे इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी काग्रेस ने तारीफ की, 
परन्तु उन्हे अपर्याप्त बताया। इसमे सन्देह नही कि काग्रेस के इन्छानुसार इण्डियन- 
सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १६ से २३ कर दी गई, लेकिन दूसरी 
तरह से कमीशन की सिफारिशों पर जारी की गई सरकारी जाज्ञा से स्थिति और भी 
खराब हो गई। क्योकि उससे भारतीय उच्चाधिकारियो के लिए दो ही उपाय रह 
गये---या तो जिस स्थिति में स्टेच्यूटरी सविस के मातहत वे उस समय थे उसी में बने 
रहें, था प्रान्दीय सविस मे सम्मिलित हो जायें जिनके सदस्यो के लिए शासन के सब 
उच्च पदो पर ताला डाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में श्री गोखले ने, काग्रेस के 
पाचवे अधिवेशन मे, बहुत विगड कर एक भाषण दिया था। उन्होने कहा---“१८३३ 
के कानून की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पष्द है कि जो लोग उस समय 
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दिये गये आश्वासनों के अनूसार सुविधाये नही देना चाहते उन्हे दो में से एक बात, और 
वह भी बडे दु ख के साथ स्वीकार करनी पडेगी, कि या तो वे मक्कार है या दगा- 
बाज, उन्हे यह मानने के लिए तैयार होना ही पडेगा कि इस्लैण्ड ने जब वे आइवासन 
दिये थे तव उसने ईमानदारी से काम नहीं लिया था, यथा यह कि अब वह हमारे 
साथ वचन-भग करने पर आमादा हो गया है।” स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम 
तो सर्व-भारतीय नौकरियो के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाये होती थी, दूसरे स्टेच्यूटरी 
सनदी सविस भी जिनकी है नौकरिया १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के 
लिए रक्षित थी, तीसरे सनदी नौकरिया थी जिबमे भारतीय ही भारतीय थे। १८९२ 
में काग्रेस ने पवलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत-सरकार के प्रस्ताव 
पर असन्‍्तोप प्रकट किया और उसके वारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र भेजा । 
बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ९४१ नौकरियो में है पद १४८ भारतीयों के लिए 
रचखे गये थे, परन्तु पबलिक-सविस-कमीशन ने कहा कि इनमे से १०८ पद उन्हें 
देने चाहिएँ और भारत-मंत्री ने उस चाहिएँ शब्द को भी बदलकर दिये जा 
सकते है” कर दिया। और असलियत तो यह है कि १५४८ मे से, जो कि भारतीयो का 
पूर्णतः: उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ मे रहे उनमे से भी सिर्फ ३ ही 
१८९२ में भारतीयों को दिये गये। 

इसके वाद तो स्थिति और भी खराव हो गईं। भारत-सरकार के इस सम्बन्धी 
प्रस्ताव की भारत-मंत्री ने अपने खरीते द्वारा पृष्टि कर दी। फछत्त. १८९४ में जाति- 
भेद के आघार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर छग गई, क्यों 
कि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च 
पदों) में कम-से-कम इतने अग्रेज अफसर तो रहने ही चाहिएँ। २ जूत १८६३ को 
कामन-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के 
लिए दोनो देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने का क्रम शीघ्र अमल मे छे आना चाहिए , 
उसका इससे खात्मा हो गया। शिक्षा-विभाग की नौकरियों के लिये, जिसमे कि किसी 
भी ओहदे पर भारतवासी विलकूल अग्रेज़ो के समान वेतन के साथ काम कर सकते 
थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि “भविष्य मे वे सब भारतवासी, जो कि 
शिक्षा-विभाग मे प्रवेश करना चाहेगे, आमतौर पर भारतवरप में ही और प्रान्तीय स्विस 
में नौकर रखे जायेंगे।” इस प्रकार शिक्षा-विभाग के पुनस्संगठन की योजना में, 
शिक्षा-विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याय 
किया गया। भारतवासियों को इस विभाग की ऊँची वौकरियो से महरूम कर दिया 


अध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निभाह इ३ 


गया। शिक्षा-विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में वाद दिया गया--- 
बडी अर्थात्‌ आई० ई० एसू० (सर्बभारतीय) और छोटी बर्थात्‌ पी० ई० 
एसू० (प्रान्तीय)। बडी नौकरियों की नियुक्ति इग्लैण्ड मे और छोटी नौकरियों की 
नियुक्ति भारतवर्ष मे होनें का नियम रवखा गया। १८८० से पहले ऐसा नही था। 
उस समय बगालर से उल्चपदस्थ भारतीयो और अग्रेजो को एक-समान वेतन मिलता 
था। दोनो का प्रारम्भिक वेतन ५००) रुपये होता था। पर १८०० में भारतवासियों 
का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८६ में २५०) ही रह गया 
हालाकि भारतवासी थे इंग्लेण्ड के विश्वविद्यालयो के ही ग्रेजुएट । भारतवासियो के 
लिए अधिक-से-अधिक वेतन १८९६ मे ७००) था, चाहे कितने ही समय की उनकी 
नौकरी क्यो न हो जाय; परन्तु अग्रेजो को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०००) 
मिलने छग॒ते थे । नयी योजना ने भारतवासियो को ऐसे कुछ कॉलेजो के प्रिन्सिपल 
होने से भी महरूम कर दिया जो अंग्रेजो की पढाई के लिए रक्षित थे। इस प्रकार जैसे- 
जैसे काग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाब से 
नौकरशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लंज्ज और नग्न होता गया हैं। 

१८९६ और १८९७ में काग्रेस ने बम्बवई और मदरास की कार्यकारिणियो 
में भारतवासियों को भी स्थान देने की मांग की। सिविल मेडिकल सर्विस (डाक्टरी 
नौकरियों) पर भी इन तथा इनके बाद के वर्षों मे ही कुछ ध्यान दिया जाने रूगा| 
१६०० मे काग्रेस ने पी० डन्लू० डी०, रेलवे, अफयून, चुगी (कस्टम) और तार-विभाग 
की ऊँची नौकरियों पर मारतवासियों के न रक्खे जाने तथा कूपर के ,इजीनियरिंय 

(हिल) कॉलेज से पास-छुदा सिर्फ दो ही भारतवासियों को नौकरी के योग्य शुमार 
करने के प्रतिवन्‍्ध की निन्‍दा की । 


सैनिक समस्या 
इस समय तक, इन तीस वर्षो मे, काग्रेस नें कोई दो सौ विषयो पर विचार 
किया। इन विषयो में एक ऐसा है जिसके प्रति रयगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती 
रही कि वर्षो तक वह साकहाना विपय वना रहा, लेकिन काग्रेस की ओर से लगातार 
विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भी न तो तत्सम्बन्धी शिकायते दूर हुईं और न 
उसमे कोई कमी ही हुईं। अपने पहले अधिवेशन मे ही काग्रेस ने सैनिक-ख्चे की 
प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, “यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले तो 
फिर से तठ-कर रूग्राकर की जाय, दूसरे उन-सरकारी और गैर-सरकारी छोगो पर 
वे 


नी 
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लाइसेन्स-टेक्स लगाया जाय जो इस समय इससे बरी है, किन्तु इस बात का ध्यान रक्खा 
जाय कि कर निर्धारित करने की निम्नतम सीमा काफी ऊँची हो।” अगले वर्ष इस 
बिना पर भारतीयो को सैनिक-स्वयसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया 
गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्‍त 
आजाय तो बे (ब्रिटेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक सिद्ध होगे। तीसरे साल भारत 
की राजभक्ति और १८५८ की घोषणा में महाराणी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन 
के आधार पर, सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी 
खोलने का मताहूबा किया गया। इसके लिए काग्रेस ने देश मे सैनिक-कॉल्ज की 
स्थापना करने के लिए कहा। चौथें और पाचवे अधिवेशनो में पहले के प्रस्तावों की 
पुष्टि की गईं। छठे मे कोई विचार नही हुआ, पर सातवे मे इस पर चर्चा हुईं और 
सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह भारतीय लछोकमत का सम्माव करके भारत- 
वासियो को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा 
कर सके” भतालबा किया गया कि वह हस्त्र-विधान के नियमो में ऐसा सशोधन करे 
किवे धर्म, जाति या वर्ण के भेद-भाव बगैर सब पर एक-समान लागू हो, साम्राज्य के 
जिस-जिस भाग मे अधिक सैनिक-अवृत्ति के लोग हो वहां-बहां अनिवार्य सैनिक-सेवा 
की पद्धति प्रचलित करके उवका संगठन किया जाय और भारत मे सैनिक-विद्यालयो 
(कालेज) की स्थापना एवं सैनिक-स्वयसेवको की भर्ती की प्रथा प्रारम्भ की जाय। 
इन प्राथेनाओ और विरोघधो के होते हुए भी सैनिक-व्यय मे उछटे असाधारण वृद्धि हुई; 
तब आठवे अधिवेशन मे काग्रेस को यह माग पेश करनी पडी कि इस व्यय का एक हिस्सा 
इपलेण्ड को भी वरदाइत करना चाहिए। नवे अधिवेशन ने इस विषय के सामाजिक 
पहलू अर्थात्‌ भारत की फौजी छावनियो मे होनेवाली वेश्यावृत्ति एव छूत की बीमारियों 
पर विचार किया; और दसवे अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १८९४ 
में वेल्वीकमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक-व्यय को इग्लैण्ड और भारतवर्ष के बीच 
विभकत करनेवारा था। ग्यारहवें और बारहवे अधिवेशनों मे इस सम्बन्धी कोई 
विचार नही हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त मे सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप 
तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि इस व्यय 
में इग्लेण्ड को भी हिस्सा बढाना चाहिए। चौदहवे अधिवेशन ने भी ऐसा ही निरचय 
किया। परन्तु पन्द्रहवे अधिवेशन ने इसके एक नये पहलू को स्पर्श किया और कहा, 

चूकि सेनिको की एक बड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाना उचित समझा 
जाता है, इसलिए इस काम के लिए रबखे जानेंवालें २०,००० ब्रिटिश-सैनिकों का 
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खर्च ब्रिटिश-सरकार को बर्दाइत करना चाहिए। सीमाप्रान्त की लड़ाई खतम हो जाने 
पर, सोलहवे अधिवेशन मे, काग्रेस फिर सैनिक-विद्यालय के प्रइन पर ही जा पहुँची । 
१६०२ के सभहवे अधिवेशन मे काग्रेस ने, अपने पन्द्रहवे अधिवेशन के ही आधार पर, 
सैमिक-व्यय को भारत और इग्लेड के बीच विभकत करने की माग रवखी। आखिर 
१८६४ के वेल्बीकमीशन की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मिली ॥ 
परन्तु ब्रिटिश-सैनिको की तनख्वाहो में ७,८६,००० पौण्ड सालाना की बढ़ती करके 
उससे भी ज्यादा भारी तया बोझ भारत के सिर छाद दिया गया। अठारहवें अधिवेशन 
में इसका विरोध किया गया। 
उन्नीसवे अधिवेशन मे इस प्रइन पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया और 
बताया गया कि १८५६ से सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए कहा 
गया कि “देशी दुद्मनो से रक्षा करने या सीमा पर के लड़ाकू छोगो के आक्रमण से 
रक्षा करने के लिए नही बल्कि पूर्व मे ब्रिटिश-सत्ता को बनाये रखने के लिए वह बरती 
जा रही है और भारत की सेना में ६ सख्या ब्रिटिश सैनिको की है, इसलिए इस्लैण्ड 
को उसके खर्चे में अवश्य हिस्सा बटाना चाहिए।” छॉर्ड कर्जन की तिब्बत पर चढाई 
* करने की उम्र नीति इस समय अमल से आ रही थी। हालाकि १८४८ के कानून में 
आरतवर्ष का रुपया भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाहर विदेशी आक्रमण से रक्षा 
करने के सिवा दूसरे किसी काम में पार्ंमेण्ट की स्वीकृति बगैर खर्च न करने” का नियम 
था, परन्तु छॉ्ड कर्जेन ने तिब्बत की चढाई को “राजनैतिक कार्य” बताकर उसकी भी 
उपेक्षा कर दी। और अब, १६३५ मे, हम देखते हे कि भारतीय शासन-सुधारो के 
कानून ने बहुत सार से प्रचलछित नियम के इस भग को जायज करार दे दिया हैं) बीसवे 
अधिवेशन मे काम्रेस ने लॉ्ड कर्जेन की इस करतूत का विरोध किया और बताया कि सेना 
का पुनस्सगठन करने की छॉडे किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक 
करोड पौण्ड का अतिरिक्‍त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक-व्यय बढ़ते-बढते असहनीय 
होता जा रहा है । छाॉड कर्जन के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के आख़िरी दिलों में 
(१६०५) छॉरड किचनर और उनके बीच इस बात पर तीज मतभेद हो गया कि सेना 
पर गैर-फौजी अधिकारियो का नियत्रण रहे या नही। छॉर्ड कर्जन चाहते थे कि नियत्रण 
रहें और छॉड्ड किचनर इसके सख्त खिलाफ थे) 
बनारस के अपने इक्कीसवे अधिवेशन मे (१६० ५) कांग्रेस ने इस बात का 
विरोध किया कि प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर-फोजी 
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जर्वात्‌ मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण होता था, किन्नी प्रकार परिवर्तन किया जाय 
और एक वार फिर इस वात की ओर ध्यान आकपित किया कि यहां का सैनिक-व्यथ 
पूर्व में क्रिटिन-स्ाम्राज् की सत्ता बनाये रखने की द्विट्थि-नीसि की ध्यान में रखते 
हुए निब्चिन किया जाता हैं। साथ ही इस्च वात पर भी जोर डिय्य गया कि सेना पर 
मुल्की अविकारियों का निर्यत्रण तमी पूरी तरह हो सकता हैं जब कि कर-बताओं को 
उन्त नियंत्रण पर असर घाहछने की स्थिनि में रक्ला जाव। १६०६ के राष्ट्रीय नव- 
चैतन्य के समय भी साल-दर-माल सामने आनेव्यले इस दुस्साव्य विपय को भूछावा 
नहीं गया। उत्तममें इस गत की ओर व्यान आकर्षित किया गया कि पिछले बीज वर्षो 
में भारत का जैनिक-व्यय १७ करोड़ से वढ़कर ३२ करोड़ साछाना, अर्थात करीव- 
करीब दुगना हो गया है---और यह वह समय हूँ कि जिसके बन्दर भारत में ऐसे सत्या- 
नाथी दु्िश्ष पढें कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हों और कम-सै-कम २ करोड़ २२ 
लाख ब्यवित भोजन के अमाव में काछ के ग्रास हुए । 

१६०८ में कांग्रेस ने जोरो के साथ ३,००,००० पौंण्ड के उत्त नये भार का 
विरोब किग्रा जो रोमर-कमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिन युद्धविभाव ने भारतीय 
क्रोप पर छाद विया था, और ब्रिटिव-सरकार से प्रार्थना की कि “टवतने दिलों के 
अनुमव की सहायता से १८५६ की सेना को मिलाने की दीति में परिकतंन करने की 
बावधब्यकता है और इस वात की आदच्यकता हैं कि इस सम्बन्ध में एक उचित और 
न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्वारित किया जाय, जिनसे भारतीय कोप पर से इस तरह का 
अनुचित भार उठ जाया 2६०६ और 2६१० में साछ-दर-साछ बढ़ते जानेवाले 
सैनिक-ब्यव की आव्येचना की गईं। १६१० और १६१३ के अविवेद्यनों में 
सेना-विनाय के उच्च पद भारतीयों को न देंने के अन्य की जोर पूर्ण व्यान जाकपित 
किया गया। 

१६१४ में कांग्रेस ने अपनी इस माँग को फिर से ढोहराया कि सेना-विभाव 
ऊँची नौकरियां भारतवासियों को भी मिलनी च्यहिएँ, सैनिक क्कूल-कॉल्ज खोले 
ओर भारतीयों को सैनिक-स्ववसेवक वनाया जाव। डयूक ऑफ कनाट ने इनमें 
पहनी दो दातों का त्षमर्यन किया। छाँड किज्चर कहते है, भारतीयों को मेजर तक के 
पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही आया की गई कि १६११ में सज्जादू इसकी 
घोण्णा कर ढेगे। वँसे सैनिक-स्ववंतस्नेवक वनने की उन दिनों भारतवासियों के लिए 
को मुदानियत नहीं थीं। काम्रेन्न के प्रारम्मिक वर्षों में जब पहले-पहल यह गप्रब्न उठा 
त्तो 


5 ॥ ऊ 
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श्री एच्च० बी० घंकरम ने वताया था कि वह सैनिक च्वर्यनेवक हैँ। स्वर्य श्री ती० 
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एन० छार्मा सी,जो १६२० मे वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक- 
स्वयसेवक थें। परन्तु १८९६८ में भारतीय स्वयसेवकों के नाम खारिज कर दिये गये 
और १६९१४ मे केवल ईसाइयो को ही स्वयसेवक बनाने का नियम रह गया। इस 
तरह भारतवासियो के साथ बडा भारी अन्याय किया गया। लेकिन १६१७ मे भारत- 
वासियों पर से सेना की 'कमीशन्‍्ड' जगहे मिलने की बाघा हटा ली गई और नौ 
भारतवासियो को ऐसी जगहे दी भी गईं, जिससे उस अन्याय की आशिक पूत्ति हुई। 


क़ानून और न्याय 
काग्रेस में शुरुआत से ही ऊँचे दर्जे के कानूनदाओ का प्राघान्य रहा है। इस- 
लिए सर्वे-साधारण के कानूनी अधिकारो की ओर स्वभमावत उसका विशेष ध्यान रहा 
है। लेकिन न तो सावेजनिक अनुभव और न नौकरणाही दमन, किसी ने भी हमे इस 
निष्कर्ष पर नही पहुँचाया है कि हमारे देश मे जो कानून और अदालते हे, वे ऐसे हे कि 
जैसे किसी देश की साधारण दछ्षा मे हुआ करते हे और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक 
किया जा सकता हो | जब छोगो मे जागृति होकर उन्हे इनसे प्राप्त होनेवाले अधिकारो 
का भान होता है, अर्थात्‌ जब देश या जाति की निद्रा समाप्त होकर उसमे राष्ट्रीय 
चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तव उनके वाहरी रूपो और कार्ये-चिधियों का खोखलापन 
तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। यही वात उस समय हुईं, जब कि मुकदमे मे जरी-द्वारा 
विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के बाद १८७२ मे सरकार ने उसमे 
यह बन्दिश लगा दी कि जूरी का मत अन्तिम निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज 
तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसछो को रद कर सकेगे। दूसरी ही काग्रेस मे 
(कलकत्ता, १८८६) इस बन्दिद को हानिकारक बताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा 
गया। साथ ही न्याय-अ्रथा मे प्रस्तावित अन्य उन्नत्ति-विरोधी फेरफारो का भी विरोध 
किया गया। इसके वाद समय-समय पर काग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, 
लेकिन नतीजा आजतक भी कुछ नही निकला। 
जूरी के अधिकारो का प्रइन तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक 
आवश्यकता शासन और न्याय-कार्यो के पृथक्‍करण की थी; क्योकि एक ही व्यक्ति 
के हाथ मे दोनो कार्ये रहने से बह्दी तो शासक होता है और वही निर्णायक-वही मुकदमा 
चलाता है और वही जूरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति 
सर्वाधिकार-सम्पन्न वन जाता है। 
ब्रिटिश-मारत से इस सुधार के लिए जान्दोरून राजा राममोहन राय के समय 
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शुरू हुआ, जिन्होने अन्य विषयों के साथ इस विपय में भी एक आवेदनपत्र पालेमेण्ट 
में पेश किया था और एक पालंमेण्टरी कमिटी में गवाही देने के बाद अस्सी वर्ष पूर्व 
इंग्लैण्ड मे ही जिनकी मृत्यु हुईं। इस सम्बन्धी इतिहास से यह साफ जाहिर होता है 
कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं करा 
सकते। और तो और पर गवर्नेर-जनरल लॉर्ड डफरिन, भारत-मत्री, लॉड क्रॉस तथा 
लॉर्ड किम्वरली, और भारत-सरकार के होम मेम्वर सर हावें एडम्सन ने भी मुख्तल्िफ 
समयो मे कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात्‌ न्‍्याव और णासन-कार्यी को एक दूसरे से 
पृथक करने) का औचित्य स्वीकार किया है, और सर हावें एडम्सन ने तो सरकार 
की ओर से १६०८ में यह वादा भी किया था कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया 
जायगा। लेकिन अवतक भी न्याय जौर श्ासन-कार्य सम्मिलित रूप से एक ही 
अफसर के सुपुर्दे हैं। राजा राममोहन राय के वाद उत्साही कार्यकर्ताओं के एक 
दल नें, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी सबसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया; 
और इसके लिए बंगाल, वम्वई व्‌ मदरास मे सघ बनाये गये, जिनमे वगीय राष्ट्र-सघ 
ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार 
और जोर-झोर वढा; और १८८४ मे काग्रेस ने इस प्रज्न को अपने हाथ मे ले लिया। 
दूसरे अधिवेशन में काग्रेस नें अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और 
न्याय-कार्यो का शीक्र एक-दूसरे से पृथक होना आवश्यक है। तीसरे बधिवेगन में 
इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा करने मे खर्चे बढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें 
देरी न की जाय। अग्रले साल यह विषय और जूरी-अथा का प्रश्न, दोनो एक-साथ 
कर दिये गये और प्रतीत होने छगा कि एक सर्वाश्यियी प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेद्ा 
हो जायगा। लेकिन ऐसा हुआ नही । साल-दर-साल काग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती 
रही और १८६३ में तो यहां तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यो का सम्मिश्रण 
“भारतवर्प के ब्रिटिश-शासन के लिए एक वडा कलंक है, जिससे देश-भर के समस्त 
जाति और समाजवाले छोगो को वेहद तकलीफ उठानी पडती है।” यही नही, “किसी 
दूसरे जरिये की आशा न देखकर, नम्नतापूर्वेक भारत-मंत्री से प्राथना की गई कि इस 
सम्बन्बी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त मे एक-एक कमिटी नियुक्त 
करने का हुक्म निकाल दें।” भछा काग्रेस कितनी भोली-भाली थी, अथवा कहना 
चाहिए कि आपे से वाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार करने को ही तैयार नही 
थी, उससे भी यह आज्ञा की कि वह उस सुधार-सम्वन्धी विस्तृत योजना को तैयार करने 
- के लिये कमिटी वनायेगी ! इससे इस वात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी 
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शून्यता अनुभव करने छुग गये थे और उनकी आखो के सामने कैसा अबेरा छा गया था । 
१९०८ तक कोई अमली तरक्की नही दिखाई दी; क्योकि उसी साल काग्रेस ने इस बात 
पर सन्तोष प्रकट किया कि बंगाल प्रान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप मे इस 
बात को स्वीकार कर लिया है--लेकिन, वारह महीने पूरे भी नही हो पाये थे कि काग्रेस 
को अपनी निराशा का पता रूग गया, क्योकि अमछी कारंवाई इस दिल्ला में कुछ भी नहीं 
की गई।” इसके वाद लगातार दो अधिवेशनो मे इसी निराशा का राग अछापा गया | 

जरी के अधिकार कम करने और न्याय व जासन-कार्य सम्मिलित रखने के 
पुराने घाव अभी हरे ही थे और उनमे सुधार होने के कोई आसार नजर नही जा रहे 
थे, कि १८९७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १८१५८ का तीसरा रेग्युलेशन 
(बगाल), १८१६ का दूसरा रेग्युलेशन (मदरास) और १८२७ का पच्चीसवाँ 
रेग्युलेशन (वम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश मे आये, जिनके मातहत हर किसी को 
मुकदमा चलाये बगैर ही जरावतन किया जा सकता था। सरदार नातू-वन्धुओं 
पर इस शास्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८९७ के काग्रेस-अधिवेशल होने के वक्‍त ५ 
महीने से अधिक समय से जेक में थे। काग्रेस यह देखकर दग रह गई, क्योकि 
गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नही दिया गया था जो कि इन रेग्युलेशनों 
के भातहत भी देना जरूरी था। 

१८९७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। छोकमान्य तिलूक को 
राजद्रोह के अपराध मे ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे 
हुए नही थे। पूना मे ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा 

१२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहे फैलाने-सम्वन्धी (दफा ५०५) धाराओं में ऐसा 
संशोघन किया गया जिससे,वे और भी कठोर हो गई। काग्रेस ने सर्वेताघारण के 
अधिकारो पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत्‌ विरोध किया। श्री सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी नें अपनी विशेष शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था :--- 

“अग्रेजो ने अपने लिए मैग्नाचार्टा और हँैवियस कार्पस प्राप्त किये हे। इनके 
द्वारा उन्हे जो सुविधाये प्राप्त हे वे सिद्धान्त-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित 
है। पर भुझे यह कहने मे कोई हिचकिचाहट नही होती कि, वह शासन-विधान हमारा 
भी पैदायशी हक है। हम ब्रिटिश-प्रजा है, इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो 
विशेषाधिकार मिले है उनके हम भी हकदार हे। इन अधिकारो को हमसे कौन छीन 
सकता है ? हमने निरचय कर लिया है और काग्रेस इस वात का प्रण करेगी, आप और 
हम सब मिछूकर इसके छिए एक गम्भीर निरचय करेंगे। इस सभा-भवन से निकल 
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कर उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता मे फैलेगी कि हम इस बात के लिए तुल गये है, 
इस वात पर जोर देने मे हम किसी भी वैध उपाय को वाकी नही छोडेगे, कि ईरवर 
की छत्र-छाया में ब्रिटिश-प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वही अधिकार है जो अन्य 
ब्रिटिश प्रजाजनो के है और उनमे भी व्यक्तिगत स्वतत्रता का अधिकार किसी तरह 
कम महत्त्वपूर्ण नही है।” 


दायमी बन्दोबस्त, आबियाना, गरीबी और अकांल 

भारतवर्ष क्ृषिप्रधान देश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही हैं कि काग्रेस ने सबसे' 
पहले नही तो भी अपनी शुरुआत में ही थोडे-थोडे समय के लिए होनेवाले जमीन के 
वन्दोबस्त पर ध्यान दिया, जिसमे सदा छगान-वृद्धि होती रहने से रैयत को वडी 
कठिनाई होती है। इलाहाबाद मे (१८८८) होनेवाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी 
स्थायी (स्टैण्डिग) समिति को यह काम सौपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके 
१८८९६ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करें) १८५६ में बावू वैकृण्ठताथ सेन ने 
इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुर्भिक्ष के कारणो की जाच के लिए जो 
कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने दायमी वन्दोवस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत- 
मत्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होने यह भी 
बताया कि कभी-कभी तो छूगान मे बढाई हुई रकम गाव में पैदा होनेवाली फसल से 

, भी बढ़ जाती है जैसा कि मि० (वाद में सर) ऑकलैण्ड कॉल्विन के सामने आये एक 
मामले से माछूम पडता है। डाँ० वेसेण्ट ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी यह मनो- 
रजक उदाहरण दिया है -- 

“बर्तन मे पानी तो उतना ही है जितना पहले था, परन्तु अब उसमें पानी 
निकलने के एक की जगह छ. छेद हो गये है । 

“हमारे पास पश्ुओ की कमी नही है, चरागाहों की और उनकी तन्‍्दुरुस्ती के 
लिए आवश्यक नमक की भी बहुतायत है, परन्तु अब जगलात के मह॒वमे ने सारी जमीन 
पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारे पास चरागाह नही रहे और यदि भूखों मरते पशु 
चारे की जगह अनाज के खेत मे भटक कर चले जाते है तो उन्हे काजीहाउस में वन्द 
करके हम पर जुर्माना किया जाता है।” 

“अपने मकानो, हलो तथा हर तरह के खेती के सभी कामो के लिए हमारे 
पास छकडी की बहुतायत है; छेकिन अब उस सब पर जंगरू-विभाग का ताछा पडा 
हुआ है। जहा हमने उसे विछा इजाजत छुआ नही कि हम सरकारी श्षिकजे में आये 
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नही। अव तो हमे एक भी छकडी चाहिए तो उसके लिए हपते-भर तक एक से दूसरे 
अफसर के पास भागना पडेगा और हर जगह खज्चे-ही-खर्च करना होगा; तब कही 
जाकर वह मिलेगी । 

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुँचानेवाले जगली 
जानवरो को हम मार या भगा सकते थे; पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विघान है, 
जो विदेशो से यहा आनेवाले एक हब्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत 
देता है, पर जिन गरीब किसानो को अपने गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जगली 
जानवरो से रक्षा करने के लिए उनकी ज़रूरत है उन्हे कसम खाने को भी एक 
हथियार नही मिलता ” 

१८६२ में काग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, 
"जिससे कि देश की कृषि को उन्नत करने के लिए पूजीपति और मजदूर मिलूकर काम 
कर सके,” और क्ृपि-सम्वन्धी बैको की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल 
भारत-मंत्री हारा दिये गये उन वचनो की पूर्ति करने के छिए कहा गया, जो उन्होने 
अपने १८६२ और १८६५ के खरीतो मे दायमी वन्दोवस्त के लिए दिये थे। १८६६ 
मे कांग्रेस ने अपने रुख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा 
बन्दोबस्त करने मे कम-से-कम ६० सार का फासछा तो रक्खा ही जाय---अर्थात्‌, 
मियादी वन्दोवस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हम ही करे। 
२२ दिसम्बर १६०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृषि-विभाग के द्वारा, 
इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके चौथे पैरेग्राफ पर प्रकट किये गये 
प्रान्तीय सरकारो के विचार प्रकाशित करने के लिए काग्रेस ने कहा ।१६०३ मे कांग्रेस 
इससे भी आगे बढी और छगान अधिक न लगाया जाय, इसके लिए कानूनी व अदालती 
रुकावटे लगाने के लिए कहा। १६०६ मे काग्रेस ने लॉर्ड कैनिंग और छॉड रिपन की 
नीति से, जो उन्होने क्रमश. १८६२ और १८८२ में रूग्रान पर नियन्त्रण रखने के 
सम्बन्ध में प्रतिपादित की थी, १६०२ में एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित छॉरड्ड कुर्जन की 
नीति की तुलना करके दोनो को परस्पर-विरोधी बताया और इस विचार का विरोध 
किया कि भारतवणषं मे जमीन का लगान 'कर' नही वल्कि 'किराया' है। १६०८ में 
भी इसी तरह का एक भस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश होकर अपने आप काग्रेस 
ने इस विदय को छोड दिया । 

१८६६ के दुर्भिक्ष की परिस्थिति के कारण काग्रेस को सरकार की आथिक 
नीति का सिंहावछोकन करना पडा । उसने सरकार पर अन्धाघुन्ध सैनिक-व्यय करने 
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का दोष छगाया और दुर्भिक्षो को, उस खर्च की पूर्ति के लिए, छोगो पर लगाये जाने- 
वाले अत्यधिक कर और भारी छगान का बाइस बतलाया। दूसरा कारण सरकार 
की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-बधो का प्राय. नष्ट हो जाना 
बतलाया गया। सरकार से कहा गया कि वह अकालरक्षक कोष बनाकर अपनी की हुईं 
अतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी बन्दोवस्त और क्ृपि सम्बन्धी बेको तथा कलछा-कौशल- 
सम्बन्धी स्कूलो की स्थापना को गरीबी दूर करने का असली उपाय बतलाया गया। 
इसके बाद ही एक अकाल-कमीशन बैठाया गया। इसी वीच अकाल-पीडितो की 
सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुईं उदारतापूर्ण रकमो के लिए धन्यवाद 
प्रकट करते हुए काग्रेस ने १,००० पौण्ड की रकम लन्दन के लॉर्ड भेयर के पास भेजने 
का निदचय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए 
भारतीयो की क्तज्ञता का सूचक एक स्मारक बना दें। यह १८९८ की बात है। लेकिन 
ऐसा करते हुए, काग्रेस ने उन असली उपायो की उपेक्षा नही की जिनका वह प्रतिपादन 
करती आ रही थी, और १८६६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जीर डाला कि 
सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धो की उन्नति की जाय, 
और जमीन का लगान तथा दूसरे करो में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रइन पर 
और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की भाँग पेश की' गई कि 
भारत-वासियो की आर्थिक अवस्था की जाच कराई जाय । इसके बाद के अधिवेशनों 
मे हम इस विपय पर और कूछ नही पाते है, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के 
चर्षो में काग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था। 


कानून जंगलात 

जगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अभी हमने अच्छी तरह वही समझए 
है। उनका मुकावला तो लगान और तमक के कर से ही हो सकता है, जिन्‍्होने लोगो 
पर असह्य बोझ डाल दिया। जैसा कि १८६१ के नागपुर-अधिवेशन मे मि० पाछ 
पीटर पिल्ले ने वताया था, कलम की एक ही रगड भे सरकार ने रैयत के स्थायी 
अधिकारों को नष्ट करके ग्रामीण समाज-व्यवस्था में उछट-पलछट कर दी। जैसा कि 
डॉ" बेसेण्ट ने) कहा, इस वात में सन्देह की बहुत कम गुजाइश है कि देहातियो को 
ब्रिटिश-शासन के बखिछाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने 
नही। एक उत्तरी आर्काट के ही जिले मे, १८६१ मे, नौ महीने के अन्दर ३,००,००० 
पक्षु मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलनेवाली सर्वोत्तम सौगाते इनके द्वारा 
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उनसे छिन गईं। “आपकी जमीन है तो पहाडी पर, पर आप वहां के झाड-कझ्षडकों- 
जैसी जंगली चीजो का उपयोग नही कर सकते--यहा तक कि अपने पैदा किये हुए 
पेड़ों की पत्तियां तक आप की नही है।” 

१८६२-९३ में बड़ी नम्गता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गईं कि 
जंगलात के कानूनों से जो कठिनाइया उत्पन्न हुई हँं--खासकर दक्षिण-भारत और 
पजाब के पहाडी इलाको में 'उनकी जाच कराई जाय। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी 
जो नियम बचाये वे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नवे अधिवेशन में प॑० मेघनराम 
ने उन्हें अत्यन्त स्वेष्छाचारी और किसी भी सभ्य सरकार के लिए कलक-झूप' 
बतलाया। इनके अनुसार अगर कही आग छूग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिक 
हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेवार माना जाता 
जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काबिज होता, और उसके 
साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो उसने जान-बूझकर कानून की परवाह 
न की हो जिन पहाडी छोगो के लिए पहाडो पर पैदा होनेवाली घास और लकडी ही 
सव-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पशुओ की जिन्दगी का दारोमदार था, उनके 
लिए उसे लेने की मनाही कर दी गईं। यहा तक कि जगल मे तापने के लिए वे आग 
भी नही जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर 

१८९४ को भारत-सरकार ने नं० २२ एफ का एक गदती प्रस्ताव प्रकाशित किया, 
जिसमें जगलो के प्रवंध मे रैयतो की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आधिक 
प्रघनो को कम महत्त्व देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था। 

इसपर काग्नेस ने, अपने दसवे अधिवेशन में, आग्रह किया कि “तीसरे और 
चौथे वर्ग के जगलो मे जछाने की छकडी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की 
चीजे, मकान और खेती के जौजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जगली चीजें 
आदि---उचित प्रतिबन्धो के साथ---हर हालत मे मुफ्त दी जायें; और जगलो की 
सीमाये इस तरह निश्चित की जायें कि जिसमें किसानो को इस महकमे के कर्मचारियों 
से तग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारो के उपभोग करने की छूट 
रह।” ग्यारहवे और चौदहवें अधिवेशनो मे इस बात पर जोर दिया गया कि 
जगलछात के कानूनो का उद्देश जगलो की आमदनी का जरिया बनाना नही वल्कि 
किसानो और उनके पशुओ के लिए उन्हे रक्षित रखेना है। लेकिन १८९९ के वाद 
के अधिवेशनो मे, जगलू-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नही हुआ। सिर्फ एक वडा 
भस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अश के रूप मे इसका उल्लेख रहता था। 
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बात असल मे यह हुई कि पुरानी शिकायतो के तो लोग आदी ही हो चके थे, 
उनके अलावा जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर 
खीच लिया, फिर बीसवी सदी की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले 
से बिलकूल भिन्न प्रकार की थी। अछावा इसके,, बोअर-युद्ध और रूस-जापान कौ 
लडाई ने भी।बवद्य ही काग्रेसवालो के दृष्टिकोण को बदछा और जगलात व 
आबियाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रदनों से हटाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता एव 
स्व-शासन के बडे प्रन्‍नो की ओर आकर्षित कर दिया। 


व्यापार और उद्योग 


त्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्याये हे, उनके खास-खास 
मुद्दो को कांग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञो ने भली-भाति समझ तो लिया था; परल्तु 
वे समस्याये ऐसी थी कि उनको हल करने का रास्ता उन्हे हमेशा दिखाई न पडता था। 
यह वात वे जान गये थे कि रूकाशायर के मुकाबले में भारतीय हित छोटे और गौण 
समझे जाते थे ; साथ ही यह वात भी उन्होने बखूबी जान ली थी कि ग्रामीण दस्त- 
कारियो और कला-कौशल को चाहे निद्िचत रूप से नष्ट न किया जाता हो मगर 
उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और 
ख़ापडें के साथ लोकमान्य तिछूक के एक पक्के अनुयायी थे, वम्वई मे हुए काग्रेस के 
बीसवे अधिवेशन (१६०४) में इस विषय पर मि० आर्थर बारूफोर के आयलेंड पर 
दिये एक भाषण का नीचे छिखा अश उद्धृत किया था -- 

/एक-के-वाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत मे ही गछा घोट दिया 
गया, या उसे दूसरो (विदेशियो) के हाथ में सौप दिया गया, अथवा इग्लैण्डवालो 
के हित मे उसे नियंत्रित कर दिया गया, और जबतक कि सम्पत्ति के तमाम ज्ोतो 
को सीमेण्ट लगाकर बन्द नही कर दिया गया और सारा राष्ट्र खेती के काम करने 
के लिए मजबूर न हो गया, तबतक यही क्रम जारी रहा।” 

इससे अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण वह जवाब है जो मुसलूमानी-राज से 
ब्रिटिश-राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था-- रक्षा, शिक्षा और 
रैलो के लिहाज से तो अग्रेजी राज्य अच्छा है, मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से 
मुसलमानी-राज्य उससे अच्छा था; वयोकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी 
बन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दोलत हिन्दुस्तान में ही रही, छेकिन अग्रेज लोग 
यहाँ का धन देग से वाहर ले जाते हैं।” यही बात काग्रेस के नवे अधिवेशन मे, राजा 
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रामपारूसिंह ने अपने मजाकिया ढग पर, इस प्रकार कही थी, कि 'अग्नेज सिविलियनो 
ने तो हिन्दुस्तान को मौज-मजा करने का अपना शिकारगाह वना रक्खा है।” 

श्दृ"४ में कांग्रेस ने ब्रिटिग-मारत में तैयार होनेवाले सूती मार पर कर 
लरूगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “इस 
कर का निएचय करते वक्‍त लूकाणायर के हितो के सामने भारतीय हितो का बलिदान 
किया गंया है ।” इसमें सन्देह नही कि अन्यायी कानून के आगे सिर झुकाकर उसकी 
सछ्तियों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोवृत्ति देश में सदा रही हैं। भत इस 
विपय में भी काप्मेस ने कहा --- 

“यदि इस तरह कर छगाने की व्यवस्था करनेवाला बिल कानून वन जाय तो, 
उस हालत में, का्रेंस यह भार्थना करती है कि भारत-स्तरकार बिना विलम्ब के विछ 
के अनुत्तार मिले हुए अपने उन अधिकारों से काम छेने की भारत-मत्री से अनुमति ले 
जिसके द्वारा २० से २४ न० तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से बाहर हो जाता है ।” 

ग्यारहवें अधिवेणन में घोषणा की गई कि २० न० से नीचे के भारतीय सूती 
माह को कर से मुक्त रखने पर ऊकागायरवालो ने जो आपत्ति की है वह बे-बुनियाद 
हैं। १६९०६ में, दादाभाई नौरोजी के समापतित्व में, कलकत्ता में काग्रेस का जो पसिद्ध 
अधिवेशन हुआ उसमें पं॑० मदन मोहन मालवीय ने कहा, कि “हमारे देश का कच्चा 
माल देश से वाहर चला जाता है और विदेशो से तैयार होकर उसका माल हमारे पास 
आता हैं। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हाछूत में हम भी उसी 
प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सव देश अपने उद्योगो की 
जैशवावस्था में करते है।” 

लो० तिलक ने इस वात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे 
ज्यादा खपत मध्य-श्रेणीवालो में ही है। उन्होने कहा, “हमारे अन्दर स्वावलम्बन, 
दुढ-निदचय और त्याग की भावना होनी चाहिए।” स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने 
पर, और १६९०६ तथा उसके बाद के वर्षो में वहिष्कार-आन्दोलन से उसको 
प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्प का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुनर्जीवन 
की ओर खिंचा। १६१० में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश 
करते हुए श्री रानडे का नीचे परैखा उद्धरण दिया “-- 

“भारतवर्ष इग्लैण्ड का ऐसा वगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा मार पैदा 

करके ब्रिटिश एजेण्टो की मार्फत ब्रिटिश जहाजो मे इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिटिश 
मजदूरों और ब्रिटिश पूजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टो हारा 
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भारत के ब्रिटिग-व्यापारियो के पास उसे भेज दिया जाय।” 

गाव और उनके उद्योग-धंघों एवं खेती की वरवादी की ओर भी भारतीय 
राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। १८६८ में ही पं” मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव 
रखा था, कि सरकार को देज्ञी उद्योगों एवं कला-कौशल की उन्नति करनी 
चाहिए।” और यह बात तो इससे भी पहले (१८६१ में ही) स्वीकार कर छी गई थी 
कि जगछात के कानूनो ने गांववाली को वडी कठिनाइयो में डाल व्या है। सारे ग्रामीण- 
समाज में उथरू-पुृथलू होगई है, गाव की कारीगरी नप्ट हो गई है और पत्रु मर रहे है 
--ह छात्र तो सितम्बर १८९१ मे ही मर चुके थे। १८६१ की चागपुर-काग्रेस में, 
उर्दू में भापण करते हुए, छा० मुरक्लीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बड़ी जोरवार 
अपील की थी। 

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८९३ ) पं० मदनमोहन मालवीय ने अपनी 
स्वाभाविक शैली में कहा था :--- 

“आपके जुलाहे कहां हूँ ? वे छोग कहां है जिनका निर्वाह भिन्न-भिन्न उद्योग- 
धो एवं कारीगरियो से होता था ? और जो कारीगर साल-दर-साल वडी-बड़ी तादाद 
मे इंग्लैण्ड तथा दूसरे यूरोपीय देशो को भेजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सब भूत- 
कार की बातें हो गईं। आज तो यहा बैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के वने 
कपड़ों से ढका हुआ है और जहां कही भी भाप जायें, सव जगह विलायती-ही-विछायती 
मार आपको दिखाई देगा। लोगो के पास सिवा इसके कोई चारा नही रहा है कि 
खेती-वाडी के द्वारा वरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार 
बाकी रहा है उससे टका-बेछा पैदा कर ले। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास 
साल पहले हमे जी कुछ मिलता था अब उसका सौवा हिस्सा भी हमारे देशवासियों को 
नसीव नही होता। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है ? ” 

यह विपय कितना महत्त्वपूर्ण रहा है, यह इस वात से स्पष्ट है कि सर एस० 
सुब्रह्मण्य ऐयर ने हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के वाद १६१४ में गांवों 
के पुनर्जीवन और कर्जा-संस्थाओ की आवद्यकता' पर बहुत जोर दिया था। १६८९६ 
में छा० छाजपतराय की प्रेरणा पर काग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योय-वंघों के 
विचार में छगाया और इसके छिए एक उप-समिति कायम की । इस सब कार्रवाई के 
फलस्वरूप त्रौद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता-कांग्रेस के साथ 
१६० १ में हुई। इसके वाद ऋ्रमश:ः इसमें उन्नति होती गईं और अब खदर एवं स्वदेगी- 
प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो गई है। इसमें सन्देह नही कि उद्योग-वंधों की ओर 


अध्याय २९ कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी नियाह ड७ 


कांग्रेस का ध्यान १८६४ में भारतीय सूती मार पर कर लगाये जाने के कारण ही 
आकर्षित हुआ, जिसका उसी समय उसने विरोध किया; लेकिन हम देखते हे कि 
स्वय गवर्नर-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नही गया। उसे 
उठाना तो दूर, उलटे छॉरड सेल्सबरी ने यह निर्देश किया बताते हे कि भारतीय माल 
की प्रतिस्पर्दा से ब्रिटिश माल को बचाने के लिए उपाय किये जायें।” गावो की 
गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ 
व्यक्तियो को रोज एक वक्‍त खाना नसीब होता है, यह सिर्फ खयाली बात नही है। श्री 
वाचा और मुधोलकर ने बडी चिन्ता के साथ गोरे शासको के उद्धरणो से इस बात को 
सिद्ध कर दिया है। सर चाल्से ईलियट के कथनानुसार, “आधे किसानों को सालू की 
शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नही होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते है।” 
रूगान का यह हाल था कि एक छोटे-से जिले में १८६१ में ६६ फी सदी बढा, दूसरे 
में €€ फी सदी, और तीसरे मे ११६ फी सदी हो गया; और कूछ गावो में तो ३०० से 
१५०० फी सदी तक बढा, जब कि इसके साथ-साथ फौजी खर्चे भी वेशुमार बढता 
रहा है। 
जमेनी मे फी सैनिक १४५) साछाना खर्च पडता है, फ्रास मे १८५४५) और 
इस्लैण्ड मे २८५), परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७५) सालाना खर्चे 
किया जाता है, और यह उस हालत मे जब कि फी आदमी की औसत-आमदनी इस्लैण्ड 
मे ४२ पौण्ड, फ्रास मे २३ पौण्ड और जर्मनी में १८ पौण्ड है और हिन्दुस्तान में सिर्फ 
१ ही पौण्ड है। ये अक १८६१ के है । 
अकालो के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए है और मजदूरी के सिलसिले 
मे सजा देने के कानून को उठा देने के छिए १८८७ मे ही प्रस्ताव किया जा चुका है। 


स्वदेशी, बहिष्कार और स्व॒रांज्य 

१६०६ के वाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश मे इस छोर से उस छोर 
तक फैल गया था उसका मूल कारण वग-भग था, हालाकि छॉडे कर्जन के प्रतिगामी 
शासन के कारण वह जागृति इस वग्-भंग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर 
शर्भे मे बढ रही थी। पृण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १६०५ 
ईसवी में हुआ तब उसमे वग-भंग पर विधिवत्‌ विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा 
गया कि वह रद कर दिया जाय। कम-से-कम उसमे ऐसा संशोघन जरूर कर दिया 
जाय जिससे सारा बंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वंग-भंय आन्दोलन 
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को उवाने के छिए जो दमनकारी उपाय काम में छाये गये उनके विपय में इस कांग्रेस 
में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोर-मोक था; क्योकि एक ओर जहा, उसके 
द्वारा बंगाल मे जारी किये गये दमनकारी उपायो का जोरदार औौर तत्परता-पूर्वक 
विसेव किया गया, तहां साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड दिया गया कि “जब 
बंगाल के छोगों को मजबूर होकर विदेगी वस्तुओ का वहिप्कार करना पड़ा और बंगाल 
के छोगो की प्रार्थना और विरोध का खयार न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेद 
करने पर जिस तरह तुली थी, उसे, ब्रिटिज-छोगों के ध्यान में छानें का, जब एकमात्र 
यही वैब उपाय रह गया था.........।” इससे यह साफ नही माछूम होता, और शायद 
यह साफ करने का इरादा भी न हो कि काग्रेस विदेशी माल के बहिष्कार को पसन्द 
करती थी या नही। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे 
कि छोगों के पास भायद दूसरा उचित उपाय वाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर 
था कि राष्ट्रीय दछ के छोगो की वडी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा ग्रस्ताव पास किया 
जाता जी इससे भी कम स्पप्ट होता। परन्तु जैसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन 
करते हुए छाछा छाजपतराय ने एक वुलन्दर आवाज उठाई, “हमने भव गिड़गिड़ाने की 
नीति छोड़ दी है। हम उस साम्राज्य की प्रजा है जहा छोग उस पद को प्राप्त करने 
के लिए, जो उनका हक है, लड़-भगड रहें है।” १६०५ में जिस साहस का अभाव था 
वह १६०६ में जा गया। वग-भंग पर एक प्रस्ताव करने के वाद काग्रेंस ने बहिष्कार- 
आन्दोछन का भी समर्थन किया। “यह देखते हुए, कि देश के गासन में यहां के छोगों 
का कुछ भी हाथ नही है और वे सरकार से जो प्रार्थनाएँ करते है उनपर उचित रूप से 
ध्यान नही दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त 
में जो वहिप्कार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय-संगत था और हैं।” इसके वाद 
काग्रेस ने कूछ नुकसान सहकर भी देगी उद्योग-बंबो को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास 
किया) बस, गाड़ी यही रुके गई। स्व-शासन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक 
सूचनायों से आगे नही बढी; जैसे--परीक्षाओं का भारत और इंग्लेण्ड में साथ-साथ 
होना, कौंसिलो का विस्तार करना और उनमें लोक-अतिनिधियो की संख्या का वढ़ाया' 
जाना, भारतमत्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कौंस्रिलों में हिन्दुस्तानियों की 
नियुक्ति|की जाना.। वस, १६९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खात्मा इसी 
मे[हि,जाता, था। दुसरे साल सूरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दछ-वाली 
कांग्रेस ने तो आगे के सालो में वरहिप्कार को कतई छोड़ दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम 
रखा; और स्व-आसन सम्बन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ मिण्टो-मॉर्ल सुधार- 
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योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १६१० में नये वाइसराय डॉ हार्डिय 
आये। उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैदियों को छोडने की अपील उनसे की । दूसरे 
सार फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १६१४ मे जब मदरास मे काग्रेस का अधिवेशन 
हुआ तो उसने साहस करके सरकार से यह मतालूबा किया, कि तारीख २५ 
अगस्त सन्‌ १९११ के खरीते मे प्रान्तीय पूर्णाधिकार के सम्वन्ध में जो वचन दिया गया 
है उसे पूरा करे, और भारतवर्ष को संघ-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत 
के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जाये ।” 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 


कोई येंह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का 
प्रदान आजकल ही खडा हो गया है। नही, सर ऑकलैण्ड कॉल्विन (१८८८) जब 
संयुक्तप्रात के लेफ्टिनेज्ट गवनेर थे तबसे इसकी बुनियाद पड चुकी है। उस समय यह 
दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान काग्रेस के विरोधी हे। यहा तक कि 
हम साहब ने भी इसे महत्त्वपूर्ण समझा और इसके विषय मे एक लम्बा जवाब उन्होने 
सर ऑकलैण्ड को भेजा। इसमे कोई शक नही कि काग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों 
की सफलता ने नौकरक्षाही के मन मे हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम 
लेपिटनेन्ट गवनेर महोदय ने कर दिया। मुसलूमानो पर भी इस विचार का असर 
तुरत ही हुए विना न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियो का बुजुर्गाना रवैया जरूर 
अखरा होगा, जैसा कि एक घटना से जाहिर होता है। काग्रेस का चौथा अधिवेशन 
इलाहाबाद में यूरोपियन लोगो का विरोध होते हुए भी हुआ। उनमे शेख रजाहुसेन 
खां ने मि० यूछ के समापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के हक मे एक 
फतवा पेश किया, जो कि रूखनऊ के सुन्नियो के शम्सुरूउल्मा से प्राप्त किया गया था। 
उन्होने घडल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नही बल्कि उनके सालिक---सरकारी 
हुवकाम-है जो कांग्रेस के मुखालिफ है।” 

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के 
खयाल ने मूर्तंहप घारण किया। हां, इससे पहले लॉ्ड करन ने जरूर जान-बूझकर 
वग-भग के द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग प्रान्त वनाकर, जिसमे कि 
मुसछमानों का बहुमत हो, यह कलुषित जाति-गत भावना जाग्रत की। यद्यपि छॉर्ड 
मिष्टो उस घोडे को आराम पहुँचाने के लिए भेजे गये थे जिसपर- लाई कर्जेन ७ साल 


तक सवारी कसकर उसका दम करीव-करीब निकाल चुके थे, फिर भी जाति-गत भेद 
है 


कु 
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और अलगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्यो-की- 
त्यो कायम रही। मिण्टो की शासन-सुधघार-योजना में मुसलमानों के लिए अछग 
निर्वाचन-संव की तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही सयुक्त-निर्वाचन में भी राय 
दैने का उनका हक ज्यो-का-त्यो कायम रकक्‍्खा गया था। सकीर्ण बुद्धि के राजनीतिनो ने 
उस समय यह बताया कि वगाल, जासाम और पजाव की छोटी हिन्दू जातियो को ऐसा 
विशेषाधिकार नही दिया गया। परन्तु यह तो असल में सही रास्ता छोड़कर भठक 
जाना था। जो वडी अजीव वात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियो के लिए भिन्न- 
भिन्न मताधिकार रकखा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी 
बाला जहा मतदाता हो सकता था वहा एक गैर-मुस्लिम तीन छाख सालाना आमदनी 
वाला हो सकता था। मूसलमान ग्रेजुएट को मतदाता वनने के लिए यह काफी था कि 
उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जायें; परन्तु गर-मुस्लिम के छिए तीस साल्‍ हो जाना 
जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन 
छाख रुपये | एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साकू। जबतक कोई सार्व- 
जतनिक वालिग मताधिकार नही मिल जाता है तवतक हम अक्सर ऐसे मतावलूम्वो की 
प्रतिध्वनि सुना करते है। मुसलमान दोनो जातियो के लिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न 
स्टैण्डड चाहते हैं जिससे कि मतदाताओ में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे । 

१९१० में हालत बहुत नाजूक हो गई। सर डवल्यू० एम० वेडरबर्न काग्रेस 
के सभापति हुए थे। आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिपद्‌ 
की जाय, जिससे इस जातिगत भ्रव्न पर मेल्ल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियों 
और लोकछ-वोर्डों मैं पृषक्‌ निर्वाचन का तरीका जारी होने की वात चल रही थी। 
युक्तप्रात मे, जहां कि पृथक निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि सयुकत निर्वाचन में 
मुसलमानों की संख्या कूछ आबादी की ४ होते हुए भी जिला-वोर्डो में मृसत्मान १८९ 
ओऔर हिन्दू ४४५ चुने गये और भ्युनिश्चिषेक्तिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू 
५६२ | यहा तक कि सर जॉन ह्यूवेट जैसा श्रतिगामी संयुकतप्रांत का लेफ्टिनेण्ट 
गवर्नर भी उस प्रात में दोनो जातियो के मेल-मिक्राप में खलक डालने के हक में नहीं 
था। हा श्रीयुत जिन्ना ने जरूर स्थानिक सस्थाओ में पृथक निर्वाचन प्रचलित करने 
की निन्‍दा की थी। एक “वर्न! सरक्यूलर निकला था, जो कि स्थानिक संत्याओ में 
जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमे यह प्रतिपादन किया गया था कि 
मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन के अलावा संयुक्त निवरचिन में भी राय देनें की छुविधा 
होनी चाहिए, क्योकि इससे दोनो जातियो में अच्छे ताल्लूकात कायम रखने में मदद 


न 
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मिलेगी। इसपर प० बिशननारायण दर ने, जो कि १६११ में कलकत्ता-काग्रेस 
के सभापति थे, कहा था कि “मै इतना ही कहूँँगा कि हमारी एकता बढाने की यह 
उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेता हूँ ।” उन्होने यह भी 
-बताया, कि “जब सर डब्ल्यू० एम० वेडरवर्न और सर आगाखां की सलाह के मुताविक - 
' दोनो जातियो के प्रतिनिधि एक सार पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस 
उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जायें, तव एक गोरे अखबार ने जो कि सिविल 
सर्विसवालो का पन्न समझा जाता है, छिखा था-कि ये लोग क्यो इन दोनो जातियों 
को मिलाना चाहते है, सिवा इसके कि दोनो जातियो को मिलाकर सरकार की 
मुखालिफत की जाय ?! उसका यह वाक्य भारत की राजनैतिक स्थिति पर एक 
भयानक प्रकाश डालता है ।” 

१६१३ में नवाव सय्यद मुहम्मदवहादुर ने, जो कराची काग्रेस (१९१३) 
के सभापति थे, “यूरोप मे तुर्क-साम्राज्य की नीव उखाडनें और ईरान के दम 
घोटने के प्रयत्नो” की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य को छूगे उस धक्के को 
जिस दु ख के साथ मुसलमानों ने महसूस किया उसीको उन्होने वह प्रदर्शित किया। 
अन्त में उन्होंने हिन्दुओ और मुसलूमानो को अपनी मातुभूमि के लिए कन्धे-से-कन्घा 
लूडाकर काम करने पर बहुत जोर दिया। यह हमे १६२१ के खिलाफत-आन्दोून 
और हिन्दू-मुसलमान-सम्बन्धो पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के 
रोगी (१९वी सदी तक के तुकिस्तान को यही कहा जाता था) ने अवतक हिन्दुस्तान 
की राजनीति की गति-विधि को बनाने मे बडा भाग लिया हैं। ये स्थितिया थी जिन 
में १६१३ की कराची-काग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये 
और मुस्ल्मि-छीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियो 
को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानो के वीच मेल एवं सह- 
योग का भाव बढाने के सुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। काग्रेस ने मुस्लिम- 
लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियो के नेता. 
राष्ट्रीय हित के तमाम मसलछो पर मिलकर एक साथ काम करने का रास्ता निकालने 
की हर तरह कोशिश करे और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगो से प्रार्थना 
की कि वे इस उद्देश की पूर्ति मे हर तरह से सहायता करे । 

उस समय कांग्रेसवालो के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उन 
वक्‍ताओ के भाषणों की बढी-चढी भाषा से रूगता हैँ जो कराची में (१६१३) 
इस विषय के प्रस्ताव पर बोले थे। स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ बसु के भाषण के कूछ अंश हम 
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यहा उद्धृत करते है--- हम हिन्दू-मुसछमान सबको अपना ध्यान एक ही ओर---सयुकत 
मादशें की ओर--छगाना चाहिए, क्योकि आज का हिन्दुस्तान न तो हिन्दुओं 
का है, न मुसलमानों का, और न अथगोरों का। तव यूरोपियनो का तो और भी दुर। 
बल्कि यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमे हम सव हिस्सा रखते है। अगर पिछले दिनो कोई 
ग्रल्तफहमिया हुईं हो, तो हमें अब उन्हें भूल जाना चाहिए। भविष्य-काछ का भारत 
अवसे ज्यादा वलवान्‌, ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्‌, ज्यादा ऊँचा, होगा; नही-नही, 
बह तो उस भारतवष॑ से भी कही उज्ज्वल होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण 
"गौरव में अनुभव किया था और अकबर ने अपने मनोराज्य में जैसा कुछ चित्र भारत 
का खीच रखा था उससे भी कही बेहतर वह भारत होगा।” 
एक वार जहां घाव हुआ कि फिर उसमे से मवाद वहता ही रहा। अगर 
हिन्दुओं ने चुपचाप और राजी-रजामदी से मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह 
दे दिया होता तो यह प्रश्न कभी का हल हो गया होता। हां, यह सच है कि जैसे-जैसे 
खाना खाते जायेंगे वैसे-वैसे भूल बढती जायगी; परन्तु उसके साथ यह भी सत्य 
हैं कि ज्यो-ज्यो ज्यादा खायँगे त्यो-त्यो भूख मरती जाती है। जातिगत प्रतिनिधित्व- 
संबन्धी मिण्टो-मॉले-योजना हिन्दुस्तान के मत्ये जबरदस्ती मढ़ दी गई थी। छोगो 
से इसके बारे मे कोई सलाह-मशविरा नही छिया गया। इसलिए १९१६ में, जब : 
सुधारों के नये टुकडे देने की तजवीज चल रहो थी, देश ने सोचा कि हिन्दू-मुसछमानों 
का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए काग्रेस और मुस्लिम-लीग 
दोनो के प्रतिनिधि (नवम्बर १६१६) कलछकत्ते मे इडियन एसोसियेशन के स्थान 
पर मिले--इस उद्देश से कि १९१४५ में काग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके 
अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय। 
इसी समय मुस्लिम-लीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश बना छिया था। आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त की भावनायें जगह-जगह फैल रही थी। यूरोपीय युद्ध भी खुद छोटे 
और पिछड़े हुए राष्ट्रो पर इस सिद्धान्त को छागू करने के लिए ही लडा जा रहा था। 
ऐसी दा मे कलकत्ते मे जो बात हो रही थी उसके लिए वातावरण अनुकूल था। परन्तु 
कांग्रेस के हलके में जो वडे-बूढें लोग थे वे अपनी तरफ से कूछ करने में आगा-पीछा 
करते थे। फलत यह काम युवकों पर आ पडा। गायद उम्र में सबसे छोटे लोगो ने, 
जो उस समय मौजूद थे, आगे कदम वढाया। सर सैयद अहमद ने कहा था--- हिन्दू 
और मुसलमान हिन्दुस्तान की दो आखे है । और दो में से एक भी न हो तो मा का 
चेहरा वदसूरत हो जायगा।” ज्षीत्न ही देन-लेन की भावना की विजय हुई। जिन 
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प्रान्तो की सख्या १५ फी सदी से कम हो उनसे कम-से-कम १५ फी सदी प्रतिनिधि 
कौसिल में रखना तय हुआ। अब रह गये पंजाब और बगाल | हमेशा की तरह इनका 
भामछा है तो पेचीदा, परन्तु १६१६ मे लखनऊ मे सुलझाया गया। 


प्रवासी भारतवासी 


जहा भारत मे भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, तहा दक्षिण-अफीका- 
स्थित भारतीयो की हालत बद से बदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह कानून बना 
कि चेटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के शर्तेवन्द प्रवासी अपने इकरारनामे की अवधि के समाप्त 
होने पर या तो अपनी गुरूमी को फिर नये सिरे से शुरू करावे---कुली बनने का 
इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी वाषिक आय के आधे भाग के बराबर मनुष्य- 
कर (पॉल टैक्स) दें। इस प्रसग पर डॉ० मुजे के दाव्द दोहराना असगत न होगा, जो 
उन्होने छयभग १६०३ में बोजर-युद्ध के सिलसिले मे एम्बुलेस-कोर के साथ की गई 
अफीका-यात्रा के बाद वहा से आकर कहे थे--हमारे शासक हमे मनुष्य नहीं 
समझते ।” इसी प्रसंग में श्री वी० एन० शर्मा ने इग्लैण्ड को यह चेत्तावनी दी थी 
कि साम्राज्य मे एक जाति की उन्नति या प्रभुता स्थायी नही रह सकती। उन्होने काशी 
की २१ वी कांग्रेस (१६०४) में कहा था---थदि हम अपने प्रति सच्चे रहे तो बड़े 
बडे दाशेनिको, महान्‌ राजनीतिज्ञो और बीरवर योद्धाओ को उत्पन्न करनेवाली जाति 
छोटी-छोटी बातो के लिए दूसरी जाति के पाव नही पड़ सकती |” 

अखिल भारतीय काग्रेस के सामने सबसे पहले श्री] मदनजीत ने दक्षिण 
अफ्रीका का प्रइन उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नही कि और भी जनेक ऐसे भार- 
तीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहा के पूरे समाचार यहां की 
जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ष इसी उद्देश से आाते थे। अपने 
नारगी कपडो, ठिगने कद तथा रूस्बी छाठी के कारण वह काग्रेस मे कमी छिपे न रह 
सकते थे। हाल ही में बुढ़ापे मे हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति 
को उठा दिया है। दक्षिण-अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओ का वस्तुत्त. पहला विरोध 
१८६४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष ने इस आह्यय का प्रस्ताव पेश किया कि औप- 
निवेशिक-सरकार का वह बिछ रद कर दिया जाय, जिसमे भारतीयो को मताधिकार 
नही दिया गया था। इसके बाद हर काग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रइन अधिकाधिक 
महत्त्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि “हमे किस 
तरह बिना पास के यात्रा करने की और ६ बजे रात के वाद घूमने तक की जाजादी 
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नही है, किस तरह हमें ट्रासवाल में उन वस्तियों में भेजा जाता हैं जहां कुड़ा-करकट 
जछाया जाता है, किस तरह हमें रेलो के पहले और दूसरे दर्जे के डिव्यो में बैठने की 
इजाजत नही हैं, ट्रामकारो से वाहर निकाछ दिया जाता है, फुटपाथ से धवके दे दिये 
जाते हे, होटलों से बाहर रक्खा जाता है, सार्वजनिक वाग-वगीचों का छाभ हमें नही 
उठाने दिया जाता, औौर किस तरह हमपर थूका जाता हैँ, हमें घिक्‍्कारा जाता है, 
गालिया दी जाती है और उत्त अमानुप तरीकों से अपमानित किया जाता हैँ जिन्हें 
कोई भनृष्य घीरता-यूवंक सहन नही कर सकता |” 

१८९८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये 
जा चुके थे और उसी समय गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें 
भी सबसे अधिक अफसोस की वात यह थी कि तत्कालीन वाहइसराय छॉरड एलिन ने 
इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी और उस समय के भारत-मत्री छाई जॉर्ज 
हँमिल्टन हमें जगलियो की जाति! कहकर सतुप्ट हुए थे। १६०० में भूतपूर्व बोर 
जनतत्र ब्रिटिग-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ में अधिवेशन (१६००) में 
इसका निर्देश करते हुए कहा गया था क्रि स्वतत्र वोबरो पर नियंत्रण करने में 
सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए अव नेटाल में प्रवेश- 
सम्बन्धी पावन्दियां और डीलर छाइसैन्स-कानून उठा देने चाहिएँ। १६९०१ की 

१७ वी कांग्रेस (कलकत्ता) में गावी जी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी छात्रों भारतीयों 
की ओर से भरार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था 
१६०४ में भारत-मन्ती से उस प्रइन पर एक शिप्ट-मढक भी मिला, लेकिन कोई 
नतीजा न निकछा। काग्रस ने १९०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया । 
ब्रिट्शि-स्तरकार के जिम्मेवार हकको में वोगर-युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये 
थे, उनमें से एक यह भी था कि “ब्रिटिज सम्रादु की भारतीय प्रजा के साथ जनत्तन्र में 
दुव्यंवहार किया जाता हैं” और यह भाग की गई थी कि “भारतीय प्रवास्मियों के 
साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय ।” काग्रेस ने इस वक्तव्य की और 
भी सबका ध्यान खीचा | लेकिन १६०५ में हालत और भी खराब हो गई | बोमर- 
शासन में जिन कानूनों का सख्ती से पाछन नहीं द्ोता था, उनका पालन ब्रिटिय- 
शासन में और भी सख्ती से होने छगा। काग्रेस ने इसका भी तीत्र विरोध किया 
ओर शततंत्रन्दी कुछी-अथा तथा अन्य प्रतिबंधक कानूनों को हटाने की मांग की। 
सरकार ने ट्रान्सवाल में इस आडिनेंस को फिलहाल! चालू करने की आजा नहीं दीं। 
इससे भारतीयों को सतोप हुआ। छेकिन १९०६ में दक्षिण अफ्रीका के छिए जो णासन- 
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विधान स्वीकृत किया गया, उसमे एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट 
सभावना थी। १६०८ में भी भारतीयो के कष्ट दूर नही हुए। इन दिनो दक्षिण-अफ्रीका 
के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी। काग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि 
इसको वनाते हुए भारतीय हिंतो की भी पूरी रक्षा की जाय । १६०८ की २३वी काग्रेस 
(मदरास) में श्री मुशीरहुसेन किदवई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमे उपनिवेशों 
में उच्चकूलीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपमानजनक 
और क्र व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया था और यह चतावनी भी दी गई थी कि 
इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के हितो को भारी हानि पहुंचेगी । 

१६०६ मे काग्नेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि 
का कोई पंरिणाम नही निकला। इस वर्ष की काग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश 
करते हुए “अधिकारियों के विश्वास-चात और गाघीजी के नेतृत्व में भारतीयों के 
लम्बे और शान्त-सग्राम” का वर्णन किया। अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ 
चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान्‌ सग्राम शुरू हुआ । उसी स्थान पर 

१८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया। इसके आछावा सर जमझोदजी ताता के 
दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २५,०००] 
दिये। काग्रेस ने २४ वे अधिवेशन (छाहौर १९६० ६) में इस उदारता के लिए श्री रतन 
जें० ताता को धन्यवाद दिया। काग्रेस के आयामी अधिवेशन (इलाहाबाद १६१०) 
तक निष्क्रिय प्रतिरोध का सग्राम अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। काग्रेस ने. 
ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयो के उत्कट देद्ा-प्रेम, साहस और त्याग की भ्रशसा की, 
जो अपने देश के लिए वीरतापूवंक कैद भोगते हुए, अनेक कठिनाइयो के रहते हुए भी, 
शी प्रारभिक नागरिक अधिकारो के लिए शाल्तिपूर्ण और स्वार्थदीन छडाई छड 
रहे थे। 

काँग्रेस का २७ वा अधिवेशन (१६११ ) अधिक आशामय वातावरण में 

सम्पन्न हुआ, क्योकि इसमे रजिस्ट्रेशन और गिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों 
को रद कराने पर ट्रासवाल के भारतीय समाज और गांधीजी को हादिक धन्यवाद 
दिया जा सका था। लेकिन काग्रेस ने “हाल ही मे हुए प्रान्तीय वस्तियो सम्बन्धी भावी 
कानून की सभावना मे” यह प्रस्ताव पास किया था। अगले साल (१६१३) में 
भी गिरमिट-कानून की अनेक धाराओ का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, 
क्योकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचनो को तोड़ दिया था। ब्रिटिश समआाट 
से काग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दितो छॉड्ड हाडिग 
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वाइसराय थे। उन्होने इस मामले मे कड़ाई का रुख लिया और उन्हे और अधिक 
बलझाली बनाने के लिए कराची कांग्रेस ने १९९३ मे झरतंबदी कृूली-अ्रया को नष्ट 
करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद शीघ्र ही यह प्रथा तोड़ दी गई और 
कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आशिक समझौते के लिए छोड हार्डिंग के प्रति कृतशता 
प्रकट की, यद्यपि १९१६ और १६१७ में इस प्रदनन पर फिर से विचार करना पडा। 
कराची-अधिवेशन मे गाधीजी तथा उनके अनुयायियो के वीरतापूर्ण प्रयत्नो और भारत 
के आत्मसम्मान की रक्षा और भारतीयो के कष्ट-निवारण की लड़ाई मे किये गये 
अपूर्वे आत्मत्याग की प्रशसा में एक प्रस्ताव पास किया गया। 

कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने 'लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा 
देकर भी भारत के लिए।एक मनोरजक समस्या उत्पन्न कर दी थी। कराची-काम्रेस 
ने १६१३ के २८ वें अधिवेशन मे इस आधार पर इसका विरोध किया। 

“कताडा की प्रिवी कौसिल के हुक्म (न० ९२०) के अनुसार जो आमतौर 
पर लगातार यात्रा-धारा' कहलाता है, वहा जाने की जो मनाही है उसका यह काग्रेस 
विरोध करती है; क्योकि उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मंताही 
हो जाती है जो वहां रहने न लूग गया हो। क्योकि दोनो महाद्वीपो के बीच कोई सीधा 
जहाज नही आता-जाता और जहाजवाजे सीघा टिकट देने से इनकार करते है, जिससे 
वहां रहनेवाले भारतीय अपने बाल-बच्चो को नही ला पाते हे, इसलिए यह कांग्रेस 
साम्राज्य-्सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युक्त लगातार यात्रा-घारा' रद 
कर दी जाय ।” 

गत महासमर छिड़ते के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास मे एक मजेदार, 
नवीन और अदूभूत घटना हुईं। आनेवाली सतति को इस कथा से अनजान न रहना 
चाहिए। कनाडा की इस धारा को तोडने के लिए बाबा गृरुदत्तसिंह नामक एक सिकख 
सज्जत ने 'कोमागाठामारू' जहाज किराये पर लिया और हागकाग या टोकियो बिना 
ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्‍खो को कनाडा ले गये । 

कोमागाठामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया 
और जहाज को भारत में छौटना पड़ा। वापसी पर यात्रियो को बजबज से, जहा वे 
उतरे थे सीघा पजाब जाने की आज्ञा दी गई जर दूसरी किसी जगह जाने की मनाही 
कर दी गईं। यात्रियो ने सीधे पजाव जाना पसन्द नही किया। उन्होने कहा, पहले 
सरकार हमारी बात तो सुन छे; हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता हैं और इसमे 
हमे आथिक हानि भी बहुत होगी। सीधे पजाव जाने के बजाय उन्होने गिरफ्तार हो 
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जाना अधिक अच्छा समझा। कोमागाटामारू के आदमियो की, जिनमे सिन्घर के प्रो० 
मनसुखानी (अब स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेष कहानी--दंगा कैसे हुआ, कितने 
आदमी मारे गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तसिंह ७-८ सार तक कैसे गुम रहे और 
उदीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड और सिन्व मे किस 
तरह १६१८ तक घूमते रहे, उसके बाद कैसे बम्बई जाकर महाल बन्दर में वल्दराज 
के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर हो गये, कैसे वह अपने निर्वासन-काल 
(ववम्बर १६२१) में गांधीजी से मिले जिन्होने उन्हे गिरफ्तार हो जाने की सलाह 
दी, कैसे उन्होने इस परामझशें को कार्यान्वित किया, ९८ फरवरी १६२२ को वह 
छाहोएजेल से उस आहडिनेन्स की अवधि समाप्त होने पर छोडे गये जिसके 
हे वह गिरफ्तार किये गये थे, आदि--इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर की 
चीज है। 


भसमक 


१६३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रदव भारतीय राजनीति 
में ख़ास तौर पर महत्त्वपूर्ण हो गया है। जो छोय नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ 
के नमक-कमीशन की सिफारिशें जानते है, उन्हे यह जान कर बहुत आइचये होगा 
कि १८८८ मे कांग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नही किया कि यह कर 
जन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात-व्यापार 
को बढ़ाना था; वल्कि इस आधार पर किया, कि “नमक-कर मे हाल ही में की 
गई वृद्धि से गरीब छोगो पर भार और भी बढ़ गया है; और इसके द्वारा सरकार 
ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोष में से खर्च करना शुरू कर दिया है, 
शो खास मौको के छिए साम्राज्य की एकमात्र निधि हैं।” १८६० में काग्रेस ने नमक- 
कर में की गई वृद्धि को वापस छेने की-न कि नमक-कर को हटाने की--मांग की । 
थाठ दूसरे मौको पर काग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ 
के दर को और एक दफा १८८८ के दर को कायम रखने की माग की। १६०२ 
में इस प्रदन पर अन्तिम बार विचार करते हुए काग्रेस ने यह भी कहा, कि “इस 
सैभय जो बहुत-सी वीमारिया फैल रही हे उनका एक खास कारण (नमक-कर के 
कारण) नमक का कम इस्तेमारू किया जाना भी हैं।” इसके बाद 'नमक' काग्रेस से 


कहर में पहुँच गया और वहा श्री गोखछे खास तौर पर इसमे दिलचस्पी 
रहे। 
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शराब और वेश्यादृत्ति 


नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि काग्रेस उसपर ध्यान ठिये विना 
न रह सकी | गराव की वढ़ती हुई खफ्त को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग 
की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और 
१८८६९ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। कांग्रेस ने मी कामच-सभावाले 
प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने का अनुरीव किया। १८६० में कांग्रेस ने भराव 
पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी घराव पर कर छगाने, वंगार-सरकार के ठेके पर 
शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निध्चय तथा मदरास-सरकार के (१८८९- 
६०)७,००० शराव की दूकानें बन्द करने पर हर्प भ्रकट किया; छेकित इस वात पर 
खेद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सतरकार के खरीते की इन हिायतों पर 
अमल नही किया कि स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्त किया जाय और 
मालूम होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय ।” इसके वाढ दस साल तक 
कांग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया! १६०० में जाकर कांग्रेस ने सस्ती 
बिकने के परिणाम-स्वरूप अराव की बढ़ती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना 
की, कि “वह अमरीका के मेन छिकर-छाँ के समान कोई कानून वनावे और सर 
विलफीड छॉसन के परमिसिव बिक” या लोकल आप्णन एक्ट' के समान कोई विछ 
प्रेण करें और दवा के सिवा दूसरे कामों के छिए आनेवाढ़ी नगीछी वस्तुओों पर बिक 
कर लगावे |” इस प्रसंग में यह याद करना ऋखिकर होगा कि कुमार एन० एम० 
चौधरी ने कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की उस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि 
ब्रिटिग-सरकार जहां हमारे छिए गैक्सपीयर और मिल्टव छाई हूँ वहां बराव की 
बोतलें भी छाई है। 

राज्य-नियंत्रित वेब्या-वृत्ति का छोप समाज-स्ुवार से सम्बद्ध एक विपय 
था। यह सव जानते है कि सरकार अपने सैनिको के लिए छावनियो में या युद्ध-यात्रानों 
में स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में काई गई तो बहुत 
भीषण मालूम हुईं, लेकिन ज्यो-ज्यो उनका सहवास बढ़ने छगा त्यो-त्यों क्षोम कम 
होता गया। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अव्यकता में 
उन भारत-हितैपियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य 
की ओर से वननेवाले कानूनों और नियमों को पूर्णतया रद कराने के लिए इंग्लैण्ड 
में कोशिश कर रहे थे। कैप्टन वैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि 
२,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेब्यावृत्ति के कृत्सित उद्देश से 
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इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असयत जीवन बिताने को प्रोत्साहित हुए। 
इलाहाबाद में हुए आठवे अधिवेशन (१८६२) में कामन-सभा को भारत-सरकार 
द्वरा बनाये गये पवित्रता-सम्बन्धी कानून के विषय से उसकी जागरूकता के लिए” 
धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत मे सरकार हारा नियमित जअनैतिक 
कार्यो का विरोध किया गया । है 

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-कमिटी के पालंमेण्ट के सदस्यो ने छावनियों 
की वेद्यावृत्ति तथा छूत रोगो-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओ और प्रथाओं के विषय में 
एक रिपोर्ट तैयार की | कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट मे वणित कारनामें और 
आह्ायें कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थी और 
इन तरीको और बुरी प्रथाओ को बन्द करने के एकमात्र उपाय, स्पष्ट कानून, बनाने 
की मांग की । 


स्रियाँ और दलित जातियाँ 


मि० माण्टेगु की भारत-्यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारो के सम्बन्ध 
में स्त्रियो का दावा भी देझ के सामने पेश हुआ---और, वस्तुत- यह बहुत माइ्चयेजनक 
है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान छिये गये। 
कलकत्ता-काप्रेस ने १६१७ में यह सम्मति प्रकट की थी, कि “शिक्षा तथा स्थानीय 
सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित-सस्थाओं में भत देने तथा उम्मीदवार खड़े 
होने की, स्तियो के लिए भी, वही शर्तें रवखी जायें जो पुरुषो के लिए हे।” इसीसे 
मिछते-जुलते दलित-जातियो के प्रथन पर भी, इसी काग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार 

किया ..... 

“यह काग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पुवेंक कहती है कि परम्परा से दलित 
जातियों पर जो रुकावर्टे चली आ रही है वे वहुत दु ख देनेवाली और क्षोभकारक है, 
जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयो, सल्तियो और असुविधाओ का सामना 


करना पडता है; इसलिए न्याय और भलूमसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बन्दिशे 
च्ठा द्दी जायें कि 


बिविर्ध 
इस अवधि मे काप्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयो की ओर ध्यान 
दिया। शिक्षा के विविध पहलुओं--आथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और करा-कौशझल- 
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सबंधी शिक्षा में काग्रेस ने बहुत दिकूचस्पी छी। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी- 
कर, आयकर और विनिमयदर के मुआवजे आदि आश्िक विषयो पर भी कांग्रेस 
प्रायः ध्यान देती रही। स्थानिक स्वराज्य-सस्थाओं और विशेषत मदरास और 
कलकत्ता के कारपोरेशनो के सबंध में प्रतिगामी कानूनों सेः काग्रेसी बहुत रुष्ट हुए। 
स्वास्थ्य और विशेषत. प्लेग और क्वारण्टीन-सबंधी, बेगार बगैरा पर भी कभी- 
कभी विचार हो जाता था। राजभक्ति की शपथ भी कई वार ली गई। १६०१ में 
महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १६१० में सम्राट्‌ एडवर्ड की मृत्यु पर काप्रेस 
को अपनी 'राजभक्ति फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जा पंचम 
के (१९०५ में युवराज और १६९१० में सम्राट की हैसियत से) स्वागत-सबधी 
प्रस्ताव भी पास किये गये । 


ब्रह्मदेश 

आज हम देखते है कि वर्मा के पृथककरण को लेकर एक बडा संघर्ष-सा चछ 
पड़ा है। एक क्षण के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। 
पहली काग्रेस (१८८५) ने बर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था-- 
“यह काग्रेस उत्तरी बर्मा के ब्रिटिशराज्य में मिल्ाये जाने का विरोध करती है और 
उसकी राय में --यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे मिलाने का ही निश्चय कर छे तो-- 
पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-क्षेत्र से अछग रक्‍्खा जाय और एक शाही 
उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्ये में सीलोन के अनुसार वह इस देश के शासन 
से अलग रक्‍्खा जाय।* 


कांग्रेस का विधान 


कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-संवधी इतने ऋन्तिकारी 
परिवत्तंन हुए है कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते है 
कि काग्रेस की स्थापना किसी ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह आटिकल्स' या मेमो- 
रेण्डम आफ एसोसियेशन' बनाकर या १८६० के २१ वें कानून के अनुसार रजिस्टर्ड 
सोसाइटी' की तरह पहले से ही नियमादि वनाकर नही हुई है। इसकी शुरुआत तो कुछ 
असिद्ध पुरुषों के सम्मेलनो से हुईं। यह अपने ऊँचे उद्देश की प्राप्ति नैतिक बल से ही कर 
सकती थी। इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल से अपने आकार-भ्रकार और श्वित में 
चृद्धि प्राप्ति की है। और इसी नैतिक वर पर इसने अपने महान्‌ उद्देश की पूर्ति का 
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दारोमदार रकक्‍्खा है। शुरू मे १८८६ मे काग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा 
नियम बनाने पर गंभीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए 
कमिटी तो बना दी गईं, लेकिन विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड दिया, जब 
तक काग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय तथा वह अन्य प्रान्तो में भी घूम आवे। 
१८५६ मे काग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या मे आये कि काग्रेस को प्रति दस लाख 
जन-सख्या के पीछे पाच प्रतिनिधियों की सख्या सीमित कर देनी पडी । भारत मे काग्रेस 
का एक सहायक-मत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की कमिटी को भी एक वैतनिक मत्री 
दिया गया। इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्बी, सी० जाई० ई० 
नियुक्त हुए । 

वह काग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८८) था, जब यह निद्िचत किया गयां कि 
“जिस प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मूसछमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर 
सर्वेसम्मति से या लगभग सर्वंसम्मति से आपत्ति करेगे, वह विषय-समिति में विचार 
के छिए पेश नही किया जा सकेगा ।” यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस 
विधान मे भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगडे के बाद १६०८ में बनाया गया था; 
फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व सम्समति के बजाय हैं कर दिया गया। 
प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८६ में पास हुआ, 
लेकिन अमल मे वह दूसरे वर्ष (१८९० मे) ही लाया गया। 

इस्ल्ैण्ड मे किये जानेवाले काम को कितना महत्त्वपूर्ण समझा जाता था, यह्‌ 
इसीसे मालूम होता है कि १८९२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश-कमिटी और 
काग्रेस के पत्र 'इडिया' के खर्च के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८६६) 
में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८९८ मे काग्रेस के विधान को बनाने का 
नया प्रयत्न किया गया। वस्तुत' मदरास-काग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह- 
जगह भेजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निदरिचत 
योजना बनाने के रहिए एक कमिटी भी नियत की। दूसरे सारू (१८६६) रूखनऊ 
में एक सपूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १६०८, १६२० और १६२६ 
के वर्षो में काग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना वडी मनोरंजक 
होगी। लखनऊ मे काग्रेस का घ्येय इस प्रकार निण्चित हुआ था .-- 

“चैध उपायो से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हित को 
बढाना अखिल-भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस का ध्येय होगा।” 

सारी वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लूगा सकते के लिए पाठको को १६०८ 
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में स्वीकृत संस्थाओ जैसे स्व-शासन, १६२० में समथित झान्तिपूर्ण और उचित उपाय 
तथा लाहौर (१९२६) मे स्वीकृत पूर्ण स्व॒राज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। 
लखनऊ-विधान के अनुसार कार्य-संचालन के लिए काग्रेस-द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों 
की एक कमिटी बनाई गईं। साल के खर्च के लिए ५०००) स्वीकृत किये गये। स्थायी 
काग्रेस कमिटियो की स्थापना तथा आन्तीय सम्मेलनो के आयोजन द्वारा काग्रेस का 
काम सारे सालू-मर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा 
प्रस्तावों के मसबिदे बनाने का काम इंडियन काग्रेस कमिंठी करती थी। सात 
ट्स्टियों के नाम पर काग्रेस के लिए एक स्थायी कोष भी स्थापित किया गया। प्रत्थेक 
प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी कांग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० में ४५ सदस्यों वाली 
इंडियन काग्रेस कमिटी और बडी कर दी गई। पद की हँसियत से इतने व्यक्ति और 
सदस्य मान लिये गये-सभापति, मनोनीत सभापति, जिस दिन से नामजद किया जाय; 
पिछली काग्रेसी के सभापति, काग्रेस के सत्री और सहायक मत्री तथा स्वागत-समिति 
हारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मत्री। 

लन्दन में कार्य का सगठन १६०१ मे शुरू किया गया। 'इडिय।” पन्र को और 
सुचारु रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापिया बिकने का इस तरह प्रवन्ध किया 
कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत सख्या मे इंडिया” खरीदे। 'इडिया' और ब्रिटिश-कमिटी 
का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अछावा १०) और 
लेने का भी निश्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनो काग्रेस भारत और इस्लैण्ड 
में अपने कार्य के लिए खचे करने मे कोताही न करती थी। बम्बई के २० वे अधिवेशन 
(१६०४) में यह निदचय किया गया कि पार्लमेण्ट के चुनाव से पहले इग्लैण्ड मे एक 
शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये जायेँ। काशी 
में (१९०५) काग्रेस के उद्देशो को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने 
के लिए १५ सदस्यो की एक स्थायी कमिटी बनाई गई। १६०६ में दादाभाई नौरोजी 
ने काग्रेस का उद्देश एक शब्द मे रख दिया---/हमारा सारा आशय केवल एक णब्द 
स्व-शासन या स्वराज्य (जैसा इग्लैण्ड या उपनिवेशो में है) मे भा जाता है।” तथापि 
जब इसे प्रस्ताव के रूप में रखने का प्रदन उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। कांग्रेस 
का प्रस्ताव यह था--“स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेश्ञो में जो झासच-प्रणाली है, 
वही भारत में भी जारी की जाय” और इसके लिए अनेक सुघारो की भी मांग 
की गई। 

कलकत्ता-काग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था, इसमें 
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सन्देह नही, इसलिए राष्ट्र को सगठित करने की दिशा में एक और कदम बढाया गया 
और निश्चय किया गया कि --- प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी मे उस तरह से प्रान्तीय 
काग्रेस कमिटी का सगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन मे निस्चय किया जाय । 
काग्रेस के तमाम विषयो मे प्रान्तीय काग्रेस कमिटी प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और 
उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम बराबर चलाते रहने के लिए जिला-संस्थाएँ सगठित करने 
का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।” काग्रेस के सभापति की निर्वाचन-प्रणाली भी बदल 
दी गई। प्रान्तीय काग्नेस कमिटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत-समिति 
अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापति चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के 
लिए इतना बहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४९ सदस्यो की वनाई गईं नई 
समिति) इस प्रदन का अन्तिम निर्णय करे। 
विषय-निर्वाचन-समित्ति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। 
कमिटी के 5५ सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि 
लिये जायेगे जिसमे काग्रेस हो। उस वर्ष के सभापति, स्वागत-समिति के अध्यक्ष, पिछले 
अधिवेशनो के सभापति और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, काग्रेस के प्रधान मच्रीगण और 
काग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मत्री भी अपने पद के अधिकार से विपय-निर्वाचिनी 
समिति के सदस्य माने गये। 
कांग्रेस-विघान मे जो नया परिवत्तन हुआ वह वस्तुत. युग-प्रवत्तंक था। सूरत 
के झगडे के कारण जिन नेताओ ने इलाहाबाद मे 'कन्वेन्शन' खडा किया उन्होने बहुत 
ही सख्त विधान बनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित 
सभापति बदल। नही जा सकेगा, क्योकि सूरत मे डॉ० रासबिहारी घोष के चुनाव पर 
ही बडा झगडा हुआ था। इसके बाद लोगो के विचार का वास्तविक विषय था-काग्रेस 
का क्रीड यात्ती ध्येय। सूरत-काग्रेस के भग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१६०७) 
को वेसे ही विचार रखनेवाले लोगो ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया-“काग्रेस का 
उद्देश है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रो मे प्रचलित शासन-प्रणाली भारत 
के लोगो के लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रो के साथ वरावरी के नाते साआआज्य 
के अधिकारो और जिस्मेवारियो मे सम्मिलित होना।” 
१६०८ के विधान के अनसार विभिन्न प्रान्तो से महासमिति (आल इडिया 
काग्रेस कमिटी) के सदस्य इस तरह चुने जाते थे --- 
” (१) मदरास १५, (२) वम्बई १५, (३) सयुकत बंगाल २०, (४) संयुक्त 
प्रान्त १५, (५) पजाब या सीमाप्रान्त १३, (६) मध्यप्रान्त ७, (७) विहार 
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उड़ीसा” १५, (८) वरार ५, (६)वर्मा २, 

यह भी तय हुआ कि यथासंभव कुछ सस्या का ५ वा हिस्सा भुसकृूमान सदस्य 
चुने जायें। 

इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले काग्रेस के समापत्ति 
और प्रधान-मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जाये । कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका 
भी प्रधान मंत्री समझा जाय। 

इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी वहुत वढ़ गईं। महा-त्तमिति के सभी 
सदस्य और कूछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए 
प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे।प 

इन उद्देदयों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गये---(१) वैध उपाय का 
अबलम्वन, (२) वर्तमान-शासन प्रवन्ध में कमशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय 
एकता को बढाना, (४) सार्वजनिक सेवा की भावना को उत्तेजना देना, और (५) 
राष्ट्र के बौद्धिक, नैतिक, आथिक तथा व्यावसाथिक साधनों का संगठन व विकास। 
१६०८ के विधान में पहली वार यह धारा भी रक्खी गईं कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर 
विचार न हो, जिनके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि हो। पुराने 
कागजात देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन 
होता था। काग्रेस के १४५ वें अधिवेशन (लखनऊ १८६६) में पंजाव लण्ड एलीनेशन 
बिछ की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था। यह बिल उन दिनो वडी कौसिल के सामने 
पेश्ष था और इसका आशय यह था कि किसानो के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न 
वन्धक रकखी जा सके। छेकिन आगामी १६वें अधिवेशन (छाहौर, १६००) में हिन्दू- 
मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विषय-समिति ने इस कानूत 


+ इस विधान में बिहार, जो अवतक' पद्िचमी बंगाल का भाग माता जाता 
था, पहली बार एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में माना गया। १६०४८ में ही विहार की पहली 
प्रान्तीय परिषद्‌ श्री० (पीछे सर) सैयद अलीइमाम की अध्यक्षता में हुई। 

| सहल-समिति की संख्या पीछे और भी बढ़ा दी गईं। १६१७ तक इसके 
सदस्यों का चुनाव इस तरह होता था--१४ मदरास, ११ आंध्र, २० वम्बई, ५ सिंध; 
२४५ बंगाल, २४ युक्‍तप्रांत, ५ दिल्‍ली, ३ अजमेर-मेरवाड़ा, २० पंजाब, १२ मध्य- 
प्रान्त, २० विहार व उड़ीसा, ७ वरार व ४ वर्मा। विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त की 
ओर से इतने ही सदस्य और प्रतिनिधियों हारा चुने जाते थे। 
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(बिल जब कानून बन चुका था) पर विचार करना स्थगति कर दिया, ताकि एक साल्‍ू 
तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय। 

संयुकत-बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने काग्रेस के विधान में कुछ परिवत्तेंन 
सुझाये, जो इलाहाबाद (१६१०) में एक उप-समिति को सौंपे गये। १६११ में कल- 
कत्ता के अधिवेद्त में इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और आगे 
सशोधनो के लिए वह महासमिति के सुपुर्द किया गया। इसके बाद ५ सालो तक कोई 
परिवत्तेन नही हुआ। १६१४ मे जब यूरोप का महासमर छिड गया, तव श्रीमती 
एनी बेसेण्ट ने अपना महान्‌ राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमरूल-लीग की 
छत्नन्छाया मे आरम्भ किया। 


१९१८ तक सरकार हारा अखीक्ृत मांगें 


भारत की राष्ट्रीय माग केवल भावनात्मक नही है, उसके पक्ष मे प्रबल और 

व्यावहारिक यूक्तिया है, और वर्तमान अवस्थाओ मे सुधारो की अधिक सम्भावना नही 
है, यह सिद्ध करने के लिए यहा उन प्रस्तावों और विरोधो का उल्लेखमात्र कर देना 
काफी होगा, जो काग्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिनपर ३२ साल से भारत- 
सरकार ने व प्रान्तीय सरकारो ने कोई ध्यान नही दिया और १६१८ तक भी वे हमारी 
मागे बनी रही --- 

(१) इण्डिया कौसिछ तोड दी जाय (१८८५) 

(२) सरकारी नौकरियों के लिए इब्लैण्ड और भारत दोनों जगह 
परीक्षाये ली जायें (१८८५) 

(३) भारत और इस्लैण्ड मे सेना-व्यय का अनूपात न्यायपूर्ण हो (१८८५) 

(४) जूरी-दारा भुकदमो का सुनाई अधिकाधिक हों (१८८६) 

(५) जूरी के फैसले अन्तिम समझे जायें (१८८६) 

(६) वारण्टवाल्ले मामछो मे अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका 
मूकदमा मजिस्ट्रेट के सामने पेश व होकर दौरा-जज की अदालत में पेश हो (१८८६) 

(७) न्याय और शासन-विभाग अलहदा किये जायें (१८८६) 

(८) भारतीय सैनिक-स्वयसेवको से भर्ती किये जाये (१८८७) 

(९) सैनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजो की 
स्थापना की जाय (१८८७) 

(१०) शस्त्र-कानून व नियसो मे सशोधन किया जाय (१८८७) 

भ्‌ > 
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(११) ओऔद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमली 
नीति काम मे छाई जाय (१८८८) 

(१२) छगान-नीति में सुघार किया जाय (१८८६) 

(१३) मुद्रा-्तीति के सम्बन्ध में (१८९२) 

(१४) स्वतन्न सिविक-मेडिकक-सबिस का निर्माण (१८६३) 
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कांग्रेस के विकास की प्रारम्मिक भूमिका 
पुराने कांग्रेसियों का दृष्टिकोश व नीति 


काग्रेस को स्थापित हुए अबतक ५० वर्ष हो गये। इस लम्बे अरसे में 
भारत के राष्ट्रीय विकास की कई भूमिकाओ से वह गुजर चुकी है। हा, आगे जाकर 
उसके अन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे। परन्तु पिछला जमाना तो १८८५ से 
१६१५ बल्कि १६२१ तक ऐसा रहा, जिसमे भिन्न-भिन्न रायो और विचारो के 
लोगो ने मिलकर अपने लिए प्राय एक ही कार्यक्रम तजवीज किया था। इसका 
यह अर्थ नही कि उन दिनो भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही 
नही हुए थे, वल्कि यह कि वे गिनती में आने छायक न थे । 

युद्ध का निर्णय करने मे या लडाई की रचना में सबसे बडी कठिनाई है युद्ध- 
क्षेत्र का चुनाव और व्यूह-रचना। दोनो तरफ के लोग हमला करे या बचाव, प्रार्थना 
करे या विरोध, युद्ध रोककर शत्रु को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दे या एकदम छापा 
मारकर उसे घेर लें, इन्हीकी उधेड-बुन मे लगे रहते हे । युद्ध-क्षेत्र मे इन्ही प्रब्नो पर 
सेनापतियों के दिमाग परेशान रहते है। इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र मे भी ऐसे प्रदन 
आते है, जहा नेताओ को यह तय करना पडता है कि आन्दोलन महज लफ्जी और कागजी 
हो या कूछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हे यह निश्चय करना 
पडता है कि लडाई प्रत्यक्ष हो या अग्रत्यक्ष। यो तो ये प्रदन बडी तेजी से हमारी आंखों 
के सामने दौड जाते है और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चवकर काटते 
है, परन्तु राजनैतिक लडाइयो मे वीसो वर्षो मे जाकर कही एक के बाद दूसरी स्थिति 
का विकास होता है और जो काम पचास वर्षो की जबदंस्त छडाई के बाद आज बडा 
आसान और मामूली दिखाई देता है वह हमारे पूवंजो को, जिन्‍्होने कि काग्रेस की 
शुरुआत की, अपनी कल्पना के वाहर मालूम हुआ होता। जरा खयारू कीजिए कि 
विदेशी माल के या कौसिलो के, अदालतो या कालेजों के बहिप्कार या कुछ कानूनो 
के सविनय भग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र वनर्जी या सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, सर फीरोज- 
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शाह मेहता या प० अयोष्यानाथ, छालमोहन घोष या मनमोहन घोष, सुब्रह्मण्य ऐयर 
या आनन्दा चार्ल, ह्यूम साहब और वेडरबन साहब के सामने रकखा गया है। अब यह 
सोचने में जरा भी देर नही छूग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भडक उठे 
होते और न ऐसे उम्र कार्य क्रम, वग-भग के, कर्जेन और मिण्टो की -प्रतिगामी नीतियो 
के, या गाधीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियावाछा बाग के हत्या- 
काण्ड के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह 
सालो के लडाई-झगडो में जो काग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ 
व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ 
इतना ही चाहता हैं कि अंग्रेजो और पालेंमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और 
नपी-तुली भाषा मे रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हे एक राजनैतिक सगठन 
की जरूरत थी और इसके लिए उन्होने राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना की। उसके हारा 
वे राष्ट्र के दु खो और उच्च आकाक्षाओ को प्रदर्शित करते रहे। जब इस बात की याद 
करते हूँ कि किन-किन व्यक्तियो ने भारत की राजनीति को वनाया और उसे प्रभा- 
वित किया, इनके विश्वास क्या थे, तब वे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते 
है जिनमे कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षो में बँट गया है। वह जमाना 
और हालते ही ऐसी थी कि अपने दु-ख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमो के सामने सिवा 
दल्लीक और प्राथना करने के और नई रिआयतो और विशेषाधिकारो के लिए मामूली 
साग करने के और कुछ नही हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीक्र 
ही एक कछा के रूप में परिणत हो गईं। एक ओर कानून-प्रवीण बुद्धि और दूसरी ओर 
खूब कल्पनाशील और भावना-म्रघान वक्‍्तृत्व-कछा, दोनो ने उस काम को अपने ऊपर 
ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्नो के सामने था। काग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन मे जो 
व्याख्यान होते थे और काग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमे दो बाते हुआ 
करती थी--एक तो प्रभावकारी तथ्य और आकडे, दूसरे अकाट्य दलीले। उनके 
उद्गारो में जिन बातो पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये है---अंग्रेज छोग बडे न्यायी 
है और अगर उन्हें ठीक तौर पर वाकिफ रक्‍्खा जाय तो वे सत्य और हक के पथ से जुदा 
न होगे, हमारे सामने असछी मसला अग्नेजो का नही बल्कि अधगोरो का है; वराई 
पद्धति में है, न कि व्यक्ति में, काग्रेस बडी खज़भक्‍त है, ब्रिटिश-ताज से नही बल्कि 
हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका झगझछय है, ब्रिटिज-विधान ऐसा है जो छोगो की 
स्वाधीनता का सव जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश-पालंमेण्ट प्रजातन्त्र-पद्धति की माता 
है; त्रिटिश-विधान ससार के सब विघानो से अच्छा है; काग्रेस राजद्रोह करनेवाली 
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ससस्‍्था नही है; भारतीय राजनीतिश सरकार का भाव लोगो तक और लोगो का सरकार 
तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन है, हिन्दुस्तानियो की सरकारी नौकरिया अधिकाघिक 
दी जानी चाहिएँ, ऊँचे पदो के योग्य बनाने के लिए उन्हे शिक्षा दी जानी चाहिए, विदव- 
विद्यालय, स्थानिक सस्थाये और सरकारी नौकरिया ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम- 
गाह होनी चाहिएँ; घारा-सभाओ मे चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएँ और उन्हें प्रइन 
पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए, प्रेस और जगलरू-कानून 
की कडाई कम होनी चाहिए, पुलिस लोगो की मित्र बनके रहे; कर कम होने चाहिएँ; 
फौजी खर्च घटाया जाय, कम-से-कम इग्लैण्ड उसमे कूछ हिस्सा ले, न्याय और शासन- 
विभाग अलहृदा-अलह॒दा हो; प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियो और भारत-मत्री 
की कौसिल में हिन्दुस्तानियो को जगह दी जाय; भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लमेण्ट से 
प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायें; नॉन-रेग्यु- 
छेटेड प्रान्त रेग्यूलेटेड प्रान्तो की पक्ति मे छाये जायें; सिविर् सविसवालों के वजाय 
इरलैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अग्रेज गवर्नर बनाकर भेजे जायें; नौक- 
रियो के लिए भारत और इस्लैण्ड में एक-साथ परीक्षाये ली जायें, इग्लैण्ड को प्रति 
वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-धधो को तरक्की दी 
जाय; छगान कम किया जाय और बन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस यहा 
तक आगे बढी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण बतलाया, सूती माल पर छगे उत्पत्ति- 
कर को अनुचित वतराया और सिविलियन लोगो को दिये जानेवाले विनिमय-दर- 
भुआवजे को गैर-कानूनी वतछाया तथा ठेठ १८६३ में मालवीयजी महाराज की दृष्ठि 
यहा तक पहुँच गईं थी कि उन्होने ग्राम-उद्योगो के पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया था। 

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयो की ओर गया था उनका 
एक-निगाह में सिहावलोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता है कि उनकी 
मनोरचना किस प्रकार हुई थी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र मे कोई 
पथ-दर्शक नही था, उत लोगो ने जो रुख अव्त्यार किया था उसके लिए हम उन्हे बुरा 
नही कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नीव में छ फीट नीचे जो ईंट, चना 
भौर पत्थर गडे हुए है क्या उनपर कोई,दोष लूगाया जा सकता है ? क्योकि वही तो है 
जिनके ऊपर सारी इमारत खडी हो सकी है। पहले उपनिवेज्ञों के ठग का स्व-शासन, 
फिर साम्राज्य के अन्तंग्रत होमरूल, उसके वाद स्व॒राज्य और सबके ऊपर जाकर 
पूर्ण स्वाधीनता की मजिले एक-के-बाद-एक वन सकी है। उन्हें अपनी स्पप्ट बात के 
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भी समर्थन मे अग्रेजो के प्रमाण देने पडते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनु- 
सार, उन्होने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानिया की थी। आज अगर हमारा रास्ता 
साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो यह सब हमारे उन्ही पुरखाओ की वदौलत है 
कि जिन्होंने जगल-झाडियो को साफ करने का कठिन काम किया है। अतएवं इस 
अवसर पर हम उन तमाम महापुरुषों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें 
जिन्होने कि हमारे सावंजनिक जीवन की आरम्भिक मजिलो में प्रगति की गाडी को 
आगे बढाया था। 


ब्रिटिश राज्य में युद्ध 

काग्रेसियो के दिलो मे कभी-कभी कूछ उत्तेजना और रोपष के भाव आ गये हो, 
पर इसमे कोई शक नही कि ठेठ १८८५ से १६०५ तक काग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी 
बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ और अग्रेजो की न्‍्याय-प्रियता पर अठल 
विव्वास ही। इसी भाव को लेकर १८६३ मे स्वागताध्यक्ष सरदार दयारूसिंह 
मजीठिया ने काग्रेस के विषय मे कहा था कि “भारत मे ब्रिटिश-शासन की कीति का यह 
कलश है।” आगे चलकर उन्होने यह भी कहा कि “हम उस विघान के मातहत सुख 
से रह रहे है जिसका विरुद है आजादी, और जिसका दावा है सहिष्णुता।” काग्रेस के 
चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) के प्रतिनिधि ने लॉड रिपन का यह विचार 
उद्धृत किया था---“महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुरूह-नामा नही है, न वह कोई 
राजनैतिक लेख ही है, बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है।” लॉर्ड 
सेल्सबरी के इस वचन पर कि "प्रतिनिधियो के द्वारा शासन की प्रथा पूर्वी छोगो की 
परम्परा के मुआफिक नही है”, जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८६० 
में सर फिरोजशाह मेहता ने तो यहा तक कह दिया था कि “मुझे इस वात का कोई 
अन्देशा नही है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अत में जाकर हमारी पुकार पर अवन्‍्य ध्यान 
देंगे।” बारहवे अधिवेशन (१८६६) के अध्यक्ष पद से मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी 
ने तो और भी असदिग्धरूप मे कहा कि “अग्रेजों से बढ़कर ज्यादा ईमानदार और 
मजबूत कौम इस सूरज के तले कही नही है ।” और जब कि उस कौम ने हिन्दुस्तानियो 
के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब उलटा दमन से दिया, तब भी मदरास-कांग्रेस 
(१८६८) के अध्यक्ष आनंदमोहन वसु ने जोर देकर कहा था, कि “गिक्षित-वर्ग इग्लैण्ड 
के दोस्त है, दुश्मन नही । इस्लैण्ड के सामने जो महान्‌ कार्य है उसमे वे उसके स्वाभा- 
विक तथा आवश्यक मित्र और सहायक है ।” हमारे इन पूर्व-पुरुषो ने अग्रेतों और 
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इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रवखा वह कभी-कभी दयाजनक गौर हेय मालूम होता है; 
परन्तु हमारा कतंन्य तो यही हैं कि हम उनकी मर्यादाओ को समझें । डॉ० सर रास- 
बिहारी घोष के शब्दों मे (२३ वी काग्रेस, मदरास, १९०८) “अपने कोमरू विचार 
उन तक भेजें जिन्होने अपने समय मे अपने कर्तव्य का भरसक पालन किया है, फिर 
चाहे वह कितना ही अपूर्ण और तचुटिन्युक्त क्यो न हो, उनके बारे में अच्छी-बुरी रायें 
भी क्यो न हो। हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दवा हुआ हो, परन्तु मे विना शेखी 
के कहगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे 
देखकर नौजवानो के दिरू हिल उठते है और अनुप्राणित होते रहते है।” कामग्रेस के 
इतिहास में जो पहला जवरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षो (१६९०६ से १६११) 
तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायो का सामना करना पड़ा जो उस 
समय जगली समझे गये। हालाकि उसमे इधर-उधर मार-काट भी हो गई, मगर अंत 
में उसमे पूरी सफलता मिली | आखिर १६११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वंगभग 
रद कर दिया गया। किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशसा का विषय वन गया। 
इससे ब्विटिश-न्याय के प्रति लोगो के मन में नया विश्वास पैदा हो गया और धुमावार 
उक्तृताओ द्वारा छतनब्नता-अकाश होने रूगा। श्री अम्विकाचरण मुजुमदार ने कहा 
“ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा-सक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय आज एक तान से 
घडक रहा है; वह ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से 
परिपूर्ण हो रहा हैं। हममे से कूछ छोगों ने तो कभी--अपनी मृसीवतो के अन्धकार- 
मय दिनो मे भी--ब्रिटिश न्याय के अन्तिम विजय की आश्या नही छोडी थी, उसपर से 
अपना विश्वास नही उठने दिया था ।“* परन्तु इसी के साथ काग्रेंसियों ने उन दु खदायी 


+* पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभक्ति फी परेड दिखाने का 
शौक था। १९१४ में जब लॉर्ड येण्टलेड (गवर्नर) मवरात्त में कांग्रेस के पण्डाल में आये 
मो सब छोग उठ खड़े हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वायत किया। यहां तक कि श्री० 
ए० पी० पेद्रो, जो कि उस समय पर एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये 
और उनकी जगह सुरेन्द्रभाथ बनर्जी फो राजभक्ति का प्रस्ताव उपस्यित करने के लिये 

कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समृद्ध भाषा में पेश किया। 

; ऐसी ही घटना ऊखनऊ-कांग्रेस (१६९१६) के समय भी हुई थी, जब कि सर 
जैम्स भेस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित छोगों ने खड़ें होकर उनका स्वागत 
किया था। 
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कानूनो की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया था, जो कि १९११ और उससे 
भी आगे तक जारी ही थे। काग्रेस के बडे-बूढ़ो ने, इसमें कोई सन्देह नही कि, अपनी 
सारी शक्षित शासन-विषयक सुधारो में और दमनकारी कानूनो को हटवाने में रगाई 
थी; परल्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि बे सिर्फ भारतीय प्रइन के अशो का 
ही खयाल करते थे, पूरे प्रघन का नही। १८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने कहा था---स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है, प्रकृति 
ने अपनी पुस्तक में स्वय अपने हाथो से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रवखी है--अत्येक 
राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होता चाहिए।” २० वें अधिवेशन के सभापति- 
पद से सर हेनरी कॉटन ने “भारत के संयुक्त-राज्य' अथवा भारत के स्वतत्ने और पृथक्‌ 
राज्यो के सघ' की कल्पना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किगडम या उपनिवेश्ो 
के जैसे स्व-शासन या स्व॒राज्य का जिक्र किया था। 


सरकार द्वांरा कांग्रेसियों का सम्सान 


कांग्रेस के पहले पच्चीस सालो मे जिनके ऊपर काग्रेस की राजनीति का दारो- 

मदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नही थे। यह बात न केवक उन घोषणाओं से ही 
सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही है, बल्कि स्वय सरकार 
भी उनके साथ रिआयतें करके और जब-जब हिन्दुस्तानियो को ऊँचे पद व स्थान देने 
का मौका आया तब-तब उन्हीको उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे 
उच्च पदो के लिए न्याय-विभाग का क्षेत ही स्वभावत सबसे उपयुकत था। मदरास 
के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन मे सामने आये और 
श्री वी० कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ मे हुई मदरास की पहली कन्वेन्शन-कामग्रेस के 
एकमात्र कर्त्ता-धर्त्ता थे, जो बहुत कडे विधान के मातहत हुई थी और जिसके लिए 
तत्कालीन मदरास गवर्नर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियो और 
कांग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थे कि जो अंग 
सड-गल कर बेकाम हो गये है उन्हे काट डारना चाहिए। सर शकरन्‌ नायर अमरा- 
बती में हुए अधिवेशन (१८६७) के सभापति हुए थे। और तो और पर श्री रमेशन्‌ 
(सर बेपा सिनो) १८९८ से काग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होने दक्षिण अफ्रीका- 

प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयो के सम्बन्ध में पेद् किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया 
था। इसके वाद जिनका नम्बर जाता है वे है (१) श्री टी० वी० शेषगिरि ऐयर, जो 
१६१० की काग्रेस में सामने जाये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम्‌ ऐयर, जो १६०८: 
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में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहो मदरास-हाईकोर्ट के 
जज बनाये गये और इनमे से दो कार्य-कारिणी कौसिल के सदस्य भी हो गये---एक 
मदरास मे और दूसरा दिल्‍ली मे। इनमे से पहले (सर सुन्नह्मण्य) १८६६ मे कांग्रेस 
के सभापति होनेवाले थे परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जानें के कारण रह गये थे। 
श्रीमती बेसेण्ट द्वारा चलाये गये होमरूल-आन्दोलन के समय, १६१४ में, यह फिर 
काग्रेस के क्षेत्र मे आ गये। यही नही, बल्कि अपनी ताइटहुड (सर की उपाधि) का 
भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगू और छॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनो ही इनपर 
नाराज हो गये। कहते है कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेन्शन इन्हे मिलती थी 
उसे बन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्तु बाद मे कुछ सोचकर फिर 
शसा किया नहीं गया। और आगे चले तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और 
सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी काग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की काग्रेस मे 
सामने आये थे और दुसरे थे तो वाद के नये रगरूट लेकिन रहे सदा पहलो से भी ज्यादा 
उत्साही, क्योकि डा० बेसेण्ट और उनके साथियों की नजरबन्दी के समय उन्होने तो 
सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिज्ञापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे। सच तो यह 
हैं कि १६९१७ और १६१९ के बीच काग्रेसी क्षेत्र मे सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे 
चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज मे चका- 
चौध कर रकक्‍्खी थी। ये दोनो ही बाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही 
हाल सर मुहम्मद हबीबुल्ला का हुआ, जिन्‍्होने पहले-पहल १८६५८ में काग्रेस के मच पर 
प्रकट होकर अपने बुद्धिकौशल एवं वक्‍तृत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले 
मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये। मदरास- 
सरकार के छॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४ की काग्रेस मे बोले थे, 
और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो १६१७ से जस्टिस-पार्टी का जन्म 
होने तक भी एक उत्साह एव सुप्रसिद्ध काग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रराव बहुत समय 
'तक काग्रेस मे रह चुके हे। और असलियत यह है कि १९२१ में मदरास की कार्य- 
कारिणी मे उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्‍त पर विचार बदल 
दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अकेले 
मदरास के काग्रेसमैत ही हो चुके थे। और हाल मे टैरिफ-बोर्ड मे श्री नटेसन की 
जो नियुक्ति हुई है उससे ती गैरमामूली क्षेत्रों में भी काग्रेसियो के पसन्द किये जाने 
के उदाहरण की वृद्धि हुई है, यही नही बल्कि सर षण्‌मुखम्‌ चेट्टी को भी न्याय या झासन' 
के विभागों में ही कोई पद देने के बजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी बात का 
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पोषक है। जो काग्रेसमैन इस तरह पुरस्कृत हुए उनमे सबसे पहले सम्भवत' 
श्री सी० जम्बूलिगम्‌ मुदालियर थे जो मदरास-कौसिल के एक चुने हुए सदस्य थे 
और १८६३ मे वहा के सिटी सिविल कोर्टे के जज बनाये गये थे। बम्वई में श्री 
बदरुद्दीन तैयवजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनो, जो क्रमश १८८७ की मदरास- 
कांग्रेस और १९०० की लाहौर-काग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री काशीनाथ 
ज्यम्बक तैलंग बम्बई-हाईको्ट के जज बनाये गये। श्री समर्थ और भूपेन्द्रनाथ वसु 
भारत-मत्री की (इण्डिया) कौसिल के सदस्य बनाये गये और सर चिमनछाछ 
शीतलवाड को बाद में बम्बई की कार्यकारिणी कौसिल का एक सदस्य बना 
दिया गया। 
कलकत्ता में श्री ए० चौघरी, जिन्होने वग-भग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन 

मे प्रमुख भाग लिय। था, छगमग उसी समय वहा की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। 
१६०८ में जब छॉड मिण्टो ने भारत-सरकार की छॉन-मेम्बरी के लिए व्यक्तियो का 
चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति छॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है 
उससे मालूम पडता है कि, दो नाम उनके सामने थे---एक तो श्री आशुतोष मुकर्जी 
का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदा थे, पर थे सच्चे दिल से पुराणपन्‍्थी, और 
सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न 
सिंह का, जिनके बारे में छॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हे कि उनके विचार तो सौम्य है 
परन्तु है वह काग्रेसी।” सत्येन्द्रप्सन्ल सिह १८९६ की कलकत्ता-काग्रेस मे, देशी नरेद् को 
बिना भुकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रदन पर बोले थे। और, यह हम सब जानते 
है कि, अच्त मे (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह काग्नसमैन को ही दी गई! इसी प्रकार 

१६२० में गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई तब भी छॉड चेम्सफोर्ड 

(१६२०) ने तो महाराजा बर्दंवान को रखना चाहा पर मि० माण्टेगु ने बडी कौंसिल 
के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। समि० माण्टेगु ने श्री श्री- 
निवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, छेकिन चूकि ऐन मौके पर उन्होने साथ 

नही दिया था इसलिए चेम्सफोडे ने उन्हे रखना पसन्द नही किया और श्री बी० एन० 

शर्मा को रकखा--जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमृतसर-काण्ड के वक्‍त भी' सरकार 

के पृष्ठ-पोषक बने रहे। 

बगाल मे काग्रस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी 
ओोहंदे मिले उनमे श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य है। इसमे श्री 
दास, जो १९०४ की काग्रेस मे, कार्यकारिणी मे हिन्दुस्तानियो की नियुक्ति के प्रदन पर 
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बोले थे, वाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय बंगाल की कार्य- 
कारिणी के सदस्य। 

यृक्‍तप्रान्त में सर तेजवहादुर सप्रू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का 
लॉ-मेम्बर बनाया गया। विहार के सय्यद हसनइमाम १९१२ की काग्रेस को पटना में 
आमत्रित करने के वाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सच्चिदानन्द सिंह को विहार 
की कार्यकारिणी का सदस्य वना दिया गया। यहां यह भी वतला देना चाहिए कि 
सरकारी पुरस्कार का रूप सदा वडे सरकारी ओहदो का देना ही नही रहा है। 
फिरोजज्ञाह मेहता को १६०४५ में 'सर' की उपाधि दी गई---और वह भी छॉर्ड कर्जन 
के द्वारा, जो बडे प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालक्षष्ण गोखले नें तो सर' की उपाधि 
मंजूर नही की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य वनते--यदिं 
उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीघें-सादे, भारत-सेवक ही 
रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ईं० की उपाधि 
भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते। 

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, छॉड 
पेण्टलैण्ड ने मदरास-कौसिल का सदस्य नामजद किया था। भाण्ट-फ्रोर्ड शासन-सुघारी 
का अमल शुरू होने पर उन्हें असेम्वली में नामजद किया गया, १९२१ में महाराजा 
कल्छ के साथ उन्हें साम्राज्य-परिपद्‌ के लछिए भारत का प्रतिनिधि” नियुक्त किया 
गया और उनके बाद ही वह प्रिवी-कौसिकर बना दिये गये। इसके बाद वह अमरीका 
में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्यास्यान देने गये। साम्राज्यान्तर्गत सभी 
उपनिवेद्यो ने उन्हें व्याख्यानो के छिए आमन्त्रित किया, छेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 
ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस यात्रा के छिए सरकार ने, ६०,०००) 
२० का खर्च मंजूर किया था। १६२७ में भास्त्रीजी को ही दक्षिण अफ्रीका 
का सर्वप्रथम एजेण्ट-जनरल बनाकर सरकार ने मानो उस कमी की पूर्ति की, 
जो दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस 
पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्राज्य का आधार-स्तम्भ 
बन गया। 

यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख काग्रेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार-द्वारा 
पुरस्कृत हुए हैं। लेकिन इसपर से किसी को यह खयाछ नही वना लेना चाहिए कि जो 
उच्चपद उन्हें दिये गये उनके लायक शिक्षा, सस्क्ृति और उच्च चारित्र्य का किसी 
भी प्रकार उनमें अभाव था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह वतछाने की ही गरज से दिये 
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गये है कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे 
भी काम्रेसियो पर ही निगाह डालनी पडी है; और उनके राजनैतिक विचारो को 
उसने ऐसा नही समझा है जो वह उन्हे सरकारी विश्वास एव बडी-से-बडी जिस्मेवारी 
के ओहदो के लिए नाकाबिल मान लेती । 


ब्रिटेन की दमननीति ओर देश में नई जागृति 


भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक हरूम्बी 
कहानी हैँ । जव-जब कुछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब- 
जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तब-तव जोरो का दमन किया गया और 
उसमें यह नीति रक्‍्खी गई कि जवतक छोग बान्दोलन करते-करते बिलकुक थक न 
जायें तबतक उनकी मागो पर कोई ध्यात न दिय/। जाय | छॉर्ड लिटन का १८७० का 
प्रेस-एक्ट जो जल्दी ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पू्व॑-सूचना 
थी। राष्ट्र के बढते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा जवाब शरस्त्र-विधान के रूप में 
मिला, जिसने ट्राष्ट्र के दुख-रूपी फोडे को और भी पका दिया। १८८६ मे 
इन्कमटैक्स एक्ट बना। उसका भी तीज्र विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे 
कांग्रेस हर सारू वढती गईं, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने 
लगे। जिन छॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह काग्रेस का क्षेत्र 
केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनावें; किन्तु वही लॉर्ड डफरिन फिर काग्रेस 
के खुल दुश्मन हो गये और उसे राजद्रोही कहने छगे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन लेफ्टि- 
नेन्‍्ट गवर्नर सर ऑकलैण्ड कॉल्विन के साथ हस विषय पर ह्यूम साहव की जो खतो- 
किताबत हुईं थी, वह ध्यान देने लायक है । 

यद्यपि ह्यूम साहब के लिए यह आनन्द की वात है कि १८८६ में वाइसराय 
लॉड डफरिन ने कलकत्ता मे और १८८७ में मदरास के गवर्नर ने काग्रेस का स्वागत 
किया लेकिन बाद के सालो में युक्‍त-प्रान्त के सर ऑकलेैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे' 
दत्रु-आाव से देखने छूग गये। इन महाशय ने काग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित 
रहने की सलाह दी। सर आऑकलेण्ड की सम्मति भे यह आन्दोलन समय से प्रर्व, और 
भमदरास के अधिवेशन से उमग्र-रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होने 
कहा कि काग्रेस का सरकार की निन्‍्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार 
के प्रत्ति घृणा पैदा करेगा और देश मे राजभक्त और देशभक्त ऐसे दो भेद खडे हो जायेंगे। 
साथ ही उन्होने यह भी कहा कि काग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जी 
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दावा करती है वह ठीक नही है। ह्यूम साहव ने इसका मुहतोड जवाब दिया। 

इलाहाबाद के चौथे अधिवेदन में काग्रेस को अकथनीय कठिनाइया हुईँ। उसे 
पण्डाल त्तक के लिए जमीन नही मिली। श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपनी काग्रेस-सम्वन्धी 
पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के 
खिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा 
के नाम पर २०,०००) की जमानत मागी गई थी। हालत तेजी से खराव होती गई 
और १८६० में सरकार का विरोध बहुत वढ गया। वगाल-सरकार ने सब मत्रियो 
और सव विभागो के प्रमुख अफसरो के पास एक गदइती-पत्र भेजा, जिसमे उन्हें यह हिदा- 
यत दी गई थी कि “भारत-सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओ में दर्शक-रूप 
में भी सरकारी अफसरो का जान। ठीक नही है और ऐसी सभाओ की कार्रवाई में भाग 
लेने की भी मनाही की जाती है।” काग्रेस ने गवनेर के प्राइवेट-सेक्रेटरी के पास सात 
पास! भेजे थे, वे भी लौटा दिये गये। २५ जून १८६१ को भारत-सरकार ने देशी 
रियासतो के प्रेसो पर अनेक पावन्दिया लगाने के छिए एक गदती-पतन्र जारी किया। 
कांग्रेस ने १८६१ में इसका विरोध किया था। 


दमन नीति का प्रारम्भ 


१८६३ में कौसिझे और बडी कर दी गईं और जनता के थोडे से प्रतिनिधि- 
७ मदरास में, ६ बम्बई में (सरदारो के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ वगाल में- 
उनमें ले लिये गये। इस तरह छोक-प्रतिनिधियो की सख्या बढ जाने पर सरकार ने 
यह जरूरी समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियो में जो-कुछ विशेषाधिकार 
मिले हे वे कम कर दिये जायें। (विस्तार के लिए दूसरे अध्याय का सरकारी नौकरियो 
सम्बन्धी प्रस्तावों के साराशवाला प्रकरण देखे।) होम-चार्जेज का प्रवाह भी ३० 
सालो मे ७० लाख पौण्ड से वढकर १३० राख पौण्ड हो गया। १८९७ मे १९४ए और 
१५३ए धारायें बनाई गईं। इनसे सरकार के प्रति सचमुच असतोष पैदा हो गया। 
यह एक ध्यान देने योग्य बात हैं कि १९०८ और १४४ घाराओ का प्रयोग पहले-पहल 
राजनैतिक कार्यकर्त्ताओ पर ही किया गया। १८६७ मे पूना के प्लेग-सम्वन्धी दंगे के 
प्रसग॒ सें नातू-वन्धु विन्ता मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८९६ मे रिहा हो 
गये। फिर इसका आक्रमण वगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये। २० वी 
सदी के पहले पाच साल छॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कछूकत्ता-कारपोरेशन 
के अधिकारो मे कमी, सरकारी गुप्त समितियो का कानून, विश्व-विद्यालयो को सरकारी 
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नियन्त्रण मे लाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, भारतीयों के चरित्र को असत्वमर्बा 
बताना, वारह सुवारों का वजठ, तिव्वत आक्रमण (जिसे पीछे से तिव्वत-मिथन का 
नाम दिया गया) और बस्त से वंग-विच्छेद ये सब छॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे 
राजभकत भारत की कमर दृट भगई जौर सारे देश में एक नई स्पिरिट पैदा 
हो गई। 
चंगमंग 

बंग-मग से बंगाली भापामाषी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो 
प्रान्तों में वांट दिया था। इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में एक व्यापक और जबर्दस्त 
आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहां सरकार ने भी उद्रता से दमव चुरू कर दिया। जुलूस, 
सभा तथा अन्य प्रदर्शव किये जाते घे---और उबर सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़- 
ताले होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिकणाल्‍्यों के 
नियम और भी सख्त कर दिये यये तथा विद्याथियों को राजनीति में भाग छेचे से रोक 
दिया गया। पूर्वी वंगाल के छेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर वैमूफील्ड फुछर ने बड़े-बड़े प्रतिष्ठित 
नागरिकों को बुला कर घमकी दी कि “सम्नव है खून-जरावी करनी पड़े ।” इसके साथ 
ही पूर्वी बंगाल में युरल्ा पछटन के आने की घोषणा भी की बई। यह सब नव हुआ, 
जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार जनता में हिसा की मावना का चिह्न तक 
नही पाया जाता था।* लेकिन जैसे गेंढ को जितने जोर से जमीन पर फरेंक्रों वह उतनी 
ही जोर से ऊँची उठती है और ढोल को जितना ही पीटो उतना ही अधिक आवाज 
करता है, ठीक उसी तरह सरकार की उत्तरोत्तर उम्र और नग्न रूप वारण करनेवाली 
दमन-तीति के कारण नवजाग्रत चेतना भी सचमृच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती 
गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी। भ्रकार 
का प्रत्येक दमन-कार्य देश में उछटा असर करता था। सम्पूर्ण मारत ने वंबाल के सदाल 
को अपना चवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रग्न के साथ अपनी समस्याओं 
को और जोड़कर भान्दोलन को ज्यादा गहरा रंग के दिया। कैनक कालोनाइजेशन 
विल' ने पंजाव के सैविक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नंगा तूफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले में छाका छाजपतराय और सरदार मजितर्सिह को देस- 
निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकता-कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पिदामह 
दादामाई नौरोजी को जपना समापति चूना। ऋदाभाई के स्विराज्य घब्द के अवोय ने 
अथधगोसोे की रोप-ज्वाक्ा को और भी प्रचण्ड कर दिया। 
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राष्ट्रीय शिक्षा 

राजनैतिक सभाओ व प्रदशनो में विद्याथियो को सम्मिलित होने से रोकने 
कै फल-स्वरूप स्कूलो और कालेजो का वहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन 
शुरू हुआ। केवल पूर्वी-वंगाल में २४ राष्ट्रीय हाई-स्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस 
सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'बग-जातीय विद्या- 
परिषद्‌ की स्थापना की गईं। वावू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्री- 
यता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर शोर से प्रचार करने छगे। १६०७ में 
आन्श्र देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों 
ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निईचय किया। ट्रेनिय कालेज 
के विद्याथियो ने उन्हे मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्याथियो को सरकारी 
अधिकारियों ने कालेज से निकाछू दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय संग्राम के सिपाही 


हो गये। इस तरह सरकार की वेरोक दमन-नीति ने देशभकतो और वीर सिपाहियो 
को पैदा किया। 


स्वदेशी और बहिष्कार 

१६०७ मे राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिष्कार और 
राप्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोरो से अमछ भी किया। जहा कि 
बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव व आमन्ध्न में राष्ट्रीय स्कूलो और विश्वविद्यालयों 
का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, तहा स्वदेशी का आतन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त 
हो गया। हाथ के कपडे का उद्योग एक वार फिर पुऑ्जीवित हो गया । इस बार करघे 
में फटका श्ञाल' भी इस्तेमार किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण 
में ही एक नवीन जीवन का सचार हो गया था। राष्ट्रीय जागति के साथ-साथ 


सरकार का दमन भी वढता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्थाव 
उलठा बढने लूगा। 


बंगाल के नेता 
इस समय बंगाल से दो व्यक्तियो ने भारतीय इतिहास के रगमच पर आकर 
बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन बावू के सम्बन्ध में हम कूछ ऊपर 
लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द वावू भारत के झुजनैतिक आकाझा में वरसो तक उज्ज्वल 
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सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग 
मिल जाने के कारण वहुत चमक गया। वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण 
में ही पछे और अग्रेजी स्कूलो और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। घुड- 
सवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सविस में वह कोई जगह 
नपासके थे। वह बड़ौदा के गिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत मे वैसे ही आये, 
जैसे यहा प्राय. युरोपियन जाते हे । उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी 
और उनके प्रकाञ् की प्रभा एक वाढ की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई । 

बंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये---कृष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, 
श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनीकुमार दत्त, भनोरजन गृह, सुवोधचन्द्र मल्लिक, 
गचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीणचन्द्र चटर्जी और भूपेबचन्द्र ताग। थे नेता बंगाल को और 
विशेषकर युवक वगालू को सगठित कर रहे थे। पराक्रम और जौर्य उस समय के 
आदझं थे। दूसरी तरफ सर वैमूफील्ड फूछर का आदर गुरखा सेना' व यदि आवश्यक 
हो तो खून-खरावी' थे। १६०८ में स्थिति चरम सीमा को पहुँच गई थी। अखवारों 
पर मृकदमे चलाना एक आम वात हो गई। युगान्तर', सब्या' वन्देमातरम्‌” नई 
जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सव वन्द कर दिये गये। सब्या' के सम्पादक देशभक्त 
च्रह्मदावव उपाध्याय अस्पताल में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमो से 
गुजरने के वाद श्री अरविन्द.ब्रिटिश-भारत' ही छोडकर पाडिचरी चले गये और वहा 
आश्रम स्थापित करके रहने छगे। 


पहला चम 

३० अग्रै् १६०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्वियो--श्रीमती और कुमारी 
कैनेडी--पर ठो वम गिरे। ये वम स्थानीय जिला जज किस्सफोर्ड को मारने के छिये 
बनाये गये थे। इस अपराब के छिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम वसु को फांसी की 
सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश मे घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के 
भाई युवक मभूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलनेवाले थयुगांतर' के कालमों में 
हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने छगा। जब उस युवक को छम्बी सजा 
मिली, तो उसकी वूढी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्प प्रकट किया और 
गाल की ५०० स्त्रियाँ उसे वधाई देने उसके घर पर गई। उस युवक ने भी अदालत 
में यह घोषणा की कि मेरे पीछे अख़बार का काम सम्हालने के किए ३० करोड 
आदमी मौजूद हे। इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूछा-फछा | राज-होह 
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था दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथाशवित प्रचार करते 
और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी वरीयत या छुटकारे के लिए इस्ते- 
माल में छाते। “वन्देमातरम्‌' में राजविद्रोहात्मक छेखो के लिए श्री अरविन्द पर जो 
मुकदमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम मे अपवाद न था। महाराष्ट्र मे १३ जुछाई 
१६९०८ को छोकमान्य तिरूक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्ध्र मे भी हरि 
सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकडे गये। पांच दिनो की सुनवाई के बाद छोक- 
मान्य तिलक को छ साल देश-निकाले की सजा मिली! १८६७ मे छूटी हुई छ. मास 
की कैद भी इसके साथ जोड दी गई। आन्ध्र के श्री हरि सर्वोत्तमराव को नौ महीने 
की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट 
ने उनकी सजा वढाकर तीन सारू कर दी। राजद्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो 
उन दिनो मामूली वात थी। इसके वाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायब हो गया। 
वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने छगा और उसकी जगह बम व 
पिस्तौल ने ले छी। १९०८ में राजद्रोही सभावन्दी-कानून व प्रेस-एक्ट' नाम के दो 
कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल वाद 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट भी वन गया। समावन्दी बिल पर बहस करते हुए श्री 
गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “युवक हाथ से निकले जा रहे हें और यदि हम 
उन्हे वद् मे न रख सके, तो हमे दोप मत देना ।” 
कभी-कभी इब्के-दुक्‍के राजनैतिक खून भी होने छूगे जिनमे सबसे साहसपूर्ण 
खून १९०७ से लन्दन की एक सभा मे सर कर्जेन वाइली का हुआ था। यह खून मदन- 
लाल घिंगडा ने किया था, जिसे वाद में फांसी दी गईं। अभियुक्त को बचाने की कोशिश 
करनेवाले डॉ० लालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फासी की सजा दी गई। 
लाहौर (१६०६) में होनेवाले काग्रेस के २४ वे अधिवेशन के सभापति प० मदनमोहन 
मालवीय ने इन घटनाओ तथा नासिक के कलक्टर मि० जैक्सन की हत्या पर दु:ख प्रकट 
किया। हरूच्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी मी इसके समर्थक थे। मिण्टो-मॉले सुधारों, 
या भारत-सरकार और मदरास व वम्बई की सरकारो की कौसिलो मे भारतीयों के 
लेने से भी यह वढा-चढा वैमनस्य शान्त न हुआ। 


बंगसंग रद 
जबतक बग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तबतक शान्ति की कोई सम्भावना 
न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रोव जाता था। यदि वह आन्दोलन के 
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आगे एकवार भी झुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती.थी। उसे डर था कि यदि 
एकवार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेगे। तब वग्र-भंग्र के कारण 
जो साप-छछूदर की सी हालत होगईं थी उसमे से छूटने के लिए एक रास्ता ढूढा गया। 
जब लॉड मिण्टो ने अपनी जगह छॉर्ड हाडिंग को दी और लॉ्ड मिडलटन की जगह छोर 
क्र भारत-मत्री बने, भारत से ब्रिटिश-नरेश जाज पचम के राज्याभिपेक-महोत्सव का 
लाभ उठाकर बग-भग रह कर दिया गया और भारत की राजघानी कलछकत्ते से उठा- 
कर दिल्‍ली ले आये। 

जव यह कहा जाता है कि वग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना 
चाहिए कि स्थिति यथापूर्व कर दी गई। पहले पश्चिमी बंगाल और आसाम-सहित 
पूर्वी वगालू के रूप में बंग-भंग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। 
पहले विहार को पदिचमी वगाल मे मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा वागपुर और 
उडीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त बना दिया; अर्थात्‌ आसाम के साथ पूर्वी और 
पश्चिमी वगाल के दो प्रान्तो के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये--वगाल एक प्रान्त, 
विह्र छोटा नागपुर और उदीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्या- 
भिपेक के उत्सव मे जिस एक अन्याय को दूर नही किया गया था, वह अब उड़ीसा को 
पृथक्‌ प्रान्त स्वीकार करके दुर किया गया हैं। कहते हैँ कि छॉर्ड हाडिग ने दक्षिण 
अफ्रीका में शर्तवन्दी कुछी-प्रथा को नष्ट कर तथा बंग-भग को रद करके अपना शासन- 
काल स्मरणीय वना दिया, लेकिन वस्तुतः जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय 
बनाया वह २५ अगस्त १६११ का खरीता था। यह खरीता ही भावी सुघारो का 
आधार रहा है। इसमे उन्होने राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना मे प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त को विना किसी ननुतच के स्वीकार कर लिया था। , 

इन सब सफलताओ के वाद, जिनका श्रेय काग्रेस को था, यह स्वाभाविक था 
कि कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन (कलकत्ता, १६११) बहुत खुभी के साथ मनाया 
जाता। श्री सुरेन्द्रनाय बनर्जी ने, बगारू को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उसके 
प्रति कतन्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च आशज्मा प्रकट की थी कि “भारत भी स्वशासन- 
प्राप्त राष्ट्रों के स्वतंत्र संध-साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बनेगा।/ लेकिन इन सब 
आद्याओ और खुशियो में भी लोग राजद्रोही सभावदी कानून १६०८; प्रेस-एक्ट १६०८ 
और क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट (१९१०) को भूले नही थे। इन्हीके द्वारा तो 
जनता की आजादी की जड पर कुल्हाडा चछ गया था। इन सबसे बढ़कर १८१८ का 
रेग्युलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तो के रेग्यलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रू से १६०६-८ 
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के देश-निकाले जगह-जगह दिये गये थे। भारत में वननेवाले कपडे पर उत्पत्तिकर' भी 
अवतक मौजूद था। इनकी वदौलत जानं-माल की स्वतल्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग- 
धधो के हित खतरे में थे। इन सबसे भी वढ़कर अव॒तक राजनैतिक कैदी जेलो में बन्द 
थे। लोकमान्य तिरूक मधुमेह रोग मे ग्रस्त होकर अकेले और विना किसी मित्र के 
लेकिन दढता और घैय के साथ मडाले के किले में कैद थे। इस समय श्री गोखले के 
प्राथमिक शिक्षा-विल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की उम्मीद बहुत कुम थी। 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की बुरी हालत थी जिसके छिए देशव्यापी आन्दोलन की 
जरूरत थी । 

१६११ में यह हालत थी। १६१२ में राजनैतिक खिंचाव कुछ-कुछ कम हो 
गया था। लेकिन इसी वर्ष में एक भारी दुर्घटना हो गई। लॉड्ड हाडिग जब जुलूस के 
साथ हाथी पर नई राजवानी दिल्‍ली मे प्रवेश कर रहे थे, किसीने उनपर बम फेंका, 
ओऔर वह मरते मरते वचे। इसपर वाकीपुर में काग्रेस ने, सभापति के भाषण के वाद, 
बरखास्त होने के रिवाज को तोडकर, इस घटना पर दु ख तथा आक्रमण पर रोप- 
प्रकाश का तार छॉर्ड हाडिग के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के वाद 
प्रेस का और कठोरता से नियत्रण होने छूगा, जिससे प्रेस-एक्ट को रद करने की लगातार 
आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड लिया) काग्रेस कई सालो तक इसका विरोध करती 
रही। १६०८ का भ्रेस-एक्ट सवसे अधिक खराव था, जिसे १६१० मे स्थायी कानून 
बना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्सन्न सिंह भारत-सरकार के रॉँ-मेम्वर थे। 

भाण्टफोर्ड-सुधारो के बाद क्रिमिनल लॉ एसेण्डमेण्ट एक्ट को छोडकर बाकी 

सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये। वग-भग के र॒द किये जाने और हिंसावाद 
के शान्त हो जाने के वाद भी प्रेस-एक्ट से लोगो को सख्त तकलीफ झेलनी पडती थी। 
इधर राजनैतिक वातावरण मे जो एक स्तव्धता और शान्ति आ गईं थी, उसकी जगह 
१६१४-१८ के महासमर की हरूचल ने ले ली और इस भीपण विद्व-कान्ति के प्रारम्भ 
में ही एक सन्तोपजनक घटना हो गईं। बग-भग के दिनो से ही मुसलमान राष्ट्रीय 
आदर्शो से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रखखा था। १६१३ 
में उन्होने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया! 
मुस्लिम छीग ने अपने गत अधिवेशन में बडे जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर 
दिया कि “देश का राजनैतिक भविष्य दो भहान्‌ जातियो (हिन्दू और मुसलमानों) 
के मेल, सहयोग और सहकाय॑ पर निर्भर है।” काग्रेस ने १६१३ में मुस्लिम-लीग के 
इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की । 
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थूरोप में महासमर प्रारम्भ े 

जुलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया और तबम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का 
दरवाजा खटखटा रहा था, छॉर्ड हाढिग ने बड़े प्ाहलस का काम क्रिया कि भारलतवर्य 
से फौज वाहर भेज दी । इंलेण्ड बड़ी आफत में था। हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रक्‍खी 
गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हद्विफाजत कर सके, लेकिन यदि इंसटैण्ड 
खुद खतरे में हो, तव भारत में ठहरी हुई सेना से छाम ही क्या ? छाई हाडिय ने भारतीय 
सेता को यूरोप भेज दिया। मार्सेल्स में एक दित भी आराम किये बगैर हिन्दुस्तावी 
फौज फ्लांदर्स-रणक्षेत्र में, जहां बरिनि-वर्पा हो रही थी, भेज दी गई । उस फौज ने मित्र- 
राष्ट्रों को उम्त भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १६१५४ के फरवरी- 
भार्च में उनमर भा जाती। १६१४ की काग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। 
कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया---वर्नमान आपत्ति के वक्‍स हिन्दुस्तान के छोगो ने 
जिस उत्कृप्ट राजभव्ति का परिचय दिया हैँ उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना 
कन्ती हैं कि वह इस राजभवित को और भी गहरी व स्थिर बनायें और उसे साझाज्य 
की एक कीमती श्षम्पत्ति बना छें। ऐसा करने के लिए यहा और ाहर सम्राट की 
भारतीय और धन्य प्रजा के बीच जो हेपजनक भेदभाव हैँ उसे दूर करठे, २५ अगस्त 
१९११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतंत्रता के बारे में जो वाठे किये है उन्हें पू् करे, और 
भारत को संव-साम्राज्य का एक धंथ बनाने भौर उम्र हँसियत के पूरे अधिकार देने के 
लिए जो काम जदरी हो वह सव करे।” हमने यह रूम्त्रा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत 
किया हैं कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक बाकाआओ 
की कक्षा कितनी ऊँची थी। 
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भारत के राजबैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यों और बड़े- 
बडे अग्रेजो ने भी अच्छा भाग लिया है। ह्यूम साहव ने काग्रेस का सगठन तो बहुत 
बाद में किया था। इससे पहले ही पालंमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रण्नो में 
दिलूचस्पी लेने लूग गये थे। भारत के विषय मे पालंमेण्ट मे जो चर्चा होती थी उसमें 
इन लोगो की भावना नि स्वार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर 
वर्ष के बीच जॉन ब़्ाइट साहब ने भारत का खूब पक्ष-समर्थन किया। उन्होने १८४७ 
में पालंमेण्ट मे प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग मे बहुत 
उतार-चढाव आये, पर ब्राइट साहब का भारत-प्रेम बराबर बना रहा। इनके वाद 
फॉसेट साहव की बारी आईं। यह १८६४ मे पार््सेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ 
मे ही इन्होने प्रस्ताव किया कि भारत की बडी-वडी, नौकरियो की परीक्षाये केवल 
विलायत मे न होकर भारत और इंग्लैण्ड दोनो में साथ-साथ हो। १८७४ में इंग्लैण्ड 
भे भारतवर्ष के खचं से तुर्की के सुछतान के लिए लॉड सेल्सबरी ने जो नाच करवाया 
था इसकी फॉसेट साहब ने निन्‍्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह 
हृदय से भारत के हितैषी बने रहें। इन्हीके विरोध से अबीसीनिया की छडाई का 
सारा खर्च भारत के मत्थे न मढा जाकर आधा इग्लैण्ड पर पडा। ड्यूक आँफ एडिन- 
बर्ग ने भारतीय नरेशो को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोष से दिये जाने 
का भी इन्होने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश युवराज की भारत-यात्रा के 
खरे के ४,५०,०००] के भार से भी इन्होने हमारे वेश को बचाया। छॉर्ल लिटन 
ने कपडे का आयात-कर वन्द कर दिया, दिल्ली मे दरवार किया और अफगान-युद्ध 
मोल ले लिया था। इन करतूतो का फॉसेट साहव ने विरोध किया। इुतज्ञ भारत 
ने भी इन उपकारो का बदला तुरन्त दिया। १८७२ मे कलकत्ते की जनता ने इन्हे 
मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पार्मेण्ट के चुनाव में हार गये 


तो आगामी चुनाव के लिए सहायतार्थ उन्हे १०,००० रु०,से अर्धिक की थैली भेट 
की गई। है 
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ए० ओ० ह्यूस 

ह्यूम साहब ने पार्लमेण्ट की भारत-समिति और काग्रेस के संगठन में जो भाग 
लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से 
भी अधिक सरकारी और गैरसरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परि- 
श्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जावना हमारा कतंव्य है। वह भारत की 
सिविल सविस में अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-मजिस्ट्रेट रहे, इन्होने साघारण 
जनता में शिक्षा-असार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेघ, देशी-भापाओं के समाचार- 
पत्रो की उन्नति, बाल-अपराधियो के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की 
पूर्ति के छिए परिश्रम किया। इन्हें किसी बात में रस था तो गाव और खेती में । इन्हें 
किसी बात की चिन्ता थी तो जनता की। इन्होंने घोषित किया था कि सरकार 
तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर छे, कित्तु स्वतंत्र और सभ्य सरकार 
की पायदारी और स्थायित्व तो इसीमे है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमे 
सरकार की अच्छाइयो की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाब ।* 
ह्यूम साहव के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन्‌ १८५६ के अपने एक 
गदती-पत्र मे दिया। इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से 
काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगो को पाठशालाओ मे अपने बालकों को 
भेजने की या पाठशालाओ की सहायतया करने की प्रेरणा त करें। ह्यम साहव ने इसका 
जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्के की चीज है। ह्यूम साहब का दूसरा प्रिय विषय 
था पुलिस का सुधार। उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को 
विलकूछ अलूग-अहूग कर दिया जाय। आवकारी के वारे मे वह लिखते है :--- 
जहा एक ओर हम अपनी प्रजा का आचरण भ्रष्ट करते है, तहा दूसरी ओर 
हमे उसकी वरबादी से कोई आथिक लाभ भी नही होता) यह सारी आय पाप की 
कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती हैं कि पाप की कमाई यो ही जाती 
है । आबकारी से हमे एक रुपया मिलता है तो उसके बदले में एक रुपया प्रजा का अप- 
राघों के रूप में खचे हो जाता है और एक सरकार को इन अपराधो के दमन में छगा 
देना पडता है। अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई आजा नही दीखती, किन्तु 
मुझे जरा भी सन्‍्देह नही है कि यदि मे कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन जांखो से हमारे 
भारतीय शासन के इस बडे भारी कछक को सच्चे ईसाई तरीके पर धुल हुआ देख 
सकूगा।” है 

१८४६ के अन्त मे ह्यूम साहब की सहायता से 'पीपुल्स-फ्रेप्ड' (छोक-मित्र) 
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तामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया । इसकी छ. सौ प्रतिया संयुक्त प्रान्त की सरकार 
खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर 
भारतमत्री के मार्फत महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता थां। १८६३ में ही 
ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बालरू-अपराधियो के सुधार-गृह बनाये जायें। चुगी 
की अफसरी में उन्होने मुख्य कार्य यह किया कि चुगी की रूम्बी-चौड़ी रुकावटो को 
धीरे-धीरे दूर करवा दिया। 

१८७६ ई० में ह्यूम साहब ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की। छॉलडडें 
मैयो की उसके साथ सहानुभूति भी थी। परन्तु वह योजना यो ही गईं। मुकदमेवाजी 
के बारे मे उनकी राय यह थी कि देहाती इलाको मे किसानो को महाजनो की गुलामी 
में जकडने की सीधी जिम्मेवारी दीवानी अदालतो पर है। उन्होने सिफारिश की कि 
आमवासियो के के के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहा-के-तहा निपटाने चाहिएँ, 
उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयो हारा होना 
चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गाव-गाव भेजना चाहिए और वे छोग सव प्रकार 
के लेनदेन के मुकदमे गाव के बडे-बूढो की सहायता से तय कर दिया करे। इन न्याया- 
धीशो पर कोई जाब्ते या कानून-कायदे की पावन्दी नही होदी चाहिए। 

१८७० ई० से १८७६ तक ह्यूम साहब भारत-सरकार के मन्‍्त्री रहे; परन्तु 
उन्हे वहा से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार 
और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रो ने एक-स्व॒र से निन्‍दा की, 
परन्‍्तु कूछ सुनाई नही हुईं। छॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहब को लेफ्टिनेप्ट गवर्नर बनाने 
का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहब को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें 
खान-पान और राग-रंग की जितनी झक्ट है वह उनके बूते का काम नही था। दूसरा 
प्रस्ताव यह था कि उन्हे होम-मेम्बर (गृह-सचिव) बना दिया जाय। यह बात 
इंस्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री छॉर्ड सेल्सवरी को पसन्द नहीं आईं, क्योकि ह्यूम साहब 
वाइसराय नॉयेब्रुक को इस बात के लिए पक्का कर रहे थे कि कपडे पर से आयात- 
कर न उठाया जाय। ह्यूम साहब ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। 
उन्होने लग-मग तीन लाख रुपया पक्षियो के अजायबघर पर और लगभग साठ 
हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी” नामक ग्रथ की तैयारी में खर्च किया था। 


सर विलियम बेडरबर्न 
सर विलियम वेडरबवन की सेवाये तो इतनी प्रस्यात हे कि उनका वर्णन करने 
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की भी जरूरत नही है। ब्रिटिश काग्रेस कमिटी को चलाने मे वर्षो तक उन्ही का 
भुख्य हाथ रहा। कांग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वाषिक खर्च करती 
थी। वेडरबर्न साहब वम्बई में १८७६ ई० मे, और इलाहाबाद मे १६१० ई० मे, 
इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनो के सभापति हुए। जाज॑ यूछ साहब 
इलाहाबाद के १८८८ वाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति हुए। इसके बाद 
तो हर साल पार्लमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और काग्रेस के अधिवेशनों पर उप- 
स्थित रहने लगे। इन प्रसिद्ध छोगो मे से !नशा-निषेध के महान्‌ प्रचारक डब्ल्यू० एस० 
केइन साहब, जिसका कोई हिमायती न हो उसके हिमायती चाहूर्स ब्रैडला साहब, सेम्यु- 
अल स्मिथ साहब और डाक्टर रुदरफोर्ड और क्छार्क साहव के नाम उल्लेखनीय है। 

रैमजे मैवडॉनल्ड साहव तो १६११ मे काग्रेस-अधिवेशन का सभापति-पद 
भी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त हो जाने से उन्हे वापस छौट जाना 
पडा। केजरहार्डी, होलफोर्ज, नाइट, मैक्स्टन, कर्नल वैजबुड, वेनस्पुर, चाल रॉबर्ट- 
सन और पैथिक लॉरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्प मे आकर 
और काग्रेस-अधिवेशनों मे उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर 
गये। परन्तु १८८९ ई० में चालूस ब्रैडला साहब का जो स्वागत किया गया वह शान- 
शौकत में तो राजाओं से कम नही था। उत्तर मे उन्होने ने राजभक्ति की जो व्याख्या 
की वह बडी मार्क की थी। उन्होने कहा , “जहा आख मूदकर आज्ञा-पाकनन करने की 
वृत्ति होती है वहा सच्ची राजभवित का अर्थ तो यह हैं कि शासित शासको की इतनी 
सहायता करें कि सरकार के छिए कुछ करने को वाकी न रहे।” परन्तु नौकरशाही 
की व्याख्या राजभविति की दूसरी ही है। उसके ख्याल से प्रजा को खुद कुछ न करना 
चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देता चाहिए। 

४, ब्रैडला साहब ने १८८९ मे कौसिलो के सुधार के लिए एक कानून का मस- 
विदा (वि) बनाया और उसे छोक-मत-समग्रह के लिए प्रचारित किया। इस मस- 
विदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था और काग्रेस ने भी ब्रैडला साहब 
के इच्छानुसार कुछ सूचनाये पेश की जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित 
होता था। आगे चल कर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पालंमेण्ट में ब्रैंडला 
साहव की स्थिति इतनी मजवृत थी कि लॉड क्रॉस का पहला मसविदा भी ब्रैडला साहब 
के विरोध के कारण वापस लेना पडा। उनका दूसरा, मसविदा भी तव मजूर हुआ 
जब उसमे प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के साथ मे, अप्रत्यक्ष ही सही, कौसिलो 
मे निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। 


अध्याय ५ : हमारे अंग्रेज हितेषी ६१ 
विलियम राबट ग्लैडस्टन 


विलियम रावदें ग्लैडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नही लिया जा सकता। 
भारत मे प्ैडस्टन साहब बडे लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी 
कांग्रेस आन्दोरून के साथ भत्यक्ष सहमति। उन्होने १८८८ में कहा था, “इस महान 
राप्ट्र की उठती हुई आकाक्षाओं के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने 
से हमारा काम नही चलेगा।” लगातार कई दर्ष तक ग्लैडस्टन साहब की वर्षंगाठ 
पर काग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ८२ वी जयंती २६-१२- 
१८९१ के दिन थी और काग्रेस ने उसे विधिपुर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ 
के प्रति इतनी असाघारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होने आयलेंड की भाति भारत 
के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थत किया था। ग्लैडस्टन साहब भारत के एक हितैषी 
समझे जाते थे और अर्डले नॉर्टन साहब ने १८६४ की दसवी काग्रेस के अवसर पर 
उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था--“मेरा विद्वास है किं पार्॑मेण्ट की अनजान 
मे, देश को बताये विना ही कौसिल के एकान्त कमरो मे, अकस्मात्‌ एक ऐसा कानून 
पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रो की स्वतत्रता सर्वेधा नष्ठ 
हो गई है। में समझता हूँ कि ऐसा कानून ब्रिटिश-साम्राज्य के छिए कछक है।” जब 
१८६५८ मे ग्लैडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो काग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया । 

लॉड नॉर्थत्रुक के प्रति भी काग्ेस ने १८६३ के अपने नवे अधिवेशन में कत- 
ज्ञता प्रकट की। इन्होने पालेग्रेण्ट मे इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने 
से होम-चार्जेज' के नाम पर जो विशाल धन-राश्षि खिंची जाती है उसकी मात्रा कम 
की जाय। यह घन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोख़ले ने काग्रेस के 
सम्मुख डयूक ऑफ आर्जाइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि “भारत में जाम लोगो को 
यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही वह कष्ट दूर कर दिया जाना 
चाहिए ।” सार्वजनिक प्रइव पर ड्यूक साहव वडे प्रमाण-स्वरूप समझें जाते थे। चाचा 
महोदय ने काग्रेस के १७ वे अधिवेशन मे उनके इस कथन को दोहराया था कि 
“ग्रामीण सारत की विशाल जन-सख्या में जितना चिर-दारिद्रभ फैला हुआ है और 
उनके जीवन-साधनो का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका 
उदाहरण पाइचात्य जगत्‌ से कही नही मिलता।” इन्ही ड्यूक महोदय ये १८८८ मे 
कहा था कि अग्नेजो ने अपने दिये हुए वचनो और किये हुए करारनामों का पालन 
नही किया।” 


इन हितैषियो में एक थे एल्डले के लॉ स्टैनले। उन्होनें अपने जीवन का उत्तम 
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भाग भारत में ही व्यतीत किया और भारत के वभ्युत्थान के लिए परिश्रम किया। 
१८९४ में उन्होने भारत-मत्री की कौसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते 
हुए कहा, “यदि भारत-मत्री पर कौसिल का निय॑त्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा 
दो। यदि कौंसिल पर भारत-मत्नी का तियत्रण रहे तो कौसिल को मिटा दो। यह 
हिविध-शासून व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और वाघक है।” उन्होने भारत-मन्नी 
और उसकी कौसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये। 


सर हेनरी काटन 
इस संक्षिप्त विवरण में सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओं का 
उल्छेख किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्प से पुराना 
सम्बन्ध रहा था। ज्योही आसाम के इन चीफ कमिश्नर साहव ने पेशन ली त्योही 
काग्रेस ने अपने १९०४ वाले बम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने को 
इन्हे आमत्रित किया। इन्हीने पहले-पहल भारत के सयुक्त राज्य की कल्पना की थी। 


हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग 


काग्रेस की नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने 
से पहले हमें उन महानुभावो के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलिया अपित करनी चाहिएँ, 
जिन्‍्होने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन की शुरुआत की और काग्रेस के प्रारम्भिक 
दिनो में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर तैयार किया। आज हमे कांग्रेस का जैसा 
विस्तृत सगठन और महान्‌ राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखलाई पड़ता हैं, हम शायद यह 
समझे कि यह सब हमारे ही वक्‍त मे और हमारे ही प्रयत्नो के फलस्वरूप हुआ 
है। काग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के 
कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न हो, इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने 
नेताबो को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता। लेकिन 
हमे यह हर्िज न भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी कर सके हे और करने की 
आकाक्षा रखते है, वह सब प्रारम्भ से उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान्‌ 
बलिदानो के फलस्वरूप ही। इसलिए उन बूजुर्गो मे से जो छोग स्वर्गवासी हो गये है 
और जो ईबवर-कृपा से आज भी हमारे बीच मौजूद है उनकी महान्‌ सेवाओं और 
क्रवानियो का यहां उल्लख॑ किये बिना हम आग नही चल सकते। 


दादाभाई नौरोजी 

काग्रेस के बडे-वूढो की सूची में सबसे पहला नाम दादाभाई नौरोजी का 
थाता है, जो काग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते 
रहे और काग्रस को स्वेसाधारण की शासन-सम्बन्धी शिकायते दूर कराने का अयत्न 
करनेवाली जन-सभा से वढ़ाते-बढाते स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १६०६ ) के निश्चित 
उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिषद्‌ पर पहुँचा दिया। १८८५६,१८६३ और 
१६०६ मे---तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और बराबर काग्रेस के साथ रहते 
हुए इग्लेण्ड और हिन्दुस्तान दोनो जगह उन्होने कांग्रेस के झेण्डे को ऊँचा रक्‍्खा। 
दूसरी बार उन्हें जो काग्रेस का समापति चुना गया, वह सेण्ट्रल फिल्सबरी से उनके 
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कामन-सभा का सदस्य चुनें जाने की खुशी में था; क्योकि उस समय इस बात पर 
गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दु ख दर्द दुर कराने के लिए लन्दन 
भें आन्दोलन जारी किया जाय। १८६१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश 
हुआ, कि जबतक लन्‍्दन में अधिवेशन न हो ले तवतक कांग्रेस को स्थगित रक्‍्खा जाय, 
लेकिन वह अस्वीकृत होगया | ठीक इसी समय ह्यूम साहव इण्लैण्ड जानेवालें थे, और 
इसी समय के रूगभग कामन-सभा में भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजेजाने की माग 
भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी वार काग्रेस के सभा- 
पति चूने गये, जिन्होने इस अवसर से छाभ उठाकर ब्रिटेलवाछो को इस वात की प्रेरणा 
की, कि वे “इस गक्ति (शिक्षित भारतीयों) को अपनी और खीचने के वजाय अपने | 
से दूर न फेके---अपना विरोधी ते बनावे।” ब्विटिश-राज्य की नन्‍्यायपरायणता में 
दादाभाई का वहुत विद्वास था और वह अन्त तक कायम रहा। १६०६ में दादाभाई 
कलकत्ते के अधिवेशन के समापति हुए। उस समय हिन्दुस्तान मानो एक खौलते हुए 
कढाव मे था; १६ अक्तूबर १६०४ को जो वग-भग किया यया था, उससे देश-भर में 
एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी वगाछू असन्तोष से उबल रहा था। हिन्दू-मुसछूमानो 
को एक-दूसरे के खिलाफ उभाडा जा रहा था। विशेष कानूनों (आइडिनेन्सो) 
का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी पुल्सि 
की तैनाती का नया क्रम चछा। दादाभाई ने वताया कि १८६३-९४ के वाद जन- 
सख्या तो १४ प्रतिशत ही बढी है पर सरकार का शासन-सम्वन्धी खर्च १६ प्रतिशत 
बढ़ गया है, और १८८४-८४ से लें तब तो जहा जन-सख्या १६ प्रतिशत बढी है बहा 
यह खर्च ७० प्रतिशत बढा है। १७ से वढकर ३२ करोड तो अकेला सैनिक व्यय ही 
बढ गया, जिसमे का ७ करोड खर्च इग्लैण्ड भे किया जाता था। इस अस्सी बरस के 
बूढ़े ने ६,००० मील टूर (इग्लैण्ड) से यहा आकर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय 
शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पूकार और पैदा कर दी, यह देखकर 'इग्लिगमैन' 
इनपर उबल पडा था। लेकिन भारतीय मायो के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप 
साफ हो रहा था। १६०४ मे गोखले ने स्व-गासन की ओर प्रगति करने के लिए 
चार उपाय बताये थे, जो १६०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिक्क कर लिये गये। 
जिस व्यक्ति ने भारत की सेवामे अपनी सारी जिन्दगी छूगा दी, भारत की 
मुक्ति के लिए अविश्वान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छुट्टी नही दी, और 
जिसे विधार्ता ने ८५ वर्ष से अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रकखा, उसकी सेवाओ 
का उल्लेख कुछ पृष्ठो के थोडे-से स्थान में नही किया जा सकता। दादाआई तो 
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हमारे ऐसे बुजुर्ग है जिन्होने अपनी जिन्दगी मे तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न 
केवछ अपने अछ्रमवलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण वल्कि अपनी पोतियो के 
रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हे--क्योकि, उनकी पोतिया 
उनके द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भलीमाति कायम रच्खे हुए है। 


आनन्द चालू 


कांग्रेस के पहले अधिवेशन मे, जो १८८५ में वम्बई में हुआ था, सम्पादक 
जी० सुब्नह्मण्य ऐयर और श्री आनन्द चार्ू, काशीनाथ तैलंग और दादाभाई नौरोजी 
नरेच्द्रनाथ सेन और उमेणचन्द्र बनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रगैया नायडू, 
फिरोजज्ाह मेहता और डी० एस० व्हाइट--इन सब प्रमुख व्यक्तियों ने, जोकि 
काग्रेस के जनक और वडेन्वूढे थे, अपने भाषणों में उन जक्तियो का परिचय दे दिया जो 
कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। काछान्तर मे, इन्हीसे भारत का 
नरम-दल बना। आनन्द चार्लू ने जो बाद में १८६१ की नागपुर-काग्नेस के सभापति 
हुए थे, अपनी विशेष वबतृत्व-शक्ति के साथ काग्रेस मे प्रवेश किया। नागपुर में हुए 
७ वे अधिवेशन (१८६१) का इन्होने सभापतित्व किया, जिसमे सभापति-पढ से 
बडा जोरदार भाषण किया। 

२ दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन मे लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती 
हुई ज्योति रहे। हालाकि न तो इनके अनुयायियो का कोई दल था और न यह किसी 
राजनैतिक मत के प्रवत्तेंक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्‍्तृत्वशक्ति के साथ 
इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है । 


दीनशा एद्लजी वाचा 
हमारे इन आदरणीय बुजुर्ग का खास विषय कौनसा था, जिसपर इन्हे 
विशेष प्रेम और अधिकार था, यह कहना कठिन है, क्योकि प्राय सभी विषयों में 
इनका एक समान अवाध प्रवेश था। इनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन मे 
झलकने रगे थे, जबकि इन्होने अपने महान्‌ भाषणो मे का पहला भाषण करते हुए सैनिक 
परिस्थिति का योग्यतापूर्ण विस्तृत सिहावछोकन किया। दूसरे अधिवेशन में इन्होने 
भारतवासियो की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर साल ब्रिटेन को जानेवाले 


उस खराज की जोर सर्वंसराधारण का ध्यान खीचा जिससे ब्रिटेन तो समृद्ध हो रहा 
था पर हिन्दुस्तान कंगारू वनता चला जा रहा था। 
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“भारत की विशाल जन-सख्या में छगातार बढती जानेवाली गरीबी” का 
उल्लेख करके, इन्होने बताया कि “१८४८ से वरावर इसी प्रकार रैयत की हालत 
विगडती गई हँ--यहां तक कि ४ करोड़ लोगो को दिन मे सिर्फ एक ही वार भोजन 
नसीव होता है, और वह भी हमेशा नही ।” इसका मुख्य कारण, इन्होने वताया था... 
देग की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों मे चछा जाना। 

वाचा इतने चतुर थे कि अवसे बहुत पहले १८८४ में ही, इन्होने छंकाशायर 
का प्रदन उठा लिया था। इन्होने कहा था कि “अगर सैनिक-व्यय कम न किया जाय 
तो इसके लिए वाहर से आनेवाले माल पर फिर से तट-कर लगा देना चाहिए, जिसको 
उठाकर मानो दर्धिता-ग्रस्त भारत लुटा जा रहा है। गौर वह भी इसलिए कि मालू- 
दार लंकाशायर और समृद्ध बनाया जाय ।” 

१८९४ में फिर वाचा ने “छकाशायर के छिए भारतीय हितो का बलिदान 
करने के अभिप्राय से, भारत के शुरू होते हुए मिलू-उद्योग को कूचलने के लिए 
भारतीय मिलो के (सूत्ती )माल पर उत्पत्ति-कर छगाने के अन्याय” पर नजर डाली। 
उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) बिल का विरोध करने के लिए इन्होने भारत-सरकार 
की प्रशसा की और भारत-मत्री को इस अन्याय-पूर्ण कार्य के लिए दोपी ठहराया। 
सैनिक-व्यय की जाच के लिए नियुक्त शाही कमीशन के सामने, जो कि आमतौर 
पर वेल्वी-कमीशन के नाम से मशहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाह्दी से इनकी 
प्रसिद्धि बढी जिसके लिए काग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की । 
१८९७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में सरकार की 
सरहदी नीति का विरोध किया। काग्रेस के १५ वें अधिवेशन (छखनऊ १८९९६) में 
भी इन्होने मुद्रा-नीति पर अपना हमछा जारी रखा और भारत में सुवर्ण-मान जारी 
करने की निन्‍दा की। “हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कारण तो,” इन्होने कहा, 
“बहा के धन का हर साल यहा से वाहर चला जाना हैं। फायदेमन्द तो सिर्फ यहा की 
देसी दौलत ही है । रुपये में चादी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, छेकिन उसका 
मूल्य वही रहने दिया गया है। जहा पहले १) तोछा चादी विकती थी वहा अब सिर्फ 
॥5८]) या ॥ ७ तोछला बिकने लगी है।” १६०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में 
राष्ट्र ने वाचा को काग्रेस का सभापति बनने के लिए आमत्रित किया। ५ 

१८६६ से छेकर १९१३ तक वाचा काग्रेस के सयुकत प्रधान-मत्री रहे है। ० 
इसके बाद उसके काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे । १६१४५ की वम्बई कांग्रेस 
के वाद तो, जिसके कि यह स्वागताघ्यक्ष थे, वस्तुत- यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये 
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मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह काग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे है। 
सर्वेतोमुख्ती प्रतिभा, घटनाओ का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक समस्या जैसे दुरूह 
विषयो एवं सर्व-लाघारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याभो की 
भली-भाति जानकारी मे इनसे बढकर तो कोई था ही नही, इनके जोड के भी थोडे 
ही आदमी थे। 


गोपाल कृष्ण गोखले 


गोखले पहले-पहल १८८९ में कांग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर 
हमला करते हुए उन्होने वहुतेरे तथ्य और आकडे पेश किये थे। उन्होने बताया कि कैसे 
एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पाच आने हो जाती है। फिर भी उनमे कडी-से- 
कडी बात को बहुत ही मधुर भाषा में कहने का बडा गुण था। अपनी आलोचना' 
में गोखले यद्यपि मधुर और मजुर होते थे तथापि वह कहते थे बात खरी; गोलमोलू 
वाते करना उन्हें पसन्द न था। “नगे, भूखे, शुरियो पड़े हुए, ठिठुरते और सिकुब्ते 
हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियो के लिए खेत मे कडी मेहनत करनेवाले, चुपचाप 
घीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासको के पास जिनकी आवाज 
जरा भी नही पहुँचती और ईइवर तथा मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी बोझ उनकी पीठ 
पर लाद दिया जाता है उसे बिना ची-चपड किये स॒हने के लिए सदा तैयार किसानों 
के लिए” गोखले के हृदय मे प्रेम का स्थान था और इन्ही के हित मे वह हमेशा कर 
और खर्चे के सतालो को उठाया करते थे। लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते थे जब 
गोखले की सयत और छोक-प्रचलित विनम्नरता भी उनका साथ छोड देती थी और 
लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पडा था वह दरअसल बहुत भारी 
था। वग-भग , कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारो मे कमी करना, विद्वविद्याल्य- 
सुधार जिसके हारा कार्य की सुचारुता के नाम पर सरकारी अफसरो का नियन्रण कर 
देना और शिक्षा को खर्चीली और महेगी बना देना, आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट 
--+डन सब ने मिल कर छॉड कर्जन के सत्कारयों को भी, जैसे उनकी अकाऊू-सम्बन्धी 
तोति, शिकार के लिए सिपाहियो को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्मृति-रक्षा 
कानून, रगूत और ओगारा प्रकरण मे सजाये देना, धर दबाया। गोखले को बहुत 
बिगड़कर कहना पडा था, “तो अब में इतना ही कह सकता हूँ कि छोक-हित के छिए 
नौकरणशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आशाओ को नमस्कार !” १६०४५ 
म॒ बनारस-काग्रेस के सभापति की हँसियत से गोखले ने राजनैतिक छास्त्र के रूप 

छ 
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में बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना 
चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रवल लछोक-भावनाये इसके 
अनुकूल हो। गोखले सामनेवाले के साथ बडी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे 
उनकी भाषा की स्पष्ठता और उनके आक्रमण का जोर कम नही हो जाता था। 

१६०५ और १६०६ दो सार तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर 
इग्लैण्ड भेजे गये थे। हा, १८९७ में भी वह इंग्लेण्ड जा चुके थे। जनता और सरकार 
दोनों के बीच गोखले की स्थिति विषम रहती थी। इधर कोग उतकी नरमी की 
निन्‍दा करते थे, उघर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य 
कारण यह था कि वह दोनो में मध्यस्थ बच कर रहते थे। गोखले जनता की 
आकांकायें वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइया कांग्रेस तक। 

पर यह भी मानना पडेगा कि ज्यो-ज्यों गोखले की उम्र बढती गई त्यो-त्यो 
वह शिकायत करने लगे कि नौकरशाही स्पष्टत' स्वार्थलाघु और खुल्लमखुल्ला 
राष्ट्रीय बाकाक्षाओं के विरुद्ध होती जा रही है। पहले उसका रवैया ऐसा नही था।' 
उन्हे पश्चिम का पूजीवाद उतना नहीं अखरता था जितना जातिगत प्रभुत्व, 
चरित्रताद, द्रव्य-शोषण और भारत की बढती हुई मृत्यु-संख्या। 

गोखले का बहुत बडा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे 
राजनैतिक कार्य-कर्त्ताओं की एक सस्था है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेतन पर मातृ- 
भूमि की सेवा करने का भ्रण लिया है। 

सूरत के क्षगडे के वाद गोखले ने काग्रेस के कार्य मे प्रमुख भाग लिया। वह 
दक्षिण अफ्रीका भी गये और वहां गाधीजी के सत्याग्रह-संग्राम मे अपूर्व सहायता की। 
१६०६ की काग्रेस मे तो उन्होने सत्याग्रह-धर्मं की बडी प्रशसा की थी और उसके तत्व 
को बडी खूबी के साथ समझ्षाया था। उसके बाद उनकी प्रवृत्तिया मुख्यतः वडी 
कौसिलों के अखाडे मे ही होती रही है। १६१४ मे जब कांग्रेस के दोनों दको को मिलाने 
की कोशिश की गईं तब पहले तो उन्होने उसे पसद किया था, परन्तु बाद को अपना 
विचार बदल दिया था। इस तरह उत्कट देशभक्ति, देश के लिए कठोर परिश्रम, 
महान्‌ स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १६ 
फ़रवरी १६१४ को इस लोक से प्रयाण कर दिया। 


जी० सुन्नहमण्य ऐयर 
कांग्रेस के सर्वत्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया, यह 
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जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है। हिन्द! के सम्पादक सदरास के श्री जी० 
सुब्ह्ण्य ऐयर, जो सर्वताघारण में सम्पादक सुब्नह्मण्य ऐयर के नाम से मगहूर थे, वह 
व्यक्ति थे जिन्होने पहला प्रस्ताव पेश किया, और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय शासन 
की प्रस्तावित जाच एक ऐसे शाही-कमीशन द्वारा होनी चाहिए जिसमे हिन्दुस्तानियो 
का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। पश्चात्‌ मदरास मे होनेवाली १० वी कांग्रेस (१८६४) 
तक हम सुन्रह्मण्य ऐयर के वारे मे कूछ नही सुनते। पर मदरास-काग्रेस मे भारतीय 
राजस्व के प्रश्न पर यह वोले और इस सम्बन्धी जाच करने की आवद्यकता वतलाई। 
इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-राज्यों मे अखबारो की स्वतंत्रता 
का अपहरण, जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२ वे अधिवेशन (कल- 
कत्ता, १८९६) में इन्होने प्रतिस्पर्द्धी-परीक्षाये इंग्लैण्ड व हिन्दुस्ताव में एक-साथ ली 
जाने की आवाज उठाई, और साथ ही लगान के मियादी वन्दोवस्त का प्रदन भी हाथ 
में लिया। अगले साल, अमरावती-काग्रेस मे, सरकार की सरहदी-नीति का विरोध 
किया। १८६८ में जब तीसरी वार मदरास मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो श्री 
सुब्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रदन फिर से उठाया और उसकी निन्‍्दा की और 
युद्ध-नीति का भी घोर विरोध किया था। परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था 
भारत की आधिक स्थिति। लाहौर मे होनेवाले १६ वे अधिवेशन (१९००) मे इन्होने 
बार-बार पडलेवाले अकालो को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमर करने के 
अभिप्राय से भारतीयों की आशिक अवस्था की पूरी और स्वतंत्र जाच कराने के लिए. 
कहा। साथ ही सरकारी नौकरियो के प्रइद पर भी विचार किया, जिसमे हिन्दुस्तानियों:« 
को उनसे महरूम रखने की शिकायत की। १७ वे अधिवेशन मे (कलकत्ता, १९०१) 
रैयत की दुर्देशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होने कहा-“क्या हिन्दुस्तानी रैयत 
की जिन्दगी जानवरो की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए हैं? और मनुष्यो 
की तरह क्या उनमें वृद्धि, भावना और छिपी हुई शक्तियां नही है? लगभग २० 
करोड व्यक्ति आाज लगातार भुखमरी और घोर अज्ञान का दु खी जीवन व्यत्तीत कर रहे 
है। न तो वे कुछ बोल सकते है न उनकी जिन्दगी मे कोई उत्साह है, न उन्हें किसी 
तरह की सुविधा है न मनोरजन , न उनकी कोई आशा है न महत्त्वाकाक्षा, वे तो दुनियां 
मे पैदा हो गये इसीलिए किसी तरह जी रहे हे, और जब मरते है तो इसलिए कि उनका 
शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को धारण नही कर सकता।” अकालो के प्रब्न 
पर भी इस काग्रेस मे इन्होने ध्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया | 
इसके लिए कछा-कौशल की संस्थाये कायम करने, छात्र-वृत्तियां देकर भारतीयों को 
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इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों मे भेजने और देशी उद्योग-धधों की 
भली-भाति जाच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होने सुझाये। 

सुब्रह्मण्य ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विश्ञाक उनका दृष्टि- 
कोण था। अपने लेखों की बदौलत इन्हे जेलखाने की हवा खानी पडी थी, जहां से बीमार 
ही जाने पर ही इन्हे रिहाई मिली । इसमे सन्देह नही कि अपने समय के राजनीतिज्ञो 
में यह अत्यन्त निर्भीक और दुरन्देश थे, जिसके लिए भावी सन्ततति सदा इनकी कृतज्ञ 
रहेगी। 


बद्रुद्दीन पैयबजी 

बदरुद्वीन तैयबजी एक पक्के काग्रेसी थे, जो बढते-बढ्ते कांग्रेस के तीसरे 
अधिवेशन (मदरास, १८८७) के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिये हुए अपने 
आपण में इन्होने काग्रेस के प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया। इन्हीके कहने पर इस 
काम के छिए एक समिति बनाई गई थी कि वह काग्रेस मे वाद-विवाद के छिए जो बहुत 
से प्रस्ताव आवें उनपर विचार करके काग्रेस का कार्यक्रम निविचत करे। इस समिति 
की वस्तुतः बाद को वननेवाली विषय-समिति का पूर्व-हप कहना चाहिए। बाद में यह 
बम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये थे। १९०४ मे सरकारी नौकरियों मे हिन्दुस्तानियों 
की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव की वहस में इन्होने भाग लिया। १६०६ के प्रारम्भ में 
इनका स्वर्गवास हो गया। काग्रेस के पहलें अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू 
* (उमेशचन्द्र बनर्जी) ने किया था, दूसरे के सभापति पारसी दादाभाई चौरोजी हुए 
थे। इसके बाद तीसरे अधिवेशन के समापति तैयब जी को वनाना खास तौर पर उचित 

था, क्योकि यह मुसरूमान थे। 


काशीनाथ ज्यम्बक तैलज्' 

जस्टिस काशीनाथ व्यम्वक तैलग काग्रेस़ के अत्यन्त कत्तेंव्यशील संस्थापको 
में से थे और उसके 'वम्बई मे, सबसे पहले डटकर काम करनेवाले मत्री” रहे हैं। 
काग्रेस के पहले ही अधिवेशन मे इन्होने बडी (सुप्रीम) और प्रान्तीय कौसिलो-सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक-मण्डछो की एक योजना पेश की। 
चौथे अधिवेक्षन में इन्होने कहा था कि सरकार को अपने विभिन्न कामो के लिए तो 
हमेशा रुपया मिल जाता है, छेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी का सिर्फ ६ 
प्रतिशत ही खर्च करती है। १८९३ में असमय ही इनकी मृत्यु हो गईं। 
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उमेशचन्द्र बनर्जी | 


यदि प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि काग्रेस का आरभिक उद्देश क्या था, 
तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र वर्न्जी के भाषण की ही ओर निगाह 
दौडानी पडेगी। उसमे उन्होने स्पप्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद 
(१८६२) के आठवे अधिवेशन मे वह दुवारा काग्रेस के सभापति हुए थे। यह याद 
रहे कि १८६१ में सहवास-बिल के सम्बन्ध मे बहुत आन्दोलन उठ खडा हुआ था और 
लोकमान्य तिरूक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्र वरनर्जी ने इलाहावाद में अपने 
भाषण में वे कारण बताये थे जिनसे काग्रेस ने अपने को सामाजिक प्रइनो से अलहदा 
रखा था । 

अपने देश की बहुत प्रशसनीय सेवा करने के बाद १६०६ में इनका स्वर्गवास 
हुआ । 


लोकमान्य तिलक 

लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादझ्ाह थे और बाद मे, होम- 
रूल के दिनो में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओ और तपइचर्या के द्वारा ही 
वह इस दर्जे को पहुंचे थे। 

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय छोकमान्य तिकक 
को ही है। सारे महाराष्ट्र में शिवा-जयन्तिया मनाई जाने रगी, जिनमे उत्सव के 
साथ सभाये भी होती थी। पहली ही सभा मे दक्षिण के बडे-वड़े मराठा राजा और 
मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये थे। इस सिलसिले मे १४ सितम्बर १८९७ 
को कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध मे उन्हें १८ महीनों की कडी कैद की 
सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८९८ को छोड दिये गये। अध्यापक मैक्स- 
मूलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई नौरोजी 
ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल मे 
रहते हुए ताजिरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफाये नई जोडी गई, जिससे कि 
वह कानून के शिकंजे मे फेसाये जा सके । 

अमरावती-काग्रेस (१८९७) में तिछक की रिहाई के बारे मे एक विशेष 
अस्ताव पास करने की कोशिश की गईं थी, किन्तु वह सफल न हुईं। परन्तु कांग्रेस 
मे प्रस्ताव-द्वारा जो बात न हो सकी वह सभापति सर शकरन्‌ नायर और सरसुरेद्रनाथ 
बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई ! दोनो ने उस महान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष की बहुत 
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प्रदांसा की, जो कि उस समय जेल में सड रहा था। इससे तिछक की कीति शिखर पर 
पहुँच गई थी । 

१८६६ से ही तिलक काग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती 
दिखलाये। १८६९ में जब वह राई सेण्डस्टं की निन्‍्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते 
थे तो एक विरोध का तूफान खड़ा हो गया था! उन्होने दर्शकों को यह सावित करने के 
लिए चुनौती दी कि लॉ सेण्ड्स्ट का घासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नही था। उन्होने 
नौकरशाही की करतूतें साफ-साफ सामने रक्खी और पूछा कि बताओ, इनमें कहा 
अत्युक्ति है ? परन्तु रमेगचन्द्र दत्त जो कि सभापति थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, 
कहते है, तिकक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिरूक ने कहा कि वह इस 
बिना पर नही रोके जा सकते कि काग्रेस में प्रान्तिक प्रदन नहीं लिये जा सकते, और 
बृह अपने पक्ष में अध्याय और धाराओ के उदाहरण देने छगे, तो सभापति ने यहा तक 
कह दिया कि यदि तिलक इसपर भडे ही रहेगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा। 

सूरत (१९०७) में कांग्रेस के दी टुकडो का हो जाना उस समय बडी चर्चा का 
विपय हो गया था । छोकमान्य तिकूक उसमे सबसे बड़े अपराधी मिने जाते थे और 
कहा जाता था कि इन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई काग्रेस को मिट्टी में मिक्ता दिया। 
दोनो तरफ के छोग अपने-अपने पक्ष की वार्तें कहते थे। इसमें तो कोई शक नही कि 
खुद कलकत्ते मे ही नरम भर गरम दल के नेताओं का मतभेद प्रकट होने छा था, 
लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावगाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा 
गया था। वही १६०७ में जाकर प्रवछ हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने 
का कारण यही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दल के छोग खुल्लमखुल्ला कहते थे 
कि नरम दलवालछो ने जान-वृक्षकर सूरत फो पसद किया है, ताकि वे स्थानिक छोगी की 
सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के छोग चाहते थे कि लोकमान्य तिछक 
सभापति हो; परन्तु नरम दक के छोग इसके विरोधी थे और उन्होनें अपने विधान 
के अनुसार डॉ० रासविहारी धोप को चुन लिया। इसपर गरम दलवाछो ने छाला 
छाजपतराय का नाम पेज किया। उन्होंने सोचा था कि छाछाजी हाल ही देश-निकाले 
से लौटकर आये है, जिससे उनका नाम और भी बढ़ गया है और वह विता विरोध के 
चुन छिये जायेंगे; परन्तु छाछा छाजपतराय नें उस समय वहे आत्म-त्याग का परिचय 
देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया। जब प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तव छोकमान्य 
ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अछहृदा कंम्प में जमा किया। मतभेदों को द्ुर 
करने की कोशिश की जा रही थी; मगर गछृतफहमियां बढती ही चछी गईं। गरम- 
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दल के लोग इस बाँत पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा . 
के प्रस्तावों की सीमा यदि बढाई न जा सके तो कम-से-कम वे दोहराये तो जायें; परन्तु 
वे इसी खयाल में रहे कि नरम दल के नेता उन्हे उडा देना चाहते है अथवा कम-से- 
कस नरम कर देना चाहते है। लेकिन दुर्भाग्य-वश स्वागत-समिति ने प्रस्तावों के जो 
मसविदे वना रक्ले थे, वे अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नही हो सके थे 
और जब यह कहा गया कि चारो प्रस्ताव मसविदे के रूप में है तो इसपर विश्वास नही 
किया गया। छोकमान्य तिलक ने कुछ लोगो को बीच मे डालकर समझौता कराने की 
कोशिश की, पर वह बेकार हुई और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिभुवनदास मालवी से मिलने 
की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। काग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ वजे से शुरू हुईं। १६०० 
से ऊपर प्रतिनिधि मौजूद थे । जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तब स्वागत- 
समिति के नियमानुसार मनोनीत सभापति डॉ० रासबिहारी घोष का नाम उपस्थित 
किया गया। इसपर गुल-गपाडा मचा और जव सुरेन्द्रनाथ वनर्जी इसका समर्थन 
कर रहे थे तब शोरगुल और उपद्रव इतना बढा कि कारेवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी 
करनी पडी। ऐसा मालूम होता है कि.नये सिरे से फिर निपटारे की कोशिश की गई; 
मगर कोई फल नही निकछा। २८ को फिर काग्रेस शुरू हुई। जब सभापति का जुलूस 
निकल रहा था, लोकमान्य तिरक ने एक चिट श्री मालवी को भेजी, जिसमें लिखा था, 
“जब सभापति के चुनाव के प्रस्तावो का समर्थन हो चुके तब मे प्रतिनिधियों से कुछ 
कहना चाहता हूँ। मे चाहता हूँ कि बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ और 
इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ। कृपया मेरे नाम की सूचना दे 
दीजिए ।” कल जहा कार्रेवाई अधूरी छोड दी गई थी वही से आगे शुरू हुई और सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी ने अपना भाषण खतम किया। लेकिन लोकमान्य की चिट पर, याददिहानी 
के बाद भी, ध्यान नही दिया गया। तब छोकमान्य तिऊक वोलने के अपने अधिकार का 
पाछन करने के लिए मंच की ओर बढे। स्वागताध्यक्ष और डॉ० घोष दोनो ने समझा 
कि डॉ० घोष का चुनाव विधिपुर्वेक हो गया है और उन्होनें तिछक को बोलने की 
इजाजत नही दी। बस क्या था, गुल-गपाडा और गोर-मालऊ शुरू हुआ। इतने ही मे 
भतिनिधियो में से किसीने एक जूता उठाकर फेका, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को छ्ता 
हुआ सर फिरोजशाह मेहता को छया। तव मानो एक लडाई ही शुरू हो गई--कुसियां 
फेकी गईं और डण्डे चलने छंगे, जिससे काग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गईं। अब 
भरम दल के नेता जमा हुए और उन्होने 'कन्वेन्शव' बनाया और ऐसा विधान तैयार 
किया कि जिससे यरम दल के छोग आही न सकें। अब उस घटना को इतना अरसा 
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गूजर चुका है कि दोनों दछो की वातो पर कोई राय बनाई जा 'सकती है। यह तो 
भानना ही पडेगा कि दोनो का दृष्टि-विन्दु जुदा-जुदा था और हर दल उत्सुक था कि 
काग्रेस उसके दुष्टि-विन्दु को मान छे। परन्तु जिस वात पर छोकमान्य तिलक मच पर 
खडे हुए वह मामूली थी। उन्होने इस वात पर जोर दिया कि कलकत्े मे स्वीकृत विधान 
के अनुसार स्वागत-समिति सभापति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते 
तो है काग्रेस मे जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है कि मे उस अवस्था में 
कोई सशोधन या सभा को स्थग्रित करने का प्रस्ताव पेण करूँ। परन्तु उन्हे ऐसा नही 
करने दिया गया। तब उन्होने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग 
करना चाहा । हम यह नही कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गलछूत था। 
साथ ही यह कहना पडेगा कि महज गलतफहमी के कारण छोगो के मनोभाव बहुत 
बिगड़ चुके थे, क्योंकि यह संदेह पैदा हो गया था कि कलकत्तेवाले प्रस्ताव मसविदे 
में ज्ञामिल नही किये गये थे। पर अगर वे नही भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल 
किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप मे नही थे जिससे गरम दलवालों को सतोप 
होता तो विषय-समिति मे, यदि उनका वहुमत होता, उनमे फेर-फार कराया जा सकता 
था। महज उनका रह जाना कोई इतनी वडी वात नही थी कि जिससे इतना भारी 
काण्ड होने दिया जाय । यदि दोनो दल के नेता आपस में खुछकर बातचीत कर लेते तो 
वह दोनो की स्थिति साफ करने के लिए काफी हो जाता और तव उचित फंसला कर 
लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तगदिली ने गायद ऐसा नही करने दिया। 
हां, घटनाये घटजाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किन्तु जब मनोभावों पर 
चोट पहुँची हुई होती है तव वें-बडें छोग भी अपनी समता खो देते हे। अब यदि 
हम लछोकमान्य तिलक और गोखले जैसो के वारे में यह कहे कि इसमें किसका कितना 
दोप था तो हमारे हक मे वह विवेक-हीनता ही होगी। और इसलिए, हम अब इस 
अव्यापारेषु व्यापार मे न पडकर, दोनो नेताओ के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार 
कम न होने देते हुए, उस दुर्घटना को छोडकर आगे चलते हैं। 

लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की 
मर्यादाओ को वह जानते थे। १६१८ में सर वेलेण्टाइन शिरोछ पर मुकदमा चलाने 
के लिए वह इस्लैण्ड गये। सर वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और छोकमान्य 
ने उनपर मानहानि का दावा किया था। इस्लैण्ड में उन्होने मजदूर-दकछ पर इतना 
भरोसा रक्‍्खा कि उन्होने ३ हजार पौण्ड भेट किया। उन्होने मान लिया था कि मजदूर- 
दल का इतना बल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो जायगा) इससे पहले के 
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राजनीतिज्ञ अनुदारदलवालो की बनिस्वत उदारदलवालो पर बहुत भरोसा रखते थे, 
परन्तु उसके वाद के राष्ट्रीय दक के छोग उदार और जनुदार दोनों को एक-सा समझकर 
मजदूर-दल को मानते थे। उस पुराने युग मे एक लोकमान्य तिलक ही थे जिन्हे छयातार 
जेलो मे तथा जन्यत्र कष्ट-ही-कष्ट भोगना पडा। यहा तक कि जब १९०८ से जज 
ने उनको सजा दी और उनके बारे मे खरी-खोटी बाते कह कर पूछा कि आप- 
को कुछ कहना है, तव उन्होनें उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और 
प्रत्येक घर मे स्वर्णाक्षरो मे छिख॒कर रखने योग्य हैं ---जूरी के इस फैसले के बावजूद 
- भें कहता हूँ कि मे निरपराघ है। ससार में ऐसी बडी शक्तिया भी है जो सारे जगत्‌ 
का व्यवहार चलाती है और सभव है ईहवरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय 
है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-लहन से अधिक फूले-फले।”* ऐसी ही 
तैजस्विता उन्होने १८९७ में दिखलाई थी जब कि उनपर राजद्रोह का मुकदमा चूक 
रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह अदालत में यह सच बात कह दे कि 
ये लेख मेरे लिखे नही है। (१९०५८ में जिन रेखो के विषय मे लोकमान्य पर मुकदमा 
चलाया गया था वे भी उनके लिखे नही थे।) उन्होने कतई इनकार कर दिया और 
कहा--- हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जबकि हम अकेले अपने मालिक 
नही हुआ करते; वल्कि हमे अपने साथियो के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता 
है।” “उन्होने बडी शान्ति और अनासक्ति के साथ इन सजाओ को भुगता और 
जेल मे बैठे-बैठे बडे भव्य ग्रथो की रचना की। यदि उन्हें जेलन मिली होती तो 

आरक्टिक होम ऑफ दी वेदाज” और गीता रहस्य” वह सवभत. राष्ट्र के लिए अपनी 
परम्परा नही छोड जाते। लोकमान्य जुलाई १६१५८ में बस्वई की युद्ध-सभा मे बुलाये 
गये थे और बह वहा गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये 
गये! बात यह थी कि वह छॉर्ड विलिंगडन की उन वातो का जवाब देने छगे थे जो 

कि उन्होने होमरूलवालो के खिलाफ कही भी। 

जब १८६६ में गाधीजी पूना गये और दक्षिण-अफ्रीका-वासी भारतीयो के 


* उन्हों दिनो किसीने इस भाव को इन कड़ियो में व्यक्त किया था:- 
“इस जूरी ने यद्यपि मुझको अपराधी ठहराया है, 
तो भी मेरे भव ने सुझको निर्दोबी बतलाया है। 
ईश्वर का संकेत मनोगत दिखलाई यह मुझे पड़े, 
सेरे संकट सहने से ही इस हरूचल का तेज़ बढ़े ।” 
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सम्बन्ध मे एक सभा करना चाहते थे, वह लछोकमान्य से मिलें और उनकी सलाह के 
मृताबिक गोखले से भी। गाधीजी पर दोनो की जैसी छाप पडी वह याद रखने छायक 
है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह भहान्‌, उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पडे, लेकिव 
ग्रगा की पवित्र धारा की तरह, जिसमें वह आसानी से गोता छगाा सकते थे। तिरूक 
और गोखले दोनो महाराष्ट्रीय थे, दोनो ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन थे, दोनों प्रथम 
श्रेणी के देश-भक्‍त थे, दोनो ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों की 
प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी। यदि हम स्थूछ भाषा का प्रयोग करे तो कह सकते 
है कि गोखले नरम थे और तिछक गरम”। गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में 
सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। योखले को मौकर- 
शाही के साथ काम करना पडता था, तो तिछूक की नौकरकझ्ाही से भिडन्त रहती 
थी। ग़ोखले कहते थे---जहा संभव हो सहयोग करो, जहां आवदयक हो विरोध करो | 
तिलक का झुकाव अडगा-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर 
मुख्य ध्यान देते थे, तहा तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझ्षते 
थे। गोखले का आदर ों था प्रेम और सेवा, तहा तितक का आदर्श था सेवा और 
कष्ट सहना। ग्ोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिकक उनको हटाना 
चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आघार रखते थे, तिलक स्वावलूम्बन पर। 
गोखले उच्चवर्ग और वृद्धि-वादियो की तरफ देखते थे, और तिलक सर्वेताघारण 
और करोडो की गोर। गोखले का अखाडा था कौसिल्मवन, तो तिरक की अदालत 
थी गाव की चौपार। गोखले अग्रेजी में छिखते थे, परन्तु तिलक मराठी में। 
गोखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिसके योग्य छोग अपने को अग्रेजो की कसौटियो 
पर कसकर वबनावें; किन्तु ति्क का उद्देश्य था स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारत- 
वासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या वाधा की 
प्रवाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे। 


पं० अयोध्या नाथ 
शुरुआत के काग्रेस-नेताओ में पं० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊँचा था। 
१८८ में हुई इलाहावाद-काग्रेस के, जो मि० जाजे यूछ के सभापतित्व मे हुईं थी, 
वह स्वागताध्यक्ष थे, तभी से कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क शुरू होता है। छेकिन 
इसी शहर में जब फिर से काग्रेस का अधिवेशन हुआ (१८९२) तो काग्रेस को बडे 
दुख के साथ इन दोनो की ही मृत्युपर शोक मनाना पडा। प० अयोध्याताय का 
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स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुजरू हे, जिन्हे बतौर विरासत वह राष्ट्र की भेट 
कर गये हे । 


सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 

भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञो के दरबार में सुरेन्द्रवाथ बनर्जी की आत्मा का 
एक प्रमुख स्थान है। ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध काग्रेस से रहा । 
भारत मे काग्रेस के मच से उठी उनकी बुरून्द आवाज सस्य संसार के दूर-दूर के कोने तक 
पहुँचती थी। भाषा-प्रमुत्व, रचना-नैपृण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित 
हुकार, इन गुणो मे उनकी वक्‍्तृत्व-कछा को पराजित करना कठिन है---आज भी कोई 
उनकी समता तो अलग, उनके निकट भी नही पहुंच सकता। उनके भाषणों का मसाला 
होता था अपनी राजभक्ति की दुह्मई। उन्होने इसे एक कला की हृद तक पहुँचा दिया 
था। उन्होने दो वार काग्रेस के समापति-पद को सुशोभित किया था--पहली बार 
१८६५ में पूना में और दूसरी बार १६०२ मे अहमदाबाद मे। काग्रेस में प्रतिवर्ष जो 
भिन्न-भिन्न विषयो पर विविध प्रस्ताव लछाये जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकीःपहुँच 
के बाहर रहता हो । फौजी विपयो मे रूस १६ वी सदी के अन्त मे! वरसो तक हौवा 
बना रहा है। परन्तु सुरेन्द्रवाथ ने इसका जो जवाब दिया वह याद रखने योग्य है--- 
“हूस की चढाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई रूम्बा-चौडा और अगम्य 
पर्वेत नही, जो बीच मे बनाकर खडा कर देना है, बल्कि वह तो सब तरह सन्तुष्ट और 
राज-भक्‍त लोगो का दिल है।” सुरेन्द्रनाथ ने तो यहा तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान 
के राजनैतिक प्रदनो को ब्विटिश पा्ंग्रेण्ट के किसी दक को अपना विषय बना लेना 
चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के 
बाहर समझी जाती है। उन्होने कहा--“राजनैतिक कर्तँव्यो के उच्च क्षेत्र में इग्लैण्ड 
हमारा राजनैतिक पथ-दर्शंक और नैतिक गुरु है।” उनका आदर था ब्रिटिश सम्बन्ध 
के प्रति अठल श्रद्धा रखकर काम करना। उनके इन तमाम विश्वासो, भान्यताओं के 
रहते हुए भी छॉर्ड मिण्टो के वाइसराय-काल में बरीसाछू मे उनपर छाठी चलाई गईं 
थी, किन्तु उन्हे आगे चलकर बगाल का मन्नी बनना था, इसलिए बच गए। 


पण्डित मदनमोहन मालचीय 


प० मदनमोहन मालवीय का काग्रेस-मच पर सबसे पहली वार सन्‌ १८८६ 
में, काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन मे, व्यास्यान हुआ था, तभी से लेकर आप वराबर 
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आजतक अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय सस्था की सेवा करते चले आ 
रहे है। कभी तो एक विनजञ्ञ सेवक के रूप मे पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में 
जागे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-धर्ता वनकर और कभी कुछ थोडा-सा विरोध प्रदर्शित 
करनेवाले के रूप मे प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी 
होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेंढो मे जाकर, आपने काग्रेस की 
विविध रूप मे सेवा की हूँ । पु 

सन्‌ १६१८ के अप्रैल मास मे २७, २८ और २९ तारीख को वाइसराय ने गत 
महायुद्ध के लिए जन, धन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओ 
की एक सभा बुलाई थी। उसमे गवनेर, लेफ्टिनेण्ट-अवर्नर, चीफ-कमिश्मर, कार्ये- 
कारिणी के सदस्य, बडी कौसिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय 
कौन्सिलो के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी भ्रतिष्ठित यूरो- 
पियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में क्षास्त्रीजी, राजा 
भहमूदावाद, सैयद हसनइमाम, सरदारवहादुर सरवार सुन्दर्सह मजीठिया और 
गाघीनी के भाषण सजाट्‌ के प्रति भारत की राजभवित' वाले प्रस्ताव के समर्थन में 
हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड ने पेश किया था। 

इसके वाद १५० मदनमोहन मारूवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, 
कि “भारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा छीजिए। औरगजेब के जमाने में 
सिक्स गुरुओ ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकावछा किया था। गुरु गोविन्दर्सिह 
ने छोटे-से-छोटे छोगो को, जो आगे बढे, अपनाया और गुरु और शिष्य के बीच में जो 
उन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हे दीक्षित किया । इस तरह गुरु गोविन्दर्सिह ने 
उन छोगो के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अव भी में यही चाहता हूँ कि आप 
अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियो के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए 
कि जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशो के जो सैनिक उनके कथे-से-कघा भिडाकर युद्ध करते 
है उनके वरावर वे अपने को समझ सके । मेँ चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्द- 
सिंह के उत्साह एवं साहस से काम लिया जाय।” 

देश में जव असहयोग-आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे तो दूर रहे, 
परन्तु काग्रेस से नही। नरम दलवालो ने अपने जमाने में काग्रेस को हर प्रकार 
चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो वे उससे अछग हो गये। श्रीमती वेसेण्ट 
नें काग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर वाद में उन्होने भी, अपने 
से प्रवक दलवालो के हाथो मे उसे सौप दिया। लेकिन मालूवीयजी तमाम उतार- 
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चढावो मे, प्रशसा और वदनामी, किसी की भी परवा न करते हुए, सदैव काग्रेस का 
पलल्‍्ला पकड़े रहे है। मालवीय जी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति है, जिनमे इतना साहस है 
कि जिस वात को वह ठीक समझते है उसमे चाहें कोई भी उनका साथ न दे पर वह अकेले 
ही मैदान मे खम ठोककर डेंटे रहते हे। एक बार वह अपनी लोक प्रियता की चरम- 
सीमा पर थे। दूसरी वार अवस्था यह हुई कि काग्रेस-मच पर उनके भाषण को लोग 
उतने ध्यान से नही सुनते थे। १९३० में जब सारे काग्रेसी सदस्यो ने असेम्बली की 
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था उस समय मालवीयजी वही डटे रहे। उन्हें ऐसा 
करने का अधिकार भी था। क्योकि वह काग्रेस के टिकट पर असेम्बली मे नही गये थे। 
लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया। भालवीयजी ने उस समय की 
आवश्यकता को देखकर असेम्व॒ली की मेम्वरी से इस्तीफा दे दिया। सन्‌ १९२१ में 
उन्होने असहयोग-आन्दोलून का विरोध किया था। छेकिन १६३० में हमे वह पूरे 
सत्याग्रही मिलते हैं। सव मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की 
हैसियत से वह उन्नत विचारवाले है और गाडी को आगे खीचते है। काग्रेसी की हैसियत 
से वह स्थिति-पालक हे, इसीलिए प्राय: वह पिछडे हुए विचारवालो का नेतृत्व किया 
करते हैं। फिर भी काग्रेस इस बात मे अपना गौरव समझती है कि वह सरकारी 
कौसिल और देश की कौंसिल दोनो में उन्हे निविरोध जाने वे। किसी समय में जो 
बात गांधीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती है, 
कि एक समय था जब वह ब्रिटिद्य-साम्राज्य के मित्र थे। छेकिन अपने सार्वजनिक 
जीवन के पिछले दिलो में उन्होने अपने को, सरकारी निरंकृदता का अपने सारे 
उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। बनारस 
हिन्दु-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक सस्था है। 
पहले-पहल सन्‌ १६०६ मे वह लाहौर-कांग्रेस के समापति हुए थे। काग्रेस के इस 
२४ वे अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्‍्ही 
अज्ञात कारणो से उन्होने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से 
इनकार कर दिया था। अत उनके स्थान की पूर्ति माछवीयजी ने ही की थी। १० वर्ष 
बाद सन्‌ १६१५८ में काग्रेस के दिललीवाले ३३ वे अधिवेशन के सभापतित्व के लिए 
राष्ट्र ने आपको फिर मनोनीत किया था। 


लाला लाजपतराय 
काम्रेस के पुराने पूज्य-पुरुषो मे लाला लाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व 


११० कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


भी महान्‌ था। वह जितने वे काग्रेस-भक्त थे उतने ही बडे परोपकारी और समाज- 
सुधारक भी थे। सन्‌ १८८८ में इलाहावाद में काग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। 
उसमे वह सबसे पहली वार सम्मिलित हुए थे। कौंसिलो के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का 
उन्होने समर्थव किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लालाजी की लयातार दिलचस्पी और 
समाज-सेवा ने पंजाव में ही नही, सारे देश मे उनका सबसे ऊँचा स्थान बना 
दिया था। वनारस-काग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्‍ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद 
किया। सन्‌ १६०७ मे उन्हे सरदार अजीतसिह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। 
इस साल की घटनाओ के प्रधान स्तम्भ छाछा छाजपतराब ही थे, जिनके चारो ओर 
सारा घटना-चक्र घूमा था। सन्‌ १६०७ की कांग्रेस के समापति-पद के लिए राष्ट्रीय 
विचार के लोगों ने छाछाजी का नाम पेश किया। यह काग्रेस पहले तो नागपुर में 
होनेवाली थी, परन्तु वाद को स्थान बदलकर सूरत में करने का निरचय हुआ था। 
गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होने स्पष्ट कहा कि “अगर तुम सरकार|की 
परवा न करोगे तो वह तुम्हारा गछा घोट देगी।” छाछाजी ने कभी मानअतिप्ठा 
की परवा नहीं की। यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे 
स्वीकार करने से उदारता-पूर्वक इनकार कर देते थे। सूरत में समझौते की वातचीत' 
के समय, छोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के समापति-पद के छिए छालाजी 
का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपुर्वक कूछ कहे; छेकिन वाद से इस 
दिगा में कुछ हुआ-हवाया नही | 

सन्‌ १६०६ में गोखले के साथ छालाजी भी शिप्ट-मण्डल मे इग्लैण्ड भेजे गये 
थे। बाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हे इतना तग किया कि उन्होने विदेशों में ही ठहरना 
ठीक समझा। गत महायुद्ध के दिनो मे तो वह अमरीका ही में रहे। लोग समझते है कि 
चह विवश्ञ होकर ही वहा रहे थे। काग्रेस के सभापति बनने का लालाजी का नम्बर जरा 
देर से आया। सन्‌ १६२० के सितम्बर मास में कलकत्ते में काग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से वाहर मछली की होती हैं। 
असहयोग-आन्दीलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार कभी नहीं मिले। 
इतना ही नही, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि 
यह आन्दोलन चल नही सकेगा। वह वीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नही। 
उनके लिए सत्याग्रह था सविनय-भग का अर्थ कानून-भग के अतिरिक्त और कुछ 
नही था। उनका समय बड़ी कठिनाइयो और संघर्पो में बीता। उनके अपने प्रान्त में 
नौजवानों का एक दल ऐसा था, जो उनके खिक्लाफ था। कौसिक में जाने पर उनका 
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जौहर फिर से खिल उठा। छेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरता- 
पूर्ण वार ने अन्त मे उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय 
मे ही चले गये ! सन्‌ १८८८ की कांग्रेस भें वह उर्दू में ही बोले थे और प्रस्ताव किया 
था कि आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्धे सम्बन्धी विषयो पर विचार करने के लिए 
दिया जाय। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक 
प्रदर्शनिया की जा रही है वह उसी कमिटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय 
कांग्रेस ने नियुक्त किया था। 


फिरोजशाद मेहता 

सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों मे से हे जिनका सम्पर्क काग्रेस के साथ 
उसके प्रारम्भ से ही रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण मे इनका वहुत 
प्रमुख भाग रहा है कलकत्ता मे हुए छठे अधिवेशन (१८६०) के यह सभापति हुए 
थे, जिसमे समापति-पद से दिये गये अपने भाषण में इन्होने लॉर्ड सेल्सबरी के इस 
विचार का खण्डन किया कि “तिनिधि-शासन पूर्वी परस्पराओों अथवा पूरव- 
निवासियों की मन स्थिति के अनूकूल नही है” और अपनी वात की पुप्दि में मि० 
चिसहाम एन्स्टे का यह उद्धरण पेश किया कि “स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो 
पूरे ही है; क्योकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अथ्थे हो सकता है, 
उस रूप में वह प्रारम्भ से ही वहा मौजूद रहा है।” फिरोजशाह ने कहा, “निस्सन्देह 
काग्रेस जन-साघारण की सस्था नही है, लेकिन जन-साघारण के शिक्षित-वर्गे का यह 
फर्ज है कि वह जनसाधारण की तकलीफो को सामने लाये और उन्हे- दूर कराने 
के उपाय सुझावे ।” 

“अग्नेजो के जीवत और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, वौद्धिक और 
राजनैतिक बडी-बडी शक्तियों का प्रभाव, घीरे-धीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढ़ता के 
साथ, हमारे ऊपर पड रहा है, जिससे आगे चलकर भारत मऔर, इंग्लैण्ड का सम्बन्ध 
इन दिनो के लिए ही नही बल्कि सारे संसार के लिए, और वह भी अगणित पीढ़ियों 
के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। में सारी अग्रेजजाति से अपीक करता हँ---खरे 
मित्रो तथा उदार छशजत्रुओ, दोनो से---कि इस प्रार्थना को व्यर्थ और निष्फल न जाने 
दीजिए।” 

कई वर्ष तक फिरोजज्ञाह मेहता काग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप 
मे थे। आपने जो कूछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिष्ट-मण्डलो 
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और प्रतिनिधि-मण्डलो के द्वारा ही किया जिनके कि यह सदस्य चुने गये थे। 
१६०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत काग्रेस के अवसर पर काग्रेस-कार्य में 
कुछ क्रियात्मक भाग लिया था। उसके बाद आप दृष्टि से बिलकूछ ही जोझल 
हो गये। जब आप काग्रेस के २४ वे अधिवेशन के, जो कि १६०६ में लाहौर में हुआ 
था, सभापति चुने गये तो यकायक आपने, काग्रेस से समापति का आसन ग्रहण करने 
से, ६ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर प० मदनमोहन मालवीय काग्रेस 
के सभापति चुने गये थे। 


आनन्दमोहन बसु 

यह हम पहले देख ही चुके है कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध 
सामाजिक और धा्भिक सुधार॑क थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगति में वहुत स्थान रहा, 
और किस प्रकार उन्होने ब्रह्म-समाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ 
में स्थापित कलूकता के इण्डियन-एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मत्री हुए और 
सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के उत्साही सहकारी रहे। कांग्रेस आन्दोलन के साथ १८९६ से पहले 
तक इनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नही, यह तो हमें नहीं मालूम; पर १८६६ के 
१२ वे अधिवेशन मे इन्होने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्सगठन की योजना से 
होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को 
दिक्षा-विभाग के ऊँचे पदो से अलग रखने के छिए ही बनाई गई है। इसके बाद, 
शीघ्र ही, १८९८ के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन वसु काग्रेस के सभापति हुए। 
सभापति-पद से दिया हुआ इनका भाषण अकादय युक्तियों से, और अन्त में इन्होने 
काग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एव राष्ट्र-सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है। इन्होने 
पालंमेण्ठ मे हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रक्‍्खे जाने की बात सुझाई थी। यह देश 
का दुर्भाग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १६०६, 
में ईइवर ने इनकी हमसे छीन लिया ! 


मनमोहन घोष 
सनमोहन घोप का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चौथे अधिवेशन 
(इलाहाबाद) के सिलसिले में सुनते है, जब कि इन्होने सरकारी नौकरियो-सम्वन्धी 
प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात्‌ कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८६०) में यह 
स्वागताध्यक्ष हुए। काग्रेस पर होनेवाले विभिन्न आक्षेपो का अपने जोरदार भाषण 
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मे इन्होने जवाब दिया और काग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। न्याय बनाम 
शासन कार्यो के विषय का इन्होने खास तौर पर अध्ययन किया था। पूना में हुए 
११ वे अधिवेशन (१८६५) मे इन्होने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० जैम्स 
नामक एक कमिइनर के वक्तव्य को उद्धृत करके बताया कि, इन दोनों (न्याय व 
शासन-कार्य ) का सम्मिश्रण ही “भारत में त्रिटिश-सत्ता का मुख्य आधार है।” इसके 
बाद इनका स्वरगवास हो गया, जिसपर १२१ वी काग्रेस (कलकत्ता, १८६६) मे शोक 
मनाया गया। 


लालमोहन घोष 

लालमोहन घोष १८६० में छठे अधिवेशन मे (कलकत्ता) पहले-पहल काग्रेस 
मच पर आये और उन्होने ब्रैडडा साहव के भारत-सरकार-सबधी बिल पर प्रस्ताव 
उपस्थित किया था। मदरास (१६०३) में हुए १६ वे काग्रेस अधिवेशन के वह 
सभापत्ति बनाये गये थे। काग्रेस-मच से अबतक जितने योग्यतम भाषण हुए है 
उनमें उनके भाषण की गिनती होती है। उनके भाषण से कुछ अंद यहा दिये 
जाते है -- 

“हालछाकि इसमे ऐसा कोई भी शख्स न होगा जो ब्रिटिल्न-सरकार के प्रति 
सच्चे दिल से वफादार न होगा, तो भी वह यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के 
कामो की आलोचना करने का हक हमे है, जैसा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन को है। 
ऐसी दशा मे क्या हम अदव के साथ अपने शासको से यह नही पूछें-और इस विषय में 
में भिन्न-भिन्न ब्रिटिश राजनैतिक दलो में कोई भेद नही करना चाहता-कि आपकी 
जिस नीति ने बरसो पहले हमारे देशी उद्योग-धघे नष्ट कर दिये है, जिसने हाल ही मे 
उस दिन उदार छासन के नाम पर बेगैरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति-कर 
रूगा दिया, जो करीब दो करोड़ स्टलिंग तक हर सार हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री 
विलछायत को दृढ्ता के साथ बहा ले जा रही है, और जो किसानो पर भारी बोझ लाद- 
कर बार-बार जोर के अकाल देह में छाती है--अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देखे 
ल सुने---क्या उस नीति पर हमे विश्वास करना होगा ? कया हमे यह मानना होगा 
कि जिन विविध शासन-कार्यो की बदौलत ये सब परिणाम निकले हे वे सब उस मगल- 
मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए है ? 

“हमारा राष्ट्र स्व-शासित नही है। हम, अग्रेजो की तरह, अपनी रायो के वलू 
पर अपना शासन नही बदल सकते। हमे पूर्णत ब्रिटिश पार्लमेण्ट के निर्णय पर अपना 


पछ 
कब 
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आधार रखना पडता है। क्योकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय 
नौकरशाही लोगो के विचारों और भावो के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन 
अधिक रूखी बनती जा रही है । क्या आप खयाल करते हे कि इस्लैण्ड, फ्रान्स, या 
सयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशे पर इतना खर्च करने का 
साहस करते, जबकि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और 
इस धुष्टतापुर्ण आनन्द-सगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगो को समेटने के लिए 
अपने हाथ पसारे हुए थे ? 

“भहानुभावो |! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध 
होते हुए भी, जिसकी आवाज अखबारों और सभाओ मे--दोनों ही तरह---उठाई 
गईं थी, दिल्‍ली मे जो बडा भारी राजनैतिक आडम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया 
था, उसे एक साल हो गया। और उसका विरोध किया किस लिए गया था ? इसलिए 
नही कि विरोध करनेवाले छोग सम्राट्‌ की, जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह 
होनेवारा था, राजभक्ति मे किसीसे कम थे, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, 
अगर सम्राट्‌ के मत्नीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सअआजाट के सामने 
उनके अकाल-परीडित भारतीय प्रजाजन की कष्ट-कथा का हूबहू वर्णन करते तो दीन- 
दुखी लोगो के प्रति सम्नाद्‌ की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वय वही सबसे 
पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूखो-मरते छोगो के सामने ऐसा आडम्बर- 
पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। छेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही 
दरबार का) बडा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्धाधुन्धी से 
फरजूलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि दिल्‍ली-दरबार के करने मे जो भारी रकम लगाई गईं उसकी आधी भी अगर 
अकाछ-पीडितो की सहायता मे लगाई जाती तो भूखों मरनेवाले लाखो स्त्री, पुरुष, 
बच्चे मौत के मुह से निकल आते।” 


चक्रवर्त्ती विजयराघवाचार्य 


सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कामग्रेसियो में से है, यहा 
तक कि १८५७ के ३रे अधिवेशन (मदरास) मे काग्नेस का विधान बनाने के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उसमे भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद छरूखनऊ में 
होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८६६) मे और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले 
१६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इण्डियन काग्रेस कमिटी के सदस्य बनाये गये। 
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२२ वे अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६) में इन्होने दायमी वन्दोवस्त का प्रस्ताव पेश 
किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि कर (लगान) बतौर किराया 
है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होने कहा कि हिन्दुस्तान में 
जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋषि-मुनियो ने कहा है कि 
दुनिया उन्हीकी है जो उसमें पैदा हुए हे, जमीन को जो जोतता-बोता हैं उसीकी वह्‌ 
सम्पत्ति होती है--राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओ के बदले में 
किसानो से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, 
भारतीय नही वल्कि पदिचमी है। 

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तुत यह काग्रेस से अछग ही रहने छगे। नरम दल 
की काग्रेस से इन्हें सन्‍्तोष नही हुआ। लेकिन जब १६१६ में छखनऊ में किये गये 
सशोघन से गरम दलवालो के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें 
आगये और १६१८ मे हुए विशेषाधिवेशन (वम्बई) तथा १६१६ में हुए अमृतसर- 
अधिवेशन मे इन्होने क्रियात्मक-हूप से भाग लिया। अमृतसर-अधिवेशन में इन्होने 
जन-साधारण के मौलिक अधिकारो पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके वाद ही 
इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहा बडी योग्यता और कुशलता के 
साथ इन्होने कार्य सम्पादित किया। 


राजा रामपालसिह (233 अर 


अन्य प्रमुख काग्रेसियो मे राजा रामपारूसिह का नाम वहुत दिनो तक काग्रेसी 
क्षेत्र में वडा प्रमुख रहा है। यह जानने छायक वात है कि दूसरी काग्रेस में सैनिक-स्वय- 
सेवकोबाछा प्रस्ताव राजा रामपालसिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होने एक 
गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होने कहा था, कि “ब्रिटिश-शान्ति (पैक्ट्स ब्रिठेनिका) 
कितनी ही मशहूर क्यो न हो, ग्रेठ ब्रिटेन की आकाक्षाये कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न 
हो, और उसने हमारी भछाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो, 
कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा, और बजाय प्रसन्न होने के भारत को 
इस बात पर दु ख ही होगा कि इग्लेण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा । यह वात कहने 
में कठोर अवद्य है, पर सचाई यही हैँ। क्योकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय 
भावना को कूचलकर, और उसको आत्म-रक्षा एव अपने देश की रक्षा के अयोग्य बना- 
कर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूति नही की जा सकती। दुनिया में किसी भी ओर 
आप नजर डाछिए, चारो ओर आपको वडी-बडी फौजें और लडाई के भयंकर शस्त्रास्त्र 
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दुष्टि-गोचर होगे। सारे सभ्य ससार पर कोई आफत आना निरिचितप्राय है। अभी 
या कुछ ठहरकर भयकर फौजी हलचल शुरू होगी, जिसमे ब्रिटेन भी निश्चित रूप से 
शरीक होगा। लेकिन ब्रिदेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर 
पर भी, रण-क्षेत्र मे फी हजार व्यक्तियो के पीछे अपने सौ आदमी नही रख सकता--- 
जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते है। अत- जब ऐसा मौका आ जायगा तब 
डइग्लैण्ड को इस बात के लिए पछताना पडेगा कि आक्रमणकारियो से लोहा लेने के लिए 
लाखो भारतीयों को दक्ष बनाने के वजाय उसने उनके मुकाबले के लिए अपनी ही थोडी 
खैना यहा रख रवखी है ।” अपने पोते कालाकाकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका 
हाल ही मे असामयिक स्वगंवास हो गया है, राजा रामपारसिंह ने मानो सच्चे देशभवत 
और काग्रेस के---जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काछ मे उन्होने स्वयं ही आलोकित 
किया था--पुजारी बनकर फिर से जन्म लिया था। 


कालीचरण बनर्जी 

काग्रेसी हलचल के पहले प्चीस वर्षो मे आमतौर पर यह प्रथा रही है कि जो 
आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सव एक बडे प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये 
जाते थे। और साल दर-साल ऐसे व्यक्तियो को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था 
जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी होती--अर्थात्‌ जो उस संयुक्त या व्यापक भ्रस्ताव के 
विभिन्न विषयो का भलीभाति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८६ में ऐसा प्रस्ताव 
पेश करने के लिए काछीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई 
वर्षों तक उन्होने काग्रेस के काम-काज मे बडी दिलचस्पी छी थी और १८६० मे ब्रिटिश- 
जनता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डलू इग्लैण्ड गया उसके 
वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। & वी काग्रेस (लाहौर, १८६३) मे उन्होने न्याय 
और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने का प्रस्ताव पेश किया। 

१६९०१ मे, कलकत्ता की कांग्रेस में, यह प्रस्ताव रकखा कि हिन्दुस्तानी मामलों 
की सुनवाई (अपीछ) के लिए प्रिवी कौसिछ की जो जुडीक्षियल कमिटी वनती है उसमें 
हिन्दुस्तानी वकील भी रबखे जाने चाहिएँ। वावू कालीचरण बनर्जी यदि अधिक समय 
तक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के समापति वनते। 


नवाब सय्यद मुहस्मद्‌ बहादुर 
काग्रेस के मत्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा 
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१६१४ की मदरास-काम्रेस से शुरू हुई, जिसमे नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर और 
श्री एन० सुब्वाराव मत्री चुने गये थे। लेकिन तवाव साहब तो इससे पहले, १६१३ 
की कराची-काग्रेस में, सभापति-पद को भी सुशोभित कर चुके थे। वह पहले काग्रेसी 
थे, इसके बाद मुसलमान । १६०३ मे हुई मदरास-काग्रेस (१६ वां अधिवेशन ) के वह 
स्वागताध्यक्ष थे और १९०४ की काग्रेस (२० वा अधिवेशन, वम्बई) में काग्रेस का 
विधान बनाने के लिए जो समिति वनी उसमें उन्हें भी रक्खा गया था। वह ऐसे देशभक्त 
थे जिनमे मजहबी सकीणंता बिककूल नही थी। कराची-काग्रेस के सभापति-पद से 
उन्होने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस वात पर जोर दिया कि भारत 
की भिन्न-भिन्न जातियो को अरूग-अछुग दुकडो में बटने के वजाय सयुकत रूप से आगे 
बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानो द्वारा किये गये प्रयत्त का, जो 
कि भुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित की गई इस आशा से प्रकट होता था कि सार्वजनिक 
हित के प्रइनो पर मिू-जुछकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनो जातियो के 
नेताओं को समय-समय पर आपस में मिरूते रहना चाहिए, उन्होने स्वागत किया। 
यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि कराची से नवाव साहब ने ऊंची देशभक्ति और शुद्ध 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो वीज बोया था वही फलकर आगे हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
और लखनऊ की काग्रेस-छीग-योजना के रूप में सामने आया। 


दाजी आबाजी खरे 

कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षो मे दायमी बन्दोबस्त और जमीन के पट्टे की मियाद 
स्थिर कर देने का विषय काग्रेस में जोरो के साथ उठता रहा है। लाहौर मे हुए ६ वें 
अधिवेशन (१८६३) में श्री दाजी आवाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया 
था। काग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १६०६ मे स्वीकृत हुआ था और जिसका 
बहुत कूछ भाग १६९०८ में बननेवाल विधान में भी मिला लिया गंया था, उसके निर्माण 
में इन्होने बहुत भाग लिया था। १६०६ से १६१३ तक, श्री दीनशा वाचा के साथ, 
यह काग्रेस के मंत्री रहे है और १६११ में इन्होने भारतीय सूती माल पर रगाया गया 
बह उत्पत्ति-कर उठा छेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय 
के प्रसार में र्कावट पडती थी। १६१३ में जब भुस्लिम लीग ने भारत के लिए 
स्व-शासन के आदर को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी 


प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलूमानो के भाई-चारे से ही 
प्राप्त होगा। 


त्् 
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मुंशी गगाग्रसाद वर्मा 
काग्नेस के प्रथमाधिवेशन मे शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें 
लखनऊ के मुशझी गगा प्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन मे सरकारी नौकरियों के 
प्रघन पर विचार करके काग्रेस को तत्सम्वन्धी सिफारिशे करने के लिए जो समिति 
बनाई गई थी उसमे यह भी चुने गये थे। बाद मे यह काग्रेस-समितियों के विभिन्न पद 
ग्रहण करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-समिति के सदस्य भी वन 
गये थे। 


रघुनाथ नृस्सिंह मुणेरुकर 

शुरुआत के कठोर परिश्रम करनेवाले काग्रेसियो मे श्री रघुनाथ नृ्तिह मुघोक्- 
कर का स्थान किसीसे कम नही है। वह पहली वार इलाहाबाद में होनेवाले काग्रेस 
के अधिवेशन (१८८८) में घामिर्त हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन 
करते हुए उन्होने कहा था--- पुलिस के सिपाही कादो फर्ज है कि वह प्रजा का प्रेम 
जीते, लेकिन अब वह कैसे घृणा का पात्र वन गया है !” २४ साल वाद राप्ट्र ने उन्हे 
१६१२ की काग्रेस (वाकीपुर) का सभापति चुना। श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक ओर प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते 
रहें और वाद में अपनी प्रचण्ड वुद्धि शक्ति के वछ पर भारतीय राजनीति में 
चमकने लगे। मर 


सी० शंकरन्‌ नायर 

सर सी० शकरन्‌ नायर अपने वक्‍त मे एक समथे पुरुष थे। काग्रेस की सेवाओ 
के पुरस्कार-स्वरूप कारग्नेस ने उन्हे बहुत जल्दी, १८६७ मे, अमरावती-अधिवेशन का 
सभापति चुना। वम्बई के चन्दावरकर और तैयबजी की तरह धकरन्‌ नायर को भी 
पीछे मदरास के हाईकोर्ट-वेंच का सदस्य बना लिया गया और वहा से १६१४ में वह 
भारत-सरकार की कार्यकारिणी में छे छिये गये। १६१९६ में मार्याल-छाँ लागू करने 
के प्रइन पर इस्तीफा देने के कारंण वह वहुत लोकप्रिय हो गये । लेकिन 'गाघी एण्ड 
अनार्की' नामक पुस्तक मे गाघीजी पर उन्होने निरावार आक्षेप किया। इसी पुस्तक 
के कारण पजाव के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा 
चलाया और सर शकरन्‌ को मानहानि व खर्चे के लिए तीन छाख रुपये देने 
पड़े थे। 
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पी० केशव पिल्ले 
दीवानबहादुर पी ० केशव पिल्‍ले काग्रेस मे बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। 
१६९१७ में उन्होने काग्रेस से इस्तीफा दे दिया। काग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी 
सालो में वह काग्रेस के मत्री और श्रीमती एनी बेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे। 


विपिनचन्द्र पाल 


विपिन बाबू का काग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मशहूर ववक्‍ता 
थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का भ्रचार करते हुए 
उन्होने सारे देश में अपनी ववतृत्व-शक्ति का सिक्का जमा दिया था। उन्होने १९०७ में 
मदरास में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-जनरलू (सर) वी० भाष्यम आयंगर ने उन्हे 
भड़कानेवाले---राजद्रोहपूर्ण नही--समझा था और वह मदरास अहाते से निकाल दिये 
गये। छाड मिण्टो के समय उन्हे एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्‍त जब 
बन्देमातरम्‌' के सपादक की हैसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, 
उन्होने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द बाबू 
के बहुत खिलाफ पडेगी। इस कारण ६ मास की सल्त कैद की सजा उन्होने बडी खुशी 
से भुगत छी। उन्होंने इंग्लैण्ड में हिन्दू रिव्यू नामंक पुस्तक प्रकाक्षित की थी, जिसमे बम 
के कारणो पर विचार किया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, 
छेकिन उन्होने माफी माग ली। उनका जाखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके 
उत्साह की निरतर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन 
थोड़े से छोगो मे थे, जिंन्होने अपने भाषणों और न्यू इण्डिया” तथा 'बन्देमातरम्‌' 
के लेखो-द्वारा उस समय के युवकों पर बहुत जादू कर दिया था। 


अम्बिकाचरण मुजुसदार 
वाबू अम्विकाचरण मूजुमदार एक वकील थे और १६१६ मे काग्रेस के 
सभापति बनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्‍तृता की उडान बहुत कम 
वक्‍ताओ में मिलती है। उन्होने 'इण्डियन नेशनल इवाल्युशन! नामक एक प्रसिद्ध 
और सुन्दर किताव भी लिखी है। 


भूपेन्द्रनाथ बसु 
भूपेन्द्रनाथ वसु कलकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब 
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चलती थी। यह बड़ी खुगी से राजनैतिक कार्यो में समय दिया करते थे। यह एक 
बड़े अच्छे वक्‍ता थे। इनकी वक्तृत्व कछा बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव 
प्रकट करने में यह बड़े कुगछ थे और अपना काम वड़ी योग्यता से सपादन करते थे। 
१६१४ में मदरास-काग्रेस का सभापति-पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-णासन 
की माग के प्रसंग में उन्होंने कहा था--मौज उड्गूनेवालो के दिन गये। संसार समय 
के साथ-साथ बड़े जोर से आगे वढ़ रहा है। यूरोप के देशो में युद्ध जोरो से चल रहा है। 
यह युद्ध एक के वहुतो पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मव्यकालीन णासन 
के अंतिम अवगेपों को भी ठोकर भार देगा। पद्चिम के द्वार से पूर्व के गान्त समुद्रो 
में विशाल जीवन की जो लहर एक वे भारी प्रवाह की तरह वह रही है, उसे अब 
वापस ले जाना गैरमुमकिन है। यदि भारत में अंग्रेडी शासन का अर्थ नौकरणाही 
का गोला-वारूद ही है, यदि इसका अर्य परावीनता और हमेशा का संरक्षण है, भारत 
की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी भार ही है, तो यह सम्यता का जाप और मनुष्यता 
पर कर्क ही है।” 


सौ० मजहरुलदृक़ 

मौ० मज़हरलहक कांग्रेस के, शारीरिक और वौद्धिक दोनो दृष्टियों से, एक 
भहार्थी थे। वह पवके राष्ट्रवादी थे और विहार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे। 
साम्मदायिकता से उन्हें चिढ़ थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन में (१६१०) जो इछा- 
हावाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, 
उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपने एक योग्यता-पूर्ण भाषण दिया, 
जिसमें हिन्दुओ और मुसलमानो को आपस में मिछ जाने की प्रेरणा की। यह याद रखने 
की बात है कि मिण्टो-मॉर्ले-शासन-सुघार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले- 
पहल कौंसिलो के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिवित्व की योजना का समावेश किया गया 
था। मूसलमानों से, जो कि अपनी कामयाबी और सफलता के लिए फूलकर कृष्या 
हो रहें थे, यह कहना, जैसा कि भौ० मजहरुछ हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी 
और साहस का ही काम था, कि उन्हें जो कामयावी मिली दरमसल वह दोनो महान्‌ 
जातियो की सम्मिलित भलाई के छिए वड़ी घातक है; देश को जरूरत इस वात की है 
कि दोनो एक-दूसरे से अछग-अलग वन्‍्द दायरो में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर 
काम करें। 

१६१४ में जब काग्रेंस का जिप्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो भमौ० मजहरुलहक भी 
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उसके सदस्य बनाये गये। इसके बाद आपने काग्रेसी मामछो मे कोई क्रियात्मक रस 
नही लिया, लेकिन रहे अन्त समय तक पक्के राष्ट्रवादी] जीवन के आखिरी दिनो 
में आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ,- और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने 
मिलकर सोने में सुगन्‍्ध कर दी। वस्तुत आपका आखिरी जीवन एक फकीर का 
जीवन था। 


भहादेव गोविन्द रानडे 

सहादेव गोविद रानडे, जो आमतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर है, 
काग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। बहुत बारीकी में उतरें तब तो उन्हे काग्रेसी 
नही कहा जा सकता, क्योकि वह बम्बई-सरकार के न्‍्याय-विभाग के एक उच्चाधिकारी 
थे, लेकिन बरसो तक वह पीछे से काग्रेस का सूत्र-संचालून करनेवाली शक्ति बने रहे थे। 

काग्रेस-आन्दोलन को उन्होने स्फूर्ति प्रदान की। उनका ऊँचा कद, चेहरे का 
मूर्तिवत्‌ बनाव और उनका अपना रंग-ढंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनो में उन्हे स्पष्ट रूप 
से पहचानने मे सहायक होते रहे है । अर्थशास्त्री और इतिहासजन्न के रूप मे वह स्मरणीय्‌ 
हो गये हे और महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान! एवं भारतीय अर्थशास्त्र प्र निबन्ध' के 
रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्त की विरासत छोड़ गये हैं। समाज- 
सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और वरसो तक समाज-सुधार-सम्मेलन, जो 
कांग्रेस की एक सहायक-सस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा 
है। १८६५ मे, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि काग्रेस 
समाज-सुधार के मामछो और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या 
नही, तो, जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता 
और बुद्धिमत्तापूर्ण ढग से मामला सुलझा लिया। प्छेग की महामारी के समय जस्टिस 
राचडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नही किया जा सकता, और न उस 
सबके वर्णन का अभी समय ही आया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से 
समाज-सुधार और काग्रेस का काम करते हुए, १६०१ मे, अपनी ऐसी स्मृतिया 
छोडकर रानडे हमसे बिदा हो गये जो सदैव हमारी सहायता करती रहती है और जिनके 
कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। 


पं० बिशननारायण दर 
पं० विशननारायण दर भी उन श्राचीन समय के राजनीतिज्ञो में से है, 


नह 
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जिन्होंने काम्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से काग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त 
कर लिया है। 

१६११ में उन्हें कककत्ता-काग्रेस का सभापत्ति बनाया यया। इस काग्रेस 
के सभापति मि० रैम्जे मैकडानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें 
भारत से जाना पड़ गया और श्री विशननारायण दर अकस्मात्‌ ही सभापति वना दिये 
गये। वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापति बने थे, जब वग-भग के रद कर दिये जाने से 
नौकरशाही को वहुत बडी चोट पहुँची भी। 

विज्वननारायण दर ने नौकरश्षाही का जो वर्णन किया है वह जहा सुल्दर चित्र 
है, वहा उतना ही तीक्ण भी है :--- 

“हमारे सब दु खो का मूल कारण यह है कि हमारी नई महत््वाकाक्षाओं और 
आशाओ के प्रति सरकार की सहानुभति-शून्य और अनुदार भावना बढती जा रही है । 
यदि इसमे सुधार न किया गया, तो भविष्य में भयकर आपत्तिया आये बिना न रहेगी । 
जब नवीन भारत धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है, तव सरकार का रुख भी मन्दा होता जा 
रहा हैं और एक नाजूक हालत पैदा हो गई है। एक तरफ पढे लिखे छोग नये 
राजन॑तिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे 
शासन-पद्धति की बेडियो और हथकडियो से जकडे जा रहे है जो पहले के लिए कभी 
अच्छी होगी, अब तो वह अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसी रफ्तार पर 
जा रही है। वह न अपने स्वार्थों को छोडती है, न अपनी कठोर शासन की आदतो को, 
और न पुराने तथा निरकृश अधिकार की पुरानी प्रथाभी को। शिक्षा और ज्ञान को वह्‌ 
सदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय 
पृथकता के कारण रिआयत से वह दूर भागती है। वह उसी-शासन विधान से चिपटे 
हुए है, जिसके मातहत उसने अबतक अधिकार व घन का भजा लिया है, छेकिन जो 
आज के नैतिक उदार आदकों के कतई खिलाफ है।” 


रमेशचन्द्र दत्त 
गत शताब्दी के अन्त की काग्रेस-राजनीति मे श्री रमेजचन्द्र दत्त एक और 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन-कम में कमिद्वर के ऊँचे पद तक चढ चुके थे, फिर 
भी उन्होने काग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे 
अरसे तक उन्होने सावंजनिक प्रदनो पर जो अमित अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, 
उसका लाभ काग्रेस को पहुँचाया। उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी 


अध्याय ६: हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग श्श्३ 


और ब्रिटिश कारखानो की खुली प्रतिस्पर्द्धा के कारण ग्रामीण घघो का विनाश ही दु्िक्ष 
के कारणहै । उन्होने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,० ००० साल पहले 
आम-शासन (पचायतो) का सगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरो 
तथा जनता के बीच की घृणित श्यूखला-द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुभिक्ष 
तथा अन्य आर्थिक प्रइनो पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८६० में लखनऊ- 
कांग्रेस के अधिवेशन के वह सभापति बने थे। “अखबारो और सभाओ में स्वतन्त्र 
विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नही 
है” अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये। 


एन० सुब्बाराव पन्‍्तुलु 


श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी काग्रेस के इन पूज्य बुजुर्गों में से एक हे। वह 
आज ८० साल की उमर मे भी सार्वजनिक कार्यो में उत्साह दिखाते है। उनका काग्रेस 
से सम्बन्ध बहुत शुरू मे, उसके जन्म के साथ ही, हो गया था। वह काग्रेस के चौथे 
अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तब से वह्‌ 
काग्रेस-मच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयो का कार्य-कारिणी मे 
लिया जाना, जूरी से मुकदमो का फसछा और व॒कीलो की स्थिति आदि विभिन्न 
प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब 
कि उनके समकालीन काग्रेसियो को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होने 
उसे लेने की कभी परवा नही की। दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८९८ में उन्हे कांग्रेस 
का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४, १५, १६ व १७ में काग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री 
चुनती रही। उन्होने अपने कार्ये-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और 
काग्रेसी मामलछो मे लोगो की दिलचस्पी बढाने का एक जआदर्दया रक्खा | 


लाला मुरलीधर 
हम पजाव के लछाला मुरलीघर का उल्लेख करना नही भूल सकते, जो जमानत 
पर रिहा होकर जेल से सीधे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में शरीक हुए 
थे। उन्हे विना गवाही के सजा दे दी गई थी, क्योकि उन्हीके शब्दो मे, “मुझे राजनैतिक 
आन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, क्योकि में अपनी राय रखता हूँ, और जो 
सोचता हूँ, बेघडक कह देता हूँ।” इसी अधिवेशन में डेराइस्माइलखां के रालछा 
मलिक भगवानदास ने पहलें-पहल उर्दू मे भाषण दिया था। 
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सबिदानन्द सिह 

श्री सच्चिदानद सिंह को सबसे पहले १८६९९ की लखनऊ-काग्रेस (१५ वें 
अधिवेशन) में छोगो ने देखा। उसीमे उन्होने व्याय और शासन-विभाग के पृथवकरण 
के प्रस्ताव पर भाषण भी दिया। लाहौर के अधिवेशन में इस प्रइन पर बोलते हुए 
उन्होने कहा-- सरकार को जनता के प्रेम पर निर्मर रहना चाहिए और वह प्रेम 
केवल एक बात से मिल्ल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता को दिया जाय । हम आज 
का न्याय--आधघा दूध और आधा पानी-अश्ुद्ध न्याय नही चाहते। हम तो सच्चा 
और ठीक ब्रिटिश्ष-न्याय चाहते है ।” १७ वे अधिवेशन मे 'पुलिस-सुधार' पर वह बोले । 
२० वे अधिवेशन में उन्होने इस वात का समर्थेन किया था कि १६०४ मे आम चुनाव 
होने से पहले इग्लैण्ड मे एक शिष्ट-मण्डछू भेजा जाय। उसी अधिवेशन में उन्होने 
दादाभाई नौरीजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जाडिन को पार्लमेण्ट का सदस्य 
चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १९०८ की पहली नरम” कांग्रेस में 
श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप मे उपस्थित थे। कलकत्ता-काग्रेस मे श्री सिंह ने 
युक्‍तप्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माग पेश की । वह फिर मदरास 
में १६१४ मे शामिल हुए। इस कांग्रेस में उन्हें छन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य 
के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिष्ट-मण्डल में उनके 
अतिरिक्त सर्वेश्री भूपेद्दनाथ वसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहरुल हक, माननीय धार्मा 
और लाला लाजपतराय थे। 

कांग्रेस मे बोलनेवाली पहिली महिला श्रीमती कादम्विनी गांगुली थी। 
उन्होने १६९०० के १६ वे अधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेद्ा 
किया था। 

इनके अलावा और भी वीसियो अच्छे देश-सेवक है--जिनमें बहुत से 
स्वर्गवासी हो चुके है और कुछ हमारे बीच मौजूद हैं--जिन्होने अपनी तीत्र लगन, 
सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीयकार्य में सहायता पहुँचाई है। आगे आनेवाली पीढी 
उनकी सदा ऋणी रहेगी। 


[दूसरा भाग : १६१४-१६ १६] 


-फिर मेल की ओर-१६ १५ 
श्रीमती बेसेणए्ट रंगमंच पर 


भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास मे १६१४ का वर्ष एक नये युग का 
श्रीगणेश करता हैं। यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिये कि जापान ने 
रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की 
जातियो में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन 
भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १६१४ की कडाके 
की सर्दी मे, फ्लैण्डसे और फ्रान्स के मैदानो में, जर्मंन-सेनाओ के आक्रमणों का भारतीय 
फौजो ने जिस अद्भुत वीरता, घैरय और सहनशीलता के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला 
किया उससे एजिया और यूरोपीय देशो में भारतवासियो की खासी धाक बैठ गई थी। 
परिचमी देशो की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभी तक कभी नही 
थे। भारतीय फौजो द्वारा युद्ध मे की गई सेवाओ की इस सराहना का भारतवासियों 
के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पडा वह यह था कि कूछ भारतवासियो के हृदय 
में तो पुरस्कार की और कूछ के हृदय में अपने अधिकारो की भावना जाग्रत हो गई 
थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के छोगो में थे और श्रीमती वेसेण्ट दूसरे दल 
के लोगो मे। क्योकि भारतीय फौजो को विदेशो के मैदान में इसी आइवासन पर 
लेजाया गया था कि पालंमेण्ट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। 
वैसे तो मि० ब्रैडडा के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीबों और 
भारतवासियो की सेवा में ही व्यतीत हुआ, छेकिन काग्रेस में वह १६१४ में ही 
सम्मिलित हुईं। उन्होनें अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया 
दृष्टिकोण और सगठन का एक बिलकूल ही नूतन ढय लेकर काग्रेस-क्षेत्र में पदार्पण 
किया। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत्‌ में महान्‌ था। पूर्व और पदिचम 
के देशो में, नये और पुराने गोलाद़ें मे, छाखो की सख्या में उनके भक्त एवं अनुयायी 
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थे। इसलिए यह कोई विशेष आइचयें की वात नही है कि अपने पीछे इतने प्रवकू 
भवक्‍तो और अनुयायियो और अथक कार्य-शवित के होते हुए उन्होने भारतीय 
राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया। 


१९१५ की स्थिति 


१६१४५ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी ? १६ फरवरी १६१५ को 
गोखले का स्वर्गंवास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझ्षल 
हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वुद्धावस्था-जन्य निर्बलतायें अपना अधिकार जमाती 
चली जा रही थी, जैसा कि उन्होने १६१५ की वम्बई कौ कांग्रेस मे कहा था। 
अछावा इसके वह एक बहुत बडे विद्वान्‌ थे, और मत्रीपद के छिए ही बहुत उपयुक्त 
थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नही थे जो अपनी फौज को एक विजय के वाद दूसरी विजय 
के लिए प्रोत्साहित एवं सचालित करता है। सर नारायण चन्दावरकर जजी से 
फारिग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान 
थे। हेरम्बचन्द्र मैच, मुधोलकर तथा सुब्वाराव पन्तुलु काग्रेस की सेना में एक अच्छे 
लेफ्टिनेण्ट, कैप्टन तथा कनेंक थे, इससे अधिक कुछ नही। सुरेन्द्र नाथ वनर्जी भी 
अनुकूल न थे। 

इस प्रकार काग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक 
जून १९१४ को भण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए 
थे। श्रीनिवास श्षास्त्री ने, भारत-सेवक-समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, 
गोखले का स्थान तो अवद्य छिया था, लेकिन वह सदैव रहे फिसड्टी ही। क्योकि 
एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उम्र प्रवृत्तिया और नरम 
विद्वास, तीसरे सिद्धान्त' और उपयोगिता', 'अन्तिम' और तात्कालिक' का उनके 
हृदय में सदैव सघर्ष होता रहता हैँ। इसलिए, यद्यपि वह भिड बैठने की मनोवृत्ति 
की प्रश्यसा करते हे फिर भी खुद सदेव पीछे रहना पसन्द करते हे। पडित मदनमोहन 
मालवीय की एसी स्थिति नही थी कि वह नरम मार्ग पर कामग्रेस का नेतृत्व करते । 
न उनमे वह शवित एवं मानसिक दुढता ही थी जिससे कि वह अपने'भार्ग पर अग्रसर 
होते। गाधीजी तो उस समय देश में आये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित 
न होगा कि उन्होने इस समय तक, देश में सावंजनिक जीवन का निद्िचत ढग पर 
श्रीगणेश भी नही किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत के अनुसार 
चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। छाछा 
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लाजपतराय इस समय की देश की और विशेषकर अपने प्रात की अवस्था से बड़े 
खिन्न हो चुके थे और अमरीका मे देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। (सत्येन्द्र- 
प्रसन्न सिंह (बाद में लछार्ड) जिन्‍्होने १६१५ की वम्वई की काग्रेस का समापतित्व 
किया था, इस समय नई धारा के साथ विलकूल मेल नही खा रहे थे । इसीलिए वम्बई- 
काँग्रेस के वाद उन्होने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नही छी। इस प्रकार देश 
का नेतृत्व प्राय राष्ट्र के हाथ से निकलकर नौकरशाही के हाथो मे जा रहा था। नरम 
दलवालो के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीयदक अमीतक अपनेको सम्हाल 
न पाया था। श्रीमती वेसेण्ट का १६१४ व १५ का दोनो दलछो को एक करने का उद्योग 
असफल हो चुका था। 


१९१५ की बस्बई कांग्रेस 

१६१५ की कांग्रेस केवछ न्रमदलवालो की ही थी। काग्रेस के ऐन भौके पर, 
अर्थात्‌ नवम्वर मास में सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया! सर संत्येन्द्र- 
प्रसन्न सिंह, जिनकी योग्यता और रुतवे की सर्वत्र घाक थी, इस कापग्रेस के सभापति 
चुने गये थे। वैसे काग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके 
सभापतित्व से बम्बई काग्रेस को वह सारी प्रतिप्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार 
के भूतपूर्व छॉ-मेम्वर के नाम के साथ जुडी रहती है। 

लेकिन वम्बई की सन्‌ १६१४५ वाली काग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग 
के चिन्ह फिर से दिखाई पडने लगे जो सूरत-काण्ड के बाद विछीन हो गया था । ठखनऊ- 
कांग्रेस और उसके बाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होने छरूगा। बम्वई की काग्रेस में २२५६९ प्रतिनिधि जाये थे, 
और विभिन्न विषयो पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक- 
प्रकाश के थे, जिनमें तीन श्रस्ताव तो काग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियो के 
सम्बन्ध मे थे--अर्थात्‌ गोपारूकृष्ण गोखछे, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी 
कॉटन | चौथा शोक-अस्ताव मि० केजरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव 
भारत के बडे मित्र थे। पांचवें प्रस्ताव-द्वरा जनता की राजभक्िति प्रकट की गई 
थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा काग्नेस की ओर से उस उदार द्वेतु में दृढ विश्वास प्रकट, किया 
गया था जिसे ग्रेट-म्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे 
थे। साथ ही ज्रिटिग जलू-सेला ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उसपर संतोष प्रकट 
किया गया था। साततवे भ्रस्ताव-हारा छॉर्ड हाडिग का, जो कि उस समय वाइसराय 
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थे, जासन-कारू बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आठवें प्रस्ताव में काग्रेस-द्वारा 
पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना 
में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का, भारतीय सैनिको को तत्कालीन सैनिक 
स्कूल तथा कालेजो में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूल-कालेज 
खोलने का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर 
दिया गया था कि भारतीयो को सेना में, भारतीय जनता के अधिकारो के प्रति उचित 
सम्मान रखते हुए, जात-पांत के विना किसी भेद-भाव के, भर्त्ती किया जाथ तथा 
स्वयंसेवक वनाया जाय नवें प्रस्ताव द्वारा १८७८ के आम्सएक्ट के प्रति, जिसके कारण 
भारतीय जनता पर अनुचित छाञ्छन लगता था, नाराजगी जाहिर की गई। दसवें 
में दक्षिण अफीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारत-वासियों 
से सम्बन्ध रखते थे, दुःख प्रकट किया गया। ग्यारहवें प्रस्ताव द्वारा वाइसराय 
को उनकी उस दूरदर्थितायूक्‍त सहायता के छिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होनें 
बडी कौंसिल के उस प्रस्ताव के समर्थन में दी थी, जिसमें कि जाही परिपद्‌ में भार- 
तीय प्रतिनिधियो-द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की माग की गईं थी। इसी प्रस्ताव में 
सरकार से प्रार्थना भी की गईं थी की वड़ी कौसिछ को कम-से-कम दो प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार अवदय दिया जाय। वारहदवें प्रस्ताव में युक्‍्तप्रात में कार्यकारिणी 
बनाने की माग को दोहराया गया था। तेरहवें में कूछी-प्रथा को नष्ठ करने और 
चौदहवें में न्‍्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक्‌ कर देनेवाली पुरानी मांग 
को दोहराया गया था। १४वें में पजाव, वर्मा तथा मध्यप्रान्त में ऊँचे दर्जे की 
हाईकोर्ट स्थापित करने की माग की गई थी। १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन 
का समर्थन तथा भ्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोव किया गया था। १४ वें प्रस्ताव में 
इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह वात जरूरी 
है कि पूर्ण आथिक स्वाधीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा उत्पत्ति-कर- 
सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सौंप दिये जायें। १६ वा प्रस्ताव बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की माग की गई थी, 
जिनमें जनता को शासन पर वास्तविक नियत्रण मिले और वह इस रूप में कि 
प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रान्तो में कौंसिलें है उन्हें सुघारा और वढाया जाय, 
उन प्रान्तो में उनकी स्थापना की जाय जहा वे नही हू, जिन प्रान्तो में कार्यकारिणी 
हो वहा उनकी पुनरंचना की जाय, उन प्रान्तो में उनकी स्थापना की जाय जहा वे नहीं 
है, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय और 
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एक उदार ढग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय। इसी प्रस्ताव में महासमितति को 
आदेण दिया गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा 
कार्यक्रम बनावे जिसमे शिक्षा देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे। 
इसी प्रस्ताव मे महासमिति को यह अधिकार भी दिया गया था कि इस विपय मे 
मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विषय मे अन्य सारी आवश्यक 
कार्रवाई करे। वीसवे प्रस्ताव मे यह कहा गया था कि राज्य को भूमिकर कितना 
लेना चाहिए इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए, और 
स्थायी बन्दोवस्त करके किसानो को भूमि पर सर्वेत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, 
चाहें कही रैयतवारी प्रथा हो या जमीदारी। यदि स्थायी वन्दोवस्त न हो तो कम- 
से-कम ६० साला वन्दोवस्त कर ही देना चाहिए। २१ वे प्रस्ताव में इस बात पर 
जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-धन्धो की तरक्की के लिए कारेवाई की जाय, 
औद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, आयात-निर्यात-सम्बन्धी 
कर लगाने की भारत को आथिक स्वतत्रता दी जाय, उन सारी अनुचित और आवश्यक 
रुकावटो को दूर कर दिया जाय जो सूती मार के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप में यहा 
लगी हुई है, और रेल के उन भेदभावपूर्ण दरो को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल 
को भारत भेजने मे प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और 
उद्योग-घन्धो का गला घुट रहा है। २२ वें प्रस्ताव में इस्लैण्ड के इण्डियन स्टूडेंट्स 
डिपार्टमेट से नापसन्दगी जाहिर की गईं और इस वात पर असन्‍्तोप प्रकट किया गया 
कि ग्रेट-ब्रिठेन के संयूक्‍त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओ मे भारतीय विद्याथियो को कम 
सख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ रही है और भर्त्ती कर लेने के वाद 
उनके साथ भेद-भाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम 
देखते है कि १६१४ की काग्रेस मे जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या 
खुलासा-मात्र है जो काग्रेस के जन्म से छे कर समय-समय पर काग्रेस में पास होते 
रहे थे। 

स्वशासन के प्रइन के सम्बन्ध मे जैसा कि हम पहले बता चुके हे, १६९१५ की 

काग्रेस ने अपने १६ वे अस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लछीग 
: की कार्य-कारिणी से परामश्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे। 

१६१५ की एक वडी दिलचस्प घटना यह है कि गाघीजी विषय-समिति के 
सदस्य नही चूने जा सके। इसलिए समापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति 
में नामजद किया था। 

& 
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बम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने काग्रेस के विधान में 
ऐसा महत्त्वपूर्ण संशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दर के छोग भी काग्रेस 
के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। क्योकि यह तय हो गया था कि “उन सस्थाओं द्वारा 
बुलाई गई सार्वजनिक सभाये काग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेगी जिनकी स्थापना 
१६९१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश वैध उपायो से ब्रिटिश 
साम्राज्यान्तगंत स्व॒राज्य प्राप्त करना हो।” लोकमान्य तिरूक ने इसका हृदय से 
स्वागत किया। उन्होंने तुरन्त ही इस वात की सार्वजमिक रूप से घोषणा कर दी कि 
वह और उनका दल इस आशिक रूप मे खुले द्वार से काग्रेस में प्रवेश करने को 
सहप॑ तैयार है। 


संयुक्त कांग्रेस-१६१६ 


लो० विज्चक की होमरूल लीग 

नये वर्ष का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, काग्रेस-कार्य के लिए और 
भी शुभ समय, परिस्थिति और वातावरण मे हुआ। इधर देश वडे-वड़े धवको के 
कारण और भी असहाय हो गया था। क्योकि १६१५ में ही गोखले और मेहता 
जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। छोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई 
स्थान ही नहीं था। क्योकि बम्बई मे जो समझौता हुआ था उसके अनुसार 
उन्हे पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था। इसीके बाद वह काग्रेस में आ सकते 
थे और उसे प्रभावित कर अपने ढग से चला सकते थे। अतः उन्होने अपने 
होमरूल-लछीग के विचार को कार्य-रूप देने का निइचय किया। इस नाजुक समय मे 
वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओ और त्याग के कारण नेतृत्व करनें के लिए 
पूर्णत. योग्य थे। उन्होने काग्रेस को एक शिष्टमण्डल इम्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने 
की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नही। तब उन्होने २३ अग्रै्ल १९१६ को 
अपनी होमरूल-लीग की स्थापना की | इसके ६ मास वाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी 
होमरूल-लीग खडी की। 

लेकिन नौकरशाही तो उन्की कट्टर झत्रु थी। जब लोकमान्य विद्याथियो 
को डिफेन्स फोर्स (रक्षक-सेना) में भर्त्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय 
पंजाब-सरकार की ओर से उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली और पजाव 
के भीतर प्रवेश नही कर सकते। है 

उन्होने अपनी होमरूल-छीग के लिए काग्रेस के कीड को स्वीकार कर लिया। 
जान पडता है,, इससे श्री शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई॥ १६१६ में उनकी 
अवस्था ६० वर्ष की हो गई थी। इस पषष्टि-पूत्ति के अवसर पर उन्हे एक छाख रुपये 
की थैली भेट की गईं। इसे छोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अपंण कर दिया । सरकार 
ने जितना ही उन्हे दवाया उतने ही वह ऊपर उठे गौर अन्त मे “उन्हे जेल भेजने की 
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अपेक्षा खामोजझ्न करना ही उचित समझ कर ” उनसे नेकचलनी की २० हजार रुपये 
की जमानत मागी गईं। लेकिन £ नवम्वर १६१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का 
फंसछा रद कर दिया। इससे लोकमान्य की लोक-प्रियता और भी वढी | उनका आदर 
हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहा कही वह गये थैलिया भेंट हुईं। लेकिन 
उनका स्वास्थ्य अच्छा नही था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत मे विस्तृत प्रचार- 
कार्य नही कर सकते थे, जिसके लिए वडी भारी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होने 
लोगो की भावनाओ,को जाग्रत करने और उनके अन्दर एक प्रकार की विजली-सी 
भर देते के महत्त्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में 
उनसे बडी थी, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकता 
नहीं जानती थी। 

यह थी दा १६१६ में भारतवर्ष की जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं 
देता था और जिसे अपने लिए एक नेता ढूढ निकालने की आवश्यकता थी | ठीक ऐसे 
ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेण्ट ने रणागण में पदार्पण किया। धामिक क्षेत्र से 
एक दम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पडी! थियोसोफी को छोड उन्होने होमरूछ को 
अपनाया। “न्यू इण्डिया” नामक एक दैनिक और इसके वाद “कामन-विछ” नाम 
का एक साप्ताहिक पत्र तिकाछा। होमरूल की आवाज को छोक-प्रिय बनाने में 
उनका नम्वर प्रथम हैं। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा 
दिया। वैसे १६१४ मे ही “होमरूल फॉर इण्डिया लीग” की स्थापना पर विचार- 
विनिमय हो चुका था। छेकिन उसी समय इसकी स्थापता नही की गई थी। 
क्योकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट-हूप से उस वर्ष की 
काग्रेस ही' अपने हाथ में छे छे तो ठीक होगा। 


हिन्दू मुस्लिम एकता 

वम्बई-क्राग्रेस ने काग्रेस और मुस्छिम-लीय के प्रतिनिधियों का एक सम्मे- 
रून करने का जो आदेश दिया था वृह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ 
भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियो मे पूर्ण एकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी 
भी बनाई गई, जिसके सुपुर्द यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करे और 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देग को शीत ही फलीभूत करने के लिए 
अन्य सारे आवश्यक प्रवन्व॒ करे। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित कमिटी-द्वारा 
तैयार किया गया स्व॒राज्य का मसविदा छखनऊ में (१६१६) काग्रेस और मुस्लिम- 
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लीग दोनो मिल कर पास करे। इसी सम्बन्ध मे २२,२३ और २४ अप्रैल १६१६ 
को इलाहाबाद में प० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की 
बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ था। महासमिति की इस बैठक में जो भ्रस्ताव 
कच्चे तौर पर पास हुए थे उतपर मुस्लिम-लीग की कौसिक और महासमिति 
की सम्मिलित बैठक में जो अक्तुबर १६९१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार 
किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल 
वंगारू और पंजाव के प्रतिनिधियों की सख्या की समस्या हल नही हुई थी। 
इसका अन्तिम-निर्णय रूखनऊ अधिवेशन पर छोड दिया गया। सम्मिछित कमिटी 
ने कलकत्तें में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हे लखनऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर 
लिया। राजनीतिज्ञों के आन्तरिक क्षेत्र को काग्रेस का अधिवेशन होने तक उस वात 
का पता चल गया था जो बाद को “नाइण्टीन मेमोरेण्डम” (१६ का आवेदनपत्न ) 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ (परिश्िष्ट १) और जो असेम्बली के १९ सदस्यों के 
हस्ताक्षर से वाइसराय के पास भेजा गया था (नवम्बर १९१६)। आवेदन- 
पत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त 
समाविष्ठ थे। यह विश्वास किया जाता हैं कि यह आवेदन-पत्र इसलिए भेजा 
गया था, क्योकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुराग रूगा था कि 
भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता विलायत भेजा हैं जो वस्तुत- 
प्रतिगामी थे। 

जाहिर है कि श्रीमती वेसेण्ट, काग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा 
था उससे सन्तुप्ट नही थी। काग्रेस की विटिण-कमिटी निस्सन्देह इलेण्ड मे अपना 
काम कर रही थी। लेकिन वह वस्तुत. एक प्रकार से, उसीके शब्दों मे कहे तो, सिर्फे 
निगरानी रखती थी। श्रीमती वेसेण्ट एक तेजतर्रार और जीती-जागती सस्था चाहती 
थी। इसीलिए उन्होने १६१४ की मदरास-कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 
के अनूसार १२ जून १६१६ को लन्दन में एक सहायक-होमरूल-लछीग की' स्थापना 
की | भारतवर्ष में तो निश्चित रूप से पहली सितम्बर १६१६ ई० को, मदरास के 
गोखले-हाल मे उनकी होमरूल-लछीग की स्थापना हुई थी। इस सस्था ने १६१७ भर 
धडाके से श्रीमती वेसेण्ट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस सस्था 
की तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। लेकिन सबसे पहले होमरूलछ-लीग की 
स्थापना तो, जैसा कि पहले हम वता चुके है, २३ अप्रैल १६१६ को लोकमान्य 
तिलक की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना मे था। दोनो के नाम में गडबड़ न हो 
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इसलिए श्रीमती बेसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १६१७ मे ऑल इडिया 
होमरूल-लीग' रख दिया था। 


लखनऊ कांग्रेस में लो० तिलक 

लोकमान्य तिरूक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की 
लखनऊ-काग्रेस मे सम्मिलित हुए। उन्हे वम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के छोगो की 
एक अच्छी खासी सल्या को छखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण 
सफलता मिली। काग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा था कि विषय-समिति 
मे प्रत्येक प्रान्त के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं की सख्या के बराबर 
सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन मे सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जायेँ। 
छोकमान्य ने नरम-दलछूवाछो के सामने विपय-समिति के चुने जानेवाले सदस्यों के 
नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रकखा था वह उन छोगो ने जब स्वीकार नहीं किया 
तो उन्होने वम्बई के प्रतिनिधियों से जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल 
अपने दल के लोगो को ही चुनवाने का निरचय किया। अधिवेशन में विषय-समिति 
के सदस्यो के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात्‌ एक नरम-दल्वाले का 
तो दूसरा राष्ट्रीय दलवाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दछ का ही आदमी चुना 
गया। जब गाधीजी के नास के मुकाबले मे एक राष्ट्रीय-दछ के आदमी का नाम 
रख दिया गया तो गाधीजी भी नही चुनें जा सके। लेकिन छोकमान्य ने घोषणा 
कर दी कि गाधीजी चुन लिये गये। 

लखनऊ की इस काग्रेस के सभापति श्री अम्विकाचरण मुजुमदार चुने गये 
थे। राष्ट्र के वह एक परखे हुए सेवक थे। राष्ट्रीय कार्यो के छिए उनका जो त्याग था 
उसके लिए छखनऊ की काग्रेस का सभापति बनाकर उनका मानव करना उसका 
उचित पुरस्कार ही था। उनका समापति के पद से दिया गया भाषण वक्‍्तृत्व- 
कला के लिहाज से वैसा ही था जैसा कि काग्रेस मे होने का उस समय तक रिवाज 
था। छूखनऊ-काग्रेस की सबसे बडी जो सफलता थी वह थी झासन-सुधारो के लिए 
कांग्रेस-छीग-योजना की पृत्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णत, समझौता और मेल 
हो जाना। (परिशिष्ट २) 


कांग्रेस लीग योजना 
काग्रेस-छीग-योजना मे मुख्य वात यह थी कि कार्यकारिणी कौंसिल के अधीन 
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रहे। लेकिन यहा यह वात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कौसिल में है भाग नामजद 
सदस्यों का रक्खा गया था। भारत-मंत्री की कौसिल को तोड देने की वात थी। 
सक्षेप में उस समय के बाद की काग्रेस की तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, 
तो उस योजना मे विशेष सार नही था। फिर भी सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार 
करने की नही थी। उसने इसके मुकावले मे स्वय अपनी एक योजना तैयार की, जैसा 
कि हमे १९१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा। 
लखनऊ की काग्रेस अपने ढय की अद्वितीय थी। एक तो उसमे हिन्दू-मुस्लिम- 
ऐक्य हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और काग्रेस के दोनो दलों मे जो कि 
१६०७ से पृथक्‌-पृथक्‌ थे, एका हो गया। वास्तव में वह दृश्य देखते ही बनता था--- 
लोकमान्य तिरक और खापडे, रासविहारी घोष और सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एक 
ही साथ एक ही स्थान पर वरावर बैठे थे। श्रीमती वेसेण्ट भी अपने दो सहयोगी 
अरण्डेल और वाडिया साहव के साथ, जिनके हाथो मे होमरूल के झण्डे थे, वही बैठी 
थी। मुसलमानों मे से राजा महमूदावाद, मजहरुल हक और जिज्नाह साहव भी 
उपस्थित थे। गाधीजी और मि० पोलक भी वही विराजमान थे। काग्रेस-लीग- 
योजना पर, जिसे काग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-छीग ने भी अपनी मुहर 
लगा दी। 


स्वीकृत प्रस्ताव 

बम्वई-काग्रेस की भाति रूखनऊ-काग्रेस मे भी उपस्थिति अच्छी थी। 
अतिरिक्त दशेको की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डाल 
खचाखच भर गया था। इसमे प्राय. वे सब, प्रस्ताव पास हुए जिन्हे कांग्रेस अवतक 
हर साल पास करती चली आ रही थी। काग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये 
थे। एक;/तो उत्तरी बिहार के गोरे;जमीदारो और वहा [की रैयत के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में था, जिसमे इस वात की आवद्यकता पर जोर दिया गया था कि 
सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यो की एक ऐसी सम्मिलित 
कमिटी नियुक्त करे जो बिहार के इन किसानो के कष्टो का पता लूगावे। दूसरा 
विद्वविद्यालय-सम्बन्धी विछ था जो कि बड़ी कौसिल में पेश किया जा चुका था। 

उत्तरी बिहार के गोरे जमीदार और वहा की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव 
बडा ही महत्त्वपूर्ण था। क्योकि इसके वाद ही गाधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों 
का पता लगाने विहार गये थे, जिसपर जागे के अध्यायो में प्रकाश डाला जायगा। 


१३६ कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


भारत के स्व-शासनवाले प्रस्ताव भे यह घोषित किया गया था कि (जब) 
भारत की भ्राचीन सम्थतां और शिक्षा मे जो उन्नति हुई, और सार्वजनिक कामो में 
जो रुचि प्रकट की गई है उनको मद्देनजर रखते हुए सम्राद्‌ की सरकार को चाहिए 
कि वह कपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्विटिश-तीति का यह लक्ष्य 
है कि भारत मे शीघ्र ही स्व-शासन-प्रणाली को जारी करे, (ब) इस दिल्ला मे एक 
सीधा कदम इस भ्रकार बढाया जा सकता है कि काग्रेस-लीग-योजना को सरकार 
स्वीकार कर ले और (स) साम्राज्य के पुर्ननिर्माण में भारतवर्ष को अघीन-देशो की 
स्थिति से निकालकर साञआञाज्य के बराबर के साझीदारो मे, औपनिवेशिक स्वराज्य- 
प्राप्त प्रदेशों की भाति, रक्खा जाय। 

यहां यह बात भी गौर से देखने योग्य है कि छखनऊ-काम््रेस ने एक प्रस्ताव 
द्वारा-डिफेन्स आफ इडिया एक्ट और १८१५८ के १रे रेग्युलेशन (बगाछ) के इतने 
विस्तृत रूप मे प्रयोग को बहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव मे इस 
बात पर जोर दिया गया था कि इंडिया डिफेन्स एक्ट के प्रयोग मे, जो विशेष परिस्थि- 
तियो के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो सयुक्त-राज्य के देश-रक्षा 
कानून (डिफेन्स ऑफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो। 

कांग्रेस और लीग दोनो के एक समय मे एक ही स्थान पर अधिवेशन करने 
की प्रथा का जो श्रीगणेश बम्बई में हुआ था वही छखनऊ भे भी जारी रकखा गया। 
छूखनऊ के अधिवेशन मे स्व-शासन-प्रणाल्ली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके 
बाद एक अस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की काग्रेस-कमिटिया 
तथा अन्य सगठित सस्थाये और कमिटिया ज्ञीत्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य 
शुरू कर दे। इस आदेश का देश ने आश्वर्यंजनक उत्तर दिया। एक प्रान्त ने दूसरे 
प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने मे प्रतिस्पर्दा की। और मदरास ने तो श्रीमती वेसेप्ट 
के नेतृत्व मे इस कार्य में सबसे अधिक बाजी मारी। काग्रेस का रूखनऊ-अधिवेशन 
कोई सुगमता से समाप्त नही हो गया। १८६६ भे जब काग्रेस का इसी स्थान पर 
१४ वा अधिवेशन होने जा रहा था उस समय अकथनीय कठिनाइयों का सामना 
करना पडा था। लेकिन उस समय तत्कालीन छेफ्टिनेण्ट-गवंनर सर एन्थोनी मैकडो- 
नलड ने उत सव का अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १६१६ में भी हुईं 
थी। युक्‍तप्रान्तीय सरकार के मत्रि-मण्डछ ने कांग्रेस की स्वागत-समिति को एक 
चेतावनी भेजी थी कि भाषणों मे किसी प्रकार के भी राजद्रोहात्मक भावों को न 
आने दिया जाय। काग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी वगाल-सरकार-द्वारा 


अध्याय २: संयुक्त कांग्रेस-१६१६ श्३७ 


उसी की एक नकल भेज दी गई थी। स्वागत-समिति ने इस अकारण तौहीन का मुह- 
तोड जवाब दे दिया था और सभापति ने उस पतन्न की कोई वकत नही की थी। श्रीमती 
वेसेण्ट तो ठीक इन्ही दिनो वरार और वम्बई की सरकारो से देश-निकाले की आज्ञा 
पा ही चुकी थी। इसलिए स्वभावत लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही आशकाये थी। छेकिन 
सर जैम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसीलिए 
कोई पेचीदगी पैदा नही हुईं। इतना ही नही, अधिकारीवर्गं-सहित सर जैम्स मेस्टन 
और उनकी धर्मंपत्नी काग्रेस मे पधारे थे। सभापति महोदय ने इनका जो स्वागत 
किया था उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था। 


कक के रु 
:३४- 


उत्तरदायी शासन की ओर--१६१७ 


भारतीय राजनीति के विकास में यहां का साम्प्रदाय्रिक मतमेंद सदैव एक 
वड़ा भारी रोड़ा रहा हैं। इसका जन्म तो वैसे वस्तुत: छाँर्ड मिन्‍्टो के जमाने में 
हुआ था। पर १६१७ में जब स्व-बासन की एक योजना तैयार की जाने को भी, 
उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियो में, किसी ऊपरी गक्ति के 
दवाव से नही बल्कि आपसी दौर पर, एक समझौता हो गया था। यह कागे जानेवाले 
राजनैतिक संघर्ष के लिए शुम चिन्ह था | १६१७ में जो राजनैतिक बान्दोलन चछाया 
गया था उसकी कल्पना स्पप्ट और भावना बुद्ध थी। १६१७ में सारे देश में बड़ी 
तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गईं थी। होमरूछ के लिए जो विराद 
आन्टोलन इस वर्ष हुआ वह भी बहुत ही छोकप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे 
जो चीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली वह था पुलिस का दमन। 


होमरूल आन्दोलन और दमन 

होमरूल की आवाज दे के सुदूर कानों तक फैछ गई और सर्वत्र होमरूल-लीगों 
की स्थापना हो गई थी। श्रीमती वेसेण्ट के हाथों में प्रेस की अव्ति खूब ही बढ़ी, 
यद्यपि प्रेस-एक्ट के अनुसार दमन-चक्र भी खूब ही चछा। ओर छॉड पेण्टलेण्ड की 
सरकार ने तो सरकारी आजा-पत्र नं ० ५५६ के अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनैतिक 
आन्दोलन में भाग छेने से रोक दिया था। उन्होने हिन्दू के सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा 
आयगर को भी बुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आव घंटे की मुलाकात में गवर्नर से 
साफ-साफ बातें करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे बता दिया था। 
छेकित श्रीमती वेसेण्ट से, जिनका न्यू इंडिया' नामक दैनिक और कामन-वि्् नामक 
साप्ताहिक पत्र निकलता था, प्रेत और पत्र के छिए २०,०००) की जमानत मांगी, 
गई, और वह जप्त भी कर छी गई। 

एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी मोर होमहल का खयाल दावानलछ 
की तरह सर्वन्न फैठ रहा था। 'होमरूछ-आन्दोलत की जक्ति”, श्रीमती वेसेप्ट के 
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१६१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति-पद से दिये गये भाषण के अनूसार , “स्त्रियों 
के उसमें एक बहुत बडी सस्या में भाग लेने, उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियो- 
चित अद्भुत वीरता दिखाने, कष्ट सहने और त्याग करने के कारण दसगुनी अधिक 
बढ गई थी। हमारी लीग के सबसे अच्छे रंगहूट और सबसे अच्छे रंगरूट बनानेवाली 
स्त्रिया ही थी। मदरास की स्त्रियों का दावा है कि जब आदमियों को जुलूस निकालने 
से रोक दिया गया तब उनके जुलूस सिकलें और मंदिरो में की गई उनकी प्रार्थना 
ने नजखनन्‍्दो को मुक्त कर दिया।” इस आन्दोलन की सफलता का एक बडा कारण 
यह भी था कि प्रारम्भ से ही भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान 
लिया गया था और उसीके अनुसार देश का प्रान्तीय-सगठन किया गया था। इस 
प्रकार से इस रूप में वह काग्रेस से भी आगे निकल गया और सच पूछिए तो काग्रेस के 
लिए उसने पूव्व-सूचक का काम किया था। 

१५ जून १६१७ को श्रीमती वेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहब को नजर- 
बन्दी का हुक्‍्स मिछा। उनको ६ स्थान वताये गये थे जिनमे से एक को उन्हे अपने 
रहने के लिए पसन्द कर लेना था। कोयम्वटूर और उटकमण्ड को इन छोगो ने 
पसन्द किया । अपने तीन नेताओो की नजरबन्दी के कारण होमरूछ-छीय और 
भी छोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्नाई भी बाद मे फौरन उसमे सम्मिलित हो गये । 
यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुक्म और खुफिया पुछिस की निगरानी होने 
पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतत्नता-पुर्वेक वरावर अपने पत्र 'न्यू-डडिया' के लिए लेख 
लिखती रही। 'कामन-विल”ः नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाछा। 
श्री पढरीनाथ काशीनाथ तैलंग यू इंडिया' के सम्पादक वनकर मदरास पहुँच गये। 
जितने दिन तक ये छोग नजरबन्द रहे उतने दिन तक होमरूल-आन्दोलन विद्युत 
गति से दिन-दूना रात-चौगुना वढा। देश में स्थिति वडी विकट हो गई थी। लेकिन 
इग्लैण्ड मे अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था। मि० माण्टेगु ने अपनी 
डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सवक निकाला : “शिव ने अपनी पत्नी के 
५२ टुकडे कर दिये थे परन्तु अन्त मे उन्हे पता चछा कि उनके एक नही ५२ पाव॑तियां 
मौजूद हे। वास्तव में यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती 
वेसेण्ट को नजरवन्द किया।” 

भारतवर्ष मे जब कि यह राजनैतिक तूफान उमड रहा था, छलण्डन मे एक 
शाही युद्ध-परिषद्‌ हो रही थी, जिसमे सारे उपनिवेशो के प्रतिनिधि भी उपस्थित 
थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा बीकानेर और सर सत्येन्द्रप्रसन्न 


१४० कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


सिंह इस्लैण्ड में भेजे गये थे। इन छोगो ने अपनी शान-वान और रग-ढग तथा शुद्ध 
उच्चारण से ऐसा रोव वहा जमाया कि इनका वहा खूब ही स्वागत हुआ, मान हुआ . 
और अखवारो ने भूरि-भूरि प्रशसा की । इसका असर यहा तक हुआ कि ब्रिठिश-कमिटी 
ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-सुधारों-सम्वन्धी प्रदन को हछ 
करने के लिए एक शिप्ट-मण्डल इग्लैण्ड बुलाया जाय, अपनी राय बदल दी और 
उसी समय इन्लैण्ड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव 
में ७ अप्रैल १६१७ को महासमिति की वैठक बुलाई गईं थी, इसलिए कि वह इग्लैण्ड 
भे एक शिष्ट-भण्डल' भेजने का और विलायत मे ही काग्रेस का अधिवेशन करने का 
आयोजन करे। इन महानुभावों को शिष्ट-मण्डल का सदस्य बनने के लिए कहा गया 
था---सुरेच्रनाथ वनर्जी, रासविहारी घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, मदनमोहन मालवीय, 
सर कृष्णचन्द्र गुप्त, राजा महमूदावाद, तेजवहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और 
सी० पी० रामस्वामी ऐयर। ब्रिटिश-कमिटी ने बवहुतेरा प्रयत्न किया कि भारत-मत्री 
मि० आस्टिन चैम्वरलेन भारत-विपयक सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना 
में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर लें, छेकिन वह दोनो में से एक भी 
करने को तैयार न थे। ८ मई १६१७ को इग्लेण्ड मे एक छोटी-सी परिपद्‌ हुईं। उस 
समय सर सत्येन्द्रप्सन्न सिंह भी वहा थे। इसी परिपद्‌ का वह निश्चय था, जिसके 
अनुसार भारत से शिष्ट-मण्डल भेजने की सलाह वापस ले छी गई थी। 

भारतवर्ष इस समय होमरूल के सम्वन्ध में नजरवन्द हुए लोगो को छुडाने 
के लिए सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १६१७ में महासमितति 
और मुस्लिम-लीग की कौसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गईं, जिसमें सबसे 
पहला जो प्रस्ताव पास हुआ वह था भारत के वृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने 
का। सर विलियम वेडरवर्न की सलाह के अनुसार एक छोटा-ता शिप्ट-मण्डल 
इश्लैण्ड भेजने का निवचय हुआ। उसके सदस्य थे--श्री जिन्नाह, भास्त्री, (यदि वह न 
जाये तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर), सप्रू और वजीरहसन। सत्याग्रह करने के प्रव्त 
पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटियो और मुस्लिम-लीग की कौसिल से 
प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्तत और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि 
से विचार करे, कि आया उनकी राय मे सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या 
नही ? इस विपय मे उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर कांग्रेस के प्रधानमत्री 
के पास भेज देने की वात भी प्रस्ताव मे थी। इस सम्मिलित बैठक ने वयाछू-सरकार 
की उस घाधलेवाजी के प्रति तीत्र विरोध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने 
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श्रीमती वेसेण्ट और मि० अरण्डेल व वाडिया के नजरबन्द होने के विरोध में डॉ० 
रासविहारी घोष के सभापतित्व में होनेवाछी एक सार्वजनिक सभा रोककर की 
थी। प्रस्ताव में यह आज्ञा प्रकट की गई थी कि “बंगाल के निवासी प्रत्येक कानूनी 
उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेगे।” एक बहुत ही थुक्‍क्तिपूर्ण वक्तव्य 
तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया 
गया था कि यहा भारतवर्प मे किस प्रकार लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदमियो-हवारा 
भेजे गये उस आवेदन-पत्र को बुरा-मलछा कहते हुए उसे “महान्‌ आपत्ति ढा देनेवाला 
प्रिवर्तन” कहा था, और किस प्रकार इस्लैण्ड मे लॉड सिडेनहम ने “भारत के 
खतरे” का भय दिखाकर और इस आवेदन-पत्र को “क्रान्तिकारी प्रस्ताव” कहकर 
इसकी निन्‍दा की थी एव दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके 
पीछे जमेंनी की साजिश' है। इसके बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये 
लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध मे सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गइती-पत्र 
भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह जीघ्र ही पजाव मे सर माइकल ओडायर 
और मदरास मे छॉड पेण्टलैण्ड के मुह से घोषणाओ के रूप में सुनाई देने छूगा। 
इन्होने छोगो को व्यर्थ की आश्ाये न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की घमकी 
दी। सर माइकल ओडायर ने तो यहा तक कह डाला था कि सुधार मागनेवाले दल 
ने जो शासन में परिवरतेन चाहे है वे ऋन्तिकारी और कानून और व्यवस्था उलट 
देनेवाले है। सरकार को जिस वात की सबसे अधिक चिढ थी वह यह कि एक ओर 
तो मिमछा और दिल्ली से जो गुप्त खरीते शासन-सुुधारो के सम्बन्ध में जा रहे थे 
उनसे पहले काग्रेस तथा लोग और कुछ कौसिल के सदस्यो की योजना और आवेदन- 
पत्र विछायत कैसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारो के गवर्नरों ने इस अदूरदर्शिता 
को नही देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि 
शासन-सुधार वहुत ही साधारण से दिये जायेंगे। लेकिन यदि वे अद्टूरदर्शी थे तो 
कम-से-कम इतना तो कहना ही पडेगा कि वे ईमानदार थे। हा तो उस वक्तव्य में 
नजरबन्दी का विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह 
पछाह दी थी कि (१) साम्राज्य-लरकार इस बात की घोषणा करे कि वह 
भारत मे शीघ्र ही ब्रिटिश-साआज्य की स्व-शासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) 
शासन-सुधारोी की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मंजूर करने 
के लिए फौरन ही आगे कदम वढायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये है 
उनको ज्ञीघ्र ही प्रकाशित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी। 


श्ड२ कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


सत्याग्रह के अस्ताव पर गआस्तों के मत 


३० जूलाई को भारत-मंत्री, प्रधान मंत्री तथा सर विलियम वेडरवर्न को 
इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा विक्ायत भेज दिया गया। इस बीच सत्याग्रह 
करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों ने गम्भीरतापुर्वक अग्रस्त 
और सितम्वर के महीनों में विचार किया। वरार की राय मे तो सत्याग्रह करना 
उचित था। पर वम्बई, बर्मा और पंजाव का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थगित 
रखा जाय, क्योंकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सम्भावना है। युक्‍त-आन्त ने 
“चर्तमान बवस्था में” सत्याग्रह करना अनुपयुक्त वताया। विहार की सम्मति में 
“ह्ोमरूछ के नजरबन्दो---मौलाना अवुलकछाम आजाद तथा अछी-भाइयो को छोडने 
के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए।” इस दी गई मियाद के बीच में 
विहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस मांग का वरू बढाने को तैयार था। 
यदि सरकार इसपर ध्यान न दे तो, विहार के सावंजनिक कार्यकर्त्ता स्वयं सत्याग्रह 
का प्रचार करते के लिए तैयार हो जायेंगे और उसके लिए हर प्रकार के वलिदान 
करेगे और मुसीवर्तें सहेगे। मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ अगस्त १९१७ 
को सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया। 

मदरास-मगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इसपर सबसे पहले 
हस्ताक्षर करनेवाला जो व्यवित था वह थे सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जोकि मदरास 
हाईकोर्ट के पेंशनयाफ्ता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इडिया होमरूल-लीग के 
अध्यक्ष थे उन्होने अपनी सर की उपाधि को श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों 
के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को 
भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिन्रा-सत्र 
पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक और निरभिमान देश-सेवक 
श्रीकस्तूरी रंगा आयंगर थे। 


माण्टेगु की घोषणा 
जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से वढ़ रहा था उसी समय मि० 
माण्ठेयु की घोषणा अकाशित हुईं, जिससे स्थिति में वहुत परिवर्तन हो गया। इसपर 
मदरास-आत्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया---““राजनैतिक परिस्थिति 
में जो परिवर्तन हुआ है उसे मद्देननर रखते हुए सत्याग्रह के प्रदत पर विचार करना 
आगे के लिए स्थगित किया जाय। इस वात की इत्तला महासमिति को दे दी जाय।” 


अध्याय ३ : उत्तरदायी शासन की ओर-१६५१७ १४३ 


वह बदली हुईं परिस्थिति कौन-सी थी, यत महायुद्ध के जमाने में मेसो- 
पोटामिया में युद्ध का प्रवन्ध अच्छा नही रहा। इसी सम्बन्ध में कामन-सभा से एक 
बडा ही महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमे मि० माण्टेगू ने सि० आस्टिन चैम्बर- 
लेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, वुरी तरह आडे हाथो इसलिए लिया कि मेसोपोटा- 
मिया मे भारत से प्रचुर-मात्रा मे सामग्री तथा सिपाही न पहुँचने के कारण ही गड- 
वबड हुई थी। इसीके परिणाम-स्वरूप मि० चैम्वरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 
और उनके स्थान पर मि० माण्टेगु भारत-मत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहब 
विलकुछ नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन 
फिर भी वह इससे पहले ४ वर्ष तक वरावर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १६१२ 
में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी कर चुके थे। मि० वोनर छा का एक कडा भाषण हुआ 
था, जिसमे उन्होने बताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलककत्ते से दिल्‍ली हटाने 
और वरग-भग के निर्णय को रद कर देने मे खरे भी अधिक हुआ है और सरकार की 
प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचा है। इसके उत्तर में मि० माण्टेगू ने भारत के प्रति वहुत 
सहानूभूतिपूर्ण भाषण दिया था। मि० माण्ठेंगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, 
भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बडी विजय समझी। छोगो की आशा के मुताबिक, 
मत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय वाद २० अगस्त को भत्रि-मण्डल की 
थोर से, मि० भाण्टेंगु ने निम्नलिखित घोषणा की, जिसमे ब्रिटिश-नीति का अन्तिम 
ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना बताया गया था -- 

सम्राटू-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः: सहमत 
है, कि भारतीय-शासन के प्रत्येक विभाग मे भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढे 
और उत्तरदायी शासनप्रणाली का धीरे-धीरें विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक 
प्रगति करते हुए स्व-गासन-प्रणाली भारत मे स्थापित हो और वह ब्रिठिश-साम्राज्य 
के एक अग के रूप मे रहे। उन्होने यह तय कर लिया है कि इस दिल्ा मे, जितना 
शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढाया जाय।” 

“में इतना और कहूँगा”, मि० माण्ठेगु ने कहा, “इस नीति में प्रगति ऋमश- 
ही अर्थात्‌ सीढी-दर-सीढी होगी। ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके 
ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, कब और कितना कदम आगे 
बढाना चाहिए, इस वात के निर्णायक होगे। थे एक तो उर्न लोगो के सहयोग को 
देखकर ही आगे बढाने का निश्चय करेगे जिन्हे कि इस तरह सेवा का नया अवसर 
मिछेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होने अपनी जिम्मेदारी को 
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ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता है। 
पार्लमेण्ट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होगे उनपर सावेजनिक रूप में वादविवाद करने 
के लिए पर्याप्त समय दिया जायगा।” 
है लोगो के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होने उस 
जातिगत प्रतिवन्‍्ध को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च 
पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होने यह भी घोषित किया कि वह भारत 
आवेगे और वाइसराय से परामर्दा करेगे, एव भारत के स्वराज्य की ओर बढने में जो 
समुदाय दिलचस्पी रखते होगे उन सबसे भी बातें करेगे। २० अगस्त की घोषणा हो 
चुकी थी और नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्बर 
को मुक्त कर दिये गये थे। 


कांग्रेस का आवेदन-पत्र 

६ अवतूवर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्छिम-छीग की कौसिछ 
की एक सम्मिलित वैठक फिर हुईं। इसपर कसरत रायन्‍्यह ठहरी कि सत्याग्रह न 
किया जाय। श्रीमती वेसेण्ट स्वय सत्याग्रह करने के विरुद्ध थी। इससे एक प्रभावकारी 
कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुकों मे बडी निराशा फैछी। सम्मिलित _ 
बैठक ने सत्याग्रह करने की वात तय करने के स्थान पर वाइसराय तथा भारत-मत्री 
के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की वात तय की । इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल 
के हाथ काग्रेस-छीग-योजना के समर्थन मे एक युक्ति-सगत आवेदन-पत्र भी भेजने" 
की वात तय हुईं। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियो की एक कमिटी नियुक्त की गई। 
श्री० सी० वाई० चिन्तामणि उसके मत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्रन और 
एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डर आवेदन-पत्र के साथ छॉर्ड चेम्सफोर्ड 
और मि० माण्टेगु से नवम्बर १६१७ में मिला। उस आवेदन-पत्र का मुख्य अब 
निम्नलिखित है “-- 

“हर समय और हर परिस्थिति में केवछ अधीन-देश की अवस्था वहा के 
लोगो के स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली होती है। खासकर उन छोगो को, जो काग्रेस 
के शब्दो में एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हे और जिन्होंने शासन तथा 
व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया है। जबकि एक और 
अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षो से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा हो गई 
है जिसके कारण यहा के निवासी इस वात पर वल-ूर्वक जोर दे रहे है कि उनके देश 
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को साम्राज्य के अन्य उपनिवेज्ञों की श्रेणी मे रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट 
हो गया है कि अन्य उपनिवेशो की भविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामछो मे एक 
जोरदार आवाज होगी। अब वे वाल्यावस्था मे नही है; बल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ 
बराबरी का समझा जाता है। जब पाच स्वतत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक 
समूह वन गये है । अगर, जैसा कि कुछ लेखको की राय है, एक पार्लंमेण्ट और (या) 
साज्नाज्य की एक कौसिल बनाई जाय और उसमे सयुकत-राज्य तथा उपनिवेशों के 
प्रतिनिधि हो और अगर सारे साम्राज्य के मामलो को येही या यह कौंसिक तय किया 
करें, और मौजूदा कामन-सभा और लॉडं-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय 
किया करे, तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-सक्थ उपनिवेक्षो का भी 
शासन हो जायगा। अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवततन होने जा रहा 
हो तो भारतवासी उसका बडी दृढता से विरोध करेगे। और अगर उपनिवेज्ञो का 
रुख भारत और भारतीयों की ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गुजाइश ही न 
हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को बढाने के लिए कभी तैयार न 
होगे। भारतवासियो के दृष्टि-कोण से अनिवाय॑ हर्त केवछ यही हो सकती है कि 
यदि साआज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कौसिल और 
(या) पाछंमेण्ट मे प्रतिनिधित्व अवद्य हो। चुने हुए सदस्यो की वही कसौटी रक्खी 
जाय जो उपनिवेश्ो पर लागू हो। 


कांग्रेसी हलचलें 

इस बीच से काग्रेसवाले खामोश नही बैठे थे। वे काग्रेस-छीग-योजना के 
लिए छोगो के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी 
नजरबन्‍्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती बेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही वार 
मिलने के लिए समय मागा, लेकिन उन्हे नही दिया गया। छॉड चेम्सफो्ड श्रीमती 
वेसेप्ट को दर ही रखना चाहते थे। मि० साण्ठेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई 
भादर-भाव भ्रदर्शित नही किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होने सत्याग्रह से अपनी 
अलह॒दगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगस्य ही रहा है। 

१६१७ के अन्त के महीनो मे भारत के राजनैतिक वातावरण मे माण्ट-फोर्ड 
ही माण्ट-फोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेयु और छॉड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो 
रहा था। इनसे विभिन्न स्थानों पर शिष्ट-मण्डर मिलते थे और ये छोगो से हर जगह 
मिछते थे। श्रीमती वेसेण्ट ने १६१७ के अन्त मे, मि० माण्टेगु से भेट कर छेने के 
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पण्चातू, अपने कुछ मित्रों से कहा था, हमें मि० माण्टेगू का साथ देना चाहिए।” 
नरम-दल वालो ने श्रीमती वेसेण्ट के इन शब्दो की दुह्मई प्रत्येक स्थान पर दी । 
जाहिर है कि मि० भाण्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परस्पर-विरोधी हित' 
रखनेंवाले दर्कों से परामर्श करें और पार्लमेण्ट में पेंग करने के लिए एक मसबिदा 
तैयार करें। इनमें से पहला काम तो छखनऊ में १६१६ में हिन्दृ-मुस्छिम समझौते 
ने पहले ही कर दिया था और उसे मि० भाप्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मान भी छिया था। 
लेकिन धुसरी वात के सम्बन्ध में जो असलियत है वह तो वहुत से छोगों के छिए एक 
बिलकुल ही नवीन बात होगी। वह यह कि मास्टेयु-चेम्सफोर्ड की यह सारी थोजना 
विस्तृत-रूप से मार्च १६१६ में ही तैयार हो गई थी। वात यह थी कि लॉई चेन्सफोर्ड 
को वाइसराय नियुक्‍त करने का जब हुक्म पहुँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरि- 
यल फौज में मेजर थे। मार्च १६१६ में जब वह इंग्लैण्ड पहुंचे तो उन्हें तैयार की हुई 
यह सारी योजना दिखाई गई, जिसके साथ ही उनका नाम जोड़ा जावेवाछा था। 
इसका पता हमें १९३४ में जाकर छगा। इसमें सन्देह नहीं कि मि० माण्देनू श्रीमती 
वेसेग्ट, लोकमान्य तिलक और गांवीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी गतें 
सुनीं। लेकिन असलियत में मि० माण्टेगु ने अपनी भारत्तन्यात्रा में जो कुछ कि 
बह तो यह छांट लेना था कि भावी भासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सबस्य और एड- 
बोकेट-जनरल कौन-कौन बनाने छायक है। वह उन आदमियों के सम्बन्ध में निश्चित 
होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत करते। इसकी प्रतिब्दति 
उप्र सामूहिक ध्वत्रि के पीछे सुनाई पड़ती थी जिसे हम सुनते थे। वह यह कि हमें 
मि० माण्ठेगू का साथ देता चाहिए !” 

१६१७ के इस काल में जब श्रीमती वेसेग्ठ का होमरूछ-आत्दोलन उद्चति 
के शिखर पर पहुँच गया था, गांवीजी अपने कुछ चूने हुए सहयोगियों के साव--- 
जैसे राजेन्द्र वावू, वृजकिशोर वावू, गोरख बाबू, अनुग्रह वावू (विहार) से और 
अध्यापक कुृपछानी तथा भारत-सेवक-समिति के डॉ० देव को छेकर--विहार में 
निलहे गोरो के प्रति वहां के किसानों की जो भिकायतें थी, उनकी जांच कर रहे 
थे। पुरे ६ मास तक बह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने सव साथिगे 
को भी अलग रबखा। 

गांघीजी नें, जो अपनी जादू-मरी घत्ति का परिचय चम्पार में दे चुके 
थे, एक वहुत ही सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्‍्ला कि कांग्रेच-छीय-योजना देग 
की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय, छोगों को उत्ते समझाया जाय और उसमें 
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शासन-सुधारो की जो योजना है उसके पक्ष मे छोगो के हस्ताक्षर कराये जायें। इस 
प्रस्ताव को ज्यो ही कार्य-रूप मे छाया गया त्योही देग ने काग्रेस की शासन-सुधार- 
योजना का स्वागत किया। यहा तक कि १६१७ के अत तक दस छाख से ऊपर लोगो 
ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-व्यापी सगठन, कांग्रेस की ओर से .सम्भवत- पहला 
ही प्रयत्न था। लेकिन स्व-शासन के सम्बन्ध मे देश को सगठित करने का इससे पहले 
भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इग्लैण्ड मे धन भी एकत्र 
किया गया था। १६१५७५की बम्बई काग्रेस के अधिवेशन मे, जिसके सभापति 
सर सत्येन्द्रम्सन्न सिंह थे, महासमिति ने यह तय किया था कि काग्रेस के लिए 
एक स्थायी कोप एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई 
थी। परन्तु इस दिश्या में कोई सक्रिय कार्रवाई नही हुईं। १८८६ मे इस दिशा मे एक 
वार कोशिश और हुई थी। ५० हजार रुपया इसलिए मजूर किया गया+था कि इतनी 
रकम एकत्र करके काग्रेस के स्थायी कोष का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस रकम 
में से केवल ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल बैक में जमा कर दिया 
गया था। १८९० वाली वम्बई की उथल-पुथल मे इस बेक का दिवारा निकल गया 
और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई। 


१९१७ की कांग्रेस 

श्रीमती वेसेण्ट का कांग्रेस के सभानेत्रीनद से दिया गया भाषण, भारत के 
स्व-शासन पर, परिश्रम-पुर्वेक लिखा गया एक सुन्दर निवन्ध है। सेना और भारत की 
व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णत. प्रकाश डाला गया है। उसमें 
जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वहुत-सी सामग्री है। उन्होने 
वस्तुत १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे विक की माग पेश की थी जिसके 
अनुसार “भारत को ब्रिटिश उपनिवेशो के समान स्वराज्य दे दिया जाय। वह भी: 
१६२३ तक, या अधिक-से-अधिक १९२८ तक। बीच के पाच या दस वर्ष अंग्रेजो के 
हाथो से सरकार के भारतीय हाथो में आने में रगे। और अग्रेजो से भारत का वही 
सम्बन्ध वना रहे जो अन्य उपनिवेशो के साथ है।” श्रीमती वेसेण्ट के सभानेतुत्व में 
काग्रेस तीन दिन का कोई मेला हो कर नही रह गया था। उसमे रोजमर्स जिम्मेदारी 
के साथ काम करने की वात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती वेसेण्ट ही 
काग्रेस की सर्वप्रथम सभानेत्री कही जा सकती है जिन्होने सारू-भर तक अपने पद की 
जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नही था, परन्तु काग्रेस 
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के अवतक के इतिहास में किसी सभापति ने उसपर अमल किया नही था। कलकत्ते 
के अधिवेशन मे, ४,६६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे। 

१६१७ की काग्रेस के इस कछकत्तेवाले अधिवेशन में जो भ्रस्ताव पास हुए 
वे भी कुछ को छोडकर पहले-के-से साचे मे ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई 
नौरोजी और कलकत्ते के ए० रसूल की मृत्यु पर शोक-अस्ताव और सआट के प्रति 
भारत की राजभक्त के प्रस्ताव पास होने के वाद मि० भाण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव 
पास हुआ। मौलाना मुहम्मदमछली और शौकतअली के, जो कि अक्तूबर १६१४ से 
नजरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा, 
भारतीयों को उचित सैनिक-शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भाति जोर देते 
हुए इस विषय मे उनके साथ न्याय किये जाने की माग की और जातिनगत भेद-भाव 
मिटाकर भारतीयों को सेना मे कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गईं थी 
उसपर सन्‍्तोष प्रकट करते हुए € भारतीयो को सेना मे कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट 
की और इस बात की आशा प्रकट की कि अधिक संख्या में भारतीयों को कमीगन देने 
की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी। इस वात पर जोर दिया गया कि उनकी तनख्वाह 
, आवि में वृद्धि की जाय। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा (१) १६१० के प्रेस-एक्‍्ट-द्वारा 
शासको को बहुत विस्तृत और निरकृश सत्ता दिये जाने, (२) जआस्से-एक्ट, (३) 
उपनिवेशो में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार और उनकी असुविधायों 
के प्रति अपने विरोध को दोहराया। काग्रेस ने कुली-अथा को पूर्णरूप से उठा देने 
के लिए माग पेश की। एक पालंमेग्टरी कमीश्षन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो 
कि लिखते, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्रता के दमन के,लिए विशेष 
प्रकार के कानूनो तथा इसी प्रकार के कार्यो के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून 
के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करें। १० दिसम्बर को सरकार ने रौहट-कमीशन 
की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक अ्रस्ताव-द्वारा इसलिए 
निन्‍दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था 
करना था, छोगो के कष्ट दूर करना नही। काग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को 
बगालल्‍ के क्रान्तिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिक्त 
जाती थी। इसी प्रस्ताव में काग्रेस ने १८१८ के रेग्युलेशन ३ और भारत-रक्षा-कानून 
के विस्तृत तौर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता और भय प्रकट किया और इन कानूनों 
के आख मीचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो असन्तोप फैला हुआ था उसको 
महनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर देने की प्रार्थना की। 
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एक प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने, अर्जुनलालजी सेठी के प्राण बचाने के लिए, जो कि 
धामिक कारणो से वेलूर-जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार से वीच में 
पड़कर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में भारतीयों 
के प्रबन्ध मे, भारतीय-वालचर-मण्डल स्थापति करने की सिफारिश की। मुख्य 
प्रस्ताव स्वराज्य के सम्वन्ध मे था, जो इस प्रकार है :-- 

“सुम्राद्‌ के भारत-मन्नी ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया 
है कि उसका उद्देश भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है---इसपर यह काग्रेस 
कृतज्ञता-पूर्वक सन्‍्तोष प्रकट करती है। 

“यह काग्रेस इस वात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में 
स्व-शासन की स्थापना का विधान करनेवाल्ा एक पाल्मेण्टरी कानून वने और उसमें 
बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मिल जाय। 

“इस काग्रेस की यह दृढ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना 
कानून के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।” 

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस मे पसि हुआ वह था आमन्ध्र-प्रान्त को 
एक पृथक काग्रेस प्रान्त बनाने के सम्बन्ध मे | इस विपय में इतना बता देना जरूरी 
है कि १६१३ से छेकर १६१५ की काग्रेस तक आन्ध्र में इस सम्बन्ध मे एक राष्ट्रीय 
या यों कहे कि उप-राप्ट्रीय आन्दोलन वरावर चलता रहा था। आन्दोलन की 
बुनियाद यह थी कि आन्धत्रवाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से प्रान्तो का पुन.निर्माण 
किया जाय। वास्तव में इसका वीज तो तवसे वोया गया जब से कि १८९४ मे श्री 
महेशनारायण ने बंगाल से विहार को पृथक्‌ कराने का प्रयल किया था। १६९०८ में 
कांग्रेस ने विहार को एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया। २५ अगस्त १६११ को आन्तीय 
स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलायत गया 
था, उसमें भी यह सिद्धान्त मान्य किया गया था और उसी का यह फल था कि विहार 
वगाल से अछकग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सत्र छोगो का दुंढ विद्वास था 
कि भान्तीय स्व॒राज्ये को सफल बनाने के छिए, शासन और शिक्षा दोनो का माध्यम 

उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चितरूप,से माना जाता था कि स्थानीय-शासन के 
सस्वन्ध से ब्रिटिश शासन को जो असफलता मिली है, उसका कारण यह है कि 
ब्रिटिश भारत मे प्रान्तो का विभाजन न तो वुद्धिपूर्वक किया गया है, न जातियो के 
निवास को ध्यान में रख कर किया गया है, वल्कि जैसे-जैसे इलाका हाथ आता ग्रया 
वैसे-वैसे प्रान्त वनाते चले गये। १६१४५ में काग्रेस इस प्रदन पर विचार करने के लिए 
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तैयार न थी। लेकिव १६१६ की आत्प्र-प्रान्तीय परिषद्‌ ने इस प्रदन पर बहुत जोर 
दिया, और ८ अप्रैल १९१७ को महासमिति से जिसके पास निर्णय के लिए १६१६ 
की लखनऊ-काग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था, मदरास तथा बम्वई की प्रान्तीय 
काग्रेस कमिटियो से पूर्ण परामर्श करके, इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और 
निश्चय किया कि “मदरास प्रान्त के तेलूगू भाषा बोलनेवाले जिलो का एक पृथक्‌ 
प्रात्त बवा दिया जाय।” इसके बाद सन्त और उसके बाद करनाटक का भी नम्बर 
आया। इस विषय पर १६१७ की कलकत्ता-काग्रेस की विषय-समिति में बडी गरमा- 
गरम बहस हुईं। गाधीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चाछू हो जाने तक 
इस मामले मे ठहरे रहे। लेकिन लोकमान्य तिरक ने इस बात को अनुभव किया कि 
वास्तविक प्रान्तीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रान्तो का निर्माण करना 
अत्यन्त आवष्यक है। कलकत्ता-काग्रेस की सभानेंत्री श्रीमती बेसेण्ट ने भी इसका 
खूब विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रो ने भी वहुत जोर से 
मुखालिफत की । इस विषय पर बहस करते-करते दो घण्टे बीत गये। अन्त में रात 
के १०॥ बजे आन्त्र का पृथक्‌ प्रान्त बनाना तय हो गया। ६ अक्तूबर १६१७ को 
महासमिति ने सिन्‍्ध को भी पृथक्‌ प्रा्त मान लिया। उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया था, नागपुर-काग्रेस के बाद, प्रान्तो के पुर्ननिर्माण मे, उसीके अनुसार 
काम किया गया। इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ प्रान्त हे जब कि ब्रिटिश- 
सरकार के केवल € प्रान्त ही है। 


राष्ट्रीय कण्डा , 

कलकत्ते में श्रीमती बेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेक्रेटरी बनाने 
की बड़ी इच्छुक थी। इसलिए काग्रेस-विधान मे सशोधन करके वह तीन मत्रियों की 
नियुक्ति पर जोर देती थी। यह बात स्वीकार कर ली गई जऔर श्री सुव्वराव पन्तुलु 
ने, जो कि मन्री चुने जा चुके थे, तुरन्त ही अपना त्याग्रपत्र दे दिया। श्रीमती वेसेण्ट 
के सभापतित्व मे, कऊकत्ता-कांग्रेस में, होमरूल-छीग और काग्रेंस एक-दूसरे के वहुत 
ही निकट आ गई। कलकत्ता की काग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि उसमे पहली वार 
राष्ट्रीय झण्डे का सवार बाजान्ता उठाया गया था। वास्तव में होमरूल-छीग तो पहले 
ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे छोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक 
कमिटी नियुक्त की गईं जिसके सुपुददें यह काम किया गया कि वह झण्डे का वमूना निश्चित 
करे! अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भी उस कमिटी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी 
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नही हुईं। अन्त में होमरूल का झण्डा ही कांग्रेस का झण्डा वन गया। वाद में उसमें 
चरखा और जोड़ दिया गया था। वह १६३१ तक रहा, फिर झण्डा-कमिटी ने उसमें 
लाल रंग की जगह केसरिया रग कर दिया। 


् 


माण्टेगु-चेम्सफोड-योजना-१६ १८ 


महासमिति को बैठकें 


१६१७ की काग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर की 
महासमिति की पहली वैठक में, काग्रेस के लिए स्थाई कोप जमा करने के प्रदन पर 
विचार किया गया, और प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो से अनुरोध किया गया कि वे भारत 
और द्लैण्ड मे शिक्षा और प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना 
दें। इसके बाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने मे ही व्यतीत हुए। विशेषकर 
मदरास में तो छाखो नोटिस छप्वाकर वितरण कराये गये, जिनमें कांग्रेस-छीग- 
योजना पर प्रकाश डाला गया था। और जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुँचे 
उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, € छाख व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर कराके दिये गये। 

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में २३ फरवरी १९१५ में हुईं। उसमे 
सर विलियम वेडरबने की मृत्यु पर शोक-अ्रस्ताव पास करने के पश्चात्‌ वाइसराय के 
पास एक शिष्ट-अण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे 
कि लोकमान्य तितक और विपिनचन्द्र पाल के दिल्ली और पजाब मे प्रवेश करने 
पर जो प्रतिबन्ध छगा दिया है उसे मंसूख कर दें। शिष्ट-मण्डल वाइसराय से 
मिला, छेकित निरर्थेक। छॉड्ड चेंम्सफो्ड और मि० माण्टेगु शासन-सुधारो-सम्बन्धी 
अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासमिति ने यह निईुचय किया 
था कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही ठलल्ननऊ या इलाहाबाद में काग्रेस का विशेष 
अधिवेशन बुराया जाय। उसने इग्लैण्ड को एक शिष्टन्मण्डल भेजना भी तय 
किया था। 

हे मई १६१८ को महासमिति की तीसरी वैठक हुई। उसमें सीछोन (छंका) 
ओऔर जिन्नाल्टर से दोनो होमरूल-लीग के शिप्ट-मण्डलों को, जो इंस्लैण्ड की जा रहे 
थे, चापस लौटा देने पर सरकार का खूब विरोध किया गया। कमिटी ने इस बात पर 
जोर दिया कि यह अधिकारपूर्ण घोषणा कर दी जाय कि लड़ाई खतम होने पर भारत 
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को उत्तरदायी शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी 
युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नही बढेगे। 

१६१८ के प्रथम पाच मास में श्रीमती बेसेण्ट नें अथक परिश्रम किया। 
श्रीमती मारगरेट कजिन्स और श्रीमती डोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती बेसेण्ट को 
पत्र लिखकर, काग्रेस-लीग-योजना मे, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध 
किया था इग्लैण्ड से मि० जोन स्कर ने उन्हे लिखा था कि कांग्रेस, जून १६९१८ मे 
होनेवाली मजदूर-परिषद्‌ को निमंत्रण दे कि वह अपने भाईचारे के नाते १६९१८ की 
काग्रेस मे अपने प्रतिनिधि भेजे। महासमित्ति ने ऐसा ही किया था। यह विचार छोगो 
को तथा सस्थाओ को पसन्द आया और फैलने लगा। और यह प्रजासत्तात्मक सस्थाओं 
के लिए उपयुक्त भी था। “दोनो होमरूल-लीगो ने, दूसरे मास से ही, मि० बैपटिस्टा 
को, भाईचारे के नाते, अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिषद्‌ में भेजा” श्रीमती 
बेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये भाषण मे कहा, “और मेजर ग्राहम पोल उनकी 
तरफ से हमारे यहा आ रहे है ।” वह ब्रिटेन और भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की 
दृढ पक्षपाती थी। इसमे कोई सन्देह नही कि उनकी कल्पना उन दिनो से होमरूल से, 
जैसा कि उसका अर्थ उन दिनो लिया जाता था, आगे नही बढ सकी, यद्यपि १९२६ 
के उपनिवेशो के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम था और निद्चित- 
रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेश्ो से तो कदापि नही की जा सकती। कुछ भी 
हो, श्रीमती बेसेण्ट भीघ्र ही इस बात को महसस करने छगी कि उनकी विचार-घारा 
का मेल न तो सरकार के साथ ही खाता है और न जनता के साथ ही। सरकार उनकी 
उमग्रता को पसन्द नही करती थी और जनता उनके पिछडेपन को। बम्बई की विशेष 
कांग्रेस के समय (सितम्वर १६१८) उनके बहुतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत वडा 
प्रभाव था, लेकिन दिल्‍्ली-काग्रेस मे (दिसम्बर १६१८) वह बहुत पिछड गई थी। 


दिल्ली में युछ्धपरिषद्‌ 
भारत-रक्षा-कानून का दौर देश में सर्वत्र बडे जोर के साथ चछ रहा था। 
१६१७ में ही छोकमान्य तिछक और विपिनचन्द्र पाछ के खिलाफ दिल्ली और पजाव 
से देश-निकाले की आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह लोकप्रिय आन्दोलन दमन के 
इन चक्री से भी नही दबाया जा सका। जब वम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्वन्ध में 
नेताओ की एक सभा की तो छोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के प्रइन को छेडा, छेकिन 
उन्‍हें दो मिन॒ट से अधिक नही बोलने दिया गया। जब वाइसराय ने दिल्ली मे एक सभा 
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की तो गाधीजी उसमे उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होने उसमें सम्मिलित होने से इन्कार 
कर दिया था--क्योकि एक तो लोकमात्य और श्रीमती वेसेण्ट को उसमे आमचित नही 
किया गया था, भौर दूसरे ब्रिटेन गुप्त सधि करके कृस्तुन्तुनिया रूस को देने जा रहा 
था। वह इस विषय मे लॉड चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होने गांधीजी को विध्वास 
दिलाया कि यह समाचार स्वार्थी लोगो का (रूस का) फैलाया हुआ है। गाघीजी से 
उन्होने कहा कि फिर ऐसे समय में जबकि युद्ध चछ रहा हो, ऐसा प्रइन न तो उठ ही. 
सकता हैं और न उसपर विचार ही किया जा सकता है। इस वातचीत का फल यह 
हुआ कि गाधीजी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। उन्होंने छोक- 
मान्य को दिल्‍ली आने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमत्रण नही था। 
लेकिन दिल्‍ली तो वह स्थान था जहा से लोकमान्य के लिए देश-निकाले की आज्ञा हो 
चूकी थी। उन्होने कहा कि जबतक यह आज्ञा मंसूख न हो जाय तबतक में दिल्‍ली नही 
आ सकता। लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की ज्ञान जो विगड़ जाती । 

अगस्त १९१८ में छोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा प्राप्त किये विना 
व्याख्यान देने की मनाही का नोटिस मिल्ता। एक सप्ताह पूर्वे लोकमान्य युद्ध के लिए 
रंगरूट भर्ती करने मे छगे हुए थे और अपनी सदिच्छा के प्रमाण स्वरूप उन्होनें ५० 
हजार का एक चेक गांधीजी के पास भेजकर आश्वासन दिया था कि यदि गाघीजी 
सरकार से ऐसा वादा कराले कि भारतीयो को सेना में कमीशन मिलने छगेगा तो वह 
महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गाधीजी का मत यह था कि सहायता सौदे के 
रूप से नहीं दी जानी चाहिए। अत. उन्होंने छोकमान्य का चेक छौटा दिया था। 
१६१७-१८ में कांग्रेस छोकमान्य तिरकक से सशंक रहती थी। नौकरञाही तो मनिदिचत- 
रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती वेसेण्ट ही उनका साथ दे 
रही थी। 


मास्टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
जून १६१८ मे माण्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। साहित्यिक दृष्टि 
से वह ऊँचे दरजे की चीज थी। यह्‌ ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा तैयार किये गये राज- 
नैतिक लेखो के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। 
उसमे सुधारो के मार्ग की रुकावटों का वडी स्पष्ठता के साथ वर्णन किया गया था और 
फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिएँ! रिपोर्ट के पक्ष में एक 
और वात भी थी। देश की दो महान्‌ संस्थाओं नें मिलकर जिस योजना को तैयार किया 
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था उसमे अपरिवतंनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी जासन 
की एक बड़ी ही आकर्षक-योजना थी, जिसमे मत्रि-मडल बदला जा सकता था। 
भत्रि-मडल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौसिल के मतो पर निर्भर करती थी। 
यह ठीक ब्रिटिश नमूने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के छोगो को और 
चाहिए ही क्या था ? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियो की राय मे, कौसिले भारतीय 
राजनीतिज्ञों के लिए ताठीमगाह त रहकर सावंजनिक न्यायारूय हो जाती थी, जहाँ 
कि मन्तीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पडती और अपने 
साथी-सदस्यो की राय पर उनका भाग्य अवरूम्वित रहता। इसलिए कितने ही 
भारतीय इसके भुलावे में आा गये और इसकी तारीफो के पुल वाघने छंगें। पछडा 
काग्रेस-योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु 
की डायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती वेसेण्ट ने इस वात का वादा 
किया था कि सर छशकरन्‌ नायर जो कुछ स्वीकार कर छेगे वह उन्हें भी मान्य होगा। 
और सर शकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर 
के सम्बन्ध मे मि० माण्ठेगू कहते है---' मैने स्पप्ट-हूप से उनसे पूछा कि वह क्या चाहते 
है? वह शास्त्रीजी की चार कसौटिया मानते है। मुझे भय है कि वह कमी समय-समय 
पर होनेवाली जाच-पड़ताल को पसन्द न करेगे। जो कुछ वह चाहते है वह है एक 
मीयाद का मुकरर हो जाना। छेकिन इस मीयाद के मानी उससे कही अधिक है जो 
समझे जाते है।” इसके वाद श्री एस० श्रीनिवास आयगर का जिक है, “उन्होने मुझे 
विश्वास दिलाया कि वास्तव में छोग पूरी काग्रेस-छीग-योजना की स्वीकृति की आशा 
नही रखते हे। फिर भी यदि छोगो को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास 
की गुजायश है तो वे विशेष परवा न करेगे।” उनका कहना है कि करटिस की योजना 
सबसे अच्छी हूँ। श्रीनिवास आयगर के साथ न्याय करने के लिए हमे यहा यह 
बता देना जरूरी है कि उस समय वह काग्रेसी नही थे। इन वयानो के वाद हमें 
पमि० माण्टेगु-द्वारा यह जानने की कोई विज्येप आवश्यकता नही है कि सीतलवाड, 
चन्दावरकर और रहीमतुल्छा ने सरक्षणो की योजना” का समर्थन किया था। 

एक ओर यह था तो दूसरी ओर राप्ट्रीय विचार के छोयो ने मि० माण्ठेगु 
के दिमाग में अपनी माग के विपय में किसी भी सदेह की गुंजाइण नहीं रहने दी। 
*मोतीछाक नेहरू सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि उन्हे वीस वर्ष मे उत्तरदायी श्ासन-प्रणाली 
दे दी जाय।” (पृष्ठ ६२) “चितरजन दास को पहले ही से निश्चय था कि हँध 
शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी। वह ४ वर्ष के भीतर वास्तविक उत्तरदायी 
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गान चाहते थे और उसका वादा उसी समय चाहते थे।” (पृष्ठ ६१) मि० मास्टेयू 
ने सुरेन्दरनाय बनर्जी को पटा लिया था। 

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगो का यह आमतौर पर विव्वास था कि उसका 
अधिकाण मजमून सर (वाद को छा) जैम्स मेस्टन और मि० (वाद को चर) सैरिस 
ने तैयार किया था और छायनक करटिस नें इस कार्य में उतकी मदद की थी। मि० 
करटिस राउन्ड टेवलवालो में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अव्ययन की बोर विद्येप थी। 
बह साम्राज्य की सेवा के छिए” अनेक देशो का अ्मण करते रहते थे। भारतीय 
गासन-सुवारी के सम्बन्ध में इन्होने एक पत्र लिखा था। वह गलती से कही-का-कही 
जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह वॉस्त्रे किक 
वया लीडर में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य ने नोौकरणाही क्री 
चालह्वाजियों का भण्डाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सादा अधिकारी 
जगत्‌ राष्ट्रीय विचारवालों के विरुद्ध कोच से उबछ पड़ा। 


कांम्ेस का विशेष अधिवेशन 

माग्ट-फोई रिपोर्ट के प्रकाबित होते ही, इस वात पर भिन्न-भिन्न नेताओं में 
तेजी से चर्चा होने छगी कि इसके विपय में हमें कया करना चाहिए। ऐसी दकण्षा में 
यह तो जाहिर ही हूँ कि महासमिति ने कांग्रेस के विशेष अधिवेंगन को बुलाने का जो 
निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुन्यया जाना छाजिमी थी। न्टेकिन बह बात 
अनुभव की जाने रूगी कि छलनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुवत स्थान न रहेंगे। 
अतः वम्बई में कांग्रेस का विणेष अधिवेशन करना तय हुआ ओर थोडे ही समय में यारी 
तैयारी की गई। कांग्रेसवालो में वड़ा तीत्र मतमेद हो गया था। बेसे कोई भी हलक 
थोजना से सन्त्रुप्ट नही था। ल्टेकिन हां, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर 
था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उम्र था, उसे विछकूछ ही अस्वीकार 
कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा। कांग्रेस का अविवेशन 
२६ अगस्त १९१८ को हुआ। श्री हसन इमाम सभापति थे। कांग्रेस में उपस्बिति खूब 
श्री। ३,८४५ पअतिनिधियों ने भाग छिया था। श्री विट्वलभाई पटेल स्वायत्-समित्ति 
के समायपति थे। ढीवथा वाचा, युरेल्दनाथ ह्वर्जी, भूपेद्रताथ वसु और बम्विकाचरण 
मूजुमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारयी बाये ही नहीं थे। चार दिन के बाद-विवाद 
के पव्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के आवारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन 
किया और इस वात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत 
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स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नही हो सकती। माण्टेगु-योजना की उसने विस्तारपूर्वक 
आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य 
है। माण्टेगु-रिपोर्ट से इसके खिलाफ जो वात कही गई थी उसका प्रतिवाद किया। 
का्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनो शासनो में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर 
जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहा उत्तरदायी 
शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य-प्रारम्भ होना चाहिए---और जबतक 
इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तो की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने 
का विचार है उनका कया असर होता हैं तवतक आवद्यक वातो में भारत-सरकार 
का अधिकार अक्षूण्ण रहे। साथ ही काग्रेस ने यह माचा कि जिन वातो से झ्ान्ति और 
देध-रक्षा का प्रत्यक्ष-रूप से संचच होगा उनमे भारत-सरकार को इन अपवादो के साथ 
पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानूनन मुकदमा 
चलाये बिना (संम्नाद्‌ की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतत्रता, जान या संम्पत्ति 
नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या वोलने या सभाओ में सम्मिलित होने की 
स्वतत्रता छीनी जायगी, (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान छाइसेन्स खरीदकर हथियार रखने 
का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, (ग) छापेखाने स्वतत्न रहेगे और किसी 
छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई लराइसेन्स या जमानत नही 
भागी जायगी, (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने वराबर होगे। एक दूसरे 
प्रस्ताव द्वारा इस बात पर दृढ मत प्रकट किया कि बडी कौंसिछ को आ्थिक मामलो में 
उसी हद तक की स्वतंत्रता रहे जिस हद तक की स्वतत्र साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त 
प्रान्तो को है । उस प्रस्ताव में, जिसमे कि सुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट 
किया गया था, भारत-मत्री और वाइसराय के भ्रयत्नो की, जोकि उन्होने भारत मे 
उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव मे यह 
भी कहा गया था कि यद्यपि उसमे कुछ प्रस्ताव ऐसे हे जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था 
की अपेक्षा कूछ दिशाओ मे उन्नति होती है, किन्तु आमतौर पर ये प्रस्ताव निराशा 
और असतोप-जनक है। आगे चलकर प्रस्ताव में वे वाते भी सुझाई गईं जिनका होना 
उत्तरदायी शासन की ओर बढने के लिए पूर्णतया आवद्यक था। जैसे भारत-सरकार 
से सम्बन्धित बातो के लिए काग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस 
जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विषय रबखे जायें उसी तरह केन्द्रीय सरकार 
के लिए भी रक्खे जाये। रक्षित विषय ये होगें---वैदेशिक कार्य (उपनिवेशो का सम्बन्ध 
छोड कर), सेना, जरू-सेना, भारतीय राजाओ के साथ सम्बन्च; मौर शेप सब 
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विपय हस्तान्तरिक रहेंगे। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व 
निर्वाचकों के प्रति बढ़ाया जाय और पार्लमेण्ट और भारत-मंत्री के अधिकार कम किये 
जायें। इंडिया-कौसिल तोड़ दी जाय। भारत-मत्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी 
सहायक-मंत्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो। जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में कांग्रेस ने निश्चय किया कि छोटी और बडी कौंसिलो में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
वही रहना चाहिए जो काग्रेस-छीग-योजना में रक्खा गया है। स्त्रिया मताधिकार के 
अयोग्य न 5हराई जायें! आशिक मामछो में भारत-सरेंकार को पूरी स्वतंत्रता रहती 
चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीगन दिये जाने के सम्बन्ध में जो माग पेश की गई 
थी उसे सरकार ने विछक्‌छ अपूर्ण-रूप से स्वीकार किया था। इसपर काग्रेस ने गहरी 
निराक्षा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयो को सेना में कम-से-कम २१ प्रतिशत 
कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत धीरें-वीरे वढ़कर १५ 
साल में ५० फी सदी तक हो जाय। काग्रेस ने इंग्लैण्ड में जिष्ट-मण्डढ भेजना तय 
किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी। 

इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के छिए यह भय हो रहा 
था कि इसमे सुधार के विपय में फूट पड जायगी, वह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया 
ओर गौर के साथ चर्चा होने के वाद ऐसे निर्णयो पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतो में मेल 
हो गया और सारे देश के अधिकांश काग्रेंसियो ने पूर्ण-हूप से उनका समर्थन किया। 
उन्ही दिनो मुस्लिम-छीग की भी वैठक की गईं थी, जिसके सभापति थे महमूदावाद के 
राजा साहव। उसमें भी काग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ! लछेकित 
भारत के दु ख्ो का अन्त नहीं हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति 
को कूछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आजा दे सकता था, जोरो के 
साथ अपना काम कर रहा था। मौछाना अवुलकछाम आजाद तथा अछी-भाध्यों 
की नजरबन्दी का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अमृतसर-काग्रेस के पहले 
अली-बन्बूु काग्रेसी नही थे। १६१६ में रिहा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुँच थे। 
मुहम्मद अछी 'कामरेड” नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। 
उनके वडे भाई शौकतअली “हमदर्द” के सम्पादक थे। यह उर्दू का दैनिक पत्र था। 
भहायुद्ध के छिद्रते ही ब्रिटिज-सरकार की तरफ से छोगो को दिखाने के लिए वही धान 
से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वक्त राष्ट्रों की रक्षा के लिए 
लडा जा रहा है। मौछाना मुहम्मदअली नें अपने पत्र में एक जोरदार लेख' लिखा था, 
जिसका नाम था “मिश्र को खाली कर दो”! मौछाना और जली-वबन्धयु उसी समय 
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नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था मे २५ दिसम्बर १६९१६ तक रहे थे, जब 
कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक कैदी छोड दिये गये थे, वे भी 
मुक्त कर दिये गये। 

महायुद्ध के छिए घन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने का तरीका निहायत 
एतराज के काबिल था। इन तरीको की वदौलत, जिन्हें छॉ्ड विलिंगडन की सरकार ने 
“दबाव और समझाने के तरीके” कहा था परन्तु जो दरमसक ज्यादतिया थी, पंजाब 
और अन्य जगह आगे चलकर भयकर स्थितिया पैदा हो गईं। देहात में तो “इंडेप्ट” 
की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक 
था कि उनके हलके से युद्ध के छिए कितना घन मिल सकता था और फिर उसीके 
अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी वात को कायम रखने के लिये, “दवाव तथा 
समझाने” की नीति को काम में छाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल 
करते थे। इन उपायो से अन्त मे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगो ने क्रोध में 
आकर एक तहसीलदार का बगला घेर लिया और उसके वाल-वबच्चों को छोडकर 
उसे मय बगलछे के जलाकर भस्म कर दिया। 


रौलट कमिटी की रिपोर्ट 


यहां यह वात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी 
नियुक्त की थी। सर सिडने रौलूट उसके सभापति थे और कुमारस्वामी शास्त्री और 
प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे। इसका काम इस वात की जाच करके रिपोर्ट करना था कि 
भारत भे किस प्रकार और किस हृद तक क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले 
पड्यन्त फैले हुए हे। और उनका मुकाबला करने मे जो दिवकते पेश आती है उत्की 
भी छान-बीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को वनाने की जरूरत हो तो उसके 
लिए भी, वह सरकार को उचित सछाह दे। कमिटी ने जाच करके अपनी रिपोर्ट 
सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गईं थी, वह बडी 
कौंसिक में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहरूका मच गया। 
सब जगह विरोध-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय तक 
केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। काग्रेस ने रौलट-कमिटी की सिफारिशों 
की तिन्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-हूप मे छाया गया तो भारतीयों के 


कर अधिकारो में हस्तक्षेप होगा और वह उचित छोकमत के बनने में वाघक 
वरनेंगा। 


१६० कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 
दिल्ली-कांग्रेस 

कांग्रेस का साधारण वाधिक अधिवेशन (आग्रामी दिसम्बर मास में) दिल्ली 
में होनेवाला था। दिल्ली अधिवेशन का सभापति प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटियो और 
स्वागत-समिति ने लोकमान्य तिरुक को चुना था। लेकिन उन्हे वेलेन्टाइन चिरोछ 
पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध मे इंग्लैण्ठ जाना था। अत सभापति बनने मे 
उन्होने अपनी असमर्थ॑ता प्रकट की। इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को सभापति 
बनाया गया। हकीम अजमलखां स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १६१८ की 
अस्थायीसन्धि के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मिन्न-राष्ट्रो को पूर्ण सफलता 
मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जाजें तथा मित्र-राष्ट्रो के अन्य राजनीतिज्ञो 
ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तो की घोषणा कर दी थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही 
था कि इन घोपणाओ को तथा आलोचनाओ को, जो माण्ट-फोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष 
अधिवेशन के वाद हुई थी, सामने रखकर काग्रेस-शासन-सुघार-योजना पर पुन. विचार 
करे। दिल्‍्ली-काग्रेस मे भी उपस्थिति बहुत थी । ४,८६५ प्रतिनिधि आये थे | 

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट के प्रति राजभक्ति प्रकट की भौर युद्ध के, 
जो कि ससार के सव छोगो की स्वाघीनता के लिए लडा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त 
हो जाने पर वधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा काग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्म- 
निर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रो के सैनिको की वीरता और खासकर भारतीय सेना की 
सफलताओ की प्रशसा की। तीसरे प्रस्ताव द्वारा इस वात की प्रार्थना की गईं कि 
शान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पालेमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशो मे समझे जिनपर 
स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा। इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह 
यह व॒ताई गई कि उन सारे कानूनो, आडिनेसो और रेग्युलेशनो को, जिनके कारण 
स्वृतत्रतापुर्वक राजनैतिक समस्याओं पर खुलकर वादविवाद नही किया जा सकता, 
और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरवन्द करने, रोकने, देश- 
निकाला देने, सजा करने का, साधारण जदालतो मे विवा मुकदमा चलछाये ही अधिकार 
दे दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। काग्नेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी भाग 
पेश की थी कि साम्राज्य-नीति के पुनः निर्माण में पालेमेण्ठ शीघ्र ही भारत को ऐसे पूर्ण 
उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशों में है। कांग्रेस ने 
यह भी इच्छा प्रकट की थी कि भान्ति-सम्मेलन से भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए 
व्यक्तियो-हारा हो। इसके लिए छोकमान्य तिछूक, गाधीजी और श्री हसन इमाम को 
प्रतिनिधि भी चुना गया। 


अध्याय ४ : साण्डेगु-चेस्सफोर्डे-योजना-१६ १८ १६१ 


शासन-सुधारो के लिए काग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशनवाल्े काग्रेस-लीग- 
योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया। साथ ही यह बात भी दोहराईं गई कि भारतवर्ष 
स्व॒राज्य के योग्य है और शान्ति एवं देशरक्षा-सम्वन्धी सब अधिकार, कुछ अपवादो को 
छोडकर, भारत-सरकार को है । एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये 
थे उन्हे भी दोहराया गया--सिर्फ कुछ अपवादो को छोडकर, जो कि ये है--(१) 
प्रान्तो मे तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२)-प्रस्तावित 
वैध सुधारो के लाभो से किसी भी भाग को वचित न रखना चाहिए। रौलट-कमिटी 
की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध से भी बम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते 
हुए यह बात कही गईं कि इससे शासन-सुधारो को सफलतापूर्वक व्यावह्मरिक-रूप देने 
में बाघा पडेगी। काग्रेस ने इस वात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा-कानून, 
प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभावन्दी-कानून, क्रिमिनल रॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेयुलेशन्स 
तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनो को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दो 
तथा राजनैतिक कदियो को मुक्त कर विया जाय । 
औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके प० मदनमोहन मालवीय 
भी एक सदस्य थे, विचार हुआ। उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वायत 
करते हुए कि भविष्य मे सरकार को इस देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम 
करना चाहिए, काग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में यह उद्देश 
सामने रकखा जायगा कि भारतीय पूजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और 
विदेशो की छूट से भारत को बचाया जाय। काग्रेस ने इस वात पर खेद प्रकट किया कि 
टैरिफ के प्रइन की जाच को कमीशन की सीमा से बाहर कर दिया गया है। काग्रेस ने 
कमीक्षन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में 
उद्योग-धन्बे का पृथक्‌ प्रतिनिधित्व रक्खा जाय और उद्योग-धन्धो के प्रान्तीय विभाग 
भी हो। काग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सछाहकार-मण्डल बनाये जाने की 
आवश्यकता बताई जिनमे भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक सस्थाओ और व्यापारी- 
मण्डलछो द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हो। उसकी राय मे, जिन इम्पीरियक़ इडस्ट्रीयछक 
और केमिकल नौकरियो का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका सगठन निश्चित वेतन 
पर किया जाय और विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजो की स्थापना करें और सरकार 
उनको मदद दे। रिपोर्ट की सिफारिशों मे उद्योग-धन्धो को आशिक सहायता पहुँचाने- 
वाली सस्थाओ का सगठन करने की सिफारिश नही की गईं थी; इसपर काग्रेस ने 
खेद प्रकट किया और औद्योगिक बेक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताव- 
११ 
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द्वारा कांग्रेस ने सरकार से अली-बन्धुओ को मुक्त कर देने की प्रार्थता की। युद्ध के वन्द 
हो जाने और अभूतपूर्व आथिक संकट के कारण काग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया 
कि युद्ध के कार्यों के छिए ४ करोड़ ५ छाख रुपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया 
जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बढा ही मनोरंजक 
प्रस्ताव काग्रेस नें पास किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी 
चिकित्सा प्रणाली के लिए जो सुविधाएँ प्राप्त है उन्ही की व्यवस्था आयुर्वेदिक और 
यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय। 

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक ओर जहा इस काग्रेस ने वम्बई- 
कांग्रेस के प्रस्तावों को प्राय' दोहराया, वहां कुछ आगे भी कदम बढाया। लेकिन 
यहाँ की काग्रेस में वह मेल-मिलाप नही रहा जो बम्बई में (सितम्बर १९१८) दिखाई 
दिया। मदरास प्रान्त और अन्य तरम-दलवाले तो वम्बई प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकित 
बहुमत बम्बई-प्रस्त/व को अस्वीकार कर देने के अनुकूल था। और जव इंग्लैण्ड को एक 
शिष्ट-मण्डरू भेजने का प्रदन उपस्थित हुआ.तो यह निरचय हुआ कि दिष्ठ-मण्डल के 
सदस्य दिल्‍ली की माग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे छोग शिष्ट-मण्डल में से स्वत: 
ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष मे थे। शास्त्रीजी ने “निराशा-जवक और 
असन्तोपजनक' शब्दों को निकाल देने का सशोघन उपस्थित किया और कहा कि १४५ 
वर्ष,की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाक् दिया जाय। लेकिन वहुमत से मूल प्रस्ताव 
ही पास हुआ। अन्त में युवराज का स्वागत-सबधी प्रस्ताव जहा का तहा रह गया। 


अहिंसा मूच्ते-रूप में-१६१६ 


दिल्ली-काम््रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नही हुई॥ १६१६ के फरवरी 
में रौलट-बिलक ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो बिल थे। एक तो अस्थायी था। 
उसका उद्देश था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती 
उसका मुकाबछा करना। वह भी युद्ध के वाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास 
बाद। उसमें यह विधान था कि कऋरान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजो 
की अदालत में पेश हो और वे शीक्र उनका फैसला कर दें एवं जिन स्थानों 
में क्रान्तकारी अपराध बहुत हो वहां अपील भी न हो सके। इस कानून-हारा यह 
अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर 
सदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे किसी स्थान-विश्ञेप में रहने और किसी 
खास काम को करने से रोका जा सके। किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म देने से पहले उसके 
विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जाच एक जज और एक गैर-सरकारी आदमी किया 
करेगा । तीसरे भ्रान्तीय सरकारी को यह अधिकार दे दिया गया था कि थे किसी भी 
ऐसे व्यक्ति की, जिसपर उचित-रूप में यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराध करने जा 
रहा है जिससे सार्वजनिक ज्ान्ति-भग होने की आशंका हो, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके 
उल्लिखित स्थानो में वन्द कर दें और यह वता दें कि इन अवस्थाओं या स्थिति में रहना 
पडेगा। और वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से ही जेलो में है, उन्हें इस वि के 
अनुसार रूगातार जेल में रोक रकखा जा सकता था। दूसरा वि साधारण फौजदारी- 
कानून में एक स्थायी परिवत्तेन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या 
वितरण करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराध कराए दे दिया जाता जिसमें जेल 
की सजा हो सकती थी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी 
रक्षा का भार अधिकारियो पर रवख्ता गया था। उन अपराधो के लिए, जिनके लिए 
सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये विना मुकदमा नही चल सकता, जिला-मजिस्ट्रेटों 
को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-हवारा उस मामले की प्रारम्भिक जाच 
करवा छें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराघ करने में सजा 
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मिल चुकी हो, उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की जमानत ली जा 
सकती थी। > 


रौलट-बिल फा गांधीजी द्वारा विरोध 

रौलट-रिपोर्ट के वाद, ६ फरवरी १६१६ को, विलियम विन्सेण्ट ने बडी कौसिल 
मे, रौलट-बिलो को पेश किया | पहेला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया था 
और दूसरा वापस ले लिया गया। गाधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन 
की सिफारिशों को बिछ का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड देगे। इसके 
लिए गाधीजी ने देश मे सर्वत्र दौरा किया। उनका सब जगह घृमघाम से स्वागत हुआ | 
गराधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओ की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। 
लेकिन फिर भी देश ने उतका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यो किया ? 
सरकार इसका उत्तर अपनी १६६१६ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है :--- 

“मि० गाधी अपनी नि.स्वार्थता और ऊँचे आद्शों के कारण आमतौर पर 
टॉल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के छिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होने 
जो छडाई ऊडी उसके कारण उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जोकि पूर्वी देशो मे 
एक तपस्नी और त्यागी नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह अहमदावाद में रहने छगें 
है, वरावर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा मे छग्रे हुए है। दछितो और पीडितो की 
सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये है। 
बम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकाश जगह उनका अत्यधिक 
प्रभाव है और उनकी सबपर धाक है। उन्हें ठोग जिस आदर-भाव से देखते है उसके 
लिए (पूजा क्षब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नही कहा जा सकता। भौतिक वल से उत्तका 
विश्वास आत्मबल मे अधिक है । इसीलिए गाधीजी का यह विश्वास हो गया है कि 
उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप मे रौलट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, 
जिसे कि उन्होने दक्षिणी अफ्रीका में सफलता-पृ्वेक आजमाया था।” २४ फरवरी को 
उन्होने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिरू पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर 
देंगे । सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिज्ञो ने इस घोषणा को बहुत चिन्ता की 
दृष्टि से देखा। बडी कौसिल के कुछ नरम-वलवाले सदस्यो ते तो सावंजनिक-रूप से 
ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों को वतलाया था। श्रीमती बेसेण्ट ने तो, जिन्हे भारतीय 
भनोवृत्ति का अच्छा ज्ञान था, गाधीजी को अत्यन्त गभी रता-पूर्वक चेतावनी दी कि यदि 
उन्होने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तिया उभड उठेंगी जिनसे 
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न जाने क्या-क्या भयंकर बुराइया हो सकती है। यहा यह बात स्पप्ट-रूप से बता देना 
चाहिए कि गाधीजी के रुख या घोषणा मे कोई भी ऐसी बात नही थी जिससे कि उनके 
आन्दोलन का श्रीगणेद होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कारंवाई कर सकती। 
सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नही रक्षात्मक पद्धति है। गाधीजी तो शुरू ही से 
पश्ु-बलू की निन्‍दा करते थे। उन्हें यह विश्वाम्तु था कि वह सविनय-भंग के रूप में '* 
सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगे कि वह रौलट-एक्ट का 
परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होने रौलट-बविल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र 
प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है --- 
“सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इडियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट बिल न॒० 
१ और क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर बिरू न० २ अन्यायपूर्ण है और न्याय और 
स्वाघीनता के सिद्धान्तो के घातक है। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारो का 
हनन होता है जिनपर कि भारत की और स्वय राज्य की रक्षा निर्भर है। अत हम 
चापथ-पूर्वक प्रतिज्ञा करते है कि यदि इन विलो को कानून का रूप दिया गया, तो जबतक 
इन्हें वापस न ल्‍छे लिया जाय तबतक हम इन तथा अन्य कानूनो को भी, जिन्हे कि इसके 
बाद नियुक्त की जानेवाली कमिटी उचित समझेगी, मानने से नम़तापूर्वंक इनकार कर 
देगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हे कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य 
का अनुसरण करेगे और किसीके जान-मार को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेगे।” 
देश ने चारो तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया। हा, प्रारम्भ में बगाल 
अलबत्ते खामोश रहा था। दक्षिण ने भी उसमें आशातीत साथ दिया। गाघीजी ने-. 
उपवास के साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १६१६९ का दिन हडताल 
के लिए नियत किया गया था। इस दिव्र छोगो को उपवास रखने, ईश्वर-प्रार्थना करने, 
प्रायश्चित करने तथा देशभर में सावंजनिक़ सभाये करने के लिये कहा गया था। बाद 
को यह तारीख बदलकर ६ अप्रै नियत की गई। परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक 
समय पर दिल्‍ली नही पहुँची। इसलिए वहा ३० मा को ही जुलूस निकछा और 
हडताल हुईं। गोली भी चछी। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर 
रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियो ने गोली मारने की घमकी दी । इसपर उन्होने अपनी 
छाती खोल दी और कहा--- लो, मारो गोली ।' बस, गोरो की घमकी हवा मे उड गई। 
लेकिन दिल्ली के रेलवे-स्टेशन पर कुछ झगडा हो गया, जिसमें गोली चली और ४५ मरे 
तथा अनेक घायल हुए। “६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ ।” सरकार की १६१६ 
की रिपोर्ट में कहा गया है---'सव छोग वडे ही उत्तेजित थे। उस समय एक बात मार्क 
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की दिखाई पड़ती थी। और वह था हिन्दू-मुस्लिम-अआातृ-भाव। अब दोनो जातियों के 
नेता बस इसी एकता की रट लगाये हुए थे। हर सभा से यही आवाज निकलती थी। 
इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियो ने भी अपने मतभेद भुला दिये। वह 
भातृ-भाव का एक अद्भुत दृष्य था। हिन्दु-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम- 
' खुल्ला पानी लेते-देते-ये। जुलूसो के कृष्डो और नारो दोनों से, हिन्दू-मुसछमानो का 
मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खडे होकर हिल्दू- 
नेताओ को बोलने भी दिया गया था।” इस प्रकार के मे का एक तात्कालिक कारण 
था। युद्ध के परचात्‌ टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गईं थी। इसपर मुसलमान - 
स्वभावत' बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो ख़तरा था उससे तो उनमें 
ओऔर भी उत्तेजना फैली हुईं थी। हिन्दुओ ने मुसलमानों की इन भावनाओं के साथ 
पूरी सहानुभूति प्रकट की। 
देश ते इस नई विचार-धारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया। काग्रेस तथा 
देश दोनो के लिए गांधीजी बहुत मान्य हो गये थे। १६१८ की दिल्‍्ली-कामग्रेस में 
शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में श्री चित्तरजन दास का एक प्रस्ताव 
था। उसमें गाधीजी का नाम भूल से छूट गया था। श्री व्योमकेश चत्रवर्ती ने ज्योही 
इस ओर प्रस्तावक का ध्यान खीचा, उन्होने क्षमा-याचना करते हुए प्रतिनिधियों 
की सूची मे गाधीजी का नाम जोड बिया। इंग्लण्ड के छिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल के 
सदस्यों में भी उनका नाम था। १६१९ के अप्रैल मास से भारतीय इतिहास का नया 
अध्याय प्रारम्भ होता है। 


पंजाब की दु्घेटनायें 

भारतवर्ष के कष्ट-सहन और संघर्ष का दृश्य अब पंजाब में दिखाई देने छुगा 
जो कि विदेशी उद्योग-धन्वे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार वना 
हुआ है । पंजाब सिकखो तथा भारत की अन्य सैनिक जातियो का निवास-स्थान है। 
क्या पंजाब को, पढे-लिखे और काग्रेसी लोगो को अपने स्वराज्य-आन्दोलन के लिए 
इस्तेमाल करने को खाली छोड दिया जाय ? इसलिए पंजाब का निरकुश णासक सर 
माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन 
की छूत की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस वात पर 
रस्सा-कशी थी कि आया १६१६ में अमृतसर में होनेवाली कारेस पजाव में हो या न 
हो। १० अप्रैल १९१६ के दिन प्रात.काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर 
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किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो कि काग्रेस का संगठन कर रहे थे, अपने बगले पर 
बुला भेजा और वहां से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक 
सनसनी फैल गई। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुँच गई। और छोगो का एक झुण्ड 
जिला-मणजिस्ट्रेट के यहा उनका पता पूछने के लिये जानेवाछा था, परन्तु उस चौराहे 
पर, जो शहर से सिविल-लाइन की ओर जाते हुए सिविल-छाइन और शहर के बीच में 
है, फौजी सिपाहियो ने भीड को रोक लिया | और अव वह इंटो के फेंकने की कहानी 
आती है जो सरकार की मदद के लिए हर वक्‍त तैयार रहती है। भीड़ पर गोली 
चुलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मुत्यु के साथ-साथ अनेक छोग घायरू 
हुए। छोगो की भीड अव हर को वापस छोटी और मरे हुए और घायलो का शहर में 
होकर जुलूस निकाला। रास्ते मे नैशनल-बेक की इमारत मे आग छूगा दी और उसके 
यूरोपियन मैनेजर को मार डाछा। इस प्रकार छोगों की उत्तेजित भीड ने ४ अंग्रेजों 
को मारा और बैक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतो को जला कर 
खाक कर दिया। स्वभावत. अधिकारी इन घटनाओ से आग-बबूला हो गये। स्थानीय 
अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस 
आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देगे। 
गुजरानवाला और कसूर में वहुत अधिक खून-खराबी हुईं। कसूर में तो १२ 
अप्रैक को भीड ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया | तेल के एक छोटे गोदाम 
को जला दिया। तार और सिगनल तोड-फोड डालें। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, 
जिसमे कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियो को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। 
एक ब्राञच-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाछा। 
मुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतो को नुकसान पहुँचाया। 
यह सरकारी वयान का साराह् है। परन्तु लोगो का यह कहना है कि पहले भीड़ को 
उत्तेजना दिलाई गई थी। 
गृजरानवाले मे १४ अप्रैल को भीड ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उसपर 
पत्थर बरसाये। एक छोदे-से रेलबे-पुछ को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी 
जलाया, जहा कि गाय का एक मरा बच्चा लटका हुआ था | छोगों का कहना है कि 
उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओ की भावनाओ को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुछ 
पर ठाग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-घर, डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में 
भी आग छगा दी थी। डाक-बगलछा, कलूक्टरी कचहरी, एक ग्िरजा, एक स्कूछ और 
एक रेलवे का गोदाम भी जलूम दिया था। 
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ये तो हुईं खास-लास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गडबड हुईं। 
जैसे रेल-गाडियो पर पत्थरो का फेका जाना तारो का काटा जाना' और रेलवे-स्टेशनों 
में आग का लगाया जाना। 

इन्ही दिनो मे देश के विभिन्न भागो में इक्के-ढुक्‍्के हिसा-काण्ड हुए। लाहौर 
में भी लूट-मार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार 
प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्घटनाओं की बात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ० 
सत्यपाल के बुलाने पर गाघीजी ८ अप्रैल को दिल्‍ली के लिए चल पडे। रास्ते में ही 
उन्हे हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्‍ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होने इस हुक्म को 
मानने से इन्कार कर दिया। इसपर उन्हे ग्रिरफ्तार कर लिया गया औौर दिल्ली से 
कुछ दुर पछूवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन मे उन्हे बिठाकर १० अप्रैल को बम्बई 
भेज दिया गया। 

गाधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, 
जिनमे कुछ अग्नरेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को 
वीरमगाव और चडियाद में भी कुछ उत्पात हुए। कछकत्ते मे भी उपद्रव हुआ था-वहा 
गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह घायरू 
हुए थे। बम्बई पहुँच कर गाधीजी ने स्थिति को शान्त करने मे मदद की और फिर वहा 
से अहमदाबाद को चल पडे। उनकी उपस्थिति ने शान्ति स्थापित करने में बहुत काम 
किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और उसके 
सम्बन्ध मे एक वक्तव्य निकाला । 

एक ओर यह स्थिति थी तो दूसरी ओर अमृतसर मे दुर्घटनायें विकट रूप धारण 
करती जा रही थी। यहा स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानन जारी 
करने की कोई घोषणा नही की गई थी । वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि 
१० अप्रैछ से ही व्यावहारिक-रूप में फौजी-कानून जारी था। सच पूछिए तो छाहौर 
और अमृतसर मे तो १५ अप्रैल को ही फौजी-कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। 
उसके बाद ही पजाब के दो-तीन जिलो में वह और जारी कर दिया गया था। १३ 
अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओ के सवत्सर का दिन था, अमृतसर में एक 
« सार्वजनिक सभा करने की धोषणा की गई और जालियाबाला-बाग मे एक वडी भारी 
सभा हुईं। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहार- 
दीवारी बनाये हुए है। इसका दरवाजा बहुत ही सकडा है, इतना कि एक गाडी उसमे 
होकर नही निकल सकती । वाय मे जब बीस हजार आदमी इकदूठे हो गये, जिनमें, 
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पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमे प्रवेश किया। उसके पीछे 
सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे । जिस समय ये लोग घुसे 
उस समय हसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर 
ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे कि हन्टर कमीशन के सामने अपनी 
गवाही में उसने कहा था कि उसने छोगो को तितर-वितर होने की आज्ञा दी और फिर 
बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-वितर 
हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह वात तो 
स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-वितर नही हो सकते थे। 
और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर। गोली तवतक चलती 
रही जबतक कि सारे कारतूस खतम नही होगये। कूछ सोलह सौ फैर किये गये थे। 
सरकार के स्वय अपने बयान के मुताबिक चार सौ मरे और घायलो की सख्या एक 
और दो हजार के बीच मे थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजो से चलवाई गई थी, जिनके 
पीछे गोरे सिपाहियो को छगगा दिया गया था । ये सव-के-सव बाग में एक ऊँचे स्थान 
पर खडे हुए थे। सबसे बडी दु खद वात वास्तव मे यह थी कि गोली चलाने के वाद 
मृतक और वे छोग जो सख्त घायल हो गये थे, उन्हे सारी रात वही पडा रहने दिया 
गया। वहा उन्हे रात-मर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरी या कोई अन्य 
सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया, “* चूकि शहर 
फौज के कब्जे में दे-दिया गया था और इस बात की डोडी पिंटवा दी गई थी कि कोई 
भी सभा करने की इजाजत नही दी जायगी, तो भी छोगो ने उसकी अवहेलना की, 
इसलिए मेने उन्हें एक सबक बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उडा सके!” 
आगे चल कर उसने कहा कि “मैने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस 
होते। मेने सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्योकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे।” 
उसने और कहा---“मे तो एक फौजी गाडी (आरमर्ड कार) छे गया था, लेकित 
वहा जाकर देखा कि वह वाय के भीतर घुस ही नहीं सकती थी । इसलिए उसे वही 
बाहर छोड दिया था ।” 

जनरल डायर के राज्य मे कुछ ऐसी सजाये भी देखने को मिली जिनका 
सपने में भी खयाल नही हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलो में पानी 
बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके 
सामने वेंत लगाना आमतौर पर चालू था। लेकिन पेट के वल रेगने के हुक्म ने इन 
सबको मात कर दिया था । मिस शेरबुड नाम की एक पादरी छेडी-डॉक्टर पर उस 


री 
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समय कुछ छोगो ने अक्रमण किया था जब कि वह एक गली में साइकिल पर होकर जा 
रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल रेंगकर 
जाने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के बल रेंगकर 
जाना और आना पडता था, हालाकि उस गली में रहनेवाले भले आदमियो ने ही मिस 
शेरवुड की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बडी कौसिल में क्वार्टर-मास्टर-जनरल 
हट्सन के लिए यह घटना एक हँसी का विषय बन गई थी | 

रेलवे-स्टेशनो पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। 
इससे छोगो का सफर करना आमतौर पर बन्द हो गया था। दो आदमियों से अधिक 
एक-साथ पटरियों पर नही चल सकते थे। साइकिले सब-की-सब फौज ने अपने कब्जे 
में छे ली थी। केवल यूरोपियन छोगो की साइकिले उनके पास रहने दी गई थी। जिन 
छोगों ने अपनी दुकाने बन्द कर दी थी उन्हे खोलने के लिए वाध्य किया गया। न 
खोलनेवाले के लिए कठोर दण्ड की आज्ञा थी। चीजो की कीमत फौजी अफसरो ने 
नियत कर दी थी। बैलगाडिया उन्होने अपने कब्जे मे कर ली थी। किले के नीचे नगा 
करके सब के सामने बेंत छूगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर 
के अनेक भागी में बेत रूगवाने के लिए टिकटिकिया छगवा दी गई थी। 

अमृतसर मे खास अदालत द्वारा जिन भुकदमो का फसला किया गया था, 
उनके कूछ आंकड़े यहां देते है। सगीन जुर्मो के अभियोग मे २९८ आदमियों पर माहल- 
लॉ-कमीशन के सामने मुकदमे चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जान्ते 
के साघारण नियमों के पालन करने का भी, जिनके अनुसार आमतौर पर हर जगह 
मुकदमे चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था। इनमे से २१८ आदमियो 
को सजाये दी गईं। ५१ को फासी की सजा, ४६ को आजन्म कालापानी, २ को 
१०-१० बरस की सजा, ७६ को ७-७ बरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को 
३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोडी मियाद की सजाये दी गईं। इसमें वे मुकदमे 
शामिल नही है जितका फैसछा सरसरी में फौजी अफसरो ने किया था। इनकी 
संख्या ६० थी, जिनमें से ४५० को सजा हुई थी, और १०४५ आवमियो को माशेल-छोॉँ 
के अनुसार मुल्की-मजिस्ट्रेटो ने सजा दी थी। 

हन्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रेकित के प्रदन के उत्तर में जनरल डायर 
ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहा देते हैं :--- 

जस्टिस रेंकिन---जनरल, मुझे इस प्रकार अ्रदन करने के लिए जरा क्षमा 
कीजिए, कि आपने जो-कुछ किया वह क्या एक प्रकार का भय-अददोन नही था ? 
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जनरल डायर--तही, वह भय-प्रद्शन नही था। वह एक भयातक कत्तेव्य 
था, जिसका मुझे पालत करना पडा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैने 
सोचा कि मैं खूब अच्छी तरह गोली चलाऊँ और इतने जोर के साथ चलाऊ कि मुझे 
था अन्य किसी को फिर कभी गोली न चलानी पडे। मेरा खयाल है कि यह सम्भव है 
कि विना गोली चलाये हुए भी में भीड को तितर-बितर कर देता। लेकिन वे फिर 
वापस जा जाते और मेरी हँसी उडाते और मे बेवकूफ बना होता। 

* जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल जोडायर ने, जो पजाब के गवर्नर थे, 
उचित ठहराया था। आपकी ओर से जनरल डायर को एक तार दिया गया था, जिसमे 
लिखा था--आपका काये ठीक-था। लेफ्टिनेन्ट गवनेर सराहना करते है।” 

उपर्युक्त बातें जो लिखी गई हू वे तो वे हं जिन्हे हन्टर-कमीशन के सामने 
१६९२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वयं स्वीकार किया था। अमृतसर की 
दुर्घटना के बाद, पजाब से आने और जानेवाले छोगों पर इतनी कडी निगरानी थी कि 
दुघेटना का विस्तारपूर्वक समाचार काग्रेस-कमिटी को भी जुलाई १६१६ से पहले नही 
ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो खुल्लम-खुल्ला नही। कलूकत्ते के छॉ-एसो- 
सिएशन के भवन में जब काग्रेस-कमिटी की बैठक हो रही थी, यह समाचार कानो-कान 
डरते-डरते कहा गया--फिर भी यह सावधानी रखी गई कि यह समाचार औरो से 
न कहा जाय। पजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही बल्कि लाहौर, 
गूजरानवाला और कसूर आदि स्थानो को भी अत्याचार और बबेरतापूर्ण अमानुष 
कृत्यो का शिकार होना पडा था, जिनकी कथा सुनकर खून खौलने छगता है। 


फौजी कानून 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानो की अपेक्षा लाहौर मे फौजी कानून 
का बहुत जोर था। करपफ्यू-आड्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि 
कोई व्यक्ति शाम के ८ बजे के वाद बाहर निलकता तो वह गोली से मार दिया जा सकता 
था, बेंत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता था, कैद हो सकती थी, या और कोई 
दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दुकाने बन्द थी उन्हे खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। 
न खोले उसे या तो गोली से उडाया जा सकता और या उसकी दुकान खोलकर सारा 
सामान छोगो भे मुफ्त बाट दिया जा सकता था। 
हि वकील तथा दलालो को यह आजा दे दी गई थी कि वे शहर से बाहर कही 
ने जावे। जिन्चके मकानो की दीवारो पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे 
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उन्हे यह हुक्म दे दिया गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसी ने उन्हें 
विगाड़ दिया या फाड दिया तो वे सजा के मुस्तहक होगें, हालांकि रात्रि के समय उन्हें 
बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ वराबर दो आदमियों से अधिक के 
चलने की मनाही थी। कॉलेज के विद्याथियो के लिए यह आजा थी कि वे दिन में चार 
वार, फौजी अफसरो के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। रूंगर या 
अन्न-क्षेत्र बन्द कर देने का हुक्म दे दिया गया था। हिन्दुस्तानियों की मोटर-साइकिलों 
तथा मोटरो को फौज में जमा कर देने का हुक्म जारी कर दिया था। इतना ही नही, 
अधिकारियो को वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई थी। हिन्दुस्तानियों के पास अपने 
जो बिजली के पते थे उन्हेंतथा विजली के अन्य सव सामान को घरो से निकलवाकर 
गोरे सिपाहियो के इस्तेमाल के छिए जमा करा लिया गया था। किराये पर चलनेवाली 
सवारियों को गहर से बहुत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखानी पड़ती थी। 
एक दिन एक बूढा आदमी, शाम के आठ बजे के बाद, अपनी दूकान के द्वारके वाहर 
गलछी में अपनी गाय की देख-भाल करते पाया गया। वह ॒तुरन्त ही गिरफ्तार कर 
लिया गया और करफ्यू-आर्डर तोडने के इलजाम में उसके वेंत उड़वा दिये। 
तांगेवालो ने भी हड़ताल में भाग लिया था। इन छोयों को सवक सिखाने के लिए 
३०० तागे जमा कर लिये गये थे, और यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर की घनी 
आवादी से वाहर, कूछ खास मुकरर वक्‍त और जगहो पर, अपनी हाजिरी दिया 
करे। इसमे तुर्रा यह था कि फौजी अफसर, चाहे जिस तांगे को, चाहें जब, अपनी 
इच्छा पर ही रोक लेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता 
था। कर्नल जॉनसन ने इस वात को स्वीकार किया था कि उसकी बहुत-सी आनायें 
पढे-लिखे तथा पेणेवर आदमियो के लिए ही थी , जैसे वकील भादि । उसका खयाल 
था कि यही वे छोग हूँ जिनमें से राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते हे। 
व्यापारी छोग तथा अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतो पर फौजी कानून के भार्डेर 
चिपके हुए थे, उन नोटिसो की रक्षा के लिए चौकी-पहरा विठाना पडा था ताकि उन्हें 
कोई विगाड या फाड न जाय। भुमकिन था कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हे फाड़-फूड जाय। 
एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जब छोगो ने चौकीदारों के लिए पासो की 
दरख्वास्त दी ताकि वें छोग रात के ८ बजे के वाद वाहर रह कर उन नोटिसो की 
रखवाली कर सकें, तो उत्तर मिल्ला था कि उन्हें अपने लिए पात्त मिल सकते है, 
नौकरो के लिए नही! १६ से २० वर्ष की उम्र के छड़कों तथा विद्याथियों पर विश्वेष- 
रूप से कड्टी नजर थी। लाहौर जैसे गहर में, जहा कई कॉल्ज है, विद्याश्वियों को दिन 
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में चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहा हाजिरी ली जाती थी उन्तमे एक हाजिरी 
का स्थान कॉलेज से ४ मीऊू की दूरी पर था। अप्रैल मास की कडाके की घूप मे, 
जोकि पजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबकि गरमी १०८ 
डिग्री से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना १६ मील पैदल चलना पडता था। 
इनमे से कुछ तो रास्ते मे बेहोश हो कर गिर भी जाते थे। कनेल जॉनसन का 
खयाल था कि इससे उनको छाभ होता है और वे शरारत करने से वाज रहते है । 
एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक नोटिस फाड डाला गया था। इस 
अपराघ में कॉलेज के वेतनमोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिन्सिपल भी 
शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजी पहरे में उन्हे किले तक कवायद 
करते हुए ले जाया गया था, जहा कि वह फौजी पहरे मे तीन दिन तक कैद रक्‍्खे गये 
थे। किले के एक कोने में उन्हे रहने को स्थान दिया गया था। 

इतना होने पर भी कनेंल जॉनसन, इन दिनो में जो कुछ भी उन्होने किया 
उससे, बहुत ही प्रसन्न थे। और राहौर के यूरोपियनो ने तो उन्हे विदाई देते समय 
एक दावत्त दी थी और “गरीबो का रक्षक” की उपाधि से अलकृत करके उनकी 
भूरिभूरि प्रशसा की थी। गूजरानवाला मे कर्नछ ओऩायन ने, कसूर से कैप्टन डोवटन 
ने और शेखूपुरा में मिस्टर बॉसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार करने मे खूब 
ही नाम कमाया था। 


अमांनुषिक ऋरताएँ 

कर्नल ओज़ायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही मे कहा था कि भीड़ जहा 
कही पाईं गई वही उसपर गोली चला दी गईं। यह बात उन्होने हवाई जहाजो के 
सम्बन्ध मे कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेण्ट डॉडकिन्स के 
चार्ज में था, एक खेत मे २० किसानो को एकत्र देखा। उन्होने उनपर मश्ीनगन से 
तबतक गोली चलछाई जवतक कि वे भाग नही गये। उन्होने एक मकान के सामने 
आदमियो के एक झुण्ड को देखा। वहा एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए 
वहा उन्होने उनपर एक बस गिरा दिया। क्योकि उनके दिल मे इस तरह का कोई 
शक नही था कि वे छोग किसी श्ञादी या मुर्देनी के छिए एकत्र नही हुए थे। मेजर 
कार्बी वह सज्जन हे जिन्होने छोगो के एक दल पर इसलिए बम वरसाये कि उन्हीने 
सोचा कि ये लोग बलवाई है , जो शहर से आ-जा रहें है। उन्ही के शब्दों मे सुनिए -- 

“लोगो की भीड दौडी जा रही थी और मैने उन्तको तितर-बितर करने के 
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बडा पिंजडा बनवाया गया था, जिसमे १५० आदमी रक्खे जा सकते थे। जिन छोगो 
के ऊपर सवेह होता था उन्हे इसमें बन्द कर दिया जाता था, ताकि आम जनता उन्हे 
देख सके। नगर के सारे पुरुष-निव।सियों की परेड शनाख्त करने के लिए कराई जाती 
थी। 

लोगो को खुलेआम बेंत लगवाये गये। छोगो को सिर से पैर तक नगा करके 
तार के ख़म्भे या टिकटिकियों से बाघा जाता था। यह सावंजनिक प्रदर्शन सोच-समझ 
के निश्चित किया हुआ था। एकबार नगा करके पिटता हुआ देखने के लिए, शहर 
की वेद्यायो को छाया गया था। इस घठना के लिए कैप्टन साहब को ह॒ण्टर- 
कमीझन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो कुछ 'झर्म' मालूम 
हुई थी--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कनेल जॉनसन को एक बरात को बेत लगवाने 
के मामले मे कमिटी के सामने दुख हुआ था।” कैप्टन साहब का कहना था कि 
उन्होंने पुलिस सबइन्सपेक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बेत लगना देखने 
के लिए बुला लाओ। लेकिन जब वहा मेने स्त्रियों को देखा तो में दग रह गया। 
परन्तु कैप्टन साहब उन वेश्याओ को वापस इसलिए नही भेज सके कि उनके पास 
उस समय उन्हे पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे बेतो की मार देखने के लिए 
वहा-की-वही बनी रही । 

कैप्टन डोवटन छोटी-मोटी सजाओ का आविष्कार करने में बडे दक्ष थे। 
इनके आविष्कार करने मे उनका एक-मात्र उद्देश यह था, उनको “इतना आसान 
और नरम बनाना” जितना कि उस परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के 
अपराधियों से रेलवे-स्टेशनो के माऊ-गोदामो पर मारूग़ाडियो से मार छादने और 
उतारने का काम लिया जाता था। उन्होने एक ऐसा नियम चलाया कि जिसके 
अनुसार लोगो को नाक रगडनी पडती थी। 

समिं० बॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होंने शेखूपुरा में 
फौजी-कानून का दौर-दौरा किया था। उन्होने अपने बयान में इस बात को स्वीकार 
किया था कि फौजी-कानून आवद्यक तो न था, परन्तु मेरी राय में वह वाब्छनीय 
अवश्य था। उन्होने अपने हलके के सारे मुकदमों का फैसला किया था और जैसा कि 
अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहा से भी वेत की सजाये दी जाती थी। और, 
अदालत उठते ही अपराधियो के बेत लगवा दिये जाते थे। ६ मई से लेकर २० मई 
तक उन्होने ४७७ आदमियो के मुकदमे किये थे । 

फौजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूछ के 
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लडके वाध्य थे कि वे दिन में तीन वार परेड करें और जझ्नण्डे को सल्लामी दें।, 
यह हुक्म स्कूल की छोटी जमातो के बच्चो के लिए भी लागू था, जिनमे ५ और ६ बरस 
तक के वच्चे भी शामिल थे। कितने ही बच्चे लू छयग॒ कर मर गये थे। कुछ मौको 
प्र लडकों से यह कहलाया जाता था, “मेने कोई अपराध नही किया है, मे कोई 
अपराध नही करूँगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है ! ” 

मेजर स्मिथ से, जो कि गुजरानवाला, गुजरात और लायलपुर में फौजी- 
कानून के अधिष्ठाता थे, जव सर चिमनलछाल सीतलवाड ने पूछा कि “आया यह हुक्म 
उनके सारे इलाके-भर मे छागरू कर दिया गया था और आया यह सब क्लासो पर 
लागू और छोटे बच्चों की क्‍छास भी उसमें शामिल थी ?” मेजर ने जवाब दिया 
कि उत्तके इलाके से जहां-जहा फौजें थी वहां-वहा सब जगह हुक्म किया गया था। 
यहा तक कि पांच और छ. बरस तक के बच्चो से मी परेड कराई जाती थी। लेकिन 
छोटे बच्चो को शाम की परेड मे शामिल होने से वरी कर दिया गया था।” 

कनेंल ओन्रायन ने अपनी गवाही मे कहा था, कि मे एक दिन वजीराबाद मे 
था। मेने देखा कि एक छडका झण्डे की ओर मार्च करने मे वेहोश हो कर गिर गया। 
मेने फौज के अधिकारियों को इसके सम्बन्ध मे लछिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन 
वार परेड कराई गई थी। इस प्रदन के उत्तर मे, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह 
वच्चो के साथ सस्ती नही हुई ? कछेन ओज्ायन ने उत्तर दिया, “नहीं। 

कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिमाग में लोगो से अफसोस जाहिर कराने की 
भावना अवरय प्रवकू रही थी। उन्होने इस वात को स्वीकार किया कि उनका विचार 
एक “प्रायश्चित्त-गृह” बनाने का था। लेकिन उन्होने इस वात से इन्कार किया 
कि इस इसारत में दस हजार रुपये छगे थे। इन घटनाओ के विस्तृत वर्णन पढने के 
इच्छुको को तो काग्रेस-कमिटी के सामने दी गईं गवाहिया और काग्रेस की रिपोर्ट 
ही पढनी चाहिए। 


दुर्घटनाओ के बाद 
गाधीजी के हृदय को, घटनाओ के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर लेने से 
वहुत वडा घक्‍्का छगा। उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि मैने हिमालय के 
समान महान्‌ भूछ की है। अतः उन्होने एक ओर तो सत्याग्नह को स्थग्रित कर दिया 
और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि मै शान्ति स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता 
करने को तैयार हूँ। छॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रैछठ १९१६ को एक हुक्म निकाला, 
श्र 
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जिसमे स्पष्ट शब्दों मे सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थी' कि वह उत्पातो का 
णीघ्र ही अन्त कर देने के छिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सब को छूगा देगी। 
इसी बीच तीसरे-अफगान-युद्ध ने पजाव की स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। 
४ मई को सारी फौज युद्ध के छिए तैयार कर छी गई थी। इधर फौजी कानून 
अपने खूनी कारनामों को ११ जून तक वरावर चलाता रहा और रेलवे के जहातो में 
तो यह बहुत दिनो तक इसके वाद भी जारी रहा था। फौजी कानून को अनावव्यक- 
रूप से एक मुद्त तक जारी रखने के विरोध मे सर शकरन्‌ नायर ने १९ जुलाई 
को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय मे पजाव पर 
एक कठोर सेंसर विठा दिया गया था। एण्डरूज साहब को पंजाव की भूमि मे कदम 
रखने की मनाही कर दी गईं थी। बाद मे उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया। 
यह मई मास के प्रारम्भ की वात हू । मिस्टर ई० नार्टन वैरिस्टर को, जो कि पजाव 
इसलिए जाना चाहते थे कि वहां कैदियो की-पैरवी करे, पजाव में घुसने की मनाही 
कर दी गई थी। चारों ओर से पंजाब में हुए अत्याचारों की जाच के लिए एक कमीशन 
बैठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी अदालतो-द्वारा जो छोगो को घातकी 
और जंगली सजाये दी गई थी उन्हें भी कम करने के लिए एक देद-व्यापी माग थी। 
छाला हरकिशनलछाल को, जो कि एक प्रतिष्ठित काग्रेसी और बहुत वडे घनिक 
व्यक्ति थे, आजन्म काले-पानी की सजा दी गई थी। ४० लाख रुपये के लगभग 
उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्म दिया गया था। 

सितम्बर १६१६ में वाइसराय नें हन्टर-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा 
की, कि वह पजाबव के उपद्रवों की जाच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर 
को, इनडेम्निटी-विल आया, जो कि आमतौर पर फौजी कानून के साथ आया करता 
है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए वहुतेरा जोर लगाया, 
वह साढ़े चार घटे तक वरावर वोले, लेकिन जवाव यह दिया गया कि विछ|की मजा 
क्ेवछ कानूनी सजा से रहित रखने की ही है---उन अधिकारियो को जिन्होने शान्ति 
और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही सब कुछ किया था। 
फिर भी उनके साथ महकमे की कार्रवाई तो की ही जा सकती हूँ। 

सर दीनशा वाचा ने यह- घोषित किया कि इनडेम्निटी-विल के सम्बन्ध 
में सरकार का जो रुख हैँ वह ठीक है। श्रीमती वेसेण्ट, जो अवतक वराबर गाधीजी 
से छडती रही थी, वोछी कि रौलट-बिल में कोई भी ऐसी वात नही है जिसपर कि 
किसी ईमानदार नागरिक को एतराज हो सके। “जब छोगो की भीड सिपाहियों 
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पर रोडे बरसावे तब सिपाहियो को गोली के कुछ फर करने की आज्ञा दे देता अधिक 
दयापूर्ण है।” इस लेख के बाद ही श्रीमती बेसेण्ट के नाम के साथ यह वावय--- ईंट 
के रोडो के बदले में वच्दूक की गोलिया“--सदा के लिए जुड गया था। इस समय 
श्रीमती बेसेण्ट की लोकप्रियता रसातल को पहुँच गई थी। 

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुईं, उसमे सरकार ने गाघधीजी 
को दिल्‍ली और पजाबव से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोघ किया 
गया और पजाब में किये गये अत्याचारों की जाच करने पर जोर दिया गया। देश में 
जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए श्री 
विद्वुलभाई पटेल और श्री नृसिह चिन्तामणि केछकर का एक शिष्ट-मण्डल इस्लेण्ड 
भेजने का भी निश्चय हुआ। ये छोग २६ अप्रैक १६९१६ को इस्लेण्ड के लिए रवाना 
भी हो गये थे। ८ जून को महासमिति की दूसरी वैठक इलाहाबाद में हुई। इधर 
गवर्नेर-जनरल तने २१ अप्रैछ फो ही एक आइडिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पजाब 
की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जुर्म हुए हों 
उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत द्वारा करा सके। गिरफ्तारशुदा छोगो को 
अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नही थी। देश के सारे प्रमुख पत्रों 
के सम्पादको ने, श्रीमती बेसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एण्डरूज साहव से 
अनुरोध किया था कि वह पजाव जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र 
रूप से जाच करे। पर वह वहा गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बैठक में इस और 
अन्य दूसरे मामछों पर विचार हुआ था। उसमे यह बात भी सुझाई गई कि तहकीकात 
के लिए जो कमिटी नियत हो वह पजाब जाकर इस वात की भी जाच करे कि 
सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रगरूट भर्ती करने मे किन हथकण्डों 
और ढ्गो को काम मे छाया गया था, किस प्रकार 'लेवर कोर' में आदमियो को भर्ती 
किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी कानून के दिनो 
से किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हार्निमैन को इसलिए देश-निकाला कर 
दिया गया था, कि उन्होने वाम्वें क्रतिकछ' में सरकार की पंजाव-सम्वन्धी नीति की 
कडे शव्दो में निन्दा की थी। महासमितति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया 
कि सरकार हानिमैन साहव को दिये गये देश-निकाले के हुक्म को मंसूख कर दे। 


यंग इण्डिया 
यहां पर प्रसगवद यह वात भी बता देना अनुचित न होगा कि हानिमैन 
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साहव के चले जाने के कारण छोगो को एक राप्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव 
, होने छगी, जिसकी यग इण्डिया द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ मे 
थय इण्डिया' को श्री जमनादास द्वारकादास ने होमरूल के दिनो में निकाला था। 
बाद में वह एक सस्था के हाथो मे आ गया। श्री शकरछाछ बेकर इस सस्था के एक 
सदस्य थे। जब मि० हार्निमैन को देद-निकाछा दे दिया गया, और 'वाम्बरे क्रानिकल' 
के ऊपर कडा सेसर विठा दिया गया था, तव गाधीजी ने 'यग इण्डिया' को अपने 
हाथो में ले लिया। 


पंजाबकारड की जांच 


हा, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पजाव 
की दुर्घटनाओं की जाच करे, इस सम्बन्ध में इग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों में 
आवश्यक कानूनी कार्रवाई-करे और इस कार्य के छिए घन एकत्र करे। इस कमिटी मे 
वाद को थानी १६ अक्तूबर को, गाघीजी, एण्डरूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगो 
को भी शामिल कर लिया गया था। नवम्बर के प्रारम्भ मे मि० एण्डरूज को तो 
यकायक ऐन मौके पर दक्षिण-अफ्रीका चछा जाना पडा था। उन्होने गवाहियों के 
रूप में जितनी सामग्री एकन्र की थी वह सव काग्रेस-कमिटी को देते गये थे। यह भी 
निदचय हुआ था कि लन्दन और वस्वई के श्री नेविली और कैप्टिन को, जो कि ऋ्रमद. 
दोनो स्थानों मे सालिसिटर थे, इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय। 
महासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदतमोहन मालवीय नें प्रधानमत्री को, 
एक भारत-मन्नी को, और एक छॉर्ड सिंह को दिया था, जिनमे इन छोगों से अनुरोध 
किया गया था कि जबत॒क काग्रेस की जाच पूरी न हो जाय तबतक फौजी कानून 
के अनुसार दी गईं तमाम सजाये मुल्तवी रक्‍्खी जायें। इस समय तक सर सत्येन्द्रप्रसन्न 
सिंह प्रिवी-कौसिल के भेम्बर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और छॉड हो गये थे। तभी 
से वह रायपुर के छॉर्ड सिंह कहलाये जाने छगे। वह उपभारत-मत्नी नियुक्त किये 
गये, और वाद में उन्होने ही छॉर्ड सभा में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया विछ पेश किया 
था। १६ और २० जुछाई को कलकत्ते मे महासमिति की बैठक फिर हुई, जिसमें 
विचारणीय मुख्य बात यह थी कि काग्रेस का आयामी अधिवेशन कहा किया जाय और 
उसे अमृतसर मे ही करने का निश्चय हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा उस माग को फिर 
दोहराया गया था जिसमे सम्राट की सरकार-द्वारा जाच करने के लिए एक कमिटी 
नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। यहा यह बात स्मरण रखने योग्य है कि १६ 


| 
हु 
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जुलाई को हीं सर शकरन्‌ नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी से फौजी-कानून 
जारी रखने के विरोध मे इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके इस्तीफे की बडी 
कृतञता-पूर्वक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की कि वह तुरन्त ही इग्लैण्ड के लिए 
रवाना हो जायें और बहा जाकर भरी प्रकार से पजाव के मामले को रक्‍्खे और 
उन लोगो के सारे दु.खो को दूर करावे। १० हजार रुपये की एक रकम पजाव- 
कमिटी के छिए जमा की गई। 


सत्याग्रह स्थगित 


२१ जुलाई को याधीजी का वक्‍ृतव्य प्रकाशित हुआ, जिसमे सत्याग्रह को 
कुछ समय के लिए स्थगित करने का जिक्र था। वह इस प्रकार है --- 

“बम्ठई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक वहुत ही गभीर 
चेतावनी दी है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए वहुत ही ब्रा 
परिणाम निकल सकता है। वम्वई के गवनेर ने मुझे मिलने के छिए बुलाया था, 
उस समय यह चेतावनी और भी जोर के साथ दोहराई थी। इन चेतावनियों को 
और दीवानवहादुर एल० ए० गोविन्द राघव ऐयर, सर नारायण चदावरकर तथा 
अन्य कई सम्पादको ने जो खुले-रूप से इच्छा प्रकट की उन सबको ध्यान मे रखकर, 
मैने वहुत सोच-विचार करने के वाद यह निव्चय किया है कि फिलहाल सत्याग्रह 
आरस्म न करूँ। से यहा पर इतना और वता देना चाहता हें कि उन कुछ मित्रो ने 
भी, जो गरम-दल के माने जाते है, मुझे यही सलाह दी है, उनका कहना सिर्फ इतना 
ही था कि इससे सम्भव है वे छोग, जिन्‍्होने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार. 
नही समझा है, फिर भार-काट कर बैठे । जब दूसरे सत्याग्रहियो के साथ मै इस नतीजे 
पर पहुँचा कि अव समय आ गया है कि सविनय भग के रूप में सत्याग्रह शुरू कर दिया 
जाय, तब मेने वाइसराय को एक पत्र भेज कर उनपर अपना यह इरादा 
प्रकट कर दिया और उन्तसे यह अनुरोध किया था कि वह रोलट-बिल को वापस हे 
ले, एक जोरदार औौर निष्पक्ष कमिटी शीघ्र नियुक्त करने की घोषणा करे, जिसे यह 
भी अधिकार रहे कि पजाब की दुर्घटनाओ के सम्बन्ध मे दी गई सजाओ की फिर से 
नियरानी कर सके और वा० कालीनाथ राय (सम्पादक 'ट्रिब्यून') को, जिनके 
मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें अन्याय-पूर्वक दण्ड दिया गया है, 
छोड दे। भारत-सरकार ने श्री राय के मामले में जो निर्णय किया उसके लिए वह 
धन्यवाद की पात्र हैँ, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस 
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वात का विश्वास दिकाया गया है कि जिस जाच-कमिटी की नियुकित के छिए 
मैने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रमाणों के मिलते 
हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमझी होगी, यदि मे सरकार की चेतावनी पर ध्यान 
न॑ हूँ । वास्तव में मेरा सरकार की सझछाह मान लेना छोगो को सत्याग्रह का पाठ 
पढ़ाना है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विपम स्थिति में डालना नहीं चाहता। 
में अनुभव करता हूँ कि में देश की, सरकार की और उन पंजावी नेताओ की, जिन्हें 
कि मेरी राय मे अन्यायपूर्वक सजा दी गईं है, और वह भी वड़ी ही निर्दयतापुर्वक, 
और भी अधिक सेवा करूंगा, यदि में इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर टू । मेरे ऊपर 
यह इलजाम लगाया गया है कि भाग तो मेने ही कूगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी 
सत्याग्रह करना आग छग्राना है, तो रौकूट-कानूत और उसे कानून की किताव में 
ज्यों-का-त्यो वनाये रखने का हठ देश मे हजार स्थानों में आग लगाना हैं। सत्याग्रह 
फिर से न होते देने का एक-मात्र उपाय यही हैं कि उस कानून को वापस छे लिया 
जाय। भारत-प्रकार ने उस विल के समर्थन में जो कुछ “भी प्रमाण दिये है उनसे 
भारतीय-जनता के दिछ पर कोई ऐसा असर नही हुआ हैँ जिससे उसके विरोबी 
रुख में कोई परिवर्तन हो जाय।” अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियो को 
सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बढावे और स्वदेशी के अचार में सवका 
सहयोग प्राप्त करें। 

इस समय इस्लैण्ड में छॉर्ड सेलवारन की अव्यक्षता में संयुक्त पारलमेण्टरी 
कमिटी की वैठक हो रही थी। अब हम यहा भारत से इग्लैण्ड को गये हुए भिप्ठ- 
अण्डछो की कार्रवाई को देखें, यद्यपि हमारा मुख्य सम्बन्ध काग्रेसी भिप्ड-मण्डछ 
से ही है, जिसमे श्री विध्लुलभाई पटेल और वी० पी० माववराव ने वडी योग्यता से 
भारतवष का पक्ष उपस्थित किया था। इनके साथ छोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्रपाल 
गणेश श्रीकृष्ण खापडें डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रंगास्वामी आर्यंगर, नृस्सिह 
चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम टॉाँ० साठथे, मि० हार्मिसैन बादि भी थे। 
इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिग जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को 
रचखें। श्री वी० पी० माघवराव मैसूर-राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी श्िप्टता 
और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतत्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इम्हैण्ड 
की जनता की नजरों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० बेन स्पूर (एम० पी०) 
जैसो ने उनकी भूरि-भूरि प्रगंसा की थी। 

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का छाम उठाकर, इंग्लैण्ड के विभिन्न 
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भागो मे प्रचाराथें ससाओ का आयोजन किया गया। मजहूरदड ने कामन-सभा के 
भवन मे उन्हें विदाई की दावत दी और भारतीय राष्ट्रमनहासभा को सहानुभूति का 
सल्देश भेजा। स्वतत्र-मजदूर-दल ने ग्लासगो मे हुए अपने सम्मेलन में एक शस्ताव 
पास किया, जिसमे आयलण्ड और मिस्र के साथ-साथ भारत को भी जात्मनिर्णय का 
अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार नैशनल पीस कौसिल' ने भी अपने 
आषिकोत्सव मे प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारबरो मे होनेवाछे अपने 
वापिकोत्सव में माग की कि “अत्पसल्यको के लिए पर्याप्त सरक्षण रखते हुए, आत्म- 
निर्णेय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनस्संगठ्नत किया जाय ।” पंजाब 
के जोरो-जुल्म का तो सभी संस्थाओ ने समान-रूप से प्रवल विरोध किया। 
महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, 
पं० मोतीछाल नेहरू और मदनमोहन माछवीय पजाब मे हुई ढुघंटनाओ की जाच के 
लिए पंजाब गयें। कुछ ही समय बाद दीनवन्धघु एण्डरूज भी वहा पहुँच गये। इसके 
बाद प० मोतीलाल और मालवीयजी छौट आये, लेकिन भोतीछालूजी दुवारा फिर वहा 
गये। प० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन एण्डरूज साहव के साथ हुए। 
गाघीजी भी, जैसे ही उनपर से प्रवेश-निषेध का हुक्म उठाया गया, १७ अक्तूबर को 
सबके साथ जा मिले। पजाव के लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन ज्यो ही गाधीजी उनके 
पास पहुँचे त्योही उनमे फिर से आत्म-विश्वास आ गया। छाहौर और अमृतसर मे, 
दोनो जगह, उनके आगमन को विजय से कम नही समझा गया। इसी बीच सरकारी 
जाच की घोषणा हुईं! जिन वातो की जाच सरकारी जांच-कमिटी करनेवाली थी 
उनकी मर्यादा काग्रेस की जाच से बहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग 
करना ठोक समझा गया। चित्तरजन दास तुरन्त कलकत्ता से पजाब आये और कांग्रेस 
की थोर से हण्टर-कमीशन के सामने हाजिर हुए। लेकिन काग्रेस-उप-समिति को ऐसी 
कठिताइयो का सामना करना पडा जिनकी पहले कल्पना भी त थी, इसलिए दुर्घटनाओ 
की जाच करनेवाली कमिटी (हण्टर-कमीशन) से उसको अपना सहयोग हटा लेना 
पडा। इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक जावेदन-पत्र मे अंकित हैं। कांग्रेस- 
उप-समिति चाहती थी कि भार्शल-छोँ के कुछ कंदियो को पहरे के अन्दर जाच के समय 
हाजिर रहने व जाच मे मदद करने के छिए बुलाया जाय, लेकिन इस बात की इजाजत 
नही दी गईं। उप-समिति ने इसपर पंजाव-सरकार के खिलाफ भारत-सरकार और 
भारत-भत्री से अपीछ की, लेकिन उन्होने हस्तक्षेप करने से इ्कार किया। ऐसी हालत 
में उन छोगो ने भी, जो कि फोजी कानून के मातहत जेछो मे थे, सहयोग व करने के 
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निश्चय की ही ताईद की--और, बाद के अनुभव ने भी इस निश्चय को उचित ही सिद्ध 
किया । और तो और, पर उसकी जाच की परिधि इतनी सीमित थी कि वे घटनाये भी 
उसके कारये-क्षेत्र मे समाविष्ट नही थी, जो न्यायत अप्रैल १६१६ की घटनाओ में ही 
सम्मिलित होती हे पर अनुचित रूप से उन्हें उससे अछूग रकखा गया अत्तएव काग्रेस ने 
एक कमिटी के द्वारा अपनी जाच अछूग शुरू की। गाधीजी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरजन 
दास, फजलुल हक और अब्बास तैयवजी इस कमिटी के सदस्य थे और के० सन्तानम्‌ 
मंत्री। लेकिन इसके बाद शीघ्र ही १० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-काग्रेस के सभापति 
निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकी 
जगह सदस्य बनाये गये। लन्द्रन के सालिसिटर मि० नेव्ली भी, जिनके सुपुददे 
प्रिवी-कौसिल मे की जानेवाली अपीछो का काम था, कमिटी के साथ थे। साथ ही 
यह भी निश्चय हुआ कि जालियावाछा-बाय को प्राप्त करके वहा शहीदो का एक स्मारक 
बनाया जाय, और उसके लिए मालवीयजी की अध्यक्षता मे एक कमिटी बना दी गई। 
प्रसंगवश् यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और राष्ट्र की ही 
सम्पत्ति है। हु 

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कार्ग्रेस तक तैयार न हो सकी। तब सोचा 
तो यहां तक गया कि सुविधापूर्वक विस्तृत-रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उसपर 
विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। लेकिन इतना तो कमिटी 
ने कही दिया था, कि “हण्टर-कमीछन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे 
यह बात बिलकुल निस्सदिग्ध हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, 
नि.शस्त्र मर्दों और बच्चों के जान-बूझ कर किये हुए नृशस ह॒त्या-काप्ड के सिवा और 
कुछ नही है। यह ऐसी हृदय-हीन और बुजदिल पशुता है जिसकी आधुनिक काल से 
और कोई मिसाल नहीं मिलती।” जो हो, कुल मिलाकर १६१६ के साल की 
परिस्थिति न केवछ निराशाजनक बल्कि बडी भयावह भी थी। 


तिल्ञक का प्रतिसहयोग 
भहायुद्ध में जो शक्तिया लगी हुईं थी उन्हे पार्लमेण्ट की तरफ से धन्यवाद 
देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि० छायड जार्ज ने कहा था--- हिन्दुस्तान के विषय मे 
कहूँ तो, उसमे हमारी इस विजय मे, और खास कर पूद्व मे, जो प्रशसनीय सहायता दी 
है उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर 
ज्यादा ध्यान दे। उसका यह दावा इतना जोरदार है कि हमे अपने तमाम पूर्व-विश्वासो 
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और (हमारी) आशकाओ को, जो कि उसकी प्रगति के रास्ते में र्कावट डाक सकते 
है, दुर कर डालना चाहिए।” जहातक इस “नये दावे' से सम्बन्ध है, अस्थायी सचि के 
बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओं का बदला घारा समाओ और 
अधिकारियो-दवारा दमन के रूप मे चुकाया है। माण्ट-फोर्ड बिक ने छोगो के दिलो को 
और भी आघात पहुँचाया। द्विविध प्रणाली, कौसिल में नामजद-संदस्यो का रहना, 
राज्य-परिषद्‌, सर्टिफिकेशन' और “विटो' के अधिकार, ऑडिनेन्स बनाने की सत्ता 
और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली वाते उस वि मे थी। अब १६३४५ के कानून म 
ये और भी वढा-चढा कर दाखिल कर दी गई है ! यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका 
मुकाबला करने के लिए अमृतसर-काग्रेस बुलाई गई थी। यह बताने की जरूरत नही 
है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड-फोड करनेवाली शक्तिया अवश्य जोर- 
शोर के साथ हिन्दुस्तान मे काम कर रही होगी। क्योकि भारतीय राजनीति मे ये 
हमेशा काम करती रही हे और विदेशी-शासन मे तो ये अपना जोर जताती ही है। 
खुद होमरूल-लीग मे भी उनके दर्शन हुए थे । अमृतसर मे वे अपने पूरे दल-वल के साथ 
प्रकट हुईं। लोकमान्य तिरक उस समय तक इन्लैण्ड से लौट आये थे। सर वेलण्टाइन 
चिरोल पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे मे उनकी हार हो चुकी थी। उन्होने यह 
सुनते ही कि पालंमेण्ट में बिल पास हो गया है, सम्नाट्‌ को भारतीय राप्ट्र की तरफ से 
बधाई का तार भेजा। उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होने सुघारो को 
कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में प्रतियोगी-सहयोग” करने का आइवासन दिया था। 
यह शब्द गढा हुआ तो था मि० बैपटिस्टा का, और तार का मजमून बनाया था केलकर 
साहब ने । काग्रेसी हलके मे इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, 
अमृतसर-काग्रेस भिन्न-भिन्न विचारवालो के सघ्षं का एक अखाडा ही बन गई। 


अम्ृतसर-कांग्रेस 

अमृतसर-काग्रेस में श्री चित्तरजन दास प्रमुखता से सामने आये। उस 
अधिवेशन मे उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बावू बनाकर लाये थे 
और सशोधन के वाद विषय-समिति ने उसे मजूर किया था। वह इस प्रकार है --- 

“(क) यह काग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि 
भारतवष पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बाते समझी 
या कही जाती है उनको यह काग्रेस अस्वीकार करती है। 

(ख) वैध सुधारो के सम्बन्ध मे दिल्ली की काग्रेस-दारा पास किये गये 
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प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ है और इसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असंतोपजनक 
और निराशापूर्ण है । 

(ग) आगे यह काग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णेय के सिद्धान्त के 
अनुसार भारतवर्ष से पूर्ण उत्तरवायी सरकारं कायम करने के लिए पालंमेण्ट को शीघ्र 
कार्रवाई करनी चाहिए।” 

भाघीजी ने “निराशापूर्ण' शब्द को हटा देने और उसमें चौथा पैरा और जोढने 
का सशोधन पेश किया जो इस प्रकार है --- 

“(घ) जबतक ऐसा न हो, यह काग्रेस शाही घोषणा में. प्रदर्शित मनोभावों 
का अर्थात्‌ यह कि यह नया युग मेरी प्रजा और अधिकारी दोनो के इस निश्चय के साथ 
आरम्भ हो कि वे सबके एक ध्येय के छिए मिलकर काम करेगे', राजमक्तिपूर्वेक उत्तर 
देती है और विद्वास रखती है कि अधिकारी और प्रजा दोनो मिलकर शासन-सुधारो 
को कार्यान्वित करने मे इस तरह सहयोग करेगे कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शीघ्र 
स्थापित हो। और यह काग्रेस माननीय माप्टेगु को इस सिलसिले मे किये उनके 
परिश्रम के लिए हादिक धन्यवाद देती है!” 

काग्रेस ने दास बाबू के असछी प्रस्ताव और गाघीजी के पूर्वोक्त टुकडे की 
जगह यह टुकड़ा जोडकर मजूर किया--“यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक 
इस भ्रकार की कारेबाई नही की जाती तबतक, जहातक सभव हो, छोग सुधारों को इस 
प्रकार काम मे लावेगे जिससे भारतवर्प मे शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो 
सके। सुधारों के सम्बन्ध मे माननीय माण्टेगू साहत ने जो मिहनत की है उसके लिए 
यह काग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।” श्रीमती वेसेण्ट ने इसकी जगह जो प्रस्ताव रक्‍खा 
था वह गिर गया। 

फिर भी यह समझौता असदिग्ध नही था--हालाकि देशबन्धु ने अपने भाषण 
में यह साफ कर दिया था कि जहा कही सम्भव होगा वहा सहयोग और जहा आवश्यक 
होगा वहां अडंगा-नीति काम में छाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित हैं। परन्तु इसमें 
विधि की गति तो देखिए--दास बाबू या तो अडगा-नीति चाहते थे या सुधारों को 
अस्वीकृत कर देना---वया इसे हम असहयोग न कहे ? और गाघीजी वहा सहयोग के पुर- 
स्कर्ता बने हुए थे। इसमे कोई शक नही कि वह सारी काग्रेस गाधीजी की ही एक विजय 
थी। उनके व्यव्तित्व,दुष्टि-बिन्दु, सिद्धान्त और आदर, नीति-नियम एव उनके सत्य और 
अहिसाधमम का प्रभाव पहले ही काग्रेस पर पड़ चुका था। अमृतसर-काग्रेस में ५० प्रस्ताव 
पास हुए, जिनसे ठेठ लॉ चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने से लेकर कानून मालगुजारी, 
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मजदूरों की दुरवस्था और तीसरे दर्जे के मुसाफिरो के दु.खो की जाच की माग तक के 
प्रस्ताव थे। खुद कांग्रेस मे ३६ हजार छोग आये थे, जिनमे ६ हजार मामूली प्रतिनिधि 
थे और कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे। काम्रेस के सारे वातावरण में मानो 
विजली फैली हुईं थी। पंजाब और उसपर हुए अत्याचारो पर स्वभावत. ही सबसे अधिक 
ध्यान दिया गया था। गांधीजी उत्सुक थे कि पजाव और गुजरात मे जो मार-काट 
लोगो की तरफ से हो गई थी उसकी निन्‍दा की जाय। लेकिन विषय-समिति मे उनका 
प्रस्ताव गिर गया। गाघीजी को इससे निराशा हुई। रात वहुत हो चुकी थी। उन्होने 
यदि काग्रेस उनके दृष्टि-विन्दु को न अपना सके तो दुढ़ता परन्तु साथ ही शिष्टता और 
अदव के साथ काग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरे ही दिन सुबह 
प्रस्ताव न० ४ मजूर हुआ, जो इस प्रकार है--- यह काग्रेस इस वात को स्वीकार करती 
है कि वहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समूह के छोग क्रोध से बावले हुए 
थे, तो भी पिछले अप्रैल के महीने मे पजाब और गुजरात के कूछ हिंस्सो में जो 
ज्यादतिया हुईं और उनके कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ उसपर यह काग्रेस 
दुख प्रकट करती है और उन कृत्यो की निन्‍दा करती है।” इस विधय पर गांधीजी 
ने जो व्याख्यान दिया वह तो बडी उच्चकोटि का और प्रभावशाली था। उन्होने बहुत 
सक्षेप में अपने सग्राम की योजना और भावी नीति का दिग्द्शन कराया था। “इससे 
बढ़कर कोई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी 
कुजी इसी वात मे है कि हम इसके मूलभूत सत्य को समझ छें, हृदय से स्वीकार कर ले 
और उसके अनुसार आचरण भी रबखें। जिस अद्य तक हम उसके मूल शाइवत 
सत्य को मानने में असमर्थ होगे उसी ह॒द तक हमारी असफलता भी निश्चित है। भे 
कहता हूँ कि यदि हम छोगो ने मार-काट न की होती-जिसके कि हमारे पास वहुत प्रमाण 
हे और उन्हें मे आपके सोमने पेश कर सकता हूँ, वीरमगाम, अहमदाबाद और वम्वई- 
नी के उदाहरण दे-देकर कि वहा हमने जात-वूझ्कर हिंसाकाण्ड किया है-- 
हा, मे मानता हूँ कि डाँ, किचलू, डॉ० सत्यपाल और मुझे पकडकर--में तो डॉ० 

सत्यपाल और स्वामीजी का निमत्रण पाकर शान्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर 
जा रहा था, सरकार ने छोगो को भडकने और गरम हो जाने का जबर्देसत कारण 

दिया था---तो यह वखेडा न खडा होता; छेकिन उस समय सरकार भी पागल 

हो गई थी और हम भी पागर हो गये थे। में कहता हैँ, पागलपन का जवाब 

पागरूपन से मत दो, वल्कि पागलपन के मुकाबले में समझदारी से काम छो और 

देखो कि सारी वाजी आपके हाथ मे हैं।” कैसे आत्मा' को जगानेवाले गव्द हूँ 
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ये, जो अबतक कानो मे गूजते है ! परन्तु सवाल यह है कि क्‍या छोगो ने उस समय 
उनके पूरे रहस्य को समझा होगा? सच पूछिए तो फिर काग्रेस में सारी बातें इसी 
प्रस्ताव के सुर में हुई थी। उस समय तक गाधीजी सरकार से सहयोग तोडने के 
लिए न तो राजी थे गौर न तैयार ही थे। इसीलिए युवराज के स्वागत करने का 
प्रस्ताव यहां पास किया गया--गोया दिल्‍ली मे जो वात छूट गईं थी उसकी पूर्ति यहा 
की गई। थही कारण है कि अमृतसर मे सहयोग के आव्वासनवाले प्रस्ताव में जोड़ा 
गया टूकडा पास हो गया, हालाकि समझौते के कारण वह बहुत-कुछ कमजोर हो गया 
था। सत्य और अहिंसा को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते प्रस्ताव थे (१) 
स्वदेशी-सम्बन्धी---हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के पुराने धंधी को फिर से जीवित 
करने की सिफारिश करना, (२) दुधार गाय और साडो का निर्यात वन्द करने 
सम्बन्धी, (३) प्रान्तों में आवकारी-नीति-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा मझलें- 
दर्जे के मुसाफिरो के दुःख दूर करने के विपय मे। इस श्रेणी के प्रस्तावो के ही ढग के 
प्रस्ताव थे---वकरीद पर भोकुशी वन्द कर देने की मुसलमानो-द्वारा की गई सिफारिश 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुर्की एव खिलाफत के मसले पर ब्रिटिश-सचिवो के 
विरोधी रुख का विरोध करना ! वर्षो के वाद इस अमृतसर-काग्रेस ने किसानो की ओर 
ध्यान दिया। मजदूरों की तरफ भी उसने उतनी ही तवज्जह दी। यूनावी और 
आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। ब्विटिश-कमिटी को 
उसकी सेवाओ के बदले धन्यवाद दिया गया। उसी तरह इस्लैण्ड के मजदूर-दल को, 
और खासकर बेन स्पूर को भी। छाछा छाजपतराय को भी, उनकी अमरीका मे की गई 
भारत के प्रति सेवाओ के लिए धन्यवाद दिया गया। इसी तरह काग्रेस के शिप्ट-मण्डल 
को भी उन सेवाओं के छिए धन्यवाद दिया जो उसने इस्लैण्ड में की थी। भला प्रवासी 
भारतवासी' भी कैसे छूट सकते थे ? ट्रासवाल-निवासियों से अवतक भी जमीन- 
जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। पूर्व अफ्रीका मे भारतीयो 
का आन्दोलन अछूग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतीयों के लिए की गई 
एण्डरूज साहव की सेवाये पजाव में की गईं उनकी सेवाओ से कम देश के घत्यवाद की 
पात्र नही थी। काग्रेस ने खुले-आम इस वात को स्पष्ट किया कि क्यो उसे हण्टर-कमीयन 
का वहिष्कार करना पडा ? छेफ्टिनेन्ट-वर्नर ने “पजाव के जो नेता कंद है उनमे से 
कुछ को भी, कैदी की तरह हिरासत में भी, कमिटी-रूप में बैठकर अपने वकीक को 
सहायता और सलाह देने की आज्ञा नही दी” इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिष्कार को 
योग्य और शानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट का आदेश 
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दिया। काग्रेस ने सर शकरन्‌ नायर को इस्तीफा दे देने पर बघाई दी और डॉड्ड चेम्स- 
फोर्ड को वापस बुलाने, जनरल डायर को जपने पद से हटा देने और सर माइकेल 
ओडायर को फौजी कमिटी की सदस्यता से हटा देने की माग की। 
पजाब मे किये गये अत्याचारो के प्रदन पर विचार करते हुए काग्रेस ने उस 
हर्जाना लेने की व्यवस्था को, जो कूछ लोगो पर कही-कही लागू की गई थी, तथा फौजी 
कानून के मातह॒त स्कूलो और कालेजो के विद्याथियो को जो सजाये दी गईं उन्हे रद 
करने की प्रार्थना की। मौलिक अधिकारो सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे 
शासन-सुधार-सम्वन्धी प्रस्ताव का वल और बढ गया। इस प्रस्ताव को पास कराने 
के लिए रात के दस वजे तक मदरास के पितामह विजयराघवाचार्य जोर देते रहे। 
इसके बाद काग्रेस ने ओरेस-एक्ट और रौलट-एक्ट को उठा देने और सम्नाद्‌ की ओर से 
सुक्ति की घोषणा होने पर भी जो कैदी तबतक जेल मे पडे हुए थे उनकी रिहाई के 
लिए जोर दिया। 
मि० हानिमिन का देश-निकाला भी काग्रेस के विरोध का एक विषय था और 
उसे रद करने पर वडा जोर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि ब्रह्मदेश को 
भी सुधार दिये जावे और दिल्‍ली तथा अजमेर-मेरवाडा को पूरे प्रान्त के हक दे दिये 
जायें। ढो और भ्रस्तावो में आडिट तथा छोगो से रुपया वसूछ करने की कारंवाई की 
गई और अधिवेशन खत्तम हुआ। इस अधिवेशन में इतना अधिक काम करना पडा 
कि सभापति पण्डित मोत्तीछारू नेहरू बहुत थक गये, उनकी आवाज बैठ गईं। विषय- 
समिति की वैठके रोज रात-रात भर चलती। पजाब में सर्दी भी बड़े जोरो की 
पहती भी । 
उस समय की दो घटनाये मनोरजक हे और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक 
होगा। राजनैतिक कैदियो को छोड देने की शाही घोषणा हुई। कांग्रेस के अधिवेशन 
के एक दिन पहले वह अमृतसर पहुँची और उसके साथ ही आयें अली-भाई4 बस, 
लोगो के उत्साह और खुशी की सीमा न रही। एक वडा जुलूस निकछा और मौ० 
मुहम्मदअली ने कहा कि में छिन्दवाडा-जेल से 'रिटर्ने-टिकट छेकर' आ रहा हूँ। तबसे 
उनके ये द्ाव्द बहुत प्रचलित हो गये है। दूसरी घटना छन्दन के एक सालिसिटर मि० 
रेजिनल्ड नेविली से सम्वन्ध रखती है, जो कूछ दिनो से भारतवर्ष से थे और काग्रेस- 
सप्ताह मे अमृतसर ही थे। २५ दिसम्बर १६१६ को जाहून्धर के तोपखाने के कोई 
२० गोरे सिपाही रात को (होटल मे) उनके कमरे में घुस गये, उनका अपमान किया 
और पूछा कि एक यूरोपियन होकर तुमने डायर के खिछाफ काम कैसे किया ? उनमें 
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से एक ने कुहा-- हमने सारे समूह को गोली से भून दिया। वह एक खौलता हुआ 
जन-समूह था। वे रजील हिन्दुस्तानी थे।” उसने यह भी वताया कि जनरल ढायर 
के उन सिपाहियों में से वह भी एक था। बाद में मालूम हुआ कि उन सिपाहियो को 
मि० नेविली से माफी मागनी पडी थी। 


० [तीछरा भाग ; १६२०-१६२८) 
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असहयोग का जन्म-१&६२० 
खिलाफ़त-सम्बन्धी अन्याय 


१६२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र मे दलवन्दियो से हुआ। उदार 
अर्थात्‌ नरम-दलवाले काग्रेस से अछूंग हो गये थे और १६१६ के दिसम्बर में 
कलकत्ते मे एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी ताजा होनेवाली घटनाओं के कारण 
बाकी बचे काग्रेसियो मे फूट के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृतसर मे मुख्य 
प्रदन था असहयोग या अडंगा। नये साल का आरम्भ होने के कूछ महीने वाद अमृत्त- 
सर मे बने दलो की स्थिति उलट गई। गाघधीजी ने असहयोग का वीडा उठा लिया 
था और जो लोग अमृतसर मे उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकबार फिर उनके 
खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकस्मिक परिवर्तत किस कारण हुआ ? असली 
बात यह थी कि पजाब के अत्याचार और खिलाफत के सवाकू पर जनता में खलवली 
बढ रही थी। 

१६२० की घटनाये खिलाफत के महान्‌ आन्दोलन को लेकर हुईं थी। यहां 
खिलाफत के प्रदन की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है। महायुद्ध के समय 
प्रघान-मत्री मि० छायड जाजे ने भारत के मुसलमानों को कूछ वचन दिये थे, जिनके 
कारण भारतीय मुसरूमान देश से बाहर गये और अपने तुर्की सहधर्मियो से छडे। 
जव युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये वचनो का बुरी तरह भग किया गया। ब्रिटिश- 
प्रधान-मत्री के विश्वासघात से भारत के मुसलमावो में क्रोष की लहर फैल गईं। ल्‍ायड 
जाजे ने स्पष्ट शब्दो मे वचन दिया था, कि “हम टर्की को उसके एशिया-माइनर और 
थेस के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपो से वचित करने के लिए, जिनकी आवादी मुख्यत. तुर्के 
है, छडाई नही लड रहे है।” मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुलूअरव, जिसमे 
भेसोपोटामिया, अरविस्तान, सीरिया, फिल्स्तीन और उनके सारे घामिक स्थान 

शामिल हे, हमेशा खलीफा के सीधे अधिकार में रहना चाहिए। परन्तु अस्थायी सन्धि 
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की गर्तों के फल-स्वरूप तुर्की को अपने अदेशो से वचित होना पढा। थरेस यूनाव 
की नजर कर दिया गया और तुर्की-साआज्य के एशियाई गदेशों को ब्रिटेन और फ्रान्स 
ने छीग के आजा-पत्रो के वहाने आपस में वांद लिया। मित्र-राष्ट्रो-द्वारा एक हाई- 
कमीशन नियुक्‍त किया गया जो हर लिहाज से तुर्की का असली शासक वना दिया गया 
था और सुलतान एक कैदी-मात्र रह गया था। भारत के मुसलमान ही नही, वल्कि 
अन्य जातिया भी ब्रिटिव-प्रवान-मन्नी के इस विव्वासघात से क्रुद्ध ही गई थी। अमृत- 
सर म॑ प्रमुख काग्रेसी और खिलाफत नेता एकत्र हुए और उन्होने छायड जारज की करतूत 
से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त मे गांधीजी के नेतृत्व मे 
खिलाफत आतन्दीकूत करने का निईचय किया गया। 

१९ जनवरी १६२० को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में एक भिष्टन्मण्डल 
वाइसराय से मिला और उन्हे वताया कि तुर्की-सा स्राज्य को और सुरृतान को खलीफा 
बनाये रखना कितना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कूछ निराशाजनक था। 
इसपर मुसलमान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमे उन्होने यह दुढ़ 
सकलप किया कि यदि सधि की झर्तें मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ गईं तो 
इससे मुसलमानों की वफादारी को धक्का छगेगा। 

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रब्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र 
मे बरावर प्रमृख् स्थान प्राप्त किये रहा। १६२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट-मण्डझ 
मौछाना मुहम्मदभली के नेतृत्व में इग्लैण्ड गया। इस गिष्टन्मण्डल से भारत-सचिव की 
ओर से मि० फिगर मिल्ले। विष्ट-मण्डछ ग्रधान-मत्री से भी मिला। उससे अपने 
विचार श्ञान्ति-परिषद्‌ की बड़ी कौसिल के आगे रखने की अनुमत्ति चाही, पर वह न 
मिली । 

१७ माचे को छावड जार ने मुस्छिम शिप्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके 
दौरान में उन्होनें इस वात पर जोर दिया कि ईसाई राप्ट्रों के साथ जिम्न नीति का 
व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा 
सकता। परन्तु साथ ही इस वात पर जोर विया कि वैसे तुर्की तुर्कों-भूमि पर अधिकार 
रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा। बस, 
इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट ढाछी। इसलिए 

१६ भाव राष्ट्रीय शोक-दिवस तियत हुआ जिस दिन उपवास, प्रार्थनायें और ह्तालें 
की गईं। गाधीजी फिर मैदान में आये; उन्होने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के चाय 
संधि की छर्ते भारत के मुसछमानो के भावों के अनुकूछ न हो तो मे असहयोग-आन्दोलन 
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शुरू करूँगा। गाधीजी ने अपने विचार अपने १० साचें के घोपणा-पत्र मे प्रकट कर 


दिये थे, जिसमे उन्होने अपनी असहयोग-सम्वन्धी तजवीज पहली वार प्रकट की थी। 
वह इस प्रकार है .-- 

“यदि हमारी मागे स्वीकार न हुई तो हमे क्या करना चाहिए, इसपर विचार 
कर लेना आवश्यक है। एक जगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। 
इस मार्ग को छोडिए, क्योकि यह अव्यवहाय है। यदि मे सबको समझा सकूं कि यह 
उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायें। कोई व्यक्ति या 
कोई राष्ट्र हिसा के त्याग-द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई 
नही कर सकता। परन्तु आज जो मे हिसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ सो इस कारण 
कि परिस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिसा बिलकुल व्यर्थ सिद्ध होगी। 
अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र ओषधि है। यदि यह सब तरह की हिंसा 
से मुक्त रक्‍खी जाय तो यही सबसे अच्छी गौर रामबाण औषधि है। यदि सहयोग 
के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे धार्मिक भावो को आघात 
पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिये कत्तंव्य हो जाता है। इंग्लैण्ड हमसे यह आगा 
नही रख सकता कि हम उन अधिकारो का हनन चुपचाप सह लेगे जो मुसलमानों 
के जीवन-मृत्यु का भप्रइन है। इसलिए हमे जड और चोटी दोनो ओर से काम मारम्भ 
करना चाहिए। जिन लोगो को सरकारी उपाधिया और सम्मान प्राप्त हे उन्हे वें 
त्याग देनी चाहिएँ। जो नीचे दर्ज की सरकारी नौकरियों पर हे उन्हें भी नौकरिया 
छोड देनी चाहिएँ। असहयोग का खानगी नौकरियो से कोई वास्ता नही है। पर में 
- उन छोगो के, जो असहयोग की औषधि को नही अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की 
धमकी देने की बात को पसन्द नही कर सकता। आप होकर नौकरी छोड देना ही 
जनता के भावो और असंतोष की कसौटी है। सैनिको स्ले सेना मे काम करने से इन्कार 
करने को कहने का समय अभी नही आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नही है। 
जब वाइसराय, भारत-मत्री और प्रधान मत्री हमे दाद ही न दे तभी हमें इस उपाय का 
अवलम्बन करना चाहिएं। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहुत 
समझ-बूझकर रखना होगा। हमे घीरे-धीरे बढना होगा, जिससे बडें-से-बड़े उत्तेजन 
पर भी हम अपना आत्म-सयम बनाये रख सके |” 


असहयोग का प्रारम्भ 
अद्यान्ति के इस वातावरण मे २५ मार्च १९२० को पजाव के अत्याचारो पर 
श्र 
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गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। उसने सर माइकेल ओडायर को ही मपने कदाक्षों 
का लक्ष्य वताया। उसने गिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-वूज्ककर अवहेंलना की 
थी, उसने जिस ज्यादती के साथ रगरूटो की भर्ती और चदा-समग्रह किया था और 
लोकमत को दवा र॒क्‍खा था, उससे वह स्वभावत ही जनता के अभियोग का पात्र 
वन गया था। १६१६ की घटनाये ६ अप्रैछ से आरम्भ हुईं और उनका अन्त १३ तारीख 
को जालियावाला-बाग-हत्या-काण्ड के रूप मे हुआ। अत-वह सप्ताह १६२० में 
राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे अवतक मताया जाता हैं। १४ मई १६२० 
को तुकिस्तान के साथ सधि की जर्तें प्रकाणित हुईं, जिससे खिछाफत-आन्दोलन ने और 
भी जोर पकड़ा । इसके वाद ही गाधीजी ने इस सकल्प की घोपणा की कि में शर्तों मे 
समोधन कराने के लिए असहयोग-आन्दोछूत आरम्भ करूँगा। लोकमान्य तिलक ने 
इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नही किया, पर साथ ही विरोध भी नही किया। 

इन दोनों महान्‌ नेताओ ने अग्रै के तीसरे हफ्ते में महत्त्वपूर्ण वक्तव्य 
प्रकाशित कराये। इसी अवसर पर गाघीजी ने होमरूल-छीग का सभापतित्व ग्रहण 
किया, और निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया-- 

“मेरी राय में स्वराज्य शीक्र प्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम- 
ऐक्य, हिन्दुस्तानी को राप्ट्र-भापा मानना, और प्रान्तो का भाषाओं के अनुसार नये सिरे 
से निर्माण करना है । इसलिए में छीग को इन कामों मे छूगाना चाहता हूँ। 

“मं इस बात को खुले तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रीय पुननिर्माण की किसी भी 
योजना में सुधारों का स्थान गौण है। क्योकि में समझता हूँ कि मैने जिन कामो का 
जिक्र किया है यदि राष्ट्रीय शक्ति उनमें छग जाय तो हममें से घोर अतिवादी 
(८5४०४८०7४५० भी जो सुधार चाहेगा वे स्वत. ही प्राप्त हो जायगे; और चूकि इन 
कार्यो में लगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैने इन्हें 
राष्ट्रीय कार्य-क्रम में सबसे आगे रकक्‍्खा हैं। में अखिक-भारतीय होमरूछ-लीग को 
किसी भी रूप मे किसी खास दछ की सस्था समझने को तैयार नही हूँ। में किसी 
दल से सवध नही रखता और न रक्खूगा। में जानता हूँ कि छीग के नियमो के अनुसार 
काग्रेस की सहायता करना आवश्यक है। पर काग्रेस किसी दकू-विशेष की सस्या नही है । 
ब्रिटिग-पार्लमेण्ट में सभी दल रहते है। समय-समय पर एक-न-एक दल का उत्तपर 
अधिकार रहता है, पर वह किसी दल-विगेप की सस्था नहीं है! मुझे आज्ञा है कि 
सारे दल काग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय सस्था वनाना चाहेंगे जिसके द्वारा वे कांग्रेस 
की नीति निर्वारित करने के लिए राष्ट्र से अपीक कर सके। मैं छीग की नीति को 


ल्‍ा 
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ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस दलवन्दियो से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद 
कायम रख सके। 

“अब मेरे साधन की वारी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के र[जनैतिक 
जीवन मे कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मे लीग 
से यह आशा नही रखता कि वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मे शक्ति- 
भर चेष्ठा करूगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामो मे सत्य और अहिंसा से काम लिया 
जाय। तव हम सरकार और उसके उपायो से न भयभीत होगे न उनके प्रति 
अविश्वास रक्‍्खेगे। मै इस प्रसण पर और अधिक कुछ नही कहना चाहता। में यह 
समय पर ही छोडता हूँ कि मेने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उससे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक प्रइनो का वह किस ढग से निपटारा करता है। फिलहाल मेरा उद्देश अपने काम 
के औचित्य या उसमे समाविष्ठ नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नही है, बल्कि 
लीग के सदस्यो पर विद्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओ को 
आमत्रित करना है।” 

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य मे नये सुधारो के प्रति अपनी नीति प्रकट 
की -- 

“जैसा कि नाम से प्रकट है, काग्रेस-प्रजातत्र दल में कांग्रेस के प्रति अगाघ 
भक्ति और प्रजातत्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विद्वास है कि 
भारत की समस्याओ को सुलझाने मे प्रजातत्र के सिद्धान्त अचूक है। यह दल शिक्षा के 
प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सबसे वढ़िया हथियार समझता है। 
यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक 
बधन लगा दिये गये हे उन्हें उठा दिया जाय। इस दल का धामिक्‌ सहिष्णुता और 
अपने लिए अपने धमम की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की खतरे से रक्षा 
करना सरकार का अधिकार और कत्तेंव्य है। यह दर मुसलमानों के उस दावे का 
समर्थन करता है जो खिलाफत-सम्बन्धी प्रइनों का हल इस्लाम-धर्मं के सिद्धान्तो 
और धारणाओ और क्रान के आदेशो के अनुसार चाहता है। 

“यह दल मानवता के मगछ और मानव-समाज के आतृत्व की वृद्धि के लिए 
ब्रिटिण-राप्ट्र-समूह के रूप मे भारत की स्थित्ति मे विश्वास करता है, पर भारत के 
लिए स्वत॒त्न शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता हैँ कि उसे ब्रिटिश-राप्ट्र- 
समूह के अन्य हिस्सेदारो के साथ, जिनमे स्वय ब्रिटेन भी शामिल है, वरावरी और 
भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए 
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बराबरी के जागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहा यह 
अधिकार न मिले उस उपनिवेश्व के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय। यह दलू 
राष्ट्रसघ का, ससार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतत्र अस्तित्व कायम रखने, 
राष्ट्रो और जातियो की स्वतंत्रता और सम्मान की र॒क्षा करने, और एक देश के द्वारा 
दूसरे देश का रक्‍्तशोषण बन्द करनेवाली संस्था के रूप में स्वागत करता है! 

“यह दल जोर के साथ प्रतिप्रादन करता है कि भारत प्रातिनिधिक और 
उत्तरदायी शासन के सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की 
जनता के छिए अपनी सरकार का ढाचा स्वय तैयार करने का और यह निर्णय करने 
का कि कौन-सी शासन-प्रणाछली भारत के छिए सवसे अच्छी रहेगी,पूर्ण अधिकार चाहता 
है। यह दल माण्टेगु-सुधार विधान को अपर्याप्त, असन्तोपपूर्ण और निराशाजनक 
समझता है और इस दोष को दूर करने की चेष्ठा करने के निमित्त मजदूरदल के सदस्यो 
और ब्रिठिज्ञ-पालंमेण्ट के अन्‍य भारत-हितैपियों की सहायता से शीघ्र-से-शी घर एक 
नवीन सुघार-बिक पास करायेया जिसका उद्देश भारत मे पूर्ण उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना हो और जी सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्वन्धी नीति में पूरी 
स्वतत्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारण्टियो-सहित अधिकारों की विस्तृत घोषणा 
करे। इस उद्देश की सिद्धि के लिए यह दल विचार रखता है और सिफारिश करता है 
कि भारत में और उन देशो मे जो राष्ट्र-लघ के सदस्य है खूब जोर का प्रचार किया 
जाय। इस मामले मे इस दल का गृरुमत्र होगा-- प्रचार, आन्दोलन और सगठन | 

“यह दल माप्टेगु-सुधारो को, जैसे कुछ भी वे है, सफल बनाने का विचार 
रखता है, जिससे देश मे जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय; और 
इसलिए यह दल, बिना किसी सकोच के, छोकमत को कार्य-रूप देने के लिए जब जैसी 
जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या वैध-रूप से विरोध करेगा।” 

इसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्वन्धी उन विषयो की एक सूची 
दी गई थी जिनके छिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था। उनमें दमनकारी 
कानूनो, राजद्रोह के अभियोगो का जूरी-द्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था मे इग्लैण्ड के जैसा 
सुधार, मजदूरों का सगठन और सुधार, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के विकास पर 
नियत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाता, सैनिक-खर्च में कमी, 
कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरिया, राष्ट्रभाषपा, राप्ट्रीय एकता, कर-पद्धति 
प्रान्तिक स्व॒राज्य, आमवासियों को जगछो के उपयोग करने की छूट, अनिवार्य शिक्षा, 
आम-पचायत की स्थापना, नह्ा-निपेषध सहयोग-समितिया, आयुर्वेदिपद्धति को 
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श्रोत्ताहन, और औद्योगिक तथा इजीनियरी शिक्षा आदि विषयो का समावेश 
किया गया था। 

अभी मुसलमानों का शिष्ट-मण्डल यूरोप मे ही था कि तुकिस्तान के साथ 
सधि की प्रस्तावित शर्तें प्रकाशित हो गई और भारत मे उनके साथ-ही-साथ वाइसराय 
का सदेज्ञा भी प्रकाशित हुआ, जिसमे भारतीय मुसलमानों को वे शर्तें समझाई गई 
थी। सदेश में यह वात स्वीकार की गई थी कि सधि की शर्तों से भारत के मुसलमानों 
के दिलो को अवश्य ठेस पहुँची होगी, पर साथ ही उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्की 
सहधभियो के इस दुर्भाग्य को सन्‍्तोष और घैय के साथ सहन करे। किन्तु इन हार्तो 
के प्रकाशन से मुसलमानों के कोघ का ठिकाना न रहा। हृण्टर-कमिटी की रिपोर्ट भी 
उसी समय प्रकाशित हुई थी। बस, सारे देश मे आग रूग गई। खिलाफत-कमिटी 
की बैठक वम्बई मे हुई जिसमें गाधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया 
और १६९२० की २८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र शस्त्र समझ 
कर अपना लिया गया। ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस मे हुई, जिसमे 
हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट और तुकिस्तान के साथ सन्धि की शर्तों पर विचार किया गया। 
लम्बे-चौडे वाद-विवाद के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष 
अधिवेशन* करने का निरचय किया गया। 

गाघीजी ने 'तिरूक-सम्बन्धी स्मृतिया” नामक पुस्तक में बताया है कि 
असहयोग के प्रति लोकमान्य तिरक का क्या रुख था। “असहयोग के सम्बन्ध में 
उन्होने मामिक ढग से उसी वात को फिर दृहराया जिसे वहपहले भी मुझसे कह चुके थे, 
असहयोग का कार्यक्रम मुझे पसन्द है। पर इसमें जिस आत्म-त्याग की जरूरत है, 
उसके लिए देद्य हमारे साथ होगा या नही, इसमे मुझे सन्देह है। मे आपकी सफलता 


चाहता हूँ। यदि आप जनता का ध्यान अपनी ओर खीच सके तो मुझे आप अपना कट्टर 
समर्थक पायेगे।” 


गाँधी जो द्वारा विभिन्न सत्याग्रह 
इस समय गाघीजी चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद मे सत्याग्रह करके या 
करने की धमकी देकर देश को स्थायी लाभ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होने 
चम्पारन में सत्याग्रह किया। खेडा जिले मे वर्षा अधिक होने के कारण फसल मारी 
गई थी। वहा गाधीजी ने रुगान न देने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और अन्त में 
अहमदाबाद में मिलू-हडताल का अन्त कराया। १६१४८ में गाघीजी ने खेडा जिले के 


+ 
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किसानो के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होने किसानो को सलाह 
दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तवतक लगान अदा न किया जाय। गृजरात-सभा 
* ने शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुँचा। परन्तु उस ताल्लुके का 
कमिश्नर विगड़ गया और शिष्ट-मण्डल से वडी अभद्रता के साथ पेश आया। इसपर 
गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हे छूगान न देने की सलाह दी। 
इस कारंवाई की जिम्मेदारी गाघीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह बनिवार्य हो गया। 
खेड़ा के मामले मे भी मोहनलाल पण्डया पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये 
(झोक हैं कि १८ मई १६३५ को उनका देहान्त हो गया) | अन्त में खेड़ा के किसानों 
को आश्षिक छूट मिल्ल गईं। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल्‍्न-हडताल थी, जो १६१८ 
के मार्च मे आरम्भ हुईं। अन्त में मजदुरो और भालिको के वीच में एक समऔता 
ठहराया गया, पर इसी बीच में कुछ मजटदूरो ने दुर्वकृता और विद्धुकता का परिचय 
दिया और मजदूरों का सगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर 
गाधीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीपण प्रतिज्ञा करने का 
गाघीजी का यह पहलछा अवसर था। पर इसके सिवा और कीई चारा न था। उन्होने 
कहा---““आनेवाली पीढी कहे कि दस हजार आदमियो ने उस प्रतिजा को अचानक 
तोड दिया जो उन्होने वीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो 
यही अच्छा है कि में अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिको की स्थिति और.स्वतत्रता 
को अनुचित-रूप से कठिनाई में डालनेवाला कहलाऊं।” (इसके विस्तृत विवरण 
के लिए इसी अध्याय के अन्त में दिये परिभिप्ट को देखिए) 


छुल्ली-प्रथा का अन्त े" 

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १६९२० की घटनाओ का जिक्र करने से पहले 
हमें १९२० की १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेश्ो में शर्तें- 
बन्दी कुली-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दी से जारी थी। जब भारत- 
सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो 
नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिश्पत में कुली-पथा का अन्त स्वत. ही हो गया, 
क्योकि वहा मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथिवी के अन्य भागों के 
उपनिवेश्ञो मे शर्तंवन्दी कुछी-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १६१४-१५ में भारत- 
सरकार ने उन प्रान्तो की सरकारो से पूछ-ताछ की तो उसे पता चला कि गाव-वाले 
इस प्रथा के घोर विदद्ध है। १६१४५ में दीनवन्धु एण्डरूज और मि० पियरसन फिजी 


श्द्री 
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गये और वहा से बडे ही बुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप मे प्रकाशित किया 
गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पडा कि जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने वडी 
कौसिल मे कूली-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो छॉडे हाडिग ने उसे मंजूर कर 
लिया। पर साथ ही उन्होने यह भी कहा कि सब कूछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ 
समय लग ही जायगा। बाद को पता चला कि वह औपनिवेशिक विभाग से इस बात 
पर राजी हो गये हे कि भारत में अभी पाच साल तक भर्ती होती रहें। एण्डरूज साहब 
ने भारत-सरकार को चुनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नही ? 
और जब यह वात प्रकट की गई कि इस प्रकार के राजीनामे पर व्हाइट-हाल के दोनो- 
ओऔपनिवेशिक और भारतीय-विभागो ने दस्तखत किये है तो सारे देश में क्रोध की 
लहर फैल गई। गाघधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत मे कूली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया। श्रीमती वेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया। १६१७ के 
मार्च-अप्रैल् में आन्दोलन पूरे जोर पर था। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन कारणों 
से श्रीमती एनी वेसेण्ट को नजरबन्द किया उनमे से एक यह भी रहा होगा । छॉडं चेम्स- 
फोडे ने गाधीजी को बुलाया और तब उनकी समझ मे स्थिति की गभीरता आईं। 
हरेक प्रान्त की भारतीय महिलाओ का एक शिष्ट-मण्डलरू छॉर्ड चेम्सफोर्ड से अपनी 
मजूर बहनो की ओर से मिछा। गाघीजी ने ३१ मई १६१७ का दिन नियत कर दिया 
कि उस दिन तक यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए, नही तो भर्ती रोकने के लिए सत्याग्रह 
आरम्भ होगा। छॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १६१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा- 
विधान के अन्तगंत युद्धकालीन कारंवाई के रूप मे मजदूरो की भर्ती बन्द की जाती है। 
पर यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश्ञ इस प्रदन को फिर उठायेगे 
जिनका उसमे बहुत बडा आ्िक-हितत था। इसलिए एण्डरूज साहव गाघीजी की 
सलाह और श्री रवीद्रनाथ ठाकूर की हादिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाला 
इकट्ठा करने के लिए एकवार फिर फिजी गये, जिससे युद्ध के बाद प्रदन उठने पर उसका 
उपयोग किया जा सके। वह कोई एक साल तक फिजी में रहे और पहली वार से भी * 
अधिक भयंकर हकीकते इकट्ठा कर लाये। उन्होने इस प्रइन के नैतिक पहलू पर आस्ट्रे- 
लियन महिलाओ का ध्यान भी काफी आकर्षित कर छिया और उन्हे कुली-प्रथा को 
उठाने के पक्ष मे प्रबल समथेन प्राप्त हो गया। १६१४८ के मार्च मे उन्होने मि० माण्ठेगु 
से दिल्ली में भेट की और उनके सामने*सारा मामला पेश करके साबित कर दिया 
कि शर्तेंबन्दी कुली-अथा घोर अनैतिक है । १६१६ में सरकार ने यह घोषणा की कि 
अब गिरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी और जिन मजदूरो की पाच सार की मियाद 
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पूरी नही हुई है उन्हे वन्चन-मुक्त किया जायगा। फलत* पहली जनवरी १६२० को 
फिजी, ब्रिटिश-गाइना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम और जमेका के प्रवासी भारतीयों में 
हु का वारापार न रहा, क्योकि वहा अभीतक यह प्रथा जारी थी। उस बन्धन-मुवित 
के दित जो भारतीय ग्रिरमिट के अनुसार यहां पहुँचे थे वे भी आजाद कर दिये गये। 
यह प्रथा १८३४५ में आरम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेश्ञो में शकर की खेती के लिए 
मजदूर मिल सके। इसके पहले अफ्रीका के ईसाई गुल्लम काम करते थे, पर १८३३ 
भे गुछासी का अन्त कर दिया गया था । इस प्रकार शकर की खेती जारी रखने के 
लिए जो तरकीब सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार 
सर डब्ह्यू० विलसन हन्टर ने इस प्रथा को अद्ध-गुलमी मजदूरी कहा था, और यह 
वर्णन ठीक भी हैं। 


हस्टर-रिपोर्ट 

१६९२० की २८ मई को हन्टर-रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा 
और क्षोभ की वाढ आ गईं। रिपोर्ट में सब सदस्य सहमत न थे। हिन्दुस्तानी सदस्यों 
का अंग्रेज सदस्यो से मतभेद था। मतभेद इस विषय पर था कि पंजाब का उपद्रव 
आकस्मिक था या पहले से निश्चित किया हुआ था ? अग्रेज सदस्यो की राय थी कि 
वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और हिन्दुस्तानी सदस्यो की राय इसके विपरीत 
थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फौजी-कानून की कोई आवश्यकता न थी तथा इस 
उपद्रव का दोष चन्दा इकट्ठा करने और रगरूट भर्ती करने मे पजाव के गवर्नर ओडायर 
के जुल्म को दिया। उन्होने सरकार को ऐसी खबरे दवाने का दोषी ठहराया, जिनसे 
आतन्त धारणा फैली। सरकार ने यह वात स्वीकार की कि “फौजी-कानून का शासव- 
शक्ति के दुर्पयोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्तदायित्व-हीन कार्यो के द्वारा दूषित कर 
दिया गया था। जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार 
आदमी ऐसा न करता। और उस स्थिति मे जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए 
था, उसने उससे काम न लिया।” सम्राट की सरकार ने उत कई निर्देयतापूर्ण और 
अनुचित सजाओ को बिलकुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी' 
कि इस प्रकार के कार्यो के किए जिम्मेदार अफप्तरों को घिक्‍्कार-द्वारा तथा दूसरे 
उपायो से इस नापसन्दगी का खुले तौर से पर्रिचिय करा दिया जाय परन्तु मि० माण्टेंगू 
मे कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिछकुछ नेकनीयती 
के साथ काम किया, अलवत्ता उससे परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने में गछती 
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हो गई।” भारत को इस बात से कोई सान्त्वना न मिली कि भविष्य के लिए फौजी- 
कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गई है। 
न पजाव या भारत को इसे वात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी- 
कानून की करतूतो के लिए जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में बडे ध्यान के साथ जाच- 
पडताल की गई है, क्योकि जिन अधिकारियो के आचरण को घिक्‍्कारा गया था 
उनमे से वहुत से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड चुके थे । 
हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति 
की वैठक बनारस मे हुई, जिसमे इन सारे प्रइनो पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया 
गया और मामले पर विचार करने के लिए विशेष काग्रेस करने का निरचय किया गया | 
लोकमान्य तिलक उस अवसर पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होने महासमिति 
मे भाग न लिया क्योकि खिलार्फत-आन्दोलन उन्हें कूछ रुचा न था। फिर भी उन्होने 
देशभक्ति और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवदय कह दिया कि वह महासमिति 
के आदेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गाधीजी ने असहयोग-आन्दोलन को, 
नेताओ का एक सम्मेलन बुछाकर उसके सामने रखने का निवचय किया। अवतक 
असहयोग-आन्‍्दोरून खिलाफत के प्रएन से ही सम्बन्ध रखता था। सारे दलों के नेता 
२जून १६२० को इंछाहाबाद मे इकटठे हुए। इस सम्मेछून मे असहयोग की नीति 
अपनाने का निदचय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गाधीजी और कूछ 
मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके 
स्कूलों, कालेजो और अदालतो के बहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर 
१६१६ में दिल्‍ली मे अ० भा० खिलाफत-परिषद्‌ ने गाधीजी की सलाह के मुआफिक 
सरकार से असहयोग करने का निए्चय कर लिया था। इस निश्चय की पूष्टि कलकत्ता 
और अन्य स्थानो के मुसलमानों ने, और १७ अग्रैछ १९२० को मदरास की खिलाफत- 
परिषद्‌ ने, कर दी थी। मदरास की खिलाफत-परिषद्‌ ने असहयोग की योजना की 
जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियो और सरकारी नौकरियो का परित्याग, 
आऑनरेरी पदो और कौसिलो की मेम्वरी तथा पुलिस और फौज की नौकरी का त्याग 
और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। खिछाफत और पजाब के 
अत्याचारो और अपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने उबलती हुई त्रिवेणी का रूप घारण कर 
लिया। इस तिधारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रवलरू कर दिया। 
असहयोग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिरूक तक ने महासमिति के 
निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधीरात को 
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वह परलोक सिधार गये और इस प्रकार गाघीजी एक महान्‌ शक्ति की सहायता से वचित 
रह गये | - 

इधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निएचय किया, 
क्योकि अब तुकिस्तान के साथ ब्रिटेन की सधि के वाद भारत में अग्रेजो के शासन 
में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आतन्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुमा और 
सीमान्तप्रदेश में जा फैला! कचगढी में मुहाजिरीन और सैनिको मे जोर की मुठभेड़ 
ही गई, जिससे जनता में और भी आग लछग गईं और अगस्त के भीतर-भीतर 
अनुमानत. १८,००० आदमी अफगानिस्तान के लिए चल पडे। पर अफगान-सरकार 
ने शीघ्र ही इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक कष्ट झ्लेलने और 
भरने-खपने के वाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवत्तेन हुआ। 

जब अगस्त मे बडी कौसिल की बैठक हुई तो असहयोग जारी था। कई सदस्यों 
ने अपने पदो से इस्तीफा दे दिया था। वाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग की नीति 
से अव्यवस्था उत्पन्न होगी और पूछा कि क्या कोई इससे भी अधिक अविवेक-पूर्ण कार्य 
हो सकता है ? उन्होने आन्दोलन को “सारी मूर्ख॑ता-यूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक 
मूखेता-पूर्ण योजना” बताया, परन्तु नई कौसिल खोलने के लिए युवराज को भारत 
बुलाने का विचार, जिसका विरोध वम्बई लिवरल परिषद्‌ मे श्री शास्त्री तक ने किया 
था, अन्त में छोड दिया गया। अगस्त में ही डॉ० सप्रू को वाइसराय की कार्ये-कारिणी 
का सदस्य नियुक्त किया गया। 


अखसहयोग का अस्ताव 

असहयोग की योजना का बाकायदा आरम्भ १ अग्रस्त को हुआ। गाधीजी 
और अली-भाइयो ने देश का दौरा किया। गावीजी नें जनता को अनुगासन का 
पाठ पढाया और उसके उछलते हुए उत्साह को सयम मे रकखा। जैसा हमेशा से होता 
आया है, गाधीजी ने जव-जब अपने अनुयागियो को छताड बताई तो सरकार नें 
उसका उद्धरण भीड की निरकृशता सिद्ध करने में किया। कांग्रेस को अपने पुराने 
यैध रास्ते को छोडकर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। यह असाधारण बाते 
थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधिवेशन 
का निदचय मई में ही हो चुका था। यह १६२० के ४ से € सित्तम्बर तक कलकते मे 


हुआ। 
यह अधिवेद्ञन बडा ही महत्त्वपूर्ण था। वंगालू गाघीजी से पूरी तरह सहमत न 
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था और देद्बन्धू दास तो गाधीजी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। 
उनके या अधिकाश प्रतिनिधियों के हृदयो मे कौसिलो और अदालतो के बहिष्कार की 
योजना के प्रति विलकूछ सहानुभति न थी। पर तो भी ७ मत के संकीर्ण पर निब्चया- 
त्मक बहुमत से कार्य-समिति ने गाधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमे उन्होने 
दाने शने वहिष्कार करने की सछाह दी थी। उस समय वातावरण ही ऐसा 
था कि असहयोग अवद्यम्भावी था। भारत-सरकार ने हण्टर-रिपोर्ट के वहुसत्यक- 
पक्ष की बात ग्रहण कर ली थी और वह अधिकारियों की काली करतूतो पर अधकार 
का पर्दा डालना चाहती थी। बहुसंख्यक-पक्ष की राय में डायर का आचरण केवल 
“समझ की वडी भूल” था, “जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से वाहर चला 
शगया।” उसकी राय मे डायर ने जो किया वह कर्तव्य को नेकनीयती के साथ, पर 
गलत ढग से अपना कत्तंव्य समझने के कारण, किया। मि० माण्टेगु ने भी इन सिफा- 
रिशो को बिना चू तक किये स्वीकार कर लिया और पजाव के अधिकारियो की करतूतो 
की ओर से एक प्रकार आखें बन्द कर ली। उन्होने कहा कि “डायर ने कठोर कत्तंव्य 
और नेकनीयती से काम लिया था ।” कामन-सभा मे डायर के प्रति किये गये अत्याचार 
और उसे दिये गये अन्यायपूर्ण दण्ड के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। लाड्ड सभा में 
लॉर्ड फिनले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो गछूत, एक पक्षीय, और शब्द तथा 
भाव दोनो प्रकार से झूठी बातो से भरा हुआ था। इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय 
जनता के अधिकारो और स्वतत्रता के साथ विदवास-घात किया गया। इस वाद-विवाद 
और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को लेकर कलकतें के विशेष अधिवेशन में कडे 
प्रस्ताव पास किये गये। 
काग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बडे जोशोखरोद के बीच हुआ | 
श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वायत-समिति के प्रघान थे और छाछा छाजपतराय, जो 
हाल ही अमरीका से लौटे थे, सभापति थे। पहले प्रस्ताव में छोकमान्य बाल गयाघर 
तिलक की मृत्यु पर काग्रेस के गहरे दु ख॒ को प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल 
एव विश्युद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका त्याग और सेवाये, जनता के हित के 
लिये उनकी तीज़ रूगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये गये उनके भगीरथ 
प्रयत्नो के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियो के हृदय-पटल पर सदा आदर-सहित 
अकित रहेंगी और अनगिनत पीढियो तक हमारे देशवासियो को वर व स्फूर्ति प्रदान 
करती रहेगी। डॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची थी, 
उसपर भी काग्रेस ने अपने दु ख को प्रकट किया। 
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दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौधरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से 
फारिग हुए ही थे, पेश किया। उसमें पजाब-जाच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये 
गये; हृन्टर-कमिटी के बहुमत की पक्षपात तथा वर्ण-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्‍दा की गई; 
और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश्-न्याय की निष्पक्षता से छोगो का विश्वास 
उठ गया है। 

तीसरा प्रस्ताव भी पजाब के बारे मे था। पजाब मे किये गये अत्याचारो के 
विरुद्ध ब्रिव्िश-सरकार-द्वारा पर्याप्त कारेंबाई न किये जाने पर, ब्रिटिश-सरकार- 
द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशो को ज्यो-का-त्यो मान छिये जाने पर, और उसके 
द्वारा पजाब के अधिकारियों के काले कारतामों को असलियत मे दर-गूजर कर देने 
पर घोर निराशा प्रकट की गई। 

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे 
गाघीजी ने पेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की 
रायो से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था -- 

“चूकि खिलाफत के प्रदन पर भारत व ब्रिटेन दोनो देशो की सरकारे भारत के 
मुसलमानो के प्रति अपना फर्ज अदा करते में खास तौर से असफल रही हे और त्रिटिश- 
प्रधान-मंत्री ने जान-बूझ कर उन्हे दिये हुए वादे को तोडा है और चूकि प्रत्येक गैर- 
मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुईं धार्मिक विपत्ति 
को दूर करने मे प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे, 

“ओर चूकि अप्रैल १६१६ की घटनाओ के मामले में उक्त दोनो सरकारो ने 
पंजाब की बेकसूर जनता की रक्षा करने मे और उन अफसरो को सजा देने में जो पजाब 
की जनता के प्रति असभ्य व सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरे हे, 
घोर लापरवाही की है और चूकि उक्त दीनो सरकारो में सर माइकेछ ओडायर को जो 
अफसरो द्वारा किये गये बहुत-से अपराधों के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था 
और जिसने जनता के दु खो व कष्टो की सरासर अवहेलना की, वरी कर दिया, और 
चूकि इंग्लैण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति 
का दु खपूर्ण अभाव स्पष्टत. प्रकठ हो गया है और पजाव में सुसगठित-रूप से आतक और 
चास पीछाया गया है, और चूकि वाइसराय की सबसे ताजी घोषणा इस वात का प्रमाण 
है कि खिलाफत व पंजाब के मामछो पर तमिक भी पछतावे का भाव नही है, अतः 
इस काग्रेस की राय है कि भारत में तबतक शान्ति नही हो सकती जब्तक कि उक्त 
दोनो भूछो का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम 
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“रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की मूलो को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त 
भार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस काग्रेस की यह राय है कि जवतक उक्त 
भूलो का सुधार न हो जाय और स्वाराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियो के 
लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नही हैँ कि वे गाघीजी-दारा सचालित ऋमिक 
अहिसात्मक असहयोग नीति को स्वीकार करे और अपनावे । 

“और चूकि इसकी शुरुआत उन लोगो को ही करनी चाहिए जिन्होने अब 
तक लोकमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूकि सरकार अपनी 
शक्ति का संगठन लोगो को दी गई उपाधियो व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित 
स्कूलो से, व अपनी अदालतो व कौसिलो से ही करती हैं, और चूकि आन्दोलन को 
चलाने मे यह वाञ्छनीय है कि कम-से-कम खतरा रहें और वाडिछत उद्देश की सिद्धि 
के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह काग्रेस सरगर्मी के 
साथ सलाह देती हैं कि--- 

(अ)सरकारी उपाधियो व अवैततनिक पदो को छोड दिया जाय और जिला 
और स्युनिसिपल बोर्ड व अन्य सस्थाओ में जो छोग नामजद हुए हो वे इस्तीफा 
दे दें, 

(बे) सरकारी दरवारो, स्वागत-समारोहो तथा सरकारी अफसरो-द्वारा 
किये गये या उनके सम्मान भें किये जानेवाले अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी 
उत्सवो में भाग लेने से इनकार किया जाय, 

(स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकार-द्वारा 
नियन्त्रित स्कूछ व कालेजो से छात्रो को धीरे-धीरे निकाकू लिया जाय; उनके स्थान 
में भिन्न-भिन्न प्रान्तो में राष्ट्रीय स्कूल व कालेजो की स्थापना की जाय; 

(द) वकीलों व मृवक्किलो-द्वारा ब्रिटिश अदालतो का धीरे-धीरे वहिष्कार 
हो और उनकी मदद से खानगी झगडो को तय करने के लिए पंचायती अदालतो की 
स्थापना हो; 

(य) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करनेवाले छोग मेसोपोटामिया भे नौकरी 
करने के लिए भर्ती होने से इनकार करे, 

(फ) नई कौसिलो के चुनाव के लिए खडे हुए उम्मीदवार अपने नाम 
उस्मीदवारी से वापस ले ले और यदि काग्रेस की सलाह के बावजूद कोई उम्मीदवार 
चुनाव के लिए खडा हो तो मतदाता उसे घोट देने से इनकार करे; 

(ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जाय। 
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“और चूकि असृहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप * 
में पेश किया गया है जिसके विना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता 
और चूकि असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री-पुदप व वाकक को इस प्रकार 
के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह काग्रेस सलाह देती है 
कि एक वडे पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रो को अपनाया जाय, और चूकि भारतीय श्रम 
व प्रवध से चलनेवाली भारत की वर्तमान मिले देश की जरूरियात के लिए पर्याप्त 
सूत व कपडा तैयार नहीं कर सकती और न ही इस वात की कोई सम्भावना है कि 
एक हम्बे असे तक वे ऐसा करने में समय हो सकें, यह काग्रेस सलाह देती है कि हरेक 
घर में हाथ की कताई को फिर से और देश के इन असख्य जुलाहो द्वारा, जिन्‍्होने 
अपने पुराने व सम्मानित पेशे को उत्साह न मिलने के कारण छोड दिया था, 
हाथ की बुनाई,को पुनरुज्जीवित करके बडे पैमाने पर वस्त्रो की उत्तत्ति तुरन्त ही 
वढाई जाय।” हु 

इस प्रस्ताव पर गरमागरम वहस हुई। वावू विपिनचन्द्र पाल ने एक 
सशोधन पेश किया, जिसका देशवन्धु चित्तरजनदास ने समर्थन किया। इस सथ्योधन 
के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मत्री को भारत के एक शिप्ट-मण्डल से मिलने के लिए 
कहा गया । 

बहुत देर के विवाद के वाद अन्त में गाधीजी का श्रस्ताव पास हो 
गया। ४ 

यहा प्रसगवश यह भी कह दिया जाय कि गाघीजी ने पहले जिला व म्यू- 
मिसिपछ बोर्ड आदि स्थानिक सस्थाओ के वहिप्कार को भी अपने कार्यक्रम में 
शामिरकत कर लिया था, लेकिन फिर मित्रो की मर्जी के खातिर उसे निकारू दिया। 
राष्ट्रीय दल भी कार्यक्रम से कुछ मतभेद रखता था, लेकिन तिसपर भी वह काग्रेस 
के प्रति वफादार रहा। अमृतसर-काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के 
उम्मीदवार नई कौंसिलो के चुनाव के लिए खडे हुए थे और जिन्होंने चुनाव- 
आतन्दीलन मे काफी समय, परिश्रम व धन व्यय किया था, वे लगभग सब एकदम 
चुनाव से हट गये। मत-दाताओ तक ने, छगभग ८० प्रतिगत ने, कांग्रेस के निर्णय 
को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहो से तो वोट की पर्चिया डालने 
के बवस रीते-के-रीते छौट गये। स्वयं सरकार ने इस वात को स्वीकार किया फ़ि 
'वाधीजी के असहयोग-आन्दोलन मे नई कौसिलो का वहिप्कार अवश्य ही अगले 
कुछ वर्षों के इतिहास पर जवरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस वहिप्कार के 
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कारण नई कौसिलो में कई लोक-प्रतिष्ठित व उग्र-विचारवादी न आ सके और नरम- 
दलियो का रास्ता साफ हो गया।” 

नवम्वर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को * 
स्पष्ट करना आवश्यक समझा। सरकार ने कहा, उसने प्रान्तीय सरकारों को 
आदेश किया है कि वह केवल उन्ही लोगो के विरुद्ध कारंवाई करे जो आन्दोलन 
को चलाते-चलाते उस हद से भी वाहर निकल जाय जो उसके सचालको ने नियत कर 
रखी है और जिन्होने लेखो व भाषणों से जनता को खुले-आम हिंसा के लिए 
भड़काया है, या जिन्होने पछटन व पुलिस की वफादारी को विगाडने का प्रयत्न किया 
है।” सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-वर्ग के व्यक्ति व 
सर्व-साधारण दोनो ही असहयोग-आन्दोलन को एक झोखचिल्ली की योजना 
समझकर रद कर देगे। क्योकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारो ओर 
अगान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले विना नही रह सकता और जिन लोगो के देश 
से कुछ भी स्वार्थ-सवध है उनका सर्वनाञ् हुए बिना नही रह सकता। असहयोग- 
आन्दोलन अज्ञान जौर पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता है; और उसके उद्देश 
में रचनात्मक तत्त्वो के तो कीटाणु भी नही है।” 

२ अक्तूबर १६२० को महासमिति ने अपनी बैठक मे अखिल-मारत तिलूक- 
स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोप नाम के दो कोष इकट्ठे करने का नि३चय किया, 
लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १९२० तक रद्दी की टोकरी में ही पडा रहा। 
असहयोग-आन्दोलन सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी बगाल और महाराष्ट्र मे कुछ 
अच्छा स्वागत न हुआ। लछोकमान्य तिरूक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापडें ने 
एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक-झूप से बताया कि किस प्रकार 
कलकत्ता-काग्रेस के प्रस्ताव काग्रेस की भक्तियो को आत्मबल व नैतिक श्रेष्ठता प्राप्त 
करने की दिशा में तो ले जाते है, लेकिन प्रइन के राजनैतिक पहलू को विलकूछ 
भुला देते है। “देश की वास्तविक सरकार से हमारा सव सम्पर्क हटाकर यह 
आन्दोलन हमें राजनैतिक रंग में रगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनैतिक 
स्वभाव बनाने से रोकता हैं जो एक करारी लडाई को शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित- 
रूप से और जम कर चलाने के लिए आवश्यक है। असहयोग का आन्दोलन 
सहनशवकिति को बढाने मे सहायक हो सके, यह सम्भव है, छेकिन वह हमारे अन्दर 
वह कार्य-शक्ति, साघनशीलता व व्यावहारिक चातुय्य पैदा करने मे असमर्थ है जो 
एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक है। काग्रेस ने जिन तीन वहिष्कारो 
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की सिफारिश की है वे बेकार है और उनमे सुदूर राजनैतिक दृष्टि का बिलकूल , 
अभाव है। आल-इण्डिया-होमरूल-छीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी 
« जाती है) के ध्येय को बदछते समय जो विवाद व कार्रवाई हुईं उसे देखने से 
प्रतीत होता है कि अब सारा झुकाव फिर एकतन्त्र व व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। 
चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बढे-चढे व नीतिवान्‌ व्यक्ति को क्यो न दी जाय, 
है आपत्तिजनक और समय की स्पिरिट के विरुद्ध ।” 

इसमें होमरूल-छीग के ध्येय-परिवत्तेन और गाघीजी द्वारा स्वराज-सभा 
बनाने की ओर ध्यान दिलाया' गया। कलकत्ते मे जब असहयोग का भाग्य तराजू के 
पलडो पर लटका हुआ था, गाधीजी ने पुराने होमरूल-वादियों को , जिनसे श्रीमती 
बेसेण्ट अलग-सी हो गई थी, एक क्षण्डे के नीचे इकट्ठा किया और छीग का ध्येय 
बदल डाला ] इस ध्येय को नागपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना लिया। गाघधीजी ने 
लीग का नाम भी बदल कर स्व॒राज-सभा रक्‍्खा। लेकिन इस सभा को चलने का 
मौका नही मिला, क्योकि कलकत्ता में तो काग्रेस ने असहयोग के मार्ग को ग्रहण कर 
* लिया था और नागपुर मे उसपर फिर दोहरी छाप गा दी। यह विधि के विधान 
में और राजनीति में कैसी घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दो 
वार ऐसे प्रान्तो की राजधानियों में पास हुए जहाँ कि असहयोग-आन्दोलन का 
प्रवकू-से-प्रबलछ विरोध किया गया था। 


नागपुर-कांग्रेस 

नाग्पुर-काग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर अन्तिम-रूप से विचार होकर 
निश्चय होना था। काग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की सख्या बहुत अधिक थी। नाग- 
पुर के पहले या बाद की कोई भी काग्रेस इस वात का दावा नही कर सकती कि उसके 
अधिवेश्ञनो मे प्रतिनिधियों की सल्या नाग्रपुर के वरावर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों 
की सख्या १४,५८२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे और १६९६ स्त्रिया। कांग्रेस 
के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराघवाचाये थे। 
कर्नल वेजबुड, मि० हालफोर्ड नाइट व मि० बेन स्पूर ने काम्रेस मे इंग्लेण्ड के 
मजदूरद्धल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया औौर मजदूर-दल की 
सहानुभूति को प्रदर्शित किया। हु 

श्री चित्तरजनदास पूर्वी वगाल व आताम से रूगभग २४० प्रतिनिधियों 
का एक दल छाये थे, उनका दोनो ओर का खर्चा भरा और अपनी जेब से लगभग 
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३६,०००] इसलिए खर्च किया कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके। 
श्री दास के आदमियों में और उन्तके विरोधी श्री जितेन्द्रलार बनर्जी के आदमियों 
में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम तगडा या 
कुछ कम संगठित न था। कनेल वेजबुड ने और मि० बेन स्पूर व मि० हालफोर्ड नाइट 
ने विषय-समिति की बैठक में भी भाग लिया था। कर्तल वेजवुड ने असहयोग के विरोध 
में दलीले पेश करने में अपनी सारी क्क्ति लगा दी परन्तु नतीजा कुछ भी न हुआ। 
खादी-सम्बन्धी घारा और भी कडी कर दी गईं। असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया 
गया और काग्रेस का ध्येय “इस तर्ज से वदल डाला गया कि उसमे ब्रिटिश-सम्वन्ध व 
वैध-आन्दोलन का जिनमे काग्रेस अभीतक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न 
रहा।” ये सरकार के शब्द है। अधिवेशन में गांधीजी के व्यक्तित्व की विजय हुई। 
अब हम नागपुरकाग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओ पर और उसने काग्रेस 
के ध्येय व विधान तथा जादर्शो व दृष्टिकोण में क्या-क्या आमूल प्रिवत्तन किये, इसपर 
भी दृष्टिपात करें। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वीकार हो जाना स्वयं एक बडी 
भारी वात थी, लेकिन उसके बारे में सबसे वडी वात यह थी कि उसे श्री चित्तरजनदास 
ने पेश किया और उसका लाछा लाजपतराय ने समर्थन किया] नागपुर मे 
गाधीजी को निस्सन्देह कछकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्तें मे केवल 
एक ही परले सिरे के राजनीतिज्ञ पं० भोतीलाल नेहरू ने गाघीजी का साथ दिया था, 
और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीव जबकि गांधीजी ने नेहरूजी का यह 
सक्षोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतो व कालेजो का वहिप्कार धीरे-धीरे हो | 
नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीव-करीब कलकत्तावाले प्रस्ताव 
को ही दोहराया। एक ओर पदवियां छोड देने की वात तो दूसरी जोर करो के न देने 
तक की वात उसमें शामिल्त कर छी गईं। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि 
वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक-सम्वन्धो को छोडे और हाथ की कताई-बुनाई को 
प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय-आन्दोलन में अधिक-से- 
अधिक त्याग करे राष्ट्रीय सेवक-दल (इण्डियन नेशनछ स्विस) को सगठित 
करने और अखिल-भारतीय तिलूक-स्मारक-कोष* को बढाने के छिए काग्रेस पर 


+कोष एकत्र करने का निविचय तो अक्तुबर में ही हो गया था, लेकिन 

बाद में अखिल-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिलाकर एक 
फर दिया गया। 
श्र 
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जोर दिया गया। कौसिलो के लिए चूने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मत- 
दाताओ से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की 
गई। पुलिस व पछटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ रहे थे उनको स्वीकार 
किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपीछ की गई कि बे जनता से वर्ताव करते समय 
अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राप्ट्र-कार्य में सहायेता करें और सब 
सावेजनिक सभाओ में बिना डर के खुले तौर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर 
दिया गया कि अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग हैं। वचन और कर्म 
दोनो में अहिंसा का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया , क्योकि 
हिसा-भाव छोकगासन की स्पिरिट के विरुद्ध ही नहीं वल्कि असहयोग की आगे 
की सीढ़ियो तक पहुँचने के मार्ग में भी वाघक है। प्रस्ताव के अन्त में इस वात पर 
जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक सस्थायें सरकार से अहिंसात्मक असहयोग करने 
में अपना सारा ध्यान छगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित 
करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लैण्ड के साप्ताहिक ण्द्िया' को 
बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस वात को महसूस किया गया कि भारत और 
विदेशियों में भारत के वारे में सच्ची वातों के फैलाने की आवश्यकता है। आयलैंण्ड 
के वीर योद्धा स्वर्गीय मैक्स्विनी ने जो आयर्लैण्ड के उत्थान के लिए छड़ते-ठठते ६५ 
दिन की भूख-हडताछ के पदचात्‌ अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था इसके छिए 
उन्हे श्रद्धा्जलि दी गई। 

विनिमय की दर भे वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप “रिवर्स कौंसिलो” 
द्वारा स्वर्ण-विनिमय-मान-कोप (509 +ऋट/था8९ 89720 65७7८) 
कागजी-मुद्रा कोप (2278४ (एश/थाटए ९४४:ए८) में “छूट” मचने के कारण 
नागपुर में जोरो से इस वात की माग पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को 
पुरा करे। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्रिटिग माल की तिजारत 
करनेवाले व्यापारी विनिमय की वत्तेमान दरों पर अपना वादा पूरा करने से 
इन्कार करने के हकदार हैँ।/ इथूंक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व 
समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों की प्रोत्साहित 
किया गया और दट्रेड-यूनियनों के जरिये जारी किये गये उनके संग्राम के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित की गई। खाद्य-पदार्थों के निर्यात की नीति की भिन्‍दा की गई। 
मुकदमा चलाकर था बिना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को 
गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानूभूति दिखाई गई। पजाव, 
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दिल्‍ली व अन्य स्थानों में पून प्रारम्भ हुए दमन को ध्यान में ख़खा गया 
और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ घैये से सहे। काग्रेस ने सब देशी-नरेशो 
से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतो में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने के लिए शीघ्र-से-शीघ्र प्रयत्न करे। हानिमैन साहब को भारतीयों से अलग 
रखने की सरकारी नीति की निन्‍दा की गई और मि० हानिमैन के प्रति भारत 
की कृतज्ञता प्रकाशित की गईं। ईशर-कमिटी व उसकी सिफारिशो को भारत 
की पराधीनता व असहायता को बढाने में सहायक मान कर उनकी निन्‍्दा की 
गई और उन सिफारिशो को भी असहयोग-आन्दोलन का एक और कारण माना 
गया। मुसलमानों को गो-बघ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया 
गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमडे की निर्यात 
को निरुत्साहित करे। नि.शुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे मे भी 
प्रस्ताव पास हुए। 

अन्त में हम काग्रेस के विधान पर आते है। काग्रेस का ध्येय बदल 
दिया गया। काग्रेस“ का ध्येय “शान्तिमय व उचित उपायो से स्वराज्य 
प्राप्त करना” घोषित किया गया। काग्रेस का प्रान्तीय सगठवन प्रान्तो की 
भाषा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बैठकों का काग्रेस के खुले 
अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना;व उसकी सदस्यता केवल महासमिति 
के सदस्यो तक सीमित रखना--थे मार्क के परिवरततेन थे; लेकिन विपय-समिति 
के सदस्यो की सख्या बढाकर ३२५० तक कर दी गई। सभापति, मंत्री व 
कोपाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विधान 
का एक ऐसा अग था जिसने काग्रेस के रोजमर्रा के कार्य से एक ऋान्ति ही कर 
दी है। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि काग्रेस ने पूर्वी व 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुव्यंवहार के विरुद्ध 
उच्चता और वीरतापूर्ण संग्राम छेडने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया 
और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयो-द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति 
को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हे भारत छौटने के लिए बाधित किया 
गया था, भारत-दवारा कोई सहायता न हो सकने पर दु ख प्रकट किया। सबसे अन्त 
में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य मे काग्रेस ने दीनवन्धु एप्डरूज को 
धन्यवाद दिया। 
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अध्याय १ का परिशिष्ट 


१--चम्पारनब्सत्याग्रह 

बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीसवी शता- 
ब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहरो ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। 
आगे चलकर इन लोगो ने वहा के जमीदारो से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा 
बना, भूमि के बडे-बडें भाग अपने हाथ कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की 
जमीन ली, क्योकि उनके सिर कर्ज का बहुत बडा बोझा लदा हुआ था। इन गोरे 
खेतिहरो ने अपने प्रभाव और रुतबे से, जो कि उन्होने जमीन प्राप्त करके यहा पैदा 
कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जोकि उन्हें हुकूमत करनेवाली 
जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहा के गावो के किसानो से अपने छिए 
नील की खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि 
किसान अपनी हक या रू भूमि पर नील अवश्य बोये । कुछ ही दिनो में इन लोगो ने 
बगाल-टेनेन्सी एक्ट में इस वात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने 
की यह प्रथा आगे चलकर तीनकठिया के नाम से मशहूर हुई, जिसके मानी थे एक 
बीघे का छ& भाग। किसानो की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हे कोई 
फायदा नही है । लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हे मजबूर किया जाता था। 
इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हे जो मजदूरी 
मिलती थी वह नाममात्र की थी। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों 
के मेल से रग तैयार होने छगे। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोक्त 
अवस्था में नील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय छाभ-प्रद नहीं रहा। फलत. 
उनके मील के कारखाने बन्द होने छगे। छेकिन इस नुकसान को अपने कंधे पर लेने 
के बजाय उन्होने उसे गरीब किसानो के सिर मढ देने के उपाय सोचे। इसके लिए 
उन्होने दो उपायो से काम किया। उन यावो में, जिनकी जमीन के लिए उनके पास 
स्थायी पट्टा था, उन्होने किसानो से लूगान में बढोतरी कराने के इकरारनामे लिखा 
लिये और बदले मे उन्हे मील पैदा करने के बन्धन से भक्त कर दिया। इस प्रकार के 
हजारो ही शर्तंनामे लिखाये गये। इन शर्तनामो की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार 
ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहा उनके स्थायी पट्टे नही थे, वहा 
किसानो से उन्होने जैसा कि किसानो का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने 
के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज छे 
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ल्‍ी। गरीब किसानो से कोई १२ लाख रुपया वसूल किया। क्योकि सारा चम्पारन 
जिला इन्ही गोरो के हाथो मे आ गया था, इसलिए उन्होने उसके मुख्तल्षिफ टुकडे 
कर लिये थे। गोरो के प्रत्येक संघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग था 
जिसमे उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी हलको में इतना था कि बेचारे 
गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए 
तैयार हुए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरो के विरुद्ध दीवानी या फौज- 
दारी किसी भी प्रकार का सामछा चलावे या किसी भी हाकिम से शिकायत कर 
सके। उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, काजीहाउसो में उन्हे बन्द करा 
देना तथा हजार ढग से उन्हे तग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें 
मकानो की लूट, नाई, धोदी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हे वाहर 
निकाल देना, उन्हींके मकानो के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछूतो को उनके 
दरवाजो पर बिठा देना आदि बातें भी शामिलू थी, जो आये दिन बरावर उनपर 
बीतती रहती थी। ये छोग किसानो से जबरदस्ती अनुचित-रूप से भाति-भाति के 
नजराने भी लिया करते थे। जाच करने पर यह ज्ञात हुआ था कि ५० प्रकार के 
नजराने वसूल किये जाते थे। उनमे'से कुछ के नाम यहा देना अनुचित न होगा। 
विवाह पर, चूल्हें पर, कोल्हू पर लाग लगी हुई थी। यदि साहब बीमार है और पहाड 
पर जाने की आवद्यकता है, तो वहा के किसानो को इसके लिए “पहाडुह्दी' नामक 
लाग देनी पडती थी। यदि साहब को सवारी के छिए घोडा, हाथी या मोटर की जरू- 
रत होती तो किसानो को उसके मूल्य के लिए “घोडाही” [हाथियाही” या “हवाई” 
नामक विशेष लाग देनी पडती थी। इन लागो के अतिरिक्त किसानो से भारी-भारी 
जुर्मानें भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य वन पडा 
जिससे साहब को या किसी दूसरे को बुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया 
जाता था। इस प्रकार से यह छोग एक तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम 
ही बन बैठे थे। 

यह अवस्था थी जबकि कुछ इन किसानो के और कुछ बिहार के प्रति- 

निधि गाधीजी के पास रूखनऊ-काग्रेस के अवसर पर पहुँचे। उन्होने उन्हें चम्पारन 

आकर स्थिति का अध्ययन करने का वचन दे दिया। 

१६१७ में गाधीजी मोतीहारी पहुँचे । यह जिले का मुख्य स्थान था। गावो 

को देखने के लिए वह रवाना होने ही वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि 
तुरन्त ही जिले से वाहर चले जाजो। गाघीजी भरा इस हुक्‍म को कब माननेवाले 


रज 
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थे! उन्होने अपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हे उनके 
लोकोपयोगी कार्यो के पुरस्कार मे दिया था, सरकार को छौटा दिया मजिस्ट्रेट 
की अदालत में उत्पर दफा १४४ भग करने का मुकदमा चला। उन्होने अपनेको 
मपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो 
उस समय एक अपरिचित और नई स्फुरणा को लिये हुए था, हाठाकि आज हम 
उससे भली-भाति परिचित हो चुके हे। सरकार ने अन्त मे मुकदमा वापस ले लिया 
और उन्हे अपनी जाच करने दी। इस जाच में उन्होने अपने मित्रो की सहायता से 
कोई २० हजार किसानो के वयान कलमबन्द किये। इन्ही बयानों के आधार पर 
गाधीजी ने किसानो की मागे पेश की। आखिरकार सरकार को एक कमीशन 
नियुक्त करना पडा जिसमे जमीदार, सरकार और निलहे गोरो के प्रतिनिधि थे। 
गाधीजी को किसानो की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीशन ने जाच 
के वाद एक मत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानो की रूगभग सभी 
शिकायतों को जायज माना गया। उस रिपोर्ट मे एक समझौता भी लिखा गया था 
जिसमे किसानो पर बढाये गये छगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया 
गोरो ने नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी 
सिफारिश को वाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नीछ को 
पैदा करना या 'तीनकठिया' लेना मना कर दिया गया। इसके कुछ वर्ष बाद ही 
अधिकाश निलहे गोरो ने अपने कारखाने वेच दिये, जमीन वेच दी और जिला छोड- 
कर चले गये। आज उन स्थानो के, जो कभी निलहे गोरो के महल थे, खण्डहर ही शेष 
है। वे लोग, जो अभीतक वहा मौजूद है, नीछ का काम कतई नही कर रहे है; वल्कि 
दूसरे किसानो की तरह खेती-बाडी करके वसर करते है। अब न तो उनकी वह गैर- 
कानूनी आमदनी ही रह गई हैं और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उतकी आमदनी का एक 
कारण थी। जिन अत्याचारो और मुसीवतो को देश के अनेक नेता और सरकार दोनो 
पिछले सौ वर्षो से दूर न कर सके थे इस प्रकार कुछ ही महीनों में मिट गये। 


२--खेड़ा-सत्याग्रह 
सफलता की दृष्टि से चाहे नही, बल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहातक 
प्रव्न है, चम्पारनं-सत्याग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण खेडा का (१६१८) भी सत्या- 
अह है। गाधीजी के भारत के सावंजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय 
किसान यह नही जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के दिनो में भी वें सरकार के 
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लूगान छेने के अधिकार के सम्बन्ध मे कुछ ऐतराज कर सकते है। उनके प्रतिनिधि 
सरकार के पास आवेदन एव प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्थानीय कौसिलो मे प्रस्ताव करते 
थे। बस यहापर उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १६१४८ में गाधीजी ने एक 
नये युग का श्रीगणेश किया। गुजरात के खेडा जिले मे इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया 
कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गईं। अवस्था अकाल के समान हो गई 
थी। किसान छोग यह महसूस करने लगे थे कि अवस्था को देखते हुए छगान स्थगित 
होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम में छाये जाते थे, उन 
सवको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। अत गाघीजी के 
पास किसानो को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। 
उन्होने लोगो से स्वय-सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपीक की और कहा कि 
थे किसानो भे जाकर उन्हे अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावे। गाधीजी की 
अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वय-सेवक वनने को आगे बढनेवाले 
सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और बढती हुई वकालत पर लछात 
मार दी, और सब कूछ छोडकर गाघीजी के साथ फकीरी ले ली। खेडा का सत्याग्रह 
ही इन दो महान्‌ पुरुषों को मिलाने का कारण वना। सरदार वल्कभभाई के 
सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश करने का यह श्रीगरणेश था। उन्होने अन्तिम नि३चय 
करके अपनें-आपको गाधीजी के अपंण कर दिया। किसानो ने एक प्रतिज्ञा-पत्त पर 
हस्ताक्षर किये कि वे अपने को झूठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को 
नष्ठ करके जबरदस्ती वढाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनो को जब्त 
कराने के लिए तैयार है। 
अब किसानो को एक नये ढग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तो 
' की शिक्षा उन्हे दी गई जो उन्होने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता 
है कि आपका यह हक है कि आप सरकार के छूगान छगाने के अधिकार पर ऐतराज 
करें। यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नही, नौकर है, इसलिए आपको 
अफसरो का सारा भय अपने दिल से निकालकर डराये-धमकाये जाने की, दमन 
और दवाव की और उससे भी बदतर जो जा पडे उत सवकी परवा न करते हुए 
अपने हको पर डटे रहना चाहिए, उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी 
सीखना था, जिनके जाने विना बडे-से-वडा साहस-कार्य भी आगे चछकर दूषित और 
अष्ट हो सकता है। गांधीजी, सरवार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज 
यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गाव से दूसरे और वहा से तीसरे में जाकर 
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किसानो को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मवेशियों तथा अन्य 
वस्तुओ के कुर्क॑ किये जाने, जुर्माना और जमीन जब्त होने की धमकी के मुका- 
बले में भी दुढतापूर्वक डटे रहो। इस युद्ध) के छिए घन की कोई विशेष आवश्यकता 
नही थी, फिर भी वम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक घन 
भेज दिया । इस सत्याग्रह से गुजरात को सवितय-भंग का पहला सबक सीखने का 
अवसर प्राप्त हुआ। किसानो के हृदय को मजबूत बनाने के खयाल से गांधीजी ने 
लोगो को सलाह दी कि जो खेत बेजा कूर्क कर लिया गया है उसकी फसछ काट- 
कर ले आवे और (स्वर्गीय) श्री मोहनलछाछ पण्ड्या इस कार्य में किसानों के 
अगुआा बने। छोगो को अपने ऊपर जुर्माने कराने और जेल की सजा को आमत्रित 
करने की शिक्षा ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का 
आवश्यक परिणाम हो सकता हैं। मोहनछाल पण्डया एक खेत की प्याज की 
फसल काटकर ले आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानो ने भी मदद दी। उन 
सव छोगो की गिरफ्तारिया हुईं, मुकदमे चले और थोडे-थोडे दिन की सजायें हुईं। 
लोगो के लिए यह एक अदुभुत प्रयोग था। इन सव बातो को थे आनन्द के साथ करते 
थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटने पर उनके जुलूस , 
निकाउते थे। 

इस झगडे का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों 
के छगान को मुल्तवी कर दिया। छेकिन उन्होनें यह कार्य किया बिना किसी प्रकार 
की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होने किसानो को यह भी न अनुभव होनें दिया 
कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ हैं। चूकि यह रियायत 
एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नही होने दिया कि यह्‌ लोगो के आन्दोलन 
के फलस्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के; इसलिए इससे बहुत कम किसानो को 
छाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्त: सत्याग्रह की विजय हुईं, फिर भी यह नही कहा जा 
सकता कि वह पूर्ण विजय थी। छेकित उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले। 
उस लडाई से गुजरात के किसानों में एक महान्‌ जागृति को नीव पडी और 
धास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी आत्म-कथा' में 
लिखते हैं -- है 

“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। खबने 
समझा कि प्रजा की मुवित का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याय-गवित पर है। 
सत्याग्रह ने खेडा के द्वारा गुजरात में जठ जमाई।” 
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३--अहमदाबाद-सत्याश्रह 

गाधीजी-हारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरो के सगठन की कहानी उपन्यास 
की भाति ऐसी रोमाचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की 
शोभा बढ़ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नही किया था। 
औद्योगिक झगडो को सुलझाने के लिए इतिहास मे सबसे पहली वार अहमदाबाद में 
ही उन उपायो को काम से छाया गया जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। उसके 
ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले है, जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर- 
सघ कितने ही औद्योगिक तूफानो का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर 
पश्चिमी यात्री दग रह जाते है और बहुत प्रशसा करते है। उस कहानी का यदि 
सक्षिप्त वन भी इस इतिहास मे किया जाय तो अनेक पृष्ठ रगे जा सकते है--परन्तु 
मै यहा केवल इतनी ही वात लिखकर सतोष करूँगा कि गाधीजी ने इसमे कितना कार्य 
किया है और इस सगठन की मुख्य रूप-रेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि 
इसमें तथा भारत के और ससार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-सगठनो मे कितना अन्तर है! 
१९१६ से श्रीमती अनुसूया बेन साराभाई मजदूरों में शिक्षा-सवन्धी 

काय॑ कर रही थी। १६१८ भे बुनकरो और मिल-मालिकी में जो झगडा उठ खडा 
हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श छेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना 
पड़ा। उन्होने ने मिलू-मालिको को जबरदस्ती मनवाने की कोशिद करने की अपेक्षा 
उनसे पंचायत के सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलून के लिए 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात थी। गाधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने 
मजदूरो की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-फैसले की बात वीच 
में ही टूट गईं, क्योकि थोडी मिलो के कुछ मजदूरो ने बीच ही में हडताल कर दी। 
गाघीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज 
दिया। यद्यपि समझौता-भंग दोनो ओर से हुआ था, तो भी मिरू-मालिक कुछ सुनते 
ही न थे। ग्राधीजी ने मजदूरो को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले 
खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे 
मिल्तों को होनेवाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई और दूसरी 
ओर मिलो में उत्तत्ति-खर्च की वृद्धि--ये उनकी जाच के मुख्य विषय थे। इस जाच 
के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर गाघीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरो की मजदूरी 
में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। मजदूरो की माग यद्यपि इससे बहुत 

अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर हछिये गये। 
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मिल-मालिकों ने २० फी सदी से अधिक ढेने से कतई इन्कार कर दिया और 
कह दिया कि २२ फरवरी १६९१८ से मिल्तों में ताले डाल दिये जायेंगे। इसपर ग्रांवीजी 
ने सारे मर्जदूरों की एक सभा बुछाई और एक पेड़ के नीचे, जो अमीतक पवित्र समझा 
जाता हैं, उनसे प्रतिजा कराई, कि वें त्वतक काम पर नही लौटेंगे जवतक कि उतकी 
पूरी मांग स्वीकार नही हो जाती । प्रतिज्ञा में यह बात भी थी कि थे छोग जवतक 
मिलो में ताले पड़े रहेंगे तवतक किसी हालत में भात्ति-भंग न करेंगे। यह प्रतित्रा 
कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-झोर के साथ प्रारम्भ किया 
गया। श्रीमती अनसूया वेन दरवाजे-दरवाजे जाती थी। श्री शंकरलाछ वेकर तथा 
छगनलाल गाघी भी इसी कार्य में जुट पडे थे। नोटिस बांटे जाते थे , रोज स्वान-स्थान 
पर विराट सार्वजनिक सभायें की जाती थी! इन नोटिसो को गांवीजी स्वयं लिखते 
थे। उनमें वह मजदूरों को वडी आसान भाषा में यह समझाते थे कि जिस संघर्ष में 
वे छोग जुटे हुए है वह केवक औद्योगिक ही नहीं वल्कि एक आव्यात्मिक और नैतिक 
संभरप भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्यान होगा और साय-ही-साथ मजदूरी में 
* झी वृद्धि हो जायगी। यह संघ एक पसवाड़े तक वरावर चलता रहा। लेकित मजदूर 
लोग इस वात के आदी नही थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का घाठा सह्‌ सकें, 
इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने छगे। उन छोगों में जो नासमझ थेवें 
तो यहां तक बढ़वड़ाने छगें कि गांवीजी के लिए यह वात ठीक हो सकती है कि वह हमें 
इस वात का उपदेण दें कि हम छोग गपनी प्रतिनात्रों पर डे रहें, ऊेकिन हम लोगों 
के लिए, जिनके वाल-वच्चो के भूखो मरने की चौवत जा गई है, यह इतना आसान नहीं 
हैं। यह गांधीजी के लिए एक ईव्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा 
में यह घोषित कर दिया कि जवतक मजहूर लोग अपनी प्रतिन्ना पर डटे रहने की भक्ति 
नही पा जाते तवतक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे और न भोजन ही करेंगे। 
यह समाचार विद्युत्‌ गति से सारे भारतवर्ष में फँछ गया। यह आमरण बनबन था| 
मजदूरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटछ था। इसपर गांवीजी ने 
उतसे अपील कौ कि वें अपना समय व्यर्थ ही नप्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम 
मिल जाय उसपर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। यांवीजी के लिए बह बहुत 
झासान था कि वह इन मजदूरों की आथिक सहायता के लिए वन की अपील करते, 
जिससे काफी धन अवद्य जा जाता, छेकिन इस तरह भि्लान्न देना उन्हें पसन्द न था। 
उनका कहना था कि मजदूरो की सारी तपस्या निप्फल हो जावयगी और उसका सारा 
मूल्य चछा जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार मिक्षा-द्वारा सहायता दी जाब। सत्याग्रहा- 
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ख्षम सावस्मती छी भूमि पर सेपयी मजदूरों को फोम मिल नी गया, जद्दा फि एमारतें 
हे थी। थे ऋछावम के सत्स्यों के साल बे आनन्द ५ फाम फरने छंगे। उनमें 
गगे क्षीमती अनसया बेन थी, जो मिट्टी, उठ और चना टो नहीं थी। उसका 
नेनिर प्रभाग पटा। ससे सदर जपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृट हो गये, और 
पिलन्माहियों के भी दिए दहल गये। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपीले 
मकोी। अपीद बरतनेयाले नेताओं में छो० बेसेण्ट मा मास उन्देसनीय है, जिन्होंने मिल- 
माटियों यो यह सार भेजा का-- भारत के दाम पर मान याओ और गाधीदी के 
प्राग यघाओो।/ उपबास झे चौथे दिन एक ऐसा दास्सा ह्वाय आया सिससे मजदूरों की 
भी प्रतिज्ञा मग नहीं होती थी और एथर भिख-मालिक भी अपनी प्रतिप्ठा फायम रसते 
हुए उसके साथ स्याय भर सहते थे। दोनों से पंच-फैसला मानना स्थीफार कर 
डिया। पयी ने मजदूरों की भाग के क्नुसार /ी ३५ फी सदी बट़ोतरी कर देने फा 
निर्यय पिया । 
मऊईसे फी समस्या के धान्तिपूर्ण इस से सुझफ लाने के फारण कागरसी नैताओ 
ओर मजदूरों में एफ चुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित ही गया। इसीके फलस्थरुप मजदूरों का 
“मजुर-महाजन' नाम एफ ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १४ वर्ष से श्रीमती 
अनसूया बेन और श्री शकरनाल बैनर फी देस-रेस में प्रगति के साथ काम करता हुआ 
चन्ण आ रहा है। ये दोनो फायन के प्रमुरा व्यग्ति हैं। एस सरवा की बदौलत मजदूर 
अवतक मिलने ही कठिन तूफानो को पार कर गये है और अरमदावाद नगर को बरे- 
बे औद्योगिक सकटो से बचाया है । 
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पंजाब-काण्ड पर सरकार का दुखअकाश 


नागपुर-काग्रेस के प्रस्ताव मे भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा 
होता है। निबंछ ऋघ और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओ का स्थान जिम्मेवारी का एक नया 
भाव और स्वावलम्बन की स्पिरिट ले रहे थे। अब १६९२० के आखीर और १९२१ 
की शुरुआत मे भारत मे जो कुछ घटनाये हुईं उनपर हम जरा देर के लिए गौर करें। 
१६२० के अन्त तक नरम-दलवालो ने सदा के लिए काग्रेस से अपना सम्बन्ध तीड लिया। 
लिबरल-फेडरेशन के दूसरे वाषिक अधिवेशन में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने उत्तम 
भाषण दिया। सुरेन्रनाथ बनर्जी सर' हो गये थे। छॉर्ड सिंह बिहार और उडीसा 
के पहले गवर्नर बन चुके थे। १९२१ के आरम्भ में ही नये मंत्रियों में छाछा हरकिशन- 
छाल (पजाब) जैसो का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले बुरे बताये जाते थे, 
जिन्हें आजन्म देश-निकाले की सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जन्त कर 
ली गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट, सम्राट्‌ पचम जॉर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनो- 
भावों को शान्त करने और भारत मे नया युग जारी करने के लिए यहा भेजे गये। 
उन्होने एक बढ़िया वक्‍तृता दी :--- 

“में अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ जबकि मेरी यही इच्छा हो 
सकती है कि पुराने जर्मो को भरूँ और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊँ। 
में भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत 
भूत-काल के साथ पिछली गलतियों को भी कन्न में गाड दीजिए; जहा माफ ही करना 
है माफ कर वीजिए और कन्धे-से-कन्चा भिडाकर एकसाथ काम कीजिए, जिससे 
उन सब भआशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही है।” 

इसके बाद, जब बड़ी कौसिल में पजाव-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गया 
उस समय सरकार की तरफ से वहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहे थे। 
“उन्होने उन अनुचित कार्यो के किये जाने पर शासको की ओर से दिली अफसोस जाहिर 
करते हुए अपना यह दुढ निश्चय प्रकट किया था कि जहातक मनृष्य की दृष्टि जाती 
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है अब फिर से ऐसी घटनाओ का होना असम्भव हो जायगा।” इतना कह चुकतने 
के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकडा, जिसमे कि “सबक देने 
लायक सजा देने” की तजवीज थी, प्रस्तावक से वापस करा लिया। परन्तु वात दर- 
असल यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया यया था, और इसलिए जो 
सम्भवत. पेशन के हक से भी हाथ धो बैठा था, उसे अपण करने के लिए अंग्रेज महिलाओ 
ने भारत में २०,००० पौड एकत्र किये; क्योकि वे उसे अपना त्ञाता” समझती थी। 
इतना ही नही, वल्कि उसे एक तलवार भेट करके इग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में उसका 
खुले-आम वडा आदर किया गया। उसे जो कुछ हानि उठानी पडी हो उसकी जरूरत 
से ज्यादा पूर्ति इस तरह हो गई थी। कर्नल जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराधी था, 
उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने नुकसान का कंसकर बदला 
मिल गया। न तो ड्यूक साहब की अपील से और न होममेम्बर सर विलियम विसेण्ट 
के शासको की तरफ से खेद-प्रकाहन' से भारतवासियो के मनोभावो को शान्ति मिली ! 
असहयोग की जड जम चूकी थी। परन्तु एक वात ठीक हो रही थी और वह यह कि बडी 
कौसिल ने १६२१ की शुरुआत में एक कमिटी बैठाई थी कि वह्‌ दमनकारी कानूनों 
की जाच करे। और अन्त को वे सव कानून, क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट को छोड 
कर, १६२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम- 
पट्टी के होते हुए भी भारत का जख्म तो ताजा ही बना रहा, उसमें से वरावर मवाद 
बहता रहा और काग्रेस को 'शाही-घोषणा-पत्रो' और कौसिलो-हारा कानूनों को रद 
कराने की पूरानी दवाओ का अवरूम्बन छोडकर खुद उसका इलाज अपने हाथो मे 
लेना पडा। 


असहयोग प्रारंभ 


नागपुर-काग्रेस के आदेश का उत्तर छोगो ने काफी दिया। कौसिलो के बहिष्कार 
में सराहनीय सफलता मिली । हा, अदालतो और कॉलेजो के वहिष्कार में उससे कम 
सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रोब को तो गहरा घक्‍्का पहुँचा । देशभर 
में कितने ही बकीछो ने वकाकत छोड दी और दिलो-जान से अपनेको आन्दोलन मे 
झोक दिया। हा, राष्ट्रीय-शिक्षा के क्षेत्र मे अछबत्ता आश्यातीत सफलता दिखाई पडी। 
गाघीजी ने देश के नौजवानों से अपीक की थी और उसका जवाब उनकी ओर से बडे 
उत्साह के साथ मिला। यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय 
विद्यापीद, राष्ट्रीय कॉलेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह खोले गये। युक्‍्त-आन्त, 


श्र२ कांग्रेस का इतिहास : भाग ह३ 


पजाब औौर बम्बई-अहाते मे यह यूवक-आत्दोछून जोरो से चका। बगाल भी पीछे नही 
रहा। लगभग जनवरी के मध्य में देशबत्यु दास की अपीक पर हजारो विद्याथियो 
ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। गाधीजी कलकत्ता गये और 
उन्होने ४ फरवरी को वहां एक राष्ट्री कॉलेज का उद्घाटव किया। इसी तरह वह 
पटना भी (दोबारा) गये और वहा राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ 
का मुहृत्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्या- 
पीठ, अलीगढ, गुजरात-विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बगाल्‍र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 
तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापोठ और एक बडी तादाद मे राष्ट्रीय स्कूल देश मे चारों बोर 
खुल गये। हजारो विद्यार्थी उनमे आये। राष्ट्रीय शिक्षा को देश मे जो प्रोत्साहन मिल 
रहा था उसका यह फल था। आन्ध्र-देश मे १९०७ में राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति 
प्रज्वलित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जरूने लगती थी। वह 
अब फिर से तैजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्युलेशन-सस्थाओं से असहयोग 
« करनेवालों की सख्या बहुत थी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्ही 
लोगो में से है, जिन्होने १९२०-२१ मे वकाछूत और विद्यालय छोडे थे। 

नागपूर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक 
१६२१ मे अक्सर हर महीने मुख्तलिफ जगहो मे हुईं। महासमिति की पहली बैठक 
जो नागपुर मे हुईं उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति' 
के सदस्यों की संख्या का बटवारा किया। जनवरी १६२१ में नागपुर-काग्रेस के 
स्वागताध्यक्ष सेठ जमनालाल़ वजाज ने अपनी रायवहादुरी की पदवी छोड दी और 
असहयोगी वकीलो की सहायता के लिए तिकक-स्वराज्य-कोष मे एक लाख रुपया दिया। 
३१ जनवरी १६२१ को कलकत्ते मे कार्य-समिति ने तिरक-स्वराज्य-कोष के उपयोग 
के नियम बनाये। इस कोष का २४५ फी सदी भिन्न भिन्न प्रान्तो की रकम से कार्य-समिति 
को देना तय हुआ था। किसी वकीछ को १००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल 
सकती थी और किसी राष्ट्र-सेवक को ५०)मासिक से अधिक नही। कर्ज का होना इस 
सेवा के लिए एक अपात्रता मानी गई। राष्ट्रीय शिक्षा के छिए सविस्तर पाठ्यक्रम 
अभी नही बन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भाषा और चर्खा कातना सिखाना तय 
हुआ और ग्राम-कार्यकर्त्ता के छिए एक ताछीम का क्रम निरिचत हुआ। देशबन्घु दास 
के जिम्मे हुआ मजदूर-संगठन पर देख-रेख और श्री तेरसी आर्थिक बहिष्कार कमिटी 
के संयोजक बनाये गये । वेजवाडा मे ३१ मार्च और £ अप्रैछ को कार्य-समित्ति की भी 
बैठक हुईं। कार्य-समिति में सवका यही मत था कि रूगानवन्दी का समय अभी नही 
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भाया हूँ । वेजवाड़ा में ही महासमिति ने यह तय किया कि स्व॒राज्य-कोष के लिए एक 
करोड रुपया जमा किया जाय, एक करोड काग्रेस के मेम्वर बनाये जायें और बीस 
लाख चर्खे चलवाये जायें। प्रान्त की आवादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी। 
पंचायत का सगठत और शराव छुडवाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। हाकाकि लोग 
ऐसे सुधार और सगठन के निर्दोष कार्यो का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले 
ही से दफा १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था । उस समय महासमिति ने यह 
ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-पारन का गुण और सगठन-वलरू नही आ गया 
है कि जिससे तुरन्त ही सविनय मय जारी किया जा सके और जिव-जिनके नाम पूर्वोक्त 
दफाओ के अनुसार आज्ञाये जारी हुई थी उन्हे उनको मान लेने के लिए कहा गया। 
सच तो यह है कि देक्ष में मार्च के दूसरे सप्ताह,से ही जोश उमड रहा था। देशवन्धु 
दास मैमनसिंह जाने से रोक दिये गये। वाबू राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहरुल हक को 
आरा जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकूव हुसेन कलकत्ता जाने से गौर छाछा 
लराजपतराय पेशावर जाने से रोके गये । कुछ और लोगो के नाम भी हुक्म निकले थे। 
लाहौर मे सभावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले 
मे ये कूछ भी नही थे। मार्च के पहले हफ्ते मे गुरुद्वारा में कुछ सिक्‍्ख इकट्ठे हुए। 
वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर घावा वोला गया और गोछिया चलाई 
गईं, जिसमे छोगो के कृुथनानुसार १९५ और सरकार के जनुसार ७० मौते हुई थी। 
वहा के भहन्त ने, जोकि राजभक्त था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तौल जमा कर 
खजे थे। एक गड़्ढा खोद कर रबसा गया था और बड़ी-सी आग जछाई जा रही थी। 
५ मार्च को किसी सार्वजनिक विषय पर परामझों करने के लिए लोग इकट्ठं होनेवाले 
थे। कई बदमाशो ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था 
कियह तो सिक्खो के दो फिरको की छडाई थी। ननकाना जैसा भीषण-काण्ड, जहां 
कि यात्री इस तरह मार डाले गये हो और जिनमे अभी कुछ जान बाकी थी वह भी 
उस जलते हुए गड्ढे मे डाछ दिये गये हो, पहले कही नही हुआ था। 
काग्रेस की शुरुआत के सालो में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र 
ब्रिटिश कमिटी बन रही थी और उसका ख्चे-बर्चे और जरूरते बहुत वढी-चढी थी। 
कई साक तक लगभग ६०,०००) साहू उसके खर्च के लिए मंजूर किये जाते रहे। 
परन्तु अब उसकी जगह भारतवर्ष आत्दोलम-केन्द्र वन गया था। इसलिए बेजवाडा 
में यह निश्चय हुआ कि इस वर्ष के शोष दिनों के लिए १७,०००) मंजूर किया जाय, 
जोकि अध्यक्ष, मंत्री और खजाची के दफ्तर-ख्च में काम आवे। छाकाजी और 
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केलकर साहब की सलाह से अमरीका की होमरूल-लीग वाले श्रीयुत राय को तार- 
द्वारा एक हजार डालर भेजे गये। ६ और १३ अग्रैछ के दिन उपवास और प्रार्थना के 
रूप में मनाये जाने तय हुए। महासमिति में काग्रेस-श्रान्तो के प्रतिनिधियों की सख्या 
का वटवारा इस तरह किया गया कि जिससे भूतपूर्व सभापतियों को छोडकर ३४० 
की सख्या मे गड़बड़ न हो। १० मई को जब इलाहाबाद में कार्य-समिति बैठी तो अयली 
बैठक के लिए तंजीर और शोलापुर से उसे निमंत्रण मिले थे, परन्तु इस बैठक में कोई 
महत्त्व-पूर्ण वात नही हुईं। १५ जून को वम्बई में फिर उसकी वैठक हुई, जिसमें 
गांधीजी ने वाइसराय के साथ हुईं अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया। 


गाँधी रीडिंग मुलाकात 

यह मुलाकात मालवीयजीने करवाई थी। उस समय छॉ् रीडिग वाइसराव 
हुए थे। यह अग्रैल १९२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई 
और शुद्धभाव को देखने का अवसर मिछा | वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग- 
आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिव न होगा। प्रसंगवश उन्होने अछी- 
भाहयो के कुछ व्याख्यानों की ओर ग्राधीजी का ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के 
असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्बी विचारों का खडन होता था। गांघीजी को बताया गया 
कि इन व्यास्यानों का तात्पर्य हिंसा को सूक्ष्म-हप से उत्तेजना देने के पक्ष में छगाया जा 
सकताहँ । गाघीजी तो ठहरे बडे ही मुसिफ-मिजाज । उन्हें भी जेचा कि हां इन भाषणों 
का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होने अली-भाइयों को लिखा और उनसे 
इस आशय का वक्तव्य निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नही था। 

यह 'माफी-अ्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। 
गोरे लोग सरकार की इस विजय पर वढे खुश थे। माफी से लॉर्ड रीडिंग को तसल्ली 
हो गई और उन्होने अली-भाइयो पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड दिया। 


असदयोग और दमन 
वम्बईवाली कार्य-समिति की बैठक मे राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने 
के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गई। कार्ये-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी 
पर यदि दीवानी और फौजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में 
कोई हिस्सा न लेता चाहिए। सिर्फ अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए) 
जिससे छोगों के सामने उसकी निर्दोपता सिद्ध हो जाय। यदि जाव्ता फौजदारी की 
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रू से कोई जमानत तलव की जाय तो वह उसे देने से इन्कार कर दे और उसकी एवज 
में जेल भुगत ले। आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी वकीलो को फीस 
लेकर या बिना फीस के किसी अदालत में पैरवी न करना चाहिए। उस समय यह 
अन्देशा था कि कही अगोरा में तुकिस्तान की सरकार के साथ भिडन्त न हो जाय। 
इसपर कार्ये-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए 
यदि लड़ाई छिड जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कतेंव्य होगा कि इस कार्य मे वह 
ब्रिटिश-सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियो का यह कतेंव्य है कि वे 
इस सिलसिले मे ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें। 

२८, २६ और ३० जुलाई १६२१ को वम्वई मे महासमिति की एक महत्त्वपूर्ण 
बैठक हुईं। बेजवाडा-कार्यक्रम को देश मे जो सफछता मिली थी उससे चारों ओर 
खुशिया छाई हुईं थी। तिलक-स्वराज्य-कोष मे निहिचत से १५ छाख रुपये अधिक 
आ गये थे। काग्रेस सदस्यो की सख्या आधे के ऊपर पहुँच कर रह गई; मगर चर्खे 
करीव-करीब बीस छाख चलने लगे थे। इसके वाद अब बुनने तथा खादी-सम्वन्धी 
विविध क्रियाओ की ओर देझ का ध्यान गया । इस उद्देश की सिद्धि के छिए विदेशी कपडे 
के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति मे सारी शक्ति लगाने का प्रदन देश के सामने था। 
महासमिति ने यह भी सलाह दी कि “तमाम काग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी 
कपड़ो का उपयोग छोड दे ।” वम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिको से अनुरोध 
किया गया कि “दे अपने कपडो की कीमत मजदूरो की मजदूरी के अनुपात से रक्खे 
ओर वह ऐसी हो जिससे गरीव भी उस कपडे को खरीद सके और भौजूदा दरो से तो 
दाम हरगिज न बढाये जायें।” विदेशी कपडे मगानेवालो से कहा गया कि थे विदेशी 
कपड़ो के आड्डेर न भेजे और अपने पास के माल्‍ को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का 
उद्योग करे। 

महासमिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कुदरती हक 
* है कि वह सरकारी नौकरो पर सरकार की मुल्की या फौजी नौकरी छोडने-सम्बन्धी 
अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कुदरती हक है कि 
हरेक फौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की अपील करे कि उस 
सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले जिसने भारतीय जनता के विज्ञाल 
बहुमत का विश्वास एवं समर्थन गेंवा दिया है। मद्य-निषेष-आन्दोलन के सम्बन्ध में, 
शरावियो को शराब की दुकानो पर न जाने के लिए समझाने से सरकारी कर्मेचारियो- 


हारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप की बदौलत, घारवाड, मतिया तथा अन्य 
श्र 
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स्थानों मे कुछ कठिनाइयां खडी हो गई थी। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि 
अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपो की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी 
रखने का आदेझ देना पडेगा। थाना के जिलावोर्ड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास 
किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने का निदचय किया था, उसके लिए उसे 
धन्यवाद देते हुए महासमिति ने भारत के अन्य जिला व म्युनिसिपल्त बोडों से थाना- 
वोड्ड-हारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिये कहा! यहा यह 
स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक काग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव 
पेश नही हुआ था, और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओ तक ही महदूद 
रबखा था। व्यापारियों से प्रार्थना की गईं थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार बन्द 
कर दे। पुर्ण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सतर्क थी। 

दमन-चक्र बड भयावह और विस्तृत-रूप मे जारी था। खासकर युकतप्रान्त 
में उसका बहुत जोरोभोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहुत से छोग, 
बिना मुकदमा छडे, जेलो में पडे हुए थे। उन सवको वधाई देते हुए महासमिति ने 
घोषणा की, कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-सहन और सफाई या जमानत दिये वर्गर जेल जाने 
से ही हम स्वतत्रता के मार्ग पर अग्नसर होगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न 
भागों ने प्रान्तीय सरकारो द्वारा किये गये दमन के जवाव में सविनय अवज्ञा शुरू करने 
की माग की थी! सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में 
प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियो-द्वारा वच्नू में किये गये कथित 
अत्याचारी की जाच के लिए काग्रेस की ओर से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह्‌ 
प्रस्ताव पास किया गया कि “हिन्दुस्तान-भर में अहिसात्मक वातावरण को और भी 
अधिक सुदृढ करने, इस वात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-साधारण के ऊपर 
कांग्रेस का प्रभाव किस हद तक कायम हुआ है, और वेश मे ऐसा वातावरण पैदा करने 
के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोश की वात न रह कर नियमित रूप से 
और सुगमता-पूर्वक चलने छगे, महासमिति की राय है कि संविनय अवज्ञा को उस 
बबत तक स्थगित कर देना चाहिए जवतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव मे उल्लिखित 
कार्यक्रम पूरा न ही जाय।” युवराज के आगमन के सिलसिले में महासमिति ने 
निदचय किया, कि “(उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी वौर पर या अन्य 
किसी प्रकार के जो भी समारोह हो, हरेक का यह कर्तव्य हैं कि न तो उनमें भरीक 
हो और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करे।” 

घारवाड में १ जुलाई १९२१ को अधिकारियो ने भीड़ पर जो गोली-बार किया 
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था उसकी जाच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने नागपुर के 
असहयोगी वकील श्री भवानीशकर नियोगी (जो अब मध्य-आन्तीय हाइकोर्ट के 
एक जज है ), वडौदा के जवकाश-प्राप्त जज अब्बास तय्यवजी तथा मैसूर मे कुछ समय 
तक जज रहनेवाले श्री सेटहूर की एक समिति नियुक्त की। ३० सितम्वर से पहले- 
पहले विदेशी कपडे का भलछी-भाति बहिष्कार हो जाय. इसके लिए कार्य-समिति ने, 
घर-घर जाकर विदेशी कपडे जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम 
के लिए उपयुक्त नियत्रण मे अलग स्वय-सेवको को रखने के लिए कहा। अखिल- 
भारत तिलक-स्व॒राज्य-फड में जमा होनेवाली प्रान्त की कूछ रक॒म का कम-से-कम 
एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का सगठन करने, हाथ-कते सूत व हाथन-बुने 
कपड़े का सग्रह करने और खद्दर का विभाजन करने के लिए अछूय रखने को कहा गया। 
चकि कृछ प्रान्तो ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नही भेजी थी, कार्य-समिति 
ने उन प्रान्तो को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी 
ही--६, ७, 5८, € सितम्बर को कलकत्ता में हुईं। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। धारवाड़- 
गोलीकाण्ड और मोपछा-उत्पात की जाच की रिपोर्ट उसमें पेश हुईं। इनमे से मोपला- 
उत्पात पर कार्य-समिति ने जो प्रस्ताव पास किया, उसके कुछ अंश निम्नलिखित है--- 
“मोपलछों-द्वारा किये गये हिसात्मक कृत्यो की तो कार्य-समिति निन्‍दा करती 
ही है, छेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो 
सामग्री उसके पास है उससे मालूम पडता हैं कि मोपलो को असहनीय-रूप से उत्तेजित 
किया गया था, सरकारी तौर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरे प्रकाशित 
हुई है उनमे मोपलो-द्वारा किये गये अत्याचारो का इकतरफा और बहुत अतिरजित वर्णन 
किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावश्यक जन- 
सहार किया उसको उससे बहुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुत. वह हुआ है। 
“कार्य-समिति को यद्यपि इस वात का दु ख॒ है कि कुछ घर्मोन्मत्त मोपलो-हवारा 
जबरदस्ती धर्मे-परिवत्तेन कराने के उदाहरण पाये गये है, तथापि स्वे-साधारण को 
वह इस वात से आगाह करती है कि सरकारी या जानबूझकर यढी गई बातो पर वे 
एकाएक विश्वास न करे। समिति को प्राप्त खबरो से मालूम पडता हैं कि जिन 
परिवारो के जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबर है वे मजेरी के आस-पास 
रहते थे। यह स्पष्ट हूँ कि हिन्दुओ को जवरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत्त-दल ने 
बनाया जो हमेशा खिलाफत व जअसहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है, और जहातक 
हमे मालूम हुआ है, अभी तक तीन ही ऐसे मामले हुए हैं।” 


हि 
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अली-भाइयों की गिरफ्तारी 

घटनायें एक के बाद एक तेजी से घट रही थी। १९२१ की अखिल भारतीय 
खिलाफत-परिपद्‌ ८ जुकाई को कराची में हुई जिसको लेकर अलीवन्बु, डॉँ० किचल, 
शारदा पीठ के जगदगुरु श्री शंकराचार्य, मौछाना मिसारमहमद, पीर गुलाममुजदीद 
और मौलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम भागों की ताईद करते हुए, 
उस परियद्‌ ने एक प्रस्ताव-हारा घोषणा की थी कि “आज से किसी भी ईमानदार 
मुसलमान के छिए फीज मे नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम छिखाना, था उसमें 
मदद करना हराम है।” साथ ही यह भी ऐछान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार 
अगोरा-सरकार से छडाईं करेगी ती हिन्दुस्तान के मुसछमान सिविल नाफरमानी 
(सविनय-अवजा) शुरू कर देगे और अपनी कामिछ आजादी कायम करके कांग्रेस के 

अहमदावादवाले जलसे में भारतीय प्रजातत्र का क्षण्डा लहरा देंगे। 
इस प्रस्ताव का मूछ कारण कार्य-समितति का एक प्रस्ताव था जिसके हारा 
सरकारी फौज की नौकरी छोडने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में “कलकत्ता 
और नागपुर की काग्रेसों मे निदिचत किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र की गई थी। 
५ अक्तूबर को कार्य-समिति की वैठक वम्वई में हुई, जिसमे एक वक्तव्य के दौरान 
में कहा गया---“किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी 
करना, जिसने जनता की न्यायपूर्ण भभिरापाओ को कुचलने के लिए फौज और पुलिस 
से काम लिया (जैसे रौलट-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फौज 
का उपयोग मिल-वासियो, तुर्कों, अरवो और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना' 
को कूचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं।” अली- 
भादइयों और उनके सहयोगियों पर भुकदमा चछाने की आज्ञा दी गई थी | कार्ये-समिति 
ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उसपर बधाई दी और घोषणा की कि 
मुकदमा चलाने का जो कारण वताया गया है वह धामिक स्वतत्रता में वावा डालनेवाढा 
हैं। उसने यह भी कहा---कार्ये-समिति ने अवतक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों 
को कांग्रेस के नाम पर नौकरी छोडने को इसलिए नही कहा कि जो सरकारी नौकरी 
छोड सकते है पर अपना भरण-पोपण करने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रवन्व करने 
में काग्रेस अभी समर्थ नही है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय हैं कि कांग्रेस 
के असहयोग-सर्वन्धी अस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी 
नौकरी में हो चाहें मुल्की मे, यह कर्तेंव्य हैं कि वह यदि कामग्रेस की सहायता के विना 
निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे ।” उन्हे वताया गया कि कातना, बुनना 


क्र 


अध्याय २ : असहयोग पूरे जोर में-१६२१ २२६ 


आदि स्वतत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साधन हे। देश-भर की काग्रेस कमिटियो 
से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावे और १६ अक्तूबर को इस आज्ञा का पालन 
किया गया। विदेशी कपडे का वहिष्कार अभी अधूरा पडा था। कार्य-समिति ने कहा 
कि जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त मे सामूहिक-सत्याग्रह आरम्भ 
करना असम्भव है, और जवतक हाथ से कातने और बुनने का काम उतना न वढ 
जायगा कि उससे उस जिले या प्रान्त की आवश्यकताये पूरी हो सके, तबतक सत्याग्रह 
की इजाजत भी न दी जायगी। हा, व्यक्तिगत सत्याग्रह उच छोगो के द्वारा किया जा 
सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम मे रुकावट डाली जाय। पर इसकी 
अनुमति प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी से लेना जरूरी है और प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी को इस 
बात का आइवासन मिलना चाहिए कि अहिसात्मक वातावरण बना रक्‍्खा जायगा। 
युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गईं। तय हुआ 
कि उनके भारत मे पैर रखने के दिन देश-भर मे स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हडताल मनाई 
जाय और वह भारत के नगरो मे जहा-जहा जाये, हडताले की जायें। इसके प्रवन्घ का 
कार्य कार्य-समिति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटियो को सौंप दिया। साथ ही 
विदेशी राष्ट्रो के प्रति यह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गईं कि भारत-सरकार भारतीय लोक- 
भत्त व्यक्त नही करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पडोसियो से डरने का कोई 
कारण नही है, क्योकि भारतवासियो का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नही 
है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्वन्ध जोडने का नही है जो अन्य राप्ट्रो के 
हितो के विरुद्ध हो या जिन्हे दे न चाहते हो। उन पडोसी राज्यो को जो भारत के प्रति 
शत्रुता का भाव न रखते हो, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिक्-सरकार के साथ ' 
किसी प्रकार का समझौता न करे। 
इस अवसर पर अली-भाइग्रो को गिरफ्तार किया गया। जब यंह पता चला 
कि कराची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गाधीजी ने, जो इस अवसर 
पर त्रिचनापल्ली में थे, भाषण को स्वय दोहराया। उन्होने इस गिरफ्तारी को इतता 
महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव 
को दोहराने की आज्ञा दी। समय तेजी के साथ बीतता चला जा रहा था और स्वराज्य 
की अवधि में केवछ एक महीना रह गया था। देश ने अली-भाइयो की और अन्य नेताओं 
की गिरफ्तारी पर जिस सयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ५ 
नवम्बर १६२१ की महासमिति की बैठक ने प्रान्तीण काग्रेस-कमिटियो को अपनी जिम्मे- 
दारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में करबन्दी 
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भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार 
भान्तीय काग्रेस-कमिटियो पर छोड़ दिया गया। हा, इन शर्तों का पुरा होना जरूरी 
समझा गया--ह रेक सत्या्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अश की जो उसपर लागू 
हीता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपडा त्याग चुका हो, 
खद्दर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पजाब 
के अन्यायो को दूर करने और स्वराज्य-पआप्त करने के लिए अहिंसा मे विश्वास रखता 
हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृब्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलक समझता हो। 
सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील को एक इकाई समझा जाय जहा के 
अधिकाश छोग स्वदेशी का पालन करते हो और वही पर हाथ से तैयार हुई खादी पहनते 
हो, और असहयोग के अन्य सारे अंगो से विध्वास रखते और उनका पालन करते हो। 
कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। कार्य-समिति 
यदि चाहे तो प्रान्तीय कमिटी के अनुरोध पर किसी खास शर्ते को कमिटियो पर छाग्रू 
न्‌करे। 

मलाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे हिन्दुओ के 
जवर्दस्ती मुसलमान बनाये जाने और हिंदु-मदिरो के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र 
किया गया। 


चिराला की हिजरत 

यहां अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन मे दो महत्वपूर्ण अवस्थाओ के उत्पन्न 
होने के सम्बन्ध मे कुछ कहना आवश्यक है। १६२१ मे सरकार का मुकाबछा करने 
की प्रवृत्ति देश के साव॑जनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का 
परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहा की 
स्थानिक नागरिक समस्याओ के अनृसार दे रही थी। महासमिति की बैठक ३१ मार्च 
को आशक्र-प्रन्त के वेजवाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की लहर आ गई। 
कुछ ही दिनों बाद चिराला के लोगो को अपने गाव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले 
जाने की समस्या का सामना करना पडा। स्थानिक स्वराज्य के मत्री पनयल के राजा 
थे, जो काग्रेस-दल के घोर विरोधी थे । अब काग्रेस-दछ भी इसकी कसर निकालने के 
लिए आतुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नही चाहती थी। जब गांधीजी 
की सलाह ली गई तो उन्होने कहा कि यदि जनता म्युनिसिपैलिटी की परवा नही करती 
तो वह उसकी सीमा छोडकर बाहर जा बसे। गाधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि 
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यह सब कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बड़ा आकर्षक था और उस महान्‌ 
कार्य का वीड़ा उठाने के लिए केता भी योग्य ही मिला। आन्प्ररत्त डी० गोपाल- 
क्ृष्णय्या ने इस विचार की पूर्ति करने मे अपनी सारी शक्ति लगा दी और हिजरत का 
नेतृत्व किया। यह हिजरत हमे सिंघ के मुसलमानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद 
दिलाती है। चिराछा के लोगों को बहुत दिनो तक अनेक कष्ट उठाने पडे। वें 
स्युनिसिपैलछिटी की सीमा के बाहर १० महीनों तक झोपडो में पडे रहे। इधर अनेक 
नेताओ की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही। जिन्होंने असहयोग नही किया था 
वे बहलाने-फूसलाने से राजी हो गये और एक साल तक घर-बार छोड़े रहने के बाद 
लोगो ने म्युनिसिपेलिटी को मान लिया। 


मोपला-उत्पात 


यहा उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिससे मलछाबार में 
मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ। मोपले वे मुसलमान है जिनके पूवंज अरब थे, मछावार 
के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे और वही शादी-बव्याह करके रहने लगे थे। साघारणतया 
वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-वाड़ी करते हे। पर घामिक उन्माद की धुन मे वे इतने 
असहिष्ण हो जाते है कि प्राणो की या द्यरीरिक सुख तक की विलक्‌छ चिन्ता नही करते । 
मोपछो के आये दिन के दगो ने “मोपला दंगा-विधान” नामक एक विशेष कानून को 
जन्म दिया। सरकार आरम्भ से इस बात के लिए चिन्तित थी कि “भडक जाने- 
वाले” मोपलो में असहयोग की चित्तगारी न रूपने पावे। पर आन्दोलन और सव जगही 
की साति केरल से भी पहुँचा । फरवरी मे चक्रवरत्ती राजगोपालाचार्य और मौ० याकूब- 
हसन जैसे प्रमुख नेता अहिसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याकूव- 
हसन ने खासतौर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूगा, परन्तु इतने पर 
भसीउनके खिलाफ निषेवात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १६२१ को याकूव- 
हसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार 
कर लिये गये। मोपले मुख्यत. बाल्वनद और ऐरण्ड ताल्लुको मे रहते है। सरकार 
ने इन ताल्लुको मे दफा १४४ छगा दी। अगस्त आते-आते रग-ढंग ही बदक गया और 
मोपलो ने, जो अपने ढगलो या मुल्लाओ के मस्जिदो में किये गये अपमान से क्षुब्ध हो 
रहे थे, मारकाट आरम्भ कर दी। शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक-हप धारण कर 
लिया। मोपलो ने बन्दूको और तलूवारो से छुक-छिपकर छापे मारने आरभ कर दिये। 
अक्तूबर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। 


न 
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मोपके सरकारी अफत्रों को लूटने और वरवाद करने के कत्णवा हिन्दुओं को वलप्रवक 
मुसलमान बनाने, छूटने, आग लगाने और हत्यायें करते के भागी वने। अंग्रेजों के प्राण 
संकट में थे। श्री एम० पी० नारायण मेनन नामक एक कांग्रेसी सज्जन नें, जिन्होंने 
सारे मलावार में कांग्रेस का संगठत करने के काम में वहुत-कुछ भाग छिया था, मोपलों 
को समझा-बुझाकर अंग्रेजी के प्राण बचाये। पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में पकड़ 
कर पहले गाही कंदी के रूप में रवख्ना और फिर सरकार के खिल्यफ दंगा करने के अभि- 
योग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। थह्‌ १६३४ में पूरी सजा काटने के वाट 
छूटे। इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह थर्त जवानी मानने को कहा 
गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक वाल्वनद ताल्लुके में न धुसेंगे। इन्होने यह थर्त मंजूर 
न की, और जान-वूझ्कर वीरतापूर्वक जे में रहे। मोपल्य-विद्रोह् ने आगे क्या-क्या 
रूप धारण किये, या अगस्त के बाद उसमें जो मारकाट चलने छगी, उनसे हमारा 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति से अपनी नवम्बर की बैठक में उनके 
अत्याचारों का विरोध किया। 


युवराज का सफल बहिप्कार 

१७ नवम्वर को युवराज भारत में आये। नई वडी कौंसिल को वही खोलते- 
वाले थे, पर १६२० के अगस्त के वातावरण को देखकर भारत-सरकार ने इच्यूक बॉफ 
कनाट को वुछाया। १६२१ के नवम्वर में युवराज को ब्रिध्िि-सरकार की आन बनायें 
रखने के छिए भेजा गया। काग्रेस ने पहले से ही निम्चय कर दिया था कि युवराज 
की अगवानी से सम्बन्ध रखनेवाले सारे उत्सवों का वहिप्कार किया जाय। यही किया 
गया और जगह-जगह विदेणी कपडे की होली भी जलाई गई। युवराज के वम्बई- 
पदार्पण के दिन ही घहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुईं वल्कि चार दिनो तक दगे और 
खून-खच्चर होते रहें, जिनके फल-स्वरूप ५३ आदमी मरे मौट छूगमग ४०० आदमी 
घायल हुए। ये दंगे सरोजिनी देवी और गांवीजी'के रोके भी त रुके, यद्वपि उन्होंने 
घमासान छड़ाइयों में घुस-घुस कर छोगों को तितर-वितर होने को कहा। इस दंगों में 
अस्ंस्य आदमी घायल हुए। गांवीजी ने जबतक थान्ति स्थापति न हो जाय, जनता 
की ज्यादतियों का प्रायण्चित्त करने के निमित्त ५ दिन का ब्रत किया। इन्हीं दृत्यो को 
देखकर याघीजी नें कहा था कि मुझे स्वराज्य की सद़ाँद आ रही है। युवराज के आगमन 
के फल-स्वरूप देशभर के स्वयंसेवकों के दर संगठित हुए। अवतक कांग्रेस के स्वर्वसवकत 
ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मात्र थे जो मेठों और उत्सवो के अवसर पर आात्ियों क्री 
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सहायता करते, सक्रामक रोगो के फैलने पर रोगियो की और कोई स्थानिक बिपत्ति 
होने पर पीडितो की सहायता करते और परिपदो और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर 
काम में आते। पर खिलाफत के स्वयसेवक सैनिक” ढंग के थे, जो कि सरकार के 
कथनानुसार “कवायद करते और वाकायदा दल बनाकर मार्च करते और वर्दिया 
पहनते ये [” इन दोनो संस्थाओो के स्वप॑सेवको ने हब्तालो का और विदेशी कपडो के 
बहिप्कार का सगठन किया। ये दोनो दछ मिल गये और महा-समितति की शर्तों का 
पालन करने की हरत्ते के साथ सत्याग्रही वन गये। हजारो की संख्या से गिरफ्तारियां 
हुईं। युवराज २५ दिसम्बर को कलकत्ता जानेवाले थे । वगाल-सरकारने वम्वई-सरकार 
की त्तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अनुसार 
स्वयंसेवक भर्ती करना गैरकानूनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्तार 
हुए जिनमे देशवन्धु दास, उनकी ध्मपत्नी और पुत्र भी"थे। इसके बाद ही युक्त- 
प्रान्त और पजाब की बारी आईं। अहमदावाद-काग्रेस होते-होते छालाजी, पण्डित 
भोत्तीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देगवन्धु दास क्रिमिनल-लॉ-अमेण्ड- 
मेष्ट-एक्ट के अत्तगत या ताजिरात-हिन्द की १४४ घारा या १०८ धारा के 
अनुसार जेल मे थे। १६२० के अगस्त मे सर तेजवहादुर संप्रू वाइसराय की कारये- 
कारिणी के कानून-सदस्य (लॉ-मेम्बर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन घाराओं 
को इन्होने खोज निकाला था और राजनैतिक छोगो पर छागर करने की सलाह दी 
थी। वम्वई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर वगाछ, युक्तभान्त और पंजाब 
ने दमनकारी कानूनो की शरण छी। 
इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार सें समझौते की बातचीत चल पढी। 
भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले जाते समय यह प्रवन्ध गिया गया था 
कि वाइसराय हर साछ बडे दिनो में तीन-चार सप्ताह कलकत्तें में व्यत्तीत करेगें। 
युवराज के वढे दिन भी कलकतते ही विताने का निश्चय किया गया। पण्डित भदनमोहन 
मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनो ने कलकत्ते में लॉ रीडिग की परिस्थिति का 
उपयोग करके सरकार और जनता मे समझौता कराने की चेप्टा की। छॉर्ड रीडिंग 
भी राजी हो गये, चाहे २५ दिसम्वर के उत्सव का वहिप्कार टाढनें के लिए ही सही। 
२१ दिसमस्वर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतत्व मे एक गिप्ट-अण्डल वाइसराय 
से मिला। देशवन्धु दास कलकत्ते के य2 आस अल 
टेलीफोन-द्वारा बात हुई। कप दी हक 223 जलन 
बे बह सहवाग मे बा शार गाघीजी से वात-चीत करना आवश्यक समझा 
“डरा सरकार इस बात पर राजी हो गई कि सत्यात्रह 
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के कैत्रियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परियद बुराई जाब, जिसमें 
कांग्रेस की ओर से २२ अतिनिधि हों। इस परियद्‌ में सुवास्योजना पर विचार किंग 
जाय। ब्ववन्यू दास को मांग यह थी कि तथे कानून (क्रि० छां० अ० एक्ट) के अनुसार 
सजा पाये हुए सारे कैदियों को छोड़ दिया जाय। समझौते के निव्चय का रछ यह 
हीता कि छाव्जजी जैसे कंदी और फत्तवे के कँदी, जिनमें मौछाना मुहम्मदबछी, 
भौच्यना मौकतजछी, डां० किचलू और अन्य नेता बामिल थे, जेल में ही रह जाते। 
करांची के कंदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १६२१ को अखिछ-मारतीय खिल्मफत-परिषद्‌ 
में, जिसमें फौजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने 
के अपराध में दण्ड विया गया था। कुछ उल्ेमा ने इस अस्ताव का समर्थन फतवे में 
किया था। फतवा मुसलमानों के मौलवियों हारा जारी किया वार्मिक आदेश होता 
है दिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्वन्ध में निर्देण होता है। 

परल्तु गांवीजी कराची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सम्कार ने आधिक- 
रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि फतवे के कैंटियों को भी 
छोड़ा जाय और पिकेटिंग जाये रखने का मधिकार माना जाय। ये मांगें नामंजूर करदी 
गईं। इस स्थिति के सम्वन्ध में छोड रीडिंग के नाम गांवीजी का तार-द्वारा उत्तर 
कलकता समय पर न पहुँच सका--अभाग्यवत्र तार को यक्ते में देर छय गई बोर 
हॉड रीडिय के सहयोगी कलकते से रवाना हो गये। (२६ टिसम्बर)। फलत: समझौते 
की वात असफल रही। औ० जिन्ना और पण्डित मदनमोहन माठवीय मव्यस्य 
थे। (१६२१ के विस्म्वर की सन्वि-चर्चा का पुरा हाल जानना हो तो पाठको को 
श्री कृष्णदात्त की अंग्रेज़ी पुस्तक “गावीजी के साथ सात महीने” पढ़नी चाहिए। 
पुस्तक पढ़ने योग्य हैं।) समझौते की वात अन्नफल होने पर बुवराज के आगमन के 
सम्बन्ध मे बहिप्कार के कार्यक्रम का पालन मवभिप्ट भारत ने भी उसी प्रकार किया। 
कलकते में पूर्ण हड़ताल हुई। कम्ताइयो तक की दूकानें बन्द थी। उससे यूटोपियनों 
को ब्रड़ा कोव आया। १६२१ के टिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद-कांग्रेस 
हुई. जिसमें अयहयोग का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। नाग्रपुर के 
अधिवेगन के वाद से राजनैतिक अदस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था। 


ल्‍ तैयारी २ के 
सत्याग्रह की तेयारी ओर अहमदावाद-कांगेस 
वाहावरण में सनसनी थी। हर एक के दिल में यही आधायें उमड़ रही धीं-- 
एक प़ाल में स्वराज्य ! गांधीजी ने णह वादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम का पूरा 
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कर दोगे तो स्वराज्य एक साल मे मिल जायगा। साल खतम होने को था, और हर 
शख्स राजनैतिक आकादझ की ओर ध्यान लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय 
और स्वराज्य उसके चरणों मे आकर खडा हो जाय। परन्तु हा, हर शख्स अपनी तरफ 
से शक्ति-मर कूछ करने और जो-कुछ भी भृगतना पड़े उसे भुग्तने के लिए तैयार 
था--इसलिए कि वह दैवी-घटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह सुदिन जल्दी-से-जल्दी 
आ जावे। कोई २० हजार के ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चुके थे। 
उनकी सख्या शीघ्र ही ३० हजार तक हो जानेवाली थी, लेकिन सामूहिक सत्याग्रह 
लोगो को बहुत लुभा रहा था। और वह क्या था ? उसका क्या रूप होगा ? गाघीजी 
ने इसका खुद कोई लक्षण नहीं बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया, न 
खुद उनके दिमाग मे ही इसकी स्पष्ट कल्पना रही होगी। वह तो एक शोघक, एक 
शुद्ध हृदय के सामने उसी तरह अपने-आप खुल जाता है, उसके एक-एक कदम दिखाई 
पडते है, जिस तरह एक वयावान जगल मे एक आदमी चलता है और उस थके-मादे 
निराश मुसाफिर को घूमते-घामते अपने-आप रास्ता मिल जाता है। सामूहिक सत्याग्रह 
तो सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा “किसी अनुकूल क्षेत्र में नियत शर्तों के पालन होने के 
वाद ही शुरू करना था। न तो उसमे जल्दी की गुजाइश थी न थकावट की। इसके 
अनुसार गांधीजी गुजरात मे लगानवन्दी-आन्दोलन करना चाहते थे। 

अब लोग भय छोड़ चुके थे। एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र 
मे पैदा हो चुका था। काम्रेसियो नें समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही बरू 
पर छोगो का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की प्रतिष्ठा और रोब 
की भी जड बहुत-कुछ हिल गई थी और स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में लोगो 
का काफी ज्ञान वढ गया था। 

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों 
के बैठने के लिए कुस्ििया और बेच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर- 
अधिवेशन में कोई ७० हजार रुपया खर्चे हुआ था। स्वागताध्यक्ष वल्कभमाई पटेल 
का भाषण छोटे-से-छोटा था। कम-से-कम प्रस्ताव--कुल*& उस अधिवेशन में 
पास हुए। हिल्दी काग्रेस की मुख्य भाषा रही। और. काग्रेस-कार्य के लिए जो तम्वू 
और डेरे छगे थे, उनके लिए २ छाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी। 

._ यहा हम सक्षेप में उन सब घटनाओ को एक निगाह से देख छे जिनकी तरफ 

का््रेंस का ध्यान था। देशवन्धु की जगह हकीम साहव इसलिए सभापति चुने गये 
कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति थे। यहा तक कि दिल्ली मे हिन्दू-महासभा 
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के एक परिषद्‌ मे वह उसके सभापति चुने गये थे। देशबन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही 
उनका भाषण था। देशवन्घु का भाषण उत्तकी भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से 
ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा। देशबन्घु ने भारतीय राष्ट्र-धर्मे का ठीक और व्यापक-हप 
से सिहावलोकन किया। सस्कृति मे ही उसकी जड है इसलिए उन्होने कहा, 'पेह्तर 
इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सम्यता को आत्म-सात करने के लिए तैयार हो, 
उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना होगा।” इसके बाद उन्होने भारत-सरकार- 
कानून (गवर्नेमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, “इस कानून 
को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश मे 
आप से नही कर सकता। में इज्जत को खोकर शान्ति खरीदना नही चाहता। जब- 
तक इस कानून का बह प्राककथन कायम है, और जबतक अपने घर का इन्तजाम हम 
आप करे, अपने स्वतत्र व्यक्तित्व का विकास करे और अपने भाग्य का निर्माण आप 
करे, हमारे इस अधिकार को तसलीम नही कर लिया जाता, मैं सुलह की किसी छर्ते 
पर चिचार करने के लिए तैयार नही हूँ।” 

देशबन्धु के उस शानदार भाषण से अहमदाबाद के भव्य प्रस्तावों को देखने 
की सही दृष्टि मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त 
और कार्य-क्रम पर एक खासा निबन्ध ही है। यहातक कि खुद गाधीजी ने उसे पेश करते 
समय कहा था कि इस प्रस्ताव को अग्रेजी और हिन्दुत्तानी मे मुझे वारीकी से पढने मे 
३५४ मिनट छगे है। उन्होने कहा कि पिछले १५ महीनों मे देश में जो कुछ राप्ट्रीय 
कार्य हुए है उनका वह बिलकूल स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रस्ताव के हारा सुलह 
का रास्ता बन्द नही कर दिया था, वल्कि वाइसराय यदि सदुसाव रखते हो तो दर्वाजा 
उनके लिए खुला रक्खा गया था। “परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हो तो दर्वाजा उनके 
लिए बन्द है। परवा नही कितने ही छोगो को तबाह हो जाना पडें, परवा नही यह 
दमन कितना ही उमग्ररूप घारण करले। हा, उनके लिए गोलमेज-परिपद्‌ का पूरा 
अवसर है, परन्तु वह वास्तविक परिषद्‌ होती चाहिए। यदि वह ऐसी परिषद्‌ 
चाहते है कि जिसमें बरावरी के छोग बैठे हो और उनमे एक भी भिखारी न हो, वो 
दर्वाजा खुला है और खुला रहेगा। इस प्रस्ताव मे ऐसी कोई वात नही है कि जिससे 
विनय और विवेक रखनेवाले को शिन्दा होना पडे।” उन्होने फिर कहा कि “यह 
प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्धत चुनौती नही है, वल्कि यह तो उस हुकूमत 
को चुनौती है, जो उद्धतता के सिह्दासन पर विराजमान है। यह एक नम्न परन्तु टृंढ 
चुनौती है, उस हुकूमत को जो अपने को बचाने की गरज से राय देने और मिलने-जुलने 
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की आजादी को क्चल देना चाहती है; और यह दो तरह की आजादी तो मानों 
स्वाघधीनता की शुद्ध वायु की सास छेने के लिए दो फेफडो के समान है।” असहयोग 
और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहा पास हुआ वह इस 
प्रकार है --- 

(१) “बूकि काग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को 
अपने अनुभव से मालूम हुआ हैँ कि अहिसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्भग्ता, 
आत्म-वलिदान और आत्मसम्मान के मार्ग पर बहुत उन्नति की है और चूकि 
इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को वहुत बडा धवका पहुँचाया हैं और चूकि देग , 
की प्रगति स्वराज्य की ओर तीत्न गति से हो रही है, इसलिए यह काग्रेस कलकत्ता के 
विशेष अधिवेशन-छारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार 
करती है और दृढ निश्चय प्रकट करती है कि जवतक पजाब और खिलाफत के 
अत्याचारो का निवारण नही हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी और 
भारतवर्ष का शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन सस्था के हाथ से निकलकर लोगो 
के हाथ में नही आ जायगा तवतक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय 
की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस श्रकार प्रत्येक प्रान्त 
निश्चय करेगा। 

और चूकि वाइसराय ने पहले हाल के भाषण मे धमकी दी हैं, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि भारत-सरकार ने अनेक प्रान्तो मे गैर-कानूनी और उच्छूखल- 
झूम से स्ववसेवक-सस्थाओ को विच्छिन्न करके, और सार्वजनिक सभाओं और कमिटी 
की बैठकों की भी मनाही करके और भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे अनेक कांग्रेस-कार्यकर्ताओ 
को गिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूकि यह स्पप्ट है कि यह दमन काग्रेस 
और खिलाफत के कामो को विच्छिन्न करने और जनता को उनकी सहायता से वचित 
करने की गरज से चलाया गया है, इसलिए यह काग्रेस निवचय करती है कि जहा तक 
आवश्यकता हो कांग्रेस के सब कार्ये स्थगित खखते जायें। और सब छोगो से प्रार्थना 
करती है कि वे शान्ति के साथ विना किसी घूम-घाम के स्वयसेवक-संस्थाओ के सदस्य 
होकर गिरफ्तार होवे। ये स्वयंसेवक-सस्थाये देशभर मे कार्य-समिति के वम्बई 
के गत २३ नवम्वर के निश्चयानुसार सगठित की जावे। किन्तु जो व्यक्ति नीचे लिखे 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नही करेगा वह स्वयंसेवक नहीं वनाया जायगा--- 

“ईरवर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि-- 

(१) मै राष्ट्रीय स्ववसेवक-सघ का सदस्य होना चाहता हूँ । 
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(२) जबतक में सघ का सदस्य रहूँगा तबतक वचन और कर्म में 
अहिसात्मक रहूँगा और इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी 
अहिसात्मक रहूँ। क्योकि मेरा विदवास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति 
में अहिसा से ही खिलाफत और पजाब की रक्षा हो सकती है और उसीसे 
स्व॒राज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त जातियों में--चाहे 
वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई था यहूदी हो--एकता स्थापित हो 
सकती है। 

(३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए सदैव 
प्रयत्न करता रहूँगा। 

(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आधिक, राजनैतिक और नैतिक 
उद्धार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और में दूसरी तरह के सब कपडो 
को छोड़कर केवल हाथ के कते और बुने खद्दर का ही इस्तेमाल करूँगा। 

(५) हिन्दू होने की हैसियत से में अस्पृश्यता को दूर करने की न्‍्यायपरता 
और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्मव अवसर पर दलित लोगो 
के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रखखूगा और उनकी सेवा करूँगा। 

(६) में अपने बडे अफसरो की आज्ञाओ और स्वयसेवक-सघ, कार्य 
समिति या काग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी सस्थाओ के उन सब नियमो का पालन करूँगा 
जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होगे। 

(७) मै अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, 
आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ। 

(८) अगर में जेल जाऊँ तो अपने कूटम्बियो या जो छोग भुझपर निर्भर 
है उनकी सहायता के लिए काग्रेस से कुछ नही मार्गूँगा।' 

“इस काग्रेस को विश्वास है कि १६ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक 
व्यक्ति स्ववसेवक-सघ में शामिल हो जायगा। 

“सार्वेजनिक सभाओ के किये जाने की जो मनाही की गईं है उसकी परवा 
न करते हुए और यह देखते हुए कि कमिटी की बैठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने 
का प्रयत्न किया गया है, यह काग्रेस सलाह देती है कि कमिटी की बैठके और सादें- 
जनिक सभाये हुआ करें। सार्वजनिक सभायें घिरी हुई जगहो में टिकट के द्वारा और 
पहले से सूचना देकर की जावे, जिनमें समवत वही वक्‍ता अंपना लिखा हुआ भाषण 
पढे जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो। हर हालत में इस वात का खयाल 
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रखा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावे और उसके फल-स्वरूप जनता के हारा हिंसक 
कार्य न हो जाये। 

“आगे इस काग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या सस्था के अधिकारों 
का निरकृश, अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के छिए और सब प्रयोग 
किये जा चुके हो तो सशस्त्र काति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सभ्य और 
प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह काग्रेस समस्त काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं 
और उन दूसरे छोगो को, जिन्हे शान्तिपूर्ण उपायो पर विश्वास हो और जिनका यह 
निरचय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयो के प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी- 
पद से उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नही 
रह गया है, यह सलाह देती है कि लोगो को अहिंसा के नियमो की पूर्ण शिक्षा मिल 
चुकने पर यथा महासमिति की दिल्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के प्रस्तावा- 
नुसार देशभर मे व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का संगठन करे। 

“इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या 
रक्षात्मक सत्याग्रह पर पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रतिवन्‍्धों और समय-समय 
पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी की सूचनाओ के अनुसार 
जब, जहा गौर जितने स्थान पर आवश्यक समझा जाय तब, वहां और उतने स्थाच 
पर काग्रेस के लिए और सव कार्ये स्थगित कर दिये जाये। 

“यह काग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्याथियो से और विशेष- 
कर राष्ट्रीय विद्यालयों के विद्याथियो और अध्यापको से कहती है कि वे तुरन्त 
उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय स्वय-सेवक-सघ के सदस्य 
हो जाये। 

“यह देखते हुए कि थोडे समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के गिरफ्तार 
होने का भय है और चूकि यह काग्रेस चाहती है कि काग्रेस का प्रवन्ध उसी तरह चलता 
रहे और वह जहा शक्ति में हो वहा साघारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जब 
तक जागे कोई सूचना न दी जाय तवतक यह काग्रेस महात्मा गाधी को अपना 
सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महा-समिति के समस्त अधिकार देती है। 
इसमें काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासमिति और कार्य-समिति की 
वैठक कराने के अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों का प्रयोग महा-समिति 
की किन्ही दो वैठको के ब्रीच किया जायगा और उन्हे (महात्मा गाघी को) मौका 

था जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार रहेगा। 
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“गह काग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके वाद नियत किये जानेवाले 
अन्य उत्तराधिकारियो को ऊपर के सब अधिकार देती है। 

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अश का यह अर्थ नही है कि महात्मा गाघी 
या उनके उपर्युक्त उत्तराधिकारियो को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी 
कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की मजूरी के बिना भारत- 
सरकार या ब्रिटिश-सरकार से सधि करने का अधिकार है, और काग्रेस के सगठन 
की पहली धारा भी काग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के बिना महात्मा गाधी या उनके 
उत्तराधिकारियो-हारा नहीं बदली जायगी। 

“यह काग्रेस उन सब देश-भक्तो को बधाई देती है जो अपने अन्त करण के 
विद्वास या देश के लिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके 
वलिदान से स्वराज्य बहुत निकट आजा गया है ।” 

(२) “जो छोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास 
नही करते किन्तु जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिलाफत्त और पजाब के अत्याचारो 
का प्रतिकार होना आवश्यक समझते है और उसपर जोर देते है और राष्ट्र के पूर्ण 
विकास के लिए तुरन्त स्व॒राज्य स्थापित कराने पर जोर देते है, उन सबसे काग्रेस यह्‌ 
प्रार्थना करती है कि वे भिन्न-भिन्न धार्मिक समाजो में एकता कराने में पूरी सहायता 
दे, जो लाखो कृषक भूखो मरने की अवस्था पर पहुँचे हुए है, उनकी आमदनी बढाने 
के लिए आध्िक दृष्टि से धुनने, हाथ से कातने और बुनने का प्रचार करे औरु इसके 
लिए हाथ से कते और बुने कपडो को पहनने की शिक्षा दे और पहने, नशीली वस्तुओो 
का प्रयोग पूर्णतया बन्द करने में सहायता दे और यदि वे हिन्दू हो तो अस्पृश्यता दूर 
करने और दलित जाति के छोगों की अवस्था सुधारने में मदद दे ।” 

हम उस बहस की ओर भी मुखातिब हो जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने 
शुरू किया था। उनकी तजबीज थी कि काग्रेस के ध्येय मे स्व॒राज्य की व्याख्या इस 
तरह की जाय--ूर्ण स्वृतन्नता, विदेशियों के नियत्रण से बिलकुल आजादी।” इस 
घटना को अब इतना अरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि 
कांग्रेस और गाधीजी ने इसका विरोध क्यो किया ? 

गाधीजी ने उस समय कडी भाषा का प्रयोग किया था; किन्तु सवारू यह 
हूँ कि क्या वह बहुत कडी थी ? ग्राधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया घ्येय 
तजवीज किया और नये ढंग से हमला करने की सोर्चाबन्दी की थी। यह एक ऐसा 
संग्राम था कि जिसमे उद्देश और उसे पाने के लिए की गई व्यूह-रचना स्पष्ट-हूप से 
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जोड़ने पर मृस्छमानों को ऐतराज था। उनका कहना था कि यह शरीयत' के 
खिलाफ जाता है। इसलिए मन' की जगह इरादा दव्द रख दिया गया । इन सब 
मामलों में अलक्रान, शरीयत और हृदीस' के मुताविक राजनैतिक विचारों और 
भावों का अथे और निर्णय करने मे उलेमा से बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर 
हम देखेंगे कि कौसिर-प्रवेश और उसके वाद की कार्रवाइयो के बारे में भी 
उनकी राय और फतवे हछिये जाते थे। 


मुलशीपेठा सत्याग्रह 


१६२१ का विवरण समाप्त करने से पूर्वे मुलशीपेठा सत्याग्रह का परिचय दे 
देना अप्रासग्रिक न होगा। भुलशीपेठा पूना से ३० मील दूर है। ताता कम्पनी ने यहां 
बिजली पैदा करने के लिए इस इल्कके के जलप्रपातो को बाधने के उद्देश्य से मजदूर 
भेजे। मुल्शीपेठा के निवासियों ने अपने बाप-दादा की जमीन छोड़ने से इन्कार किया 
और श्री केलकर आदि की सलाह से सत्याग्रह का निएचय किया। इस विजली-योजना 
से ५१ गाव और ११,००० स्त्री-पुरुप वच्चे जमीन-जायदाद गौर घरवार से हाथ 
धोनेवाले थे। रामनवमी (अप्रैल १९२१) के दिन ११०० मावले बन्द पर जाकर 
बैठ गये। मजदूरो ने काम तुरत बन्द कर दिया। एक महीने तक यह सत्याग्रह 
चलता रहा। दिसम्बर मे फिर आन्दोलन चला लेकिन वहुत समय तक चल न सका। 
मावले स्वय कर्ज के वोझ से दबे हुए थे। साहूकार उन्हे और दवाने छगे। यद्यपि 
इसमें सफलता नही हुई, छेकिन इसका एक यह परिणाम तो जरूर हुआ कि उन्हें 
जमीनो के दाम अच्छे मिल गयें। इस सत्याग्रह में १९४ मावछो, ५०० स्वयं- 
सेवको और नेताओ ने जिनमे स्त्रिया और बच्चे भी थे, सजा पाई। इस आन्दोलन 
को चलानेवाली काग्रेस तो न थी, लेकिन काग्रेसी नेता अवश्य थे। 


+ 3३४ 
गांधीजी जेल में---१६२२ 


स्व-दल-सम्मेलन 

अभी १६२१ अच्छी तरह खतम भी न हुआ था कि काग्रेस के हितैषी मित्रो ने, 
जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नही कर सकते थे, काग्रेस और सरकार में 
समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही 
सूखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को वम्वई में एक सर्वे-दल-सम्मेलन 
बुलाया गया, जिसमे भिन्न-भिन्न दछो के लगभग ३०० सज्जनो ने भाग लछिया। 

सम्मेलन के आयोजको ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की वात सोची 
जिसके आधार पर अस्थायी सधि की बात चलाई जा सके। गाधीजी ने असहयोगियो 
की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन मे तो वह बाजाब्ता भाग न छें 
सकेंगे, हा, वैसे वह सम्मेलन की सहायता अवद्य करेगे। इसका कारण उन्होने 
बताया कि सरकार की तरफ से दमन बराबर जारी है, और जबतक कि सरकार 
के मन में उसपर कोई अफसोस नही हैँ तबतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से 
क्या फायदा ? सम्मेलन के बीस सज्जनो की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव 
तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्खा गया और गाघीजी ने फिर 
असहयोगियो की स्थिति स्पष्ट की। सर शकरन्‌ नायर इस सम्मेलन के सभापति थे। 
उन्होने इस प्रस्ताव को नापसद किया और सम्मेलन छोडकर चले गये। उनका' 
स्थान सर एम० विद्वेश्वरय्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्व-सम्मतिं 
से पास किया कि जिसमे सरकार की दमन-नीति को घिक्कारा गया था और साथ में 
यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक समझौते की वातचीत चलती रहे, अहमदाबाद 
के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस भ्रस्ताव के द्वारा एक 
ऐसी ग्रोल-मेज-परिपद्‌ शीघ्र ही बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पजाव 
और स्वराज्य-सम्बन्धी मामछो पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही 
जो देश मे अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट 
के अंतर्गत सस्थाओ को गैरकानूनी करार देनेवाले सारे आदेशों को और राज- 
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द्रोहत्मक सभा-वन्दी-कानून को रद करने और उनके सजायाफ्ता या विचाराधीन 
छोगो को और साथ ही फतवा-कैदियो को छोडने के छिए सरकार से अनुरोध करे। 
कमिटी के जिम्मे उन मुकदर्मों की जांच का भी काम किया ग्रया जिनके मातहत 
आन्दोलन में भाग छेनेवालो को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। 
सम्मेलन के वाद सर झांकरन्‌ नायर ने गलत बातों से भरा एक वक्तव्य प्रकाशित 
करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के,ख़ण्डन मे थी जिन्चा, जयकर 
और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सज्जनों को भी अपने-अपने वयान 
प्रकाशित करने पडे | 


। अन्तिम चेतावनी - 

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव जसहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य- 
समिति ने अपनी ७ जनवरी की वैठक में उनकी पृष्टि कर दी और सत्याग्रह उस 
महीने के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया यया। वाइसराय ने सम्मेजन की गर्तो 
को मन्जूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पप्ट हो गया कि कलकत्ते में छॉर्ड 
रीडिंग ने जो आइवासन दिया था वह कितना खोखका था। इसपर गाघीजी ने 
१--२-२२ को वाइसराय के माम पत्र भेजा, जिसमें उन्होने वारडोली में सत्याग्रह- 
आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया। 

पत्र (१ फरवरी १६२२) इस प्रकार हैं :-- 

“वारडोली वम्बई-प्रान्त के सूरत-जिल्ले का एक छोटा-सा ताल्लुका हैं जिसकी 
जन-संख्या कूल मिलाकर ८७,००० है। 

'पात नवम्बर की दिल्लीवाली महासमिति की बैठक में जो भस्ताव पास 
हुआ था, इस ताल्लुके ने उसकी सारी ञर्तो के अनुसार अपनी योग्यता सावित कर 
दी औौर गत २६ जनवरी को श्री विट्वल्भाई जवेरभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक 
सत्याग्रह करने का निदचय किया! पर चूकि इस निश्चय की जिम्मेवारी मुख्यत. 
शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए में उस हालत को, जिसमें यह निम्चय किया गया 
हैं, आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ। 

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार वारडोली को सामूहिक सत्याग्रह का 
पहला केन्द्र बनाने का निदचय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, 
पजाव और स्वराज्य-सम्वन्धी सकल्‍्प की अक्षम्य अवहैलना करने की नीति के विरुद्ध 
देश-व्यापी असन्तोप प्रकट किया जा सके। 
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“इसके बाद ही बम्बई में १७ नवम्वर को झोचनीय दगा हो गया, जिसके 
फल-स्वरूप बारडोली की कार्रवाई स्थग्रित कर देनी पडी। 

“इचर भारत-सरकार की रजामन्दी से वगाल, जासाम, युकत-आन्त, पंजाब, 
दिल्ली-प्रान्त और एक प्रकार से विहार मे और अन्य स्थानो पर भी घोर दमन 
से काम लिया गया। में जानता हूँ कि इन भ्रान्तो के अधिकारियों ने जो कुछ किया 
है, उसे 'दमन' के नाम से पुकारने पर आपको ऐतराज है। पर मेरी सम्मति यह 
है कि यदि जरूरत से ज्यादा कारेवाई की गई हो तो निस्सन्देह उसे दमन के नाम से 
ही पुकारा जायगा। सम्पति का लूटना, निर्दोष व्यक्तियो पर हमला करना, जेल में 
लोगो पर पाशविक अत्याचार करना और उनपर कोडे वरसाना किसी तरह भी 
क्लानूनी, सभ्यता-पूर्ण या आवद्यक कार्य नही कहा जा सकता। इस सरकारी गैर- 
कानूनी-पन को केवल गैर-कानूनी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है। 

“हडताल और पिकेटिंग के सिलसिले में असहयोगियो या उनके साथ हम- 
दर्दी रखनेवालो द्वारा डराने-धमकाने की बात किसी हृ॒द तक ठीक है, पर केवछ इसी 
कारण श्ान्तिपूर्ण पिकेटिंग या उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओ को एक ऐसे असाधारण 
कानून का अनूचित उपयोग करके जिसे उद्देश और कार्य दोनो प्रकार से हिसापूर्ण 
हलूचलो को दवाने के लिए पास किया गया था, अन्धावुन्ध गैर-कानूनी करार देना 
न्यायपूर्ण नही कहा जा सकता। निर्दोप व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून का 
जिन गैर-कानूनी ढगो से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अछावा और 
किसी नाम से पुकारा जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की 
बात, सो यह जिस कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद होने ही वाला है। 
यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है । 

“फलछत. देश के सामने सबसे वडा काम लिखने-बोछनें और सभा करने की 
आजादी को इस साधन से जीवन-दान देना हैं । 

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा 
के मूल-लोतो पर अधिकार करने के भामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था 
में है, उसे देखते हुए असहयोगियो ने मालवीय-परिषद्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषदु का उद्देश था कि वह आपको एक 
गोलमेज-परिषद्‌ करने के लिए तैयार करे। में अनावश्यक दु ख-कष्ट से छोगों को 
बचाना चाहता था, इसलिए मैने विना सकोच काग्रेस की कार्य-समिति को माल्वीय- 
परिषद्‌ की सिफारिशो को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में जर्ते 
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आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मेने आपके कछकत्तेवाले भाषण से और 
अन्य सूत्रो से समझा, वाजिव ही थीं; फिर भी आपने उन्हें एकवारगी तामजूर 
कर दिया। 

“ऐसी हालत में अपनी भागें मनवानें के लिए---जिनमे भाषण देने, मिलमे- 
जुलने और लिखने की आजादी-सम्वन्धी मांगें भी गामिल हे--किसी अहिसात्मक 
उपाय का अवलम्वन करने के सिवा वेश के आगे और कोई रास्ता नही है। मेरी विनम्र 
सम्मति मे हा की घटनायें उस सभ्यता-पूर्ण नीति के विछकुछ खिलाफ हैँ, जिसका 
आरम्भ आपने अली-भाइयो की उदारता और वीरतापूर्ण और बिना किसी प्रकार की 
शर्तें के क्षमा याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह थी कि जवतक 
असहयोगी गब्दों और कार्यो में अहिसात्मक रहें, तवतक उनके कार्य-कलाप में सरकार 
कोई बाघा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति वरतती और जनता 
की सम्मति को परिपक्व होने और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उत्त 
समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तवी करना सम्भव होता जवंतक काग्रेंस उपद्रवकारी 
शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर छेती और अपने लाखों अनुयाग्रियो में अधिक 
संयम और नियमवद्धता न रा देती। परन्तु गैर-कानूनी दमन-नीति के कारण (जो 
इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढग की निराछी हैं ) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल 
ही आरम्भ करना हमारा कर्तव्य हो गया है। कार्य-समितति ने सत्याग्रह को कुछ खास- 
खास इलाकों तक ही सीमित कर दिया है। इन इछाकों को समय-समय पर में स्वय 
नि*्चित करूँगा। फिलहाल सत्याग्रह वारडोली तक ही सीमित रहेगा। यदि में चाहूँ 
तो इस अधिकार के द्वारा ठत्काल ही मदरास-प्रान्त के गन्तूर जिले के १०० ग्रावों में 
सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूँ । वर्णाोतें कि वे अहिसा, भिन्न भिन्न श्रेणियों 
में मेल बनाये रखने, हाथ का कता-वुना खद्दर पहनने और वनाने और अस्पृष्यता 
दूर करने की शर्तों का पालन कर सके। 

“परन्तु पेन्तर इसके कि वारडोछी, की जनता सचमुच सत्याग्रह भारम्भ 
करे, आपके सरकार के प्रधान अफसर होने की हँसियत से, में आपसे एकबार फिर 
अनुरोब करता हूँ कि आप अपनी नीति में परिवर्तत करे और उन सारे असहय्ोगी 
कैदियो को मुक्त कर दें जो अहिसात्मक कार्यो के लिए जेल गये है या जिनका मामता 
अभी विचाराधीन है। में आपसे यह भी अनुरोव करता हूँ कि आप साफ-साफ बब्ठो 
मे देश की सारी अहिंसात्मक हलचल में--चाहे वह खिल्यफत के सम्बन्ध में हो 
चाहे पजाब या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विपयो में हो, यहा तक कि वह 
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ताजिरात हिन्द या जाव्ता फौजदारी की दमनकारी धाराओ के या दूसरे दमनकारी 
कानूनो के भीतर क्यो न आती हो--सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दे। हां, 
अहिंसा की छा्ते अवश्य हमेशा लागू रहे। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि आप 
प्रेस पर से कडाई उठा ले और हाल मे जो जुर्माने किये गये हैं उन्हे वापस करा दें। मैं 
जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो ससार के उन सभी देशो मे किया 
जा रहा है जहा की सरकारे सभ्य है। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की 
घोषणा कर दे तो में उस समय तक के लिए उम्र सत्याग्रह मुल्तवी करने की सलाह 
दूगा जबतक सारे कैदी छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें। यदि 
सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार की ओर से छोकमत के 
अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सवूत समझूगा और फिर नि सकोच भाव से सलाह 
दूगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मागो की पूर्ति 
के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था में उम्र सत्याग्रह केवल तभी 
किया जायगा जब सरकार बिलकुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, 
था जब वह भारत के अधिकांद जनसमुदाय की स्पष्ट मागों को मानने से इन्कार 
कर देगी।” 
भारत-सरकार ने तुरन्त ही गाधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, 
जिसमे दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति बम्बई के दगो, 
अनेक स्थानो पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदशेनो और स्वय-सेवक दलो-द्वारा 
हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज मे वाघा डालने के फल-स्वरूप है। 
इस उत्तर मे यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो अली- 
भाइयो के साफी मागने के अवसर पर वाइसराय ने वताई थी, क्योकि उस अवसर 
पर वाइसराय ने यह वात स्पष्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी 
राज 'हात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में यह भी कहा 
गया के सरकार ने गोलमेज-परिषद्‌ के प्रस्ताव को विलकूल ही रद नही कर दिया। 
वास्तव मे इस प्रकार की परिषद्‌ के लिए यह आवद्यक था कि असहयोगी-दल गैर- 
कानूनी कारवाइया बन्द कर दे। पर यह बात सर्व-दर-सम्मेलन के प्रस्तावों मे कही 
नही थी। केवछ हडताल, पिकेटिंग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह 
कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बदस्तूर जारी रहेगे। इसके अछावा “गाघीजी 
ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिपदु का काम उनके निर्णयो पर सही 
करना मात्र होगा।” उत्तकी मागे दो श्रेणियों मे बाटी जा सकती है (१) गहिंसात्मक 
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आचरण के लिए दण्डित अथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड दिया जाय; 
(२) यह भाइवासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिसात्मक 
कार्यो में तटस्थता की नीति बरतेगी, फिर वे कार्य ताजिरात-हिन्द के भीतर भी क्यो 
न जाते हो। 


चौरी-चौरा काण्ड 


पर काग्रेस के सिर पर एक अशुभ सडरा रहा था। ५ फरवरी को युक्त- 
प्रान्त में गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा मे एक काग्रेस-जुलूस निकाछा गया। 
इस अवसर पर २१ सिपाहियो और एक थानेदार को भीड ने एक थाने में ख़देड दिया 
और आग लगा दी। वे सब आग मे जरू मरे। उधर १३ जनवरी को मदरास में वही 
हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० 
घायल हुए थे। इस अवसर पर मदरास में युवराज गये थे। मदरास के काण्ड ने 
बम्बई जैसा विशाल रूप घारण नही किया। तब १२ फरवरी को बारडोली मे कार्य- 
समिति की एक बैठक हुई, जिसमे इन घटनाओ के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ 
करने का विचार छोड दिया गया। काग्रेसियो से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार 
होने और सजा पाने के छिए कोई काम न किया जाय और स्वयसेवकों का सगठन 
और सभाये केवल सरकार की आज्ञा को तोडने के लिए न की जायें। एक रचनात्मक 
कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमे काग्रेस के छिए एक करोड सदस्य भर्ती 
करना, चरखे का प्रचार, राप्ट्रीय विद्यालयो को खोलना और मादक-द्वव्य-निषेध 
का प्रचार और पचायते सगठित करना आदि शामिल था। उधर जिस कमिटी को 
गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी सिफारिश 
प्रकाशित करके छोगो से कर अदा करने को कहा और सारा रूगान १० फरवरी 
तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पडेगी कि आन्ध्र-देश में करवन्दी का 
आन्दोलन सफल हुआ, क्योकि जबतक काग्रेस की निषेधाज्ञा जारी रही तबतक 
५ फी सदी लूगान तक वसूल न किया जा सका। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 
बारडोली के भ्रस्तावो से देह में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। वहुत लोग 
ऐसे थे जो गाधीजी और उनके निइचय में अगाध-विष्वास रखते थे। कुछ ऐसे 
भी थे जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे। जब रे४ 
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और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुईं तो उसमे कार्य-समिति के 
बारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थत हुआ। हा, व्यक्तिगत-रूप 
से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दी गई। 
विदेशी कपडे की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्ही शर्तों पर दी गईं थी जो बारडोली 
के प्रस्ताव मे शराव की पिकेटिंग के लिए रक्खी गई थी। महासमित्ति ने सत्याग्रह 
में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम की कि यदि कार्येकर्ता रचनात्मक 
कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दे तो जिस अहिसात्मक वातावरण की आवश्यकता 
है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा। 
महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत 
सत्याग्रह वह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी 
आज्ञा या कानून का उल्लघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निषिद्ध सभा 
जिसमे प्रवेश करने के लिए टिकटो की आवश्यकता हो, और जिसमे सबको 
खुलेआम आने की इजाजत न हो व्यक्तिगत्त सत्याग्रह की मिसारू है। और ऐसी 
निषिद्ध सभा जिसमे जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सके, सामूहिक 
सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्स का कार्यक्रम पूरा करने के 
लिए की जाय तो वह आत्मरक्षा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई 
देनिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए नही वल्कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के 
लिए की गई हो तो वह उप्नस्वरूप की सभा समझी जायगी। 
जब भहासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो 
मध्यस्थ लोगो में दिल्‍ली में हूलचलछ मच गई। ये सज्जन काग्रेस और सरकार के 
पारस्परिक-समझौते की तो आशा छोड बैठे थे। पर साथ ही गाबीजी की गिरफ्तारी 
की विपद को बचाना चाहंते थे। यदि महासमिति अब भी सामूहिक सत्याग्रह को 
अपना अन्तिम रूक्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह को तुरन्त शुरू किया जानेवाला 
कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कारवाई न करती। उधर गाधीजी 
के विरुद्ध यह आवाज उठी कि उन्होने आन्दोलन को बिलकुल ठडा कर दिया। 
पडित मोतीलाल नेहरू और छाला राजपतराय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्वे पत्र 
छिखे। उन्होने गाधीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड 
देने के छिए आडे हाथो लिया। जब महासमित्ति की वाकायदा वैठक हुई तो गाधीजी 
पर चारो ओर से वौछारे पडने लगी। आन्दोलन से पीछे हटने और वारडोली 
के प्रस्तावों के लिए उन्हे आडे हाथो लिया गया। वंगारू और महाराष्ट्र तो गधीजी 
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पर टूट ही पडें। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्योंन जारी खखा जाय? चाहें कुछ भी 
हो, वंगाल तो चौकीदारी-टैक्स देने से रहा। वावू हरदयाल नाग जैसे गाधीमक्त ने 
वगावत का झण्डा खड़ा किया। सत्याग्रही खह्दर क्यों पहनें ? वारडोली के प्रस्तावों 
की एक-एक सतर की कड्ठी आछोचना की गई। महासमितति की वैठक में डॉ० मुजे ने 
गाँधीजी के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनो ने भाषणो-द्वारा 
उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्‍त केवल उन्ही सज्जनो ने प्रस्ताव के 
लिए मत दिये जो गांवीजी के विरुद्ध बोले थे। गाधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में 
किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गाधीजी 
उसी प्रकार पर्वत की भाति अचल रहे। 


गांधीजी की गिरफ्तारी 

पांसा पड चुका था। अब गांधीजी को धर दवोचने की सरकार की वारी 
थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमछा नहीं करती जब 
उसकी लोक-प्रियत्ता वढी हुई हो। वह सब्र के साथ अपना अवसर देखती रहती है 
और जब सेना पीछे हटने छगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ जा टूटता है। 
१३ मार्च को याघीजी गिरफ्तार कर छिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का मिव्चय 
फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था | भग्रांवीजी को राजद्रीह के 
अपराध में सेशन सुपुर्दे कर दिया गया । 

यह ऐतिहासिक मुकदमा! १८ मार्च को अहमदावाद में आरम्भ हुआ। 
कानूनी अहलकारों ने तीन छेख छाटे जिसके लिए गाबीजी पर मुकदमा चलाया 
गया था--( १) “राज-भक्ति में दखछ', (२) समस्या और उसका हल', (३) 
वर्जेन-तर्जन' । ज्योही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध 
स्वीकार किया। श्री वेकर ने भी अपने को अपराधी कृवूछ किया। इसके बाद 
गाघवीजी ने अपना लिखित बयान पढा, जो निम्न प्रकार है :-- 

“यह जो मुकदमा चछाया जा रहा है वह इस्लैण्ड की जनता को सन्तुप्ट 
करने के लिए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि में इग्लैण्द की और भारतीय जनता को यह्‌ 
चता दू कि में कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे वत गया। में 
अदालत को भी वताऊँगा कि में इस सरकार के प्रति जो देश मे कानूनन कायम हुई 
है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोपी क्यों मानता हूँ। 

“मेरे सार्वजनिक जीवच का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अक्रीका में विषम 


के 
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परिस्थिति भे हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम 
कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता छुगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां 
भेरे कोई अधिकार नही है। मैने यह भी पता रूगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई 
अधिकार इसलिए नही है, क्योकि मे हिन्दुस्तानी हूँ। 

“प्र मैने हिम्मत न हारी। मेने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह 
दुव्येबहार किया जा रहा है यह दोष एक अच्छी-खासी शासन-व्यवस्था में योही 
आकर घुस गया _। मैने खुद ही दिक से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी 
मैने सरकार मे कोई दोष पाया तो मेनें उसकी खूब आलोचना की, पर मेने उसके 
विनाश की इच्छा कभी नही की। 

“जब १८९६० मे बोबरो की चुनौती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महानू विपद्‌ 
में डाल दिया, उस अवसर पर मेने उसे अपनी सेवायें भेट की--घायलों के लिए 
एक स्वयसेवक-दल बनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लडाइयां 
लडी गईं उनमे काम किया। इसी प्रकार जब १६०६ में जुलू छोगो ने विद्रोह 
किया तो मेने स्ट्रेचर पर घायछो को ले जानेवाछा दल संगठित किया और जबतक 
“विद्रोह! दव न गया, वरावर काम करता रहा । इन दोनो अवसरों पर मुझे पदक 
मिले और खरीतो तक मे मेरा जिक्र किया गया। दक्षिण अफ़ीका में मैनें जो काम 
किया उसके लिए लॉ्ड हाडिग ने मुझे कंसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १६१४ में 
इसलेण्ड और जर्मनी में युद्ध छिड॒ गया तो मेने लन्दन मे हिन्दुस्तानियो का एक स्वयं- 
सेवक-दल बनाया। इस दल में मुख्यत. विद्यार्थी थे । अधिकारियों ने इस दल के काम 
की सराहना की। जब १६१७ में छॉडड चेम्सफो्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिपद्‌ में खास 
तौर से अपील की तो मैने खेडा मे रगरूट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को 
जोखिम में डाछ दिया । मुझे इसमे सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध वन्द हो गया 
और जाजा हुई कि अब और रगरूट नही चाहिएँ । इन सारे सेवा-कार्यो में मेरा एक- 
सात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार मे साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए 
वरावरी का दर्जा हासिक कर सकूया | 

“पहला घवका मुझे रौलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की वास्तविक 
स्वतत्रता का अपहरण करने के लिए वनाया गया था । मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस 
कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके वाद पंजाव के 

भीषण काण्ड का नम्बर आया। इसका आरम्भ जालिवांवाछा वाग के कत्छे-आम से 
मौर अन्त पेट के वल रेगाने, खुले आम बेत छगाने और दूसरे बयान से वाहर अपमान- 
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जनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधान-मत्री ने भारत 
के भुसलमानों को जो आइवासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ-स्थानों 
की एकत्रता बदस्तूर रकखी जायगी, वह कोरा आइवासन ही रहेगा। 

“वैसे १९१६ की अमृतसर-कारग्रेस में अनेक मित्रो ने मुझे सावधान किया 
और मेरी नीति की सार्थकता मे सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी मै इस विश्वास पर 
अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ प्रधान-मन्री ने जो वादा किया है उसका 
पालन किया जायगा, पजाब के जर्मो की भरा जायगा और छाख नाकाफी और 
असन्तोष-जनक होने पर भी सुघार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। 
फलत में सहयोग और माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधारो को सफल बनाने की बात पर 
अडा रहा। 

“पर मेरी सारी आशाये घूछ मे मिल गई। खिलाफत-संबधी वचन पूरा किया 
जानेवाला नही था। पजाब-सवधी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर 
अधपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे है। थे यह नही समझते 
कि उन्हे जो थोडा-सा सुख-ऐद्वर्य मिल जाता है वह विदेशी शोपक की दलाली 
करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून से निकाली 
जाती है । वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत मे जो सरकार कानूनन कायम है वह 
इसी जनता के धन-ओषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झूठे-सच्चे तक से 
काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चाल्ाकी की जाय, असख्य गावो में जो 
नर-ककाल्‍ल दिखाई पड रहे है उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नही भुठ्काया 
जा सकता । यदि हमारा कोई ईइवर है तो मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि 
इतिहास मे जो यह अपने ढग का निराछा अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेही 
इंग्लैण्श की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश के 
कानून का उपयोग विदेशी धन-शोषको के सुभीते के छिए किया गया है। पंजाब 
के फौजी कानून के सबध मे मैंने जो निप्पक्ष जाच की है, उससे में इस नतीजे पर 
पहुँचता हूँ कि १०० पीछे ६५ मामलो में सजा के फैसले विलकूछ खराब रहें। 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमो का तजुर्बा मुझे वताता है कि दस पीछे नो दण्डित 
आदमी सोलह आने निर्दोष थे। इन जादमियो का केवल इतना ही अपराध था कि 
वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मामलो मे देखा गया है कि हिन्दुस्तान 
की अदालतो में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में न्याय नहीं मिलता। 
में अतिशयोक्ति से काम नही छे रहा हेँ। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के 
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मामलो से काम पड़ा हैं उसका यही तजुर्वा है। मेरी राय मे कानून का दुरुपयोग 
जानवृझ कर सही या विना जानेवूझे सही, घन-शोपक के लकाभ्र के छिए किया 
जाता हैं। 
जिस १२४ ए धारा के अतगत मूझपर मुकदमा चलाया गया है वह 
नागरिको की आजादी का अपहरण करने मे ताजिरात हिन्द की धाराओं में सिरताज 
है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहत रह सकता है। 
यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हो, तो 
जवतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबतक उसे अपने अप्रीति 
के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रीयृत वेकर पर और 
मुझपर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अप्रीति फैलाना अपराध 
है। इस धारा के अतगंत चलाये गये कुछ मामछो का मैंने अध्ययन किया है, 
और मे जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भक्‍तो को सजा 
दी गई है। इसलिए मुझपर जो इस घारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे 
में अपना सौभाग्य समझता हूँ। मेने सक्षेप मे अपनी अप्रीत्ति के कारणों का दिग्दर्गन 
करा दिया है। किसी झासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नही है, और 
स्वय सम्नाट्‌ के व्यक्तित्व के भ्रति तो मुझमे अप्रीत्ति का भाव विलक्‌ल है ही नही। 
परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओ की अपेक्षा 
अधिक हानि पहुँचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना मे सदृगुण समझता हूँ। 
मंग्रेजो की अमलदारी में हिन्दुस्तान मे पुरुषत्व का अन्य अमलदारियों की अपेक्षा 
अधिक अभाव हो गया है। जब मेरी ऐसी धारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति 
प्रेम के भाव रखना मै पाप समझता हूँ। और इसलिए मैने अपने इन लेखों में, जो मेरे 
खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये है, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना 
अपना परम-सौभाग्य समझता हूँ। 

“वास्तव मे मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लेण्ण और भारत जिस 
अप्नाकंतिक रूप से रह रहे है, मेने असहयोग के हारा उससे उद्धार पाने का मार्ग 
वताकर दोनो की एक सेवा की है। मेरी विनम्न सम्मति में जिस प्रकार अच्छाई से. 
सहयोग करना कतंव्य है उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी क्तेव्य है। इससे 
पहले बुराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के छिए असहयोग को हिंसात्मक ढंग से प्रकट 
किया जाता रहा है। पर मे अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि 
हिंसा बुराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है 
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कि हिंसा से विछकुछ अलग रहें। अहिसा का मतलब यह है कि बुराई से असहयोग 
करने के लिए जो कूछ भी दण्ड मिल्ले उसे स्वीकार कर छें। इसछिए में यहां उस कार्य 
के लिए जी कानूत की निगाह में जान-बूज् कर किया गया अपराब है और जो मेरी 
निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कत्तेव्य है, सवसे वड ठण्ड चाहता हूँ और उसे 
सहपे ग्रहण करने को तैयार हूँ। आपके, जज और असेसरों के, सामने सिर्फ ठो ही 
मार्ग है। यदि आप छोग हुदय से समझते है कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए 
आपसे कहा गया हैं वह बुरा है और मेँ निर्दोप हूँ, तो आप छोग अपने-अपने पद से 
इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्च थरूग कर लें; जथवा यदि आपका विष्वास 
हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में जाप सहायता दे रहे है वह वास्तव में इस दंग 
की जनता के मंगल के छिए है,बर मेरा आचरण लोगो के अहित के छिए है, तो 
मुझे बड़ें-से-वड़ा दण्ड दें ।” 

जज ने फैसले में छोकमान्य तिलक का दृष्ठान्त देते हुए गाबीजी की छ- बर्षे 
की सजा दी, और श्री शंकरलाढू वेकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने 
का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छः मास और | गांधीजी ने गिले-चुने शब्दो में उत्तर 
दिया, जिसमे उन्होने कहा कि यह मेरे छिए परम सौभाग्य की वात हैं कि मेरा नाम 
लछोकमान्य तिरूक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होनें जज को सजा देने के मामले 
में विचारणीछता से काम छेने के छिए और उसकी गिप्टता के छिए वन्यवाद दिया। 
अदाल्‍ृत में उपस्थित लोगो ने गावीजी को विदा किया। बहुतो की आख़ों में आसू 
भी भरे हुए थे। 

इस प्रकार गावीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद भें से हटा दिया गया। 
यह वात अचानक हुई हो, सो नहीं। स्वयं गावी जी से ६ मार्च को श्रग इंडिया में “यदि 
मे गिरफ्तार हो गया” जीर्पक लेख में छिखा था कि चौरी-चौरा के मामले में श्री कूजर 
की रिपोर्ट निष्चयात्मक है और वरेली से काग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह वात जाहिर 
हूँ कि वैसे स्वयं-सेवको का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिंसा को प्रवृत्ति 
अवध्य मौजूद हैँ । फलत. उन्होने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और छिखा 
कि जैसी हालत हैं उसमें सत्याग्रह सत्याग्रह! नही, दुराग्रह' होगा। पर गावीजी की 
समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो समस्त्र विद्रोह 
तक की सराहना करती आई है। अग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह बनैतिक-सी चीज दिखाई 
पढी। यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो वे दुख की 
बात होती। गावीजी की इच्छा थी कि सारे काग्रेस-कार्यकर्तता यह दिखा दे कि सरकार 
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की आशका निर्मुल है, न हब्ताले हो, न शोरगुल के साथ प्रदरेन किये जायें, न जुलूस 
निकाले जायें। यदि वारडोली मे निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा 
तो उससे वे तो आजाद हो ही जायेंगे, स्व॒राज्य भी मिल्क जायगा। गाघीजी ने इन्ही 
शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया था, क्योकि उन्होने समझ लिया कि इससे 
उनके दैवी शबव्िति-सम्पन्न होने के सम्बन्ध मे जो«घारणा फंली हुई है उसका अन्त हो 
जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगो ने असहयोग-आन्दोलन उनके 
प्रभाव मे आकर अपनाया था, हमारी स्व॒राज्य की योग्यता साबित हो जायगी, और 
साथ ही उन्हे शान्ति और शारीरिक विश्राम मिल जायगा जिसके सम्भवत- वह 
अधिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पालत किया---उनकी गिरफ्तारी 
और सजा पर चारो ओर शान्ति कायम रही। 


जेल जाने के बाद 


गाघीजी की सजा के वाद तीन महीने तक कार्ये-समिति काम-काज को 
ठीक-ठाक करती रही। खहर-विभाग सेठ जमनाछाल वजाज के जिम्मे कर दिया गया 
और ५ लाख रुपये उनके हाथ मे रखने का निरचय किया गया। मलछाबार मे कष्ट- 
निवारण के लिए कमिटी ने ८४,०००) की मजूरी दी। सेठ जमनालाल बजाज ने 
वकीलो के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वेक एक लाख रुपया और भी दिया। खट्र 
के अनिवार्य उपयोग” का अर्थ पहनना” गाया गया। असहयोगी वकीलो को एक- 
वार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न ले, और असहयोगियो को आदेदा 
दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करे। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे इन चातो 
की जाच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ---( १) मोपला-चिढ्रोह होने के कारण; 
(२) विद्रोह ने क्या-वया रूप धारण किया, (३) सरकार ने विद्रोह को दबाने के 
लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायो से काम लिया, (४) मोपलों-हारा 
बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, (५) सम्पत्ति का विध्वस; (६) हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायो से 
काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (भराठी) की काग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम 
मे कूछ सशोधन पेश किये। अस्पृर्यता-निवारण-सम्बन्धी योजना वनाने के छिए 
एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ६ जून १६२२ को रुखनऊ में महासमिति की 
बैठक हुई, जिसमे ऊपर लिखी और जन्य सिफारिशो पर गौर किया गया। असर 
में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय भग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और 
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व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और कछा का सिंहाव- 
छोकन करना। देशवन्यु दास और विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होंने 
असहयोग को वहुत-कुछ संकोच के वाद अपनाया और बाद को उसकी जोरदार पुष्टि 
की थी, मूल मे कुछ परिवर्तेन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका 
प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो” सके। तदनुसार महासमिति तथा गाधीजी नें 
शान्ति और सत्य के सदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सरा- 
हना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह 
अल्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीछाछ नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूटकर 
आये थे, पेश किया था और जिसमे माल्‍ूवीयजी ने सशोधन किया था। इस भ्रस्ताव 
में सरकार की दमन-नीति को विक्कारा गया और इस नीति का मुकावछा करने के 
लिए किसी-त-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया 
जाय, इस वात को अगस्त के लिए स्थग्रित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनु- 
रोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट 
आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। तदनुसार सभापति ने 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्रीयुत्‌ विट्वकूमाई पटेल, सेठ जमनाछाकू 
वजाज, चक्रवर्ती राजगोपाछाचार्य और सेठ छोटानी को मुकरंर किया। हकौम 
अजमलखा को कमिटी का अव्यक्ष वनाया गया। सेठ जमनाछाल ने नियुक्ति स्वीकार 
न की और उनके स्थान पर श्री एस० कस्तूरी रगा आयंगर को नियुक्त किया 
गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके। 

' सत्याग्रह-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें 
मार्च महीने को एकवार फिर देख लेना चाहिए। मि० मापण्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स 
की सन्धि के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ 
मार्च १६२२ को मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा देना पडा। उस समय तुर्की ने यूनानियो को 
करारी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारो तरफ दौर-दौरा था। पजाव 
में लारेंस की मृति जनता के कोष का भाजन वन गईं थी। आस्त्र में गोदावरी में 
राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नौकरणाही भड़क उठी थी और करवन्दी-आन्दोज़न भी 
भौजूद था ही। कानून का शासव १०८ और १४४ घाराओो का शासन रह गया 
था। सरकारी कार्य-कारिणी के भारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थे-- 
क्योकि कलक्टर (डिप्टी-कमिव्नर) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को 
अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर असहयोगी अपील को तैयार न होते 
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थे। लोगो के विगड उठने का एक कारण प्रधान-मत्नी छायड जाँज की स्टील फ्रेम 
स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सर्कुहर नामक एक गद्ती-पत्र 
सारी प्रान्तीय सरकारो में घुमाया गया था। उनसे ऊँचे पदो पर भारतीय रखने के 
प्रदन पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। 
यह वात कही खुल ग़ई और भारत व इस्लैण्ड के अफसर विगड खडे हुए। उन्हें शान्त 
करने के लिए कायड जाज॑ ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सबिस सारे 
शासन-तत्र का फौलादी ढांचा है। उन्होनें यह भी कहा कि मेरी समझ मे तो ऐसा कोई 
समय न आयगा जव भारत क्विटिश-सिविकू-सविस की सहायता और पथ-प्रदशेन के 
बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविरू-सविस का इसी प्रकार सहायता प्रदान 
करते रहना ब्रिटेन की भारत-स्थिति बडी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 
आवदयक है। 
“ बोरसद-सत्याग्रह 
यह सत्याग्रह १९२२ में वोरसद में हुआ । कुछ दिनो से वोरसद ताल्लुका में देवर 

बावा नाम का एक छठा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ 
खडा हुआ ओर देवर वावा के मुकाबले में छापे मारने शुरू कर दिये। पुलिस छाचार 
थी। सरकार ने अपना सबसे वढिया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे 
भी सफलता न हुईं। बडौदा-पुलिस भी उपद्ववियों का पता ऊगाना चाहती थी, क्योकि 
बडौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस 
और रेवेन्यू अफसरो ने मिलकर अपराधियों का पता रूगाने की एक तरकीब सोच 
निकालछी। उन्होंने देवर बावा को पकड़ने के लिए मुसलमार्न डाकू को मिला लिया। 

मुसलमान डाकू इस छ्तें पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहे और ४-४ सद्दास्त्र 
सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। चोर को पकडने के लिए चोर मुकर्रर 
किया गया। पर पुलिस के इस नये सगी ने अपने आदमियो और हथियारो का उपयोग 

तहसील में और भी घुम-धडाके के साथ लूटमार करने में किया । 

अपराधो की सख्या बढी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों 

में गाववालो की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई 

और एक भारी ताजीरी कर भी लोगो पर ऊगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी 

के साथ वसूल किया जाने कगा। इधर गुजरात के नेताओ को पुछिस और मुसलमान 


डाकू के समझौते का पता चलता ौर श्री वलूभभाई पटेल ने इस मामछे से सरकार को 
१७ 
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चुनौती दी। वह बोरसद गये और छोगो से कर न देने को कहा | जिन छोगो को 
डाकुओों ने घायछ किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गईं तो साबित हुआ कि 
गोलियां सरकारी है। बव कोई सन्देह न रहा कि डाकुओ ने सरकारी गोलियरा और 
सरकारी रायफलो का उपयोग किया है। श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात- 
दित चौकी पहरा देने के लिए तैनात किये। छोग-वायर कई हफ्तो से शाम से ही घरो 
के दरवाजे वन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हे दरवाजे खुले रखने को राजी किया। 
गांववालों ने फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लके में जो ताजीरी 
पुलिस नियुक्त की गई हैं उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते है और 
चाहर से भी ताले छगा देते हे, जिससे डाकूओो को भ्रम हो जाय कि घर खाली हे। वाहर 
जहा जरा-सा जोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस्त जाते थे। 
फोटो की तसवीरों के द्वारा थे सारी बाते विलकूल सच्ची सावित हुईं । अब सरकार 
” क्तेआमगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग॑ लगानेवालो पर मकदमा 
चलाती, या चुप्पी सावकर अपनें-आपको कृसूरवार सावित करती। जब इस प्रकार 
के अभियोग लगाये गये, तो वड्रौदा-पुलिस गावों से झटपट रियासत में हटा छी गई। 
पर ब्रिटिज-पुछिस उसी प्रकार वनी रही और ताजीरी कर के लिए सामान कुक करती 
रही। इसी समय वम्वई के गवर्नर छाँड छायड भारत से चल्ठे ययें और उनका स्थान 
सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने वोस्सद की कया सुनी तो वहां तत्काल 
होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी वातों की तसदीक कराई और उसी समय पूछिस 
हटा ली गईं। इधर ठेवर वावा वल्कमभाई और स्व्रय॑-सेवकों के पहुँचते ही वहां से 
गायव हो गया था। 


गुरुनका-चाग 


इसके वाद वर्ष में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें हुईं । एक सत्याग्रह-कमिटी का 

गर्भियों में देश में दौरा करता, और दूसरी बुरु-का-वाग की घटना जो अत्त में हुई। 
शिरोमणि-गरुद्धारा-प्रवन्धक्र-कमिटी सिक्‍खों का सुधारक-दलछ था। ये छोग अपने- 
आपकी अकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्स थे वे अपनें-आपकों उदासी कहते 
थे और गरदारों के महन्त इन्ही का पत्र करते थे। सुवारक सिकख सत्याग्रह करके 
गर्द्वारों पर दखल करना च्राहते थे। कुछ अकालियो ने गुरु-का-बाब के गुस्द्वार का 
जमीन का एक पेड़ काट डा । महन्त ने पुलिस से शिकायत की । पुलिस ने रक्षा का 
भार लिया। अब सिकस्रों के जत्वे बद्धिता का त्रत स्थ्यिं पुलिस की दुकड़ियो के बीच मे 
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से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में 
इस दृढ्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था, जो भारत की वह वीर जाति 
पता रही थी जिसने यूरोप में जमनो से मोर्चे लिये थे और अग्रेजो के निमित्त विजय 
प्राप्त की थी। है 

अकालियो के इस आत्म-नियत्रण की प्रशसा सरकार ने भी खुले दिल से 
की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति मे जिस छाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग 
सिलनेवाला था, उसकी करा मे गुरु-का-वाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। 
अन्त मे १६२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने वह जगह महत्त 
से पट्टे पर ले ली और अकालियो के पेड काटने पर कोई एतराज न किया । 


सत्याग्रह कमिटी की सिफारिशें 


सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगो का उत्साह भग न हुआ 
था। कमिटी के सदस्य जहा कही गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने 
अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की । आरम्भ मे महासमिति इसकी चर्चा १५ 
अगस्त की वैठक मे करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और कूछ दिनो बाद 
कज़कत्ते मे जब देशवन्घु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लछोग एकत्र 
हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते हें कि इस अवसर पर पण्डित 
मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौसिल-प्रवेण के लिए राजी कर लिया 
गया। कुछ ख़मय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चछा कि सव-के-सव सदस्यो 
के सामने यह प्रइन था कि कौसिल के लिए खडा होना चाहिए या नही ? खिलाफत- 
कमिटी ने भी इसी ढग की एक कमिटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट मे कौसिलो का 
वहिप्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की सिफारिशे; नीचे दी 
जाती है-- 

१--प्तत्याप्रह--देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याग्रह के 
लिए तैयार नही है, जैसे किसी खास कानून का भग या किसी खास कर की गैर- 
अदायगी। हम सिफारिश करते है कि प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो को अधिकार दे दिया 
जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी जर्तें पूरी होती हो तो वे अपनी जिम्मे- 
बारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सके 

२--ंसिल-अवेश-- (अ) काग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधि- 
वेशनो में यह वात घोपित कर दे कि चूकि कौसिलो ने अपने पहले सत्र (सेशन) के 
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द्वारा यह दिखा दिया हैं कि वे खिलाफत और पंजाव-संबवी ज्यादतियों की दादरसी 
में रुकावट वन रही है, स्वराज्य की शीघ्रप्राप्ति में वाधक हो रही है, और जनता 
के लिए बडी कष्टदायिनी सावित हुई है, इसलिए अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्तो 
का कडाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी बुराइया न उत्पन्न हो, 
निम्नलिखित उपायों से काम छेना चाहिए--- 

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पजाव और खिलाफत की 
ज्यादतियो की दादरसी और तत्कारू-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खडा द्वोना 
चाहिए और अधिक-से-अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए । 

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुँच जायें कि उनके बगैर 
कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के वजाय एक साथ वहां 
से चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में शरीक न होता चाहिए। बीच-बीच 
में वे कौसिलो में केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें। 

(३) यदि असहयोगी इतनी सख्या में पहुँचे कि अधिक होने पर भी उनके 
बिना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें वजट 
भी द्ामिकत हो, विरोध करना चाहिए और केवल पजाब, खिलाफत और स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिएँ । 

(४) यदि असहयोगी अल्प संख्या में पहुँचे तो उन्हें वही करना चाहिए 
जो न० २ में बताया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के वछ को घटाना त्राहिए । 

नई कौंसिलो का निर्वाचच १६२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए 
हमारा प्रस्ताव है कि काग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह 
के वजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एक वार फिर उसमे पेद्ा किया 
जाय जिससे निर्वाचत के सम्बन्ध में काग्रेस अपना अन्तिम वक्तव्य दे सके। 
(हकीम अजमलखाँ, पंडित मोत्तोछाल नेहुरू गौर श्री विदुलभाई पटेल की सिफारिश) 

(आ) कौंसिलो के वहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का 
परिवत्तन न होना चाहिए। (डा० एम० ए० अन्धारी, चक्रवर्तो राजयोपालाचार्य, 
श्री एस० कस्तूरों रंगा आयंगर की सिफारिद्ष) 

३--स्थानिक संत्थायें--हमारी सिफारिश है कि स्थिति को साफ करने 
के लिए यह घोषणा करना वाञ्छनीय हैं कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अमलछी 
शक्ल देने के लिए म्यूनिसिपैलिटियो, जिला और लोकल-बोर्टो की उम्मीदवारी के लिए 
खडे हो, परन्तु असहयोगी सदस्यों के वहां आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास 
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ढंग के नियम-उपनियम न बनायें जायें। हां, यह जरूरी है कि वे प्रान्तीय और 
स्थानिक काग्रेस-सस्थाओ के साथ मिल-जुलकर काम करे। 

४--स्कूल-कालेजों फा बहिष्कार--स्कूछ-कालेजो के सम्बन्ध मे हमारी 
सिफारिश है कि इस मामले में बारडोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए 
और मौजूदा जोरदार प्रचार बन्द करके विद्याथियो को स्कूलो गौर कालेजो का 
बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव से कहा गया है, हमें 
अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिएँ कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी 
स्कूल-कालेजो से खिंचकर वहा चले आयें। हमें पिकेटिंग आदि उम्र उपायों का 
अवलम्बन न करना चाहिए। 

४---अदालतों का बहिष्कार--पचायते स्थापित करने की कोशिश करनी 
चाहिए और इस ओर छोक-अ्वृत्ति जाग्रत करनी चाहिए। 

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलो पर जो प्रतिवघ लगे 
हुए है, वे उठा दिये जायें। ह 

६---मजदूर-संगठद---नागपुर-काग्रेस-दवारा पास किया गया प्रस्ताव न० 
८ तत्काल अमल में छाना चाहिए। 

७--आत्मरक्षा का अधिकार---(अ) हमारी सिफारिश हैं कि कानून 
के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतंत्रता सबको दी जाय। हां, जब काग्रेस का काम 
कर रहे हो, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो इूसरी बात है। पर 
इस बात का हमेशा खयाल रहें कि इससे खुल्लम-खुल्ला हिसा की नौवत न आ जाय। 
घमें के मामले में, स्त्रियो की रक्षा करने में, या छडकों और पुरुषों पर अनुचित 
अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालरूत में मना नहीं है। 
(श्री विद्वुलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति) 

(आ) असहयोगियों को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार 
रहना चाहिए, शर्त सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नौवत न जा 
जाय। और किसी भ्रकार की शर्तें न होनी चाहिए। (भी बिट्वुलभाई पटेल) 

८--अँग्रेज़ी साल का बहिष्कार--(अ) हम इसे सिद्धान्त-रूप में स्वीकार 
करते है और सिफारिश करते है कि इस प्रदन को विशेषज्ञो के सुपुर्दे करना चाहिए और 
उनकी विशद रिपोर्ट कांग्रेस के पहले जा जानी चाहिए। . (चकवर्ती राजगोपालाचार्य 
को छोड़कर सबकी सहमति) 

(आ) विशेषज्ञो के सारी बातो के सग्रह करने मौर उनकी जाच-पडताछ करने 
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में कोई हानि नही है, परन्तु महासमिति-ारा सिद्धान्त-हूप में स्वीकृति होने से देश को 
गलतफहमी होगी और आत्दोलन को हानि पहुँचेंगी।” (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ) 
इसपर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल, समान-रूप 
से वँटे हुए थे। पर दोनो थे असहयोग के ही दक, और सरकार से सहयोग करने 
को दोनो में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असह- 
योग की कमान मे एक दूसरी डोरी चढाकर उससे नौकरशाही के गढ़ कौसिलो के 
भीतर से ही तीर छोडने का समर्थक था। स्थानिक बोर्डो के निर्वाचन के सम्बन्ध में 
जो सिफारिशे की गईं उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। कामग्रेसियो 
और असहयोगियो ने म्युनिशसिपैलिटियो और स्थानिक बोर्डो के छिए खडा होना 
आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालो में खदर और नौकरो के लिए 
खादी की वर्दियों के व्यवहार पर जोर देते, ऑफिसो पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का 
भाग्रह करते, स्थानिक और म्युनिसिपल स्कूलों में चर्श्षा और हिन्दी के प्रचार की 
सिफारिश करते और यदा-कदा गवर्नरों और मिनिस्टरों के आगमन का बहिष्कार 
करने पर जोर देते। इस प्रकार इन्होने सरकार की नाक मे दम करना आरम्भ 
कर दिया था। पर इन सारी कार॑वाइयो से केवल उनके रुख का पता छगता था, कोई 
ठोस काम होता नजर न आता था। - 
महासमिति की वैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह ववम्बर तक के लिए 
रुक गईं। उस भहीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को कमिटी की ऐति- 
हासिक बैठकें हुई। काग्रेस-कमिटी की चर्चा क्या थी एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था, 
जिसमे अपने-अपने पक्ष के योद्धाओ को ध्यान-पुर्वेक छाठा गया था। पहले दिन की 
बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरो मे हुई, पर वहा खुछी हवा न मिलती दिखाई 
दी, इसलिए वाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोड में देशबन्बु चित्तरजन वास 
के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुईं। वैसे वृद्ध नेहह और दास जैसे चोटी के नेता 
कौसिल-अ्रवैज्ञ के कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उतका 
पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु एक तो गाधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति 
उनके अनुवायियों की श्रद्धा और भक्ति ने भी जोर छगाया, असहयोग का कार्यक्रम 
लडायक था और दूसरी ओर का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नही था। पात्र दिन की 
उधेड-बुन, नुकताचीनी, तानाजनी और वाक-अहारो के वाद कमिटी ने निर्णय किया 
कि देश सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नही है। पर कमिटी ने प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमिटियो को अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका भा पडे तो वे अपनी जिम्मेवारी 
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पर सीमित-रूप मे सत्याग्रह की मजूरी दे सकती हे, बशर्ते कि उस सम्बन्ध मे लगाई गई 
सारी शर्तें पूरी होती हो । कौसिल-अ्रवेश का अधिक जटिल प्रशव गया-काग्रेस के लिए 
मुल्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अग्रेजी माल के वहिप्कार का प्रदन, स्थानिक वोर्डो 
में प्रवेश करने का प्रइन, स्कूलो, कालेजो और अदालतो के बहिष्कार का प्रश्न, कांग्रेस 
का काम करते समय को छोडकर अन्य हर समय कानून के भीतर आत्म-रक्षा करनें 
के अधिकार का प्रशन--ये सब भी मुल्तवी कर दिये गये । वोर्डो मे प्रवेण प्रइन को 
स्थगित इसलिए किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में बाधा न पडे। इस प्रकार 
सत्याग्रह-कमिटी की चर्चा समाप्त हुई, जिसमे काग्रेस के १६,०००) खच्चे हुए। 


गया-कांग्रेस 

गया-काग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की वैठकों का पूरा विव- 
रण दे देना ठीक होगा। गुरु-का-बाग-काण्ड की जाच करने के लिए एक प्रभावशाली 
कमिटी मुकरेर की गई, अमृतबाजार पत्रिका' के वयोवुद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीलाल 
घोष की मृत्यु पर शोक प्रकाश किया गया, और मुलतान मे हिन्दू-मुस्लिम-एकता 

कराने के लिए एक कमिटी मुकरंर की गई। 
पिछले दो वर्षो से हिन्दू-मुसलूमानों मे जैसा सराहनीय मेल रहा था वह १६२२ 
के मुहरेमो मे मुख्तान मे भग हो गया, दगा हुआ, आदमी भरे और खूब लूटमार हुई। 
यह बडे शोक की बात हुई। लाख कोशिशे की गई, पर वेकार सावित हुई्ँ। “इण्डिया 
१६२२-२३,” नामक पुस्तक में लिखा है---“गाधीजी ने जिस इमारत को इतने 
परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से नष्ट हो गई।” जिस प्रकार १६१७ के 
सितम्बर से हर महीने की १५ वी तारीख को एनी वेसेण्ट-दिवस, जबतक एनी वेसेण्ट 
छूट न गई, मनाया जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के वाद से प्रति मास की १८ 
वी तारीख को देश-भर में गाधी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का वहिप्कार करने के सिलसिले में मिली 
सजा भुगतकर लौटे तो १९२२ की मई मे उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 
यया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। 
पर उनपर मकदभा चलाया गया “घमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश मे 
सहायता देने” के लिए! उन्होने एक व्याख्यान में विदेशी दूकानों पर धरना देने 
का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होनें एक कमिटी की मीटिंग का सभापतित्व 
भी ग्रहण किया था, जिसमे कपडे के व्यापारियों से अपने नियमो के अनुसोर जुर्माना 
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मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया थाँ। मामछा ताजिरात-हिन्द 
की ३८५ धारा के अनुसार चलाया गया। असछी वात यह थी कि उनपर विदेशी 
कपड़ो की दृकानो पर पिकेटिंग करने के लिए मामछा चलाया जा रहा था। उन्होंने 
१७ भई १६२२ को अदालत में बडा ही सुन्दर वयान दिया, जिसमें उन्होने बताया कि 
किस प्रकार अवसे दस साल पहले वह हैरो और केम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए अग्रेज 
हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन- 
प्रणाली के कट्टर-त्रु (वागी) हो गये। उन्होने कहा--”मुझे अपने सौभाग्य पर 
स्वयं ही आदचर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा करना बड़े सौभाग्य की 
बात है। और उसकी सेवा महात्मा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना दुगुने सौभाग्य 
की बात है। परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना ! किसी भारततीय के लिए इससे 
बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण छक्ष्य की सिद्धि में 
उसके प्राण चले जाये ?” 

१६२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराली थी। 

प्रतिनिधियों में जिस वात को छेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा और सबसे 
अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कौसिल्‍-अवेश-सम्बन्धी समस्या थी। कलकत्ते- 
वाली महासमिति की वैठक ने यह समस्या काग्रेस के अवसर के लिए मुल्तवी कर दी 
थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलछो पर निर्णय करने के लिए पांच दिन « 
तक बैठता पडा। कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि कौंसिल-प्रवेश की इजाजत 
दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसलिए वे इस वात पर जोर देते 
थे कि कौंसिल-पवेश्-सम्वन्धी प्रतिवन्‍्ध ने उठाया जाय। कुछ ऐसे वुद्धिशाली व्यक्ति 
थे, जो कहते थे, कि हम कौंसिलो में जाकर न शपथ छेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और 
इस ढंग से शत्र्‌ को पराजित कर देंगे। इसके वाद उन जोशीले राजनीतिजञो की वारी 
थी, जो कहते थे कि हम कौंसिलों पर कब्जा कर लेंगे, मत्रि-मण्डलों और मंत्रियों को 
तहस-नहस कर देंगे, शेर को उसकी माद में जाकर पराजित करेंगे, रुपये की मजूरी न 
देंगे और घिक्‍्कार का प्रस्ताव पास करेंगे, और सरकारी यत्र का चछना असम्भव 
कर देंगे । 

देशवन्ध दास ने जो भाषण पढा वह तक, अध्ययन और व्यावहारिक आदहों- 
बाद में अपना सानी नही रखता। यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर ले जाने 
के विरुद्ध अनेक णवितया जुट गईं, तो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और पण्डित मोती' 
लाल नेहरू की प्रतिभा के वावजूद वह नाव अपने रास्ते चलती रही | एस० श्रीनिवास 
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आयंगर ने संशोधन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए खडे हो परन्तु कौंसिलों 
में स्थान प्रहण न करें। पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इसपर रजामन्द 
हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कौसिल से इस्तीफा दे दिया 
था, अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी 
और बधाइयो की वर्षा के मध्य आन्दोलन में पैर रक्‍्खा था। खिल्फतवाले जमैयत- 
उलू-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने फतवा निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून है, 
हराम नही है। परे गया में किसीकी न चली। गाधीवाद का चारों ओर दौर-दौरा 
था। हर किसीका यह विश्वास था कि काग्रेस का अपने नेता के अनुपस्थित होते ही 
उसके प्रति पीठ दिखाना कृतघ्नता होगी। स्वर्गीय मोतीलारू घोष और अम्बिका- 
चरण मुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गाघीजी और उनके सिद्धान्तो 
को साधुवाद दिया गया। 

शहीद अकालियो की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक 
कैदियों की उनके अहिंसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। 
कमालपाशा को*उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई। कौंसिलो का बहिष्कार 
करने को कहा गया! सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक ऋण न 
ले, और लोगो को भी सावधान किया गया और नामघारी कौंसिलो के नाम पर जारी 
किये गये नौकरशाही के ऋण में रुपया न छगाने के लिए कहा गया।-गत नवम्बर 
की महा-समिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। 
इस बीच मे देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। 
कालेजो और अदालतो का बहिष्कार जारी रहा और नवम्बर मे आत्म-रक्षा- 
संबंधी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। 
मजदूरो का संगठन करने के लिए एण्डरूज साहव, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे 
सज्जनो की कमिटी बनाई गई जिसे आवद्यकतानुसार बढाया जा सकता था। 
दक्षिण-अफ्रीका और काबुल की काग्रेस-सस्थाओ को काग्रेस के साथ शामिल किया 
गया जौर उन्हें काग्रेस में क्रश् १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया। 


स्व॒राज्य पार्टी 


जिस समय देछवन्घु दास ने गया-काग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था 
उस समय उनकी जेव में वास्तव में दो महत्त्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापति का 
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भाषण और दूसरा था सभापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी 
के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीकों आशा न थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का 
पुरुष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री विट्ठंलूभाई पटेछ जैसे चोटी के आदमियों 
का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौसिल-बहिष्कार 
के लिए राजी हो जायगा। फलत एक पार्टी वनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया 
गया। श्री दास के जिम्मे बंगाल की प्रान्तीय कौसिक पर कब्जा करने का काम रहा 
और नेहरूजी को दिल्‍ली और शिमला पर धावा वौलने का काम दिया गया। 

१६२२ का साल खतम करने से पहले यहा राजनैतिक कैदियों और जेल के 
नियमों का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालो की तरह अब सरकार राजनैतिक 
शब्द से उतना नही बचतीःथी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया 
जाने रूगा। पर इनमें वें कैदी शामिल न थे जो हिंसात्मक कार्यो के छिए, या जमीन- 
जायदाद आदि के मामलो,मे, या सैनिको या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या 
किसी को डराने-घमकाने के सिलसिले में दण्डित हुए थे। किस कैदी के साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय, यह उसके अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थित्ति० और चरित्र के 
ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कंदियो को मामूली कैदियों से अकूग 
रखा जाता था और उन्हें पुस्तके रखने, अपना खाना खाने और विछौना इस्तेमाल 
करने, समय-समय पर चिट्टिया लिखने और इष्टमित्रो से मुलाकात करने की अधिक 
छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से वरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन 
सारी हिंदायतो को विशद-रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियो 
नें अधिकाश कैदियो के सम्बन्ध में न उस समय किया था, न वाद को। वाद को तो 
सरकार ने 'राजनैतिक' जब्द ही मानने से इनकार कर दिया। 


+ ऐेथ; 
कौंसिलों के भीतर असहयोग-१६२१३ 


खिलाफत का खात्मा 


देश के राजनैतिक वातावरण को १६२३ के आरम्भ मे साम्प्रदायिक 
मत-मेंदों ने फिर गदा कर दिया था। १६२२ में मुल्तान मे दंगा हो ही चुका था। 
१६२३ के मुहरंगो मे बंगाल और पजाव में भर्यंकर दगे हुए। १६२२ मे खिलाफत 
के प्रश्न का अचानक अन्त हो गया था। १६२२ के अक्तूबर में मुदानिया में अस्थायी 
संधि हुईं। २० नवम्बर को लूसान मे मित्र-राष्ट्रो की एक परिषद्‌ हुईं। यहां दो महीने 
तक बात-चीत होती रही। इसी अवसर पर अगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर 
के शासन की वागडोर अपने हाथ में छे ली और तुर्की के सुछतान को एक अग्रेजी 
जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए मालटा भागना पडा। उसके विदा होते ही 
वह सुलृतान और खलीफा दोनो पदो से च्यूत कर दिया गया। उसका भतीजा 
अब्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया। सुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया 


और तुर्की में भ्रजातत्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहवी बातों तक ही 
सीमित रह गई। 


सममोते की कोशिश 

गया में अपरिवत्तंनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी सावित न हुई। 
१ जनवरी १६२३ को महासमिति ने निश्वय किया कि ३० अप्रैल १६२३ तक २५ 
छाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयसेवक भर्ती किये जायें। 
कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौपा गया] उसे यह भी अधिकार दिया गया. 
कितुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्बन्धी 
दिल्ली की कडाई को ढीछा कर दिया जाय। डॉ० अन्सारी को दूसरी बैठक के 
लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे 
अधिक जरूरी वात सभापति का त्याग-पत्र था। उन्होने पहले ही विषय-समिति 
को अपनी स्वराज्य-्पार्टी वाली योजना वता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवेद्यक 
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ही था। पर त्याग्र-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १६५३ को 
इलाहाबाद में होनेवाली वैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में 
आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निएचय किया कि ३० अप्रैल तक किसी ओर 
से कौंसिल-सम्वन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का 
बाकी हिस्सा दोनो दल पुरा करने को स्वतंत्र रहें। कोई किसीके काम में दखल 
नदे। ३० अप्रैठ के वाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दरू अपना रवैया 
रबसें । 

इस समय तक मौछाना अवुलकछाम आजाद "और पण्डित जवाहरलछाकू 
नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनो को धन्य- 
वाव दिया । 

इधर काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-श्ोर से फैलाया गया। इस 
काम के लिए जो शिप्ट-मण्डल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्साद, चक्र- 
वर्ती राजयोपालाचार्य, सेठ जमनालालू वजाज गौर श्री वेबदास गांधी थे। इस गिष्ठ- 
भण्डल ने देशभर का दौरा किया और तिलक-स्वराज्य-कोप के लिए काफी चन्दा इकट्ठा 
किया। मई १६२३ को वम्वई में हुईं कार्य-समिति की वैठक में इसने अपने कार्य की 
रिपोर्ट पेश की थी । 

१६२३ की २५, २६ और २७ भई को कार्य-समिति की बैठक के साथ द्वी 
महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-काग्रेस के अवसर पर 
मतदातामो में कौंसिक-प्रवेश-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसपर 
अमल न किया जाय। इस वैठक में कोई महत्त्वपूर्ण वात नही हुईं। हा, मध्यप्रान्त के 
स्वयंसेवकों को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए वधाई दी गई और 
साथ ही देझ्य के स्वयंसेवको को आवद्यकता पढने पर नागपुर-सत्याग्रह में भाग लेने 
को तैयार रहने का आदेश दिया गया ] 

बम्वई के इस समझौते से कई प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियां स्वभावत. ही क्षु्य 
हुईं। वाद को नागपुर मे महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौतेवाले 
प्रस्ताव को जायज और उपयुक्त समझा गया और इस वात की जोरदार गव्दो मे 
घोषणा की गईं। पर इसी कमिदी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेण किया गया और 
पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नही दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार वम्बई 
में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया, जिसमे कौसिल- 
बहिष्कार के प्रदन पर विचार किया जाय। मौलाना बवुलूकछाम आजाद को 
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इसका सभापति चुना गया और कार्य-समिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई 
करने का अधिकार सौपा गया। 


मरण्डा-सत्याग्रह 

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन वम्वई में नही, दिल्‍ली में हुआ। पर पहले हमें 
उस समय की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए। इसमें नागपुर-सत्याग्रह 
की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई १६२३ को 
१४४ घारा के अनुसार सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय झण्डे समेत जुलूस ले जाने का निषेघ 
कर दिया। स्वयंसेवको ने कहा--हमे अधिकार हैं, जहा चाहें झण्डा ले जायेंगे । बस, 
गिरफ्तारिया और सजाये आरम्भ हो गईं। वात-की-वात में इस घटना ने आन्दोलन 
का रूप धारण कर लिया और जिसे पहले कार्य-समिति ने, जैसा कि हम कह आये है, 
आश्षीर्वाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ८, £ और १० जुलाई की नागपुर- 
वाली बैठक में। कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता 
करने का निरपचय किया और साथ ही देश को आवाहन किया कि आयामी १८ तारीख 
को जो गांधी-दिवस होनेवाला है, उसे झण्ड़ा-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय 
काग्रेस-कमिटियो को आज्ञा हुई कि उस दिन जुलूस निकाकूकर जनता-द्वारा झण्डे 
फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालारू बजाज भी 
गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर वधाई दी। सेठजी की 
मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुक कर छी गईं। पर नाग्रपुर भे कोई उसके 
लिए बोली छगानेवाछा न निकछा और अन्त में उसे काव्यावाड़ ले जाया गया। 
नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश 
का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिर- 
प्तार होने ऊूगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिल्े। नागपुर झण्डा-सत्याग्रह शीघ्र ही 
एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वल्ूभभाई पटेल से १० जुछाई से 
उसकी जिस्मेवारी लेने का अनुरोध किया गया। देश्ष के कोने-कोने से स्वयंसेवक भेजे 
जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बैठक हुईं उसमे श्री विद्वल- 
भाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के छिए साधु- 
वाद दिया गया और आज्ञा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर संचालक 
चल्लमभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुरूस- 
चाछो को इजाजत मागनी चाहिए। काग्रेस कहती थी कि सडक सबके लिए है; 
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हमे अधिकार है, जहा चाहेगे बगैर किसी रुकावट के जायँगे। एक जोरदार आन्दोलन 
का निशचय किया गया। वल्लभभाई पढेल ने जनता की सारी गछतफहमी दुर कर 
दी और १८ तारीख के लिए जुल्स का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी 
बदस्तूर लगी हुई थी, यही नही, उसे हाल ही दुबारा लगाया गया था। पर इतने 
पर भी १८ तारीख को जुलूस को जानें दिया गया। बाद को इस विषय को छेकर खूब 
हो-हल्ला मचा । अधगोरे अखवार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योकि काग्रेस ने 
इजाजत की दरख्वास्त की; और काग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नही किया गया, 
और ठीक भी यही था। दिल्ली-काग्रेस ने नागपुर के झण्डा-सत्याग्रह के आयोजको 
और स्वयसेवको को अपने वीरता-पूर्ण बलिदान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त 
तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से 
बधाई दी। 


प्रवासी भारतीय 

जुलाई, अगस्त और सितम्बर मे प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध मे कुछ महत्त्व- 
पूर्ण हछ-चल हुई, जिसकी ओर कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा। केनिया में अवस्था 
दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। यहा के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत 
दिनो से असतोषजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आवाद हो गया उसका श्रेय 
भारतीय मजदूरों और भारतीय धन को बहुत कुछ था। कई मामलो में भारतीयों ने 
ही सबसे पहले वहा कदम आगे बढाग्ना था और यूरोपियनो की अपेक्षा वें आवादी 
में अधिक थे। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलैण्ड्स (ऊँची भूमि) की 
खेती योग्य जमीने देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाण्डा को जानेंवाछी 
सडक के दूसरी ओर तक चली गई है। और जहा कपास की खेतियो में भारतीयों 
का काफी धन लगा हुआ है, उससे भारतीयों मे वडा असतोष फैला) औपनिवेशिक 
भत्री चचिक् ने १९२३ के आरम्भ में केनिया के गवनर को बुला भेजा। गवनेर के 
साथ अतिम समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के छिए यूरोपियन और भारतीय 
प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (बडी) कौसिल ने भी एक भ्रतिनिधि-मण्डल भेजा, 
जिसके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे। एण्डरूज' साहब भी साथ गये। 

यह समस्या इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो गई थी, क्योकि रोडेसिया, टागा- 
निका, न्यासालैण्ड, युगाण्डा और केविया का एक बडा यूनियन बनाने की बात-चीत 
हो रही थी। युगाण्डा के प्रवासी भारतवासियों की अवस्था केनिया-अदन के निप- 
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टारे पर निर्भर थी। “अलग रखने का जहर इस उपनिवेद्य मे भी काम कर रहा था। 
कम्पाला की बस्ती मे यूरोपियन आवादी से दूर एक जगह एशियावालो के लिए नियत 
कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी वेकार गई। 
१६२१ में टागानिका में लॉडें मिलनर के आशवासन पर भारतवासियो ने झत्रु की 
जमीन-जायदाद खरीद ली थी। भव तीन जआडिनेन्स “आथिक प्रयोजन के लिए” 
जारी किये गये, जिनके हारा भारतीयो के वरावरी के अधिकार छीनने की चेष्टा की 
गईं। इसके सम्बन्ध में व्यापक हडताल की गई जो १६२२ के अप्रैल तक जारी रही। 
पहले दर्जे मे भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की गई, पर बाद को यह मुमा- 
नियत उठा दी गई। 

इस विषय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है :-- 

“*केनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह 
प्रकट है कि ब्रिटिश-साम्राज्य मे भारत के लिए बरावरी और सम्मान का स्थान 
मिलना सम्भव नही है । अतएवं इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध 
देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय।” अं: 

कमिटी ने बताया कि २६ अगस्त को देशभर में हडताल की जाय और 
जगह-जगह सभाये की जायें जिनमे जनता से ब्रिटिश-साम्राज्य-अदर्शिनी मे, साम्राज्य 
परिपद्‌ में और साम्राज्य-दिंवस में भाग न लेने को कहा जाय। 


विशेष अधिवेशन - 

यह अधिवेशन दिल्ली मे सितम्बर के तीसरे हफ्ते में हुआ। सभापति मौलाना 
अवुरूकलाम आजाद थे जो बडे मुसछमान मौलवी है। वगार और दिल्ली में इनकी 
एक-समान ख्याति और मान है। काग्रेस के दोनो दकू इनकी बूद्धि मौर निष्पक्षता के 
कायल थे। कौसिर-प्रवेण का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिनता के काग्रेस से 
अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा छिया कि “जिन काग्रेस-वादियो को कौसिल-प्रवेश 
के विरुद्ध धामिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनो में खड़े 
होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए 
कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्‍्द किया जाता है।” साथ ही यह भी कहा गया 
कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने मे दूनी शक्ति से काम छेना चाहिए। पण्डित 
रामभजदत्त चौधरी के स्वरगंवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नाभा के जवर्द॑स्ती गही 
छोडने और विहार, कनाडा और वर्मा मे वाढ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और सम- 
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बेंदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुद सत्या- 
भ्रह-सम्बन्धी आन्दोलन सगठित करने और विभिन्न प्रान्तो की तत्सम्बन्धी हलचल को 
व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस 
के विधान में परिवत्तेन-परिवरद्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय: 
पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। समाचार-पत्नों को चेतावनी दी गई कि 
साम्प्रदायिक मामलो में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-कमि- 
टियां मुकरेर करने की सलाह दी गईं। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्बन्धक कमिटी ने जाच के 
लिए जो कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली छोग 
दमन का जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हे एकबार 
फिर बघाई दी गईं। खद्दर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपडे का बहिष्कार करने पर 
जोर दिया गया और एक कमिटी देशी माल बनानेवालो को उत्तेजन और खासकर अग्रेजी 
मार का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढिया उपाय निश्चित करने को मुकरंर की गई। 
क्षण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे 
नेताओं का, खास कर छाछाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया। 

केनिया के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हुए प्रकट किया गया। 
दो कमिटिया और भी नियुक्त की गईं जिनमें से एक के सुपुद हिन्दू-मुस्लिम-कलह को 
रोकने का काम, जो अब फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुद्दे शुद्धि और शुद्धि- 
विरुद्ध आन्दोलनो में बल का प्रयोग करने की सत्यता की जाच करने का काम हुआ। 
शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक-दक्ल बनाने और शारीरिक बल 
की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया। 

इस प्रकार दिल्ली में काग्रेस के कम को फिर से निश्चित करने का मार्ग सफछ 

हो गया। गया में जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फछित हो गई। जो लोग 
आगामी निर्वाचनो में भाग लेना चाहते थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब काग्रेस- 
वादियों में पहली बार उस कार्यक्रम के ऊपर मतभेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर 
बेंट गया था। स्वराज्य-पार्टी को किस नीति और किन सिद्धान्तों का अनुसरण करना 
चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र मे रख दिया गया। 


कोकनढानकांग्रेस 
काँग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुंछ 
अपरिवत्तेनवादियों को अब भी थोडी-बहुत आशा थी कि दिल्‍ली ने जो कूछ कर डाला, 
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कोकनडा उसे चाहे बिककुछ मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खतम हो जायेंगे, 
फिर भी वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा खड़ा रखा 
जायगा। मौलाना मुहम्भदअछी को सभापति चुना गया। कोकनडा-काम्रेस में खूब 
कशुमकश रही। अपरिवत्तंनवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता शरीक नही हुए। राजेद्र 
वाबू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस से न आ सके और चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चाय ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला। श्री वल्लभभाई उपस्थित थे, 
परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समझौते के सम्बन्ध में दिल्‍्ली-अधिवेशन के अवसर पर 
उनकी स्वीकृति वगाल के वृद्ध-जजैर बाबू एयामसुन्दर चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी। 
उन्हें देश निर्वासत और कारावास, निर्घनता और दरिद्वता में अनेक वर्ष बिताने पड़े 
थे। इन्होने कोकनडा-काग्रेस के प्रवक समुदाय को अपने कौसिल-अवेश-विरोधी भाषण 
से थर्र दिया। परन्तु पासा पड चुका था। कौसिल-बहिष्कार के भाग्य का निपटारा 
हो चुका था। वहां का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है :--- 

“यह काग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये 
प्रस्ताव को फिर दोहराती है। 

“दिल्ली में कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पास 
किया था उसे लेकर सदेह उठ खडा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कही कोई परिवत्तंन 
तो नही हुआ। यह काग्रेस स्पष्ट-रुप से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और 
उसकी नीति मे कोई परिवत्तंन नही हुआ है। 

“ओर यह काग्रेस इस वात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और 
सिद्धान्त रचनात्मक-कार्य के आधार-रूप हे और देश से प्राथेना करती है कि वारडोली 
में निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के छिए 
तैयारी करे। यह काग्रेस सारी भान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आदेश करती है कि इस 
सम्बन्ध मे आवश्यक कारँवाई शीघ्र करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि में विरूम्ब न हो।' 

कोकनडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा जायंगर और अदिविनीकुमार दत्त 
जैसे नेताओ की मृत्यु पर झोक-प्रकाश करने का अग्रिय कत्तेव्य पाछव करना पड़ा। 
श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर का देश-प्रेम दादाभाई की भाति उनकी आयु के साथ- 
साथ दिन-दिन बढता जाता था। श्री अदिविनीकुमार दत्त को सारा वंगाल प्रेम करता 
था और उनकी स्मृति का भान सारा देश करता है। विनायक दामोदर सावरकर 

को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्‍दा की गईं। जो राष्ट्रीय पैक्ट तैयार किया 


गया था उसे देशवबन्धु दास के बुंगारू-पैक्ट के साथ वितरित करने का निरचय किया 
श्द 
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गया। काग्रेस ने अखिछ-भारतीय स्वयसेवक-दल की रचना करने के आन्दोलन का 
स्वागत किया। इस सस्था मे बाद को रक्षक-दल भी मिला दिया गया। 

दिल्‍ली में जो सविनय-भंग-कमिटी नियुक्त की गईं थी वह और सत्याग्रह- 
कमिटी कार्य-समिति मै मिला दी गईं। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बनाया गया, जिसे 
खहर का काम चलाने का अधिकार दिया गया। सरकार ने शिरोमणि-गुरद्वारा- 
प्रबंधक-कमिंटी के अकाली-दछ पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिसात्मक उद्देश 
से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे काग्रेस ने स्वीकार कर लिया और 
उनके बरतेमान सघ्ष मे उनका साथ देने और उन्हे आदसी और रुपये और हर प्रकार 
की सहायता देने का निश्चय किया। 


शुरुद्वारा-आन्दोलन 

यहां वर्तमान प्रसंग को छोडकर, सिक्खो में सुघार-सबंधी जो आन्दोलन 
उठ खडा हुआ था उसका थोड़ा-सा जिक्र करता ठीक होगा। काली पगडी बाघे “सतत 
श्रीकाल” का घोष करनेवाले सिक्त और उनके लगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बुझे 
अंग हो गये हे । जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार 
में छेती है तो स्वभावत. ही उस देश की सारी सस्थाओं पर--चाहे वे आथिक हो 
या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे घामिक ही क्यो न हो--केकड़े की भाति अपने पजे 
फैला देती है। अंग्रेजो ने पजाब को १८४९ मे ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस 
रद्दो-बदलरू के अवसर पर सिक्‍्ख-घम्म के केन्द्र और गढ-स्वरूप अमृतसर के दरबारसाहब 
के बदोबस्त मे गड़बड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छके हुए सिकखों की एक 
कमिटी को ट्रस्टी बनाया गया और सरकार-द्वारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभि- 
भावक वना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथी से हर साल छाखो रुपये 
निकलते थे। जैसा अकसर होता है, १८८१ में यह कमिटी भंग हो गई और मैनेजर 
के हाथ मे ही सारे अधिकार जा गये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी और 
आचार-हीनता का जन्म हुआ। एक ओर मैवेजर और ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्ख- 
जनता में आये दिन मूठमभेड़ होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करे। अन्त 
में १६२० के अन्त मे एक कमिटी बनाई गई जो बाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-पवन्धक- 
कमिटी हुईं। इस कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्दरसिह मजीठिया हुए, जो कुछ 
दिवो बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये यये। सुधारक 
सिवख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारो को अपने 
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हाथ में किया। तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्ख घायक हुए और दो 
मरे। हम कह ही आये है कि १६२१ के आरम्भ मे ननकानासाहब में किस प्रकार 
निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह मे यह आन्दोलन गुरुद्वारो 
के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामर्थ्य को अपने कब्जे मे करने के लिए था। 
इस दृष्टिकोण से महच्तो को बढावा मिला) इन महन्तों में वे लोग भी थे जिन्होंने 
अकालियो से समझौता कर लिया था। अब वें इस समझौते से हट गये। सरकार 
“सुधारक सिक्‍खो के जन्धा-धुन्ध दमन पर उतारू थी।” १६२१ के मई मास मे सैकड़ों 
सिक्स जेलो में दूस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तो को फिर अधिकार दिया गया। 
फलत. जहातक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-पुरुद्वारा-प्रवन्चक-कमिटी ने 
१९२१ की मई मे सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया। 
सरकार जो गुरुद्वारा-बिल पास कराना चाहती थी, वह सिकखो में नरम- 
दलवालों और सहयोगियो तक को मजूर न हुआ | फरत. उसका विचार छोड दिया 
गया। सिकखो पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक वडी कृपाणें पहनने के लिए मुकदमे 
चलाये गये। पंजाव-प्लन्तीय-काग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १६२१ को इसका विरोध 
किया, और महीने के अन्त में सिक्‍सो को जेल से छोड दिया गया। शझ्व्वा के भाई 
करतारसिह और भूचड के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का वर्बेरता-पूर्ण 
कारावास-दण्ड दिया गया। २८ अगस्त १६२१ को कौसिलो के सिख सदस्यों 
को इस्तीफा देने को कहा गया। सरदारबहादुर सरदार महतावसिह वैरिस्टर ने 
गुरुद्वारा-आन्दोऊन के सम्बन्ध से सरकार की नीति के विरोध मे सरकारी वकारूत 
और पंजाव-कौसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। १६२१ के सितम्बर 
के आरम्भ में उपर्युक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनो सिक्खों तथा अन्य कई को छोड़ 
दिया गया। परन्तु पजाब प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शार्दूछूसिह 
कवीश्वर को, जिन्हे १६२१ के जून में १२४ ए धारा के अनुसार पांच वर्ष 
का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरद्वारे के अन्य कार्यकर्ताओं को न छोडा 
गया। अचानक १६२१ की ७ सवस्वर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहब 
की चाविया छीन छी, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट 
न हो सकी। सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि- 
गुरुद्वारा-अवन्धक-कमिटी ने चार्ज न छेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। 
बस, इसके वाद से चाबिया ही सारे झगडे की जड वन गईं और जन-सभाओ-हारा 
उसका विरोध किया जाने रगा। सरकार ने राजद्रोही समावन्दी-कानून जारी किया 
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और सरदार खडगर्सिह और सरदार मेहताबसिह को कडी कैद की सजा दी गई। गुरु 
गोविन्दसिह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १६२२ को था। सरकार ने चाबिया उस समय 
तक के लिए सौपने की तैयारी दिखाई जबतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में 
दायर किये गये मुकदमे का फैसछा न हो। शिरोमणि-पुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिदी ने 
चाविया लेने से इन्कार कर दिया। जब २०० सिकख-कार्यकर्तता गिरफ्तार हो चुके तो 
सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियों को विता किसी शर्त के छोड दिया। 
१६२२ की ११ जलवरी को चाबिया भी सौंप दी गईं। पर पण्डित दीनानाथ को नही 
छोडा। फलछत. राजद्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और 
१९२२ की ८ फरवरी को दिरोमणि-पुरुद्वारा-प्बन्धक-कमिटी की प्रवन्ध-समिति 
के सारे सदस्य एक सभा में बोले। अन्त में पण्डित दीनानाथ को रिहा कर दिया गया 
और कोमागाटामारू (१६१४) वाले बावा गुरुदत्तसिह को भी छोड दिया गया। 

अकाली काली पगडी पहनते थे। १६२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, 
पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पजाव के १३ चुने हुए जिलो मे और 
पटियाला और कपूरथला की रियासतों मे अकाली सिक्खों को एक-साथ गिरफ्तार 
करना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगडीवाले 
सिक्‍्ख पकड लिये गये! शिरोमणि-गुरुद्धारा-प्रवन्धक+-कमिटी और पजाब-प्रान्तीय 
काग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार खडगर्सिह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-ढण्ड 
दिया गया। मार्चे १९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा--कृपाण तलवारे हे जिनके 
बनाने के लिये लाइसेन्स की जरूरत है।” लोगो को निर्देश किया गया कि सरकार- 
द्वारा बताये गये ढग से क्ृपाण पहनी जायें। फौजी सिक्खो का कृपाण धारण करना ही 
जुर्म माना गया। कूछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १५ वर्ष तक की कडी सजा 
दी गई। कोमागाटामाझूवाले बावा गुरुदत्तसिह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, 
और १९२२ मे उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध 
आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतार्सिह को ८ सार की सजा मिली। 

चारो ओर क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट का दौर-दौरा था और जमानत- 
सम्बन्धी घाराये उसकी सहायक थी। एक नेता ने छिखा--सब कूछ पुछिस के हाथ 
में था, और पुलिस ने भी उससे खूब आनन्द उठाया ।” पण्डित मदनमोहन माछवीय 
पजाब गये और राजा नरेच्दरनाथ की अध्यक्षता में कमिटी नियुक्त कराई, जिसके 
जिम्मे सरकारी ज्यादतियो, गैर-कानूनी कार्रवाइयो और निर्देयता के सम्बन्ध में जाच 
करना था। १६२२ की १४ मई को पजाव-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकालकर घामिक- 
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सुधारको को चेतावनी दी कि वे उत लोगो के “जिनका सुधार से कोई वास्तविक सम्बन्ध 
नही है, वदअमनी फैलानेवाले और गैर-कानूनी कामो से” अछूग रहे। १५ जून १६२२ 
तक १,९०० से २,००० तक सिक्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे। 
गुरु-काज्वाग-काण्ड 

इसी अवसर पर गुर-का-वाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १६९२२ की चर्चा में 
हो चुका है। इतना ही कहना काफी हैं कि सिक्खो ने गाधीजी का यह कहना चरितायें 
कर दिखाया कि गोली खाने के वजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार 
को सहते हे वे आदर के पात्र हे। इस काण्ड के सिलसिले में जो ज्यादतिया की गईं 
उनकी जाच पजाव-सरकार के एक युरोपियन सदस्य ने की। एण्डरूज साहव जैसे 
व्यक्तियों ने इन ज्यादतियो के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होनें कहा, 'अवतक 
मेने जितने हृदयविदारक और करुणाजनक दुश्य देखे है, यह उनमें सबसे बढ़कर हैं। 
अहिसा की पूरी विजय हुई है। ये छोग सचमुच शहीद हो रहे हे ।” जैसा कि पण्डित 
मोतीलछाल नेहरू ने कहा हैँ, एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक काटेदार 
लोहे के तारो को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें 
बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की युरुद्वारे के ढ्वर पर तलाशी ले ली गई, 
तब कही उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली ।” 

एक स्त्री घायल कर दी गई, क्योकि उसने कूछ पीड़ितो की सुश्रूपा की थी। 
एक के शरीर पर घोडे की टाप के निजान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार 
ने कथित अपराधियो पर मुकदमा चलाया तो वे वरी कर दिये गये। कुछ दशंको को 
परेशान किया गया। अखवारो में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकाजनी और लूट-मार 
के अभियोग लगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मैकफरसन ने छाठी के अभ्यास 
पर एक पुस्तक लिखी। उन्होने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तसदीक की .--- 

“बहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोटे आ गई हों। जत्थो ने 
पुछिस का मुकावछा कभी नही किया और वे वरावर अहिंसात्मक आचरण करते रहे। 
सम्भव है, कूछ घायल बेहोश भी हो गये हो। चोटो के ६५३ केस नजर से यूजरे जिनमे 
से २६६ ऊपर के भाग में थे, ३०० छरीर के आगे के भाग में, ७६ सिर पर, ६० 
फोतो पर, १६ गुदा-द्वार पर, ७ दातो पर, १५८ रुगड के घाव, ८ बन्द चोटो के, 
२ छिल जाने के, ४० पेशाव-सम्वन्धी शिकायते, £ सिर फटने के, और २ हृष्डियो के 
जोड टूटने के थे।” 

इस सिलसिले मे २१० गिरफ्तारिया हुईं। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ४ 
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इजलासो में १,२७,०००) के जुर्माने (किये। स्वामी श्रद्धानन्द को १८ महीने की 
सजा मिली। २२ अव्तूवर को एक जत्या अमृतसर से युरु-का-वाग को रवाना हुआ। 
इस जत्थे में १०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता छोग थे, जिनमें से ५५ ज्ान-कमिग्रन्ड अफसर थे 
और वाकी सिपाही थे। ये छोग मारू वाजा वजाते रवाना हुए। इनके साथ 
५०,००० आदमी दर्शाक-रूप में थे। पंजासाहव के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी 
गूजरनेवाली थी, जिसमे फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ छोग उनके लिए भोजन 
की सामग्री लिये बैठे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर व रुकेगी तो 
वे पटरियों पर लेट गये। रेलगाड़ी तव भी न रोकी गई) फलत" २ आदमी मरे बौर 
११ घायल हुए। कुछ दिनों वाद पीठना वन्द कर दिया गया और गिरफ्तारिया 
आरम्भ हुईं। जत्थो के मुखियों को कड़ी सजायें मिछी। पर अभी इससे भी बुरी 
घटना आने को थी। जनता के दवाव और ८ मार्च १९२३ के कौंसिल के अस्ताव के 
उत्तर में अकालियों को थोडा-थोडा करके छोच्य जाने छया। १७० अकाडियो को 
रावल्ूपिण्डी में छोड़ा गया; पर उन्हें वुरी तरह मारा-य्रीटा गया। कसूर यह वताया 
गया कि वे रेलवे-स्टेशन से वताये रास्ते से होकर नहीं गये थे । फौजी सिपाही, पुलिस 
और घुड़सवार--सवने एकसाथ मिलकर उन्हें तितर-वितर किया। १२८ छोगों को 
संगीन चोटें आईं। ३ मई से रावरूपिण्डी ने पूर्ण हड़ताल मनानी आरम्भ की। जब 
पंजाब-कौसिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी मियुक्त करने का 
सवाल्‍ू उठाया गया तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने वड़ी शान्ति से सलाह दी कि पुरानी 
बातों को भूछा देना ही ठीक है । हंटर-कमिटी की भांति पुराते जस्मों को दुवारा खोलने 
का नतीजा ठीक न होगा। गृरु-का-वाग-काण्ड की दुःखदायी घटनाओं की स्मृति 
को जितनी जल्दी भुछा दिया जाय, अच्छा है। परन्तु अकालियों के दुदिन अभी 
पूरे न हुए थे। यद्यपि अब हमे १६२४ की घटनाओं का कुछ जिक करना पड़ेगा, फिर 
भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यही एक सिरूसिले में कर देना ठीक है। १६२४ के 
भव्य में महाराजा नाभा ने गद्दी त्याग दी, पर गिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवंधक-कमिटी 
ने इसे महाराजा का गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुबारा गद्दी पर विठाने के 
लिए नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जनहो पर समायें आदि 
करके एक आन्दोलन खडा कर दिया । जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा 
गया गौर वक्‍्ताओं को अखण्ड-पाठ पढते-पढ़ते गिरफ्तार कर छिया गया। हे 
इस प्रकार नामा-रियासत के जैतो वामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झगदा 
शुरू हो गया और कुछ समय तक २५-२१ सिच्खी के जत्ये रोज जैतो भेजे जाने छगे। 
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वाद को फरवरी मे ५०० आदमियों का शहीदी जत्या भेजा गया। डा० किचलू और 
आचार्य गिडवानी इस जत्थे के साथ दर्नक की हैसियत से गये। जैत्तो के निकट इस जत्ये 
पर गोली चलाई गई और कूछ आदमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनो को नाभा 
के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योकि वे घायलो की सुश्रूषा कर रहे थे। कुछ 
दिनो बाद किचलू को तो छोड दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नाभा 
जेल ही मे रहे। शहीदी जत्ये वरावर जाते रहे और गिरफ्तारिया भी होती रही। 
इस प्रकार अकाली हजारो की संख्या मे जेल मे पहुँच गये। उनके साथ जो व्यवहार 
किया गया उसकी खराब रिपोर्टे आईं। अकाछी-सहायक व्यूरो में आचायें गिडवानी 
का स्थान श्री पणिक्कर ने लिया। काग्रेस की कार्य-समित्ति ने जेल मे अकालियो के 
साथ किये गये दुव्यंबहार की जाच के लिए जाच-कमिटी भेजी और साथ ही अकाली- 
परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी। वाद को जब गुरुद्वारो के प्रवन्ध के 
सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह प्रश्न भी तय हो गया । 


कांग्रेस चौराहे पर-१६२४ 


गांधीजी की बीमारी 

जब १६९२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैछी 
हुईं थी। गाधीजी की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बातो को ढक 
दिया था। 

१२ जनवरी १६२४ को महात्मा गाधी के अपेडिसाइटिस' रोग से मयकर 
रूप मे बीमार पडने और आधी रात भे कर्तल मैडॉकहारा भारी आपरेशन किये 
जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गईं। पर गाधीजी के स्वस्थ होने 
रूगने और अन्त को ५ फरवरी को उन्हे समय से पहले ही बिना किसी शर्ते के छोड दिये' 
जाने से वह चिन्ता दूर हो गई। * 

- पर जेछू से छूट कर भी उन्हे न शान्ति मिली न विश्लान्ति। कोकतडा- 
कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढती जा रही थी। एक शोर 
अपरिवत्तनवादी आशा कर रहे थे कि गाधीजी अब छूट ही गये है, इससे कांग्रेस 
का इजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर छौट पडेगा। दूसरी ओर परिवर्तन 
वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयो को पवका 
करके अपने ऊपर जो कुछ धब्बा बाकी रह गया है उसे घो लिया जाय । देश के 
परस्पर-विरुद्ध दृष्टिकोणो और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी- 
तोड चेष्टा की गई। गाघीजी ने बम्बई के निकट जुहू नामक-समुद्रतटवर्ती स्थान पर 
कुछ समय व्यतीत किया। यहा पर गाघीजी, दास बाबू और नेहरूजी मे कुछ दिनों 
तक बात-चीत चलती रही, जिससे छोगो को आशा होती रही कि समझौता हो 
जायगा। १९२४ के मई मास में गाघीजी ने वक्‍तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री 
दास और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया ! 

परन्तु इन ऐतिहासिक वव्तव्यों को देने से पहले यहा यह बताना ठीक 
होगा कि कौंसिलो में स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया और कौसिलो से भीतर विभिन्न 
शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार से कर लिया। 
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स्वराज्य पार्टी ने क्‍या किया 


स्वराज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कौसिलो के निर्वाचनो में भाग लिया 
गया। बडी कौसिल में ४५ स्व॒राजी पहुँचे जिनमें खूब अनुजासन था औौर जो अपना 
कार्यक्रम पूरा करने का ब्रत लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय-दछल का सहयोग और सहानुभूति 
प्राप्त करके कौंसिल मे आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके। पहली विजय तब हुई जब 
श्री ठी० रमाचारी ने शासन-व्यवस्था, मे तत्काल परिवत्तेन करने के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह सशोघन पेश किया कि भारत में 
पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय। 
सरकार को यो तो कई वार हार खानी पडी, परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी 
हार विशेष-रूप से उल्लेख-योग्य है---कुछ राजनैतिक कैदियों को छोडने का प्रस्ताव; 
१४१५ के रेग्युलेशन ३ को रद करने का प्रस्ताव, दक्षिण-अफ्रीका से भारत में आनेवाले 
कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव, और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जाच 
करने के लिए एक कमिटी वैठाने का प्रस्ताव। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की 
विजय थी। जिसका वल स्वतत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दल तक का सहयोग 
प्राप्त होने के कारण भी बढ गया था। हम यह इसलिए कहते है कि स्वराज्य-पार्टी ने 
अपने कार्यक्रम मे रख छोडा था कि “हमारी माग सारे राजनैतिक कैदियो की रिहाई, 
दमनकारी-कानूनो को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेशन बुलाने की अन्तिम 
चेतावनी का रूप घारण करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करे।” 
स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी मागो' की चार मदो 
को नामजूर कर दिया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो मानो रसद वन्द करना 
हुआ पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि “मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वंस- 
कारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नही है। यह प्रस्ताव तो देशवासियो की शिकायतो 
की ओर ध्यात आकपित करने का विलकुल वैध और वाजिव उपाय है।” 
१६२४ की य्रभियो में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश , 
करने के लिए हम अब गाघीजी, दास बावू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देंते है जो 
छुरू के वार्तालाप के वाद प्रकाशित किये गये। 


गांधीजी का वक्तव्य 
“अपने स्व॒राजी मित्रो के साथ काग्रेसवादियो के द्वारा कौंसिल-प्रवेश के जटिल 
प्रश्न पर वातचीत करने के बाद मुझे दु.ख के साथ कहना पडठा है कि मे उनसे सहमत 
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न हो सका। %८ ८ »८ देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेतावों के 
विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। >< 2८ »< परन्तु 
चेष्टा करने और इच्छा रहने पर भी में उनके तर्क को न समझ सका। मेरी अब भी 
यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार 
कौंसिल-प्रवेश असंगत है। हमारा मतभेद 'असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा 
तक ही सीमित हो सो वात भी नही है, यह मतभेद ती चित्तवृत्ति से सबंध रखता 
है, जिसके कारण महत्त्वपूर्ण समस्याओ के सुलझाने मे मतभेद अनिवार्य हो जाता है। 
उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही बहिष्कार-त्रयी की सफछता या विफलता को जाचना 
होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नही। मै इसी दुष्टिकोण से कह रहा हूँ कि देश के 
लिए कौसिलो से वाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कही अधिक राभदायक 
होगा। परल्तु में अपने स्वराजी मित्रो को अपने दृष्टिकोण पर न छा सका। तथापि 
में यह समझता हूँ कि जवतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्सदेह 
कौसिल मे है। हम सवके लिए यही अच्छा भी है।" "* *** “**** 

“दिल्ली और कोकनडा-काग्रेस ने उन कामग्रेसवादियों को इच्छा होने पर 
कौसिलो और असेम्वली में जानें की इजाजत दे दी है जिनकी भात्मा उन्हें न रोकती 
हो। इसलिए मेरी राय में स्वराजी कौंसिलों में जाने का और अपरिवत्तेंन-वादियो 
से तटस्थ रहने की आशा रखने का अधिकार रखते है। उनको वहा जाकर अडंगा- 
नीति घारण करने का भी हक है, क्योकि उनकी नीति ही यह थी और कांग्रेस ने 
उनके कौसिल-अवेश के सम्वन्ध में किसी प्रकार की छार्तें नहीं लगाई थी। यदि 
स्व॒राजियो को सफलता हुई और देश को छाम पहुँचा, तो मेरें जैसे सशयश्षील 
व्यक्तियों को अपनी भूछ अवश्य माछूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा 
स्वराजियो का मोह दुर हो गया, तो मे जानता हूँ कि वे देशभवत है और अवश्य 
अपना कदम पीछे हटा छेंगे। इसलिए मेँ उनके मार्ग में वाघा डालमें के काम में 
शरीक न होऊेंगा और न स्व॒राजियो के कौंसिल-अरवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही 
भाग छूगा। हा, मे ऐसे कायें में स्वयं कोई ऐसी सहायता नही दे सकता जिसमें मेरा 
विश्वास नहीं है" । 

“कौंसिलो में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही 
है कि में कौसिलो मे तभी घुसूगा जब मुझे माछूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से छाम 
उठा सकगा। अतएव यदि मे कौंसिलो में जाऊँगा तो में सोलह आने जडंगा-नीति का 
अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल वनाने की चेंप्डा करूँगा । 
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भें उस हालत मे प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहूँगा कि :-- 
(१) वे सारे कपडे हाथ के कते और हाथ के वुने खहर के ख़रीदे। 
(२) विदेशी कपडो पर बहुत भारी चुंगी छंगा दें। 
(३) शराव आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग के व्यय 
में, अपेक्षाइंत ही सही, कमी कर दे। 

” “श्दि सरकार कौसिलो में पास होने के वाद भी इन प्रस्तावों पर अमल 
करने से इन्कार कर दे, तो मे सरकार से कौंसिलो को भग करने के लिए कहूँगा कौर 
उन्ही खास-खास वातो पर फिर निर्वाचकों के चोट हासिल करूंगा। यदि सरकार 
कौसिल भग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी जगह से इस्तीफा दे दूगा और देज को 
सत्याग्रह के लिए तैयार करूँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्वराजी मुझे फिर 
अपने साथ और अपने नेतृत्व मे पायेंगे। सत्याग्रह-सम्वन्धी योग्यता के सम्बन्ध मे 
मेरी कसौटी वही पुरानी है ।” 


स्व॒राजी वक्तव्य 


देशबन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाछ नेहरू ने अपने वक्तव्य में 
कहा +-- 

“हमें अफसोस है कि हम गाघीजी को कौसिल-अवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों 
की स्थिति के औचित्य का कायछ न कर सके। हमारी समझ में यह नही जाता कि 
कौंसिल-प्रवेश नायपुर के काग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यो नही 
है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जबकि हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा बदरूते रहनेवाले रंग-ढंग पर 
निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का वलिदान 
करना अपना कत्तेंव्य समझते है। हमारी राय मे इस सिद्धान्त में उन सभी कामो में, 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय-जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में बाधा 
डालनेवाली नौकरशाही का सामना किया: जा, सके, आत्मनिर्भर्तां की 
आवश्यकता हैँ] * ****०*- 

“हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अडंगा' 
शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लेमेण्ट के इतिहास के वैधानिक अर्थ 
में नही। मातहत और सीमित अधिकारोवाछी कौसिलो मे उस अर्थ मे गड़गा डालना 
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असम्भव है, क्योकि सुधार-कानून के अतर्गत असेम्बी और कौसिछ के अधिकार 
गिने-चुने है । पर हम यह कह सकते है कि हमारा विचार अड्गा डाल़ने की अपेक्षा 
स्व॒राज्य के मार्ग मे नौकरशाही-द्वारा डाली गईं रुकावटों का मुकाबला करने का 
अधिक है। अडंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतरूब इसी मुकावले 
से है। हमने स्वराज्य-पार्टी-के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा 
करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। 

“अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना भावी कार्य- 
क्रम, जिसे हम कौसिलो मे और कौसिलो से वाहर पूरा करेगे, बयान करते है। 

“कौसिलो के भीतर हमे निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए *-- 

१---बजट रद करना--जबतक हमारे अधिकारों की मान्यता के रूप में 
वर्तमान सरकार के विघान मे परिवत्तंन न कर दिया जाय, या जबतक पालंमरेण्ट 
और इस देश की जनता के बीच में समझौता न हो जाय, तबतक बजट रब करते 
रहना। 

२--कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद करना--कानून बनाने के सम्बन्ध 
में सारे प्रस्तावों को, जिनके हारा नौकरशाही अपनी जड मजबूत करता चाहती 
है, रद करना। 

३--रचनात्मक कार्यक्रा--जो प्रस्ताव, योजनाये और विल हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फछत नौकरशाही की जड उखाडने के 
लिए आवद्यक हो उन सबको पेश करना। 

४---आथिक नौति--एक ऐसी निश्चित आधिक नीति का अवलम्बन 
करना जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई हो और जिसका उद्देश भारत से 
बाहर जाते हुए घन-अवाह को रोकता हो। इसके लिए धन-झोपण करनेवाले सारे 
कामों में रुकावट करना आवश्यक है। 

“इस नीति को फलदामिनी बनाने के लिए हमे प्रान्तीय और केन्द्रीय कॉंसिलो 
पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हो। हमे ऐसी सारी भ्राप्य 
जगहो पर तो कब्जा करना ही चाहिए, साथ ही हमे हरेक कमिटी में भी जहातक 
सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के .सदस्यो का ध्यान इस ओर 
आकर्षित करते है और उन्हे निमंत्रण देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय शीघ्र-से-शी क्र 
कर डाले। 

“कौंसिलो के बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए--महली वात 
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तो यह है कि हमें महात्मा गाधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और 
काग्रेस की सस्थाओ के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है 
कि कौंसिलो के बाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के बिना कौसिलो के भीतर हमारे 
काम का बलू बहुत कम हो जायगा। क्योकि हमे जिस बल की जरूरत हैं वह कोंसिलो | 
के भीतर नही, वाहर तलाश करना होगा, और उस बल के बिना हमारी कौसिल- 
नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले मे कौसिलो के भीतर और 
बाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल को, 
जिसपर हम निर्मर करते है, मजबूती आये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गाघी 
की सत्याग्रह-सम्बन्धी सछाह को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते है। 
हम उन्हें आश्वासन देते है कि ज्यो ही हमे माछूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना 
नौकरगाही की स्वार्थ-पूर्ण हठघर्मी का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल 
कौसिलो को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने मे, यदि वह स्वय ही 
उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तब हम 
विना किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो छेगे और काग्रेस की सस्थाओ के द्वारा 
उनके झण्डे के नीचे काम करेगे जिससे सव मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा 
कर सके। *** ” - 


अहमदाबाद में सहासमिति 

अहमदाबाद मे २७, २८ और २६ जून को जो निएचय किया गया, जुह के 
वार्ताछाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित काग्रेस- 
सस्थाओ के सारे सदस्यो के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐठा और कता 
हुआ सूत भेजना लाजिमी कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली 
समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस 
जु्मनिवाली वात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बैठक से उठकर चले गये। 
यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ अतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि 
जो छोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर 
जाता, गाघीजी ने जुमनिवाली वात हटा छी और महासमिति ने नागा फरनेवालो 
के खिलाफ जाब्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की। 

विदेशी कपडे, अदालतो, स्कूल-कालेजो, उपाधियो और कौसिलो के पांचो 
प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) बहिष्कार पर जोर दिया 
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गया गौर कांग्रेस के मत-दाताओ को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगो 
को काग्रेस की मातहत-सस्थाओ में न चुना जाय जो पाचों प्रकार के बहिष्कार के 
सिद्धान्त मे विश्वास न रखते हो और स्वयं भी उसपर अमल न करते हो। सरकार 
की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्‍दा की गई और एण्डरूज सा० से अनुदोध किया 
गया कि वह आसामवालछो के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करे। सिकखों ने जैतो 
के अनावश्यक और निर्दयता-यूर्ण ग्रोली-काण्ड के अवसर पर जो शान्तिपुर्ण साहस 
दिखाया था उसके लिए उन्हे बधाई दी गई। 

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा- 
द्वारा आरनेस्ट डे की हत्या के धिदकार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना- 
प्रकाशन के सम्बन्ध मे था। प्रस्ताव मे' गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की बात को, 
जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ 
ही उसे पथ-अ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी 
राजनैतिक हत्याओ को जोरदार शब्दों मे धिककारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की 
कि इस प्रकार के कृत्य काग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध है, स्वराज्य के मार्ग, मे 
रुकावट डालते हे और सत्याग्रह की तैयारी में बाघक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर खूब 
वाग्युद्ध हुआ। यह बात छिपी नही थी कि यह भ्रस्ताव देशबन्धु को पसन्द न आया। 
इसलिए नही कि वह अहिंसा के कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न- 
भिन्न अज्ो के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गाधीजी को यह देखकर बडा ही 
सन्ताप हुआ कि उनके कुछ निकठस्थ और अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने इस प्रस्ताव 
के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसग को छेकर उनकी आखो मे आसू आ गये। ऐसे अवसर 
उनके जीवन मे अधिक नही आये हे। वाताकाश में तीन्रता इसलिए और भी उत्पन्न 
हो गईं थी कि दीनाजपुर (बगाल) की प्रान्तीय-परिषद्‌ मे एक और भी अधिक 
जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और 
बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देश-भक्ति के प्रति सम्मान प्रकट किया 
गया था। 

स्वराजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और 
उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए तवम्बर 
तक रुकना पडा। जहातक अपरिवरत्तेनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली बर्ते को 
उन्होने आदचर्यजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य के, सितम्बर मे 
६३०१ हुए, अक्तूबर मे ७७४९१ और नवम्बर मे ७६०४ हो गये। 
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साम्प्रदायिक दंगे और गांधीजी का उपवास 

परन्तु उस वर्ष की सबसे बुरी वात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक दगो का होना, 
खासकर दिल्‍ली, गुलवर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहापुर, इलाहाबाद और जबलपुर 
में। सवसे अधिक भयकर दगा कोहाट में हुआ। कोहाट के दगे ने तो भारतवर्ष 
की कमर ही तोड दी। दगो के कारणो और परिस्थितियो के सम्बन्ध में गाधीजी 
और मौ० शौकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गई। दोनो ने रिपोर्ट पेश की, पर 
दुर्भाग्य से दोनो का इस विषय में मत-मेद था कि दगो की जिम्मेदारी किसपर है। 
१६९२४ की ६ और १० सितम्बर की घटनाओ को बीते आज दस वर्ष से भी अधिक 
हुए, पर दगे के फौरन वाद ही कोहाट के भातृस्कूल के हेंडमास्टर लालछा नन्दलाल ने 
जो रिपोर्ट छिखी और जिसे कोहाद-दगा-पीडित-सहायक-समिति ने प्रकाशित किया, 
उसे पढने पर तो अब भी दारीर में रोमाच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ 
नही कह सकते कि & और १० सितम्वर के गोलीकाण्ड और कत्ले-आम के वाद एक 
स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। इनमे से २६०० दो महीने 
बाद तक रावरूपिण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान- 
जणीलता पर जीते रहे। 

ऐसी दशा में यह कोई आइचये की बात नही जो गाघीजी ने २१ दिन के 
उपवास का जब्त लिया | इस क्रोधोन्माद और हत्या-अवृत्ति का जिम्मेदार उन्होने 
अपने-आपकी ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायरिचत्त करने का निदरचय किया। 
अभी अपेण्डिसाइटिस के भयकर और छरूगभग साधातिक प्रकोप से उठे उन्हें 
अधिक दिन नही हुए थे। अत- यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गाधीजी ने व्रत 
मौलाना मृहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर 
एक मकान में छे जाया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियो के नेताओो 
को एकत्र किया गया । कलकत्ते के वडे पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-परिषद्‌ 
२६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन्‌ १६२४ तक होती रही। परिषद्‌ के सदस्यो ने प्रतिज्ञा 
की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक-से- 
अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण 
की निनन्‍्दा करने में कोई कसर न रक्खेंगे । एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनाई गई, 
जिसके सयोजक और अध्यक्ष गाधीजी हुए और हकीम अजमलखा, छाला छाजपतराय, 
के० एफ० नरीमान, डॉ० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्दरसिह सदस्य 
हुए। परिषद्‌ ने घामिक सिद्धान्तों को मानने, धार्मिक विचारो को प्रकट करने और 
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धामिक रीति-रिवाजो का पाकन करने, धर्मेस्थानो की पवित्रता का ध्याव रखने और 
गीवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध मे सबका एक-समान अधिकार 
माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखबारों को 
चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझवूक्ष कर लिखा करे और जनता से 
अनुरोध किया गया कि गाधीजी के उपवास के अन्तिम सप्ताह में देशभर मे प्रार्थना 
की जाय। ८ अक्तूबर जन-सभाओ छारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत 
किया गया। 

अभी ग्राधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हे बम्बई में २१ 
और २२ नवम्बर को सर्वेदल-सम्मेलन मे और उसके बाद ही और उसीके सिलसिले 
मे २३, २४ को महासमिति की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वेदल-सम्मेलन करने 
का उद्देश यह था कि बगाल मे सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन- 
नीति स्व॒राज्य-पार्टी और तारकेश्वर मे सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 
आरम्भ की गई थी। छोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिषद्‌ ने वगालरू- 
सरकार-्वारा जारी किये गये क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-आड्डिनेन्स के विरुद्ध निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेग्युलेशन ३ को रद करने पर 
जोर दिया। सर्वे-दल-सम्मेलन ने बगाल की अशान्ति का कारण स्व॒राज्य न मिलना 
ठहराया और एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्व॒राज्य की योजना और 
साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस कमिटी में देश के 
सारे राजनैतिक दलो के प्रमुख व्यक्तियों को रकखा गया। ३१ मार्च १६२५ तक 
रिपोर्ट मागी गईं। परिषद्‌ के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे 
सम्मवत. देशबन्धु चित्तरंजन दास की ग्रिफ्तारी टक गईं। उस वर्ष की मुख्य घटना 
थी गाधीजी का देशबन्घु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना। 
इन तीनो भ्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे 
महासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित किया 
जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेगी। यह 
भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न विश्ञाओं में रचनात्मक कार्य करे, और स्वराज्य- 
पार्टी कौसिलो मे काम करे। इसके एवज में गाघीजी ने यह तय कराया कि कार्येस- 
संदस्यो के द्वारा] साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति माल 
दिया जाय। 


अध्याय ५९: कांग्रेस चौराहे पर-१६२४ श्दड 
बेलगांव-कांग्रेस 

असहयोग के इतिहास मे बेलगाव-काग्रेस खास महत्त्व रखती है। गाधीवाद 

के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीव-करीब अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका था। 
काग्रेस अब ऐसे स्थान पर खडी थी जहा से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस- 
वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलो में बट जाना चाहिए या समझौता करके 
अपने भेद-भाव को मिंठा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो 
तो इस जटिल काम को गाधीजी के सिवा और कौन हाथ में छे ? केवल गाघीजी ही 
ऐसे थे जो सत्याग्रह का कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवत्तंन-वादियों को शान्त 
कर सकते थे और कौसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियो को सन्तुष्ट रख 
सकते थे। १९२४ की काग्रेस के सभापति गाधीजी हुए। उन्होने अपना अद्भुत भाषण 
पेश किया। पर काग्रेस मे उसका सक्षेप ही सुनाया गया। इस भाषण मे उन्होने 
१६२० से उस समय तक की घटनाओ पर प्रकाश डाछा और बताया कि किस 
प्रकार कांग्रेस मुख्यत. एक ऐसी सस्था रही है जिसके हारा भीतर से शक्ति का 
विकास होता रहा है। सव तरह के वहिष्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया। 
वैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन सस्थाओं का वहिष्कार 
किया गया उनका रोब बहुत-कुछ कम हो गया। सबसे वडा बहिष्कार हिंसा का 
बहिष्कार था। पर अहिंसा ने गसहायावस्था की निष्करियता को छोडकर अभी साधन- 
सम्पन्न और परिष्कृत-रूप धारण नही किया था। जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं 
दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर अहिंसा 
जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दबाये रक्ला। .. पर 5ठहरो' कहने का भी समय 
आया और जिन्होने असहयोंग किया था उनमें से बहुत से छोग पर्चात्ताप भी करने 
छूगे। फलत' सव प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार--विदेशी 
कपडो का--रह गया। इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवछक अधिकार 
ही था, वल्कि कत्तेव्य भी था। उनके और स्वराजियो के मत-मेदो में समझौता हो गया 
था। स्वराजी सूत कात कर देने को राजी हो गये और गाघीजी ने उनके कौसिलो 
मे काम करने पर आपत्ति नही की। उन्होने कोहाट के दगे पर संताप प्रकट किया, 
अकालियो के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृष्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नही जानते । 
चरजखा, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अस्पृरयता-निवारण ये साधन है। “मेरे लिए तो 
साधनो का जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्य्यायवाची 

श्ह 
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शब्द हे।” इस प्रकार भूमिका बाघने के बाद गाघीजी ने स्वराज्य की योजना के 
सम्बन्ध में कूछ बातें बताईं। 

मताधिकार के लिए द्यारीरिक परिश्रम की छत, सैनिक व्यय मे कमी, सस्ता 
न्याय, मादक द्रव्य और उससे आनेवाली चुगी का अन्त, सिविछ और सैनिक नौकरियों 
के बेतनो मे कमी, प्रान्तो का भाषा की दृष्टि से पुननिर्माण, इस देश में विदेशियों के 
इजारो (मोनोपली) की नये सिरे से जाच-पडताल, भारतीय नरेशों को उनकी 
पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खछल न पहुँचने का आश्वासन, 
तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न सस्थाओं को 
घाभिक स्वतत्रता, देशी-भाषाओ-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय- 
भाषा मानना। 

पूर्ण स्व॒राज्य के प्रइन की ओर भी गाधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ। 
अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे, क्योकि उस समय वह आशा 
से भरे हुए थे, किन्तु अब जहातक सरकार के रग-ढग और स्थिति का सम्बन्ध था, 
गाघीजी की आश्याओ पर पानी पड गया था। उन्होने कहा , “में साम्राज्य के भीतर 
ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूंगा, पर यदि स्वय ब्रिटेन के दोप से ही उससे सारे 
नाते तोडना आवद्यक हुआ तो मे ऐसा करने में सकोच नही करूँगा। इसके वाद 
उन्होने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र किया और वगाल की 
अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के वाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट 
करके भाषण समाप्त किया। बगाल मे छॉड रीडिंग ने-१६२४ का आईिनेन्स न० १ 
जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन छोगो को जिनपर स्थानिक सरकार-«द्वारा 
क्रातिकारी-दल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा 
सकता था और स्पेशर कमिइनरों की अदालतों में उनके मामले का सरसरी में 
फैसला किया जा सकता था। गाघीजी नें इस वात को माना कि यह सव कुछ स्वराजियो 
के विरुद्ध किया जा रहा है । 

काग्रेस ने वी अम्मा, सर ए० चौधरी, सर आशुतोप मुकर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, 

डॉ० सुन्नह्मण्य ऐयर, ए० जी० एम० भुरप्री और अन्य कई काग्रेसी कार्यकर्त्ताओं और 
नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश् किया। नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, 
दास वाव्‌ और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही किया गया। 
काग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया। हिन्दुओ के कोहाट-त्याग पर 
खेद प्रकट किया गया | कोहाट के मुसलूमानो को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओ को उनके 
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जान-माल के सम्बन्ध में आइवासन दें, साथ ही हिन्दू मुहाजरीन को सलाह दी गई 
कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हे सम्मानपूर्वक न बुलावे तवतक वें वापस न 
जायें । इसी तरह गुलबर्गा के पीडितो के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। अस्पृदयता 
और वायकोम-सत्याग्रह के सम्बन्ध में उचित कारेवाई की गईं। वैतनिक राष्ट्र-सेवा 
को पूर्ण सम्मानप्रद वताया गया। अकालीदल मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी 
विचार हुआ और काग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियां की गईं। 

प्रवासी-भारतवासियों के लिए श्री वक्षे, प० वनारसीदास चतुर्वेदी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओ की सराहना की गईं। सरकार भी चुपचाप नही 
बैठी थी। वह भी केनिया के मामले मे काफी जोर की लडाई लड रही थी। भारत- 
सरकार ने “भारत-मत्री को चेतावनी दी कि यदि निडचय केनिया-अ्वासियों के 
विरुद्ध गया तो भारत मे ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक्‌ होने और उपनिवेशो के विरुद्ध 
बदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध मे जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा।” 
अगस्त १६२४ में उपनिवेद-मत्री मि० थामस ने निवचय किया कि दूसरे देझो से 
आकर बसने पर प्रतिवन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आडिनेन्स बनाया गया था वह 
अमल मे न छाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलैण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध 
में जो निरचय है वही कायम रहेया। यह भी निश्चय किया कि जो भारतवासी 
दक्षिण-अफ्रीका मे जाकर बसना चाहे वे निचली भूमि पर जाकर वस सकते है और 
उसपर खेती कर सकते है। १६२४ के जून में सम्राट की सरकार नें एक ईस्ट 
अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन लॉर्ड साउथवरो थे। इसके सामने 
भारतीय दृष्टिकोण रक्‍्खा जा सकता था। इसी बीच दक्षिण-अफ्रीका की सरकार 
में परिवत्तंन हो गया, इसलिए क्लास-एरिया-विल' अपने-आप ही रद हो गया। 
साथ ही नेंटाल बरोज आइडिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक 
भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे। 
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खराजियों को सफलता 

१६२४ की राजनीति मुख्यत कौंसिलो में किये गये काम तक सीमित रही। 
अब स्वराजियो को अपरिवत्तंन-वादियो की तरफ से परेशानी न रही। 
क्योकि गाधीजी दोनो दछो को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे ही। मध्यप्रदेदा 
और वाल में द्वेघशासन का अन्त हो गया था। डॉर्ड छिटन के निमत्रण पर देशवन्धु 
दास ने वगाल में मत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और न दूसरी को ही बनाने 
दिया। वह इसी प्रकार के विध्वस की वात सोचते आ रहे थे। जब छॉड्ड रीडिंग का 
१९२४ का न० १ आइडनेन्स समाप्त हुआ तो बगाल-कौसिरछ में एक विछ पेश किया 
गया जिसे स्वराजियो ने और स्वराजियो के प्रभाव नें १९२५ की जनवरी में रद 
कर दिया। छॉड् लिठन ने उसे सही कर दिया और छन्दन सम्राटू-सरकार की मंजूरी 
के लिए भेजा। १७ फरवरी को वंगाऊ-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके वजट में मंत्रियों 
के वेतन की गुजाइश रखने की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पडा। पर 
उन्होने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया। २३ मार्च को वजट पर वहस के 
दौरान में मत्रियो के वेतन ६९ रायो से रद कर दिये गये । पक्ष में ६३ रायें थी। इधर 
बंगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस वात 
की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मत्रित्व ग्रहण क्यो नही करना चाहिए, 
जिससे वह भीतर से विध्वस कर सके? बडी कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी १६२४ 
और १६२४ में विरोधी दक का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों 
में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी 

पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का, और यदा-कदा सरकार का भी । 
जव श्री सी० दौरास्वामी आयगर ने वगार-आडिनेन्स को एक कानून के 
द्वारा रद करने का प्रस्ताव पेण किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रायें 
आईं। १६२५ की ३ फरवरी को श्री विट्वलभाई पटेल में १८४० का थाही कैदियों 
का कानूत, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १६२१ का राजद्रोही 
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सभावन्दी कानून रद करने के लिए बिल पेश किया तो सीमान्तवाले कानून के सिवा 
बाकी हिस्सा पास हो गया। 

श्रीयुत नियोगी ने अपना-बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का 
संशोघन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना 
चाहते थे। यह वि नामजूर हुआ। डॉ० गौड़ ने बिल पेश किया कि लन्दन की प्रिवी 
कौसिल में अपीले न भेजी जाया करें, पर वह रद हो गया और स्वराजियो ने उसमें 
सरकार का साथ दिया। वेकटपति राजू का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक- 
विद्यालय कायम किया जाय, पास हो गया और सरकार को हार खानी पडी। २४५ 
फरवरी १९२५ को रेलवे-वजट की बहस में स्वराजियो और स्वतत्र-दलवालो ने सर- 
कारी सदस्यो का मुकाबछा करने के वजाय एक-दूसरे पर प्रह्मर किया और फलूत. 
पण्डित मोतीलाल का बजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायो से रद हो गया। पक्ष 
में केवक ४१ राये आईं। इस प्रकार बजट और उसकी मदो पर उनके गुण-दोषो के 
अनुसार ही विचार किया गया। आरम्भ में छगातार और एकसा अडगा डालने का 
जो सकलल्‍प किया गया था, उससे कही काम न लिया गया। पण्डित मोतीलाल का 
कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-खर्च घटाने का प्रस्ताव ६५ ४८ से पास हो गया। 
कोहाट का दंगा, सेना में भारतीयों का अभाव, मुडीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, योलमेज- 
परिषद्‌, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली मे ऐसा बिल पेश किया गया 
जिसके अनुसार बगालर-क्रिमिनक-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामछो की अपीकत 
हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बडी विचित्र अवस्था हुई। बिल में तीन अन्य घारायें 
ऐसी थी जिनके हारा अदालत में हाजिर होने के हुक्‍मनामे को रद किया और अभि- 
थुक्‍्तों को वगाल से बाहर नजरबन्द रक्खा जा सकता था। स्वतन्त्र-दलवाले और स्व- 
राजी बिल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और वाकी तीन विभागो 
को रद करना। सरकार की दृष्टि से बिछ इस प्रकार बिलकुल अघूरा रह जाता। 
फलत जब उसे राज्य-परिषद्‌ ने पास कर दिया तो छॉड् रीडिंग ने उसपर सही 
कर दी। 

इस समय तक देशवन्धु दास ने काग्रेस मे अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान 
तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त बेलगाव-कागग्रेस के अवसर पर एक समाचार 
प्रकाशित हुआ कि देशवन्धु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अपंण कर दी है, जिसका 
उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस बात से देशवन्धु दास जनता की निगाह में 
बहुत -ऊँचे उठ गये। इधर डॉ० बेसेण्ट के नेशनल कन्वेन्दन ने कामनवेल्थ आफ 
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इण्डिया बिल' का मसविदा भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिषद्‌ ने साम्प्र- 
दायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह अलग माया-पच्ची 
कर रही थी। छाछा छाजपतराय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २५ फरवरी को एक 
प्रदनावछी प्रकाशित की। गत नवम्बर में बम्बई में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था 
उसके द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति कोई अच्छी स्वराज्य-योजना तैयार न कर 
सकी और अन्त को माचे में अनिश्चित समय के लिए स्थग्रित हो गई। १९२१ के मार्च 
और अप्रैल मे गराधीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया। वायकोम- 
सत्याग्रह जोरो पर था। गराघीजी की उपस्थिति ने समझौता होने मे मदद दी । कुछ खास 
सडको पर से होकर अस्पृष्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कडाई को दूर करने 
के लिए आरम्भ किया गया था। त्रावणकोर-सरकार ने सत्याभ्रहियो का प्रवेश रोकने 
के लिए कुछ बाड़े बना दिये थे और सिपाही तैनात कर दिये थे। च्रावणकोर-सरकार 
को यह बात सुझाई गई कि उसके इस रवैये से वह जनता मे यह घारणा उत्पन्न कर 
देगी कि वह त्रावणको र के हिन्दुओ की सकी्णंता का अपने शारीरिक-बल-द्वारा समर्थन 
कर रही है । जब सरकार ने बाडे और सिपाही हटा लिये तो सत्या्रहियों का शत्रु 
केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया। 

दक्षिण से गाधीजी बगाल जानेवाले थे। दास बाबू अस्वस्थ होने छगे थे। 
उन्हे शाम को ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए 
उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया गया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश- 
सरकार के साथ समझौता करा सकेगे। यह सफछूता' की मनोवृत्ति उन सारे कार्य 
कर्ताओ भे मिलती है जिन्होने बड़े-बडे आन्दोलनों का सगठन किया है। 


देशबन्धु की स्त्यु ओर उसके बाद 

फरीदपुर की बगाल-प्रान्तीय परिषद्‌ के अवसर पर यही स्थिति थी। देश- 
बन्धु ने फरीदपुर में कूछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो वात कही सो इसी मतो- 
वृत्ति से प्रेरित होकर। गाधीजी का विदवास था कि वर्तमान अश्ञान्ति हर करने 
के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्त्तन की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं पडता। 
पर दास बावू का विश्वास था कि हृदय में परिवत्तेन हो गया है। उन्होने स्टेट्समैन' 
के प्रतिनिधि से कहा---में हृदय-परिवत्तेन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल- 
जोल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड रहे है। ससार संघर्ष से थक गया है और 
उसमें मुझे सजेन और सगठन की इच्छा दिखाई पड रही है।” दास वाब ने ब्रिटिग- 
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राजनीतिज्ञो को संबोधन करते हुए कहा---आज आप ऐसी श्ञान्ति प्राप्त कर सकते 
है जो हम दोनो के लिए सम्मान-प्रद हो ।” इन दिनों गाधीजी ने दास वावू को अपना 
'एटर्नी” कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौसिलो में काग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते 
थे। उनकी अपने-आपको भुला देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके 
पुराने अनुयायियो की भक्ति तो नही, पर घैयें भंग करनेवाली अवश्य सिद्ध होती थी। 

इस अवसर पर छॉड् रीडिग कुछ महीनो की छुट्टी पर इस्लैण्ड मे थे। लॉर्ड 
चर्कनहेड ने स्व॒राजियो को सलाह दी थी कि वे विघ्वस के वजाय सहयोग करे। इन 
दोनो बातो ने मिलकर दास बाबू के हृदय मे आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा 
कर्नल वेजबुड और मि० रेमजे मैकडानल्ड भारत में समझौता कराने की चेष्टा कर रहे 
थे। गांघीजी ने दास बावू की मृत्यु के वाद एक मर्मपूर्ण वात कही थी। उन्होने कहा 
था कि दास बाबू को छॉर्ड वर्कनहेंड में बडी आस्था थी और उन्हे विश्वास था कि 
वर्कनहेड भारत के लिए वहुत-कुछ करेगे। 

देशवन्धु दास ने पडित सोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे 
पण्डितजी देशवन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमे उन्होने 
कहा-- हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घडी आा रही हैं। इस वर्ष के जन्त 
में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तिया काम 
में रूम जायेंगी। इधर हम दोनो बीमार पडे है। ईदवर ही जाने, क्या होनेवाला है।” 
इसके कुछ ही दिनो बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशवन्धु को स्वर्ग में बुला 
लिया। १६ जून १६२५ को दाजिलिंग में उतका परछोकवास हुआ। दास वाबू का 
जीवन स्वय ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बावू के देहान्त के सम्बन्ध 
में खुलना में गाधीजी ने गदुगदू होकर कहा था--“उन्की स्मृति को अमर वनाने के 
लिए हमें व्या करना चाहिए ? जासू वहाना बडा आसान है। परन्तु जांसुओं से हमें 
था उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई छाम न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सव जो अपने-आपको भारतीय कहते है, संकल्प कर हें 
कि जिस काम के लिए देशवन्धु जिये और जिस काम में वह निम्न रहे, उसे पूरा करेंगे, 
तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सव परमात्मा में विश्वास 
रखते है। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशमान्‌ है। आत्मा का नाश कमी नही 
होता। जिस शरीर में देशवन्घु दास की आत्मा का निवास था वह नष्ट हो गया। पर 
उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यो, उनका नाम भी, 
जिन्होंने इतनी सेवा की है और इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा 
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या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेंगा वह उनकी स्मृति को अमर बनाने में 
सहायक होगा। हम सबमें उनके-जैसी बुद्धि नही है, पर वह जिस उत्साह के साथ 
अपनी भातृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते है।” यहा 
जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए----“श्री दास में अपने प्रतिहवन्द्दी की 
दुर्बलताओो को अचूक खोज निकालने की जन्म-जात शक्ति थी। वह अपनी योजनागो 
को पूरा करने मे छौह-सकल्प से काम छेते थे, जिसके कारण उन्तका स्थान अपने 
योग्य-से-योग्य साथियो से कही ऊँचा रहता था।” महात्मा गाधी की तरह उनकी भी 
प्रशंसा शत्र्‌ तक करते थे। उनके प्रति जिन असख्य लोगो ने सम्मान प्रकट किया था 
उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिनने 
सन्देशे भेजे उनमें भारत-मंत्री और वाइसराय भी थे। जब कौसिल की बैठक अगस्त 
में हुई तो सबसे पहले देशवन्धु दास की और फिर वयोवृद्ध देश-मक्त सर सुरेच्रनाथ 
बनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की क्षति का 
उल्लेख उपयुवत झान्दो में किया गया। 

भांधीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह वगालू ही में रुक 
गये और उनकी स्मृति में एक महान्‌ स्मारक वनाया। उन्होने दस छाख रुपया एकत्र 
किया। देशवन्धु दास का भवन १४८ रसा-रोड देश के अर्पण हुआ। इस भवन को 
दास वाबू की उस ट्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होने वेलगाव-काग्रेस से पहले प्रकट 
की थी, स्त्रियों और बच्चो का अस्पताछ बना दिया गया। ग्राघीजी ने स्वराजियों के 
हाथ में सारी शक्ति देने और वंगाल मे स्वराज्यपार्टी की जड मजबूत जमाने में कोई 
कसर न उठा खखी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कौसिल में स्वराज्य 
पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और वगार भ्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी 
का ससापति बनाने का काम उन्हीका था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास वाबू धारण 
किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया । 


गांधीजी इस्तीफे के लिए तैयार 
इधर गाधीजी स्वराजियो को निद्चिन्त करने की भरसक चेप्टा कर रहे थे, 
उघर गाधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। 
स्व॒राज्य-पार्टी की जनरछ कौसिकछ का विरोध सूत देने की उस शर्ते के खिलाफ हुआ 
था, जो वेलयाव में तय हो चुकी थी। वह विरोध बढता ही गया, और अन्त में इस झर्ते 
को उड़ा देने का फैसचछा महासमित्ति के हाथ में सौप दिया गया। महासमित्ति में 
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स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ जुलाई को महासमिति की कछकतते की बैठक 
के वाद सम्भवत. गाघीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी 
कि चूकि कांग्रेस मे स्व॒राजियो की बहुलता है, और चूकि आप स्वराज्य-पार्टी के 
सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य-समिति के समापतित्व का भार भी अपने ऊपर 
लेता चाहिए। गाधीजी ने यह भी सपष्ट कर दिया कि में इसका सभापति और अधिक ' 
रहना नही चाहता। इस पर्ची से स्वराजियों मे हलचल मच गईं। पर अन्त में यह 
तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गाधीजी ही भमहासमिति के सभापत्ति 
बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्ते उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा 
दे देंगे और एक अलग चर्सा-सघ स्थापित करेंगे। कार्य-समिति ने सूत कातने की गर्ते 
में परिवर्तन करने के पभ्रदन पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त मे सारे प्ररन 
पर दुबारा विचार करने के लिए १ अक्तूबर को बैठक करने का निरचय किया। इस 
बीच में गाधीजी ने स्वराज्य-पार्टी का समर्थन करने मे कुछ उठा न रक्‍्खा। अगस्त में 
गाघीजी ने लिखा था---मुझे कांग्रेस के मार्ग में और अधिक खडा न होना चाहिए। 
कांग्रेस का पथ-अदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने-आपको अपढ जनता 
में मिला दिया है और जिसका भारत कें शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर 
हैं, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के हारा होने के मार्ग में मे वाधक बनना नहीं 
चाहता। में अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हूँ, परन्तु काग्रेस को छोडकर 
नहीं। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मे रास्ते मे से हट जाऊँ और काग्रेस 
की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में छया दू। में 
कांग्रेस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हृद तक करूँगा जिस हद तक 
शिक्षित भारतीय मुझे अनुमति देगे।” असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी 
छोग गाघीजी के सिद्धान्तो का खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते 
थे। वे उतका सहयोग अपनी दर्तो पर चाहते थे। 


स्व॒राजी प्रस्ताव 
पणष्डित मोतीछाछ नेहरू ने असेम्बली के १६२५-२६ के शिमलछा-अधि- 
वेशन से कुछ पहले ही भारतीय सैण्डहस्टं कमिटी में स्थान ग्रहण किया था। कमिटी 
का काम यह देखना था कि सम्नाट्‌ की सेना मे अफसरो के पद के लिए योग्य भारतीय 
उम्मीदवार किस प्रकार आप्त हो, और उनके मिलने पर उन्हे सबसे अच्छे ढग से किस 
प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत 
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में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नही, और यदि सम्भव 
हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इग्लैण्ड 
भेजा जाय। 

१६२४ में मुडीमैन-कमिटी की नियुक्ति यह पता छगाने के लिए हुईं कि 

'माण्टेगु-बेम्सफोर्ड-सुघार कैसे चल रहे है। इस कमिटी की दो रिपोर्ट थी--बहु- 
सख्यक और अल्प-सस्यक। बहसस्यक-रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट 
की सिफारिशों भी मानने को तैयार न थी। १६२५ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश 
किया गया कि सरकार की रिपोर्ट को सिद्धान्त-रूप में मात छेना चाहिए। और वह 
सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहा-जहा आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया 
जाय, और उसके कछ-पुर्जो में तेक लगाकर उन्हें चिकना कर विया जाय, जितसे 
मंत्रियों को नियुक्‍तत करना आसान हो, उनके वेतनो पर बजटो की बहस मे रायें न छी 
जायें और वे अड़गा डालने पर भी सरकारी काम करते रहे। मान्ट-फोर्ड सुधारों में तो 
इस प्रकार की घटनाओ को सुद्ूरवर्ती सम्भावना मात्र समझा गया था पर अब तो वे 
कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी है। स्वराज्य-पार्टी ने वडी कौंसिल में घुसने के 
कुछ ही दिनो वाद पता छगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधार-योजना में 
क्या-क्या बाते पीछे हटानेवाली है। उसने १६२४ की फरवरी में निम्नलिखित 
प्रस्ताव पेश किया था -- 

“यह बडी कौंसिल स-कौसिक गवर्नर-जनरलछ से सिफारिश करती है कि 
भारत-सरकार-विधान मे इस प्रकार सशोघन कराने के छिए आवद्यक कार्रवाई करे 
कि देक्ष में पूर्ण उत्तरादायी शासव कायम हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीघ्र 
ही एक गोलमेज-परिषद्‌ वुलाये जो महत्त्वपूर्ण अल्प-सख्यक जातियो या वर्गों के अधि- 
कारो और हितो को ध्यान में रखकर, भारत के लिए गासन-विधान की सिफारिश करे, 
और (२) बडी कौसिल को भग करके नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के लिए 
उसके आगे वह योजना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए त्रििश- 
पालमेण्ट के पास भेज दे।” 

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमैन-कमिटी नियुक्त हुई थी, जिसने 
अल्प-संख्यक और बहु-सख्यक दो रिपोर्ट पेश की थी। इन रिपोर्टो पर ७ सितम्बर 
१६२५ को सर अलेक्जेण्डर मुडीमैन के अस्ताव के रूप में विचार किया गया था। 

- इस अस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीछालछ नेहरू ने एक छम्बान्चौडा संगोघन पेश किया 
था, जिसका साराण यह था कि (१) सम्राद्‌ की सरकार को पार्लमेण्ट में तत्काल ही 
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यह घोषणा करने का प्रबन्ध करना चाहिए कि भारत की झासन-व्यवस्था और शासन- 
प्रणाली मे ऐसे परिवत्तंन किये जायेंगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो 
जायगी, (२) एक गोलमेज-परिषद्‌ या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा 
किया जाय जिसमे भारतीय, यूरोपियन और अधगोरो के हितो का पूरा प्रतिनिधित्व 
रहें। यह बैठक अल्प-सख्यक जातियो या वर्गो के हितो को ध्यान में रखकर ऊपर 
लिखे सिद्धान्तो के अनुसार एक विस्तुत योजना वडी कौसिल की स्वीकृति के लिए 
तैयार करे। स्वीकृति के वाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लेमेण्ट के 
पास भेजा जाय। यह सशोधन दो दिलतो के वाद-विवाद के बाद सरकार के खिलाफ 
४४ रायो के मुकाबले ७२ रायो से पास हो गया। 

बगाल में जहा स्व॒राजी-दल ने मंत्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव-सा कर 
दिया था वहा अब उसका प्रभाव कौसिल में कम होता जा रहा था। कौसिल के 
अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वेतन्न-दलवाले के मुकाबले पर ६ रायो से 
हार गया। अन्तिम जोर-आजमाई के जवसर पर भी, जब दास वाबू को स्ट्रेचर पर 
डाकुकर कौंसिल-भवन मे ले जाया गया था, अवस्था सदिग्ध थी। डॉ० सुहरावर्दी ने 
स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होने गवर्नर से मुलाकात की थी, जिसके 
ऊपर गाघधीजी ने उन्हें बडे आडे हाथो लिया था और कहा कि उन्होने यह वडा अनुचित 
काम किया और इस तरह “अपने देश को बेच दिया।” जब डॉ० सुहरावर्दी ने यह सुना 
तो उन्होने इस्तीफा दे दिया और कहा---“मै इस नई जो-हुक्मी के आगे सिर झुकाने के 
चजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता हूँ।” डॉ० सुहरावर्दी के 
गवर्नर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते 
के अधगोरे पत्र को अपने रुख के सम्बन्ध में पूरा वक्‍तव्य दिया और कहा... #- 

“में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यो को बिना 
पार्टी की अनुमत्ति किए सरकारी अफसरो से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो 
नियम है वह अच्छा है।” 


२२ अगस्त को श्री विद्वलभाई पटेल बडी के गै 
अध्यक्ष चुने गये। कक मुह गैर सकी 


पटना-महासमिति य 
इस समय २१ सितस्वर १६२५ को पटना में महासमिति की दे 
बैठक हुई। 
जब हम स्मरण करते है कि पटने की १९३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया 
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गया था तो हमें यह बैठक विशेष रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योकि इस बैठक 
में कांग्रेस की स्थिति मे तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। खद्दर का राजनैतिक 
महत्त्व छिन गया। हाथ-कता सूत देने की घर्त केवछ चार आना न देने की हालत 
में ही लागू रही। राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब 
स्वराज्य-पार्टी काग्रेस का एक अंग्र-मात्र---वह अल्पमत जिसे रिआयतें मिले या 
वह थोड़ा-सा वहुमत जिसे सहायता के लिए औरों का मूह ताकना पढ़े--न रही। 
वह स्वयं कांग्रेस हो गई) इसके वाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं 
कांग्रेस करेगी। कौंसिल-प्रवेश मे विव्वास रखनेवाले वडी कौंसिल के सदस्य अब 
“स्वराजिस्ट” नही कहलछायेंगे, वल्कि कौंसिलो में काग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत 
कातने की गर्तं अव एकमात्र शर्ते नही रही। श्सका कारण यह न था कि उस शर्त को 
साननेवालें कम थे ।---१०,००० सदस्य मौजूठ थे--परन्तु यह था कि स्वराजियो 
को यह शर्त पसन्द न थी। गांघीजीने लॉर्ड वर्कनहेंड औौर लॉड रीडिग को करारा उत्तर 
देने के लिए स्वराजियो को जो उन्होने भागा दे डाछा। जब ग्रोपीनाथ साहा के 
सम्बन्ध में सीराजगज के प्रस्ताव को लेकर दास वाव्‌ू की स्थिति और स्वतत्रता खतरे 
में पड़ी, और बंगाल-आई्डिनेन्स एक्ट बना, तो गाघीजी ने दास वावू का साथ देने 
का निग्चय किया। वर्ष वीत गया पर वर्केनहेड की शेखी मौजूद थी। गाधीजी ने 
वचा-खुचा असहयोग भी समेटने का नि०्चय किया, जिससे कौंसिलो के मोर्चे पर पूरी 
सहायता पहुँचाई जा सके ! उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नही थी। 
उन्होने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को काग्रेस का 
अधिकार दे दिया। 

उस समय गांधीजी की जैसी मनोदशा थी उसमे पण्डित मोतीलाल नेहरू के 
लिए कोई चीज सिर्फ मागने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिछ् जाती। ग्राधीजी 
ने महासमिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-दारा वड़ी कौंसिल में किये 
ग्रये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सौहाद़ें-पूर्ण वातावरण में 
खलल पड़ता और उदारागयता की शोभा और मूल्य बहुत-कुछ कम हो जाता। जत्र 
राजेन्द्र बाबू ने गाधीजी से पूछा कि क्या उनका दास वावू और नेहरूजी के साथ कोई 
पैक्ट हुआ है, तो उन्होने कहा कि “नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता हैं कि हृसया 
पक्ष जो कुछ मुझसे मागे, में दे दू।” 

पटना की बैठक के अवसर पर और उसके बाद प्रव्न यह था कि पटना के निवचय 
के द्वारा कांग्रेस की दोनों पाठियो में साझा तय हुआ था य्यग हिस्सा? कांग्रेस में 
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परिवत्तन बडी तेजी से एक-के-बाद-एक होते गये। हर बार कोई नया दृश्य, नया रग 
और नई बात दिखाई देती थी। जून में कोई बात निश्चित न हो सकी। जब १६२४ 
के जून में अहमदाबाद में बैठक हुई तो गाधीजी अब भी अपनी स्थिति के मर सिद्धान्तो 
पर जडे हुए थे। उन्होने खह्दर-सम्वन्धी कडाई को और भी कडा कर दिया और कारये- 
समिति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया। सीराजगज के प्रस्ताव के ऊपर 
नौकरशाही ने दास वाबू का अनुकरण करनेवालो को घमकी दी तो गाधीजी काग्रेस 
के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तुल गये। एक इच झुकने का परिणाम यह होता है 
कि सोलह आने झुकना पडता है। यहा भी यही वात हुई। बेलगाव के निर्णय को 
पटना में रद कर दिया गया। पटना में कौसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ 
में ले ली और सूत कातने की शर्ते को भी उडा दिया। इस प्रकार खहर के समर्थकों 
और कौसिल के समथंको मे कांग्रेस का बटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। 
वास्तव मे खद्दर के समर्थकों में असतोप फँछा हुआ है, यह वात छिपाई व जा सकती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज-परिषद्‌ या और किसी उपयुक्त साधन की जो मांग 
पेश की थी वह नाकाफी समझी गईं। छोगो में यह भाव उत्पन्न हुआ कि एटर्नी ने 
अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लघन किया है या उसका पूरी तौर से पालन नही किया 
है। पर गाघीजी इस प्रकार के गणित का हिसाव-किताब नही लगाते। वह जब कभी 
झूकते हे तो पूरे तौर से झुकते है, जिससे न उन्हे पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को। भीष्म 
ने भी सब प्रकार के दान मे इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फलत 
पटना में जो कूछ निद्चित हुआ कानपुर मे हमे उसपर सही करनी पडी। 


कानपुर-कांग्रेस 

१६२५ की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ छगे थे। जनता ज्यो-की-त्यो थी-- 
उसमे पहले की भांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब “शिक्षित” 
समुदाय उनके पास कोई जीता-जागता आदरों, कोई फडकता हुआ कार्यक्रम ले जायें। 
परन्तु उन्होने ऐसा नही किया। फलछत. मसाला मौजूद था, पर उसकी 'शक्ति' गायब 
हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायो से न चलने पर उसे 
पीछे से ढकलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो-चार 
कदम वाद मोटर के इंजन मे गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुबारा रोके जाने तक 
काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तिया उस समय के लिए रुकी 
हुई थी और उसमे गति उत्पन्न करने के छिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। 
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स्थानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा 
रहा था। कलकते के मेयर-पद को देश्वन्धु दास और वाद को श्री सेनगुप्त ने जिस 
सुन्दरता के साथ सुशोभित किया था, उससे आकर्षप और भी बढ गया था। देश के 
चार कारपोरेशन काग्रेसवादियो के हाथ में थे। श्री वल्लभभाई पटेल अहमदावाव- 
स्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे और १६२८ तक उसी पद पर रहे। बम्बई-कारपोरे- 
शन के मेयर का पद श्री विट्वरूमाई पटेल सुझोभित कर रहे थे। १० जहावरलाल 
इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बनाये गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर 
न लगी कि वह वहा निभ न सकेंगे और स्थानिक सस्थाये काग्रेसवादियों के मतरूव 
की चीज नही हे। बाबू राजेन्रप्रसाद पटना-म्युनिसिपैलछिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें 
जो अनुभव हुए वे आनन्द-दायक न थे, फलतः वह १५ महीने के बाद ही वहा से अलग 
हो गये। मदरास के म्युनिसिपैलिटी मे नेता श्री श्रीनिवास आयगर काग्रेस के भी नेता 
हो गये--परन्तु सरकार की चक्‍की के पहिये वैसे धीरे-धीरे पीसते है , पर पीसते अचूक 
है। इसलिए थोडे ही दिनो मे सरकार ने काग्रेसियों के लिए यह असम्भव कर दिया 
कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढा सके। वे जेल 
हो आनेवालो को नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नही खरीद सकते थे, हिन्दी 
की शिक्षा नही दे सकते थे, शालाओ में चरखा नही चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं 
को मानपत्र नही दे सकते थे और न म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों पर राष्ट्रीय क्षण्डा 
फहरा सकते थे। रु 


स्वराज्य-पार्टी में फूट 

१६२५४ का साल वडी हलचल का साल रहा है। अब इतने समय के वाद जब 
हम पूरानी घटनाओ पर निगाह दौडाते है तो उस समय काग्रेस के भीतर भिन्न-भिन्न 
दलो में, और दलो के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों जो मे, कशमकछ चल रही थी उसकी बोर 
ध्यान गये बिना नही रह सकता। जब अपरिवत्तंनवादी ही, जिनके जिम्मे सदर, 
अस्पृदयता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप में वची-खुची वसीयत आई थी, 
आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवरत्तेन-वादियो का कार्यक्रम तो नया और 
आन्दोलनकारी समझा जानेवाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मत-मेद होना कोई आहचर्य 
की वात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धान्तो के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने 
क्षण्डा खडा किया। थे प्रान्त वगाल के योग्य सहयोगी थे और जबतक देशवन्धु जीवित 
रहे, वगाल के साथ-साथ चलते रहे! पेशवन्यु का स्वभाव किसी बगावत को सहन 
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करने का न था, वह उसे कठोरता के साथ कूचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते 
ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तो मे अनहोनी वाते हो गईं। मध्यप्रातीय कौंसिल के अध्यक्ष 
श्री ताम्वे ने मध्यप्रात्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया। 
इसपर मध्यप्रान्त और बरार के नेताओ और वम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में 
खूब घमासान युद्ध हुआ। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्ते के आचरण पर 
और श्री केलकर और श्री जयकर जैसे व्यक्तियो के उनकी सफाई पेश करने पर वडी 
. आपत्ति की और इन दोनो के विरुद्ध जाव्ता कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा 
कि इन्होने “अपराघ में सहायता की है।” इधर श्री केठकर और श्री जयकर ने भी 
वम्बई प्रान्त की स्व॒राज्य-पार्टी से इन्ही विचारों को दोहराने के लिए कहा। 

१ नवम्बर को नागपुर मे अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की वैठक हुई, 
जिसमें श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्वे की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ 
विश्वास-घात समझी गई और उनकी निन्‍्दा की गईं। फिर पण्डित मोतीछाल नेहरू 
श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कूचलने के लिए नागपुर से झटपट वम्बई पहुँचे | 
इस बीच इन दोनो ने प्रतियोगी सहयोग' की आवाज पहले से ही ऊँची कर रखी थी। 
इन्होने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही नही, 
इसके बाद डॉ० मुजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने वड़ी कौसिल से भी इस्तीफा दे 
दिया, क्योकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । 

अब हम कानपुरकाग्रेस पर आते है। कानपुर को पटना के निर्णय पर 
« सही करनी थी। पटना में भी यह वात संदिग्ध समझी जा रही थी कि वेलगांव के 
भादेश के विरुद्ध सूत कातने के, मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्ये-विभाग 
करने के सम्बन्ध में जो नि३चय किया गया है वह महासमिति भी स्वीकार करेगी या 
नहीं। इसके बाद यह वात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य-पार्टी के 
मूडीमैन-कमिटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन मे की गई माग की पुष्टि 
करेगी था नही। कानपुर-काग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की 
कवयित्री सरोजिनी नायडू थी, इसी प्रकार के जटिल प्रइन मौजूद थे। इस काग्रेस की 
एक अजूवा वात थी पिछले वर्ष के समापति गाधीजी-द्वारा इस वर्षे की सभानेत्री श्रीमती 
सरोजिनी नायडू को काग्रेस का भार सौपा जाना। गांधीजी केवल ५ मिनट बोले। 
उन्हीने कहा कि “अपने ५ वर्ष के काम का पर्य्यलोचन करने के वाद में अपनी ऐसी एक 
भी बात नही पाता जिसे रद करूँ; [न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ जिसे वापस 
छू। यदि मुझे विदवास हो जाय कि लोगो मे जोश और उत्साह है तो में जज सत्याग्रह 
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आरम्भ कर दू। पर अफस्तोत! हालत ऐसी नही है।” सरोजिनीदेवी ने गिने-चुने 
शब्दों के साथ भार ग्रहण किया। उन्होने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया 
वह कांग्रेस-मंच से दिया गया शायद सवसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता 
में अपना सानी न रखता था। उन्होने राष्ट्रीय एकता पर जोर विया और उस राष्ट्रीय 
मांग की चर्चा की जो बडी कौसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने की 
सलाह दी। उन्होने कहा---“स्वतत्रता के युद्ध मे भय ही एकमात्र अक्षम्य विदवास-घात 
है, और निराशा एकमात्र अक्षम्य पाप।” फलत. उनका भाषण मानो साहस और 
आशा की प्रतिमूत्ति था। इस सुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिप्णुता के 
उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन मजदूरो के प्रवर्शन 
और कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव को छोडकर, जिन्हे काबू करने के लिए जवाहरलाल 
जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवश्यकता पडी, निविघ्न समाप्त हो गया। 
कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन स्वभावत. ही देशवन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओ की मृत्यु पर शोक- 
प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देह में दक्षिण अफ्रीका से एक शिप्ट-मण्डल 
आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि 'एरिया 
रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन विल', अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न जातियो के लिए पृथक 
. स्थान नियत करने और जाकर वसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध में पेश किया 
गया बिल, १९१४ के गाघी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि 
१६१४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पचायत बैठाकर निपटारा 
करा छिया जाय। काग्रेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक ग्रोलमेज-परिपद्‌ की 
बात की पुष्टि की और सम्नाद की सरकार से अनुरोव किया कि यदि बिल पास हो 
जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। वगाल-आइिनेन्स-एक्ट और गुरुद्रा- 
आन्दोलन के कैदियो के सम्वन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। वर्मा के गैर-वर्मन 
अपराधियो को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवाल्ो पर कर लगाने के सम्बन्ध 
में पेश किये विलो को नागरिकों की स्वतत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। 
उसके बाद काग्रेस का मताधिकार-सम्वन्बी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १६२५ 
के पटनाबाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्ठि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोप 
को छोड़कर जो अखिलभारतीय चर्खा-सघ के सुपुर्द कर दिया गया है, वाकी सारे कोष 
और मशीनरी का उपयोग देद्व-हित के छिए आवश्यक राजनैतिक कार्य में करने को 
कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ सविनय-भग में अपनी आस्था प्रकट की और 
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इस वात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामो मे आत्मनिर्भरता ही एकमात्र पथ- 
प्रदर्शक समझी जाय। इसके वाद काग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनाया -- 


कार्यक्रम 


१--देण के भीतर काग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके 
राजनैतिक अधिकारो के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार 
करने की दक्ति हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सके । 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय। इस 
रचनात्मक कार्यक्रम मे विशेषकर चर्खे और खद्दर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की वृद्धि 
करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दलित जातियो का उद्धार करने और नशे की चीजो 
का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक संस्थाओं 
पर अधिकार करना, ग्राम-सगठन करना, राष्ट्रीय ढग से शिक्षा का प्रचार करना, 
मिल-मजदूरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरो का सगठन करना, मजदूरो और 
मालिको, तथा जमीदारो और किसानो में सौहादे स्थापित करना, और देश के 
राष्ट्रीय, आथिक, उद्योग-सम्वन्धी एवं व्यापारिक हितो की वृद्धि करना शामिल 
रहेगा। 


२--देश से बाहर काग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रो मे वस्तुस्थिति का प्रसार 
करना होगा। 

३--यह काग्रेस देश की ओर से समझौते की उन शर्तों को मजूर करती है 
जो बडी कौसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पार्टियो ने अपने १८ फरवरी १६२४ 
के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रक्खी थी, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभीतक 
कोई उत्तर नही दिया है, निश्चय करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय +-- 

स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बडी कौसिल में सरकार से उन शर्तो पर 
अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ 
निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे काग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा 
नियुक्त विशेष समिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुक्त करना चाहें, 
सतोष-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-दारा वडी कौसिल मे 
सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह वत्तंमान कौसिलो मे काम 
ने करेगी। वडी कौंसिक और राज्यपरिषद्‌ के स्वराजी-सदस्य बजट की नामजूरी के 
लिए वोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोडकर चले जायंगे। जिन प्रान्तीय 

२० 
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कौसिलो की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कौसिलो मे न 
जायगे और वे भी उसी प्रकार विद्येष-समिति को इस वात से सूचित कर देगे। 

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य---चाहे वह राज्यपरिपद्‌ 
में हो, चाहे बडी कौसिल मे, चाहे छोटी कौसिलो मे--उनकी किसी बैठक में, या 
उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमिटी मे शरीक न होगा। हा, अपनी जगह को 
खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय बजटो को नामजूर करने या कोई नया 
कर लगानेवाले बिल को रद करने के लिए कौसिलो मे जाया जा सकता है। 

इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए विद्ेष समिति और महासमिति को अधि- 
कार देने की शर्तो का भी उल्लेख इस लम्बे प्रस्ताव में था। 

कानपुर-काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव बिना तू-तू मै-मे के पास न हो सका। 
पण्डित मदनमोहन मालवीय ने एक सशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री जयकर 
ने किया। उनका संशोधन इस प्रकार था -- 

“कौसिलो मे काम इस प्रकार जारी रक्खा जायगा कि उनका उपयोग शीक्र 
ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की 
बृद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो 
रुकावट डाली जायगी।” 

इस सशोघन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और श्री केलकर 
व डॉ० मुजे के बडी कौसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान में 
पण्डित मोतीलालजी पर भारतीय सैण्डहर्स्ट या स्कीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार 
करने के लिए भयंकर आक्रमण किया गया। उन्होने कहा-- बड़ी कौसिल ने भारतीय 
सैण्डहस्टें की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, अच्छा मार्ग दिखाओ।' 
हम छोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिसके द्वारा सरकार हमारी 
मागे स्वीकार कर ले, उससे बात-चीत चलाई जाय। यदि इसी प्रकार सरकार 
हमसे सुधारो का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग 
करेगे।” 

अन्त में कांग्रेस और महासमित्ति की कारंवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा 
अपनाई गईं। महासमितति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाल रखने के 
लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक-विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। अग्रा 

अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ। डॉ० मुख्तारअ॒हमद अन्सारी, श्री० ए० 
रगास्वामी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रधानमंत्री नियत हुए। कानपुरकाग्रेस 
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के कुछ ही दिनो बाद १६९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह मे मि० वी० जी० हानिमैन् 
भारत वापस लौट बाये। 

कानपुर-काग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमे अमरीका के मि० होल्मूस 
मौजूद थे। यह वैसे अमरीकत कपडे पहने थे पर सिर पर ग्राघी-टोपी दिये थे।' 
करतलध्वनि के बीच यह उठे और बोले---“कल मैने डॉ० अब्दुलरहमान को यह दावा 
करते हुए सुना कि गाघीजी तो दक्षिण अफ्रीकत हे। क्या में आज यह दावा नही कर 
सकता कि वह सारे संसार के है ? क्या मे यह नही कह सकता कि 'मित्र-मण्डल' 
(सोसाइटी आफ फ्रोन्ड्स), जिसकी ओर से में वोल रहा हूँ, उन्हे उसी आदर की 
दृष्टि से देखता है जिससे आप देखते हे और आपकी ही भाति वह भी उनके काम में 
विश्वास करता है ? मुझे कहना चाहिए कि हम छोग अपनी पादचात्य-सभ्यता की 
घुन में बहुत गलत रास्ते पर चले गये हें। हम छोग घन और जक्ति की खोज में बहुत 
आगे वढ़ गये है। हमारी सारी पाश्चात्य सभ्यता मे यह एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। हम 
पैसे से प्रेम करते रहे, फछत वह एक स्थान पर एकत्र हो गया। हम शक्ति के लिए 
लालायित रहे, फलत युद्धो पर युद्ध होते गये और सम्भवत और भी होगे और अन्त 
में हमारी सभ्यता विध्वंंस हो जायगी। इसीलिए हम आपकी ओर प्रसच्नता-पूर्वक 
मुखातिव हुए है । आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे है, और हम आजा _ 
करते है कि जहा हम प्रकृति और आविष्कारो की अच्छी-अच्छी चीजो को अपनाये 
रखेंगे, वहा हम उस भ्रातुभाव का अनुकरण करेगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य 
में इस महान्‌ पैगम्वर ने की है।” 


हिन्दू मुस्लिम दंगे 

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमे उन हिन्दू-मुस्लिस दंगो का जिक्र करना 
है जो वीच-वीच में १६२५ में और १६२६ मे भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम दगो का 
जिक्र करके हुए १६९२५ की पहली मई को गाधीजी ने कलकत्ें के मिर्जापुर-पार्क मे कहा 
था---'मैनें अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मेने स्वीकार कर लिया है कि इस 
रोग़ की औषधि वतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमे नही है। में तो नही देखता कि 
हिन्दू या मुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए 
आजकल मेने इस समस्या की यो ही उडती-सी चर्चा करके सन्‍्तोप करना आरम्भ कर 
लिया है। मे यह कहकर सन्‍्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना 
चाहते हे तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पडेगा। और 
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अदि हमारे भाग्य मे ही यह बदा है कि एक होने से पहले हमे एक-दूसरे का खून बहाना 
चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिये उतना 
ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोडने पर उतारू है तो हमे ऐसा मर्दानगी 
के साथ करना चाहिए, हमे झू5-मूठ के आसू न बहाने चाहिएँ, और यदि हम दूसरे के 
साथ दया नही करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नही करनी 
चाहिए।” 
१६२५ की जुलाई मे सारे महीते-भर दगे होते रहे । इनमे प्रमुख स्थान दिल्ली, 
' कलकत्ता और इलाहाबाद थे। बकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में 
'हुस्नावाद नामक स्थान पर भी दगा हो गया। १९२५ का साल समाप्त करने से पहले 
सिक्‍्खो की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है। १६२४ में सिकखो की समस्या 
ने शान्ति धारण कर ली थी। पजाव-कौसिल मे गुरुद्वारा-विल पेश किया गया और 
भास हो गया, साथ ही सर मारूकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्वा रा-आन्दोलन के कैदी 
शर्तनामे पर दस्तखत-करके नये कानून को भजूर कर छेंगे और पहले की भाति भान्दोलूत 
न करने का जिम्मा लेगे तो उन्हे छोड दिया जायगा। वहुतो ने इसपर क्रोध प्रकट 
किया, पर धीरे-धीरे क्रोष शान्त हो गया । वहुतसे कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा 
लिया। शिरोमणि-गुरुद्वारा-कमिटी में इस वात को लेकर फूट पड गई। अधिकांग 
कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पुरी सजा भुगतने के लिए जेलो मे ही रहे। 


४:9६. 
कौंसिल का मोर्चा----१६२६ 


सहयोग की तरफ 


१६९२६ का आरम्भ कौसिलो के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। 
१६२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड चुका था। केवल युद्ध 
की खातिर लगातार युद्ध! किये जाना कुछ थकानेवाली वात सावित हुई और 
नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने 
लगे। 

वास्तव में १९२४ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निडचयात्मक 
रूप से सुनाई देने छगी थी। वडी कौसिल २० जनवरी को खुलनेवाली थी, पर उससे 
पहले ही वम्बई-कौसिल की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसहयोगी-दछ को उसके प्रचार- 
कार्य मे सहायता देने का पूरा निदपचय कर लिया था। 

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक राय सीना (दिल्ली) में हुई, 
जिसमे कानपुर के निर्चय की पुप्टि की गई। एकबार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि 
“स्वराज्य के मार्ग मे रोडे अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या 
और किसी प्रकार का, पूरे सकल्प के साथ मुकावला किया जायगा। और विशेष रूप 
से उस समय तक कौसिलो मे गये हुए काग्रेसी सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले 
पदो को स्वीकार न करेंगे जवतक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक उत्तर न 
मिलेगा।” 

महासमिति की चर्चा करते हुए यहा यह भी कह देना उचित होगा कि 
४ भार को कार्य-समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवादक को और ५०००) 
विदेक्षी प्रचार-कार्य के छिए भमजूर किया था। हिन्दुस्तानी सेवा-दलू स्वयसेवकों 
का वह दल था जिसका सगठन कोकनडा-काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ 
था। इसके दो वाषिक अधिवेशन हो चुके थे--एक मौलाना शौकतबली की 
अध्यक्षता से वेलगाव में और दूसरा श्री तुल्सीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में 
कानपुर में। | 
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असेम्बली में वाक-आउट 

बडी कौसिल में जब वजट की चर्चा आरम्भ हुईं तो पण्डित मोतीछाल नेहरू 
ने जाहिर किया कि में और मेरे समर्थक मत देने मे कोई भाग न छेंगे। कौसिल- 
भवन की गैलरिया खचाखच भरी हुई थी, क्योकि स्वराजियो के बडी कौसिल से 'वाक- 
आउट' करने की वात पहले से ही छोगो को अच्छी तरह माछूम थी। पण्डित मोतीलाल 
नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्मानपूर्ण समझौते की वात का किस प्रकार 
तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावघानी से काम न 
लिया तो देगभर मे गुप्त-समितिया कायम हो जायेंगी। इतना कहकर नेहरूजी अपनी 
पार्टी के सदस्यों के साथ कौसिल-भवन से बाहर चले गये। 

इस वाक-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका सक्षिप्त वर्णन 
करना उचित है। अध्यक्ष पटेल ने इस वाक-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूकि 
कौसिल की सबसे जबर्दस्त पार्टी कौसिल-भवन छोडकर चली गई है, इसलिए अब 
भारत-सरकार कानून के अनुसार आवश्यक प्रातिनिधिक रूप इस कौसिलछ का नहीं 
रह जाता है। अब यह वात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि वडी कौंसिल की वैठक 
जारी रहे या नही ? उन्होनें सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून 
पेश न करे, नही तो मुझे विवश होकर उन विद्येप अधिकारों का उपयोग करके, जो 
भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये है, बैठक को अनिश्चित समय तक के छिए 
स्थगित करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होने बडी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस 
लिये और कहा--में यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के वाद 
में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अध्यक्ष को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए 
था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को 
धमकी देने के रूप में किया जा सके, वल्कि कोई कारेवाई करने से पहले मुझे देखना 
चाहिए था कि आगे क्या होता है।” इससे सरकार की चिन्ता मिट गईं। 


सममोते की असफल चेष्टा 
असहयोग का जो पत्थर गया में ऊँचाई से ढककना शुरू हुआ था वह १६२६ 
के आरम्म में सावरमती भें करीव-करीव नीचे आ गिरा। हम यह देख ही चुके है कि 
प्रतिसहयोगी स्वत॒त्र और राष्ट्रीय-दकूवाछो के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार 
उन्होने ३ अप्रैल को वस्वई मे अन्य दलो के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिम्तके 
फल-स्वरूप “इण्डियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था, 


अव्याय ७ : कौंसिल का मोर्चा-१९६२६ ३११ 


शान्तिपूर्ण और बैध उपायो से (सामूहिक सत्याग्रह और करबन्दी को छोड़कर) 
औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौंसिलों 
के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति वरतने की स्वतत्रता दी गई थी। पण्डित 
मोतीछाल नेहरू ने इस पार्टी के सगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। 
कुछ समझौते की बात-चीत के वाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनो 
वलो की एक बैठक २१ अप्रैछ को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नही, 
सावरमती में बुलाई जाय। इस बैठक में अन्य नेताओं के अछावा सरोजिनीदेवी, 
लाछा लाजपतराय, श्री केठकर, जयकर, अणे जौर डॉ० मूजे भी थे। यहा 
महासमिति-द्वारा पुष्टि मिलने की जतें रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले 
नेताओ के बीच मे यह तय हुआ कि १६२४ की फरवरी मे स्व॒राजियो ने जो माग पेण 
की थी उसके सरकार-द्वारा दिये गये उत्तर को सतोप-जनक समझा जाय, यदि 
सन्नियों को प्रान्तो मे अपने कतंव्य का पाऊन करने के लिए आवश्यक अधिकार, 
उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न 
प्रान्तो की कौंसिलो के काग्रेसी सदस्यो के ऊपर इस वात का निर्णय छोड़ा गया कि इस 
प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हे या नही, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी 
की, जिसमे पण्डित मोत्तीछाल नेहरू मौर श्री मुकुन्दराव जयकर हो, पुष्टि मिल जाना 
आवश्यक रक्खा गया। 'इडिया १६२५--२६ में कहा गया है---पर अभी इस समझौते 
कौ स्याही मुश्किल से सूखी होगी कि आन्ध्र प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी के समापित श्री 
प्रकाशम्‌ ने अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि “काग्रेस की स्थिति को सावरमती 
में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया ।” अन्य अनेक प्रमुख काग्रेसवादियो 
ने भी इसी प्रकार का असतोप प्रकट किया। साधारणतया यह समझा जाने लगा, चाहें 
कुछ ही दिनो के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्र ही फिर कौसिलो में चले जायेंगे और 
सत्रि-मण्डल कायम ब_्करेंगे। परन्तु प० मोतीलालूजी ने यह प्रकट करके कि पद- 
ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर 
दिया। वे तीन शर्तें ये है --- 

(१) मन्री कौसिलो के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जायें, और उनपर 
सरकार का कोई शासन न रहे। (२) आय का एक उचित भाग “राष्ट्र-निर्माण” 
विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मत्रियो को हस्तान्तरित विभागों की 
नौकरियों पर पूरा अधिकार हो। 

परन्तु सारी बाते फिर खटाई मे पड गईं! श्री जयकर ने उस मसविदे को, 


शे१२ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


जो कमिटी के सामने रबखा गया, समझौते के विलकूल विरुद्ध बताया और कहा कि 
समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के संवव में संदेह और मतभेद को दूर करते के वहाने झर्तो 
का पूरी तरह खण्डन किया गया है। वस, इसके वाद से स्वराजियो और प्रतियोगी- 
सहयोगियों का मन-मुटाव बढता गया; परन्तु अभी सावरमती के समझौते का 
महासमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई । इस बैठक मे पडित मोतीलाल 
नेहरू ने कहा कि “चूकि शर्तों के ठरीक-ठीक अथे के सवध में समझौते पर हस्ताक्षर करने- 
वालो में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनो 
से समझौते की जो बात-चीत चछा रहा था वह भग हो गई है, और इसलिए पैक्ट को 
समाप्त और रद समझा जाय।” वह इग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए <न्होने दो 
महीने की छुट्टी छी और श्री श्रीनिवास आयगर ने उनका स्थान ग्रहण किया। 


दिन्दू-मुसलिम दंगे 

१६२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थिति का सिहावलोकन करने 
के लिए 5हर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १९२६ को छॉड्ड अधिव भारत में आये। कंगमग 
उसी समय कलकत्ते मे वडा ही भयानक साम्प्रदायिक दगा हो गया। छ सप्ताह त्तक 
कलकत्तें की सडकें हत्या-काण्ड और अव्यवस्था का अखाड़ा बनी रही। जगह-जगह 
सडको पर दंगे हुए, ११० जगह आग छगाई गईं, मन्दिरों और मस्जिदो पर हमछा 
किया गया। सरकारी वयान के अनुसार पहली मुठभेड में ४४ आदमी मरे और ५८४ 
घायल हुए भौर दूसरी मुठभेड मे ६६ आदमी मरे और ३६१ घायल हुए। ६ सप्ताह 
के विध्वस और ह॒त्या-काण्ड के बाद दगा शान्त हुआ। छॉड् अधित इन दगो से बढ़े 
बेचैन हुए। उन्होने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमे उन्होने अपनी सारी आस्था 
और विह्वेल्ता, सारी घर्म-भावना और सहृदयता रख दी। उन्होने जनता को समझावा 
कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और धर्म के नाम पर भारत की उस'सुकीति को वचायी 
जिसे वर्तमान वैमनस्यथ मिटा रहा है। 

अगस्त के महीने में हिल्टन-यग-कमीशन ने मुद्रा और विधिमय पर अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १८ पेसवाला बिल पेश 
कर दिया । सरकार की इस जल्दवाजी की निन्‍्दा हुई और उसने १६२७ की फरवरी 
तक ठहर जाना मजूर कर लिया, जिससे लोगो और जानकारों को यह निर्णय करने 
का अवसर मिले कि कीमते १८ पेस के अनुपात पर आकर ठहर रही हैं या नही। 

सितम्बर में लाछा छाजपतराय और पण्डित मोतीछाछा गेहरू में बटी 


ना 
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कौसिलक के काम के सबध में फिर मतभेद उठ खडा हुआ। छाछाजी का खयाल था 
कि स्वराजियो की वाक-आउट की नीति हिन्दू-हितो के लिए स्पष्टतया हानिकर 
है। वह पद-प्रहण करने के सम्बन्ध मे साबरमती के समझौते की पुष्टि के पक्ष में भी थे। 
इसलिए उन्होने वडी कौसिल मे काग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वडी कौसिल की 
अवधि भी श्षीत्र ही समाप्त होनेवाली थी। नये निर्वाचन सिर पर मौजूद थे। 

इसी अवसर पर सर अब्दुल्रहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी मे एक 
मुसलमान की नियुक्ति की चेष्टा कर रहे थे। लॉड अविन ने उसका करारा उत्तर 
दविया--“किसकी नियुक्ति सार्वजनिक हितो के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध 
होगी, इसका निर्णय करने के संबध में गवर्नर-जनरल स्वतत्न रहेगा।” वास्तव मे लॉर्ड 
अविन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के छाभ से प्रभावित कर रहे थें। 

१६२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मदरास मे काग्रेसी उम्मीदवार-- 
अब वे स्वराजी न कहलाते थे---पूर्ण-रूप से विजयी हुए। छॉर्ड बरकनहेड प्रतीक्षा 
कर रहे थे कि देखे, गोहाटी मे कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई 
बे है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवास आयंगर गोहाटी-काग्रेस के समापति 

गये। 


गोह्यदी-कांग्रेस 

गोहाटी-काग्रेस स्वभावत ही तनातनी के वातावरण में हुईं। तवातनी का 
कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक सघर्ष था। यंह याद रखने की बात 
हैं कि भारम्भ मे असहयोग का अं रूगातार और एक-सी रुकावट डालना था, उसके 
वाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था मे जब कौसिलो में स्व॒राजियो का मताधिक्य 
हो, करने की वात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लूगभग असहयोग के निकट आ 
छगा, क्या कौसिलो की कमिटियो की निर्वाचन द्वारा प्राप्त होनेवाली जेगहो के सम्बन्ध 
म्रे, और क्या भारत-सरकार की कमिटियो की नामजद जगहो के सम्बन्ध में। अन्त 
में यह असहयोग सावरमती में सहयोग के आस-पास घूमने छूगा, पर झिझक के साथ। 
कौसिल्‍ल-पार्टी इस सम्बन्ध मे वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने 
से सकोच करती थी। इसके अछावा स्वराज्य-पार्टी मे भी सहयोग करने की प्रवृत्ति 
मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-दल, स्वतन्त्र-दल या उदार दलवालो की स्थिति अपनाने 
को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड मे उडाती थी, परन्तु 
स्वराजी खूद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग 
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और आवश्यक होते पर अडंगा डालने की, और सुधारो के मामले में सहयोग करने की 
बात करते जरूर थे । इन्ही सूक्ष्म पर पूर्ण-हूप से व्यावहारिक प्रइनो ने प्राग्ज्योतिपपुर 
(गोहाटी) में आपस मे खिंचाव पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम- 
खुल्ला प्रशसा करके, और अम्रत्यक्ष-हप से उसे आमत्रित करके, प्रछोभन दे रही थी 
और उन सारे हथकण्डो से काम छे रही थी, जिनके द्वारा अनिर्िचत मस्तिप्क और 
भीरु-हृदय कावू में आते है। 


स्वामी श्रद्धानन्द की दहृत्या 


यह खिंचाव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर दु खान्त न था। किन्तु 
जब अकस्मात्‌ गोहाटी में यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमान नें स्वामी श्रद्धानन्द 
को रोगशय्या पर, उनसे मुलाकात करने के वहाने, गोली मार दी तो यह और भी बढ 
गया। जिस दिन यह समाचार मिकछा उस दिन गोहाटी मे काग्रेस के सभापति का 
हाथी पर जुलूस निकाछा जानेंवाला था। आसाम हाथियों का देश ठहरा, ब्सलिए 
वह कांग्रेस के सभापति का सम्मान अद्भुत और अपूर्व ढंग से करना चहता था। पर 
जुलूस का विचार छोड देना पडा। हिन्दू-मुसलमान दोनो में इस ढु.खदायी सवाद से 
शोक छा गया। 
गोहाटी के प्रस्ताव हस्वमामूछ थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव गाघीजी ने पेंश किया और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदबछी ने। गाघीजी 
ने समझाया कि मजहव की असलियत क्या है, और ह॒त्या के कारणों को वताया-- 
“शायद अब आप लोग समझ जायेंगे कि मैने अब्दुछूरणीद को भाई क्यों कहा। मैत' 
उसे स्वामीजी की हत्या का दोपी तक नही ठहराता। “दोपी तो असल भे वे है जिन्होंने 
एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया।” केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा 
था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा 
था। आरम्भ में कर २० दिलिग था। फिर वह मुद्रा-व्यवस्था की उलठ-फेर के हारा 
बढौंकर ३० णिलिंग कर दिया गया और उसके वाद कानून के द्वारा १० गिलिंग कर 
दिया गया। इस प्रकार वहा यूरोपियन हिंतो की रक्षा भारतीय हिंतो के, उनकी 
स्व॒त॑त्रता के और उनकी आकाक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कौसिलो के कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि-- ह 
(भ) जवतक सरकार टाप्ट्रीय माग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस 
की या महासमिति की राय में सन्‍्तोपजनक हो, तबतक काग्रेसवादी मन्व्रित्व के पद को 
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या सरकारः्वारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वय ग्रहण न करेगे, और 
अन्य पाटियो-हारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेंगे। 

(आ) जवतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक 
काग्रेसवादी (ई) घारा मे वणित वातो का ध्यान रखते हुए घन-सम्बन्धी भागो को 
अस्वीकार करेंगे और बजटो को रद करेगे, जब कि महासमिति की आज्ञा कोई और 
प्रकार की न हो। 

(इ) जिन कानूनों के द्वारा नोकरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती 
हो उनके सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावो को काग्रेसचादी फेक देंगे। 

(ई) काग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और बिलछों का 
समर्थन करेगे जो राप्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए, देश के आथिक, कृषि- 
सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्वन्धी हिंतो की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा 
भाषण देने, सभा-सगठन करने और समाचार-पत्रो की आजादी और फलत. नौकरशाही 
को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हो। 

(उ) काग्रेसवादी कृषको की दद्ा मे उन्नति करने के निमित्त ऐसे अस्ताव 
स्वय पेश करेंगे या उचका अनुमोदन करेगे, जिनके हारा किसानो को मौरूसी हक 
प्राप्त हो और जिनके द्वारा किसानो की दशा मे शीक्र ही सुधार हो। 

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलो मे काम करनेवाले मजदूरों 
के हितो की रक्षा करेगे और जमीदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक 
सम्बन्ध में सामंजस्थ स्थापित करेगे। 

वगाछ के नजरबन्दो के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को घिवकारा 
गया। देश में और देश के वाहर काम करने के सम्बन्ध मे, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के 
सम्बन्ध मे, गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-तीति के सम्बन्ध मे उपर्युक्त 
भस्ताव पास किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम 
महासमिति के ऊपर छोड दिया गया। 

गोहादी-काग्रेस ने ग्राम-सगठन के काम पर जोर दिया और उत कांग्रेस- 
वादियो के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या काग्रेस-संस्था की किसी 
भी प्रकार की समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हो, 
था जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हो या कांग्रेस की किसी भी सस्था की बैठक या 
पी या, उपसमिति में भाग लेना चाहते हो, खहर पहनना छाजिमी कर 

। 
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इस जमाने में काग्रेस का काम वापिक अधिवेशनों में लम्बे-चौडे प्रस्ताव 
पास करना और कौसिल्ो में मृठभेंड करते रहना मात्र रह गया था। पर एक वात ऐसी 
भी थी जिसने उन दिनों में विशेषता धारण कर ली थी। जब से अखिल-भारतीय 
चर्खा-सघ बना खद्दर, आमोजन्नति और मितव्ययिता के पवित्र वातावरण में पनपने 
ल्‍ूगा। जिन स्त्री-पुरुषो ने. खहर का व्रत ले लिया था वें गथक्‌ रूप से इसके .प्रचार 
में छगे हुए थे। वार्षिक प्रदर्शिनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी उन्नति 
कर विखाई है । विहार ने गोहाटी के अवसर पर खद्दर तैयार करनें में भपनी छ -सात 
साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टात-स्वरूप थी। दो-एक वर्षो 
को छोडकर इधर वाकी वर्षो में प्रदर्शिनियां, जो अब काग्रेस का अनिवार्य अंग 
हो गई हे, सोलह आने खह्र की प्रदर्शिनिया हो गई हैं। इन प्रदर्शिनियो ने देश की 
राजनैतिक, सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति के साथ ही साथ आथिक उन्नति 
की ओर भी ध्यान देने मे सहायता पहुँचाई है और छोगो को विश्वास दिल दिया है 
कि स्वराज्य का अर्थ है निर्घनो के लिए भोजन और वस्त्र । 


'कांग्रेस का 'कॉंसिल-सोचा'-१६२७ 
बड़ी कोसिल में कांग्रेस का युद्ध 

अब हमें भिन्न-भिन्न कौंसिलो में काग्रेस-पार्टी-हारा किये गये काम का 
पर्यालोचन करना है। यह याद रहे कि वंयाल और माध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल 
से हैघ-शासन का अत हो गया था। १६२७ में इन दोनो प्रान्तो में यह फिर कायम 
कर दिया गया। बाल मे मंत्री के वेतन की माग के पक्ष मे ९४ राये आईं, विपक्ष 
में ८८ । मध्य-प्रान्त मे पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६। १६२६ के मार्च में स्व॒राज्य- 
पार्टी बडी कौसिल से उठकर चछी गई। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक 
आने का न था। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की वजाय १८ पेस की दर 
छगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौसिछ-भवन 
में आई और प्रस्ताव को अक्तूबर तक के लिए, अर्थात्‌ वर्तेमान कौसिल भग होने 
तक, स्थगित करा दिया। जब बड़ी कौसिल की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ 
पेस की दरवाली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैठक में पण्डितजी 
नें सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण बारम्भ किया। उन्होने 
सत्येन्द्रचन्द्न मित्र की--जो जेल में वन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये 
थे--अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कौसिल की बैठक स्थगित करने का 
प्रस्ताव पेश किया। अभी हाल ही मे १६३५ में बडी कौसिल मे ठीक इसी प्रकार का 
प्रस्ताव श्री गरतचन्द्र वसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध मे पास हुआ। श्री शरतचन्द 
वसु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे। पण्डितजी का कहना था कि श्री मित्र 
को जेक में वन्द रखकर सरकार वडी कौसिल के हक पर और उन्हे चुननेवालो के 
अधिकारो पर आधात कर रही है। इस प्रइन पर सरकार १८ रायो से हारी। 
पर तो भी श्री मित्र को वडी कौसिल में भाग हेने के लिए स्वतत्र न किया गया। 
बगाल के नजरबन्दो का प्रदन भी उठाया गया4 पण्डितजी की भाग मूल प्रस्ताव 
के सशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होने कहा था कि या तो नजरबन्द छोड़ दिये जाये 
या उनपर मामछा चलाया जाय। 
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पण्डित॒जी का सशोधन १३ रायो की अधिकता से पास हो गया | श्री 
मित्रवाले प्रस्ताव के बाद वडी कौसिल को स्थगित करने के लिए और भी कई प्रस्ताव 
पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध मे था। दूसरा फिजी 
को भेजें गये भारतीय शिष्ट-मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। 
इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नही मिली । एक ओर प्रस्ताव रेलवे-वजठ की 
बहस समाप्त होने और बडे बजट के पेश होने तक विनिमय की दरवाले प्रस्ताव को 
स्थगित करने के सम्बन्ध मे था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पास हो गया। अन्तिम 
प्रस्ताव खड्गपुर की और बंगाल-नागपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हब्ताल की चर्चा 
करने के सम्बन्ध मे था। इसके वाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रदइनो 
पर मुठभेड़ हुईं। उनमें से एक प्रइन फौलाद-सरक्षण-विलू-सम्वन्धी था। इस विपय 
पर दो-एक शब्द कहना अप्रासग्रिक न होगा। १६९२३ के जासपास भारतीय फौलाद 
और लोहे के उद्योग को सरक्षण प्रदान करने का प्रइन उठाया गया। टैरिफ-वोर्ड ने 
सरकार से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के वाद इस प्रव्न 
पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की। यह समय बीत गया। इसके वाद इस 
प्रदनन पर दुवारा विचार किया गया तो टैरिफ-बोर्ड इस नतीजे पर पहुँचा कि वाहर 
से आनेवाले लोहें और फौलाद के माल पर अधिक चुगी लगाई जाय, पर अग्रेजी 
माल पर एकसी चुगी लगे, और अन्य देशो के माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुगिया 
लगाई जायेँ। यह साआ्ाज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न था और छोकमत' इसके 
विरुद्ध था। पर इस मामले पर खूब वहस करने के वाद सरकारी योजना को बड़ी 
कौसिल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दछ के उपनायक श्री जयकर ने सारे वजठ 
को रद करने का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के वाद श्री 
जयकर का प्रस्ताव ८ या & रायो से पास हो गया। अब सबसे वढा प्रदन १८ पेंस का 
आया । इसका प्रभाव भारत के मिल-मालिको और व्यापारियों पर ही नही, किसावों 
पर भी पडता था। कच्चा माल और अन्न बाहर भेजनेवालो पर इसका प्रभाव विशेष 
रूप से पड़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पौण्ड की दर १५) थी। अब यही 
११८४ के वरावर हो गईं। दूसरे शब्दों में वाहर से माल मंगानेवाले को माल 
भगाने का उत्तेजन दिया ग्रया, क्योकि विदेशी माल फी स्पया २ पेंस सस्ता 
हो गया या फी १६ पेंस २ पेस कम हो गया; अर्थात्‌ ८ या १२३% सस्ता हो गया। 
इसी प्रकार बाहर भेजे जानेवाले कच्चे माछ के सम्दस्ध में देखा जाय तो एक पौण्ठ 
की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर भेजा जाता था, और १५) मे 
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पडता था, अब १३।-)४ को पडने छगा, और जो कच्चा माल पौण्ड' की कीमत का 
पहले १४] में विकता था, अब १३।-४ में बिकने छगा। इस प्रकार १६२४ में 
बाहर भेजे जानेवाले माल का हिसाब लूगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड के 
आठवें भाग का अर्थात्‌ लगभग ४० करोड का हर साल घाटा होता रहेगा। यदि 
साल्‍ह-भर में बाहर से आनेवाला माल २४६ करोड का था तो यह कहना कि वाहर 
से माल मगानेवाले देश को ३१ करोड़ का नफा रहा, उसके लिए कोई संतोप प्रदान 
नही कर सकता, क्योकि अब भी बह ४० करोड के घाटे में अर्थात्‌ कुछ मिलाकर 
६ करोड के वार्षिक घाटे में रहा। इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक 
जमा-खर्च॑ उसके अनुकूल है, अर्थात्‌ वह घाहर माल जितना भेजता हैं उससे कम 
माल मंगाता है, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पडेगा। यही कारण था कि इस 
प्रइत पर घमासान युद्ध हुआ, पर छोकमत को ३ रायो से हारना पडा और सरकार 
के पक्ष मे ६८ रायें आई। फौलाद-रक्षण, आथिक और दर-सम्वन्धी समस्याओं का 
निपटारा होने के बाद, १६२७ में बडी कौसिल की दिल्ली की बैठक में काग्रेस के 
लिए और कोई महत्त्वपूर्ण काम न रहा। 

यहा हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र करना ठीक समझते हे। अध्यक्ष 
पटेल एकवार फिर अध्यक्ष चुने गये। उन्होने गाधीजी को अपने वेतन से १६५६) 
मासिक देते रहने का वचन दिया और २०००] अपने व्यय और अपने पद के अनुरूप 
भर्यादा और आराम के लिए रख छोडे । गाघीजी इस थाती का भ्रवन्ध-भार अकेले 
अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओ से सलाह ली और दूसरे ट्रस्टी 
उसमें शामिल्ल किये। ३१ मई १६३४ को गाघीजी ने गुजरात-परन्त के रास नामक 
स्थान पर एक बालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड के मद्धे 
उनके पास ४०,०००] है और उनके व्याज में से १०००) खर्च किया गया है । 

गाघीजी ने सालरू-भर-क्षेत्र-सन्‍्यास का जो ज़्त कानपुर में घारण किया था 
उसकी भीयाद पूरी हो गई थी। उन्होने हाल ही में राजनीति से जो विश्राम ग्रहण 
किया है और उसे जो छोग विचित्र या सनक समझते होगे, वे इस कानपुरवाले 
व्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेंगे। जब कभी कामग्रेस ने उनकी सलाह की 
अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि जिघर चाहे जाया 
उन्होने काम का आरम्भ देशवन्धु-स्मृति-कोष के लिए विहार में दौरा करके किया। 
इस प्रकार सग्रह किया हुआ धन खहर-प्रचार मे ऊूगाया गया। कौसिल के काम में 
उनके लिए कोई आकर्षण न था। छाछा लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन 
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पु कौसिल 


प्रतीत हुआ था। उन्होने कौसिल के कार्य को निस्सार और गक्तियों का अपव्यय मात्र 
बताया था। छाछाजी के वाढ एस० श्रीनिवास आर्यंगर की वारी थी, जिन्होंने कहा, 
“बड़ी कौसिछ ऐसा स्थान नही, और प्रान्तीय कौंसिले तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय 
रूप में अईंगा-नीति सफल हो सके |” 


दक्षिण अफरीका 
१६२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थिति वहुत ही वरुरी थी गौर जनर॒ल-स्मद्म 
प्लैग्रेगेगन वि पास कराने ही वाले थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरीजिनी- 
देवी पूर्वी-अफ्रीका से दर््षिण-अफ्रीका तक गईं और उनका बड़े जोर का स्वागत हुआ | 
बिल रगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मट्स की सरकार ने इस्तीफा दिया, 
इसलिए वह बिल भी त्याय दिया गया। १९२५ में जनरल हर्टजोग ने अधिकार प्राप्त 
किया और एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया। इस विछ का नाम 
था क्छास एरिया बिल ।” यदि यह यूनियन पालमेण्ट में पेण किया जाता तो सरकार 
और विरोबी दछ दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनवन्बु एण्डरूज से गांवीजी 
और कांग्रेस ने वहा जाने का अनुरोध किया तौर उन्होंने तत्काछ ही वह आवाज 
उठाई कि थदि वि पास हो जायगा तो गावी-स्मट्स-समझऔता भय हो जायगा। 
वाद को भारत-सरकार ने पैडीसव-शिप्ट-मण्डल भेजा, जिसकी ओर यूनियन- 
सरकार ने अधिक ध्यान नही द्विया। पर वीरे-चीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव को 
उस समय तक रोक रक्‍्खा जाय जवतक भारत-सरकार का मिप्ट-मण्डल, जिसे 
रनियन-सरकार के साथ समझौता करने का अविकार श्राप्त है, पहुँचकर दक्षिण- 
अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी तरह से चर्त्रा न 
कर छे। 
१६ अवतवर १९२६ को दक्षिण-अफ्रीका के छिए एक भारतीय ग्िप्ट-मण्डल 
के नियत किये जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मद हवीवल्शा थ। 
१७ दिसम्बर १६२६ को एक परिपद्‌ हुईं, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रीका के 
प्रधान-मंत्री जनरद हर्टजोग ने किया। यह अधिवेशन १६२७ की १३ जनवदा तक 
रहा औौर एक चालू समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलो में हुमा। 
दक्षिण-अक्रीका की यूनियन-सरकार ने भारतन्सरकार से प्रार्यना की 
कि वह ठोनो सरकारों में लगातार व कारगर सहयोग बनाये रखने के लिए एक 


एजण्ट नियुक्त करे | 
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जब प्रथम केपठाउन-परिषद्‌ खतम हुईं तो गाघीजी ने, जो दक्षिण-अफ्रीका 
एजण्ट भेजने के पक्ष में थे ही, भारत के समाचार-पत्रो में माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
का नाम पेश किया । सरकार व भारतीय-जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत 
हो गये। जैसा हम बाद में देखेगे, श्री शास्त्री की नियुक्ति का परिणाम अच्छा 
ही रहा। 


हिन्दू-मुस्तिम-समस्या का हल 

जब गाधीजी ने अपना दौरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओ के दिल का 
डर तो अब निकल चुका था और उसमे से कुछ ने तो गाधीजी को बुलाना' भी शुरू 
कर विया। वे अब खहर को इस नजर से न देखकर कि वह काग्रेस-स्वयसेवको के 
फौजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने रंगे कि वह देश के आशिक 
उत्थान के लिए जरूरी चीज है। उन्होने गाघीजी को एक सच्चा और ईमानदार 
आदमी पाया, हा, राजनैतिक क्षेत्र मे काम करने के उनके उपाय उन्हे गुमराह 
करनेवाले और उनके राजनैतिक विचार कुछ सनकिय़ो-जैसे मालूम होते थे। गाघीजी 
कुछ समय तक ही दौरा कर पाये थे कि बीमार पड गये । जब वस्वई में १५व १६ मई - 
को महासमिति की बेठक हुईं, कार्य-समिति ने हिन्दु-मुस्लिम-समस्या का एक हक 
बनाकर उसके सामने पेश किया। महासमिति ने उसे मंजूर भी कर लिया। छेकित 
आज इतने समय बाद जब हम उस हल को पढते हे और इस वात पर विचार करते है 
कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अवतक कितने उलट-फेर हो गये है, तो 
यह बात्त हमारे दिमाग में आये बिना नहीं रह सकती कि वम्बईवारा हल 
वास्तविकता से कोसो परे था। उसके बारे मे इतना ही कहना काफी होगा कि उसने 
प्रान्तो व केद्धीय घारा-सभाओं मे संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाढी नियत की थी और 
आबादी के हिसाब से जगहो का बटवारा किया था। साथ में यह शर्तें भी जोड़ दी गई 
कि यदि भिन्न-भिन्न जातियो मे आपस में समझौता हो सके तो मय पंजाब के सिकखो 
के अल्प-संख्यक जातियों के साथ रिज्रायत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगह 
दे दी जाये और जिस हिसाव से उन्हें प्रान्तो मे अधिक जगहें दी जायें वही हिसाव 
बड़ी कौंसिल की जगहो के वटवारे में भी लागू हो। 

चीन की आजादी की लडाई के साथ भारतीयो की सहानुभूति प्रकट की गई 
और चीन को फौजे भेजने की भारत-सरकार की कार॑वाई की निन्‍्दा की गईं; 
साथ-ही-साथ फौजो की वापसी की भी माग की गईं। हिन्दुस्तानी-सेवा-दरू ने चीन 
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को एम्बूलेन्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रगसा 
की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, वगारू-कांग्रेस का झगड, मजदरो 
का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का वहिप्कार ये अन्य विपय 
थे जिनपर महासमित्ति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। हनमें आखिरी विपय पर 
गौर से विचार होना था। 

इस समय मई के चौथे सप्ताह में एक बडा अनन्ददायक समाचार 
प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाष वावू छोड दिये गये। छॉड 
लिटन इस विपय में जरा घवराते रहते थे; अत. वगाल़ के नजरवन्दों के साथ 
नरमी दिखाने का काम सर स्टैनले जैकसन के जिम्मे पड़ा। सुभाप वाबू का 
स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था भौर इसी वजह से सवको बडी फिक्र होने 
लगी थी। 


शुजरात फी बाढ़ 

जुछाई १६९२७ के अन्त में गुजरात प्रान्त में भीपण वाढ के रूप में एक दैवी 
विपत्ति आ गईं। चारपांच दिन में ४५० इच से अधिक मूसछावार पानी वरसने के 
कारण बहुत से गाव बह गये। मवेशी, झोपब्ियां, कपडे-छत्ते कुछ न बचा, हजारो 
छोंग वे-धर-वार हो गये। ४,००० घर वाढ की फपेट में आ गये) इन गावों में 
५०-६० फी सदी और कही कही ६० फी सदी मकान तक गिर ग्रये। अहमदाबाद 
म्यूनिसिपछ कमिटी तथा गुजरात प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष सरदार पटेल 
के नेतृत्व में करीव २,००० स्वयसेवको ने इस वाढ़ में गजव का काम किया। एक 
सप्ताह तक तो सरकार की गासन मशीनरी वेकार पडी रही। सरकारी कर्मचारी 
किंकर्तव्य विमूढ से हो गये, छेकिन काग्रेसी स्ववसेवकों ने पानी के अपार सागर को 
चीर कर विपत्ति ग्रस्त छोगो को भोजन और कपडे की सहायता पहुँचाई। कई महीनों 
तक यह सहायत्ता-कार्य चछता रहा और किसानो को मकान वनाने, खेत वोने 
तथा हल-वैल खरीदने आदि के कार्यो में कांग्रेसी स्ववसेवकों ने सरकार का पूरा 
सहयोग दिया। सरकार ने १,५४,००,००० रुपया दुभिक्ष कोष से विया। त्न्य 
सस्थाओ ने भी ३ छाख रुपया एकत्र किया। सभी संस्थाएँ मिछकर कांग्रेस के 
नेत॒त्व में एक साक्न तक काम करती रही। वम्बई के तत्कालीन अर्य-सदस्य 
सर चुन्नीछाल मेहता ने इन स्वयसेवकों की और म० गाघी के ठोस कार्य की बहुत 

प्रणसा की | 
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दंगों की चाढ़ 

सन्‌ १६२७ की गर्सियो मे अन्य साछो की भाति कोई मार्क का कानून पास 
नही हुआ, लेकिन देश मे हिन्दू-मुस्लिम दंगो की वाढ-सी जा गईं। सबसे मीपण दंगा 
लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमे २७ व्यक्ति मारे गये 
और २७२ घायल हुए। विहार, मुख्तान (पजाव), बरेली (युक्‍्त-प्रान्त) व 
नागपुर (मध्य प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। छाहौर के वाद नागपुर का 
दंगा इन सबमे भीषण था, जिसमें १६ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन 
देंगो के पहले क्या-क्या घटनाये घटी, जो इन दंगो मे कछ का कारण वनी, इसके वारे 
में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताव छपी थी, जिसका नाम था 
“रगीला रसूलछ' | सरकार ने उसके लेखक प्र मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता 
रहा। अदालत ने दो सार की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी बहाल रहा, छेकिन 
हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को वरी कर दिया। 'रिसाला वर्तमान केस' 
नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमे अभियुक्‍त को सजा हो गई। इन दो मुकदमो का 
यह फल हुआ कि सरकार ने कानून मे अनिश्चितता देखकर अगस्त १६२७ मे असेम्ब॒ली 
भें एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था :--- 

“जो कोई व्यक्ति सम्नाद्‌ की प्रजा के किसी वर्ग की घारमिक भावनाओं पर 
जान-वूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दो से 
या दृश्य-सकेतो से उस वर्ग के घ॒र्मे या घामिक भावनाओं का अपमान करेगा या 
अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो सार की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा 
या उसपर सजा व जुर्माना दोनो होगे।” 

दो दिन वहस होकर ही विछ पास हो गया। अमीतक २४ दंगे हो चुके थे 
जिनमें १० युक्‍त-पन्त में, ६ वम्वई में और २-२ पंजाव, मध्य-प्रान्त, वंगालू, विहार 
व दिल्‍ली में हुए थे। २६ अगस्त सन्‌ १६२७ को भारतीय घारा-समा में भाषण देते 
हुए वाइसराय छॉड अविन ने वताया कि १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण 
२४० व्यक्ति मौत के घाट उत्तर गये और २५०० से अधिक घायरू हुए। वाइसराय 
ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके वाद एक एकता-सम्मेलन भी किया 
गया छेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली। महासमिति ने भी २७ अक्तूबर 
१६२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 
का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयवगर ने किया, और बहुत रूम्वी वहस के वाद सम्मेलन 
ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :--- 
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“चूकि भारत की किसी भी जाति को अपने बामिकर कर्तव्यों अववा गमिक 
विचारों की दूसरी जाति पर छादने का प्बल नहीं करना चाहिए ओऔद हंकि 
हरेक जाति व व्यक्त की सार्वजनिक व्यवस्या व सठाचार का विचार रखते हुए 
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अपने वर्म में विध्वास रखने का और उसके अनुसार कार्य करने का बविद्ार होता 
चाद्िए, हिन्दुओं को धार्मिक व सामाजिक कार्यो के छिए हर मस्त्रिद के सानने जुल्दूस 
निकालने की और वाजा वजाने की स्वतंत्रता है; छेंकिन उन्हें मस्लितों के सामने न 
तो जुलूस रोकवा चाहिए न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मस्निकों 
के सामने ऐसे भजन गाने च्राहिएँया ऐसी तरह वाजा वजाना चाहिए कि मच्जिदों 
डबावत करनेवाले व नमाज पढ़नेवाले दिक हों या उनके कार्य में वावा हो। जिस 
शहर या गाँव में मुसतमानों को गो-व्रव करने का अविकार है, उम्त अहर या गांव में 
उन्हें अपने इस अविकार को काम में व्यने की स्वतंत्रता होगी; छैकित वे गो-ठव ने 
दो किसी आम रास्ते पर करेंगे; व किसी मन्दिर के प्रास | और न कित्ती ऐसी जयह 
पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती हो। यायों को, उनका वद कदते के लिए जुलूस 
में भी न निकाला जाब और न कोई विशेय प्रदर्शन क्रिया जाब। चूंकि योन्वव के 
सम्ठन्ध में हिन्दुओं की भावनायें बहुत गहरी जढ़ पकड़ चुकी है अतः मुसलमानों से 
आशहपुर्वक अवीक की जाती है कवि वे गो-वब इस प्रकार न करें जिससे भहर या भाव 
के हिन्दुओं को दुःख पहुँचें।* 

सम्मेछनन ने उन्हीं दिनों के कुछ कानिकाना हमत्झें की भी नित्य की और 
हिन्दू व मुसलमान नेताओं से अवीछ की कि वे देश में महिला का वातावरण उत्तर 
करें। सम्मेन ने कांग्रेस की महान्नसिति को भी बह अधिकाद दिया कि वह हिन्दू 
मुस्लिम एकता का अचार करने के लिए हर प्राल्त्र में एक-एक कमिटी नियुक्त 
करे। 


| 


एक्रता-च्म्मेलन के खतम होने ही २८,३२८ व ३० वक्तूबर १६२७ को 
कलकत्ता में महासमित्रि क्री बैठक हुईं। साम्प्रदायिक अब्व पर एकता-सम्मेद्न 
के प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों पास कर दिये गये। इसके पद्चातू बंगाक के नजदवन्दों का 
सवाल सामने आव्य! इन नजरवन्दो में कुछ तो चादवाद सार से जेसों में पद्े हुए 
थे। इसलिए उनकी गीघ्र-तेन्दीम रिहाई कदयने का अवत्य करने के लिए एक कमिटी 
चियुन्ध की यई। हर 

कछकते की वैठक में महासमिति ने गिन-जिन विययों को उपयुक्त प्स्ताता 
हादा निव्ठाय्ा 9े ये थे---अमरीका-स्वित भारतीण, भारत के हित-समर्यत के दिए 
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सिनेटर कोपलैण्ड के प्रति कृतज्ञता-परकाग, श्री सकलातवालछा को पासपोर्ट का न दिया 
जाना, तथा नाभा-नरेश का 'राज्य-व्युत' होना। यह भ्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ 
दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस विषय को श्री बी० 
जी० हानिमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय 
किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया। 


साइमन-कसोशन 

नवम्बर के पहले हफ्ते मे कुछ सनसनीदार वाते हुईं! वाइसराय अपने दोरे 
का कार्यक्रम रद करके वापस दिल्ली आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को 
५ नवम्बर व उसके वाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का 
निमन्‍्त्रण दिया गया। गाधीजी इस समय दिल्‍ली से बहुत दूर बंगलौर में थे। 
उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होनें अपना कार्यक्रम रद कर 
दिया और दिल्ली आा पहुँचे । जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विजेष 
बात न निकली। छॉड अविन ने गाधीजी के हाथ मे साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में 
भारत-मत्री की घोषणा रख दी। जब गाघीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या वस यही 
काम है, तो लॉर्ड अविन ने कहा, “बस, यही ।” गाधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो 
एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुँच सकता था। पर बात यह थी कि 
साइमन-कमीशन की घोषणा भारत मे ८ नवम्बर सनू १९२७ को की गई। वाइसराय 
उसके प्रति सदभावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न मे थे। कांग्रेस के सिवाय भी 
भारत की सब पाटिया साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुई कि 
उसमें एक भी भारतीय नही रक्‍खा गया। और काग्रेस का यह मत स्वाभाविक ही था 
- कि साइमन-कमीशन तो उसकी अधकचरी माग के निकट भी कही नही पहुँचता। 
डॉ० बेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिडकना नही है तो क्‍या है ? 

श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओ ने कमीजन के खिलाफ 
एक घोषणा-पत्र निकाछा। काग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलो के 
प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। मिस विलूकिन्सन ने तो यहातक कह 
डाला कि अमृतसर-काण्ड के पश्चात्‌ ब्रिटिश-सरकार के किसी भी कार्य की भारत 
मे इतनी भारी निन्‍दा नही हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। कांग्रेस 
के समापति ते भी कमीजन की निन्‍दा की और कनेल वेजबुड के विचारों का हवाला 
दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नही पहुँचेया। 
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और आखिरकार यह कमीयन जिसे हर जगह विक्‍कारा जा रहा था, किस 
काम के लिए नियुक्त किया गया था? चरकारी गब्दों में कमीबन को यह काम 
सौपा ग्रया था कि वह “ब्रिटिश्र-भारत के झासन-कार्य की, चिलान्वृद्धि की, 
प्रातिनिधिक संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विपयो की जांच करे बौर इस 
बात की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी जासन का सिद्धान्त छागू करना ठीक है या 
नहीं? यदि है तो किस दरजे तक? और अभीतक उत्तरदायी झासन जिम 
भात्रा में स्थापित किया गया है, उसे बढ़ाया जाय; था कमर किया जाय या उसमें 
और किसी प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय ? इन प्रश्नों के साथ इस बात की रिपोर्ट 
भी पेग की जाय कि प्रान्तों में दो-दो कौंसिलों का स्थापित करना वाड्छनीय है या 
नही ? 

“जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दें ठेगा और उसपर भारत-सरकार व सम्राट 
की त्रकार विचार कर लेगी तो सम्राट्‌-क्षरकार का यह फर्ज होगा कि वह पार्लमेण्ट 
के सामने अपने निर्णय पेश करें। केकिन सज्राटू-सरकार का पार्लमेण्ट से यह कहने 
का इरादा नही है कि जवतक उक्त निर्णयों पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारबालो 
की रायें जाहिर न हो जायें उससे पहले ही वह उन निर्णयों को स्वीकृत कर ले। 
इसीलिए समप्नाद-सरकार ने निश्चय किया है कि वह पार्ठमेण्ट से यह कहें कि ये 
निर्णय विचारार्थ दोनों हाउसो की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) कमिटी के सुपुर्द किये 
जायें और इस वात का प्रवन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय वारा-सभार्य उक्त 
कमिटी के सामने अपने विचार पेश करने के छिए प्रतिनिधि-मण्डरू भैजें जो ज्वाइन्ट 
कमिटी की बैठकों में भाग लें और उसके साथ विचार-विमर्ण करें। ज्वाइन्ड-कमिटी 
जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्भ 
करने का भी उसे अर्थिकार हो ।” 


सदरास-कांग्रेस 
अब €२७ की कांग्रेस की और आते हैँ, जो मदरास थहर में होनेंवाली 
थी। जब गौहाटी की कांग्रेस हुई थी, छोगो ने इस वात को पसन्द नहीं किया था कि 
कांग्रेस का वापिक अधिवेशन किसी कस्चे में हो; जोर अब तो अर्थात्‌ १६२७ मे भाह 
कमीशन आनेंवाछा था। कमीशन के सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह »क- 
ठीक किसी को पता नहीं था। गोहादी में अधिवेशन-स्थान का प्रश्न महासमिति पर 
ही छोड़ दिया गया था। वीर फिर सवाल यह था कि इस अधिवेशन का सभापति कौन 
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हो? १६२७ मे हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और 
महासमितति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल मे का्रेंस 
का सभापतित्व एक मुसलमान से वढकर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों 
में भी डॉ० अन्सारी से बढकर ? डॉ० अन्सारी १८६६ या/१८६६ में मदरास 
भेडिकल कॉलेज के छात्र रहें थे और १६१२ मे रेडक्रास-मिशन के साथ वालकन- 
प्रायद्वीप भी गये थे। डॉक्टरी में तो आप नाम पा ही चुके थे। डॉक्टरी-पेशे के 
वाहर भी अपनी शायस्तगी व विचारो की उदारता के कारण सुविख्यात थे। इसीलिए 
आप मदरास-काग्रेस के सभापति चुने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने 
भाषण मे साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रशन को खूब जगह दी। काग्रेस की नीति का 
सक्षेप मे वर्णन करते हुए आपने वताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साहू तक तो 
सहयोग की रही, फिर डेढ सार तक असहयोंग की, और फिर चार सार कौसिलो में 
अडगेबाजी करने, और कौसिल का काम ही रोक देने की। “असहयोग असफल 
सिद्ध नही हुआ,” डॉ० अन्सारी नें कहा, “हम ही असहयोग के लिए असफल 
सिद्ध हुए।” इसके पश्चात्‌ आपने शाही कमीशन, नजरवन्द, भारत व एथिया 
तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य आदि विपयो पर अपने विचार प्रकट किये । काग्रेस- 
अधिवेशन में मि० स्प्रैट, मि० पार्सेल व पा्लमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि० मार्डी जोन्स 
भी मौजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के अछावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई 
खास वात न थी। शोक-अस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सघ, चीन, पासपोर्टो का न 
मिलना आदि ऐसे विपय थे जिनपर लगभग हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते 
थे। एक प्रस्ताव-द्वारा युद्ध के खतरे! की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा 
की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध मे भाग छेने से या सरकार 
से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल अवारी की भूख-हड़ताल 
को ७४ वा दिन हो चुका था; उन्होने शस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य 
भाग वजित हथियारो के साथ जुलूस निकालना था, छेड दिया था। जनरल अवारी 
को उनकी गैर-हाजिरी मे ही वधाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। 
वर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नो की भी निन्‍दा की गईं। स्मरण रहे 
कि १८८४ में जब पहली काग्रेस हुईं थी तव ही उसने वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये 
जानें का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने 
ही का निरचय करे तो उसे सम्राट्‌ के आधीन एक उपनिवेश ((70फ्र॥ (0079) 
बना दिया जाय। काग्रेस ने शाही कैदियो के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया 
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और उनकी झशीकघ्र-से-शीक्र रिहाई की माग की। पूर्व-अफ्रीका व दक्षिण-अक्तीका के 
प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध मे भी दो अस्ताव पास हुए। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी 
“राजनैतिक अधिकार व धामिक एवं अन्य अधिकार दोनो ही विषयों पर--एक 
प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के वहिष्कार 
पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया, यह एक नया विषय था जो काग्रेस के सामने कूछ 
वर्षो से अस्ताव के रूप मे आ रहा था। चूकि स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की 
भांग की गईं थी और काग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, अत. कांग्रेस ते कार्य-समिति 
को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं से मशविरा करके स्वराज्य का मसविदा 
तैयार करे और उसे एक विश्ेष कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रबसे। 
इस कार्य के लिए कार्य-समिति को और सदस्य बढाने का भी अधिकार दिया गया। 
काग्रेस के विधान में भी कुछ परिवत्तेन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य 
प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यो-का-त्यो नीचे देते है .--- 


कमीशन का बहिष्कार 


“चूकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण 
उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती हैं कि 
भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत 
मे और हर तरह से बहिष्कार करे। विशेष करके--- 

(अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेसन्स॑स्थाओों 
से अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों 
का आयोजन करे, और भारत के जिस-जिस शहर मे कमीशन जाय वहां भी उस दिन 
इसी प्रकार के प्रदर्शंत करे और (२) जोरो के साथ प्रचार-कार्य करके छोकमत को 
इस प्रकार संगठित करे कि हर तरह के राजनैतिक विचारवाले भारतीय कमीशन 
का जोरो से बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायें। 

(ब) यह कांग्रेस भारतीय कौसिलो के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के 
राजनैतिक दलो व जातियो के नेताओ से तथा दूसरे छोगो से अनुरोध करती है 
कि वे न तो कमीशन के सामने गवाही दे, न सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके 
साथ सहयोग करे, और व उसके सम्बन्ध में किये जानेवाले किसी सामाजिक उत्सव भे 
भाग ले। 
(स) यह कांग्रेस भारतीय घारा-सभाजं के गैर-सरकारी सदस्यो से अनुरोध 
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करती है कि वे (१) कमीशन के सिलसिले में विठाई जावेबवाली किसी भी “सिलेक्ट 
कमिटी” के लिए न तो राय दे और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें और 
(२) फमीझ्न के कार्य के सम्बन्ध मे अन्य जो कोई भी प्रस्ताव या खर्चे की माग पेश 
की जाय उसे दुकरा दें। 

(द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओ के सदस्यो से यह भी अनुरोध 
करती है कि वे निम्न सूरतो के सिवाय घारा-समाओ की बैठको में भाग न छे, अर्थात्‌ 
यदि उनका स्थान रिक्त होने से बचाने के लिए या वहिष्कार को सफल व जोरदार 
बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-भण्डल को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण 
कानून का विरोध करने के छिए जो काग्रेस की कार्य-समिति की राय में भारत के हितों 
के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो । 

(य) यह काग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती हैँ कि बहिष्कार को 
प्रभावकारी ब पूर्ण बनाने के लिए जहातक हो सके वह दूसरी सस्थाओं व पारियों से 
सलराह-मशविरा करे और उनका सहयोग प्राप्त करे ।” 

काकोरी-केस के अभियुक्तों को वर्बरतापूर्ण सजाये दी जाने पर और उससे 
जनता में रोष की प्रबल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजाये न घटाईं, 
उसपर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दु ख प्रकट किया गया और काग्रेस ने उनके 
परिवारों के साथ अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट की | 

अन्त में काग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक्‌ प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई। 
इसके अनुसार यह कहा गया, “यह काग्रेस घोषित करती हैँ कि भारतीय जनता का 
लक्ष्य पूर्ण सष्ट्रीय स्वतत्रता हैं।” यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक 
अधिवेशन में पेश होता चछा आ रहा था। यूरोप से जवाहरलछालजी के लौट आने के 
कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती वेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव 
पर कोई आपत्ति न देखी। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के रूक्य 
का यह बडा ही शानदार व स्पष्ट वक्‍तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की 
बैठक में मौजूद नही थे और उन्हे इस प्रस्ताव का पता तभी चला, जब कि वह पास 


हो गया । 
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कमीशन का वहिष्कार 


जब १६२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देग के राजनैतिक वातावरण 
में साइमन-कमीश्षन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोप-ही-रोप विद्यमान 
था। देश कमीशन के वहिष्कार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोपणा 
करते समय छॉर्ड अविन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को 
जान-वूझ्कर अपमानित करने का सम्राट-सरकार का कोई इरादा नही है। पर साथ 
में उन्होने इस वात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीणन के कार्य मे भारतीयों की सहा- 
यता न प्राप्त हुई तव भी कमीगन अपना कार्य वदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी 
रिपोर्ट पालमेण्ट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेंग हो जाने के बाद पार्लमेण्ट उसपर 
अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेगी। 

३ फरवरी को कमीणन वम्वई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर मे 
हड्तारू मनाई गई और कमीशन के वहिष्कार का श्रीयणेग कर दिया गया। अखिल- 
भारतीय हडताल के अछावा ३ फरवरी को और कोई मार्क की घटना नही हुईं। हा, 
मदरास मे हाइकोर्ट के पास भीड में अवव्य कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहा पुलिस ने 
दुर्भाग्य-वद् भीड पर गोली चला ही दी, हाछाकि काम शायद विना गोली चलायें भी 
चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमे से एक तो जहां- 
का-तही मर गया और दो बाद में जाकर मरे! कलकते में भी छात्री और पुलिस की 
मुठभेड हुई । 

कमीगन वम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्‍ली आया! दिल्ली घहर में जैसे 
ही कमीशन के चरण पडे कि उसका विरोधी-अदझ्षनों द्वारा विराट स्वागत किया गया 
और "गो बैक, साइमन ! ” “साइमन वापस लौट जाओ ” के झण्डे तथा तख्ते दिखाये 
गये। दक्षिण भारत लिवरल फेडरेशन (जो आमतौर पर जस्टिस-पार्टी के नाम से 
असिद्ध है) व कुछ मुस्लिम-सस्थाओं को छोडकर यह कहा जा सकता हैं कि भारत ने 
कमीशन का पूर्ण वहिप्कार किया । 


क् 
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कमीशन के वहिप्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन 
में यह बात जाई कि अब आतक व दवाव से काम लेना चाहिए। छाहौर मे कमीशन के 
विरोध में प्रदशन करने के लिए लाला छाजपतराय के नेतृत्व में एक बडा भारी जन- 
समूह एकत्र हुआ। पुलिसवालो ने भीड पर हमला किया और कई प्रतिप्ठित नेताओ 
को डण्डो और लाठियो से ठोका-पीटा। छाछाजी के कई जगह गहरी चोटे आई। यह 
एक आम खयाल है कि छाल्‍ाजी की मृत्यु इस वुजदिलाना हमले के कारण ही हुई थी। 
यद्यपि लालाजी कौ मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर पुलिस पर यह अभियोग लगाया 
गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जाच करने से साफ इन्कार कर दिया। 

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दित नि शस्त्र व ज्ान्त भीड पर पुलिस 
ने कई वार जान-बूझ कर व अकारण डण्डे बरसाये। युकत-प्रान्त की पुलिस ने तो 
जवाहरछाछूजी तक को न छोडा। सब दलो के प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्त्तानो पर डंडे व 
लाठिया वरसाने मे तो मानो घुडसवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही 
खतम कर दी और वीसियो आदमियो को घायल कर डाछा। 

लखनऊ तो पैदल व घुड्सवार पुलिस के कारण एक विशाल फौजी पडाव-सा 
ही वन गया। चार दिन तक पुल्सि के वरवेरतापूर्ण हमले होते रहे। पुलिसवाले छोगो 
के घरो तक मे घुस गये और “साइमन वापस चले जाओ! ” के नारे छूगाने पर ही 
'उन्होने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह 
पीटा। छेकिन रूखनऊ के जोशीले नागरिको को घन्य है कि वे इन बबेरतापूर्ण हमलों 
व छत्यो से तनिक भी न घबराये और अपने प्रदर्शन और भी अधिक जोशो-खरोश 
के साथ करते रहे ! अधिकारी-वर्ग को तो उन्होंने एकबार इतना छकाया कि वह 
देखता-का-देखता रह गया और सारा शहर हँसी के मारे छोटमोट हो गया। मामला 
इस प्रकार था। कुछ ताल्लुकेदारो ने कंसरवाग में साइमन-कमीशन को एक पार्टी दी। 
पुछिस ने कैसरवाग को चारो ओर से घेर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को वाग 
की सडको के करीब न आने दिया जिसपर पूछिस विरोधी-दलवाला होने का सन्‍्देह 
करने लूमती थी। इतना अहतियात रखने पर भी जब आसमान से सैकडो काली- 
काली पते व गुव्वारे, जिनपर 'साइमन, चले जाओ', 'भारत भारतवासियों के लिए 
है' आदि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर वाणग मे गिरने रूगे तो सारी पार्टी का मजा किर- 
किरा हो गया। 

जब कमीशन पटना पहुँचा तो उसके विरोघ मे प्रदर्शन करने के लिए ५० 
हैगार आदमियों की एक भारी भीड इकटूठी हुईं। कमीशन का स्वागत करने के 
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लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और मुट्ठी-भर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। सरकार 
ने आस-पास के गावो से छारियो मे भर-भरकर किसान बुलवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पों 
में घुसने के वजाय वे वहिष्कार-कैम्पो मे जा डटे । और स्टेशन पर विरादू जन-समूह ने 
कमीशन के विरोध में जो अहिसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा वहिष्कार 
पाटियों के बल को देखकर तो सरकार की आांखें ही खुल गईं। 

“भारत के भिन्न-भिन्न भागो की जातियो व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क 
स्यापित करने के परचात्‌”---जैसा कि सर जान साइमन ने कहा था--कमीशन वम्बई 
से ३१ मार्च को रवाना हो गया। वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्ति ही थी, 
क्योकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस वात को स्वीकार किया गया है कि “अस्तेम्बली 
के विरोधी दलो के नेता कमीशन का केवछ सरकारी तौर पर ही नही वल्कि सामाजिक 
तौर पर भी बहिष्कार करने के लिए बद्ध थे।” इसलिए सर जान साइमन और उनके 
साथियों का उनके सम्पर्क में आना असम्भव था। 

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा 
जिसमे उन्होने कहा कि कमीशन एक सयुकत स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप छेंगा जिसमें 
एक ओर कमीशन के सातो अग्रेज सदस्य होगे और दूसरी ओर वडी कौसिल-छारा 
चुने गये सातो भारतीय। सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का 
अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमे वरावरी के दर्जे पर माने जायेंगे। 

प्रात्तीय कौसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने 
की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निरचय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयों पर 
कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ वडी कौसिल-द्वारा निर्वाचित सयुक्त- 
सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जव प्रान्तीय विपयो पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय 
कौंसिल की सिलेक्ट कमिटी काम करेगी, जिसका उन विषयो से सम्बन्ध है। कमीशन 
अपनी रिपोर्ट अकूग ब्रिंटिश-सरकार को देगा और सयुकत-सिलेक्ट-कमिटी अपनी 
रिपोर्ट अछग बडी कौंसिछ को। इस घोषणा का भारत मे कुछ असर न हुआ। घोपणा 
के निकलने के दो-तीन घटे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्‍ली में इकटूठे हुए और 
यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थी थे ज्यो-की-त्यो वनी 
हुई है और वे किसी भी हालत मे कमीशन से सरोकार नही रखना चाहते। असेम्बली 
ने तो केल्वीय संयृक्‍त-सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर 

दिया। इस सम्बन्ध में लाछा छाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्वली में यह प्रस्ताव 
पंश्ञ किया कि चूकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी यीजना असेम्ब॒ल्ली 
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को अस्वीकार है अत वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार 
नही रखना चाहती । पण्डित मोतीलाल नेहरूूने कहा कि कमीशन के साथ भारतीय 
उसी हालत में सहयोग कर सकेगे जवकि उसमे भारतीय भी इतनी ही सख्या में नियुक्त 
किये जाये ।” प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायो से पास हो गयां। सरकार को छाचार 
होकर स्वयं केन्रीय कमिटी के लिए असेम्वली के सदस्य नामजद करने पडे। यहा 
इस वात को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमीजन वम्वई मे घूम रहा था तो सर' 
की पदवी घारण करनेवाले २२ नाइटो में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ 
गवारा न की। देश में वहिप्कार की जो लहर फंली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त 
प्रमाण और क्या मिल सकता है ? 
प्रसगवश यहा यह कह देना भी जरूरी है कि जहा कमीशन तो एक ओर 
अपने काम में आकर जूट गया, तंहा उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के 
मुकाबले तिजारत में मधिक चाव रखते थे, इस वात के अध्ययन में य गये कि भारत 
में तिजारत को वढाने की किस तरफ गुजाइश है। छॉड वर्नहाम ने, जो कमीशन के 
एक सदस्य थे, देखा कि पजाव में ब्रिटेन और भारत की तिजारत बढाने की सबसे 
अधिक गुजाइण है। उन्होने इस वात पर भी जोर दिया कि भारत के वाजारो मे ब्रिटेन 
, जी मोटरो, छारियो व ट्रैक्टरो की खपत बढाने की सवसे अधिक गुजाइश्ल है। 
> “सन्‌ १६२८ की खास-खास घटनाये साइमन-कमीशन का देश में भ्रमण, 
सर्वेदल-सम्मेलन की वैठके और वारडोली का आन्दोलन है। काग्रेस के प्रस्ताव के 
अनूसार दिल्‍ली में फरवरी-मार्च १६२८ में सर्वदल-सम्मेलन की बैठक की गई । 
सम्मेलन में उपस्यित सस्थाये और काग्रेस इस वात पर एकमत हो गये कि भारत की 
वैधानिक समस्या पर विचार (पूर्ण उत्तरदायी शासन! को आघार मानकर ही होना 
चाहिए। दो महीनो में सम्मेलन की कुछ मिलाकर २५ बैठके हुईं और कूगभग है 
समस्याये शान्तिपूर्वक तय हो गईं। १६ मई को डॉ० अन्सारी के सभापतित्व में फिर 
सम्मेलन की वैठक हुई, जिसमे यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धान्तो का 
, 'सविदा तैयार करने के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे एक कमिटी नियुक्त 
की जाय, जो १ जूछाई १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसबिदा देश की भिन्न- 
भिन्न सस्थाओ के पास भेजा जाय। २६ राजनैतिक संस्थाओ ने कमिटी नियुक्त करने 
के प्रस्ताव के पक्ष मे राय दी। इस विषय पर आगे विचार फिर किया जायगा। _ 
जून के महीने में दो-तीन घटनायें ऐसी हुईं जिनका हमे अवश्य जिक्र करना 
चाहिए। काग्रेस का आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और पं० मोतीलालू 


श्देड कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


नेहरू का नाम उसके सभापतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह देखकर 
पण्डितजी ने एम्पायर पार्ंमेग्टरी डेलीगेशन' की सस्वयता से भी, जिसके लिए उनको 
असेम्व॒ल्ी ने पिछले मार्च में अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे 
दिया। पण्डितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनाओं का 
होना वताया। स्वर्य गावीजी ने कहा--वंगारू को वड़े नेहह की जरूरत है। वह 
सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को ग्रहण करनेवाले आदमियो में से है। देश को इसीकी 
जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकदा 
जाय।” 


वारडोली सत्याग्रह 

दूसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक छोगो का ध्यान आकंपित 
होता रहा, वह है वारड्ोली का सत्याग्रह। वारडोली वह तहसील्‍ है जहां गांवीजी 
सामूहिक सविनय अवजा' का प्रयोग करना चाहते थे, छेकिन दौ-तीन वार इराटा 
बदलकर उन्होने फरवरी १९२२ में आखिर इरादे की पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। 
वारडोली में वन्दोवस्त, जो अक्सर २० या ३० साल में हर जगह हुआ करता है, होनें- 
वाला था, बन्दोवस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम 
अबव्य होता हैँ कि माल्युजारी छगभग २५% आअवद्य बढ़ जाती हैं! वारडोडी 
के आदमियों का कहना था कि उनपर माछगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना 
चाहिए, क्योकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल वढ़ी हैं या अच्छी हुई है उसके लिए 
उनको बहुत परिश्रम और समय खर्च करना पढ़ा था। उनका कहना विलकुछ यह भी 
नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे तो केवछ यह चाहते थे कि आधिक दशा व 
मजदूरी, सड़कों, कीमतो व करो की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त 
की जाय और यह्‌ देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नही, और यदि हां, 
तो कितनी ? सरकार आमतौर पर अपनी मर्जी से, चुपचाप और बिना किसी निभ्चित 
पिद्धान्त के ही सव वातों का फैसछा कर छेती है। जब कमी वह ऐसी या और कीई 
आशिक जांच करती है तो जनता की राय तक, सलाह तक, नहीं छी जाती। वारडोडी 
में भी सरकार ने २५ प्रतिशत माछयूजारी वढा दी। जांच कराने के सव वैव व प्रचत्ति 
उपायो को अमल में छाने की कोशिश की गई, छेकित कोई परिणाम नही निकला। 
अन्त में चुनौती दे दी गई और करवन्दी-आन्दोलन भुरू हो गया--आन्दोलन स्वराज्य 
के लिए नही, सविनय-अवना-आन्दोलन के एक मंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानी 
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पेशे से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी एक शिकायत को रफा कराने के छिए। कांग्रेस ने 
पहले कोई दखल नही दिया। किसानो नें कर न देने का निर्चय पहले ही अपनी 
ताल्लुका-परिषद्‌ मे कर लिया था और सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया 
था कि उनका नेतृत्व करे। इसी हालत मे सरदार पटेल ने आन्दोलन को सगठित किया। 
सरकार ने जानवरो की कुर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से पठान बुला-वुलाकर 
अन्धाघुन्ध कुकियाँ करने की नीति अख्तियार कर ली। पठानो का वुलाना' सरासर 
ज्यादती थी। छोगो ने कूकियां होने के मार्ग मे कोई रुकावट नही डाली थी और सरकार 
के पास पशु-बल्ल इतनी पर्याप्त-मात्रा मे मौजूद था कि खूखार प्रकृति व आदतो के छोगो 
का बुलाना सरासर अनावश्यक था। कहा जाता है कि सरकार ने लगभग ४० पठान 
बुला लिये थे; वम्बई के गवर्नर सर छेस्ली विछूसन ने कहा था कि उनकी संख्ये। केवल 
२४ ही थी। सवाल संख्या का नही था, सवार यह था कि पठान बुलाये क्यो गये ? 
इसके वाद जल्द ही, वम्वई-कौसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यो ने विरोध में कौसिल 
की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन मे दिरूचस्पी लेने लगे। असेम्वली 
के अध्यक्ष विद्वुल्माई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने इस 
बात की धमकी दी कि यदि सरकार न झुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में 
जुट जायेंगे। आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे 
आदमी ने वढाई गई मालगुजारी जमा कर दी; कैदियों की रिहाई की शर्तें मान छी 
गईं, जायदाद का लौठाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निरचय 
हुआ। 

सरकार ने एक अदालत विठा दी, जिसमे न्‍्याय-विभाग के और शासन- 
विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जाच की और यह निदचय किया कि 
मालगुजारी केवल ६प अ्तिशत वढाई जाय। यह निर्णय अगस्त मे हुआ और इसका 
फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ। ज्ञात रहें कि चोरासी तहसील ने इस आन्दोलन 
में भाग नही लिया था और बढे हुए कर भी दे दिये थे; यह देखकर सरकार ने बारडोली 
को सम्बोधित करके कहा भी था--जब चोरासी तहसील कर दे सकती है, तो 
बारडोली ही क्यो नही देसकती ?” 

यहा यह कहना शायद मनोरजक होगा कि वम्बई-कौंसिल में भाषण देते 
हुए वम्बई के गवर्नर ने कहा था कि वारडोली के करवन्दी-आन्दोरन को कूचलनें के 
लिए साम्राज्य की सारी शक्तिया लुगा दी जायेंगी। इसके कुछ दिन बाद ही फैसला 
हो गया। वास्तव मे देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमो 
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में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत जाच के लिए 
बिठाई जाय। इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह 
सिफारिश की थी कि केवकू ६४% मालगृजारी वढाईं जाय, लेकिन जब इन सव 
कारणों पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानो ने पेश किया था छेकित जिनपर 
अदाछत को विचार करने का अधिकार नही था, तो वास्तव में वारडोली तहसील में 
भाछगूजारी विहुकूल वढी ही नही और फैसले के वाद भी अपनी पहली हद तक ही 
रही। श्रमझौते की वास्तविक सफलता तो इस वात में थी कि बेची हुई जमीने मालिको 
को फिर वापस मिल गईं और पटेल व तलाटियो को अपनी जगहें फिर मिल यईं । 


* सर्वदल सम्मेलन 

नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठके 
लखनऊ में फिर २८, २६ व ३० अगस्त १६२८ को हुईं। नेहरू-कमिटी को उसके 
परिश्रम के लिए बधाई दी गई; सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के 
पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलो को अपने विचारों के अनुसार कार्य 
करने की स्वतत्रता दी गईं जिनका ध्येय (ृर्ण-स्वतंत्रता' था। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियो 
ने, जो औपनिवेद्षिक स्वराज्य के पक्ष मे न थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढकर धुनाया, 
जिसमें यह वात स्पप्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आवार पर ही 
बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देण था कि वे उक्त भस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हे 
कार्य-स्वतत्ता दी गई थी, खूब फायदा उठावें। इसलिए जहा उन्होनें प्रस्ताव का 
समर्थन न करने का निदचय किया, वहा उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाधा न 
डाली। उन्होने कहा कि इस अ्रस्ताव से उनका कोई सम्बन्ध नही हैं और इसीलिए 
ने न तो उसपर होनेवाली वहस में भाग छेंगे और न उसमें कोई संशोधन पेश करेगे। 
सम्मेलन मे जिन अन्य विपयो पर विचार हुआ वे सिन्व, प्रान्तों का वटवारा तथा सयुकत- 
निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे। एक भ्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरछाछूजी की इस 
टिप्पणी से कि महमूदावाद के महाराज व राजा रामपाछुतिह जैसे ताल्टुकेदारो की 
समाज को कुछ आवश्यकता नही, कई छोग भड़क उठे। इसका यह परिणाम हुआ 
कि दूसरे दिन ही यह अस्ताव पास किया गया :--- 

पकामनवेल्य की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद को मालिक 
होगा और जो कानूनन उसे मिली होगी वह उससे नही छीनी जा सकेगी।” 

छूखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमीदारों के अछावा डॉ० सप्रू, सर अच्ी- 


अध्याय ६ : भावी संग्राम के बीज-१६२८ ३३७ 


इमाम, सर शकरन्‌ नायर, श्री सच्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी 
उपस्थित थे। थे सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्ण रह चुके थे। 

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्‍ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार 
किया। महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येय को दोहराया, नेंहरू-कमिटी के साम्प्र- 
दायिक फैसले को स्वीकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के 
प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने मे सहायक हे उन्हे आमतौर पर स्वीकार 
किया, यद्यपि उसकी विगत की वातो में अपने हाथ-पांव नही वाघ दिये। 

अब हम फिर कौसिको की ओर जाते है। वास्तव में देखा जाय तो कौसिलो 
में अडगे की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान साइमन' का 
बहिष्कार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकडता जा रहा था। 


असेम्बली से 

असेम्बली के कार्यक्रम मे रिजवंब्वेक-बिक व सार्वजनिक-रक्षा बिल दो ही 

मुख्य विषय थे। रिजर्व-वेक-विल सम्बन्धी छडाई काग्रेस की सरकार के विरुस्ध 
सम्भवत सबसे बडी लेकिन निरर्थंक लडाई थी। सरकार का दावा था कि चूकि 
यह बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियत्रण से हटाकर देश के एक बैक 
के नियत्रण में कर देगा, अत यह भारत की स्वतन्‍त्रता-प्राप्ति के मार्ग मे एक वडा पग 
होगा। लेकिन भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने दध-शासन की योजना को अमल मे 
लाते हुए इतनी खराबी मजूर की, इतनी आसानी से और खुद-वखुद मुद्रा व वेकिंग पर 
से अपना नियन्त्रण हटा लेने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी ? असेम्बली के सदस्यो 
को फौरन ही इस बात का सन्देह हो गया कि जनता के हितो के विरुद्ध सरकार अवश्य 

' ही कूछ कर रही है। जब दोनो पक्ष प्रइत की तह में उत्तरे तो कई विवाद-प्रस्त वाते सामने 
आईं, जिनमें सबसे मुख्य यह प्रदन था कि बेक हिस्सेदारो का हो (जैसा कि सरकार 
चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता कहती थी) ? इसके वाद दूसरा प्रइन 
यह था कि वेक के डाइरेबटर-मण्डलू का निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरो में कितने 
सदस्य नामजद होगे और कितने चुने जायेंगे और कैसे ? यदि एकवार यह तय हो जाय 
कि बैक का सगठन कैसा होगा तो शेष प्रइन स्वय हल हो जायेंगे। यदि बेक हिस्सेदारों 
का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरो को चुनेगे; लेकिन यदि बेक सरकारी 
होगा तो डाइरेक्टरो का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी वेक व केन्द्रीय व 

” प्रान्तीय कौसिलें आदि सस्थाये करेगी। किस सस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का 

श्र 


रेशे८ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


अधिकार होगा, इसके पचड़े में पढ़ना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी 
है कि सरकार पहले इस बात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरी में से € चुने हुए हो। 
लेकिन अब सत्‌ १६३४ में जो रिजवे-वैक-एक्ट वना है उसके अनुसार तो १६ में से 
केवल ५ ही डाइरेक्टर चुने हुए रबखे गये है और सो भी इनका चुनाव चार-चाल् में 
जाकर होगा। जब विल पर विचार प्रारम्म हुआ तो उसमें कदम-कदम पर रदोवदछ 
किया गया। अन्त में श्री श्रीनिवास आयगर के प्रस्ताव पर सरकार इस वात के लिए 
तैयार हो गई कि बैक स्टाक-होल्डरो का हो, अर्थात्‌ वैक की पूजी तो सरकार लगाये 
लेकिन बाद में वह उस पूंजी को इस प्रकार वेच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००) 
से अधिक की पूजी अर्थात्‌ स्टाक न मिल्े। प्रत्येक स्टाक खरीदनेवाले अर्थात्‌ स्टाक- 
हौल्डर को डाइरेक्टरो के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत 
होने छगा कि अब सव मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग 
सन्तुप्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कूछ सन्देह उत्पन्न हुआ भौर उसने उस बिल के 
बजाय एक दूसरा विछ पेश करने की सूचत्ता दी। छेकिन अध्यक्ष महोदय ने कामन- 
सभा के प्रमुख-द्वारा निर्धारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे 
विल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्सन करने हो, तो 
उचित मार्ग यह हैं कि मूल बिक को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवत्तन 
करके उसे परिवर्तित रूप में दुवारा पेश किया जाय। अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण 
सरकार ने पुरानें विछ को ही कायम रखने का निश्चय किया, लेकिन चूकि एक 
महत्त्वपूर्ण भअश् के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गई इसलिए 
सरकार ने विछ पर विचार अनिदिचत काल के लिए स्थगित कर दिया। 

सार्वजनिक-रक्षा (पब्छिक सेफ्टी) बिल दूसरा विछ था, जिसपर खूब बाद- 
विवाद चला और जिसका काग्रेस-पार्टी ने खूब विरोव किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रुप मे 
यह बिछ विदेशियों के विरुद्ध काम में छाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात 
पर पूरा-पूरा विः्वास हो गया कि देश-रक्षा-कानूत की भांति यह कानून भी भारतीयों 
के विरुद्ध काम में छाया जायगा। जब विछ पर मत छिये गये तो दोनों ओर वरावर 
मत जआाये। अध्यक्ष ने बिक के विरुद्ध मत दिया और बिल गिर गया। 


कलकत्ता-कांग्रेस 


कलकत्ता-काग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनो में एक वें महत्त्व का सम्मेलन था, क्योकि 
उसे कांग्रेस का भावी मार्य निदिष्ट करना था। इस महत्त्व के कारण पण्डित मीतीलाल 


अध्याय & : भावी संग्राम के बीज--१६२८ इ्े३६ 


नेहरू उसके सभापति चुनें गये । इसके साथ सर्वे-दलू-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका 
पूरा इजछास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीणन का दूसरा दौरा 
शुरू हो चुका था और जिस समय काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता मे हो रहा था उस समय 
भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पण्डितजी ने सभापति के अपने अभिभाषण 
में इस बात को बताया कि कमीशन का देह में, खासकर कानपुर, लाहौर व छूखनऊ 
मे, कितने जोर के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एँग्लो-इण्डियनो के दिमाग 
पर क्या असर किया। कलकत्ते के कुछ गोरे अखवार तो यह सलाह तक देने छगे कि 
कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत मे फौलादी शासन किया जाय और जवतक एक 
रत्तीभर भी गोछा-बारूद रह जाय तब तक भारतीय-स्वतंत्रता की मांग का मुकाबला 
किया जाय। पण्डितजी ने जोरदार शब्दो मे वताया कि हमारा रक्ष्य स्वाधीनता है, 
जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थिति में 
हमें प्राप्त होती है । आगे पण्डितजी ने इस बात पर जोर दिया कि 'स्वे-दरू-सम्मेलन 
जिस स्थल तक पहुँच गया है वही से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए 
और जहातक हम जा सकें वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए।” 

कलकत्ता-काग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियो 
तथा सस्थाओ की सहानुभूति के सैकडो सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती 
सरोजिनी नायडू के, श्रीमती सनयात सेन, मोश्षिये रोम्या रोला के और फारस के 
समाजवादी दल व न्यूजीलैण्ड के कम्यूनिस्ट-दरू के सन्देण विद्येप उल्लेखनीय है। 
भारत के भविष्य के वारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के अछावा भ्रस्तावो 
के विपय हर साल जेसे ही रहे। विदेशो से आये सनन्‍्देशों व वधाइयो के उत्तर में 
विदेशी मित्रो को भी उसी प्रकार के सन्देश व वधाइया दी गईं और महासमिति को 
आदेदा किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रो से सम्पर्क स्थापित 
करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत मे करने के लिए भी एक प्रस्ताव 
पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे वधाई दी गई और 
मिश्न, सीरिया, फिल्स्तीन व ईराक के स्वातन्त्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। 
साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया 
और मदरास-काग्रेस के युद्ध के खतरे वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। ब्विटिश-माल 
के बहिष्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। वारडोली की शानदार विजय 
पर सरदार वल्लभभाई पटेल को बधाई दी गई। सरकारी उत्सवो व दरवारों तथा 
सरकारी अधिकारियो-द्वारा आयोजित था उनके सम्मान में किये जानेंवाले अन्य सब 
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सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्लवों में भाग लेने की काग्रेस-वादियों को मनाही की 
गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-ठारा माग 
की गई। चूकि देशी-राज्यो के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को छेकर देश में खूब आन्दोलन 
उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महृत्त्व अब बढ़ गया हैं, इसलिए इसे हम यहा 
ज्यो-का-त्यो देते है --- 

“यह कांग्रेस भारत के देश्ी-नरेद्ों से आग्रह-पुर्वक अनुरोव करती है कि वे 
अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थानों के आधार पर उत्तरदायी-श्ासन स्थापित करें 
और फौरन ही ऐसे आदेश जारी करे या कानून बनायें जिनके ढारा प्रभा-संगठन के, 
स्वतन्त्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान-माल की रक्षा के व नागरिकता 
के तथा इसी प्रकार के अन्य भीलिक अधिकारी की सुरक्षित कर ठिया जाय।” 

ताभा के भूत-पूर्व नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक 
प्रस्ताव पास किया गया। जिन पांच वंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी 
उनके परिवारवालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट कीं। छाहौर में पुलिय- 
द्वारा किये गये धावों व खानातकाणियों की निन्‍दा की गईं। छाछा छाजपतराय, हकीम 
अजमछुखा, आन्त्र-रत्न श्री गोपाल कष्णैय, श्री मगनछाक गाघी, श्री गोपवन्धु दास 
ओर छॉर्ड मिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया। 

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार 
था .-- प 

“सर्ब-दरू-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में झासन-विधान की जो 
तजवीज पेथ की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती हैं और उसे 
भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता 
देनेंवाली भानती है; और अपनी सब स्रिफारिणी को प्रायः सर्वे-सम्मति से ही करने के 
लिए कमिटी को बधाई देती है। और यद्यपि यह काग्रेस मदरास-का्रेस के पूर्णस्ता- 
घीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-ढारा तैयार किये गये विधान 
की राजनैतिक प्रगति की दिया में एक वडा पर मानकर उसे मजूर करती है, खासकर 
इस विचार से कि देण के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दछो में जितना अधिक-से-अधिक 
मतैक्य हो सका है उसका वह सूचक है। 

“अगर ब्रिटिय-पार्लमेण्ट इस विधान को ज्यो-का-त्यों ३१ दिस्नम्बर १६३६ 
तक या उसके पहले स्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेंगी, वगते 
कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तादीसख तक 
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पारलम्रेण्ट उसे मजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामजूर कर दे तो काग्रेस देश को 
यह सलाह देकर कि वह करो का देना बन्द कर दे और उन अन्य तरीको-द्वारा, जिनका 
बाद मे निश्चय हो, अहिसात्मक अस॒हयोग का आन्दोलन संगठित करेंगी। 

“कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने मे यह प्रस्ताव कोई 
बाघा नही डालेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।” 

खुले अधिवेशन मे जिस रूप में कलकत्ता-काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ 
वह तो ऊपर दिया जा चुका है; ऊेकिन गाघीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १६२६ 
के बदले ३१ दिसम्बर १६३० तक की मीयाद थी तथा नीचे लिखा टुकडा था, जो बाद॑ 
में हटा लिया गया "-- 

“सभापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रति- 
लिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास मिजवा दे जिससे कि वह उस पर 
अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहे कर सके।” 


भावी कार्य-क्रम 

कलकत्ता-काग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यक्रम भी निर्धारित 
किया --- 

“इस बीच काग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-- 

(१) सब नशीली चीजो का व्यवहार वन्द कराने के लिए कौसिलो के भीतर 
और बाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी। जहा कही भी उचित और सभव 
हो वहां शराब, सफीम आदि की दूकानो पर पिकेटिंग करने का प्रवन्ध किया जायगा। 

(२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर मौर उसके इस्तेमाल 
का प्रतिपादन करके विदेशी कपडे का वहिष्कार कराने के छिए कौसिलो के भीतर 
और वाहर स्थान व अवस्था के अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में छाये 
जायेँगे। 

(३) जहां कही लोगो को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे छोग तैयार 
हो तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, 
जैसा कि हाल ही में वारडोली मे किया गया था। 

(४) काग्रेस की ओर से कौंसिलो के लिए जो सदस्य चुने गये हो उन्हे अपना 
अधिक समय काग्रेस-कमिटी द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम 
में लगाना होगा। 


ह ह 
ढ़ 
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(५) नये सदस्यो की भर्ती करके और कडा अनुणासन रखके कांग्रेस- 
संगठन को सुदृढ़ वनाया जाय। 

(६) स्त्रियों की अयोग्यताओ को दुर करने के लिए प्रयत्त किया जायगा 
भौर उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उचित भाग चने के लिए प्रोत्साहित और भामन्त्रित 
किया जायगा। 

(७) देश की सामाजिक कुरीतियां दुर करने के छिए प्रयत्न किया जायगा। 

(८) प्रत्येक काग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कतंव्य होगा कि वह 
अस्पृष्यता को दूर करने के छिए जो कुछ कर सकता है करे और अछूत कहे जानेवाछो 
को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और अपनी हालत सुधारने के प्रयत्तो में यथासभव 
सहायता दे। 

(६) शहर के मजदूरों में काम करने के छिए, और चर्खे और खट्टर के द्वारा 
जी कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, 
स्वयसेवक भर्ती किये जायेंगे। 

(१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओ में बढाने के 
लिए और राष्ट्रीय प्रयत्न में काग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में छगें हुए छोगों का 
सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब कार्य किये जायेंगे जो उचित समझे जायेंगे। 

“काग्रेस हरेक काग्रेसवादी से आजा करती है कि वह उपर्युक्त कामो का खर्च 
चलाने के लिए यथागक्ति अपनी आमदनी का कुछ भाग काग्रेस-कोप को देता रहेगा।” 

कलकत्ता-काग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव साम्राज्य-विरोधी 
सघ के मि० ड्व्ल्यू० जे० जान्स्टन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने मित्र-्रतिनिधि के 
रूप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें गिरफ्तार करने और विना मुकदमा चलछाये देश- 
निकाला देने पर सरकार की निन्‍्दा की गई और यह मत प्रकट किया गया कि 
“सरकार ने यह कार्रवाई जान-वृझ्कर काग्रेस के अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो को बढने मे 
रोकने के इरादे से की हैं।” 

कलकत्ता-काग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरो-द्वारा किया गया 
प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिर्-क्षेत्रो के रहनेवाले मजदूर सुव्यवस्यित 
रूप से एक जुलूस बना कर काग्रेस-वगर में घुस आये और राष्ट्रीय-अण्डे की सलामी 
करके पढाछ में आा गये और दो घटे तक अपनी समा करते रहें। भारत के लिए 
स्वतन्वता' का प्रस्ताव पास करके वे छोग पडाछ छोडकर चले गये। 

देश में युवक-आन्दोछन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विज्ेपता थी। 


हे है. 
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देश में जगह-जगह युवक-सघ व छात्र-सघ बन गये। बम्बई व बगालू मे तो उनका 
बडा जोर था। अगस्त मास मे हालैण्ड में यूड स्थान पर जो विद्व-युवक-सम्मेलन 
हुआ था उसमे इन सस्थाओ मे से कुछ ने प्रतिनिधि भी ओजे। युवकों ने साइमन- 
कमीशन के सम्बन्ध मे किये गये बहिष्कार-प्रदर्शनो में भी खूब भाग लिया था। 
लखनऊ में पुलिस की लाठियो और डडो की मार तो खास तौरपर उन्होने 
खाई थी । 

हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने कर्नाटक प्रान्त मे बागलकोट में एक व्यायाम-शाक्ता 
स्थापित की। उसने देश के भिन्न-भिन्न भागो मे कई ट्रेनिग-कैम्प खोले और मिहनत 
का मोटा-क्षोटा काम करने में नाम पा लिया । 


गांधीजी की ओर 


- अब हमे पाठकों को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से 
कलकत्ता-काग्रेस मे कैसे आ फसे। याद रहे कि उन्हे अहमदाबाद-काम्रेस के गाद मार्च 
१९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह १९२२ की गया-काग्रेस, सितम्बर 
१६२३ के दिल्ली के विशेष-अधिवेशन और १६२३ के कोकनडा के वाधिक अधिवेशन 
में उपस्थित नहो सके। ५फरवरी १६२४ को वह छूटे और बेलूगांव-कांग्रेस के 
सभापति बने । कानपुर-काग्रेस में स्वराज्य-पार्टी से साझेदरी--या जो कुछ कहिए--- 
के पटना के निर्णयों पर काग्नेस की छाप छगवाने के लिए ही वह आये थे। इसके 
बाद उन्होने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की दपथ खा ली और गोहाटी 
में उसे पूरा कर दिया। गोहाटी में उन्होने कांग्रेस के बहस-मुबाहसो मे सक्तिय भाग 
लिया, लेकिन मदरास में तो वह बिलकूल उदासीन रहे और विषय-समिति की बैठको 
मे भी भाग नही लिया। यह बात सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-काग्रेस के 
अधिवेशनो से भाग लेगे या नही। कुछ वर्षो से वह काग्रेस के सालाना अधिवेशनो के 
पहले एक मास वर्घा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साहू भी जब काग्रेंस का 
अधिवेशन कलकत्ते में दिसम्बर १६२८ मे होने ही वाला था, वह वर्षा मे थे। पडिते 
मोततीलाल नेहरू, जिन्हे स्वागतार्थ ३६ घोडो की गाडी मे विठाकर शहर मे जुडूस में 
निकाला गया था, अपने-आपको बडी विकट परिस्थिति मे पाने छगे। रूखनऊ में 
सर्व-दल-सम्मेकन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके 
ओऔपनिवेशिक-स्वराज्य के विरोध मे और स्वतत्रता के पक्ष मे घोषणा की थी, वे 
भी वहा मौजूद थे और उन्होने अपना स्वाघीनता-संघ भी वना लिया। इनमें जवाहर- 
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लाल भी -शामिल् थे। बंगाल ने अपना सघ अलूग बनाया था और श्री सुभाषचन्द 
वसु उसके मुखिया थे। 
सर्व-दलू-सम्मेलन के बारे मे भी एक शब्द इस समय कहना वाकी है। 
सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ; भुंसछमानों के सिवा अन्य अल्प-सख्यक जातियो 
ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को घिककारा। उधर श्री जिन्ना भी, 
जो अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपो्ट को कोसना 
शुरू कर विया था, उसका विरोध करने छगे। कुछ मुसलमान पहले ही उसकी 
मुखालफत जाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने छीग की 
बैठक स्थगित कर दी। कलकत्ते मे सर्व-दलू-सम्मेलन रोग-क्षय्या पर या यो कहें कि 
मृत्यु-शय्या पर पहुँच चुका था। जितना ही अधिक वह जिन्दा रहा, उतनी ही भधिक 
उसके सम्बन्धियो की, जो वहा इकट्ठे हुए थे, मांगे बढती जाती थी। उसकी हालत 
साबरमती के बछडे की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता था और न वह मरता 
ही था। उसे स्वर्ग मे पहुँचाने की आवश्यकता थी। गाधीजी के अछावा उसे स्वर्ग- 
द्वर तक कौन पहुँचा सकता था। गाधीजी के अछावा इस मरते हुए जीव की आखिरी 
सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ? अत' उन्होने प्रस्ताव किया कि सम्मेन की 
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। भ्रस्ताव पास हो गया। भब 
कांग्रेस निश्चित रूप से गाधीजी की ओर ज्ुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई 
बोझो से लदी हुईं थी। गाधीजी देखना चाहते थे कि काग्रेस की कौसिल-पार्टी कौसिलो 
का मोह छोड देने के लिए क्या-क्या करने को तैयार है। दिल्ली मे अक्तूबर १६९८ 
में महासमिति कौंसिलो के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी :-- 
यह समिति दुख के साथ इस वात को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-मिन्न 
कौसिछ-दलो ते कौसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये 
आदेझो पर ध्यान नही दिया। इसलिए विषम परिस्थिति को देखकर यद्यपि काग्रेस 
के कौसिल-दलो को अधिक स्वतत्त्रता दी गई थी तथापि समिति का विदवास था कि 
काग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रक्‍्खी जायगी ।” 
इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितिया दिखाई गईं है। पहले निन्‍्दा, 
फिर उसकी दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुजाइश और फिर काग्रेस- 
प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद । 
गाघीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, अरस्तावो की 
रूपरेखा बनाई और उन्हें सामने लाये। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत 


अध्याय ६: भाषी संग्राम के बीज-१६४५८ इं४प््‌ 


अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियो पर मुकदमे चलने की अफवाहे, वाइसराय 
का कलकत्ता मे उत्तेजनापूर्ण भापण, “फारवर्ड” के सम्पादक को सजा होना, मदरास 
से मुकदमो का दौर-दौरा---ये ऐसी घटनाये थी जिन्होने गाधीजी के ऊपर वहुत भारी 
प्रभाव डाल्ा। यद्यपि ये घटनाये स्वयं ही वहुत बेचैनी पैदा करनेवाली थी, पर 
गाधीजी खास कलकत्ते की घटनाओ से और भी अधिक बेचैन हुए; अर्थात्‌ जान-वृज्ञकर 
एक समझौते का किया जाना और फिर उसका क्रमश वगाल, युक्‍त-प्रान्त और अन्त 
में मदरास-हछारा तोडा जाना। इन दोनो बातो के अछावा गाघीजी के पास यूरोप 
आने का भी निमंत्रण था। परिस्थिति अनुकूल हुई तो, गाधीजी का पूरा इरादा था 
कि वह १६२६ के प्रारम्भ में ही यूरोप का दौरा छुरू करे। आइचर्य की बात है कि 
पं० मोतीलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की अनुमति दे दी थी। केकिन खूब विचार 
कर लेने के वाद और मित्रो से खूब परामर्श कर लेने के वाद गाघीजी इस नत्तीजे पर 
पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हें अपना दौरा बन्द रखना चाहिए। 
गांधीजी ने लिखा, “में अगले वर्ष के वारे में विचार भी नही कर सकता। डेनमार्क के 
मेरे एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-मारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना 
श्रेयस्‍कर है। म॑ इस कथन की सचाई महसूस करता हूँ।” हृदय की आवाज को 
पहचानकर गाघीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये, उन्होने लिखा, “अन्तरात्मा की 
आवाज मुझे यूरोप जाने को नही कहती । इसके विपरीत, काग्रेस के सामने रचनात्मक 
कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्वेव्यापी समर्थेन देखकर मुझे यह 
महसूस होता है कि यदि अब में यूरोप चलछा गया तो में कार्य को छोड़ भागने का दोपी 
होऊँगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कूछ कार्य मेरे सामने 
आवे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ वल्कि उस कार्यत्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत 
बडा है, कार्यान्वित करने के छिए उपाय भी बताऊें और सोचू। इन सबके अछावा 
सबसे बडी बात तो यह है कि मुझे अगले सारू की छडाई के लिए भी अपनें-आपको 
तैयार करना चाहिए, चाहे उस लडाई का स्वरूप कैसा ही हो |” 
यह फरवरी १६२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमे अब देखना है कि 
फरवरी १९३० के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या बदा था। 
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पच्लिक-सेफ्टी-चिल 

१६२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुत- वडी विकट थी। इस 
समय साइमन-कमीणन के साथ-साथ सेण्ट्रल-कमिटी भी देश में ढौरा कर रही 
थी। इस कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिपदु के चुनें हुए थे और पाच सरकार 
न मसेम्वली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रै७ १९२६ 
में अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीजनवाले विलायत में पहुँचे ही थे 
कि मई १६२६ में अनुदार-दक की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर- 
दछ्क का मन्सत्रि-मण्डल बना। मैकडानल्ड साहव प्रधान मंत्री बने और वेजवुड वेंन 
साहव भारत-मंत्री। लॉर्ड अविन चार मास की छुट्टी छेकर जून में इंग्लैण्ड पहुँचे। 
इस यात्रा का उद्देश यह था कि “साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के छिए 
जो सुधार-योजना पारलेमेण्ट के समक्ष रकखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया 
जाय जिससे विघाननसम्वन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न 
राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके ।” 

लॉर्ड अविन ने वापस आकर नीति-सम्वन्धी जो वक्तव्य दिया उसपर तो 
हम उचित स्थान पर विचार करेंगे ही। तवतक काग्रेस की कॉसिलों में होनेवाली 
लऊूडाई का अध्ययन कर लें। पब्लिक-सेफ्टी-विछ जनवरी १६२६ में ही दुवारा पेंच 
हो चूका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल में हुआ। ११ अग्रैल को अध्यक्ष महोदय ने 
इस बिल पर चर्चा की मनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होंने निम्न-लिखित वक्तव्य 
दिया “-- 

“पब्छिक-सेफ्टी-विछ पर सिलेक्ट-कमिंदी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 
है। परन्तु उसपर विचार करने के अस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने 
से पहले में दो शब्द कहना चाहता हूँ। असेम्ब॒ी की पिछली वैठक के समय से ही 
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मैने दो वातो पर परिश्रम-पुर्वक गौर किया है। इनमे से एक तो हैँ पन्छिक-सेफ्टी-वि 
पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भापण, और दूसरी वात है 
भेरठ की अदालत मे ३१ व्यक्तियों के विरद्ध सरकार का दावा। इसके अध्ययन से 
सै इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस वि का और इस मुकदसे का आधार एक ही 
है। माननीय सदस्य जानते हे कि हमारी कार्रवाई के नियमो में एक यह भी है कि 
साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराघधीन हैँ तो उसके 
विषय मे न कोई प्रश्न पुछा जा सकता है और न कोई प्रस्ताव रवखा जा सकता 
हैँ । अत यह सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई हवाला दिये बिना इस सभा 
में पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं? मेरी समझ से 
इस मामले में दो रायें नही हो सकती कि इस बिक पर वास्तविक चर्चा होना 
असम्भव है। साथ ही विक को स्वीकार करने का मतकूव उस मुकदमे के मूल-आधार 
को स्वीकार करना होगा और बिक को अस्वीकार करने का अर्थ भुकदमे के आधार 
को अस्वीकार करना होगा। दोनो ही दणाओ में मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा, भले 
ही वादी धाटो में रहे या प्रतिवादी। ऐसी स्थिति मे में नही समझता कि न्याय-पुर्वक 
में इस समय सरकार को इस बिल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की जनुमतति 
कैसे दे सकता हूँ। इसलिए बजाय निर्णय देने के मैने सरकार को यह सलाह देने का 
निदचय किया है कि प्रथ्म तो मेरी दलीलो पर ध्यान देकर वह स्वय मेरठ का मुकदमा 
खतम होने तक डस विल को स्थगित कर दे, और यदि वह इसी समय बिल का पास 
होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामरछा उठा लें और बिल का 
मामछा हाथ में ले।” 

सरकार ने दोनो में से एक भी बात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय ने 
अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि “यह इस समा की कार्यप्रणाली और शिष्टाचार 
विरुद्ध है” इसलिए इस प्रस्ताव प्र चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 
दूसरे ही दिन वाइसराय साहब ने दोनो घारा-सभाजो में भाषण दिये और घोषणा 
की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफ्टी-विर में प्रस्तावित अधिकारों का अविलम्ब 
प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तदनुसार उन्होने एक विशेष आज्ञा (आइिनेन्स) 
निकालकर अधिकारियों को, जैसी थे चाहते थे, अनियत्रित सत्ता दे दी। 

ट्रेड-डिस्प्यूट-बिल अर्थात्‌ मजदूरो और मालिको के झगड़ो-सम्वन्धी प्रस्तावित 
कानून का जिक्र ऊपर आ चुका है। इस वारे में इतना कहना वाकी हैँ कि यह विल 
८ अप्रैल को पास हुआ और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी 
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हो गई। घटना यह हुईं कि जब राय लेने के वाद असेम्बल्ी फिर से एकत्र हो रही थी 
भौर अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे थे उसी समय दर्शकों के झरोखे 
में से सरकारी पक्ष के बीच में दो वम आकर ग्रिरे और उनके फूटनें से कुछ छोग जरा 
घायल हो गये। 


उपसमितियां 


काग्रेस के कलकत्ते के अधिवेदान के वाद तुरन्त ही कार्य-सनितति में कांग्रेस 
के निदचयो को कार्य-हूप देने के लिए अनेक उप-समितियां बनाईं। विदेशी वस्त्र के 
बहिष्कार, मादक-अव्यो के निपेष, अस्पृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वेय- 
सेवको और स्त्रियो की वाधाओ को दुर करने के छिए कमिटियां नियुक्त की गईं। 
भाढूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट प्रेश 
नही की । ्‌ 

स्वयं-सेवको-सम्वन्धी उपसमित्ति ने कई सिफारिश की। उसकी खास 
सूचना यह थी कि हिन्दुस्तानी-सेवादक को दृढ बनाया जाय और राप्ट्रीय कार्य के 
लिए स्वयसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी- 
बस्त्र-वहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थे गाघीजी और मत्री थे श्री जयरामदास 
दौछतराम। यह समिति वर्षभर काम करती रही। बहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त 
हलचल रही। वहिष्कार के काम में अपना सारा समय छग़ाने के लिए श्री 
जयरामदास ने वम्बई-कौंसिल का सदस्य-पयद छोड दिया और अपनी समित्ति का 
केन्द्र वम्बई में वनाकर बैठ गये। मादक-द्रव्य-निषेष-समिति का काम चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य के हाथ में था । घन्होने इस कार्य को अपना खास विपय बना लिया 
और इस आन्दोलन की सफलता के लिए अपनी महान्‌ योग्यता का पूरा उपयोग 
किया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण-भमारत और गुजरात में हुआ। सफछता भी 
अच्छी मिली । इस आन्दोलन की ओर विदेशों तक का ध्यान आकपित हुआ। वर्ण 
के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार छाख॒ रुपया 
खर्च करने को राजी हो गई। यूक्तप्रान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई 
की भाश्ञा हुईं। श्री राजयोपाछाचार्य भारतीय मद्यपान-निपेवन्सध के मत्री हुए 
और उसके अग्रेजी त्रैमासिक मुख-पत्र ्रॉहिविशन' का सम्पादन करते रहे। 
अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन का काम श्री जमनालालछ वजाज के मुपुर्दे किया गया। 
इन्होने भी काफी परिश्रम किया। जो लोग दीर्घंकाक से दलित रबले गये है उनकी 
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बाधाये दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत जाग्नत किया गया। जहा दलित-जातियो 
को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरो के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति 
को बहुत से कुएँ और पाठशालाये भी खुलवाने मे सफलता मिली । कई म्युनिसिपेलिटियो 
नें इस काये में सहयोग दिया। समिति के मत्री श्री जमनाछाल बजाज ने मदरास, 
मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, पजाब और सीमाप्रान्त में छंबे प्रवास किये। काग्रेस के 
पुनस्सगठन के छिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट 
पेण कर दी। 


गांधीजी पर जुरमाना 

कौसिलो की सितम्बर की बैठकों की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के 
पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनाये वर्णन कर देना आवश्यक हैं। 
गाघीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और वर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। 
वहा विदेशी कपडे की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह 
में उनपर यह अभियोग रूगाया गया कि उन्होने आज्ञाभग की या आज्ञा-भग में 
सहायता दी। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूस आदि न जलाया 
जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिइ्नर सर चार्ल्स टैगार्ट ने कलकत्ता-पुल्सि के कानून 
की ६६ वी घारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह्‌ 
था कि इस कार्य को सविनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसे सफलता नही 
मिली। गाधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। उसके वाद उन्होने 
आल्क्रदेश की स्मर॒णीय यात्रा की और डेढ मास मे खद्दर के छिए दो छाख्र सत्तर 
हजार रुपये इकट्ठे किये। थोडें दिन बाद मई १९२९ में महासमित्ति की बम्बई में 
बैठक हुई। 


वम्वई में महासमिति 
बम्बई की वैठक जरा महत्त्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि 
असेम्बली का कार्य-काल वढाया जायगा। इस वात पर भी का्ेस को कारेंवाई करने 
की जरूरत थी। इधर देश-भर में गिरफ्तारियो का ताता वध गया था; कार्ये-समिति 
के सदस्य श्री साम्वमूति पकंड लिये गये थे और पजाव में घोर दमन-चक्र चल रहा 
था। इससे यह सनन्‍्देह होता था कि शायद और बातो के साथ-साथ इसका उद्देश 
लाहौर के काग्रेस-अधिवेशन की तैयारियो में बाधा डालना भी हो। इन सब कारणो 
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से प्रत्येक प्रान्त में काग्रेस की घाखाओों के लिए जोरदार कार्रवाई करना थावश्यक 
हो गया था। अत. वम्बई में यह निइचय हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटियों में 
प्रानत्त की समस्त जन-संल्या के है फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने 
चाहिएँ और प्रान्तीय-कमिटी में कम-से-कम आधे जिलो के प्रतिनिधि होने चाहिएँ। 
जिला और तहस्तील-कमिटी में आवादी के कम-से-कम ३ फी सदी चार आदेवाछे 
सदस्य होने चाहिएँ और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फी सदी। कार्य-समिति को 
अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पाछन न करे उसका सम्वन्ध- 
विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देग के हित्त के 
लिए वह जो उपाय उचित समझे उनका पाछन असेम्वली और प्रान्तीय कौंसिलों के 
कांग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके। पूर्व-अफ्रीका के विषय में यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ कि वहा भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की छड़ाई में का्ग्रेंस पूरी 
हिमायत करें। समिति ने यह भी नि०्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार 
कराये जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के अन्तर्गत जिन राजनैतिक, गासन-सम्बन्धी, 
आधिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सभावेग होता हैं उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद 
हो। इसके लिए महासमिति को आवश्यक खर्चे करने का अधिकार दिया गया। 

डॉ० सनयातसेन के मृत्यु-सस्कार के समय भिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर 
से उपस्थित रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया था उसका कार्य-समित्ति ने 
समर्थन किया। श्री शिवप्रसाद गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-सघ के अविवेशन में 
सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया। घारा-सभाओ में काग्रेसी दछ 
के वारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि “बंगाल और जासाम के सिवा बड़ी 
या अन्य प्रान्तीय कौंसिछो के सारे काग्रेसी सदस्य इन कौंसिछो की भी बैठक में 
अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी 
बैठक में तवतक शामिल न होगे जवतक कि महासमिति या कार्य-समिति दूत्तरा 
निर्णय न करें। यह भी निः्चय हुआ कि काग्रेसी सदस्य अवसे अपना सारा उपलब्ध 
समय काग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही कगायेंगे। हां, वगाक्क और आमाम की 
कौंसिलो के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के वाद अपने नाम दर्ज कराने मात्र के 
लिए सिफे एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।” 


मेरठ-पद्यन्त्र-फेस 
२० मार्च १६२६ के दिन बम्बई, पंजाव जौर सयुकत-आन्त में ताजिरात-हिल्द 
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की १२१ अ धारा के अनुसार सैकडो घरो की तलाशी ली गईं। जो छोग गिरफ्तार 
किये गये, उनमें महासमिति के ८ सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ 
ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गया। अभियुवतों पर अपराघ साम्यवादी प्रचार का 
लगाया गया था। आगे चलकर “न्यू स्पार्क” के सम्पादक मिस्टर एच० एल० ह्चिसव 
भी अभियुक्तों में शामिल्त कर दिये गये। अभियुक्तों की सहायता के लिए, एक सेट्रल 
डिफेन्स-कमिटी भी बनाई गई। इसमे मुख्यतः वडे-्यड़ें कांग्रेसी ही थे। कार्य-समिति 
ने अभियुक्तो की सफाई के लिए अपनी साधारण परिपाटी छोडकर भी १५००) की 
रकभ मजूर की थी। इस मुकदमे मे प्रारम्भिक तफतीश में ही कई महीने रूग गये 
और वर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंग्लैण्ड में इस मुकदमे ने वडा नाम पाया। 
मुकदमे के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सड्चालूक स्वयं उपस्थित रहते थे गौर 
मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खुद देख-भाल रखते थे। 

१५ जुलाई को दिल्ली में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई। समिति ने राय 
दी कि भिन्न-भिन्न कौंसिलो के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही 
स्वराज्य-आन्दोलन का लाभ है। परन्तु इस भ्रइन के महत्त्व को देखते हुए कार्य-समिति 
ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमिति को ही करना चाहिए। इसलिए यह निश्चय 
किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १६२६ को प्रयाग में महासमिति की विशेष वैठक 
बुराई जाय। स्मरण रहें कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताव की अन्तिम घारा में छोगो से 
यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विश्येष भाग काग्रेस को दें। 
पहले-पहल ५ फी सदी रक्खा गया और वाद में २६ फी सदी, परन्तु फिर समिति ने 
यह मामछा छोगो की इच्छा पर ही छोड दिया। जुलाई के बुलेटिन भें इस चन्दे की 
सूची प्रकाशित की गईं थी, जिससे मालूम हुआ कि सव मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया 
प्राप्त हुआ था। 


दुमन-चक्र जाये 
देश में यह वडा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ० सण्डरलुड की 
“इंडिया इन बॉण्डेज” नामक पुस्तक को निषिद्ध 5हरा दिया और इसके प्रकाशित 
करने के अपराध में मॉडने-रिव्यू' के सम्पादक वावू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार 
कर लिया। असेम्बली-वम-केस के अभियुक्त श्री भगतसिंह और दत्त को आजन्म 
काले-पानी की सज। दी गई! उन्होने प्रकट किया था कि वम तो प्रदर्शन के लिए फेंका 
गया था। लाहौर पड्यन्त-केस के अभियुक्तों की भूख-हड़ताल का वर्णन विस्तार से 
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किया ही जा चुका है। कलकत्ते मे भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमे 
कार्य-समिति के सदस्य श्री सुमाषचच्द्र वसु और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। 
शंघाई से और मलाया राज्यो से भी राजनैतिक कारणो से भारतीयों की गिरफ्तारी 
के समाचार मिले थे। 

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चछ ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर- 
कार्यकर्ताओं को सजाये दी ही जा रही थी। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके 
भी इस्तेमारू कर रही थी जिन्हे महासमिति ने जंगली बताया। एक अवसर पर 
लाहौर के अभियुक्तों की सफाई के लिए घव एकत्र करनेवाले सात युवको को पुलिस 
ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमे से कुछ बे-सुध तक हो गये। 
चोटे तो सभी को गहरी छगी। उनका अपराध था साम्राज्यवाद का नाश हो' और 
ऋतन्‍्ति अमर हो' के नारे छयाना। लाहौर-षड्यन्त्र के अभियुक्तों के साथ, इससे भी 
अधिक पाश्वविक व्यवहार किया गया। वें न्‍्यायाघीश के सामने खुली अदालत मे 
पीटे यये--और, कहा जाता है कि, अदालत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का 
दुव्येवह्ार किया गया। यह भी भूलने की बात नही है कि भारत के भिन्न-भिन्न जेछो 
में और अण्डमान-द्वीप से बहुत-से लम्बी सजाओवाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमे 
१८१८ के तीसरे रेग्युलेशन के शिकार नजरबन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे 
कैदी भी थे। इन कैदियो को १९१६ में पजाब के फौजी-शासन-हारा स्थापित विशेष 
अदालतो ने सजाये दी थी। इनके सिवा जेलो में २७ राजनैतिक कैदी वे भी थे जिन्हे 
युद्धकाल में, अर्थात्‌ सन्‌ १६१४-१५ में, काले-पानी की सजाये दी गई थी। इनके 
मृकदमसे भी विशेष कमीशनो के सामने हुए थे, मामूली अदालतो मे नहीं। इस समय 
तक ये लोग १५-१४ वर्ष की जेल काट चुके थे। 

कलूकत्ता-काग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौण्ड मासिक की 
रकम इसलिए मजूर की कि व्लित में भारतीय छात्रो को सलाह और सहायता 
देनेवाली एक समिति स्थापित की जाय । 

कल्लकत्ता-काग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया 
था। कार्य-समिति ने इस मामले मे आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान- 
मंत्री को दे दिया। वह स्वय इस विभाग की देख-भाल रखने छगे। उन्होने अन्य देशो 
के व्यक्तियों और सस्थाओ से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया। यह काम 
आसान नही था, क्योकि सरकार की कडी नजर के कारण विदेशों से पत्र-व्यवहार 
रखते मे अनेक वाघाये आती थी। 
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भहा-समिति के निर्णयानूसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही 
मजदूरो-सम्बन्धी प्रइों के लिए एक अनूसंधान-विभाग सी खोला गया। 

हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयसेवक तैयार करने का कार्ये देश के भिन्न- 
भिन्न भागो में किया। अधिकत्तर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआा। वही दल का दफ्तर 
और व्यायास-मन्दिर भी था। परन्तु दल की छावनिया देश के अन्य भागो में भी 
बहुत थी और शिक्षको की माग इतनी रही कि पूरी न की जा सकी। काग्रेस के 
सदस्य बनाने ओर विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के काम में दछ ने वडी मदद दी। छाहीर- 
काग्रेस के लिए चुस्त स्वयसेवक-सैन्य संगठित करने मे दल ने पुरा सहयोग दिया। 
मासिक ज्षण्डासिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को 
आशातीत सफलता मिली। दल ने कलकत्ते मे निश्चय किया कि हर महीने के 
आखिरी रविवार को सुबह ८ वजे देशभर मे राष्ट्र-ध्वज फहराया जाय। मासिक 
झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूब छोकप्रिय हुआ। वहुत-सी म्युनिसिपैलिटियो ने भी 
अपनी इमारतों पर विधि-यूर्वक राष्ट्रीय झण्डे छुगाये। हिन्दुस्तानी-सेवादल की 
पुनर्रेचना की गई। 


यतीन्द्र का अनशन 

पिछले महीनो से अगस्त कुछ अच्छा नही निकला। नेताओ की गिरफ्तारिया 
सवेत्र जारी रही। पंजाब में सरदार मगरूसिह, मौछाना जफरअलीखा, मास्टर 
मोतासिंह और डॉ० सत्यापाक तथा आन्ध्र-देश मे श्री अन्नपूर्णय्या पकड़े भये। 
मास्टरजी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा काटकर निकले ही थे। डॉ० सत्यापाल को दो 
वर्ष की कडी कैद मिली | पजाव में दमन का जोर खास तौर पर रहा। बाहर तो लोग 
यो पकडे ही जा रहे थे, जेलो के भीतर भी जत्यत कठोरता का व्यवहार किया जा 
रहा था। श्री भगतसिह, दत्त और अन्य कई कैदियों की भूख-हडताल को इस समय 
तक डेढ महीना हो चुका था। श्री भगतसिह और दत्त को हाल ही मे असेम्बली-बम- 
केस में तो आजीवन काछे-पानी की सजा हुई थी। ये दोनो लाहौर-षड़्यन्त्र के 
मुकदमे में भी अभियुक्त थे। हां, पीछे से श्री दत्त को इस मुकदमे में छोड दिया' गया 
था। यह मुकदमा लाहौर-पुलिस के मिस्टर साड्से नामक अफसर की हत्या के कारण 
हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १६२८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख-हड़तालू का 
उद्देश कुछ कष्टो का निवारण और खास तौर पर कैदियो के लिए मनुष्योचित व्यवहार 
की भ्राप्ति करना था। अनहन करनेवालो में विख्यात श्री० यतीन्द्रनाथ दास 
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मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की णिकायत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैदियों के साथ 
भेद-माव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन भूख-हड़तालियों को जो खास रिवायते 
टी गई थी, उनकी यतीद्द ने कुछ परवा नहीं की और मैक्स्विनी की भांति अकेले ही 
भूख-हब्ताद्ध पर अन्त तक डटे रहे और चौराठवे दिन चल वसे। 

भ्याग में महासमिति की वैठक के अवसर पर अखिछ-भारतीय राष्ट्रीय- 
मुस्छिम-दक्क की स्थापना हुईं | इस बैठक में भद्दासमित्ति ने कार्य-समित्ति के इस मत 
का समर्थन किया कि कौंसिलो के कांग्रेसवादी सदस्पी को इस्तीफे दे ठेने चाहिएँ, 
परन्तु इस विपय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विपय को छाहीर- 
कांग्रेस के वाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह भर्थ नही था कि 
जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाई की गई हो। 

पजाव की भूख-हड़ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया ग्रया है। इन 
हडतालो से सरकार हैरान हुईं। उसने सोचा कि ये हृच्तालें छाहौर-पहयन्त्र केस में 
पुलिस को तंग करने के अभिप्राय से की गई हैं। अत. १२ सितम्बर १६२९ को सरकार 
ने असेम्वछी में एक वि पेण किया। इस विछ में न्‍्यायावीगों को अधिकार दिया 
गया था कि यदि अभियुक्त छोग अपने ही क्त्मी से अपने को अदाछत में उपस्थित 
होने में असमर्थ बना ले तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई जारी रह 
सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देखकर कि इस विछ पर बहा 
मतभेंद है, यह मजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय की जाय, परन्तु साथ 
ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवध्यकत/ हुई तो 
सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी । और गाखिर हुआ भी ऐसा ही। 
गवर्नर-जनरल ने छाहीर-पड़यन्त्र-केस के बारे में एक आश््निन्स निकाक दिया। 


लाहौर-कांग्रेस कां सभापतित्व 

भविप्य के गर्भ में वडी-बडी घटनायें छिपी थी। छाहौर-काग्रेस के लिए 
सभापति के प्रव्न पर दस प्रान्तों ने गांवीजी के लिए, पांच ने श्री वल्लभभाई प्रदेल 
के छिए और तीन ने पण्डित जवाहरछाल नेहरू के लिए राय दी। गांधीजी का चुनात्र 
विधिपूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होने त्याग-पत्र दे दिया। विधान के अनुसार 
उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचल आवदयक हुआ | अत २८ सितम्बर १६१६ 
को छलनऊ में महासमिनि की बैठक हुईं। सबकी दृष्टि गावीजी पर लगी हुई थी। 
नें ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो काग्रेस की रक्षा और उसे विजय-पथ पर अग्रसर 
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कर सकते थे। कौसिलो और उनके कुछ सदस्यो से पण्डित मोततीाल जैसों का भी 
उकता उठता छिपा नही रह गया था। यह सकेत स्पष्ठत जा चुका था कि कौसिलो 
की मेम्बरी छोड दी जाय, पर आगे क्‍या किया जाय ? सविनय-अवजा के सिवाय 
चारा ही क्या था ? परन्तु इस नवीन मार्ग पर ग्राधीजी के अतिरिक्त राप्ट्र का सफल 
पथ-अदर्शन और कौन करे? उन्हें पहले भी दवाया गया था। रूखनऊ में उनपर 
फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले ले। परन्तु उनकी दूरदशिता 
ने काग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही बिठाने की सलाह दी जिसपर देह के 
युवक-हृदयों की श्रद्धा हो। गाधीजी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल को सभापति 
बनाना उचित समझा। नवयुवको को काग्रेस की नीति रीति धीमी और सुस्त मालूम 
होती थी। ऐसी दशा में यदि काग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका 
सूत्र किसी नौजावन के हाथ में देना ही उचित है। श्री वल्ूभभाई ने गांधीजी और 
जवाहरलालजी के बीच में आना पसन्द नहीं किया। रूखनऊ में उपस्थिति अधिक 
नही थी। उपस्थित मित्रो ने बहुमत से प० जवाहरलाल को चुन लिया। 


लखनऊ-महासमिति 

लखनऊ में महा-समित्ति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था श्री यतीन्द्र नाथ 
दास और फुगी विजया के देहावसान का । इनमें से पहले देशभक्त पजाव की जेल मे 
६४ दिन के अनगन से और दूसरे व्रह्मदेश मे १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। 
भिक्षू विजया एक वौद्ध साधु थे। वह राजद्रोह के अपराध मे २१ मास का कठोर 
कारावास भुगतकर २८ फरवरी १६२६ को ही छूटे थे। इसके सवा मास वाद ही 
आर्यात्‌ ४ अप्रैक को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में फिर गिरफ्तार कर 
लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुईं। बाद मे घटाकर यह सजा ३ वर्ष 
कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय वाद उन्होने अच्छा व्यवहार किये जाने 
और विशेष अवसरों पर भिक्षुओ के भगवाँ वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में 
अन्न आरम्भ किया। यह तप १६४ दिन के वाद १६ सितम्बर १९२९ को उनके 
जीवन के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीन्द्रनाथ दास का देहावसान इससे छ दिन पूर्व 
अर्थात्‌ १३ सितम्बर १६२६ को, हो चुका था। इस प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन 
दो देजभवतो ने स्वेच्छापूर्वक राप्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने प्राणो की बलि 
चढा दी। श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियो के हृदय 
उनकी प्रशंसा से गदु-गद्‌ हो गये। स्थान-स्थान पर विश्ञाक्त प्रदन हुए। कलकत्ते 
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का जुलूस तो अनोखा ही था। इतना ही नहीँ, कई विदेशों से भी सहानुमूत्ति-सचक 
सन्देश आये। जायलेण्ड के मैक्स्विनी-परिवार का पैगाम विशरेप रूप से उल्ठेखनीय 
था। 

यहां उस प्रस्ताव का जिक्र करना आवश्यक हूँ जो २८ सितम्बर की लखनऊ 
में महासमिति ने जेल में होनेवाले अनगनों के विपय में पास किया। समिति ने इन 
बन्दियो के उद्देश की हादिक प्रगंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थिति 
उत्तन्न हुए बिना भूख-हृडताल नही करनी चाहिए। समिति ने यह भी सलाह दी कि 
चूकि श्री दास और श्री विजया के आत्म-वलिदान हो चुके है, सरकार ने भी अन्तिम 
वक्‍त पर हड़तालियों की अधिकांग मांगे स्वीकार कर छी है और पूर्ण कप्ट-निवारण 
के लिए प्रयत्न जारी हैं। अतः अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या ख़तम कर 
देनी चाहिए। 


लॉर्ड अर्विन की घोषणा 

अक्तूबर का महीना घटनापूर्ण था। छॉई अविन विछायत जाकर २५ अक्तूबर 
को लौट आये थे बौर उन्होने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल नेहर ने 
पहली नवम्बर को दिल्ली में कार्य-समिति की जरूरी बैठक वुछाई। समिति के सबस्यी 
के अतिरिक्त राजवानी में अन्य दछो के नेता भी उक्त घोषणा को सुनने जौर उसपर 
सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे। जून १६२६ के अन्त में इंग्लैण्ठ को 
रवाना होते समय छॉर्ड अविन ने कहा था, “विलायत पहुँचकर मे त्रिटिणि-सरकार 
से इन गम्भीर मामछों पर चर्चा करने के अवसर ढूढंगा। जैसा में अन्यत्र कह चुका 
हैं, जो छोग भारतीय राजनैतिक छोकमत के प्रतिनिधि है उनकी भिन्न-भिन्न द्धप्टियो 
को ब्रिटिव-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कत्तेव्य होगा ।” इसके वाद उन्होने अगस्त 
१६१७ की घोपणा और सम्राट-द्वारा दिये यये उनके नाम के आदेश-पत्र का हवाछा 
दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राट ने कहा था-- हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्नता 
इसी में है कि हमारे साम्राज्य का अंगभूत रहते हुए ब्रिटिग-मारत को कऋरमण: उत्तर- 
दायी झ्ासन-प्राप्ति के लिए पार्लेमेण्ट ने जो योजना वनाई है वह इस प्रकार सफल 
हो कि हमारे उपनिवेतों में त्रिटिग-मारत को भी अपने योग्य स्थान मिले ।” 

लाई अधिन ने अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा में कहा--- साइमन-कमीगत 
के अध्यक्ष ने प्रधान-मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार में कुछ महत्त्व-पुर्ण सूचनाये दी 
हैं। पहली वात तो यह कि जागे चलकर ब्रिटिदा-मारत और देशी-राज्यों के पार- 
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. स्परिक सम्बन्ध कंसे होंगे? अध्यक्ष महोदय की सम्मति मे इस वात्त की पूरी जांच 
होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी हैं कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर 
सरकार-हारा वननेवाली योजना में यह बृहत्‌ समस्या ज्ामिक करनी हो तो फिर 
अभी से कार्य-पद्धति में परिवरत्तेत कर छेवा जरूरी मालूम होता है। उनका प्रस्ताव 
है कि साइमन-कमीशन और सेण्ट्रछ कमिटी की रिपोर्टो पर विचार होकर जब ने 
प्रकाशित कर दी जायें और पालमेण्ट की दोनों सभाओं की सम्मिलित समिति , 
नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश-सरकार को ब्रिटिश-भारत और देक्षी-राज्य दोनो के 
प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए, जिससे सरकार फी ओर से पाछे- 
सेण्ड के सम्मुख पेश होनेवाली अन्तिस सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक 
सहसति प्राप्त हो सके । भारतीय धारा-सभाओ एवं अन्य संस्थाओं की सलाह लेना 
तो ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमिटी के लिए फिर भी छामदायक होगा ही। परन्तु इसका 
अवसर तव आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल के रूप मे पालंमेण्ट के सामने 
आवेगी। किन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढग की परिपद्‌ बुछानी पडेगी। 
में समझता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारो से पूर्णत, सहमत है' * *"*** 
अगस्त १६१७ की घोषणा मे ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्व-शासन- 
सस्थाओ का क्रमश. विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहकर 
भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्तु १६१६ के सुघार-कानून 
का अर्थ छूगाने मे विलायत और भारत दोनो ही देशो मे ब्रिटिश-सरकार की इच्छाओं 
पर सन्देह किया गया है । इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने 
का अधिकार विया है कि १६१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्घ रूप से है कि 
भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।” 
यह घोषणा तो हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घटे के भीतर पण्डित मारूवीय, 
सर तेजवहादुर सप्रू और डॉ० वेसेण्ट आदि बडे-बडे लोग दिल्ली आ पहुँचे। कांग्रेस 
की कार्य-समिति तो वहा थी ही, गम्भीर विचार के परचात्‌ इस सम्मिलित-सभा ने 
कूछ निर्णेय किये। इन्ही निर्णयो के भ्रकाश मे एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें 
ब्रिटिश-सरकार की घोषणा की सचाई की और भारतीय छोकमत को सन्तुष्ट करने 
की सरकार की इच्छा की भ्रशसा की गई। 
इस बकक्‍्तव्य में कहा गया कि “हमे आशा है, भारतीय आवश्यकताओ के 
अनुकूछ औपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्व मे हम सहयोग दे 
सकेगे, परत्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं मे विव्वास 
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उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यो का किया जाना और 
कुछ बातो का साफ़ होना जरूरी हैं। 
प्रस्तावित परिपद्‌ की सफलता के छिए हम वत्यन्त जरूरी त्मझत्ते हैं कि-- 
(क) वातावरण को अधिक थान्त करने के लिए समझौते की नीति 
भरितयार की जाय। 
(ख) राजनैतिक कैदी छोड दिये जायें। 
(ग) प्रगतिशीछ राजनैतिक सस्थाओं को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय 
ओर सबसे वडी सस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक छिये जायें । 
(घ) औपनिवेशिक दर्जे के सम्बन्ध में वाइसराय की घोपणा में सरकार 
की ओर से जो कुछ कहा गया हूँ उसके अर्थ क्या है, इस विपय में छोगो ने सन्देद् प्रकट 
किया है किन्तु हम समझते है क्रि प्रस्तावित परिषद्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य की 
स्थापना का समय निश्चित करने को नही बुलाई जा रही है, वल्कि ऐसे स्वराज्य का 
विधान तैयार करने को आमत्रित की जाययी। हमें भागा है क्ि वाइसराय महत्त्वपूर्ण 
वक्तव्य का यह भावार्थ और फलितार्थ लगाने में हम भूल नहीं कर रहे हैं। जवतक 
नये विधान पर अमल शुरू न हो तवतक हमारे ख़याल से यह आवव्यक है कि देथ के 
वर्तेमान शासन में उदार भावनाओं का सचार होना चाहिए, प्रवन्ध-विभाग एवं 
कौसिंलो का प्रस्तावित परिपद्‌ के उद्देश्यों के साथ मेल विठाना चाहिए और बैब 
उपायो और प्रणालियों का अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मत्ति में जनता 
को यह अनुभव कराना अत्यावध्यक है कि आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है 
ओऔर नया विधान केवछ इस भावना पर मुहर लगावेगा | 
“अन्त में परियद्‌ की सफलता के छिए हम इसे एक आवद्यक वात समझते 
है कि परिपद्‌ जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाय।” 
निस्सन्देह इस नये रवैये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृप्टि- 
कोण था। इस वीच में अग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गाघधीजी पर जोर ठाछ रहे 
थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें। 


गांधीजी का उत्तर 


उत्तर में गाधीजी ने कहा, “में तो सहयोग ढेने को मर रहा हूँ। घ्सी हछु 
से पहला मौका आते ही मेने हाथ आगे वढा दिया है। परन्तु जैसे में कलकत्ता-वाग्रेत 
के प्रस्ताव के प्रत्येक धब्द पर कायम हूँ, चैसे नेताओी के इस सम्मिलित ववनव्य के हे 
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हफें पर भी अटल हूँ । इन दोनो मे कोई विरोध नही है। किसी भी दस्तावेज के शब्दो 
मे क्‍या घरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार 
से सज्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए मै ठहरा भी 
रह सकता हूँ। अर्थात्‌ आवश्यकता इस वात की है कि हृदय-परिवर्तेन सच्चा हो, 
अग्रेज छोग भारतवर्ष को एक स्व॒तत्र और स्वाभिमानी राप्ट्र के रूप में वस्तुत देखना 
चाहे और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूर्ण हो जाय। इसका अर्थ 
है संगीनो के वजाय जनता के सदूभाव की स्थापना। क्या अग्रेज स्त्री-पुरुष अपने 
जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलो और तोप-बन्दूको के स्थान पर प्रजा के 
सद्भाव पर विव्वास रखने को तैयार है। यदि उनकी यह तैयारी अभी नही हैं, 
तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सतुष्ट नहीं कर सकता। औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मे चाहूँ तो आज ही ब्रिटिश-सम्बन्ध विच्छेद 
कर सकू। ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धो का निर्णय करने में जबरदस्ती 
जैसी कोई वात नहीं चल सकती। 

“यदि में साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ तो इसलिए नही कि 
शोषण या जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ध्येय कहते है उसकी वृद्धि हो, वल्कि इसलिए 
कि ससार में शान्ति और सदुभावना फैलाने की शक्ति मे हिस्सा मिल्े। 

“मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मेने यहां वर्णन किया है उसपर इडटे 
रहने की गवित अभी भारतवर्ष में पैदा नही हुई है। इसलिए यदि हमे अभी वह स्थिति 
प्राप्त हो जाय तो यह अधिकतर ब्रिटिश-राष्ट्र की कृपा का ही फल होगा। यदि इस 
समय वे छोग ऐसी कृपा करे तो कोई आश्चर्य की वात भी नही होगी। इससे भारत 
के प्रति किये गये पिछले अन्यायो की थोडी क्षति-पूर्ति तो हो ही जायगी।” 

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का 
वचन दिया गया था। फिर भी पार्लम्रेण्ट मे इसीपर तृफान खडा हो गया। कामन- 
सभा को सफाई पेश करनी पडी। वाल्डविन साहब को बेन साहब और छॉर्ड अधिन 
की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेवारी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साइमन 
को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुहिकल हो गया। लायड जाजे साहव 
ने कैप्टन बेच साहब से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी 
नीति का जो अर्थ छूगाया गया है, “क्या आपको वह स्वीकार है?” लान्तवरी 
साहव ने छोगो से वाइसराय की घोषणा का साधारण अर्थ छगाने का अनुरोध किया। 

अलबत्ता भारतवासी इसे वाजार-भाव से ही आकना चाहते थे और वस्तुतः तो 
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इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। हा, नरमदल वाले भारतीय इस 
परिषद्‌ के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होने इसका नाम भी गोलमेज-परिषद्‌ 
रखा, हालाकि छॉर्ड अविन इसे लन्दत की परिपद्‌ के नाम से ही पुकारते रहे। 
कैप्टन बेन साहव हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल 
दी है और पार्लमेण्ट के सदस्यो को यह दिलासा देते थे कि नीति नही बदली । उनका 
कहना था कि नीति तो १६१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका मे दी हुई है, भूमिका १६१६ 
के सुघार-कानून मे दर्जे है, और सुधार-कानून इंग्लैण्ड के कानूनो में शामिल कर लिया 
गया है। इस प्रकार के उद्‌गारों से युवक काग्रेसियो मे निराशा फैली। 


स्वेदल-सम्मेत्षन 


१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुढाया गया 
और साथ ही कार्य-समिति की बैठक हुईं। ऐक्य-भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न 
किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पडित 
जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड दिया। पडित 
भोतीलछाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी वढकर थे। उन्हे कामन-सभा की 
छल्न-कपट-पूर्ण कारंवाई और कैप्टन बेन के दुमुहेपलण पर बडा क्रोध आ रहा था। उन्हें 
ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मत्रि-मण्डल जो चित्र खीच रहा था वह ऐसा था कि 
भारतवासियों को उसमे स्वराज्य दीखे और विलायतवालो को ब्रिटिश-राज्य। 


वाइसराय की नेताओं से भेंट 

इधर पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विकूसन साहब समाचारुपत्रों में 
घिटृठी-पर-चिट्ठिया छपवा रहे थे और छॉड अविव पर जोर डारू रहे थे कि 
छाहौर-काग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी वात होनी चाहिए जिससे 
भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहौर न पहुंचना पडे। छॉड अविन, 
डॉ० सम्रू के मार्फत, १४ तारीख को मिलने का निमन्‍्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को 
भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी लखनऊ में अपने वकालत के काम से मुक्त 
न हो सके। विकूसन साहब ने अखबारों से लिखा कि वाइसराय गराघीजी, पण्डित 
मोतीलालूजी और मालवीयजी से शीघ्र ही मुलाकात करनेवाले है। इधर वाइसराव 
साहब १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होने डॉ० सभू 
को छिखा कि अगर पहले हैदराबाद (दक्षिण) मे न मिल सका तो २३ दिसम्बर को 
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दिल्‍ली मे ग्राधीजी और नेहरूजी से मुलाकात होगी; कुछ भी हो, बडे दिन से पहले 
जरूर मिल छेगे। लॉड अविन समय पर, अर्थात्‌ २३ दिसम्बर को, दिल्‍ली लौट आये। 
उसी दिन नई दिल्‍ली से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उनकी गाड़ी के नीचे बम 
फटा। छॉर्ड अविन तो बाल-बाल वच गये, परन्तु उनके खाने की गाडी को नुकसान 
पहुँचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गाघीजी और मोतीछालूजी 
काग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन मे मिलनेवाले थे। दूसरे विचारवालों 
की वात कहनेवालो मे श्री जिन्ना, सप्रू और विद्वुलमाई पटेल थे। आशा तो यह थी कि 
कि वात-चीत मित्रों की भाति दिल खोलकर होगी । पर हुआ यह कि एक वाजाव्ता 
शिष्ट-मण्डलक का रूप बन गया फिर भी छॉर्ड अविन ने हसते-हंसते वात-चीत की । 
उनके दिल पर प्रात कालीन दुर्घटना का कोई असर न था। जितने वह बान्त थे 
उतने ही मेहमानो के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पौन घण्टे तक तो वम 
की घटना और उसके परिणामो पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉड जविन ने प्रस्तुत 
विषय को हाथ में लिया। उन्हे राजनैतिक कैदियो से अच्छी शुरुआत करनी थी ओर 
और राजनैतिक कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सदुभाव का परिचय आसानी 
से दिया जा सकता था। परन्तु गाधीजी तो वाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के 
मसले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आश्वासन चाहते थें कि गोलमेज-परिपदु 
की कारंवाई पूर्ण औौपनिवेशिक स्व॒राज्य को आधार मानकर होगी। वाइसराय साहव 
ने उत्तर दिया, “सरकार ने अपने विचार अपने बद्तव्य में स्पष्ट कर दिये है। 

इससे आगे में कोई वचन नही दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नही है कि औपनिवेशिक- 
स्व॒राज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिषद्‌ मे आप छोगो को बुला सकू।” 


लाहौर में 


उत्तर-भारत के निर्देय हेमनत मे लाहौर का काग्रेस-अधिवेशन अन्तिम था। 
तम्वुओ में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा कप्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्य-समिति में 
बैंठे-बैठे हमे वार-वार पैर गरम करने पडते थे। किन्तु यदि वाहर इतनी असहा सर्दी 
थी तो भीतर भावना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से समझौता न होने 
पर रोष था और युद्ध के बाजें सुन-सुनकर लोगो की बांहे फडक रही थी। पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम्र थे उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और छोकप्रिय नेता 
थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानो उन्होंने अपने हृदय को उंडेलकर देशवासियों 
के सामने रख दिया था। उसमे मारत के अपमान पर क्रोघ मरा था। उसमें उन्होने 


ञ् 
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भारत को स्वतन्त्र करने की अपनी थोजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदशों और 
सफल होने के अपने दृढ-निश्चय को व्यक्त किया था। 

ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य के लिए बेन साहब संसार को विश्वास विला रहे 
थे कि व्यवहार मे तो वह एक युग से मौजूद है। वर्सेलीज के संधिपन्न पर भारतवर्ष 
के हस्ताक्षर है, हिन्दुस्तानी हाई-कमिश्नर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्रसघ के भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डछ का नेता हिन्दुस्तानी रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमीशन में 
भारत को अछग मताधिकार प्राप्त है, औपनिवेशिक कानून-निर्माताओ की परिषद्‌ 
में और पञ्चराष्ट्रीय जल्सेना-परिपद्‌ में भारत शामिक् होता है, अन्तर्राष्ट्रीय 
भजदूर-परिषद्‌ की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ है। ये सब वाते 
व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्वरूप' बताई गईं। परन्तु लोग ऐसे 
खिलौनों से धोले में आनेवाले नहीं थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके 
अनुसार उन्हे वर्त्तमान समस्याओं को हछ करना था। 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में बताया कि वाइसराय 
साहब की घोपणा दीखने में समझौते का प्रस्ताव है। वाइसराय' साहव का इराद” 
नेक और उनकी भाषा भेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर 
वस्तुस्थिति है उसमे इन मीठी-मीठी बातो से कोई अन्तर नही पडता। हम अपनी ओोर 
से कोई घोर राष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जल्दी नही कर रहे है। समझौते का 
हार अभी खुला है। परन्तु कैप्टन वेजबुढ बेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य 
हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम है। हमारे सामने 
एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अध्यक्ष-यद से जवाहरछालजी ने 
ब्विटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, “में तो साम्यवादी और 
प्रजातत्रवादी हूँ। मे बादशाहों और राजाओ को नही मानता ।” इसके परचात्‌ उन्होने 
अल्प-सख्यक जातियों, देशी-राज्यो और किसानो तथा मजदूरो के तीन वडें प्रश्नों 
को छिया। इसके वाद उन्होंने अहिंसा के प्रइन का विवेचत किया--* हिंसा के 
परिणाम बहुधा विपरीत और भ्रष्ट करनेवाले होते हे। खासकर हमारे देश में तो 
इससे सत्यानाद हो सकता है। यह बिलकुल सच है कि आज जगत्‌ में सगठित हिता 
का ही बोलबाछा है। सम्भव हैं हमे भी इससे छाभ हो; परन्तु हमारे पास तो 
सगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न तैयारी; और व्यक्तिगत अथवा रुफुट हिंसा तो 
निराशा को कबूल करना है। में समझता हूँ हममें से अधिक छोय नैतिक दृष्टि से नही, 
प्रत्युत्‌ व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते है ; और यदि हमने हिंसा फे मार्ग का 
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परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमे इससे कोई सार निकलता नही 
दिखाई देता। स्वृतत्रता -के किसी भी वडे आन्दोलन में जनता का शामिल होना 
जरूरी है और जनता के आन्दोलन तो शान्त ही हो सकते है। हा, संगठित विद्रोह की 
बात अलग है ।” अच्त में उन्होने इन शब्दो मे एक महान्‌ प्रयत्न कर देखने की अपील 
की--यह कोई नही कह सकता कि सफलता कव और कितनी मिलेगी। सफलता 
हमारे काबू की चीज नही। परन्तु विजय का सेहरा प्राय. उन्हींके सिर बधता है जो 
साहस करके कार्यक्षेत्र मे बढते है। जो सदा परिणाम से भयभीत रहते है, ऐसे कायरो 
के भाग्य मे सफलता क्वचित्‌ ही होती है।” 

लाहौर-काग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाघीनता-सम्बन्धी १९२७ की 
मदरास-काग्रेस का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप मे शामिल किया जाय अथवा केवल 
स्पप्टीकरण के रूप में। इस विषय पर सभापति के भाषण मे कुछ बातें मजेदार थी; 
“हमारे छिए स्वाघीनता का अ्े है ब्रिटिश-प्रभुत्व और ब्रिटिश-साम्राज्य से पूर्णतः 
मुक्त होना। मुझे जरा भी सदेह नही कि इस प्रकार मुक्त होने के वाद भारतवर्ष 
विदव-सघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा 
तो वह किसी बडे समूह में शामिल होने के लिए अपनी स्वाघीनता का कुछ हिस्सा छोड 
देने को भी राजी हो जायगा।” आगे चलकर उन्होने कहा--“जबतक साम्राज्यवाद 
और उसके साथ लगी हुईं सारी खुराफात का अन्त नही हो जाता तवतक ब्रिटिश-राप्ट्र 
समूह मे भारतवर्ष को वरावरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता।” उनके भाषण के 
कुछ अंश यहाँ और दिये जाते है, जिनसे वस्तुस्थिति समझने मे सहायता मिलेगी :-- 

इन विचारो में भारत के नेता गाधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू 
दोनो सहमत थे। इस कारण लाहौर-काग्रेस का कार्यसञज्चालन करने मे कोई कठिनाई 
नही हुईं। श्री यतीन्द्र दास और श्री फूगी विजया के महान्‌ आत्मोत्सर्ग की प्रशसा की 
' गईं और पण्डित गोकरणनाथ मिश्र, प्रोफेसर पराज्जपे, श्रीः भक्तवत्सल सायड्‌, श्री 
रोहिणीकान्त हाथीवरुवा, श्री लाहिडी और श्री व्योमकेश चक्रवर्ती के देहावसान पर शोक 
प्रदर्शित किया गया। इसके वाद हाल की वम-दुर्घटना पर यह प्रस्ताव पास हुआ :--- 

“यह काग्रेस वाइसराय साहव की गाडी पर किये ययें वम-अहार पर खेद 
प्रकट करती है और अपने इस विश्वास को दोहराती हे कि इस प्रकार का कार्ये न 
केवल काग्रेस के उद्देश के विरुद्ध है वल्कि राष्ट्रीय हित को भी हानि पहुँचाता है। 
काग्रेस वाइसराय, लेडी अधिन, उनके गरीव नौकरों और साथ के अन्य छोगों 
को सौभाग्यवश बालू-वाल बच जाने पर बधाई देती है।” 
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पूर्ण-स्वाधीनता 

इस कार्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वाधीनता के सम्बन्ध में था :-- 

ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध मे ३१ अक्तूबर को वाइसराय साहव 
ने जो घोषणा की थी और जिस पर काग्रेस एवं अन्य दलो के नेताओ से सम्मिलित 
वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का 
यह कांग्रेस समर्थेन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन को निपटाने के 
लिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की कद्र करती है। किन्तु उसके बाद जो 
घटनाये हुई हे और वाइसराय साहब के साथ महात्मा गाघी, पण्डित मोतीलाल 
नेहरू और दूसरे नेताओ की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने 
पर काग्रेस की यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज-परिषद्‌ में काग्रेस के 
के शामिल होने से कोई छाम नहीं। इसलिए गत वर्ष कलछकत्ते के अधिव्रेशन मे 
किये हुए अपने निदचय के अनुसार यह काग्रेस घोषणा करती है कि काग्रेस-विधान 
की पहली कलम में स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा। कांग्रेस यह भी 
घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट मे वर्णित सारी योजना ख़तम समझी 
जाय। काग्रेंस आशा करती है कि अब समस्त काग्रेसवादी अपना सारा ध्याव भारतवर्षे 
की पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त करने पर ही छूगायेगे। चूकि स्वाघीनता का आन्दोलन 
संगठित करना और काग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक अनुकूल 
बनाना आवश्यक है, इसलिए यह कांग्रेस निइ्चय करती है कि काग्रेसवादी और 
राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेनेवाले दूसरे छोग भावी निर्वाचनो मे अत्यक्ष या अप्रत्यभ 
कोई भाग न लें और कौसिलो और कमिटियो के मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरो को इस्तीफे 
देने की आज्ञा देती है। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साहपूवेक पूरा 
करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महा-समिति को अधिकार देती है कि 
वह जुब और जहा चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धो के साथ सविनय-अवज्ञा और करबन्दी 
तक का कार्ये-क्रम आरम्भ कर दे!” 

दूसरी बात इस कांग्रेस ने यह की कि वाषिक अधिवेशन का समय फरवरी 
या मार्च बदल दिया -- 

देशी-राज्यो का विपय महत्त्वपूर्ण था ही! कांग्रेस नें सोचा अब समय जा गया 
है कि भारतीय-नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण जासन प्रदान करे और उनके 
आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्ति की रक्षा के 
नागरिक हकों के बारे मे घोषणाये करे और कानून वनावे। 
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नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार 
करना पड़ा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ। 
कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि 'स्वाघीन-भारत में तो साम्प्रदायिक 
प्रइनो का निपटारा सर्वथा राष्ट्रीय ढग से ही होगा। परन्तु चूकि सिक्खों ने विशेष. 
और मृसलूमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियो ने साधारणत. नेहरू-रिपोर्ट के 
प्रस्तावों पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए काग्रेस इन जातियों को विश्वास 
दिलाती है कि किसी भी भावी विधान मे काग्रेस ऐसा कोई साम्भ्रदायिक निर्णय 
स्वीकार नही करेगी जिससे सब पक्षो को पूर्ण सन्‍्तोष न हो ।” पार्लमेण्ट के भूतपूर्वे 
सदस्य श्री जापुरती सकरातवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले 
भारतीयो ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार से परवाते भागे थे वे नही दिये गये। 
इसपर भी काग्रेस ने निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया। 

१६२२ की गया-का््रेस के इतने अर्से वाद भारत पर छादे गये आथिक भार 
और उसे अस्वीकार करने के प्रइदन पर भी विचार किया गया * इस कांग्रेस की राय 
भे विदेशी झासन ने प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आथिक भार छाद 
दिया है वह ऐसा नही है जिसे स्व॒तंत्र-मारत बरदाइत कर सके या उससे वरदाइत करने 
की आशा की जाय, अत यह काग्रेस १६२२ वाले गया-काग्रेस के प्रस्ताव का 
समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगो को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत 
किसी भी आशिक जिम्मेवारी या रित्रयत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी 
गई हो, उसी हालत मे स्वीकार करेगा जब कि स्वतत्र-न्‍्यायालय द्वारा उसका बौचित्य 
सिद्ध हो जायगरा, अन्यथा वह रद कर दी जायगी।” वम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव 
पास हुआ वह जासानी से नही हुआ। प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवल 
विरोध किया और बहुत ही थोडे बहुमत से प्रस्ताव पास हो सका । 


कार्य-विभाग 
यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समितियां कककत्ता-कांग्रेस के वाद 
फरवरी १६२६ से वनी थी। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया। स्वयं सेवकों 
का सगठन जवाहरलारूजी और सुभाप वाबवू के हवाले किया गया। कांग्रेत का 
कार्य पूहली ही बार विभागों में बांटा और कार्ये-समिति के अलम-अलूग सदस्यों 
के सुपुर्दे किया गया। किन्तु ग्राघीजी तो यह चाहते थे कि चर्खा-सघ की तरह ये 
कमिटियां भी स्वत्न्त्र रूप से काम करने छगरे। परन्तु लोगो ने उनके प्रस्तावों को 
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सन्देह की दृष्टि से देखा। कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चढता 
है और करू उसने जो बात कही वह आज मानी जाती है। हुआ भी यही। आज 
अर्थात्‌ सन्‌ १६३५ में अस्पृश्यता-निवारण का काम एक ऐसी स्वतत्र संस्था चला 
रही है जो राजनीति के झ्झावात से बरी है और राष्ट्र के राजनैतिक उतार-चढाव 
का उसपर कोई असर नही पडता। काग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या भी इस समय 
बम्बई से एक-तिहाई हो गई है। जो बात गाघीजी छाहौर में नहीं करवा सके थे वही 
कूछ तो उनके कारावास के समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई। 

कलकसत्ते मे राष्ट्रीय माग को स्वीकार करने के छिए सरकार को बारह मास 
का समय दिया गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव 
के इस मत-भेद-पूर्ण अश पर रायो की गिनती खतम हुईं। उस समय सारी काग्रेस ने 
मिलकर पूर्ण स्वाघीनता का झडा फहराया। 

सब बातो को देखते हुए छाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना 
पडा और स्थिति भी नाजुक थी। गाधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रबखे गये वे 
या तो काल्पनिक थे या ध्वसात्मक। हरबार जो सकूचितता, उग्रता अथवा असहि- 
एणुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। बगाल के गृह-युद्ध के कारण चुनाव- 
सम्बन्धी झगडें मुद्त से चले आ रहे थे। लाहौर के काग्रेत-सप्ताह मे वे और भी 
उम्र रूप में प्रकट हुए और सुभाष बावू और पण्डित मोतीछालछजी मे कहा-सुनी भी 
हो गई। श्री सेनगुप्त और सुभाष वाब्‌ मे प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्धा थी ही, 
'कौसिछ-प्रवेश के मत-मभेद-पूर्ण मसझे पर उनका आपसी वैमनस्थ और भी तीत्र रूप 
में सामने आया। गाधीजी ने काग्रेस के ध्येय मे आान्त एवं उचित उपायो' के 
स्थान पर सत्य एवं अहिसा-पूर्ण उपायों को रखवाने की खूब कोशिश की, पर उनकी 
बात न चली। 

कुछ भी हो, छाहौर मे गाधीजी और जवाहरछाहूजी को सफलता मिली, 
यह निविवाद है हां, अधिवेशन के बाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयगर और सुभाप 
बाबू ने काग्रेस डेमाक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर 
दी। इससे सरकार ने उस समय यह धारणा बनाई कि काम्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट 
करने का प्रयत्व सफल नही हुआ है और काग्रेस में फूट पडने ही वाली है। इन मित्रो 
की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नही चली 
तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रो के साथ उठकर काग्रेस के बाहर चल दिये। 
गाधीजी अपकी परिपाटी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ 
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लिया करते थे कि कौन-कौन स्वेच्छा से अलग होना चाहते हे ” लाहौर मे काय्ये-समिति 
दो स्व॒तत्त सूचियों के आधार पर बनाई गई थी। एक सूची गाधीजी की सलाह से 
मोतीछालजी ने तैयार की थी और दूसरी सेठ जमनालाल बजाज ने। दोनो सूचियों 
में केवल एक नाम का अन्तर था। यह अन्तर ठीक कर लिया गया और कायें-समिति 
बन गई। परन्तु इन मित्रो को तो निर्वाचन चाहिए था। जव इनकी इच्छा पूरी न हुईं 
हुई तो उठकर चले गये । दस मिनट के भीतर यह खबर सर्वत्र फैछ गई और एक नया 
दल खड़ा हो गया। श्री सुभाषचन्द्र वोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा--- 
“परिस्थिति एवं बहुमत के अत्याचार से तग आकर हमने गया की भाति काग्रेस 
डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक अछग दल वना लिया है। आज्षीर्वाद दीजिये कि 
देशवन्धू की आत्मा हमारा पथ-अ्रदर्शन करे।” 

इधर दल के मन्त्रियों ने अपनी जाब्ते की घोषणा में यह, कहा, “नया दरू 
भारत की पूर्ण स्वाघीनता के अपने ध्येय को हानि पहुँचाये बिना ध्येय की पूर्ति के 
लिए देश के अन्य दलो से भी सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेंगा।” 

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, आकाश मेघाच्छादित, 
चारो ओर कुहरा और केवट नौसिखुये थे। केवछ एक वात हमारे बचाव की थी, 
और वह यह कि हमारा पथ्-प्रदर्शेक अपना मार्ग जानता था। वह मेंजा हुआ कप्तान 
था। वह अपने नक्दों और कम्पास से सुसज्जित था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते 
तो सफलता हाथ में रवखी थी। अन्यथा राष्ट्र की फौजी अदाऊूत में हमपर अभियोग 
लगने ही वाला था। 
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प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ। परन्तु तीन 
सप्ताह भी नही बीतने पाये थे कि महाराष्ट्र मे विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके 
है कि असहयोग के आरम्भ-काल में भी महाराष्ट्र और बंग्राल में मिक्कर उस 
नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब भहाराष्ट्र-आन्तीय-कमिटी ने कार्य- 
समिति से कौसिल-बहिष्कार का आग्रह छोड देने का अनुरोध किया और कहा कि 
देश को दिल्‍ली की शर्तों और स्वाघीनता के आधार पर गोलमेज-परिषद्‌ मे शामिल 
होना चाहिए। वैसे तो ये प्रदव सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैदियों 
की छोडकर सरकार ने हृदय-परिवर्तेन का परिचय नही दिया और औपनिवेशिक 
स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल मे छाना शुरू नही किया तो दिल्‍ली की शर्तों 
मे धरा ही क्या था? 

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १६३० को हुईं। पहला कास' उसने 
किया कौसिल-बहिष्कार के निर्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत- 
दाताओ से अनुरोध किया कि जो सदस्य काग्रेस की अपील पर ध्यान न दे उन्हे 
मत-दाता मजबूर करे कि वे इस्तीफा दे और नये चुनाव में शामिल न हो। इसके 
परिणाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। दूसरा निश्चय कार्य- 
समिति ने देझ्-भर मे पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ 
जनवरी १६३० का दिन नियत हुआ। देश-सर में नगर-तगर और ग्राव-गाव मे 
एक घोषणा-पत्र तैयार करके जनता के सन्मुख पढ़कर सुनावा और उसपर हाथ 
उठाकर श्रोताओं की सम्मति लेना तय हुआ । उस दिन सुनाया जानेंवाला 
घोषणा-पत्र यह था :--- 


स्वाधीनता का घोषणा-पत्र 
“कुम्न भारतीय प्रजाजनव भी अन्य राष्ट्रो की भाति अपना जन्म-सिद्ध 
अधिकार भानते है कि हम स्वतंत्र होकर रहे, अपने परिश्रम का फछ हम स्वयं भोगे 
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और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये प्राप्त हो जिससे हमे भी विकास 
का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हे कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन 
लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने था मिटा देने 
का भी अधिकार है! अग्रेजी सरकार ने भारतवासियो की स्वतत्नता का ही अपहरण 
नही किया है वल्कि उसका आधार भी गरीवो के रक्‍्तशोपण पर है और उसने आर्थिक, 
राजनैतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है। 
अत हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अग्रेजों से सम्वन्ध-विच्छेद करके 
पूर्णस्व॒राज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेती चाहिए 

“भारत की आथिक वरबादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते 
हुए उससे बेहिसाव कर वसूल किया जाता है। हमारी जौसत दैनिक आय सात पैसे 
है और हमसे जो भारी कर लिये जाते है उनका २० फी सदी किसानों से लगान के 
रूप में और ३ फी सदी गरीबो से नमक-कर के रूप में वसूल किया जाता है। 

“हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये है। इससे साल सें कम- 
से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते है। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी 
वृद्धि भी मन्द हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये है उनके स्थान पर 
दूसरे देशो की भाति कोई नये उद्योग जारी भी नही किये गये है। 

“चुगी और सिक्‍के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानो का 
आर और भी वढ गया। हमारे देश से वाहर का मारू अधिकतर अग्नेजी कारखानो 
से आता है। चुगी के महसूल में अग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। 
इसकी*आय का उपयोग गरीवो का बोझा हलका करने में नही किया जाता वल्कि एक 
अत्यन्त अपन्ययी शासन को कायम रखने मे किया जाता है। विनिमय की दर भी ऐसे 
स्वेच्छाचारी ढग से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोडो रुपया वाहर चला 
जाता है। 

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अग्रेजो के जमाने में घटा है 
उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-थ्ोजना से जनता के हाथ में 
वास्तविक राजनैतिक सत्ता नही जाई है। हमारे वडे-से-बडे आदमी को विदेशी सत्ता 
के सामने सिर झुकाना पडता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी 
से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये है और हमारे बहुत-से-देशवासी 
निर्वासित कर दिये गये है । हमारी शासन की सारी प्रतिभा मारी गई है और सर्वे- 
साधारण को गावो के छोटे-छोटे ओोहदो और मुणीगिरी से सन्‍्तोप करना पदता है। 

र्४ड 
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“सस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली नें हमारी जड ही काट दी और 
हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जजीरो को ही प्यार करने 
लगे है । 

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीन कर हमें नाम 
बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी 
मुकाबले की भावना को बडी बुरी तरह से कूचल द्विया हैं। उसने हमारे दिलो में 
यह बात बिठा दी हैं कि हम न अपना घर सस्हाल सकते है और न विदेशी आक्रमण 
से देश की रक्षा कर सकते है। इतना ही नही, चोर डाकू और बदमाशों के 
हमलों से भी हम अपने वाल-वच्चों और जान-माल को नही वचा सकते। जिस 
शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वेनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय 
में मनुष्य और भगवान्‌ दोनो के भ्रति अपराध है। किन्ठु हम यह भी मानते है कि 
हमे हिंसा के द्वारा स्वतत्रता नही मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथासम्भव 
स्वेच्छा-पूर्वंक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे जौर सविनय- 
अवज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सजावेंगे। हमारा दृढ विश्वास है कि यदि हम राजी- 
राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा “किये बगैर कर देता घन्द कर 
सके तो इस अमानुषी राज्य का नाझ निश्चित है। अत' हम शपथपूर्वक संकल्प करते 
हैं कि पूर्ण स्व॒राज्य की स्थापना के हेतु काग्रेस समय समय पर जो आज्ञाये देगी उनका 
हम पालन करते रहेगे। 


गांधीजी की ११ शर्तें ५ 
स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर 
दीखनेवाली शिथिलता और निराशा की तह में कितनी असीम भावना, उत्साह 
और स्वार्थ-त्याग की तैयारी दवी पडी थी। स्व॒देश-मव्ति और आत्म-वलिदान के 
अंगारे राज-भविति या कानून और व्यवस्था की गुरमी की राख से केवल ढके हुए 
थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के छाल अंगारों पर जमी हुई 
राख को फूक मारकर हटा दिया जाय। स्वधीनता-दिवस का समारोह खतम ही 
हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्वली में दिया गया वाइसराय का भाषण भी 
प्रकाशित हो गया। इसने भारत के माक्षावादी और विव्वासशीछ राजनीतिज्ञो की 
रही-सही आशाओ पर पानी फेर दिया। छॉर्ड अविन ने कहा '-- 
“यह सही है कि साम्राज्य के अन्य छोगो के साथ व्यवहार करने में भारत 


घ 
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को स्वराज्यभोगी उपनिवेशो के समान कई अधिकार मिल चुके है। परन्तु यह भी 

सही है कि भारतीय लोकमत इन अधिकारो को सम्प्रति बहुत महत्त्व देने के लिए 
तैयार नही है। इसका कारण यह है कि इन अधिकारो का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के 

नियत्रणतथा स्वीकृति भे है । ब्रिटिश-सरकार जो परिषद्‌ बुलायेगी वह वस्तुत वहीं: 
चीज नही है जो भारतवासी चाहते है। उनकी माग तो यह है कि उसके निर्णय 
बहुमत से हो और वह जो विधान बना दे उसे पा्लमेण्ट ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर" 
ले। * 

४ * परिषद भिन्न-भिन्न मतो को स्पष्ट और एक करने और सरकार 
को रास्ता दिखाने के हेतु की जायगी, योजना बनाकर पार्लेम्रेण्ठ के सम्मुख रखने की. 
जिम्मेवारी तो सरकार पर ही रहेगी।” इस भाषण के जवाब में गाघीजी ने “भंग 
इण्डिया में यो लिखा -- 

“बाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक वता दिया कि 
कि वह कहा और हम कहा है। इसके लिए प्रत्येक काग्रेसवादी को उनका आभारी 
होना चाहिए। ; 

“बाइसराय साहब को दया परवाह कि जबतक भारत का प्रत्येक करोडपति 
७ पैसे रोज की मजदूरी पानेवाछा भिखारी न बन जाय तबतक यदि औपनिवेशिक 
स्वराज्य के मिलने की प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। यदि काग्रेस का वस चले तो आाज 
वह प्रत्येक मूखे किसान को पेट-भर खाना ही नही दे बल्कि करोडपति की हालत तक 
मे पहुँचा दे । वैसे सी जब उसे अपनी दुर्दशा का पूरा ज्ञान हो जायगा और जब वह 
समझ जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नही हुई वल्कि 
वर्तेमान शासन के द्वारा हुई हैं तो वह सगठित होकर उठ बैठेगा और अधघीर 
होकर एक ही सपाटे में वैध-अवैध का ही नही, हिंसा-अहिला का भेद भी भूल 
जायगा। काग्रेस को आशा है कि ऐसी दशा में वह किसानो को सच्चा मार्ग 
बतायगी।” 

आगे चलकर गाधीजी ने छॉड अविन के सामने नीचे लिखी जर्ते रवखी --- 

(१) सम्पूर्ण मदिरा-निषेघ। 

(२) विनिमय की दर घटाकर एक घिलिंग चार पेस रख दी जाय। 


(३) जमीन का रंगान आघा कर दिया जाय और उसपर कौसिलो का 
नियत्रण रहे । 


(४) नमक-कर उठा दिया जाय | 
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(१)सैनिक व्यय में आरम्भ से ही कम-से-कम ५० फी सदी कमी कर 
दी जाय। 

(६) छगान की कमी को देखते हुए वडी-बडी नौकरियों के वेतन कम-से-कम 
आधे कर विये जायें। 

(७) विदेशी कपडे की आयात पर निपेष कर छग्ा दिया जाय। 

(५) भारतीय समुद्र-तट केवल भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने 
का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय। 

(६) हत्या या हत्या के प्रयत्न मे। साधारण ट्रिव्यूनछो द्वारा सजा पाये हुओ 
के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड दिये जायें, सारे राजनैतिक मुकदमे वौपस 
ले लिये जायें, १२४ अ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय 
और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आजातने दिया जाय। 

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियत्रण 
कर दिया जाय। 

(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जायें, और उनपर 
जनता का नियत्रण रहे। 

गांधीजी ने आगे लिखा---हमारी वडी-से-बडी आवश्यकताओ की यह कोई 
सम्पूर्ण सूची नही है, पर देखे वाइसराय साहव इन सीधी-सादी किन्तु अत्यावश््यक 
भारतीय आवश्यकता की पृत्ति तो करके दिखावे। ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की 
बात भी उनके कान पर नही पडेगी और जहा अपनी वात कहने और काम करने 
की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपदु में काग्रेस हृदय से भाग लेगी।” 
इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मार्गे पुरी न की गईं तो सविनय 


अवजा होगी। 
असेम्वली से इस्तीफे 

जव असेम्व॒ली में वाइसराय साहव नें अपना भाषण दिया, तब वसन्तकऋतु 
थी । उस समय वातावरण सरकार के अनुकल नही था , क्योकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण 
कानून उसी समय वना था। इसके वहुत-से विरोधी समझते थें कि इसके छारा 
सरकार ने आथिक-परिपदु की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्य 
के साथ रिआयत करने की नीति छाद दी है। इस कारण पण्ठित मदनमोहन 
मालवीय और उनके राष्ट्रीय दक के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । वस्तुतः 
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काग्रेस-आन्दोलन को इस सहायता की आगा न थी और इसलिए उसे दैविक ही 
समझना चाहिए। 
यहा यह बयान कर देना जरूरी हैँ कि यह कानूच क्या था। साथ ही सूती 
कपडे पर लगाये गये उत्पत्तिकर और आयात-कर का इतिहास भी वता देना 
आवश्यक है। महासमर की समाप्ति के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानो 
में बने हुए १६ नम्बर से ऊपर के सूत और कपडे पर ३॥ फी सदी उत्पत्ति-कर 
लगता था। यह कर सरकार बिक्री या मुनाफे पर नही लेती थी, वल्कि तैयार मार 
पर लेती थी। विदेशी कपडे पर जो आयात-कर छगता था वह सिर्फ आमदनी के 
लिए था और माल की कीमत पर ७) फी सदी के हिसाव से लिया जाता था। 
भारतीय कारखानेदारो, व्यापारियों और नरम-दरू-वालो ने अपनी युद्धकालीन 
सेवाओ का हवाला दे दे-कर सरकार को वताया कि युद्ध के बाद विदेशी कपडे के आने 
से हिन्दुस्तानी कारखानों को बडा धक्का पहुँच रहा है। १९२५ में सरकार ने 
आयात-कर ७ फी सदी से वढाकर ११ फी सदी कर देना मजूर किया इससे विदेशी 
कपडा ४ फी सदी महँगा हो गया। स्वदेशी कपडे का उत्पत्ति-कर भी उठा दिया 
गया, इससे स्वदेशी कपडा ३॥ फी सदी सस्ता हो गया। परन्तु इघर जनता स्वदेशी 
कपड़े के छाम पर खुशिया मना रही थी, उधर १६२७ के शुरू मे ही सरकार ने 
विनिमय-कानून पास कर दिया। इससे रुपये की कीमत १६ पेस से बढ़कर १८ पेस 
हो गई। अर्थात्‌ जो एक पौण्ड का विदेशी कपडा पहले लकाशायर से १५) में पडता 
था उसके अब १३।८४ पाई ही छूयने लछगे। इस तरह विदेशी कपड़ा १श॥ 
फी सदी सस्ता हो गया। अर्थात्‌ १६२४ मे हिन्दुस्तानी मिलू-मालिको को जो ७॥ फी 
सदी का राम हुआ था उसके मुकावले मे विदेशी कारखानेदारो को दो वर्ष वाद ही 
१२॥ फी सदी का फायदा मिलने लग गया। इस मामले पर भारत में बडी हलचल 
भची और आयात-कर मे परिवर्तन की भाग की गई। सरकार ने वस्त्र-उद्योग-रक्षण 
कानून पास करके इंग्लैण्ड के कपडे पर १५ फी सदी और अन्य विदेशी कपडे पर 
२० फी सदी कर लगा दिया। पण्डित मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आधिक-परिषद्‌ 
(फिस्कल कन्वेन्दन) के खिलाफ वताकर उसका विरोध किया। जापान इस समय 
चडा दूरदर्शी निकछा। यह कानून तो लकाशायर के साथ जापान की स्पर्धा को रोकले 
के लिए बना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जानेवाले कपडे 
पर जहाजो का भाडा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी 
सरकार ने ५ फी सदी सहायता दे दी। इस तरह भारतीय आयात-कर की चाल घरी 
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ही रह गईं। आगे चछकर भारत-सरकार ने आयात-कर ४ फी सदी बौर वढ़ा 
दिया। इससे छकाश्ायर को ५ फी सदी की हानि हो गई । इसकी कत्तिन्पूति 
सरकार ने दूसरी तरह कर दी। उसने भारत में आनेवाछी रुई पर एक आता सेर का 
महसूछ छगा दिया! यह रुई मिश्र और अमरीका से आती हैं और इससे हंकाशायर 
के मुकाबले का वारीक कपडा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूलछ 
से लकाश्ायर की स्पर्ना करने में भारतीय-मिलो को उतनी ही वावा हो गई। ये सव 
बातें तो प्रसगवण कही गई है। जब वस्त्र-उद्योग-रक्षण-विक्त असेम्वछी में पेण हुआ 
तो उसपर दो संद्षोघन उपस्थित किये गये। माछवीयजी का संशोवन यह था कि 
इंग्लैण्ड के साय कोई रित्रायत न करके सब विदेशों के कपडे पर कर की एक ही दर 
मुकरर कर देनी चाहिए। ३१ मार्च को असेम्वछी की इस बैठक का अन्तिम ड्नि था। 
अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्बली मे ज्यो-का-त्यों स्वीकार 
नहो वो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना बिल वापस ले लेंगी 
क्या ? परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो बैठना 
है। अन्त में बहस हुई और माछवीयजी का संगोवन तो ग्रिर गया और श्री चेट्टी 
का संशोवन स्वीकार हुआ। परन्तु संशोधित अवस्था में विछ पर राय छी गई। उससे 
घहले ही पण्डित माल््वीयजी और उनके साथी, दीवान चमनलाछ और नई स्वराज्य- 
पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गये। उस दिन की सभा वर्सास्त करने से पहले 
अध्यक्ष नें कहा--आप सव मुझसे हाथ मिलाते जाइए। कौन जाने हममे से कौन- 
कौन यहा रहेगे।” यो देखा जाय तो फरवरी १६३० के वाद की इन घटनाओं का 
लड़ाई से कोई सम्बन्ध नही है! परन्तु इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का 
पूरा चित्र खीचने और यह बताने के छिए कर दिया है कि कांग्रेस-दछ के पीछे-वीछे 
मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार भेम्वरी छोड़ दी। 

अव हमें १६३० के महान्‌ आन्दोलन का अध्ययन करना हैं। यह कहा 
जा चुका है कि स्वाधीनता-डिवस देशभर में बड़ी घूम-धाम से मनाया यया। एकनन- 
एक कारण से भारत में गिरफ्तारियां प्रवक् वेंग से हो रही थी। मेरठ के ३२ 
अभियुक्तों में से एक के सिवा सव दौरा सुपुर्दे कर झिये गये, कलकततें में सुभाष वाद 
और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गई। कांग्रेस के आदेश 
पर कौंसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १६३० तक इस्तीफे ढे दिये। इनमें से ३१ 
असेम्बली के और € राज्य-परिपद्‌ के सदस्य थे। प्रान्तीय कौसिलो में बगाल 
से ३४, विहार-उठड्लीसा से ३१, मध्यप्रान्त से ३० मदरातत से ३० बुकक्‍त- 
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प्रान्त से १६, आासाम से १२, वम्बई से ६, पजाब से २ और वर्मा से १ ने इस्तीफा 
दिया। 


सबिनय-अवज्ञा का श्रीगणेश 


१४, १५ और १६ फ़रवरी को कार्य-समिति की सावरमती में बैठक हुई। 
कौसिलो के जिन मेम्बरो ने इस्तीफे नही दिये थे या देकर चुनाव मे फिर खडे हो गये 
थे उन्हे कहा गया कि या तो वे काग्रेस की निर्वाचित समितियों की भेम्बरी छोड़ दें, 
अन्यथा उनपर जाब्ते की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ 
सद्व्यचह्र करने का आइवासन दिया था, परल्तु सरकार नें इस वचन का पालन नही 
किया। इसपर सावरमती में कार्ये-समिति ने खेद प्रकट किया। किन्तु इस वैठक का 
मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस प्रकार था --- 

“कार्य-समिति की राय में. सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन उन्ही छोगो के 
छारा आरम्भ और सचाछित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 
अहिंसा मे घामिक विदवास हो; और चूकि काग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुरुष 
नही है बल्कि ऐसे भी लोग शामिल है जो अहिंसा को देश की वर्तमान स्थिति में सिर्फ 
नीति के तौर पर मानते है , (इसलिए कार्ये-समिति महात्मा गाधी के प्रस्ताव का 
स्वागत करती है और उन्हे तथा अहिंसा मे चिहवास रखनेवाले उनके साथियो को 
अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहां तक उचित समझें सविनय अवश्ञा 
जारी कर दे । कार्य-समिति को विद्वास है कि जब जान्दोलन बस्तुत चल रहा होगा 
उस समय सारे काग्रेसवादी और दूसरे छोग सव तरह से सत्याग्रहियो को पूर्ण 
सहयोग देंगे और बडी-से-बडी उत्तेजजा के समय भी सम्पूर्ण अहिसा का पालन 
और रक्षण करेंगे ।कार्य-समिति को यह भी आज्ञा है कि आन्दोलन के स्वे-साघारण 
में फैल जाने पर वकील आदि लछोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वंक सहयोग 
कर रहे है, और विद्यार्थीयण जो सरकार से कथित छाम उठा रहे है, वे सब यह 
सहयोग और यह लाभ छोड देंगे और स्वतन्बता के अतिम संग्राम में कूद पडेंगे। 

“कार्ये-समिति को विदवास हैं कि नेताओं के गिरफ्तार और कैद हो जाने 
पर जो लोग पीछे रह जायगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना हैं वे अपनी 
योग्यता के अनुसार काग्रेस के काम और आन्दोलन को जारी रवेखेगे।” 

जाब्ते के इस प्रस्ताव से भी पहले गाधीजी ने कुछ चुने हुए मामन्नित मित्रो 

के साथ जो खानगी वात चीत की थी वह ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। उसमे एकमात्र 
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विपय नमक था; अर्थात्‌ नमक का कानून कैसे तोडा जाय, नमक कैसे बनाया जाय 
पडा हुआ नमक कैसे इकट्ठा किया जाय और नमक के ढेरो पर धावा कैसे बोला जाय ? 


नमक-कानून भंग 

परन्तु सविनय अवजा शुरू करे तो कैसे ? गाधीजी के इरादे पहले ही जाहिर 
हो गये थे। वम्वई में ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती 
की बैठक से पहले ही पहुँच चुके थे कि नमक के ढेरो पर धावा वोछा जायगा। 
१४ फरवरी से पहले ही वम्बई मे प्रचार-कार्य भी शुरू हो गया। नमक-कर का 
इतिहास खोद निकाछा गया। माछूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन वैठा 
था और उसने भारत मे अग्रेजी नमक की विक्री की खातिर भारतीय नमक पर कर 
लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल वन्दर में माल के बिना जहाज खाली पड़े 
थे और अगान्त समुद्र पर वे तवतक चल नही सकृते थे जबतक कि आवध्यक भार को 
पूरा करने के छिए भी कोई माल उनपर छूदा न हो। इसलिए कुछ माल, कुछ भार, 
कुछ वजन तो उन्हे छाना ही पडता था। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट 
की रेत भर कर आती रही, इसीसे कलूकत्ते की चौरगी सडक तैयार हुईं। यहां पहले 
हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी। असल बात यह है कि भारत में सदा से 
माल आता कम और यहा से जाता अधिक रहा है। १६२४ में निर्यात ३१६ करोड़ 
का और जायात २४६ करोड रुपये का रहा। इतना ही नही, निर्यात-माल में 
अधिकतर खाद्य-पंदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है। 
सब बातो को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को लेजाने के छिए 
जायात-माल छात्े की अपेक्षा कम-से-कम चार-पाच गुने जहाजो की जरूरत तो 
अवश्य होती है। भर्थात्‌ भारत में आनेवाले जहाजो को खाली आना पडता था। 
भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजो में ७२ फी सदी या हूँ अग्रेजी जहाज 
होते है। इसलिए भारत में आनेवाले जहाजो को अपना भार पूरा करने के लिए भी 
कुछ-म-कुछ अग्रेजी माल छाना जरूरी होता है। इसके लिए चेगायर के तमक से 
अच्छी चीज और क्या होती ? हा, अखबारों की रही और चीनी के दुकरें आदि 
चीजे भी छाईं जाती है। इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को इटली का 
संगमरमर और आह छाते है। यही कारण है कि ये वस्तुये भारतीय पैदावार से 


सस्ती पड जाती है। हि 
सावरमती की बैठक के बाद थोडे दिनो में वातावरण नमक-ही-नमक से 
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व्याप्त हो यया। छोग पूछने छगे, क्या वनाया हुआ नमक पडता खायगा? 
सरकारी-कर्मचारी और भी आगे बढे। उन्होने समुद्र के पानी से नमक बनाने में ईंघन 
और मजदूरी का हिसाव लगाकर वताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक बनाने 
भें लूगता है । ये बेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भौतिक नही, नैतिक था। 
प्रस्तुत नमक-सत्याग्रह का विकास होनेवाला था। गाधीजी किसी नमक के 
क्षेत्र में जाकर नमक उठावेगे। दूसरे नही उठावेगे। अगर कोई पूछता, क्या हाथ-पर 
हाथ घरे बैठे रहे ?' तो यही उत्तर मिकता---अवश्य । परन्तु मैद।न मे उतरने के लिये 
तैयार रहो ।' उन्हे तो आशा थी कि परिणाम तत्कारू होगा। वल्लभभाई तक को चह 
कुच से साथ न ले गये। केवल सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होनें साथ 
में लिया। वर्घा-आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गाधीजी की गिरफ्तारी तक 
ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भारत-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली 
ही थी। गाधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतत्त्र थे। 
उन्हें दीख गया था कि उनके बाद भारत मे सर्वेत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और 
खूब जोर पकड लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने 
अग्रेजो का कभी बुरा नही चाहा उसे वे नेस्तनावूद नही कर सकते थे। ऐसा होने पर 
तो साम्राज्य तक की जडे हिछ जाती। अहिंसा पर अठल रहने का और कोई परिणाम 
हो ही नही सकता। लोग यदि यह पूछते कि सरकार वम वरसायगी तो क्या होगा ? 
तो उसका उत्तर यही था कि यदि निर्दोप-स्त्री-पुरुप और वच्चों को जमीदोज कर 
दिया जाय तो उन्हीकी खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्वलित 


होगी। 


यवाइसराय को अन्तिम चेतावनो 

गाघीजी की योजना सदा उनकी अन्त. प्रेरणा से वनी है, मस्तिप्क के 
भावना-हीन, हानि-छाभ-दर्शंक तक से नही वनी है। उनका गुरु और मित्र उनका 
अन्त करण ही रहा है। गाघीजी की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का छोहा सभी ने 
माना। नरम-दलू-वालों तक नें नमक-सत्याग्रह को भले ही वेहुदा और खतरनाक 
बताया हो, गाधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नही कर सके। गांधीजी ने 
वाइसराय को बहुत देर तक अन्घेरे मे नहीं रक्खा। सदा की भाति इस वार भी 
(२ मार्च १६९३० को) उन्होने छॉ्ड अविन को चिट्ठी भेजी। 

सत्याग्रहाश्रम सावरमती से भेजी गईं वह चिट्ठी यह थी --- 
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“सविनय-अवज्ञा शुरू कुरने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मे 
इतने सालो से सदा हिचकिचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुँचकर 
कोई भाग निकालने का प्रयत्न करने मे प्रसन्नता है। 

“भहिसा पर मेरा व्यक्तिगत विदवास सर्वेथा स्पष्ट है। जाव-बूक्षकर मे 
किसी भी भ्राणी को ढु.ख नही पहुँचा सकता, मनुष्यो को दुख पहुँचाने की तो वात 
ही नही--भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें। अत जहा 
में ब्रिटिश-राज्य को अभिशाप समझता हैँ, वहा मे एक भी अग्रेज या भारत में उसके 
किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नही पहुँचाना चाहता। 

“परन्तु मेरी बात का अर्थ गलत न समझ्िए। में बिटिश-शासन को भारतवर्ष 
के लिए जरूर नाशकारी मानता हैँ। परन्तु केवछ इसी कारण अग्रेज-मात्र को ससार 
की अन्य जातियो से बुरा भी नही समझता। सौभाग्य से बहुत-से अग्रेज मेरे प्रियतम 
मित्र हे। असल वात तो यह है कि अग्रेजी राज्य की अधिकाझ बुराइयों का ज्ञान 
मुझे स्पष्टवादी और साहसी अग्रेजो की कलम से ही हुआ है, जिन्होने सत्य को उसके 
सच्चे रूप मे निडरता-पूर्वक प्रकट किया है। 

“तो भेरा अग्रेजी राज्य के बारे मे इतना बुरा ख्याल क्यो है ? 

“इसलिए कि इस राज्य ने करोडो मूक मनृप्यो का दिन-दिन अधिकाधिक 
रक्‍त-शोषण करके उन्हे कंगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का 
असहनीय भार छादकर उन्हे बर्बाद कर दिया है। 

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामो से अच्छी नहीं है। हमारी 
संस्कृति की जड ही खोखली कर दी गई है। हनारे हथियार छीनकर हमारा सारा 
पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा जात्मबल तो लुप्त हो ही गया था। हम 
सबको नि शस्त्र करके कायरो की भाति नि सहाय और बना दिया गया। 

“अनेक देश-बन्धुओं की भाति मुझे भी यह सुख-स्वप्न दीखने लगा था कि 
प्रस्तावित गोलमेज-परिषद्‌ शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्द 
कह दिया फि आप या ब्रिटिश मत्रि-मण्डलू पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना 
का समर्थन करने का आइवासन नही दे सकते, तब गोलमेज-परिपद्‌ वह चीज नहीं 
दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वंक और अशिक्षित जनता विल-ही-दिल 
में छठ-पटा रही है। पार्लमेण्ट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशका उठनी ही न चाहिए। 
ऐसे उदाहरण मौजूद है कि पार्लमेण्ट की मजूरी की आशा में मत्रिमण्डऊ ने किसी खास 
नीति को पहले से ही अपना लिया हो । 
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“दिल्ली की मृछाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्डित मोतीलालू 
नेहरू के लिए १६२८ की कलकत्ता-काग्रेस के गंभीर निरचय पर अमल करने के सिवा 
दूसरा चारा ही नही था। 

“परल्तु यदि आपने अपनी घोषणा मे औपनिवेशिक-स्वराज्य शब्द का प्रयोग 
उसके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से घवराने की जरूरत 
नहीं। कारण जिम्मेवार ब्रिटिज राजनीतिज्ञों ने क्या यह स्वीकार नही किया है कि 
ओऔपनिवेणिक-स्व॒राज्य व्यवहार मे पूर्ण स्व॒राज्य ही है ? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम 
होता हैं कि ब्रिटिश राजनीतिशों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष 
को जणीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय। 

“परन्तु ये तो गई-गुजरी बाते हुईं। घोषणा के वाद अनेक घटनाये ऐसी हुई 
है जिनसे ब्रिटिश नीति की दिशा स्पप्ट सूचित होती है। 

“दिवाकर की भाति अब साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्मेवार ब्रिटिश- 
राजनीतिज्ञ अपनी नीति मे ऐसा कोई परिवर्तेव करने का विचार तक नही रखते 
जिससे ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार को धबका पहुँचने की सम्भावना हो, अथवा 
भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पक्ष और पूरी जाच करनी पडे | यदि इस 
शोषण की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन-दिन अधिकाधिक निस्सत्व 
होता ही जायगा। विनिमय की दर वात-की-बात मे १८ पेस करदी गईं और देश 
को कई करोड की हानि सदा के लिए हो गईं। अर्थ-सदस्य इस निश्चय को अटल 
समझते है। और जब और-और वुराइयो के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के लिए 
सबिनय किन्तु सीघा हमरा किया जाता है तो आप चुप नही रह सकते। आपने 
भी भारतवर्ष को पीस डालनेवाली प्रणाली की ही दुह्ाई देकर उस उपाय को विफल 
करने के लिए घनी और जमीदार-वर्ग की मदद माग ही छी। 

“राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और 
इसरो को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तडप के पीछे हेतु क्या है। 

इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृतत रूप मे आ सकती है और यह खतरा 
हमेणा रहेगा कि जिन करोडो मूक किसानो और मजदूरों के छिए स्वाघीवता की 
प्राप्ति का फ्रयत्त किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाघीनता 
कदाचित्‌ निकम्मी सिद्ध हो। इसी कारण में कुछ अरसे से जनता को वाब्छित 
स्वाचीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हूँ। 
उसकी मुख्य-मुख्य वाने आपके सामने भी रख दू। 
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“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझा इतना 
भारी है कि स्वाधीव-भारत को इसमे काफी कमी करनी पडेगी। स्थायी बन्दोबस्त 
अच्छी चीज है, परन्तु इससे भी मुट्ठी भर अमीर जमीदारों को छाभ है, गरीब 
किसानो को कोई लाभ नही। वे तो सदा से बेवसी मे रहे हे। उन्हे जब चाहे बेदखल 
किया जा सकता है। 

“भूमिकर को ही घटा देने से काम नही चलेगा। सारी कर-व्यवस्था ही फिर 
से इस प्रकार बदरनी पडेगी कि रैयत की भछाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु 
मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत की जान निकाल 
लेने को ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उसपर 
भी कर इस तरह लगाया गया है कि यो दीखने से तो वह सब पर बराबर पडता हूँ, 
परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबो पर ही पडता है। याद 
रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अमीरो से गरीब 
लोग अधिक मात्रा मे खाते हे। इस कारण नमक-कर का बोझा गरीबों पर और भी 
ज्यादा पडता है । नशे की चीजो का महसूछ भी गरीबो से ही अधिक वसूल होता है, 
इससे गरीबो के स्वास्थ्य और सदाचार दोनो पर कृठाराघात होता है। इस कर के 
पक्ष मे व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता की झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया 
जाता है आमदनी के छिए। १६१६९ की सुधार-योजना के जन्मदाताओ ने बडी 
होशियारी से इस आय को हैध-शासन के जिम्मेवार कहलानेवाले विभाग के सुपुर्द 
कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निषेघ का भार मत्री पर आ गया और वह बेचारा 
भलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया। यदि अभागा मत्री इस आमदनी 
को बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च बिलकुल कम कर देना पडता है, 
क्योकि वर्तमान स्थिति में आवकारी के बजाय उसके पास और कोई आमदनी का 
साधन नही है । इधर ऊपर से कर का भार छाद-लादकर गरीबो की कमर तोड़ दी 
गई है, उधर हाथ-कताई के मृर्य सहायक-धन्धे को नष्ट करके उनकी उत्पादक- 
शक्ति बर्बाद कर दी गई है। 

“भारतवर्ष के विनाश की दु खद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का 
उल्लेख किये विना पूरी नहीं हो सकती। हाल में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा 
जा चुका है। इस ऋण की स्वतत्र न्यायाल्य-द्वारा पूरी जाच कराना और जो रकम 

अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इन्कार करना स्वाघीन-भारत का करत्तेव्य होगा । 

“उपर्युक्त अन्याय ससार के सबसे महेंगे विदेशी शासन को कायम रखर्ने के 
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लिए किये जाते हूँ । आपके वेतन को ही देखिए। दूसरे जनेक लवाजमात के अलावा 
आपको २१ हजार रुपये मासिक मिलते है। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश 
अघानमत्री को ५००० पौण्ड वापिक अर्थात्‌ ४०० रुपये माहवार ही दिये जाते है। 
भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो आने से कम है और आप ७००) रोज से 
ज्यादा पाते है । एक अग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये है और वहा के 
प्रधानमत्री की १८०) रुपये । इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पाच हजार 
गुना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधानमत्री को प्रत्येक अग्रेज से सिर्फ 
६० गुना ही अष्कि दिया जाता है । मे आपसे हाथ जोडकर विनती करता हूँ कि इस 
करिइमे पर गौर कीजिए। यह व्यक्तिगत उदाहरण मेने इसलिए दिया है कि एक 
हृदय विदारक सत्य आप भछीभाति समझ जायें । आपके लिए व्यक्तिश मेरे मन मे 
इतना आदर है कि मे आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नही कर सकता । 
में जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नही है। शायद आप सारी 
तनख्वाह जैरात ही कर देते होगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो 
वह तो जइ-मूल से उस्चाड फेकने के लायक है । जो वात वाइसराय के वेतन के बारे में 
सच है, सामान्यत वही सारे शासन पर भी छागू होती है। 

“अत कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब 
शासन-व्यय भी उत्तना ही घटा दिया जाय। इसके! अर्थ है शासन-योजना की काया- 
पलट कर देना। मेरी राय मे २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्गव मे छाखो ग्रामीणों 
ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही अर्थ है। उन्हे रूगता हैं कि इस नाशकारी 
भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायगी । 

“फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतवासियों 
को भूख से तडप-तड्पकर शने शने मिट नही जाना है तो कष्ट-निवारण का कोई- 
न-कोई उपाय तुरन्त ढूढना पडेगा। प्रस्तावित परिषद्‌ से तो यह उपाय हो ही नही 
सकता, यह वात तके से मनवाने की नही है। यहा तो बराबर की शक्ति खडी करनी 
होगी, चर्क-वर्क कुछ नही। ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति रूगाकर अपने व्यापार एव 
हिंतो की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्ष को मृत्यु के बाहुपाश में से मुक्त होने के 
लिए उतनी ही झव्ति सम्पादन कर लेनी होगी। 

“यह सभी को मालूम है कि भले ही हिंसक-दलक कितना ही असगठित या 
सम्प्रति महत्वहीन हो, फिर भी उसका जोर वढता जा रहा है। उसका और मेरा 
ध्येय एक ही है ! परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह मूक जनता का कष्ठ-निवारण 
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नही कर सकता | मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन ढढ़तर होता जा रहा है कि ब्रिटिय- 
सरकार की संग्रठ्ति हिसा को शुद्ध अहिसा ही रोक सकती है। मेरा अनुभव अवन्‍्य 
ही सीमित है, परन्तु वह वताता है कि अहिंसा वड़ी जवरदस्त क्रियात्मक गक्ति हो 
सकती है। भेरा इरादा इस गक्ति-द्वारा सरकार की सगठित हिसा और हिंसक-दल 
की वढती हुईं असंगठित हिंसा दोनों का मुकावछा करने का है। हाथ-पर-हाथ घर 
बैठने से वो ये दोनों शक्तियां स्वच्छन्द होकर विचरेगी। मेरा अहिसा की सफलता 
में निःशंक और अठल विश्वास है। ऐसी दणा में और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप 
होगा। 

“अह अहिंसा सविनय-अवन्ना के रूप में प्रकट होगी। आरम्म में आश्वम- 
निवासी ही इसमे भाग छेगे, परन्तु वाद में इसकी मर्यादातों को समझकर जो चाहेंगे 
वे सभी इसमें जामिल हो जायंगे। 

“मर जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का आरम्भ करने मे जोखिम है। 
छोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पागरूपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा 
बढ़ी-से-बड़ी जोखिंमो के उठाये विना नही हुई है। जिस राप्ट्र ने जान वा अनजान में 
अपने से अधिक जन-सख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को 
शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर छाने के छिए कोई भी जोखिम बड़ी नही है । 

“मैने ठीक रास्ते पर छाते' के शव्द जान-वूमकर प्रयोग किये है। कारण, 
भेरी यह महत्त्वाकांशा है कि में जहिसा-द्वारा ब्रिटिग जाति का हृदय पछट दू और उस्ते 
भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दू। में आपकी जाति को हानि 
पहुँचाना नही चाहता । में उसकी भी बैसी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाति 
की। भेरा विग्वास है कि मेने सदा ही ऐसी सेवा की है। १९१६ तक आंखे बन्द करके 
उनकी सेवा की पर जव मेरी आंखे खुली और मेने अन्नहयोग की आवाज दुलन्द की 
तब भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने प्रिए- 
से-प्रिय रिदतेदार पर कामयावी के साथ किया है, वही मैने सरकार के खिछाक नी 
उठाया है। अगर यह वात्त सच है कि में भारतीयों के सनात ही अग्रेज़ों को भी चाहता 
हूँ, तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। वरसो तक मेरे प्रेम की परीक्षा छेने के बाद 
मेरे कुनवेवालो ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है; वैसे ही अग्रेज भी किसी दिन 
करेंगे! यदि मेरी आगाओ के अनुकूछ जनता ने मेरा साथ दिया वो था तो पहले हैँ 
ब्रिटिग-जाति अपना कदम पीछे हटा छेगी, अन्यथा जनता ऐसे-ऐसे कप्ठ-सहन करेगी 
जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिधले विना नहीं रह सकता। 
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“सुविनय-अवज्ञा की योजना उपर्युक्त वुराइयों के मुकाबले के लिए है। 
ब्रविटिश-सम्वन्ध-विच्छेद भी हम इन्ही बुराइयो के कारण करना चाहते है। इनके 
दूर हो जाने पर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उस समय मिन्रतापूर्णं समझौते का 
द्वार खुल जायगा। यदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार मे से लोभ का मैल निकल जाय, 
तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने मे कुछ भी मुदिकल नही होगी। में 
आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयो को तुरन्त दूर करने का मारे 
सुगम वनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिषद्‌ के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए। 
यह परिषद्‌ वरावरी के छोगो की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छा- 
पूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की भलाई का उद्योग किया जाय और 
उमय-पक्ष के काभ को ध्यान भे रखकर पारस्परिक सहायता एव व्यापार की जर्ते तय 
की जाये। दुर्भाग्यवश इस देश मे साम्प्रदायिक झगडे है अवश्य, किन्तु आपने उनपर 
जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजना मे इस 
समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण वात है, परन्तु इससे भी वड़ी-वडी अन्य समस्याये 
है जो कौमी झगडो से परे हे और जिनके कारण सब जातियो को समान-रूप से हानि 
उठानी पडती है। अस्तु, यदि इन बुराइयो को दूर करने का उपाय आप नही कर 
सकेगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नही होगा, तो इस मास की ११ तारीख 
को से आश्रम से उपलब्ध साथी छेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़ूगा। गरीबो 
की दृष्टि से मे इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनता 
का आन्दोलन मूलत गरीव-से-गरीव की भराई के लिए है। इसलिए इस ऊडाई की 
शुरुआत भी इसी अन्याय के विरोध से होगी । आइचर्य तो इस वात पर है कि हम इतने 
दीघंकारू तक नमक के इस निर्देय एकाघधिकार को सहन करते रहे। में जानता हूँ 
कि आप मूझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्न को विफल कर सकते हे। उस दशा मे, मुझे 
आशा है कि, मेरे पीछे हजारो आदमी नियमित रूप में यह काम सम्हालनें को 
तैयार होगे और नमक-कानून जैसे घृणित कानून को, जो कभी बनाना ही नही 
चाहिए था, तोडने के कारण जो सजाये दी जायेगी उन्हे वे खुशी-खुशी बर्दाश्त 
करेंगे। ः 

“भेरा बस चले तो मे आपको अनावश्यक ही क्‍या जरा-सी कठिनाई में भी 
नही डालना चाहूँ। यदि गापको मेरे पत्र: में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ 
वातचीत करना चाहें और इस हेतु से आप इस पत्र को छपने से रोकना पसन्द करे 
तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, में खुशी से रुक जाऊँगा। परन्तु 
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इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अगीकार करने को 
तैयार न हो तो मूझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करे। 

“इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नही है। यह तो सत्याग्रही का साघारण 
और पवित्र कतंव्य मात्र है। इसीलिए में इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक 
अग्रेज-मित्र के हाथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिसा पर 
पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है।” 

इस चिट्ठी को रेजिनालल्‍ड रेनाल्‍ड नामक अग्नेज युवक दिल्‍ली ले गये! यह 
भाई कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गाघीजी के इस पत्र को जनता और 
अखबारो ने अन्तिम चेतावनी का ताम दिया था। लॉड अविन का उत्तर भी तुरन्त 
और साफ-साफ मिला। वाइसराय साहब ने खेद प्रकट किया कि गाधीजी ऐसा काम 
करनेवाले है जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक जाति भग होगी। गाघीणी 
का प्रत्यत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और 
साहस की भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होने छिखा, “मैने दस्तबस्ता रोटी 
का सवाल किया था और मिला पत्थर ।* अग्रेज जाति सिफे शक्ति का ही लोहा मानती 
हैं। इसलिए मुझे वाइसराय साहब के उत्तर पर कोई आइचर्य नही है। हमारे राष्ट्र 
के भाग्य मे तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति हैं। सारा भारत ही एक 
विद्ञाक कारागृह है। में इस अग्रेजी कानून को मानने से इन्कार करता हूँ और इस 
जबर्दस्ती की शान्ति की मनहूस एकरसता को भंग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता 
हूँ। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रेंघा हुआ था। अब उसके हृदय का चीत्कार प्रकट 
होना चाहिए।” 

इस प्रकार गाधीजी का कूच अनिवायं हो गया था। सब तैयारिया पहले से 
ही हो चुकी थी। रम्बी-चौडी तैयारी की तो जरूरत भी न थी। उनके ७६ साथी 
आश्रमवासियों और विद्यापीठ के छात्रो मे से चुने हुए छोग थे। ये सैनिक दो सौ 
मील हूम्बी पैदल यात्रा के कष्टो को सहन करने के लिए फौलादी अनुशासन मे सवे 
हुए थे। दाण्डी समुद्र-तट पर एक गाव है। गाधीजी को वही पहुँचना था। उन्होने 
भार्ग के आमवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को वढिया भोजन न दे। 
इधर गाधीजी शुद्ध नैतिक ढग की ये तैयारिया कर रहें थे, उधर वल्लभभाई अपने 





१३हम को तुझसे तवक्‍्कों थी, सितसगर निकला। 
भोस समझे थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला ॥। 


अध्याय २ : प्राणों को बाजी-१६३० इदए 


'गुर' के पहले ही आनेवाली तपस्या और सकटो के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने 
के लिए गावो मे पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने मे विकहूम्ब नहीं किया। 
जब वल्लभभाई इस प्रकार गाधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, यह 
तो १६०० वर्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन वैपटिस्ट है।' उससे तुरन्त मार्च के प्रथम 
सप्ताह में वल्लभभाई को रास गाव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हे चार मास की 
सादी सजा दे दी। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का वच्चा-वच्चा सरकार के 
खिलाफ खडा हो गया। सावरमती के रेतीले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषो ने एकत्र 
होकर यह निश्चय किया --- 

“हम अहमदाबाद के नागरिक सकलप करते है कि जिस रास्ते वल्‍लभभाई 
गये हे उसी रास्ते हम जायेंगे और ऐसा करते हुए स्वाघीनता को प्राप्त करके छोडेंगे। 
देश को आजाद किये बिना न हम चैन छेगे, न सरकार को लेने देगे । हम शपथपूर्वक 
घोषणा करते है कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा ।” 

गाधीजी ने कहा, जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहे, अपने हाथ ऊँचे कर दे ।' सारे जन- 
समूह ने हाथ उठा दिये। वल्छभभाई ने गुजरात में अपने भाषणो से जीवन फूक दिया। 
उन्होने कहा, तुम्हारी आखो के सामने तुम्हारे प्यारे पशु कुर्क होगे। अरे! क्‍या 
विवाह-उत्सव मना रहे हो ” इतनी बलवती सरकार से जूझनेवाले को ये रग-रेलिया 
शोभा दे सकती है। कल ही से ऐसी नौबत आ सकती है कि अपने-अपने घरो के ताले 
लगाकर तुम्हे दिन-भर खेतो मे रहना और साझ पडे छौटना पडे। तुमने यश् कमाया 
है, परन्तु उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। पासा 
पड चुका है। अब पीछे हटने की गुजाइश नही रही। गांधीजी ने सामूहिक सविनय- 
अवज्ञा के प्रथम प्रयोग मे तुम्हारे ताल्लुके को ही चुना है। देखना, उनकी छाज रखना | 

मे जानता हूँ, तुममे से कुछ छोगो को जमीने जब्त होने का डर है। पर जब्ती 
से क्‍या होगा ? क्‍या गग्रेज तुम्हारी जमीने सिर पर उठाकर विलायत छे जायेंगे? 
विश्वास रक्‍्खो, तुम्हारी जमीने जन्त हो जायेगी उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी 
पीठ पर आकर खड़ा हो जायगा। 

“अपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करे। अब 
गांव-गाव छावनिया वन जानी चाहिएँ। अनुशासन और सगठन से आधी छडाई तो 
जीती ही समझो। सरकार तो हर गाव में एक-एक पटेल और एक-एक तलूाटी 
रखती है। गाव के प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को हमारे स्वयसेवक वन जाना 
चाहिए। 

र्र 
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दाण्डी-कूच 

गाधीजी अपने ७६ साथियो को लेकर १२ मार्च १६३० को दाण्डी की कच 
पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एवं 
पाण्डवों के वन-गमन की घटनाओ की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रोहियों की 
कूच थी। इधर कूच जारी थी, उधर ग्राम-कर्मेचारियो के धड़ाघड त्याग-पत्र जा रहे 
थे। ३०० ने नौकरी छोड दी। अहमदाबाद की खानगी बातचीत मे गाधीजी ने 
कहा था, “में शुरुआत करूँ तबतक ठहरना। जब में कूच पर निकलगा तो विचार 
अपने-आप फैल जायेंगे। फिर आप लोगो को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना 
चाहिए।” यह बात एक तरह से दिमागी अटकल छगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप 
मे कही गई थी। यह विरोध की योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे 
स्वरूप की कल्पना इसके योग्यसे-योग्य अनुगामी भी नही कर सकते थे। शायद ग्राघीजी 
को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी। ऐसा लगता है मानो उनपर आन्तरिक 
ज्योति की एक किरण पडती थी और उसीके प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित 
करते भे। सन्त पुरुषो के जीवन मे बुद्धि या तक के वजाय ये ही दो चीजें मार्ग-दर्शक 
होती है। कूच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन 
की योजना को समझ लिया। वह उनके क्षण्डे के नीचे आ खडी हुई। विचार फैल 
गया और अल्‍ूग-अछूग रूप मे प्रकट होने छगा। छोगो ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि 
असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नही बल्कि भ्रतिकार की थोजना है। इनकी 
युद्ध-नीति अछूग हैं और वह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। ज्योही विचारी और 
भावनाओं को छुट्टी मिली, छोगो की क्रिया-झक्ति के वन्‍्द भी खुछ गये। नगर तो 
डरते रहे, पर गाव पीछे हो छिये। सीधे-सादे लोगो का गाधीजी के अचूक निर्णय 
पर विश्वास था। उनका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त महासागर 
की लूट का धावा नही था! यह तो अग्रेजो की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड भारतीयों 
के विद्रोह का परिचायक-मात्र था। अग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदो का आधार 
न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति अथवा मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तो पर। 


भावी आदेश 
यह सही है कि पहला वार गोछा-वारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर- 
गुल के साथ नही किया गया | यहा तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया | 
फिर भी जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता के इस पवार्थ-से जो वेग उत्पन्न हुआ वह 


अध्याय २ ५ प्राणो की बाजी-१६३० श्दछ 


आदचर्यजनक था। सरकार पर भी इस सीधे-सादे और हास्यास्पद-से आन्दोलन का 
असर अदूभुत-सा हुआ। सभ्य ससार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर 
हुआ वह वर्णन नही किया जा सकता। गाधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित कर 
दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध मे भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का भण्डा फहरा 
दिया हैं और यदि विधाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य की, अधकार 
पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमरता की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी 
जीत होकर रहेगी। 

कूच के बीच में ही २१ मार्च १९३० को अहमदाबाद में महासमिति की 
बैठक हुई। इसमे कार्य-समिति के पुर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक कानृक्त 
पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि 
गाघीजी के दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून तोडने से पहले देश में और कही सबिनय- 
अवज्ञा शुरू म की जाफ। सरदार वल्लमभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियो पर 
और सरकारी नौकरिया छोडनेवाले ग्राम-कर्मंचारियो को बधाई दी गई। सत्याग्रहियो 
के लिए एक ही तरह की प्रतिजा निश्चित करना वाड्छनीय समझा गया और गाधीजी 
की अनुमति से यह प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया --- 

“४ १---राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाघीनता के लिए सविनय-अवजा 
का जो आन्दोलन खडा किया है उसमें मे शरीक होना चाहता हूँ। 

“२---में काग्रेस के शान्त एवं उचित उपायो से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य 
की प्राप्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ। 

/३--मै जेल जाने को तैयार और राजी हूँ गौर इस आन्दोलन मे और भी 
जो कष्ट और सजाये मुझे दी जायेंगी उन्हे मे सहर्प सहन करूँगा । 

“४--जेल जानें की हालत मे में काग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के 
लिए कोई आधिक सहायता नही मागूगा। 

/५--में जान्दोलन के सचालको की आज्ञाओ का निविवाद रूप से पालन 
करूँगा।” 

गाधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रक्खे, इस 
विषय मे गाघीजी अपनी सूचनाये सदा से देते आये है। कूच के आरम्भ से पहले 
२७ फरवरी को गाधीजी ने मेरे गिरफ्तार-होनें पर' यह लेख लिखा। उसमें 
कहा -- 

“बह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवजा आरम्भ होने पर भेरी 


छः 
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* निश्चित है। अत ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी 
| 

“मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्किय अहिंसा की आवश्यकता नही। 
आवश्यकता है अत्यन्त सक्रिय अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पृणे स्वराज्य की प्राप्ति 
के लिए अहिसा मे धामिक विश्वास रखने वाला एक-एक स्त्री-पुरुष इस गुलामी मे अब 
नही रहेगा। या तो मर मिटेगा था कारावास मे बन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तरा- 
घिकारी अथवा काग्रेस के आदेशानूसार सविनय-अवज्ञा करना सबका कर्तव्य होगा। 
में स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी 

“नजर नही आता। परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने ध्येय मे भी इतना विश्वास 
अवद्य है कि उन्हे मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। हा, यह अनिवार्य 
शर्त सभी के ध्यान मे रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्घारित ध्येय की प्राप्ति के 
लिए अहिसा की शक्ति से अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके 
पर उसे अहिंसात्मक उपाय नही सूझ सकेगा। 

“जब शुरुआत भलीभाति और वस्तुत हो चुकेगी तब मुझे भाशा है कि देश के 
कोने-कोने से सहयोग मिलेगा। आतन्दोरून की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का धर्म होगा 
कि वह इसे अहिसात्मक और नियत्रित बनाये रकखे। हरेक से आशा है कि वह अपने 
सरदार की आज्ञा बिना अपने स्थान से न हटेगा।...... ««« संसार-भर के सामूद्दिक 
आन्दोलनो में नेता अकल्पित रूप मे निकल पडे है। फिर हमारा आन्दोलन भी इस 
नियम का अपवाद क्यो होगा ?” 

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द भवन का शाही 
दान दिया। उस वर्ष काग्रेस के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होने देश के 
प्रतिनिधि के रूप में इस भेट को स्वीकार किया। 

जिस समय गाधीजी की कूच जारी थी, भारत बडा अधीर होकर उसको 
देख रहा था। प्रमाद को दूर करना प्राय. जितना कठिन है उत्तना ही व्याकुछता पर 
अंकुश रखना कठिन होता है। परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता है। इस विकट 
मवसर पर भारतवर्ष ने अनुशासन का परिचय दिया। गाधीजी हाय आरम्भ किये 
गये इस आत्दोलन को सख्या, घन और प्रभाव का बल मिलता ही गया। गाधीजी ने 
सूत्र-हूप से विचार दिया था। उनके शिष्योने भाष्यकार बतकर उसे जनता को 
समझाया। अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र-दृूत बनकर उसका श्रचार करने दूर-ूूर लिमज 
पड़े। गुरु एक, चेले अनेक और प्रचारक असख्य होते है। इस प्रकार यह नवीन धर्म 
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देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया। गाघीजी की कूच के समय जो सरकार 
अविचलित दिखाई देती थी, एक ही संप्ताह मे उसके होश-ह॒वाश गुम हो गये। गाघीजी 
के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में वह वल्लभभाई को गिरफ्तार 
करने और उन्हें चारमास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाइया कर 
चुकी थी। कूच के वाद उसने यह आज्ञा दी कि छगोटी और दण्डधारी गाधी की 
पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय। वम्वई, युक्‍त-श्रान्त, पंजाब और 
मदरास आदि सभी प्रान्तो ने ऐसी ही आज्ञाये निकाल दी। पुलिस को मामूली 
काम से एक तरह छुट्टी-तली दे दी गईं। सारा ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया 
गया। 

इस सारी प्रसव-पीडा मे पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यंह क्या कम 
सन्तोष की वात थी ”? इसमे किसी वाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो 
हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, बछवती और गौरवान्वित 
होकर प्रकट हो रही थी। 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश मे चमत्कार होते आये हे। भारत को भी अपना 
चमत्कार दिखाना ही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही मातृसूमि 
में देखने के लिए, १२ मार्च १६३० से पहले ही से सावरमती-आश्रम में हजारो-नर- 
नारी गांधीजी के चारो ओर एकत्र हुए थे। जहातक चलने का सामर्थ्य था वहा तक 
ये छोग गाधीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियों के साथ कई 
भारतीय और विदेशी सवाददाता, चित्रकार और आस-पास के सैंकडो लोग तथा भिन्न- 
भिन्न प्रान्तो से आये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गाधीजी को जाननेवालो को मालूम 
हैँ कि वह कितना तेज चलते है। एक सवाददाता ने इस यात्रा का वर्णन इस प्रकार 
किया हैं -- 

“१२ मार्च को सुबह होते ही गाधीजी सविनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल 
पड़े। उनके साथ चुने हुए ७६ स्वयसेवक थे। इव छोगो को दो सौ मील की दूरी 
पर, समुद्र-तट पर बसे, दाण्डी नामक गाव जाना था और वहा पहुँकर नमक बनाना 
था।” 

बॉम्बे क्रानिकल' के शब्दों में “इस महान्‌ राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके 
साथ-साथ और बाद मे जो दृश्य देखने में जाये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और 
जीवन फूकनेवाले थे कि वर्णन नही किया जा सकता। इस महान्‌ अवसर पर मनुष्यो 
के हृदयो में देश-प्रेम की जितनी प्रवक घारा वह रही थी उतनी पहले कभी नही 
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बही थी। यह एक महान्‌ आन्दोलन का महान्‌ प्रारम्भ था, और निरचय ही भारत 
की राष्ट्रीय स्वतत्नता के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा।” 


यात्रा मे 


गाधीजी सहारे के छिए हाथ में लम्बी लकडी लिए हुए चलते थे। उनकी 
सारी सेना बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-तायक का कदम फुर्ती से 
उठता था और सभीको प्रेरणा देता था। असछाली गाव १० मील दूर था, सारे रास्ते 
इस सेना को दोनो ओर खडी हुई भारी भीड़ के बीच मे होकर गुजरना पछा। लोग 
घण्टो पहले से भारत के महान्‌ सेनापति के दर्शनों की उत्सुकता मे खडे थे। इस अवसर 
पर अहमदाबाद में जितना वडा जुलस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याद 
नही पढता। शायद बच्चो और अपंग्रो के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी इस जुल्स 
में शामिक्र था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें वाजार में खडे होने 
को जगह न मिली, वे छतो और झरोखो, दीवारो और दरख्तों पर, जहा-कही जगह 
मिली, पहुँच गये थे। सारे नगर मे उत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर 'गाधीजी 
की जय के गगनभेंदी घोष होते रहे। 

कूच में ही गाधीजी नें घोषित कर दिया था “कि स्वराज्य नही मिला तो 
या तो रास्ते मे मर जाऊँगा या आश्रम के वाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सका त्तो 
आश्रम लौटने का भी इरादा नही है।” भाधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। 
श्री अब्बास तय्यबजी उनके उत्तराधिकारी मुकरंर हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने कहा, “महात्मा गाधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजरत मृसा और उनके यहूदी 
साथियो के देदा-त्याग से ही दी जा सकती है। जबतक यह महापुरुष मजिले-मकसूद 
पर नही पहुँच जायगा, पीछे फिरकर नही देखेगा।” 

गाधीजी ने कहा, “अग्रेजी राज्य नें भारत का नैतिक, भौतिक, सास्कृतिक 
और आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। में इस राज्य को अभिशाप समझता 
हैँ और इसे नप्ट करने का प्रण कर चुका हूँ। 

“मैने स्वयं गॉड सेव दि किंग” के गीत गाये है। दूसरों से भी गवाये हैं। 
मुझे 'भिक्षादेहि' की राजनीति में विदवास था। पर वह सव व्यर्थ हुआ। में जान गया 
कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नही है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म 
हो गया है। पर हमारी लडाई अहिंसा की छडाई है। हम किसीकों मारना नही चाहते, 
किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खतम कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।” 
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जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गाघीजी ने पुलिस के थानेदारो 
के सामाजिक बहिष्कार की तिन्‍दा की और कहा, “सरकारी कर्मचारियों को भूखों 
मारना घर्मे नही है! शत्रु को साप काट छे तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका 
जहर चूस लेने मे मे भी संकोच नही करूँगा ।* 

१४ फरवरी १६३० को का्ये-समिति ने नमक-सत्याग्रह के विषय में जो 
प्रस्ताव पास किया था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदाबाद की बैठक में उसका 
इस प्रकार समर्थन किया --- 

“यह समिति कार्य-समिति के १४ फरवरीवाले उस प्रस्ताव का समर्थन करती 
है जिसमे सविनय-अवज्ञा का प्रारम्भ और सचालन करने का महात्मा गाधी को अधिकार 
दिया गया था। साथ ही यह समिति गाघीजी, उनके साथियो एवं देश को १२ मार्च 
को शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है। समिति को आज्ञा है कि देशभर गाधीजी 
का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य का आन्दोलन शीघक्ष सफल 
हो जाय। 

“भहा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार 
उचित समझे उसी प्रकार सविनय-अवज्ञा जारी कर दें, अलबत्ता समय-समय पर 
कार्ये-समिति की आज्ञाओ का पारन करना प्रान्तीय समितियों के छिए आवश्यक 
होगा। किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा-सभव नमक-कानून तोडने पर ही 
जोर लगावेगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी 
पूरी तैयारी तो जारी रब्खी जायगी, परन्तु जवतक गाधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक- 
कानून का भग न कर दे और दूसरो को भी अनुमति न दे दे तवतक अन्यत्र सविनय- 
अवजा आरम्भ न की जायगी। हा, यदि गाघीजी पहले ही पकड लिये जायें तो प्रान्तो 
को सविनय-अवज्ञा आरम्भ करने की पूरी आजादी होगी।” 


तीथे यात्रा 
गाघीजी को कूच में २४ दिन छंगे। रास्ते भर वह इस वात पर जोर देते 
रहे कि यह तीर्थयात्रा है। इसमे शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही 
पृष्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नही हैं। वह वरावर आत्म-निरीक्षण कराते रहें। 
सूरत में गाधीजी ने कहा .-- 
“आज ही प्रात कालीन प्रार्थना के समय मे साथियों से कह रहा था कि जिस 
जिले में हमें सविनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये है। भत हमें आत्म-जुद्धि 
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और समर्पण-बुद्धि का और भी भ्रयत्त करना चाहिए। यह जिला अधिक सगतित् है 
और यहा कार्यकर्त्ताओ में घनिष्ठ मित्र भी अधिक है, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो 
भी अधिक होते की सभावना है। देखना उनके आग्रह को न मानना। हम देवता नहीं 
है, निर्बेल प्राणी है, आसानी से प्रलोभनो के शिकार हो जाते है । हमसे अनेक भूले 
हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मे यात्रियों की भूलछों पर चिन्ता- 
भग्न था उसी समय एक दोषी ने स्वयं भाकर अपराध कबूल किया। मेने समझ लिया 
कि मेने चेतावनी देने मे उतावली नही की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए 
मोटर भरकर सूरत से दूध मगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। अत मैने 
तीज शब्दों में उनकी भर्त्सना की। परन्तु इससे मेरा दु.ख शञान्त नही हुआ! उल्टा 
ज्यो-ज्यो मे उस भूल पर विचार करता हूँ त्यो-त्यो दु ख बढता ही है। 

“में विरोध तभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-भाय 
से कूछ तो साम्य रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम 
अपने कार्य में नंगे, भूखें और बेकार छोगो की भलाई की दुह्मई देते है। यदि हम 
देशवासियों की औसत-आय अर्थात्‌ ७ पैसे रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा 
रहे है तो हमे वाइसराय के वेतन की टीका करने का कोई अधिकार नही है। मेने 
कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाव और अन्य विगत मागी है। कोई आदचर्य नही, यदि 
इसमे प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी 
क्या, जब वे कह्दी-न-कही से मेरे लिए वढिया-से-वढिया सन्‍्तरे और अगूर लागेंगे, 
१ दर्जन सन्तरो के स्थान पर १० दर्जन पहुँचायेंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी 
तो डेढ सेर छा घरेगे ? आपका जी दुखाने के भय का वहाना छेकर आपके परोसे हुए 
व्यजन यदि, हम खा लेगे, तो भी वही परिणाम होगा। आप अमरूद और अंगूर छाकर 
देते है और हम उन्हे उडा जाते है। क्यो ? इसलिए कि धनाढ्य किसान ने भेजे है | 
और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउप्टेन-पेन दे दिया और मैने 
विना आत्म-पीडा अनुभव किये वढिया चिकने कागज पर उसीसे वाइसराय साहब को 
खत लिख डाला ? क्‍या यह मुझे और आपकी शोभा दे सकता है ” क्या इस प्रकार 
लिखे हुए पत्र का कूछ भी असर हो सकता है ? 

“इस प्रकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती है 
कि चोरी का मार खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीव देश मे वढिया भोजन करना 
चोरी करके खाना नही तो क्या है? चोरी का माल खाकर यह छडाई कभी नही 
जीती जा सकती। मैने यह कूच हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नही 
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की थी। हमे तो आशा है कि हमारी पुकार पर हजारो स्वयंसेवक हमारा साथ देगे। 
उनपर बेशुमार खर्चे करके रखना हमारे लिए असंभव होगा।* 


नमक-कानून टूटा 4 

५ अप्रैल को प्रात्त.काल भांघीजी दाण्डी पहुंचे। श्रीमती सरोजिनीदेवी भी 
उनसे मिलने आई थी। प्रात काल की प्रार्थना के थोडी देर वाद गांधीजी और उनके 
साथी समुद्र-तट से नमक वीनकर नमक-कानून तोड़ने निकछे। नमक-कानून तोड्ते 
ही गांधीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया :--- 

“नमक-कानून विधिवत्‌ भग हो गया है। अब जो कोई सजा भूगतने को तैयार 
हो वह, जहा चाहे और जब सुविधा देखे, नमक वना सकता है। मेरी सलाह यह है कि 
सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनावें, जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहा उसे 
काम में भी छावें और ग्रामवासियो को भी सिखा दे, परन्तु उन्हें यह अवद्य जता दें 
कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम है। या यो कहो कि गांववालो को पूरी तरह 
समझा दिया जाय कि नसक-कर का भार किन-किन पर कितना पडता है, और इसके 
कानून को किस प्रकार तोडा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय । 

“नमक-कर के खिलाफ यह छडाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात्‌ १३ अप्रैल तक, 
जारी रहनी चाहिए। जो इस पवित्र कार्य में शरीक न हो सके उन्हें विदेशी वस्त्र- 
बहिष्कार और खह्र-प्रचार के लिए व्यक्तिश काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से- 
अधिक खादी वनवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के और मदिरा-निपेध 
के बारे में मे भारतीय महिलाओ के लिए अलग सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास 
दिन-दिन दृढ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति मे स्त्रिया पुरुषों से अधिक 
सहायक हो सकती है। मुझे रूगता है कि अहिसा का अर्थ थे पुरुषो से अच्छा समझ 
सकती है। यह इसलिए नही कि बे जवला है---पुरुष अहकार-वश उन्हें ऐसा ही स्रमझते 
* हक सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कही अधिक 

| 

स्वियो के विषय में गाबीजी ने नवसारी में कहा -- 

॥॒ “स्त्रियों को पुरुषो के साथ नमक की कढाइयो की रक्षा नही करनी चाहिए। 
में सरकार पर इतवा विद्वास अब भी रख सकता हैँ कि वह हमारी वहनो से लड़ाई 
मोल नही छेगी। इसकी उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जबतक सरकार 
की कृपा पुरुषो तक ही सीमित रहती है तवतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए, जब 
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सरकार सीमोल्छघन करे तब भले ही स्त्रिया जी खोलकर लडे ! कोई यह न कहे कि 
बूकि हम जानते थे कि स्त्रिया कितनी भी आगे बढकर कानून भग करे उनपर कोई 
हाथ न डालेगा, इसीलिए पृरुषो ने स्त्रियो की आड ली ।' मैने स्त्रियों के सामने जो 
कार्यक्रम रकखा है उसमे उनके लिए बहुत काम है। वे जितना सामथ्य हो, साहस 
दिखावे और जोखिम उठावे।” * 


६ अप्रैछ से नमक-सत्याग्रह की छूट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर 
तक आगसी लग गई। सारे बडे-बडे दहरो मे छाखो की उपस्थिति में विरादू सभायें 
हुईं। कराची, पूना, पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और झोलछापुर की घटनाओं 
ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार 
हिसा है। पेशावर मे सेना की गोलियो से कई आदमी मारें गये। मदरास मे भी गोली 
चली । 

कराची की दुघेठना का उल्लेख करते हुए गाधीजी ने छिखा --- 

“बहादुर युवक दत्तान्ेय, कहते है, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान 
था, इसछिए सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली छगकर मारा गया। 

१८ साल का नौजवान मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जय- 
रामदास सहित ७ मनुष्य गोली से घायल हुए।” 

२३ अप्रेल को बगारू-आ्डिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया। २७ अग्रैल 
को वाइसराय साहब ने भी कुछ सशोधन करके १६१० के प्रेस-एक्ट को आिनेन्स- 
रूप में फिर से जीवित कर दिया। गाधीजी का यंग इडिया' अब साइक्लोस्टाइल 
पर निकलने लगा था। एक वक्तव्य में उन्होने कहा -- 

“हमें अनुभव होता हो या न होता हो, कूछ दिन से हम पर एक प्रकार से फौजी 
शासन हो रहा है। फौजी शासन आखिर है क्या। यही कि सैनिक अफसर की मर्जी 
ही कानून बन जाती है। फिलहाल वाइसराय वैसा अफसर हैं और वह जहा चाहे 
साधारण कानून को बालाय-ताक रखकर विशेष आज्ञाये लाद देता है और जनता वेचारी 
में उनके विरोध करने का दम नही होता। पर में आशा करता हूँ, वे दिन जाते रहे 
कि अग्रेज शासकों के फरमातों के आगे हम चुपचाप सिर झुका दे। 

“मुझे उम्मीद है कि जनता इस आडिनेन्स से भयभीत न होगी। और अगर 
लोकमत के सच्चे प्रतिनिधि होगे तो अखवारवाले भी इससे नही डरेगे। थोरों का यह 

उपदेश हमे हृदयगम कर लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी 
का धनवान रहना कठिन होता है। अत जब हम ची-चपड किये विना अपने शरीर 
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ही अधिकारियों के हवाले कर देते है तो हमें उसी भाति अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्दे 
कर देने मे क्यो हिंचकिचाहट होनी चाहिए ? इससे हमारी आत्मा की तो रक्षा 
होगी। 

“इस कारण मे सम्पादको और प्रकाशको से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 
दे जमानत देने से इन्कार कर दे और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दे, 
या सरकार जो-कुछ जब्त करना चाहे कर लेने दे। जब स्वतत्रता-देवी हमारा द्वार 
ख़टखठा रही है और उसे रिज्ञाने को हजारो ने घोर यातनाये सहन की है, तो देखना, 
अख्ववारवालछो को कोई यह न कह सके कि मौका पडने पर वे पूरे नही उतरे। सरकार 
टाइप और मशीनरी जब्त कर सकती है, परन्तु कलम और जबान को कौन छीन सकता 
है? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है, वह तो किसी के दवाये नही 
दे सकती।” 

थोड़े दिन बाद गाधीजी ने अपने 'ववजीवन-प्रेस' के व्यवस्थापक को कह दिया 
कि सरकार जमानत मागे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय । नवजीवर्न 
गया और उसके साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देग 
के अधिकाश पत्रकारो ने जमानते दाखिल कर दी। 

अब गाघीजी ने जनता को ग्रावो मे ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश 
दिया। शुरुआत तो उन्होने अपने ही हाथो से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की 
सभा मे वह बोले-..“भविपष्य में तुम्हे तकली के विना सभाओ में न आना चाहिए । 
तकली पर तुम वारीक-से-वारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपडा पहले-पहल 
सूरत के बन्दर पर उतरा था। सूरत की बहनो को ही इसका प्रायद्चित्त करना है।' 
यही पर उन्होने जातीय पचायतो से अपनी मविरा-्त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने का 
अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के 
विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पडी । खेड़ा जिला गुजरात का रणागण बन गया 
था। गाघीजी ने 'नवजीवन' में लिखा--- 

“खेडा जिला-निवासियो को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीतर 
रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मैने सकेत कर दिया है कि आम-कर्मचारियों 
का बहिष्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आाज्ञा 
न भानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द ते होना चाहिए। उन्हे घरो से 
हे चाहिए। यदि हमसे इतना न हो सके तो बहिष्कार छोड देना 
चाहिए।” 
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घारासना पर धावा 


इस समय गाधीजी ने वाइसराय साहव के छिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया 
और सूरत जिले के घारासना और छरसाडा के नमक के कारखानों पर धावा करने 
का इरादा जाहिर किया। उन्होने वाइसराय को लिखा --- 

“ईदइवर ने चाहा तो धारासना पहुँचकर नमक के कारखाने पर अधिकार करने 
का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होगे। जनता की यह वताया गया है 
कि धारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज घोखावड़ी है। धारासना पर सरकार का 
उतना ही वास्तविक नियत्रण है जितना वाइसराय साहव की कोठी पर है । अधिकारियों 
की स्वीकृति के विना चुटकीभर नमक भी कोई वहा से नही छे जा सकता। 

“इस धावे को--रोकने के तीन उपाय है--- 

(१) नमक-कर उठा देना। 

(२) मूझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना। परन्तु जैसी मुझे 
आशा है, यदि एक के वाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर 
न होगा। 

(३) खालिस गुण्डापन। परन्तु एक का सिर फूटनें पर दूसरा सिर फुडवाने 
को तैयार रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा |, 

- यह निदचय बिना हिचक के नहीं कर लिया गया। मुझे जाना भी कि 
सत्याग्रहियों के साथ सरकार सभ्य तरीके से लड़ेगी। यदि उनपर साधारण कानून का 
प्रयोग करके सरकार सन्तोप कर लेती तो में कही क्या सकता था? इसके वजाय 
जहा प्रसिद्ध नेताओ के साथ सरकार ने थोड़ा-बहुत जाब्ता बरता भी है, वहा सावारण 
सैनिको पर पाशविक ही नही निर्ल॑ज्ज प्रहार भी किये गये है। ये घटनाये इक्की-दुक्की 
होती तो उपेक्षा भी कर ली जाती। परन्तु मेरे पास वंगाल, विहार, उत्कल, 
सयुक्‍तप्रान्त, दिल्‍ली और बम्बई से जो संवाद पहुँचे है उनसे गुजरात के अनुभव का 
समर्थन होता है। गुजरात-सम्वन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरों है। करांची, पेशावर 
और मदरास के गोली-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते है। हृष्डिया 
चूर-चूर करके और अण्डकोप दवादवाकर स्वयसेवकों से वह नमक छीनने का श्यत्त 
किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था। हां, स्ववसेवको के लिए अलवत्ते वह 
बेश-कीमती था। कहा जाता है कि मथुरा मे नायव मजिस्ट्रेट ने १० वर्ष के वालक के 
हाथ में से राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। यह कार्य कानून के विरुद्ध था परन्तु जब 
जनता नें झण्डा वापस माँगा तो उसे निर्दय प्रहार करके खदेड दिया गया। अधिकारी 
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स्वय अपना अपराध समझते थे तभी तो अन्त में झण्डा वापस दे दिया गया। बगाछ में 
नमक के सम्बन्ध में मुकदमे और प्रह्मर तो कम ही हुए दीखते है, परन्तु स्ववसेवको 
से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय निर्देबता का परिचय दिया गया बताते है। 
समाचार है कि चावल के खेत जला दिये गये और खाद्य-पदार्थे जबरदस्ती लूट लिये 
गये। कम्मंचारियो के हाथ शार्क-भाजी न बेचने के अपराघ पर गूजरात मे एक सब्जी 
की मण्डी ही नष्ट कर दी गईं। ये कृत्य जन-समूहो की आखो के सामने हुए हे। काग्रेस 
की जाज्ञा न होती तो क्या ये छोग बदला लिये विना छोड़ते ? कृपया इन वृत्तान्तों पर 
विश्वास कीजिए। ये मुझे उन लोगो से मिले हे जिन्होने सत्य का ज्त छे रवखा है 
वारडोली की भाति बडे-बडे कममेचारियो-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध 
हुआ है। मुझे खेद है, इन दिनो भी कर्मेंचारी झूठी बाते प्रकाशित करने से वाज नही 
रहे। गृजरात के कलकक्‍्टरो के दफ्तर से जो सरकारी विज्ञप्तियां निकली हे उनके 
कुछ नमने ये है -- 

१---वयस्क लोग प्रतिवर्ष २॥ सेर नमक खाते है इसलिए प्रति व्यक्ति तीन 
आना कर देते है। सरकार एकाधिकार हटा रू तो छोगो को अधिक मूल्य देना पड़ेगा 
और एकाधिकार के हटाने से सरकार को जो हानि होगी वह भी पूरी करनी पडेगी। 
समुद्र-तट से बटोरा हुआ नमक खाने के काम का नही होता, इसीलिए सरकार उसे 
नष्ट कर देती है।' 

२---गाघीजी कहते हे कि इस देश मे हाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नष्ट 
कर दिया। परन्तु सब लोग जानते हे कि यह बात सच नही है। देश भर में कोई गांव 
ऐसा नही है जहा आज भी रुई हाथ से न कात्ती जाती हो। इतना ही नही प्रत्येक प्रान्त 
में सरकार कातनेवालो को बढिया तरीके बताती है और कम कीमत पर अच्छे जौजार 
देकर उनकी सहायता करती है।' 

३--सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पाच में से चार रुपये प्रजा की 
भलाई के कामो में छुगाये है ।” 

“मैने ये तीन तरह के बयान तीन अछूग-अलूग हस्त-पत्रको में से लिये है। 
में यह कहने का साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे साबित किये जा 
सकते है । प्रत्येक वयस्क उपयुक्त मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में 
लेता है और इसलिए निश्चय ही ६ आने भ्रति वर्ष तो कर के देता ही है। और यह 
कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पशु, छोटे-वडे और अच्छे-वीमार 
सबसे । 
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“यह कहना एक दुष्टतापूर्ण असत्य है कि हर गाव मे एक-एक चर्खा चछता 
है और सरकार चर्खा-आन्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है। सरकारी 
ऋण के पाच मे से चार हिस्से सावंजनिक हित के लिए खर्च होने की झूठी वात का 
उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग अधिक अच्छा दे सकते हे। परन्तु ये नमूने तो उन 
बातो के है जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज आती है। उस दिन 
एक वीर गुजराती कवि को झूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गईं। कवि 
बेचारा कहता ही रहा कि में तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नीद ले 
रहा था। 

“अब सरकार की निष्कियता की बानगी देखिए। शराब के व्यापारियों ने 
धरना देनेवालो को पीटा और नियम-विरुद्ध राव वेची। सरकारी आदमियो तक 
ने कबूल किया कि स्वयसेवक झान्त थे। फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट 
पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित बिक्री पर। मार-पीट के वारे मे तो 
सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी यह बहाना कर सकते है कि किसीने शिकायत 
नही की। 

“और अब देश की छाती पर एक नया आडिनेन्स और छाद दिया हैं। 
इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भगतसिह वगैरा के मुकदमे मे कानून के हारा 
देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जाब्ते को ताक में रखने का आपको अच्छा 
अवसर मिल गया। इन क्ृत्यो को फौजी-शासन कहा जाय तो आदइचर्य क्यो 
होना चाहिए ? और अभी तो आन्दोलन का पाचवा सप्ताह ही है। , 

“ऐसी दक्षा में, कूछ समय से भय-प्रद्शन का बोलवाला शुरू हुआ है। उसका 
आतंक देश पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर , 
कार्रवाई कर डालना चाहता हूँ, जिससे आपका क्रोध जल्दी ही भड़क उठे और वह 
अधिक साफ रास्ते पर चल मिकले। मैने जो बाते वयान की है उनका सम्भव हैं 
आपको इल्म न हो! श्ञायद आपको उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा धर्म तो 
आपका ध्यान दिलाना मात्र है। 

“क्छ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि में आपसे सत्ता के छाल पजे को 
पूरी तरह आजमा लेने का अनुरोध करूँ। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की वात 
होगी। जो छोग आज कष्ट-सहन कर रहे है, जिनकी मिल्कियत बरवाद हो रही हैं 
उन्हे यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैने उनकी सहायता से इस छडाई को 
छेड तो दिया पर कार्यक्रम को उस ह॒द तक पूरा नही किया जिस हृद तक वह किया 


अध्याय २ : प्राणों की बाजी-१६३० ३६६ 


जा सकता था। क्योकि एक तो इस लडाई की वदौलत सरकार का असली रूप प्रकट 
हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने मे मेरा ही मुख्य हाथ रहा है। 

“सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्ताधारी जितना अधिक दमन और 
कानून-सग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टो को आमन्न्रण देगे। स्वेच्छा- 
पूवंक सहन किया जाय तो जितना अधिक कष्ट-सहन उतनी ही निरिचत 
सफलता। 

“में जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायो मे कितनी विपत्तिया निहित 
है। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल करनेवाला नही दीखता। मे जो सोचता और 
मानता हूँ वही करता हूँ। मे भारत मे गत १५ वर्ष से और भारत से बाहर और भी 
२० वर्ष पहले से कहता आया हूँ कि हिंसा पर शुद्ध अहिंसा की ही विजय हो सकती 
है। मेने यह भी कहा हैं कि हिंसा के एक-एक कार्य शब्द और विचार से भी अहिसात्मक 
कार्य की प्रगति में वाधा पड़ती है। बार-बार ऐसी चेतावनिया देने पर भी लोग हिंसा 
कर बैठे तो में क्या करूँ ? मेरे शिर पर उस दशा में उतना ही दायित्व होगा जितना 
प्रत्येक भनृष्य का दूसरे के कार्यो के छिए अनिवार्य रूप से हुआ करता है। इसके 
अलावा और मेरी जिम्मेवारी नही हो सकती। दायित्व की बात छोड़ भी दी जाय 
तो भी में अपना काम किसी भी कारणवश् मुल्तवी नही रख सकता। अन्यथा 
अहिंसा मे वह शक्ति ही कहा रहे, जो ससार के सन्‍्तो ने वर्णन की है और जो मेरे 
दीघकालीन अनुभव ने सिद्ध की है ? 

“हा, में आगे की कारंवाई सहषे स्थगित रख सकता हूँ। आप नमक-कर 
उठा दीजिए। इसकी निन्‍दा आपके कई विख्यात देश-वासियो ने बुरी तरह की 
है; और अब तो आपने देख लिया होगा कि सविनय-अवज्ञा के रूप मे इस देश ने भी 
सर्वत्र इसपर रोष प्रकट कर दिया है। आप सविनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए। 
परल्तु क्या आप कानून-भग से हिंसामय विद्रोह को अच्छा समझते है ? आपने कहा है 
कि सविनय-अवज्ञा का परिणाम हिंसा हुए बिना नही रहेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास 
यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिंसा को नही समझी और इसलिए उसकी 
सुनवाई भी नही की, फल यह हुआ कि मनुष्य-स्वभाव सरकार कौ प्रिय और 

परिचित वस्तु हिंसा पर उतर आने को विवश हुआ | परन्तु मुझे आशा है कि सरकारी 
उत्तेजना के बावजूद परमात्मा भारत-वासियो को हिंसा के प्रकोमन से दूर रहने की 
बुद्धिसल्मा और शक्ति को प्रदान करेगा। 
«» अत आप नमक-कर उठा न सके और नसक बनाने की मनाई दूर न करा 
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सके तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में वर्णित कार्रवाई करनी 
पड़ेगी । 7 


गाँधीजी की गिरफ्तारो 


४ तारीख की रात को १ बजकर १० मिनट पर गाधीजी को चुपके से 
गिरफ्तार करके मोटर-लारी में बिठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। वम्बई 
के पास बोरीबिली तक रेलगाडी मे और वहा से यरवडा-जेल तक मोदर में पहुँचा 
दिया गया। 'लन्‍्दन टैलीग्राफ' नामक अखबार के सवाददाता अश्ममीद वार्टीलिट ने 
इस प्रसंग पर लिखा था :-- 

“जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमे वातावरण में नाटक 
का-सा चमत्कार प्रतीत, होता था। हमें लगा, इस दुश्य के प्रत्यक्षद्रप्टा हमी है। कौन 
जाने यह घटना आगे चलकर ऐतिहासिक बन जाय ? एक ईंदवर-दृत की गिरफ्तारी 
कोई छोटी वात हैं? सच्चे-झूठे की भगवान जाने, परन्तु इसमे कोई शक नही कि 
गांधी आज करोड़ो भारतीयो की दृष्टि मे महात्मा और दिव्य-पुरुष है।कौन कह 
सकता है कि सौ वर्ष बाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नही पूजेगे * 
इन विचारो को हम रोक न सके और इस ईदवर-दूत को हिरासत मे लेने के लिए उपा 
के प्रकाश मे रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमे अच्छा नही छगा।* 

हा, गिरफ्तार होने से पहले गाधीजी ने दाण्डी मे अपना अन्तिम सन्देश 
लिखवा दिया था। वह यह था :--- « 

हडज ४ ७क 5 सम्प्रति भारत का स्वाभिमान और सर्वेस्व एक मुट्ठी नमक में 
निहित है। मुट्ठी टूट भले ही जाय, पर खुलनी हरग्रिज न चाहिए | 

“मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियो को घवराना न चाहिए! 
इस आन्दोलन का संचालक मे नही हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास 
करता है । हममें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित 
है । गांव-गाव को नमक बीनने या बनाने को निकल पडना चाहिए। स्त्रियो को घराबव 
अफीम और विदेशी कपड़े की दृकानो पर धरना देना चाहिए। घर-घर में 
आवाल-वुद्ध सवको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिए और रोज सूत कै ढेर लग 
जान चाहिएँ। विदेशी वस्त्रो की होलियां की जायें। हिन्हू किसीको बछूत ने मानें 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिले ! वड़ी जातियां छोटी जातियो 
को देने के वाद बचे हुए भाग से सन्तोष करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दे 
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और सरकारी नौकर उद पटेलो और तलाटियो की भाति नौकरिया छोड़कर जनता 
की सेवा में जुट जायें। इस प्रकार आसानी से हमे पूर्ण स्व॒राज्य मिर्च जायगा।” 
गाधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति 
की लहर अपने-आप फैल गईं। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि बम्बई, 
कलकत्ता और अनेक स्थानो पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हडताल हो गईं। गिरफ्तारी 
के दूसरे दिन की हड़तारू और भी व्यापक थी। वम्बई में विराट्‌ जुलस निकला। 
शाम को इतनी विश्ञाक सभा हुई कि कई मचो पर से भाषण देने पडे। ८० में से 
४० के लगभग मिलें बन्द रही, कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकक 
आये थे। जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० के कारखानो के मजदूर भी 
काम छोडकर हड़ताल में शरीक हो गये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर 
करने के लिए कपड़े के व्यापारियों ने ६ दिन की हड़ताक़ का निरचय किया। 
गाघीजी पूना में नजरबन्द किये गये थे। वहा भी पूरी हडताल हुईं। समय-समय पर 
सरकारी पदो और पदवियो के छोड़ने की घोषणा होने कगी। देझ्ष ने प्राय सर्वेत्र 
भहात्माजी के उपदेशो का आइचर्यजनक रूप में पाछन किया। एक-दो स्थानों पर 
झगड़ा भी हो गया। गोलापुर में ६ पुलिस-नौकिया जला दी गईं, जिसके फल-स्वरूप 
पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और रूगभग १००० घायल हुए। 
कलकत्ते में शहर की हड़ताले तो जान्तिपूर्ण रही, परन्तु हवडा और पचतल्ला मे 
भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वी धारा के 
अनुसार ५ से अधिक मनुष्यो के एकत्र होने की मनाही कर दी गई। 
परन्तु गाधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विद्व-व्यापी हुआ। पनामा के 
भारतीय व्यापारियो ने २४ घदे की हडताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी 
हिन्दुस्तानियो ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साहव एव काग्रेस को तार 
भेजकर गाघीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फ्रास के पत्र गाधीजी और 
उनकी बातो से भरे थे। वहिष्कार आन्दोलन का परिणाम जमेनी पर भी हुआ। वहा 
के कपड़े के व्यापारियो को उनके भारतीय आढतियो ने माल भेजने की मनाही करदी । 
रूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छीट के कारखानो को खास तौर 
पर हानि हो रही है। नैरोवी के भारतीयो ने भी हड़ताल खखी। 
इसी वीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलो के १०२ प्रभावशाली पादरियो 
ने तारूद्वारा रैम्जें मैकडानल्ड साहव की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे 
अनु रोघ किया कि गाघीजी और भारतवासियो के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया 
२६ 
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जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीज होम्स ने करवाये थे। सन्देश 

में प्रघानमत्री से अपीर की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसी में है कि 
इस संधर्प को वचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति से रमा 
की जाय। 


कार्य-समिति के प्रस्ताव 


महात्मा जी के स्थान पर श्री अव्यास तैयवजी नमक-सत्याग्रह के नायक 
हुए थे। वह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारियों, लाठी-प्रह्मरो 
और दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के वाद दूसरा स्वयसेवक-दलल नमक के 
गोदामों पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हे छाठियो से मारती रही। बहुतो को 
सख्त चोटे आईं। 

गावीजी की गिरफ्तारी के वाद कार्ये-समिति की वैठक प्रयाग में हुई 
और उसने कानून-भग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नीचे छिखे 3स्ताव 
स्वीकृत हुए :-- 

“१, कराडी तक महात्मा गावी के साथ जानेवाले स्वयंसेवकों को कार्य- 
समिति वधाई देती है और आशा करती है कि नये-नये दल धावे करते रहेंगे। समिति 
निरचय करती है कि अवसे नमक के घावों के छिए घारासवा अखिल-भारतीय केड 
माना जाय। 

४२. गाघीजी ने इस महान्‌ आन्दोलन का संचालन करके देश को जो 
मार्ग दिखाया है उसकी कार्य-समिति प्रगंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना 
शादवत विद्वास प्रकट करती है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को 
दुगुनें उत्साह से चछाने का निदचय करती हैं 

“३, समिति की राय में अव समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की 
प्राप्ति के लिए प्राणो की,वाजी छगा कर कोणिश करे। अतः समिति विद्याथियो, 
वकीछो, व्यवसायियों, मजदूरों, किसानों, सरकारी वौकरों और समस्त मारतीबी 
को आदेग देती है कि वे इस स्वातंत्र्य-संग्राम की सफलता के लिए अधिक-से-अविक 
कष्ट उठाकर भी सहायता दें। 

“४, समिति की राय में देश का हित इसीमे है कि विदेशी वस्त्रन्वहिप्कार 
समस्त देश में अविरम्ब पुरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा माछ की विक्री रोके, 
पहले के दिये हुए आर्डर रद कराने और नये वार्डर न भिजवाने के लिए कारगर उपात 


हि] 
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किये जायें। समिति समस्त काग्रेस-कमिटियो को आदेश देती है कि वे विदेशी धस्त्र- 
बहिष्कार का तीज प्रचार करे और विदेशी कपडे की दुकानों पर पिकेटिंग विठा दे। 

४५, समिति पण्डित मदनमोहन मालवीय-छ्ारा किये गये वहिष्कार-बान्दोलून 
की सहायता के प्रयत्नो की प्रशसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई 
समझौता मंजूर नही कर सकती जिससे मौजूदा मार बेचने दिया जा सके और 
समय-विद्येष के लिए विदेशी कपडा न मगाने के व्यापारियों के वचन से सन्‍्तोप किया 
जा सके। समिति सभी काग्रेस-समितियों को ऐसे किसी समझौते मे शामिल होने से 
मना करती है। 

“६. समिति निश्चय करती है कि बढ़ती हुई माग पूरी करने के लिए 
हाथ-कते हाथ-बुने कपड़े की पैदावार वढ़ाई जाय। रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत 
लेकर खहर देने वाली सस्थायें खड़ी की जायें और सामान्यत हाथ-कताई को प्रोत्साहन 
दिया जाय। समिति प्रत्येक देशवासी से अपीकू करती हे कि वह रोज थोडी-बहुत 
देर अवद्य काते | 

“७, समिति की राय मे समय आ पहुँचा है कि कृछ प्रान्तो में खास-खास 
महसूल देना बन्द करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्त्र, तामि नाड और पजाव जैसे रैयतवारी प्रान्तो में जमीन 
का छगान रोका जाय और वगाल, विहार और उडीसा आदि में चौकीदारी-कर न 
दिया जाय। समिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि थे प्रान्तीय समितियो-हारा 
चुने हुए क्षेत्रो मे जमीव का ऊुगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन संगठित 
करे। 

“ढ. प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता हे कि वे गैर-कानूनी 
नमक बचाने का काम जारी रक्‍्खें और उसका विस्तार करे और जहां सरकार 
गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से वाघा दे वहां नमक-कानून तोडने का काम और 
भी जोझ के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है कि नमक-कानून के प्रति 
देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के छिए कांग्रेस-संस्थायें हर रविवार को 
इस कानून के सामूहिक उल्लघन का आयोजन करें। 

४६. स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय ने मष्य-आन्त में जंयछात कानून तोड़ने 
की जो अनुमति दी है, समिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि 

अन्य प्रान्तो मे भी जहा ऐसा कानून हो वहा प्रान्तीय समित्रियो की स्वीकृति से उसका 
भंग किया जा सकता है। 
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“१० समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी 
मिलो के कपडे की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली खट्टर की बनवाई को रोकने 
एवं विदेशी वस्त्र बहिष्कार की पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिको से समझौते 
की बातचीत करे। 

“११ समिति जनता से अनुरोध करती है कि अग्रेजी माल का बहिष्कार 
जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए वह प्रबल प्रयत्न करे। 

“१२. समिति जनता से प्रबल अनुरोध करती है कि अग्नेजी बैकों, बीमा- 
कम्पिनियो, जहाजो और ऐसी अन्य सस्थाओ का भी बहिष्कार करे। 

“४१३ समिति एकबार पुत्र सम्पूर्ण मदिरा-निषेघ के लिए घोर प्रचार-कार्य 
की आवश्यकता पर जोर देती है और शराव और ताडी की दुकानों पर पिकेटिंग 
करने का प्रान्तीय समितियों से अनुरोध करती है। 

“१४ समिति को कही-कही भीड-छारा हिंसा हो जाने पर दुख है और 
वह इस हिसा की अत्यत कठोर निन्‍्दा करती है। समिति अहिंसा के पूर्ण पालन की 
आवद्यकता पर आग्रह रखने की इच्छा प्रकट करती है। 

“१५ समिति प्रेस-आडिनेन्स की तीज निन्‍दा करती है और जिन अखबारों 
ने उसके आगे सिर नही झुकाया उसकी प्रशसा करती है। जिन भारतीय पत्नो ने 
अभीतक प्रकाशन बन्द नही किया है या बन्द करके फिर निकलने लगे है उनके भव 
बन्द किये जाने का अनुरोध करती है।जो भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी 
प्रकाशन बन्द न करे उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील 
करती है।” 

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बैठक में प्रयाग गई हुईं थी। श्री 
तैयबजी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारासना छौट आई और 
धावे का सचालत करने का गाधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। 
वह और उनका स्वयसेवक-दल जाव्ते से गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, 
किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकालकर उन्हे रिहा कर दिया गया। उसके वाद 
स्ववसेवकों के दछ नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया 
गया। उसी दिन ज्ञाम को पुलिस ने २२० स्वयसेवकी को गैर-कानूनी सस्या के 

सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और घारासना की अस्थायी जेल में तजरवन्द 


कर दिया। 
१६ ता० को प्रात काल ही वडाला के नमक के कारखाने पर स्वयंसेवक बडी 
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संख्या में एकत्र हो गये। पुलिस की तत्परता के कारण धावा न हो सका। उस दिन 
पुलिस तमंचे लेकर आई थी। उसने ४०० सत्याग्रहियो को पकड़ छिया। 


भर > ८ >< 
वहिष्कार-आन्दोलत का क्या असर हो रहा था, इसपर फ्री-प्रेस' के सवाद- 
दाता ने यह लिखा था .-- 


“आक्रमण का जोर कपडे पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की 
सफलता भी इसी दिशा में सबसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नही 
है कि अन्त में भारतीय वाजार हाथ से जाता रहेगा। बल्कि भय इस बात का अधिक 
है कि मौजूदा सौदे पूरे नही होगे या रद कर दिये जायेंगे। मौजूदा सौदे रद करने 
की वृत्ति बढती जाती है। डेली मेल” का भेचेस्टर-स्थिति सवाददाता लिखता है, 
भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लकाशायर का भारतीय व्यापार 
विलकुल बन्द हो जायगा। पहले ही कताई-बुनाई के कारखाने अनिश्चित काल 
के लिये बन्द होते जा रहे है और हजारो मजदूर बेकारो की सख्या वढा रहे है !' 

नमक के धावे और भी होते रहे। उनका वर्णन गाघी . दी मैन एण्ड हिज 
मिक्षन' (अर्थात्‌ गाधी उसका व्यक्तित्व और जीवन-ध्येय') नामक पुस्तक मे 
१३३ वे पृष्ठ से आगे यो किया गया है +-- 

“इस बीच में कार्य-समिति की लगातार कई बैठको ने कार्यक्रम को जारी 
रखने का निरचय किया। घावे भी जारी रहेंगे। २१ मई को घारासना पर सामूहिक 
घाद्य हुआ। इसमे सारे भ्रुजरात से जाये हुए २५०० स्वयसेवकों ने भाग लिया। 
इमाम साहब उनके नायक बने । यह ६२ वर्ष के वृद्ध पुरुष गाघीजी के दक्षिण अफ्लीका 
से साथी थे। धावा तड़के ही शुरू हो गया। जिधर से स्वयसेवक नमक के ढेरो पर 
हमला करते उधर ही से पुछिस उन्हें छाठियां मार-मारकर खद्देड देती | 

“हजारो भनुष्यो ने यह दृष्य देखा। दो घण्टे तक दन्द-युद्ध चछता रहा। 
फिर श्री इमाम साहव, प्यारेछारू और मणिलाल गाधी आदि नेता पकड लिये गये 
और वाद में श्रीमती सरोजिनीदेवी भी गिरफ्तार हो गईं। उस दिन कुछ मिलाकर 
२६० स्वयसेवक घायल हुए। इन चोटो से श्री भाईछालभाई डायाभाई नामक 
स्वयंसेवक तो चल ही वसा । इसके वाद पुलिस ने सेना की सहायता से धारासना और 
उँंटडी के सब रास्ते बन्द करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया। उँटडी से सत्र 
स्वयंसेवको को पुलिस न जाने कहा ले गई और फिर उन्हे छोड दिया 

३ जून को उँटडी की छावनी से २०० स्वयसेवको के दो दल घारासना के 
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नमक-मण्डर पर आक्रमण करने निकर्े। दोनों को पुदिस ने रास्ते में ही रोक लिया 
के अस्मतान में पहुँचा दिया गया। 


बड़ाता के बाचे 

वह़ल्ण के नमक के कारखाने पर कई कादे हुए। २२ वा० को /८ू८ 
स्वयंसेवक पकड़े गये और वर्ली भेज विये गये। २५ ता० को १०० द्व्व्॑न्नेवक्रो के 
साथ २००० वर्कों की भीड़ भी गईं। पुलिस ने ाठी-अहार करके १७ की वाबल 
किया और ११४ को गिरफ्तार। वावा दो धण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर छुआ। 
इसमें १८ घायछ हुए। प्रसिद्ध उड़के श्री० कवाड़ी भी इसमें घामिक्त थे। २६ ता 
को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ ग्रिर्फ्तार छुए। वाकी भीड़ के साव नमक 
लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी व्निष्ति में कहा गया कि अव्तक दो 
गड़वद़ें हुई हैं वे अधिकतर दर्णकों ने की है और इनमें चैनिकों-का-चा अनुआासन नहीं 
है, अतः जनता को वावों के समय उड़ात्ठ से दूर रहना चाहिए । किन्तु सतसे चमत्कारी 
बावा तो १ जूच को हुआ। बुद्ध-समित्ति उच्तके छिए बड़ें परिक्षम स्रे वैवारिव्य कर 
रही थी। उस विन सुबह १५००० चैनिको कौर अमनैनिकों ने व्रद्म्य के दिशाल 
सामूहिक बावें में भाग च्या । 

पोर्ट-ट्रस्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा ढक पहुँचता और बढ़ीं 
पूछिस उन्हें और भीढ़ को रोक छेती। थोड़ी देर में वाबा करनेवाले स्त्री जि बच्चे 

तक पहिस का वेद्य त्ोंड़ कर कीचड़ पार करके कढ़ाइयों पर पहुँच जानें। लगाम 

१५० कांग्रेत्नी सैनिकों के मामूत्ठी चोटें आईं। पुलिस ने खावा करनेवा्ों को खकड़ 
दिया। यह सब खुद होम-मेम्वर साहत की उेन्-रेल में हुत्रा। 

३ जूब को वर्क की अस्थावी जेंछ में बढ़ा उपह्त हों गव्या ह्थितरि को 
नें के लिए पुछिस को दो वार प्रह्मर करने पढ़े और सेना बुल्यनी पढ़ी। उस्त 
दिन बड़ाछा के ४ हजार अभियुद्तत्रों से पुलिस की सिड़न्त्र हो गई । ल्यवय ६० वाद 
हुए। २५ को सल्त चोरटें आई। दिल्नु जिस प्रकार दावा करतेवालों के साय पूष्िस 
ने तर्ताव किया उस मर जनता में बड़ा रोप फैआ। दर्शक छोग उस निर्दण दृत्य को 
देखकर चकित रह गये। वम्बई बंगी अदाखत लफीका के भूतपूर्व न्याव्यवद्र थीं 
हुसेन, थी के० नठराजन और भास्त-सेवक-समिति के अव्यत् की देबटर व्यदालता 
का घावा देखने चुद गये थे। उन्होंने अपने वततव्य में कहा :-- 


प्‌ 


|/ 
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“हमले अपनी आखो देखा कि सत्याग्रहियो को नमक की सीमा के वाहर भगा 
देने के वाद भी यूरोपियन सवार हाथो मे छाठिया छिये हुए अपने घोड़े सरपट 
दौड़ाते और जहा सत्याग्नही घावे के छिए पहुँच गये थे वहा से गांव तक कछोगो को 
मारते रहे। गाव के रास्तो पर भी खूब तेजी से घोड़े दौडाकर स्त्री-पुरुष और बच्चों 
को तितर-बितर किया। ग्रामवासी दौंड़-दौड कर गलियों और घरों में छिप गये। 
संयोगवश कोई न भाग सका तो उसपर लछाठिया पडी।' 

यू फ्रीमेन' के संवाददाता वेव मिलर साहव ने धारासना के इस घृणित दुश्य 
पर इस प्रकार प्रकाश डाला --- 

“में २२ देशो में १८ वर्ष से सवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस अ्से मे मेने 
असर्य उपद्रव, मारपीट और विद्रोह देखें है; किन्तु धारासना-के-से पीड़ाजनक 
दुष्य मेरे देखने मे कभी नही आये। कभी-कभी तो ये इतने दु खद हो जाते थे कि 
क्षणभर के लिए आख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज 
थी। मालूम होता था, इन छोगो से गाघीजी के अहिंसी-धर्म को घोरूकर पी लिया 
है | 


स्लोकोम्ब साहब की गवाही 

लन्दन के “डेली हेर॒ल्ड-पत्र के प्रतिनिधि जाजे स्छोकोम्व साहव भी नमक 
के कुछ धावों के प्रत्यक्षदर्शी थे। वह २० मई को गांधीजी से यरवडा-जेल में मिल्ले। 
उन्होने अपने पत्र को जो खरीता भेजा वह इतना असाधारण था कि कासन-सभा 
की नींद हराम हो गईं और अनुदार-दलू के पत्रों की चिंढ और करोघ का पार न 
रहा। इस खरीते में स्लोकोम्ब साहब ने वतछाया कि जब भी समझौते की सम्भावना है 
और यदि नीचे लिखी शर्ते मान छी जायें तो गांधीजी कासन-भंग स्थगित करने और 
गोलमेज-परिषद्‌ के साथ सहयोग करने की काग्रेस से सिफारिश करने को तैयार है :-- 

(१) ग्रोल्मेज-परिपद्‌ को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय 
जिससे भारतवर्ष को स्वाधीनता का सार मिल जाय । 

(२) चमक-कर उठा देने और शराव और विदेशी वस्त्र की मनाई करने 
के सम्वन्ध मे गाधीजी को सन्‍्तोप दिछाया जाय। 

(३) काबून-भग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाये। 

(४) चाइसराय साहव के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात वाते और 
लिखी थी उनकी चर्चा वाद पर छोड़ दी जाय। 
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स्‍्लोकोम्व साहव ने सरकार से पूछा कि वह गाधीजी से सम्मानपूर्वक 
संधि करने को तैयार है या नही ” उन्होंने कहा, समझौते की वात चीत अब भी 
हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलने के वाद मुझे युकीन हो गया है कि मेल करने 
से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को झुकने पर मजबूर नही कर सकती। 
गांधीजी जेल भे क्‍या वन्द हे भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पप्ट स्वीकार कर देने से 
अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।” 


दमन का दौर-दौरा 

परन्तु एक-एक वात को कहा तक गिनावे ? घटनाओ का क्या पार था १ 
लॉर्ड अविन ने अपनी सत्ता का पेच् कसना शुरू कर दिया । आरम्भ मे तो उन्होने 
गाघीजी को गिरफ्तार नही करने दिया। परन्तु गाघीजी” की कूच का रोग तो 
सारे राप्ट्र को छग गया। सर्वत्र कूच के नककारे वजने रंगे । उनकी पुकार पर हजारो 
महिलाये मैदान मे निकल आईं। उनके कारण सरकार बडे चक्कर मे पड गई। उन्होने 
जाते ही शराव और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देने का काम अपने हाथ मे 
ले लिया और जबतक शोर पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तबतक पुलिस भी 
उनके आगे कुछ न कर सकी। ऐसी स्थिति मे गाघीजी को खुला छोडा जाय ? न जाने 
बह कहा से देश की छिपी हुई शक्ति को दूढकर निकाल छाते। उनके हाथ में जादू की 
लकडी थी। उसे जरा घुमाया कि धन-जन का ढेर छग जाता था। अत उन्हें गिरफ्तार 
तो करना था, पर समय पाकर। कारण गाघी पर हाथ डालना सारे राप्ट्र-हप 
भिड़ के छत्ते को छेडना था। १४ अप्रैल को जवाहरछालजी को पकड कर सजा दे दी 
गईं। जवाहर क्या वन्दी हुआ, काग्रेस बन्दी हो गई । सारा देश एक विगाल जेलखाना 
बन गया। धरना, करवन्दी और सामाजिक बहिप्कार सवकी रोक के लिए आह्निन्स 
निकल गये। राष्ट्रीय झडे पर अनेक मुठ-मेडे हुईं। सजायें दिन-दिन कठोर होने 
लगी। कैद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने छुगे। छाठी-प्रहार भी आ पहुँचे। छोगो 
को विश्वास ही नही होता था कि छाठियों और सब शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करके 
पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियो के सिर पर आजमाई 
जायगी। यह कोरी घमकी या आशका नही निकली | छाठी-अहार तो भयकर सत्य 
के रूप में प्रयट हुआ । सभा-भंग की आज्ञा तो होती थी देश के साधारण काबून के 
अनुसार, और उसपर अमछ होता था छाठी के निर्देय प्रह्मरों से। नमक-काबून के 
साथ-साथ ताजिरात-हिन्द की धाराये मिलाकर छम्बी-्से-लम्वी सजाये दी जाने 
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रूगी। फरवरी १६३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा निकली। उसमे राजनैतिक 
कैदियों का वर्गीकरण किया गया। हा, उसमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ 
नही आने दिया गया। दिल्‍्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी 'इडिया' 
नामक सालाना पुस्तक में --अलबत्ते अवतरण-चिन्ह देकर--यह शब्द बरावर 
प्रयोग करती आ रही थी |! यह सरकारी आज्ञा परिशिप्ट ४ में दी गई है। 

(! वर्ग तो नाममात्र को ही था। 'वी' क्लास भी बडी कंजूसी से दिया जाता 
था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की छार्तो के 
अनुसार भी उच्च वर्ग के हकदार थे। पर उन्हे श्री सी' क्लास में डाल दिया जाता 
था और काम भी उन्हें जेलो में पत्थर तोडने, घानी पेलने और पानी निकालने का 
दिया जाता था। सत्याग्रहियो के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आजा की 
शीघ्र कलई खोल दी। वह तो जनता की आखो से घूल झोकने मात्र का प्रयत्न था। 
परन्तु स्वयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोडे ही थे। वे तो परतिगो की 
भाति आन्दोलन में पडते ही रहे। वहुतो को सरकार पकडती न थी, उनपर 
सिर्फ लाठी का वार होता था। सौभाग्य से कोई जेल में पहुँच जाते, तो वहा भी कई 
वार दूसरा छाठी-अहार उनको तैयार मिलता था। आन्दोलन के आरम्भकारू 
की बात है । एक वार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान मे उपस्थित छोग तो ताले 
में बन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटकों पर जाड लगाकर पहरे बिठा दिये गये यथे। 
पाशविक व्यवहार की शुरुआत तो सयुकतप्रान्त और वगाल से हुईं। किन्तु थोडे ही 
दिन मे दक्षिण-भारत मे भी यही हाल होने छूगा, आन्दोलन के उत्तराद्धे-काल में वहा 
दमन की अमानृषता का पार नही रहा। 

वहा भी आरम्भ मे तो गिरफ्तारियो और भारी जुर्मानो की नीति आजमाई 
गई, परन्तु थोड़े ही दिन वाद मारपीट आ पहुँची। वाजार मे सौदा खरीदते हुए खहर 
या गाघी-टोपी-धारी मनुष्य पीट दिये जाते थे। मछावार की फौजी पुलिस को 
आन्ध्र के ब्रह्मपुर से एलोर तक कोकनडा और राजमहेन्द्री होकर सिर्फ इसलिए 
घुमाया गया कि रास्ते-चलते खहर-घारियो की मरम्मत करने का आनन्द लूटा 
जाय। ये करतूते आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुईं। वहा पुलिस ने गोली चलाई, 
दो-तीन आदमी मरे और पाच-छ घायर हुए। 

दमन के भिन्न-भिन्न रूपो का दिग्दशेन करा सकना वस्तुत कठिन है। वह 
जन्मा तो था कानून-भग की नाक मे नाथ डालने, किन्तु वह हो गया अनेक रूप- 
रूपाय”! इसलिए हमे १६३० और १६३१ के इतिहास की थोडी-सी प्रमुख 
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घटनाओभो का उल्लेख करके ही सनन्‍्तोष करना पड़ेंगा। वीच-बीच में समझौते के जो 
प्रयत्व हुए उत्तका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। वम्बई जश्ीक्ष ही छडाई का 
मुख्य केन्द्र वन गया। विदेशी-वस्व-वहिष्कार [पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें 
मिल-माढिको का स्वार्थ साफ था। सौभाग्य से पण्डित मोतीछाछ नेहरू उस समय 
जेल के बाहर थे। वह वम्वई गये और वम्बई तथा अहमदाबाद के मिल्वालो 
से उन्होंने समझौते की बातचीत की। अहमदाबाद वालो से निपटना आसान था, पर 
वम्बई के मिलो मे यूरोपियनों का हित्सा भी था। उनसे कांग्रेस की भुहर लगवाने 
की दार्त (परिशिप्ट ५ देखिए) कवूछ कराना वडा मुद्दिकक काम था। परन्तु 
मोतीलछालजी ने असम्सव को सम्भव कर दिखाया। वात यह थी कि वायुमण्डछू ही 
उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण था | जनता के हृदय में वह ध्याप्त हो नुकी 
थी। विदेशी कपडे की सैकड़ों गाठें वन्दर पर पडी थी। व्यापारी उन्हें उठवाते 
न थे। उन्होने एकत्र होकर निरवय कर लिया था कि वह माल नहीं छेंगे | 
इस कारण देश में कपडे की तगी होने छगी थी । 


कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साहन 

२७ जून आ पहुँची। उस दिन प्रयाग मे कार्य-समिति की बैठक हुई और 

उसने यह निदचय किये “--- 
ग “१, बहुत-से शहरो और गावो में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की जो प्रगति 
हुई है उसे देखकर समिति को सन्तोप है। समित्ति व्यापारियों की वेशभक्ति की 
भावना की भी प्रशसा करती है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने न केवछ विदेशी कपडा 
बेचना बन्द कर दिया है प्रत्युत्‌ पहले के आठेर रद कर दिये और नये आर्डर भेजना 
भी छोड़ दिया है. और इस प्रकार तमाम विदेशी कपड़े की आयात में भारी कभी कर 
दी है। जिन स्थानों के व्यापारियों ने अभी तक विदेशी कपडा बेचना वन्द नहीं किया 
है उनसे यह समिति तुरन्त वन्द कर देने का अनुरोव करती है। इतने पर भी यदि वे 
वित्री बन्द न करें तो समिति सम्बन्बित कांग्रेस-संस्थाओ को आदेज देती है कि उनकी 
दूकानो पर सख्त पिकेटिंग छगा दिया जाय। समिति को आशा है कि १५ जुलाई १६३० 
तक देगभर में विदेशी कपड़े की विक्री विलकुछ वन्द हो जायगी। समिति प्रान्तीय- 

समितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध करती है। 

०२ समिति समस्त काग्रेस-सस्थाओ और वेशभर से अनुरोध करती है कि 
प्रिटिश माल के सम्पूर्ण वहिष्कार का पहले से भो अधिक जोरदार प्रथल करें और इसके 
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लिए हिन्दुस्तान मे न बननेवाली चीजो को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदा 
जाय। 

“८३१ समिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरो और 
दूसरे लोगो ने राष्ट्रीय-मान्दोलून का गला घोटने के छिए जनता पर अमानुृष अत्याचार 
करने में सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित और कठोर रूप में सामाजिक वहिष्कार 
किया जाय। 

“४४ कार्य-समिति देश का ध्यान काग्रेस के १६२२ वाले गया के और १६२६ 
वाले लाहौर के उस निश्चय की ओर आकर्षित करती है जिसमें विदेशी-शासन-द्वारा 
भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में छादे गये ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया 
था और केवल उतना ऋण स्वीकार करना तय किया गया था जितना स्वतन्त्र न्यायालय 

(द्रिब्यूनल) द्वारा जाच होकर उचित ठहरा दिया जाय। अत समिति जनता को 
सलाह देती है कि नई पूजी छगाने या पुरानी का रूपान्तर करने के लिए भी भारत- 
सरकार के नये पुर्जे (वाड) न खरीदे जायें और न लिये जाये। 

“५, चूकि बृटिश-सरकार ने प्रवक छोकमत की पर्वाह न करके मनमाने 
तौर पर रुपये का कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगुना मुकरेर कर दिया है 

-और चूकि स्पये का भाव और भी गिर जाने की शीघ्र सम्भावना है, जत. कार्य-समिति 
भारतवासियों को सलाह देती है कि सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके बदले में 
यथासम्भव सोना छिया जाय, रुपये या नोट न लिये जायें! समिति की यह भी सलाह 
है कि छोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपयो और नोटों के बदले में सोना छेलें और निर्यात- 
मार की कीमत सुवर्ण के रूप मे लेने का आग्रह करें। 

“६ इस समिति की राय मे अब समय आ पहुँचा हैं कि भारत के कॉलिजो 
के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वतत्रता के संग्राम मे पूर्ण भाग ले। समिति सब प्रान्तीय समितियों 
को आदेछ देती है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्याथियों से काग्रेस की 
सेवा में ऊय जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढाई विलकूछ 
छुडवा दे। समित्ति को विश्वास है कि समस्त विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर 
तत्परता से देंगे। 

7७. चूकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और 
जिलूा-समितियो तथा सम्बद्ध सस्थाओ को गैर-कानूनी करार दे दिया और सम्भव है 
शेष समितियों और सस्थाओं के लिए भी भविष्य मे०ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह 
सभिति इन समस्त समितियों और सस्थाओ को जादेश देती हैं कि सरकार की घोषणा 
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की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहे और काग्रेस-कार्यक्रम को जारी 
रक्‍्खे। 

“८, इस समिति ने अपनी ७ जून की वैठक में पाचवा प्रस्ताव सेना और 
पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युक्‍्तप्रान्त की सरकार ने एक घोषणा- 
हारा इस भ्रस्ताव की प्रतिया जब्त कर ली है। इस घोपणा पर समिति को आश्चर्य 
है। उसकी राय मे जनता पर दिल दहलाने वाले अत्याचार करने के छिए फौज और 
पुलिस को अस्त्र वताना ऐसी कार्रवाई है कि समिति न्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय 
कर सकती थी, परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप मे निश्चय किया उसीको काफी 
समझती है क्योकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख मात्र 
किया गया है। यह समिति समस्त काग्रेस-सस्थाओ से अनुरोध करती है कि सरकारी 
घोषणा की पर्वाह न करके उक्त निश्चय को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय | 

/६. चूकि समिति की पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने नृगस 
दमन-चक्र को आख बन्द करके जारी रक्‍्खा है और सत्याग्रह-आतन्दोलन का गला 
घोटने की गरज से अपने नौकरो और गरुर्गो को अधिकाधिक निर्देयता और पशुता के 
कृत्य करने दिये है, अत समिति सरकार के जुल्मो का इस बहादुरी के साथ मुकावछा 
करने पर जनता को वधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहे 
सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें वरसाईं जायें भारतवासियी ने स्वतत्तता 
की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निदचय कर लिया है। 

“१०. समिति भारतीय महिलाओ को इस वात पर बधाई देती है और उनकी 
भ्रशसा करती है कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-हुने रात-चौगुनें उत्साह से 
भाग ले रही है और प्रह्ारो, दुर्व्यवहारो और सजाओी को वीरतापूर्वक सहन कर रही 
है।” 

विलायती कपड़े का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा 
रहा था। खहर से किसी भाति कपड़े की माग पूरी होती दीखती न थी। इसके वाद 
मिल के सूत का हाय से बुना हुआ कपडा ही देश-भकत नागरिकों के लिए ग्राह्म हो सकता 
था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य मे सहायक और वाघक होनेवाले कारखानो मे भेद करता 
पडा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा-द्वारा कांग्रेस के नियत्रण मे छाया गया। 
मिलो से जो शर्तें करवाई गईं उनमें से मुख्य ये थी कि वे अपनी मशीनरी ब्रिटिय 
कम्पनियों से नही खरीदेंगी, अपने आदमियो को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग छेने से 
न रोकेगी और काग्रेस की दी हुईं रिआायत का वेजा फायदा उठाकर अपने माल:की 
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कीमत न वढायेगी और ग्राहकों को हामिन पहुँचायेगी। मिलो ने घडाघड़ इस 
प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दियें। इनी-गिनी मिलो ने प्रतिज्ञापन्ष पर हस्ताक्षर नही 
किये। उन्हे भी थोड़े दिन बाद पता छग गया कि उस समय काग्रेस कितनी वलरूवती 
सस्था थी । 7 


ब्रेल्सफोड साहव का वयान 

यहा पहुँचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल 
नेहरू को ३० जून १६३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गईं। दमन- 
पुराण मे इतनी वृद्धि और हुई कि वहिष्कार-आन्दोलन की तीत्रता के साथ-साथ दमन- 
चक्र की कठोरता भी वढती गई। वम्बई के स्ववसेवक-सगठन में कोई कसर वाकी न 
थी। स्त्रियां जाती ही गई और जब ये कोमलाग्रिया केसरिया साडी पहन-पहन कर 
अत्यन्त विनम्रता के साथ धरना देती थी, तो लोगो के हृदय बात की बात में पिघल जाते 
थे। कोई दुकानदार अपने मार पर मुहर न रूगवाता तो उसीकी पत्नी घरना देने 
आवबैठती ! अन्यत्र की तरह वम्वई में भी सार्वजनिक सभाये वर्जित करार दे दी गई। 
पर इन आज्ञाओ को मानता कौन था ? ब्लेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस 
देश की यात्रा की थी और जनता के साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, 
उसे अपनी आखो देखा था। १२ जनवरी १६३१ के 'मैचेस्टर गाजियन' में उन्होने 
अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया.-- 

“पुरिस के खिलाफ जिम्मेवार भारतीय नेताओ को जगह-जगह इतनी 
शिकायते है कि उन की जांच करना बड़ी टेढी खीर है। इसी तरह की बहुत सी बाते 
मुझे प्रत्यक्षदर्शी अग्रेजो और घायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरो 
ने सुनाईं। मेने भी दो सभाये देखी । उन्हें नही रोका गया था। भाषण राजद्रोहात्मक 
थे, पर किये गये थे शातिपूर्वक। हिंसा की वरावर निन्‍्दा की गईं। भीड़ खूब थी। 
लोग जमीन पर बैठे तकलिया चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियो की सख्या भी 
खूब थी। सभी का व्यवहार विनम्र और शान्त था। अगर इन समाओ को रोका न 
जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में उवकर अपने-आप 
घर बैठ जाती। पर हुआ यह कि खासकर वम्वई में मारपीट कर तितर-वितर करने 
की नीति से सारे शहर का रोप उमड आया, लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्न 
वन गया और शहादत के जोश में सैकड़ो स्वयंसेवक मार खाने को निकल आये । उन्होने 
नियमवद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन लोगो ने भी मुझे वार- 


डेएडे कांग्रेस का इतिहात : भाग ४ 


बार बयान किया कि हट्टे-कट्टे पुलिस के सिपाही दुबले-पतले श्ान्त युवको को जिस बुरी 
तरह मारते थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी। 

“इस बात में तो मुझे कोई शका रही नही कि अग्रेज अफसरो की अधीनता 
में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अकसर शारीरिक रूप मे देना चाहती थी। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के कुछ छात्र झरोखो पर खडे थे। श्ञान्त जुल्स पर होने वाले छाठी- 
प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे---बुजदिलो ! ” दो घण्टे बाद एक भग्रेज अफसर 
पूलिस छेकर' पहुँच गया, और पढाई के कमरो में घुस-घुसकर पढते-लिखते हुए 
विद्यार्थियों की आख भीचकर पिटाई हुईं। यहा तक कि दीवारे खून से रग गईं। 
विश्वविद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था ? इस 
घटना का हाल मुझे ऐसे अध्यापको ने सुनाया जिनकी युरोप के विज्ञान-जगत में खूब 
ज्याति है। हाई कोर्ट के एक भारतीय न्यायाधीश का छडका भी इस पिटाई का शिकार 
हुआ था। मुझसे न्यायाधीद ने इस घटता का उल्लेख इतने आवेश मे किया कि सरकार 
के उच्चाधिकारी सुनते तो उनकी जाखे खुलती। लाहौर मे भी ऐसी ही घटना हुई। 
वहा भी एक अग्नेज अफसर ने पुलिस सहित एक कालेज पर धावा किया और पढते 
हुए छात्रो के साथ-साथ उनके अध्यापक को भी पीटा । बहाना यहा भी यह लिया गया 
कि कुछ छात्रो ने बाजार मे शान्तिपूर्ण घरना दिया था। दिल्लगी यह भी कि ये छात्र 
भी उस कालेज के नही, दूसरे के थे । वगाल के कण्टाई गांव में निर्दोश भीड की तितर- 
बितर करते हुए पाच्र आदमी तालाब में ढकेल दिये गयें। पाचो डूबकर मर गये | , 
मेरठ में एक बड़े वकील से मिला। वहा भी एक सभा भग की गई थी। वकील 
महाझ्षय मुख्य वक्‍ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास 
खडे पूलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। बेचारे को अपनी वाह 
कंटवानी पडी। ऐसे अनेको और उदाहरण दिये जा सकते है । 

“धाजरात के गावो में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मैने 
वहा पाच दिन दौरा किया। प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था। वारडीडी 
और खेड़ा जिले के किसानो का बच्चा-बच्चा छगान देने से इन्कार कर रहा था। 
कारण अनेक थे। गांधीजी पर श्रद्धा थी, स्व॒राज्य की आकाक्षा थी और पैदावार का 
भाव गिर जाने से भयंकर आथिक सकट छाया हुआ था। सरकार ने इसका जवाब 
दिया उनके खेत, पशु और सीचने के सामान आदि जब्त और नीछाम करके। और 
नीलास भी इस तरह किया कि लगान के ४० रुपये के बदले मे किसान का सर्वेस्व विक 

जाता था। इन सबकी दक्षिणा-स्वरूप मारपीट-द्वारा भय-परदर्शन भी किया जाता 
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था। पुलिस का यह दस्तूर था कि वन्दूक और छाठियी से सुसज्जित होकर विद्रोही 
गाव को घेर छेता और जो ग्रामीण सामने भा गया बिना देखे-भाले उसे छाठी या वन्दुको 
के ठोसे से मारना। इन आक्रमणों के शिकार हुए ४५ व्यक्तियों ने मेरे रूवकू वयान 
दिये हे। दो के सिवाय सबके घाव और चोटे मैने देखी है। एक लडकी ने तो भर्मे के 
भारे अपनी चोटे नहीं दिखाई। कइयो के घाव गभीर भी थे। कई आदमियो के 
मेरे पास बयान हैं। वे लूगान देनेवालो में से थे! लेकिन उनसे तो पडोसियो के बदले 
में मारपीट कर लगान वसूछ किया गया था।. - एक गाव मे काग्रेस के विज्ञापन 
और राप्ट्रीय क्षण्डे फाउ-फाडकर वृक्षों और घरो पर से उतार दिये गये। साथ ही 
८ किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि उनके घर इन राष्ट्र-चिन्हो के नजदीक 
थे! दो आदमियो को गाधी-टोपी पहने रहने पर पीठ दिया गया। एक जगह एक 
आदमी पर छाठी-वर्षा होती रही। उसके १२ लाठियां छगी। जब उससे सात वार 
पुलिस की सलामी कराली गई तब पिण्ड छोडा । बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 
स्वराज्य चाहिए ? तो यह छो ! ' गौर कहकर लाठी वरसा देती । 

“आप कह सकते है, यह तो एक पक्ष की दाहादत है। किन्तु मेने अपनी 
ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मेने उच्च कर्मचारियों 
को दिखाये । एक “नमूने के गाव में कमिदनर मेरे साथ गये, उन्होने किसानो की चोटे 
देखी और उनसे पूछ-ताछ की । गभीर विचार के वाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका 
अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है, परन्तु मौके पर तो € मे से केवल १ ही घटना पर 
सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस ऊज्जाशील लड़की का था। मे दो स्थानीय 
हिन्दुस्तानी अफसरो से भी मिला और उनके रग-ढग देखे। इनमें से एक ने मेरे सामने 
ही जान-वूझकर पश्चुतापूर्ण व्यवहार किया। उसने वोरसद में जेरतजबीज कैदियों को 
रखने के लिए जो पिजडा बनाया था वह भी मैने देखा। अजायबघर के जानवरो के 
लिए जैसे खुले बाड़े वनाये जाते है यह भी वैसा ही था। इसके लोहे के सीखचे लगे हुए 
थे। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ३० वर्ग फीट के करीव थी। इसमें १८ राजनैतिक कंदी 
दिन-रात बन्द रहते थे। एक कैदी को तो इसमें डेढ महीना बीत चुका था। उसे न 
पुस्तक दी गईं थी, न कोई काम ही दिया गया था। यह खचाखच भरा रहता था। 
कैदियों को दिन मे एक बार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पौन घण्टे 
के लिए शौच स्नानादि के निमित्त। उनमे से एक ने मुझसे कहा, हमें जेल में पीटा 
गया था ।” क्‍या में उनकी वात न मानता ? इस जेल में मौर मारपीट में क्या अन्तर 
था? दोनो ही मध्यकालीन वर्देरता के परिचायक थे।” 
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गोली-काण्ड का चिवरण 
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१२ गई को ८॥ वजे सायकाल शोलापुर के जिला-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति 
सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर दी । 

१५ मई को शोलापुर का फौजी-जासन-सम्बन्धी आड्डिनेन्स निकारू 
दिया गया। झ मई को ज्ौलापुर मे १२ मारे गये और २८ घायल हुए। ६ अलग-अलग 
मौकों पर गोली चंली। 

गावीजी की गिरफ्तारी के वाद झोलापुर में एक खेंद-जनक घटना हो गई। 
स्वयसेवक रास्तो पर व्यवस्था रत और आवागमन का नियमन कर रहें थे। ऐसा 
कई दिन तक होता रहा। पुलिस वस्तुत वेकार हो गईं। अधिकारियों को यह कब 
पसन्द आता * इस प्रकार की परिस्थिति में पुलिस एवं स्वयसेवको में सधर्प के अवसर 
आने सम्भव थे ही। आखिर भिड़न्त हो ही गई और चार-पाच पुलिसवाले मार दिये 
गये। १६१६ मे पंजाव में जैसा फौजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी 
वैता ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भय-सामग्री आती है वह भी आईं। एक बड़े 
सेठ और तीन अन्य व्यक्तियों को फांसी पर छटका दिया। कई आदमियो को फौजी 
कानून के अनुत्तार लम्बी-लम्बी सजाये दे दी गई। जुलाई-अगस्त की समझौते की वात॑- 
चीत में, जोकि अन्त मे असफल रही, इन्ही कैदियों के छुटकारे का प्रइन झगडे का विषय 
बन गया था। पर इसका जिक तो आगे किया जायगा। 


पेशाबर-काण्ड 

२३ अप्रैल १६३० को पेशावर मे जो घटनाये हुई उनका भी सार यहा दे देना 
ठीक होगा। भारत के अन्य भागो की भाति सीमा-आन्त मे भी कानून-भग का आन्दोलन 
चल रहा था। पेजावर घहर में काग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से 
शराब की दुकानों पर पहरा छंग्रेगा। परन्तु शकुन अच्छे नही हुये। २२ अप्रैल को 
महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डर पेजावर पहुँचनेंवाला था। इसका उह्ेश सीमा-आन्त 
के विद्येप कानूनों के अमछ की जाच करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया 
और भजान्त में उसे घुसने नही दिया गया। इस समाचार पर पेशावर मे जुलूस निकला 
और गाही वाग में विराट्‌ सभा हुईं। दूसरे दिन तडके ही € नेत्ाओ को गिरफ्तार 
कर लिया गया। € बजे दो नेता और पकड छिये गये। परन्तु जिस मोटर-छारी 
में पुल्सि उन्हे थाने पर ले जा रही थी वह विगड गई। नेताओ ने थाने पर आ जाने 
का आव्वासन दिया और वे छोड दिये गये। तदनुसार जनता उक्त नेताओ का जुलूस 


बनाकर काबुली दरवाजे के थाने पर ले गईं। पर थाना वन्द था। इतने मे एक पुलिस- 
र्छ 
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अफसर घोड़े पर आ पहुँचा। उसके जाते ही जनता चारे छगाने और राष्ट्रीय गीत गाने 
लगी। अफसर चला गया और अकस्मात्‌ दो-तीन सबस्त्र मोटरें आ पहुँची और भीड 
के भीतर घुस गई। इसी समय एक अंग्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, 
उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर में 
से किसीने गोली चलाई और सयोग से मोटर मे आग भी छूग गईं। डिप्टी-कमिइनर 
अपनी सशस्त्र मोटर मे से उतरा और थाने मे जाते हुए जीने पर गिर पड़ा। वह बेहोश 
हो गया, किन्तु ज़ल्दी ही होग मे जा गया। उसके वाद सशस्त्र मोटरो में से गोलिया 
चलने लगी। लोगो ने मृत दरीरो को वहां से हटाने का प्रयत्व किया। फौजी दस्ते 
और मोटरे भी हटा छी गईं। दूसरी वार फिर गोलियां चलाई गईं और वे करीव ३ 
घण्टे तक चलती रही। दुर्घटनाओ के सम्वन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में 
मृतको की संख्या ३० और घायलछो की सख्या ३३ दी गई है; किन्तु छोग इन संस्याओो 
को करीब-करीव ७ से १० गुना तक वतछाते थे। सायकाल फौज कांग्रेस-दफ्तर में 
आईं और काग्रेस के विल्‍लो और राष्ट्रीय क्षण्डे को उठा ले गई। २४५ तारीख को 
फौज और सामान्यत' वहा रहनेवाली पुलिस दोनो हटा छी गईं। २८ तारीख को 
पुलिस ने फिर आकर काग्रेस और खिलाफत के स्वयसेवको से, जो शहर के दरवाजो 
पर पहरा दे रहे थे, सव गहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फौज ने कब्जा 
कर लिया। 

३१ मई १६३० को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने मे गंगार्सि]ह केम्वोज 
माम के एक सज्जन, जो कि एक फौजी डेरी मे सरकारी नौकर है, अपने वाल-बच्चो के 
साथ पेशावर में एक तांगे मे कावुली-दर्वाजे से गुजर रहे थे। उन पर के० ओ० वाई० 
एल० आई के अंग्रेजी छैन्स जमादार ने गोली चलाई, जिससे बीवी हरपाक कौर वाम 
की एक ९६ साल की उनकी लड़की और काका वचीतरसिंह नाम का १६ भास का उनका 
छड़का ये ढो बच्चे मारे गये और तागे से ऐसे गिर गये जैसे चिड़िया के वच्चे उसके 
घोसले से ग्रिर जाते है। उन बच्चों की मा श्रीमती तेजकौर वांह और छाती में सख्त 
घायल हुईँ। उनका स्तन तो विलकुलछ उड ही गया था। उन बच्चो के मृत-दरीरो का 
जुलूस डिप्टी-कमिदनर की आजा से निकाछा गया और उसमे हजारो छोगी ने भाग 
लिया। किन्तु डिप्टी-कमिइनर की आज्ञा लेने पर भी फौज ने अधथियां उठानेवालो 
और जूलूसवालो पर तितर-बितर होने की कोई सूचना दिये विना ही कैवछ दो गज के 
फासले से गोलिया चलाईं। अभियो के पहले उठानेवाले मारे जाते तो अधिया जमीन 
प्र गिर जाती और उन्हें फिर नये छोग आकर उठा लेते। ऐसा वार्वार हुआ। इस 
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प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनूसार भी १७ वार गोलिया चलाने पर 
जुलूस के € आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे। 

जुलाई १६३० मे सरकार ने एक और वक्तव्य मिकाला था, जिसमें दिखलाया 
गया था कि ११ न० प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार २ छाख ४० हजार रुपये की जमानते 
१३१ अखबारों से उस समय तक भागी जा चुकी थी। इनमें से € पत्रों ने जमानतें 
नही दी, अत उनका प्रकाशन वन्द हो गया। 


बम्बई में लाठी-चाज 

१ अगस्त १६३० को बम्बई मे लोकमान्य तिलक की वरसी मनाई गईं थी 
और श्रीमती हसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय नगर-काग्रेस की डिक्टेटर थी, 
एक जुलूस निकाला गया था। काग्रेस-कार्य-समित्ति की बैठक नगर मे लगातार तीन 
दिन से हो रही थी। वह उस समय वहा गैर-कानूनी धोषित नही हुई थी, क्योकि 
सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में घीरे-धीरे जारी कर रही थी। फार्य-समित्ति 
के कुछ सदस्य सायंकाल के जुलूस मे शामिल हो गये थे और जिस समय वे आगे वढे चले 
जा रहें थे उस समय उन्हे जुलूस निकालने की निषेघाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस 
मिका। उस समय तक जुलूस मे हजारो आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुक्म 
मिला उस समय सडक पर एक विश्ञाक् जन-समुदाय वैठा था और सारी रात पानी 
बरसते रहने के वाद भी एक इच हटना नही चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरो 
में ही बंठे थे। यह आज्ञा की जा रही थी कि जुलूस को आघी रात के बाद जागे बढने 
दिया जायगा, जैसा कि एक वार पहले हुआ था। किन्तु वह न हुआ। चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉटसन नें 
उत्तर दिया कि जबतक में न आजाऊँ तबतक कुछ भी नही करना चाहिए। वह सुबह 
होते-होते वहा पहुँचे और भीड को विक्टोरिया-टमिंचस की इमारत की गैलरी की 
एक छत से देखने लगे । कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके 
साथ कोई सौ महिलाये भी, और तव भीड को तितर-वितर करने के लिए लाठी-अहार 
का हुक्म हुआ । कार्य-समिति के जो मेम्वर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे 
पं० मदनमोहन मालवीय, श्री वल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौछत्तराम, और श्रीमती 
कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहन (वल्छभभाई की सुपुत्री) जुलूस मे थी, इसलिए 
वह भी गिरफ्तार करली गईं। कोई सौ अन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थी। 
उनमे डिक्टेटर श्रीमती हसा भेहता भी थी। 
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पुछिस ने गैर-कानूनी जमायत वनानेवाछो को सजा देने का एक नया ढय 
शुरू किया था। वह धरना देनेवालो को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकटूठा करके छारी में 
रखकर शहर से बहुत दुर ले जाती और उन्हे वहां छोड जाती। वे लोग बिना पैसे 
तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने स्थानों पर आते। वम्बई में व्यापारियों की 
दूकानो में विदेशी कपडे का धरना और मुहरबन्दी दोनो कार्य इतनी तीज्रता से हुए कि 
एक वार छिपे-छिपे विदेशी कपडा छे जानेवाली छारी को रोकने के छिए उसके सामने 
वावू गणू नामक छडका खड़ा हो गया। घटना कालवादेवी रोड की है। हुआ यह कि 
मोटर छडके के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया! इसके बाद वम्बई 
मे हर मास इस वीर वालक की यादगार में बावू गणू-दिवस मनाया जाता था। कांग्रेस 
बहा जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनसे से एक यह दिवस भी था। 


विभिन्न ग्रान्तों में दमन 

जब वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर वाहर आये तो 
पण्डित मोतीलाछ नेहरू ने उन्हे काग्रेस का स्थावापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होने 
बस्वई और गुजरात में काये को सगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और 
भी तीज कर दिया। उनके व्याख्यानो में कार्यकर्त्ताओं के छिए एक नई ध्वनि और एक 
नया उत्साह मिक्ा। १३ जुलाई को वह उस आडिनेन्स पर भाषण दे रहें थे जिसके 
अनुसार देश के सारे काग्रेस-सगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और कांग्रेस 
का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। वल्लभमभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज 
से भारतवर्ष का हरेक घर काग्रेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कांग्रेस-सस्था होता 
चाहिए। छॉर्ड अविन ने असेम्बल्ली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिसमें 
सविनय-अवज्ञा पर उन्होने अपना महादण्ड उठाया था, उसका वल्लमभाई ने मुहतोड 
जवाब दिया था। 

गुजरात मे, वारडोली और वोरसद ताल्लुको में जिस तरंह करवन्दी-आन्दीजन 
सफलता-परूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानो नाक थी। उसे दवाने 
के लिए अधिकारियो ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तग आकर ८० हजार भादमी 
अग्नरेजी सीमा से निकछ-निकलकर अपने पडोस के बड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये 
थे। 

खद श्री वल्लभभाई पटेल की मा, जिनकी उम्र ८० वर्ष से ऊपर है जब 
अपना खाना पका रही थी, उनके पकाने के बर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था। 
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चावल मे पत्थर-वालू और मिट्टी का तेल मिलता दिये गये थे। बेचारे देहातियो को 
जो और शारीरिक कष्ट दिये गये वे इन सव से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका 
सगठन आहइचर्यजनक था। पर उससे भी आइचर्यंजनक थी अहिसा में उनकी 
दृढ्ता--आचार से भी और भावना में भी। 
इस लम्बी कहानी को सक्षिप्त करने के लिए केवल यह कह देना जरूरी है 
कि राष्ट्रीय-आन्दोलन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का 
कष्ट सहन किया। 
भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था 
जिसका कारण था भिन्न-भिन्न परिस्थिति, सस्वन्धित अफसरो का स्वभाव, पट्टें की शर्तें 
आदि। एक अर्थ में दक्षिण मारत पर बहुत ही बुरी वीती। वहा छाठी-प्रहार, भारी- 
भारी जुर्मानो और रम्वी-लम्बी सजाओ की शुरुआत आन्दोलन के बढने पर नही, 
बल्कि पहले ही से हो गई थी। बगाल-प्रान्त ने देशभर मे सब प्रान्तो से अधिक कैदी 
दिये। अग्रेजी कपडे का बहिष्कार वगारू और विहार-उड़ीसा मे सबसे अधिक हुआ। 
वहा नवम्बर १६२६ के मुकावले मे नवम्बर १६३० मे अग्रेजी कपडे का आयात ६५% 
गिर गया था। स्वतन्त्रता के युद्ध मे गुजरात की कारगुजारिया अनुपम थी, यह हम 
पहले कही चुके है। आम कर-वन्दी का आन्दोलन तो केवल सयुक्‍्त-प्रान्त मे ही शुरू 
किया गया था। वहा अक्तूबर १६३० में जमीदारो और काइतकारो दोनो को ही 
लगान और मालयगुजारी रोक लेने के छिए कहा गया था। पजाब भी किसीसे पीछे 
न रहा। अहिसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जितनी राजनैतिक 
जीत हुई उतनी ही नैतिक विजय भी हुईं। विहार मे चौकीदारी-टैक्स देना काफी 
हिस्से मे बन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस श्रान्त ने पूरे-पूरे कष्ट सहे। वहा 
के छोगो को सजा देने के लिए वहा अतिरिक्‍त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी 
रकमों के लिए उनकी बडी-वडी जायदादे जब्त कर ली गईं। मध्यप्रान्त मे जगल- 
सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमे सफलता मिली। लोगो ने भारी-भारी जुर्मानो 
और पुलिस की ज्यादतियो के होने पर भी उसे जारी रक्खा। ठीन छाख ताड और 
खजूर के पेड काट डाले गये थे। सिर्सी ताल्लुके के १३० पढेलो मे से ९६ ने, सिह्ापुर 
ताल्डुके के २५ ने और अकोछा ताल्लुके के ६३ पटेलो मे से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये 
थे। ये सभी ताल्लके उत्तर कन्नाड मे हैं। 
अकोला में करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी 
और सिहापुर में वह आथिक कारणो से शुरू हुआ था। किसानो की तवाही भी कारण 
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थी। केरल मे, जो कि प्रान्तो में सबसे छोटा है, सविनय-अवजा आन्दोलन का झण्डा 
अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमे कछार और सिल्‍्नहुट 
भी शामिल है, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का श्ञानदार जवाब दिया। 

अन्य कुछ अआन्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की ओर भी 
ध्यान दे। कुछ बाते तो सभी प्रान्तो मे समान ही थी; जैसे काग्रेस-दफ्तरो का वन्द कर * 
दिया जाना, कांग्रेस के कायजों, कितावो, हिंसावो और झंडो का ले जाया जाना, छाठी- 
प्रहार और सावंजनिक सभाओ का वलपुर्वक भंग कर देता, सभी जगहों पर दफा १४४ 
का लया दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियो को नोटिस देना, घरो पर पुलिस का 
छापे भारना, तलाझ्षिया लेना, प्रेसो को कब्जे मे कर छेना और प्रेसो तथा पत्रो से जमानते 
साय ऊेना। किन्तु जो चीज घटनाओ को देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डाछुती 
थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शराव की दुकानों के हिंत को दृष्टि 
मे रखकर हो रहा था। वयाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहा 
दमन जोरो का हुआ। बगारू और आन्ध्र दोनो में काग्रेस-स्वय्सेवको को और उनको 
जो पीठे गये थे और असहाय पढे हुए थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान- 
मालिकों को सजाये हुईं थी। बंग्राल मे, उदाहरण के लिए खेरसाई मे, जरा-सा मौका 
मिलते ही गोली चला देने की जाज्ञाये दे दी गई थी। उस गाव में एक घर के पास बहुत 
भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योकि वहा कुछ जायदाद कुक की जा रही थी। उस समय 
भीड पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मरा 
और कई घायल हुए। चेचना में छौटती हुईं भीड पर गोली चछा दी गई, जिससे ६ 
मनुष्य मर गये और १८ घायछ हो गये। जून १६३० में कण्टाई में नमक वताया 
जा रहा था। उसे देखने के छिए इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिसे २१ 
मनृष्य धायल हो गये। खेरसाई में एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय इकदूठी हुईं 
भीड जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहा गोढी चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे 
गये। २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशवन्धु दास का मृत्यु-दिवस मनाने का नियेत् 
कर दिया था, फिर भी छोगों ने जुलूस निकाछा। पुलिस ने जुल्स पर निर्देयतापूर्वक 
लाठी-प्रहर किया। उस समय घायलो को घोडो के खुरो-द्वारा कुचले जाने से वचाने 
के लिए स्त्रियां घरो में से निकछ-निकलछ कर सामने आ खडी हुईं थी । 

पुलिस ने काछेज की इमारतों में घुसकर दरजो मे बैठे हुए विद्याथियों को 
पीठा। वरीसाल में एक दिन के छाठी-अहवर मे ५०० मनुष्य घायल हुए थे । तामलुक 
में, कहा जाता है कि, पुलिस ने सत्याग्रहियो और उनसे सहानुभूति रखनेवाले छोगो 
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की जायवाद में जाग छूगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहो से भद्दे हमलछो की खबरें आाई 
थी। गोपीनाथपुर में काग्रेस-स्वयनेवक निर्देयतापूर्वक पीदे गये थे। उनमें से एक 
मुसलमान लड़का था। इस घटना से गाववाले अत्यन्त ऋष हुए। उन्होंने पुलिस- 
वालो को पकड लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रसने के 
बाद स्कूल मे आग कया दी। दो काग्रेस-स्वयसेवको ने स्कूछ के किवाड तोड़ डाले 
और अपने जीवन को खतरे में डालकर आग की लपटो से उन्हें बचाया। ३१ दिसम्बर 
को लाहौर में स्वावीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १६३० को उनके 
वापिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाप वावू को व॒री तरह पीटा गवा। वह उनसे 
कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराघ में एक वर्ष की सजा भुगतकर जेल से छूठें थे। 
लाहौर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होनें असह॒योग-वृक्ष के चित्र को भी 
जन्त कर लिया था। लुधियाना में एक परदेवाली मुसलमान महिला पिकेटिंग करती 
हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र बेचते थे उनके घरो पर स्यथापा (पंजाबी 
रोदन) किया जाता था। रावलपिंडी में खराब खाना खाने से इन्कार करने के लिए 
कींदियो पर अभियोग चलाये गये थे। माप्टगुमरी में एक भूज-हड़ताली छा ० छावीराम 
कई दिनो के उपवास के वाद मर गये। टमटम में एक महिला के साव वडा बुरा सलूक 
किया गया था। सीनेट-हाल मे पजाव-गवर्नेर पर जो गोली चली उससे पुलिस को चाहें 
जिसकी तलाजशी छेने का अवसर मिल गया। विहार में आन्दोलन ने थास्तिपूर्वक 
प्रगति की थी। समस्तीपुर सब-डिवीजन में शाहपुर-पटोरिया नाम का एक छोटासा 
बाजार है। जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन वाद एक पुलिस नुपरिन्टेन्टेन्ट की 
अघीनता में १२५ पुलिसवालो ने उसे घेर लिया। वें ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
करके ले गये और गाव से वाहर गये हुए कुछ क्ादमियों की मम्पत्ति १२ वैल्याटियों 
में भरकर साथ लेते गयें। दूसरे जिलो से भी ऐसी ही खबरें मिलती थी। मुगेर और 
भागलूपुर में आन्दोलन जोरो पर था। शराब की दुकानो पर घरना देने से सरकार 
को ४० छासत्र का नुकसान हुला था। मोतीहारी में फूलवारिया के धान के सेदतों में 
होकर फौजी पुलिस और गोरवे फसल को कचलते हुए ले जायें गये थे कौर झनेऊ 
देहानियों को गिरफ्तार करके छोगो में भव का संचार किया गया था। उनच्पारन, 
सारन, मुजफ्फरपुर, मुगेर, पटना और याहवाद जिलो में चौफीदारी-कर बन्द रपया 
गया था। मब्यप्रान्त में घराव के नौछाम को दोसली ६०९८ कम बोदी भर थीं 
अमरावती में गढवारू-दिवस मताने के समय क्ाठी-प्रहान हा आन्ध्र में रसीरस 
सत्रसे बुरी करतूत यह थी कि उसने ८० व्यक्तियों वी एुर मित्र-मर्तओी यो, 


३ 
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२१ दिसम्बर १६३० को पैड्डापुर में मनोरञ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूब पीठा। 
उनमे से कितने ही छोगो को सख्त चोटे आईं। दो-तीन बहने भी घायल हुईं थी। उसके 
परिणामस्वरूप पुलिस परे दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अभीतक 
नही हुआ। केरल में ताडी की विक्री ७०%, कम हो गईं थी। तामिलनाड में ताडी 
की बिक्री बन्द हो जानें से कितनी जगहों पर गोलिया चलाई गईं और छाठी-अहार 
हुए। दिल्ली में एक रायसाहव शराब के व्यापारी थे। उन्होने 5० महिछाबों और 
१०० पुरुष-स्वयसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सौभाग्य भाप्त किया 
था। अजमेर मे एक दिन मे रयभग १५० गिरफ्तारिया हुईं। जेल मे ए' क्लास के 
कैदियों तक को पीठा गया। 


किसानों की दिजरत 

गुजरात मे किसानो की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि० 
ब्रेल्सफोर्ड ते इस प्रकार किया है.-- 

८ ...., और तव उनकी वह हिजरत आरस्भ हुईं जो इतिहास की विचित्रतम 
हिजरतो में है। इन वेहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले 
अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाडियो में जमाया और फिर वे उन्हे बड़ौदा की 
सीमा में हाक ले गये। दृढ-जाति-सगठन के कारण ऐसी एकता हिन्दुस्तानियो में ही हो 
सकती है । उनमे से कुछ ने अपनी कीमती फलसो को ले जाना बसम्भव देख जला दिया। 
भैते उनके एक प्रडाव को देखा है। उन्होने चठाइयो की दीवारे और ठाट पर 
ताडके पत्ते विछाकर छत्ें बनाली और कामचलाऊ घर वना लिये है। वर्षा समाप्त 
हो गई है। इसलिए अव उन्हे मई मास तक अधिक कप्ट न उगना पडेगा। किन्तु वें 
अपने प्यारे पशुओ-सहित एक जगह इकटूठे पडे हुए है, और उनका सामात जिसमे 
चावल रखने के उनके बडे-बडे मिट्टी के वतन, विछोनें और दुधविलौने, सन्‍्दूक, पीतर 
के चमकते हुए वर्तन थे, चुना हुआ था। उनका हछ भी एक ओर रक्खा हुआ था, दूसरी 
ओर उनके देवताओ का चित्र था, और सर्वेत्र इघर-उधर इस पडाव के मानो अध्यक्ष 
देवता महात्मा गाधी के भी चित्र थे। मैने उनमे से एक बड़े दल से पूछा कि आप छोगो 
ने अपने-अपने घर क्यो छोड दिये है? स्त्रियों ने बहुत जल्दी सीधे-सादे उत्तर विये, 
क्योकि महात्माजी जेल में है'। पुरुषों को अपने आशिक कंप्ट का शान था। 
उन्होने कहा, लेती मे इतना पैदा नही होता और छगान वेजा है! । एक दो ने कहा, 

'स्वराज्य लेने के लिए!। 
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“मेने सूरत की काग्रेस के समापति के साथ उन परित्यक्त गावो में भ्रमण 
करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेंगे। घरो की कतार-की-कतार 
खाली पडी थी। उनपर कपडा सिले हुए ताले लगे थे। खिडकिया खुली पड़ी थी। 
जिनमे से देखा जा सकता था कि ये घर बिलकुल खाली है। गलियां प्रकाश की नीरच 
झीले थी, कही भी कोई हलचल दिखाई नही दी। 

“चूकि मेने खुद उनके कूछ तौर-तरीके देखे थे, इसलिए इस वात पर विश्वास 
करना कठिन न था। इन परित्यक्त गावो में से एकसे जव हमारी मोटर रवाना होने 
छगी तो सगीन चढ़ी हुई राइफल वाले पुलिसमैन ने हमे ठहर जाने का हुक्म दिया। 
उसने कहा कि आप पुलिस की लिखित आजा लेकर ही गांव से जा सकते हे, किन्तु 
जब उससे मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तो वहं तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अग्रेजी में 
सिटपिटाते हुए वोला, हुजूर |” किन्तु मजे की बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर 
नम्बर का कही पता भी न था। जब मैने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने मुझे 
विश्वास दिलाया कि हम सब छोग गृप्त नम्बर रखते हे। वह सिपाही उस दल का 
आदमी था जो उस विद्येष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयरूण्ड के 
“ब्लेक एन्‍्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह वात न 
जानते होगे कि उनकी वर्दियों पर उनके नम्बर नही रहते है। 

इस दढू खमरी कहानी को समाप्त करते हुए हमे पेशावर और बहा के पठानो 
। के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने है। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्देयता और 

हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों के समान सीघे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति वन गये । 
खान अब्दुलगफ्फारखा ने अपने खुदाई खिदमतगारो' का ऐसे सुनियंत्रित और सच्चे 
ढग से सगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक 
था वह अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्र वन 
गया था। सीमा-आन्त में की गई निर्देचकाओ को बिलकुल अन्धकार में रक्खा गया 
था और श्री विट्ठकभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करली थी; किन्तु कूछ 
मिसाले तो इतनी मगहूर है कि उनसे इन्कार नही किया जा सकता। उनमें से कुछ 
का वर्णन हो ही चुका है। 

एक महत्त्वपूर्ण घटना जो सीमाश्रान्त मे हुई थी, वह यहा उल्लेखनीय है। उस 
प्रान्त मे जो ठमन हुआ उस सिलसिले में गढवाली सिपाहियो को, एक समा में बैठे हुए 
लोगो पर, गोली चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होने गान्त और नि गस्त्र भीड़ पर गोली 
चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढने से इन्कार कर दिया) इसी कारण इन 
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सिपाहियो पर फौजी अदालत मे मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ 
साल तक की रुम्बी-लम्बी सजाये दी गईं। मार्च १६३१ की काग्रेस और सरकार के 
बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियो के छुटकारे का प्रदत मुख्य विवादास्पद 
विषय था। 

यहा हमे यह याद रखना चाहिए कि थे सिपाही गाधी-अधविन समझौते में 
नही छोडे गये थे, किन्तु कुछ साछू बाद इनकी सजाये घंटा दी गईं। कुछ लोग कुछ 
जत्थों मे छूट गये और कुछ अभीतक जेल में है। 

इस रोमाज्चकारी दु ख-कथा को हम २१ जतवरी १६३१ के दिन एक 
उत्सव मनाने के समय बोरसद में दिखाई हुई महिलाओ की वीरता के एफ वर्णन के 
साथ समाप्त करेगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निएचय कर चुकी थी। स्त्रियों ने 
जुल्सवालो को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के बडे-वडे वर्तन रख 
छोड़े थे। पूलिस ने पहले इन बर्तनों को ही तोडा | फिर स्त्रियों को बलपूर्वेक तितर- 
वितर कर विया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रिया गिर गईं तो पुलिसवाले उनके 
सीनो को बूटो से कुचलते हुए चले गये ! पुलिस के गुण्डेपत का कदाचित्‌ यह अन्तिम 
कार्य था, क्योकि २६ जनवरी को समझौते की बातचीत चलाने योग्य वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए गाघीजी और उनके २६ साथियो को बिना झा्तें छोड देने की 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं थी। 


सुलह के असफल प्रयत्न 

हम अपने पाठकों को जून, जुलाई, और अगस्त महीनों की ओर फिर वापस 
ले जाता चाहते है। २० जून १६३० को पण्डित मोतीलालछ जी से, जबकि वह वाहर 
ही थे, डेली हेरल्ड' के सवाददाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाकात की। मि० स्कोकोम्त्र 
ने वम्बई में पण्डितजी से कांग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज-परिपद्‌ मे शामिक्र हो सकती 
है?” इस विषय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन वाद मि० स्‍्लोकोम्व की 
सोची हुई शर्तों पर एक सभा मे, जिसमे पण्डितजी, श्री जयकर और मि० स्लोकोम्ब 
खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुईं। मि० स्कोकोम्व ने सर सप्रू को भी 
एक पत्र लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सम्रू और श्री जयकर उत्त शर्तों के आधार 
पर बाइसराय, से बातचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए। पण्डित मोतीलालूजी समझौते 
की तजवीजे छेकर काग्रेस के सभापति प० जवाहरलाल नेहरू और गाघीजी के पास 
जाने को राजी हो गये। शर्ते यह थी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनो 


अध्याय २: प्राणो को बाजी-१६३० ड२७ 


निजी तौर पर यह आइवासन देने को राजी हो जायें कि, चाहें गोलमेज-परिपद्‌ की कुछ 
भी सिफारिशे हों और चाहे पार्लमेण्ट हमारे प्रति कूछ भी रुख रखे, वे स्वयं भारतवर्ष 
की पूर्ण उत्तरदायी-आासन की माग का समर्थन करेगी। शासन-परिवर्तेन की खास- 
खास त्तर्मीमो और शर्तों की, जिन्हे गोलमेज-परिपद्‌ खरे, उसमे गुजाइन रहे। इस 
आधार पर मध्यस्थो ने वाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गाघीजी, मोतीछाकूजी और 
जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी। यह १३ जुलाई की बात है। 
तबतक मोतीलालजी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय ने अपने उत्तर मे भारतवासियों 
को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होने वादा किया 
कि 'हम भारतवासियो को उनके गृह-प्रवन्ध का उतना अश्य विलाने में सहायता देंगे 
जितना कि उन विषयो के प्रवन्ध से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमे जिम्मेवारी 
लेने की स्थिति मे वे नही है।' इन दो कागजो को लेकर श्री सप्रू और जयकर ने यरवडा- 
जेल मे ३३ और २४ जुलाई को गाघीजी से मुलाकात की, जिसमे गावीजी ने उन्हें नैनी- 
जेंढ (इलाहाबाद) मे पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट 
और पत्र दिया। गाधीजी चाहते थे कि गोलमेज-परिपद्‌ के वाद-विवाद को सरक्षणो- 
सम्बन्धी विचार तक ही सीमित रकखा जाय | सक्रमण-काल के सिलसिले मे स्वाबीनता 
का प्रदन विचारक्षेत्र से निकाल न देना चाहिए। गोलमेज-परिषदु की रचना सतोष- 
जनक होनी चाहिए। सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के रोक लेने की दशा में भी तवतक 
विदेशी वस्त्र और शराब का घरना जारी रहना चाहिए जवतक कि सरकार स्वयं 
जराव और विदेशी वस्त्र का निषेध कानूनन न करदे और नमक का बनाया जाना 
विना किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिए। 

इसके वाद उन्होने राजनैतिक वन्दियो के छुटकारे का, जायदादो, जुर्मानो 
और जमानतो के वापस करने का, जिन अफसरो ने अपने पदो से त्यागपत्र दे दिये थे 
उनकी पुननियुक्ति का और आइडिलेन्सो को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होने 
सन्देश-वाहको को सावधान किया था कि मे एक कैदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक 
गति-विधियो पर राय देने का कोई हक नही हैं। ये मशविरे मेरे अपने है। मे स्वराज्य 
की हरेक योजना को अपनी ११ शर्तो से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूं। 
प० मोतीलालू और जवाहरलाल नेहरू को गाघीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होने 
समन्नौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नही, इसपर सन्देह प्रकट किया था। इन 
कागजो के साथ सन्देश-वाहको ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतीछाल और जवाहर- 
छाल नेहरू से मुलाकात की । खूब वहस भी हुई। मोतीछालूजी और जवाहरलाल जी 
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ने २८ जुलाई १६३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य 
विषयो पर एक समझौता न हो जाय तवतक किसी भी परिषद्‌ में हमें कोई भी चीज 
न मिल सकेगी। 

जवाहरलालजी ने एक पृथक नोट में छिखा था कि मुझे या भेरे पिताजी को 
वैधानिक विपय-सम्बन्धी गाधीजी के विचार जेंचते नही हे, क्योंकि वे कांग्रेस की 
प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नही है, और न उनसे वर्तमान समय की माग की ही 
पूत्ति होती है। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को श्री जयकर गाघीजी से मिले, 
तब गांधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान सम्बन्धी 
योजना स्वीकार न होगी जिसमे चाहे जब साम्राज्य से पृथक होने की इजाजत न हो 
और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह वाती के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
और शक्ति न मिले। मै अंग्रेजों के जो दावे हे और भूतकाल में उन्हे जो रिआयते दी 
गई हैं उतकी जाच के लिए एक स्वतत्र कमिटी चाहुँगा। गाघीजी चाहते थे कि 
वाइसराय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सके 
कि मेरे इन विचारो को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरू 
और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल मे ले जाये गये, ताकि उन्हे गाघीजी से तथा उनके 
दूसरे मित्रो से, जो यरवडा जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके। 

इस प्रकार वहा १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ 
थे जयकर-सभ्रू और दूसरी तरफ गाधीजी, दोनो नेहरू, वल्छमभाई पटेछ, डा० सैयद 
महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम गौर श्रीमती नायडू । इस सम्मेलन का परिणाम 
१४५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमे हस्ताक्षर-कर्त्ताओ ते, जिनमें सब 
उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका असी जिक्र किया जा चुका है, 
दोहराया था। उसमें उन्होने भारतवप के पृथक्‌ होने के हक को और अग्रेजो के दावों 
और उनकी रिआयतो की जाच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की माग को भी 
बामिल कर दिया था। वातचीत को समाप्त करते समय गाधीजी, श्रीमती सरोजिनी, 
वल्लभभाई पटेक और श्री जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-वाहकों को शान्ति 
स्थापना के छिए उठाई हुई तकलीफो के लिए धन्यवाद दिया। उन्होने उन्हे सुभाया 
कि “अब जिनके हाथ में काग्रेस-सस्थायें है वे हम किसीसे मिलने-जुछने की सुविधा 
स्वभावत पा सकेगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उतनी ही इच्छुक है 
तो उस हालत मे उन्हे हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।* 

वाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र छिखा था, जिसमे उन्होने वतलाया था 


जः 
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कि मै तो प्राल्तीय सरकारों से राजनैतिक वन्दियों को बडी सख्या में छौड़ने की प्रेरणा 
कर सकता हूँ, किन्तु मामछो पर उनके प्रकारो और योग्यता के अनुसार विचार वही 
करेगी। दोनों नेहरओ ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को 
गाघीजी को छिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक बातो पर विचार करना भी गैर- 
मुमकिन खयाल करते है । कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में 
हुआ यह कि शान्ति की वात-चीत असफल हो गई। (देखिये परिशिष्ट ६) 

सप्रू-जयकर की समझौते की वात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के 
हितैषियों को निराशा चही हुई। उसके वाद मि० हौरेस जी० अलक्जैण्डर के, जो सैली 
ओक कॉलेज मे अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धी के अध्यापक थे, उत्साह-यूर्ण प्रयत्न शुरू 
हुए। वह वाइसराय से और जेल मे गाधीजी से मिले। गाधीजी की साफ मागो से वह 
प्रभावित हुए। उनमे कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की 
सीघी-सादी समस्यायों का मुकावछा भर करने का प्रयत्त किया गया था। इस 
समय तक छोड अबिन ने एक दर्जन के करीव आइडिनेन्स निकार दिये थे, जिनमे 
गैर-कानूनी उत्तेजन ([778ए0ि। 75022007) आइडिनेन्स, प्रेस-आर्डिनेन्स और 
गैर-कानूनी सस्या (एज 0550८४४07) आइडिनेन्स भी शामिल थे। 
लॉड अधिन ईमानदारी के साथ एकदम दुहरी नीति' का अनुसरण कर रहे थे। 
वह आईडिनेन्सो की वहुत आवश्यकता भी वताते जा रहें थे और भारतीय राष्ट्रीयता 
की थोडी कद्र भी कर रहे थे। उन्होने कछकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन 
से कहा था--यत्वपि हम जोरदार दाब्दो में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की 
निन्दा कर सकते है, किन्तु यदि हम भारतवासियों के मस्तिष्क मे आज जो 
राष्ट्रीयता की आग घधक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठीक 
न समझेगे तो हम बडी भारी गलती करेगे ।” 


गोलमेज-परिषद्‌ शुरू 
१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज-परिषद्‌ शुरू हुईं। अपर-हाउस की शाही 
गैलरी में बडी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुछ ८६ प्रतिनिधि थे जिनमे 
१६ रियासतो से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इस्लैण्डके भिन्न-भिन्न 
दलो के मुखिया थे। गोलमेज-परिपद्‌ वीच-वीच मे सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। 
शुरू के भाषणों में प्राय सभीने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, 
वीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि सघ-राज्य के पक्ष में थे। शास्त्रीजी 
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जो भारतवर्ष की स्वाघीनता के पक्ष मे वहुत अच्छा बोले, पहले तो सध-शासन के 
पक्ष में कुछ क्षिक्षकते हुए वोले, किन्तु पीछे उसी के पक्ष में बृढ हो गए। प्रवान-मंत्री 
ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्ते रखखी। पहली यह कि 
शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे! 
उन्होने इस पिछली बात की खूबिया दिखलाईं। उन्होने कहा कि जो शासन-व्यवस्था 
विकासशील होगी उसे अगली पीढी पवित्र विरासत समझेगी। उसके वाद भिन्न-भिन्न 
उपसमितिया वनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, श्रीमा, अल्प-सख्यको, 
ब्रह्मा, सरकारी नौकरियों गौर प्रान्तीय तथा सघ-क्षासन के ढाचों के बाबत 
वाकायदा रिपोर्ट दी। परिपद्‌ अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इस 
लिए १६ जनवरी को खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निरचय हुआ कि रिपोर्टो 
और नोटो में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती 
है यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रकखा जाय। 

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि सघ-शासन के आधार पर जो 
व्यवस्थापक-सभा वने, जिसमें रियासते और प्रान्तो दोनो का प्रतिनिधित्व हो, उसमे 
सरकार व्यवस्थायक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल वाह्यरक्षा और वैदेशिक मामलो के विपय 
सुरक्षित रक्खे जायेंगे। राज्य की शान्ति और आधिक स्थिति की मजबूती के लिए 
गवर्नेर-जनरल की जो खास जिम्मेवारियां है उन्हे पूरा करने के छिए गवर्नर-जनरलू 
को विशेष अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयो की वियतें भी बतलाई 
गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी गासन-विधान के सम्बन्ध में 
ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादो की घोषणा की थी +-- 

“ब्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेवारी 
प्रात्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाजो पर रक्खी जाय । संक्रमण-कालछ में लास- 
खास जिम्मेवारियों का ध्यान रखने की गारठी देने के छिए और दूसरी खास-खास 
स्थितियों का मुकावछा करने के लिए उसमे आवश्यक गुजाइश रख छी जाय। अपनी 
राजनैतिक स्वाघीनता की और अधिकारों की रक्षा के छिए अल्पसख्यको को जितनी 
गारंटी आवश्यक है वह भी उसमें हो। 

“सक्रमण-काऊरू की आवश्यकताये पूरी करने के छिए जो कानूनी संरक्षण 
रखे जायेंगे उनमे यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि 
सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हो और उन्हें इस प्रकार से काम में छाया जाय कि 
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उनसे नये शासन-विघान-ढारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी 
तक बढने मे कोई बाघा न आवे ।” 

प्रधानमत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस बीच मे वाइसराय की अपीछ 
का जवाब उन लोगो की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सवितय-अवज्ञा-आन्दोरूत 
मे छूगे हुए है, तो उनकी सेवाये स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।” 

पहली गोलमेज-परिपद्‌ की, जिसका कि काग्रेस से फोई सम्बन्ध न था, 
कार्रवाई जल्दी से सक्षेप में देने का कारण प्रधानमत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वाक्य 
से मालूम हो जाता है। उस परिषद्‌ को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था 
कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 
गाघीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्ते रिहा कर दिया गया। 
पीछे ७ ज्ञादमियों की रिहाई से यह सख्या और भी बढ गई। उस समय वाइसराय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनो में ही सुन्दर था। 
हम उसे ज्यो-का-त्यो नीचे देते हे। किन्तु उसे देने से पूर्व हम काग्रेस-कार्य-समिति- 
द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहा देता आवश्यक समझते है, जिसपर 
'रिआ्रायती' (।४९४८९८०) लिखा हुआ था। 


'रिआयती” प्रस्ताव 


यह 'रिक्लायती' प्रस्ताव कामग्रेस-कार्यवारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को 
शाम के ४ बजे स्व॒राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था .--- 

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस गोलमेज-परिषद्‌' 
की कार्रवाइयो को स्वीकार करने को तैयार नही है जो ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के खास- 
खास सदस्यो, भारतीय नरेशो और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समयथेको में से चुने 
हुए उत्त व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियो के किसी भी वर्ग के चुने हुए 
प्रतिनिधि नही थे। इस कार्य-समिति कौ राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीको का इस्तेमाल 
किया है, उनसे उसने स्वय अपने-आपको निन्‍्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो 
यह है कि वह भारतवासियो के महात्मा गाधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक 
नेताओ को जेलो में बन्द करके, आाड्डिनेन्सो और सजाओ-द्ारा और सविनय-अवज्ञा- 
हारा (जिसे यह कार्य-समिति सभी कूचली हुईं जातियो के हाथो में कानूनी हथियार 
मानती है ) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभव्िति-पूर्ण प्रयत्न में छगे हुए 
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हजारो श्ञान्त, शस्त्र-हीत और मुकाबला न करने वाले छोगो पर छाठी-प्रहार करके 
और गोलिया चलाकर , इस देद की सच्ची आवाज को रोकती रही है। 

“इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १६३१ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से 
उपलैण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ड-द्वारा घोपित ब्रिटिद्-सरकार की नीति 
प्र खूब विचार कर लिया है। इस समिति की राय मे वह इतनी अस्पप्ट और सामान्य 
है कि उससे काग्रेस की नीति मे परिवर्तत नही किया जा सकता। 

“यह समिति छाहौर-काग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर 
दृढ है और यरवडा जेल से १५ अगस्त १६३० को छिखे हुए पत्र में म० ग्राधी, 
प० मोतीछाल नेहरू, प॑० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट 
किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पन्न पर हस्ताक्षर करनेवालो की जो 
स्थिति है, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की घोषणा में उसके छायक उत्तर इस 
समिति को दिखाई नही देता। समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में 
और हजारो स्त्री-पुरुषी के जेल मे होते हुए, जिनमे कि काग्रेस-कार्य-समिति के असछी 
सदस्य और महा-समिति के अधिकाश-सदस्य भी है, तथा जबकि सरकारी दमन का 
पूरा जोर हैँ, नीति की कोई भी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय सघर्प का कोई सन्तोपप्रद 
अन्त करने में असमर्थ है। उससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अन्त हृगिज नही 
हो सकता। इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुईं हिदायतो के अनुसार पूर्ण 
शक्ति से चलाये जाने की सछाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उसने 
अवतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्खेंगी। 

“समिति देश के पुरुषो, स्त्रियों और बच्चो की उस हिम्मत और मजबूती 
की इस अवसर पर कद्र करती हैं जिसके साथ उन्होने सरकार के जुल्मो का मुकाबला 
किया है , और वह भी उस सरकार के जुल्मो का जो कि ७५ हजार के करीव निर्दोप 
स्त्री-पुरुपो को जेलो में ठूसने की, कितने ही आम और पागविक लाठी-प्रहारो की, 
भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलो में तथा बाहर छोगों को दी गईं, 
गोली चलाने की जिससे कि सैकडो ही मनुष्य अपग हो गये और मर गये, सम्पत्ति 
लटने की, घरो को जलाने की, कितने ही देहाती हिल्सो में सदास्त्र पुलिसवालो, सवारों 
और गोरे सिपाहियो की, छाइनो को घुमाने की, छोगो के सार्वजनिक व्याख्यान देने, 
जलूस निकालने और सभा करने के हको को छीनने की और काग्रेंस तथा उससे 
सम्बन्धित अन्य सस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को 
जब्त करने की और उनके घरो तथा दफ्तरो पर कव्जा करने की जिम्मेवार हैं। 
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“समित्ति देश से अपीरू करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता- 
दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह 
निर्भव और अशज्ञापूर्ण होकर स्वाधीनता की लडाई जारी रखने का दृढ-निष्चय कर 
चुका है!” 

स॒वाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं ? इसपर 
मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय! 
किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाणित न करने का 
निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ। लन्दन से डॉ० सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, 
जिसमे उन्होने कार्य-समिति से उनके आने से पहले उनकी बाते बिना सुने प्रधानमत्री 
के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह तभी गोलूमेज-परिषद्‌ 
के बाद भारतवर्ष को लौटनेवालें थे। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाणित नहीं 
किया गया, किन्तु जैसा कि ऐसे प्राय, सभी मामछो मे हुआ करता है, इसकी 
सूचना इसके पास होने के कुछ देर वाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी। 


गवनेर “जनरल का वक्तव्य 

२५ जनवरी १६३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला .-- 

“१६ जनवरी को प्रधानमन्नी ने जो वक्‍तव्य दिया था उसपर विचार करने 
का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारो की राय से यह ठीक 
समझा है कि काग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यो को आपस में और उन छोगो के साथ 
जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहे है, वातचीत 
करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय। | 

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभाये 
करे उनके लिए कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला 
ऐलान प्रान्तीय सरकारो-द्वारा वापस ले लिया जायगा और ग्राघीजी तथा बन्य 
लोगो को, जो इस समय समिति के सदस्य है या जो १ जनवरी १६३० से सदस्य के 
तौर पर काम करते रहे है, छोड़ने की कारंवाई की जायगी। 

“मेरी सरकार इन रिहाइयो पर कोई शर्ते नहीं छग्रायेगी, क्योकि हम 
अनुभव करते है कि शान्तिपूर्ण स्थिति वापस छाने की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें 
है कि सम्बन्धित छोग बिना झर्ते आजाद होकर बातचीत करे। हमने यह कार्रवाई 
ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हादिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधानमंत्री 
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ने जो जिम्मेवारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर दी जाय और उसका 
विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने मे पीछे न रहेगी, वह सरकार 
द्वारा पूरी की जा सके । 

“हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगो पर होगा उनपर यह विश्वास 
करने मे मुझे सन्‍्तोष है कि वे उसी भावना से काम करेगे जिस भावना से प्रेरित होकर 
यह किया गया है । मुझे विव्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामों की शान्तिपूर्ण और 
निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्त्व को स्वीकार करेगे ।” 


[पाँचवाँ भाग : १६३१] 


गांधी-अविन-समभौता--१६ ३ १ 
गाँधीजी का सन्देश 


काग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधघीरात से 
से पहले होतेवाली थी और इस वात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्तियां 
यदि जेल में हो तो उन्हे भी रिहा कर दिया जाय । चूकि जो छोम वीच-बीच में किसीके 
बजाय (कार्य-समिति के) सदस्य वने थे उनकी रिहाई की भी हिंदायत थी, इसलिए 
इस प्रकार रिहा होनेवालो की कुछ सख्या २६ पर पहुँच गईं। गांधीजी जैसे ही जेल 
से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव 
के ही अनुरूप था। क्योकि जैसे पराजय से वह दुखी नही होते उसी प्रकार सफलता 
में वह फूछ भी नही उठते। उन्होने कहा -- 

“जेल से मे अपनी कोई राय वनाकर नही निकला हूँ। न तो किसीके प्रति 
मुझे कोई इत्रुता है और न किसी वात का तास्सुब । मे तो हरेक दृष्टिकोण से सारी 
परिस्थिति का अध्ययन करने और सर तेजवहादुर सश्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे 
लौटकर आयेगे, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। रत्दन 
से कूछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसीलिए 
मे यह बात कह रहा हूँ।” 

समझौते के लिए उनकी क्‍या शर्तें होगी, यह पत्र-अतिनिधियों की मुछाकात 
में उन्होने इंगित किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि “पिकेटिंग 
का अधिकार नही छोडा जा सकता, न लाखो मूखो-मरते लछोयो-छारा नमक बनाने 
के अधिकार को ही हम छोड़ सकते है।” उन्होने कहा, “यह ठीक है कि ज्यादातर 
आइिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपडे व दराव के वहिष्कार को रोकने के लिए 
ही बने हैँ; लेकिन ये वाते तो ऐसी हे जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई है ।” उन्होने कहा कि में झान्ति 
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के लिए तरस रहा हूँ, वश्वतें कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और 
सव मेरा साथ छोड दे और मैं विककुल अकेला रह जाऊें तो भी ऐसी किसी सुलह 
में में साझीदार न होऊँगा जिसमे पूर्वोक्त तीन वातों का सन्तोपजनक हल न हो। 
“इसलिए गोलमेज-परिषद्‌-रूपी पेड का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए ।” 

गाधीजी, छूटते ही, प० मोतीलाक् नेहरू से मिलने के लिए इछाहावाद चल 
दिये, जहाकि वह वीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी वही बुलाया 
गया। वही स्वराज्य-भवन मे, ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को, कार्य-समित्ति 
की बैठक हुई, जिसमे निम्न प्रस्ताव पास हुआ --- 

“कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सभू और जयकर के इच्छानुत्तार २१-१-३१ - 
को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नही किया था, इससे सर्वेताधारण में 
यह खयाछ फैल गया है कि स्विनय अवजा-आत्दोछन स्थग्रित कर दिया गया हैं। 
इसलिए समिति के इस निव्चय की ताईद करना आवश्यक है कि जबतक स्पप्ट रूप 
से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाछी जाय तवतक आन्वोछून वरावर 
जारी रहेगा। यह सभा लोगो को इस वात का स्मरण कराती हैं कि विदेशी कपडे 
और शराब तथा अन्य नश्लीली चीजो की दुकानों पर धरना देना अपने-आप मे 
सविनतय-अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अग नही है, वल्कि जवतक वह विल्कु 
शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो 
सवतक वह नागरिकों के साघारण अधिकार के अन्तयंत ही है। 

“यह समिति विदेशी कपडे के, जिसमें विदेशी सूत से वना हुआ कपड़ा भी 
शामिल है, व्यापारियों और काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को स्मरण कराती है कि चूकि 
सर्व-साधारण की भछाई के लिए विदेशी कपड़े का वहिष्कार वहुत जरूरी है, इसलिए 
यह राष्ट्रीय हछचछ का एक आवश्यक अग हैं और उस वक्‍त तक ऐसा ही वना 
रहेगा जवतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपडा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से 
बहिष्कृत कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपडे पर 
पूर्ण प्रतिवन्‍्ध छगाकर किया जाय था प्रतिवन्‍न्वक-तटकर छगाकर। 

गबदेशी कपड़े का वहिष्कार करने की कांग्रेस की अपीक पर ध्यान देकर, 

विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों नें इस विद्या में जो कार्य किया है, उसकी 
यह समिति प्रशसा करती है, छेकिन इसके साथ ही वह उन्हे यह स्मरण करा देना 
चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-सस्था उन्हे इस वात का आइवासन नहीं दे सकती कि 
हिन्दुस्तान मे जो ऐसा माक्त बचा हुआ है उसको वह कही और खपा देगी।” 
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पं० मोतील्ञाल नेहरू का खर्गवास 

कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही 
रहे। पण्डित मोतीलकारूू की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह 
आवश्यक समझा गया कि उन्हें एक्सरे-परीक्षा' के लिए रलूखनऊ ले जाया जाय। 
तबवतक करीव-करीब सभी लोग थोडे दिनों के लिए वहा से चले गये, पर गांघीजी- 
सहित कुछ लोग वही रहे। गाधीजी तो मोतीलारूजी के साथ लखनऊ भी गये, जहा 
मौत से वडी कशमकश के वाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलालजी सदा के 
लिए हमसे विदा हो गये--“हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्व॒राज्य-भवन मे 
ही कीजिए। मेरी मौजूदगी मे ही फैसछा कर छो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य-निर्णय 
के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी साझीदार होने दो। अगर मुझे मरना 
ही है, तो स्वतन्त्र-भारत की गोद में ही मुझे मरनें दो। मुझे अपनी आखिरी नींद 
गुलाम देश में नही वल्कि आजाद देण मे ही लेने दो ।” इस प्रकार पण्डितजी की महान्‌ 
आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शाही तवीयत के आदमी थे---न केवल 
वौद्धिक दृष्टि से वल्कि धन, सस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियो से। जब 
कि उनकी दृरन्देशी और तत्कारू-बुद्धि से राप्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा 
समस्यायो को स्पष्ट रूप से सुलझाने मे वडी मदद मिलती उस समय उनका हमारे 
बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति थी कि वस्तुत जिसकी पूर्ति नही 
हो सकती, क्योकि वह न केवल वडे दूरन्देश ही थे, वल्कि हमारे सामने छाई हुई 
राजनैतिक समस्याओं की तफसीलो मे उतरकर जल्द और सही निर्णय पर पहुँचने 
में भी एक ही थे। 

हालाकि उनका रहन-सहन वहूत अमीरी था, मगर गाघीजी से प्रभावित 
होकर उन्होने भी जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की आवश्यकता महसूस की; 
और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीबी और कष्ट-सहन को अपनाया। यह भी नही 
कि उन्होने अपने धन का अकेले ही उपभोग किया हो। वह घनिकवग्ग के उन थोडे-से 
व्यक्तियों में से हैँ जिन्होने राष्ट्र को भी अपने धन का भागीदार बनाया हैं। 
काग्रेस को उन्होने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभब्नि और उदारता 
के अनुकूछ ही थी। लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट 
नही कह सकते, उनकी सबसे वडी भेट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के 
रूप में उन्होने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुन्रो 
को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेण्ट-जनरछ के वड़े-वडे ओहदो पर न देखना चाहे, 
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लेकिन मोतीलालजी ने दूसरा ही रास्ता पकडा। मोतीकालजी अब नही रहे, लेकिन 
उनकी स्पिरिट, अब भी काग्रेस के ऊपर मंडरा रही हैं और विचार-विनिमय एवं 
निर्णय के समय मागं-प्रदर्शन करती रहती है। 

राजनैतिक परिस्थिति मे इस समय जो बात वस्तुत. शोकजनक थी, और 
जिसके लिए गाधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि 
इब्लैण्ड मे खूब चिल्का-चिल्लाकर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की जो बात कही 
जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रुख मे कोई परिवत्तेन 
नजर नही आ रहा था। “चारो ओर दमन-चक्र अपने भयकर रूप मे जारी है,” न्यूज 
ऋनिकर्कद को दिये हुए अपने तार मे गाधीजी ने लिखा, “निर्दोष व्यक्तियों पर 
अकारण मारपीट अभीतक जारी है। इज्जतदार आदमियो की चकू और अचलछ 
सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सरसरी तौर पर बरायनाम कानूनी कार्रवाई 
करके जच्त कर ली जाती हैँ। स्त्रियों के एक जुलूस को भग करने मे बल-प्रयोग किया 
गया। उन्हे जूतो की ठोकरे मारी गईं और वाल पकडकर घसीटा गया। ऐसा दमन 
जारी रहा तो काग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दुसरी 
कठिनाइया हल ही क्यो न हो जायें । 


वाइसराय से मुलाकात 

खानगी तौर पर इस बात की हिंदायते जारी की गईं कि आन्दोलन तो 
जरूर जारी रहे, पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी वात शुरू न की जाय जिससे 
परिस्थिति कोई नया रूप घारण कर ले। ठीक इसी समय गोलमेज-परिपद्‌ में, गये 
हुए प्रतिनिधि लौट कर हिन्दुस्तान आये और आते ही, ६ फरवरी १६३१ को उन्होने 
कांग्रेस से निम्न प्रकार अपीक की '--- 

“ (गोलमेज-परिषद्‌ की) योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील 
की वातें तो, जिनमे से कुछ बहुत सार की और महत्त्वपूर्ण है, अभी तय होनी हैं। 
हमारी यह दिली ल्वाहिश है कि अब काग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे वढकर 
इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करे। हमे आशा है 
कि वातावरण को ऐसा जान्त कर दिया जायगा जिसमे इत आवद्यक विपयो पर 
भलीभाति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके ।” 

लेकिन इसके वाद भी सजायें दी जाती रही और फरवरी १६३१ में कानपुर 
शहर मे पिकेटिंग के अपराध मे १३६ गिरफ्तारियां हुईं? साथ ही जेलो में भी-- 
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क्या साना-कपड़ा और क्या दवा-वारू--कैदियो के साथ वैसा ही खराव व्यवहार होता 
रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ 
फरवरी को इलाहावाद में कार्य-समिति की वाजाब्ता बैठक हुईं। इस समय तक डॉ० 
सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गाघीजी व कार्य-समिति से मिलने के लिए वे 
दौडे हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी रूम्वी बहस हुईं, जिसमें कार्ये- 
समिति के सदस्यो ते उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की। यहां तक कि कभी-कभी तौ कार्य- 
समिति के सदस्य उनके प्रति मृदुता तक न रख पाते थे, क्योकि शास्त्रीजी इंस्लैण्ड 
मे कुछ ऐसी वात कह गये थे कि जिससे सर्वसाधारण मे उत्तेजना ही नही फैल रही 
थी, वल्कि उनके प्रति रोष भी छा रहा था। जैर, जो हो। गाघीजी ने छॉड् भअविन 
को एक पत्र लिखा, जिसमें देश मे पुलिस-हारा की जा रही ज्यादतियो, खास-कर 
२१ जनवरी को बोरसद मे स्त्रियो पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान 
आकित करते हुए उनसे पुछिस के कारनामो की जांच कराने के छिए कहा। ऊेकिन 
इस भांग को ठुकरा दिया गया और ऐसा मालूम होने छूगा सानो सुलह-शान्ति की 
सारी बात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसूस किया गया कि अगर काग्रेस 
और सरकार को मिलना है तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे 
बढ़ाना पडेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यो को बिना किसी छातें 
के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गाघीजी अपनी ओर से वाइसराय को 
मुलाकात के लिए क्यों न छिखे, वजाय इसके कि वाजाव्ता पत्र-व्यवह्वर की वाट 
देखते रहे ? सत्याग्रही को शान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने मे कोई हिचकिचाहट 
नहीं होती। अतएव गाधीजी ने लॉर्ड अविन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त 
पत्र लिखा, जिसमें उनसे वहँसियत एक मनृष्य वात-चीत करने की इच्छा प्रकट की | 
यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया जौर १६ तारीख के बड़े सवेरे तार-दवारा इसका 
जवाब आ गया। १६ तारीख को ही गाघीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और 
पुरानी कार्ये-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुँच गये। कार्य-समिति ने 
एक पभ्रस्ताव-द्वारा गावीजी को काग्रेस की ओर से सुलह-सम्वन्धी सब अधिकार 
दे दिये थे। गाघीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली वार मुलाकात की 
और कोई चार धण्ठें तक वाइसराय से उनकी वार्तें होती रही। तीन दिन तक 
लगातार यह बात-चीत चलती रही। 

इस बात-चीत के दौरान में गाधीजी ने पुलिस-द्वारा की गईं ज्यादतियों 

की जाच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इनके मलावा वे णर्तें थी जोकि 
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सुलह के समय आम तौर पर हुआ करती है; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष 
कानूनों (ऑडिनेन्सो) को रद करना, जब्त की हुई सम्पत्ति को छौटाना और उन सब 
» कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पडा हैं या नौकरी से हटा दिया गया है फिर से 
वहाल करना। ये सव वाते, खासकर पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जाच 
के विषय, ऐसी विवादास्पद थी कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना 
नहीं थी। १६९ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विन्नप्ति प्रकाशित 
हुईं उसमे कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी वातें सामने उठी हे जिनके 
, बारे मे विचार किया जा रहा है। यह वहुत सम्भव है कि उसके आगे वात-चीत होने 
में कई दिन लग जायें। 
पहले दिन वडे उत्साह के साथ गाधीजी डॉ० अन्सारी के मकान पर लौटे 
जहा कि वह स-दलूवल ठहरे हुए थे। पहले दिन की बातचीत से एक प्रकार की 
निद्िचत आजा बँधती थी। दूसरे दिन यह स्पप्ट हो गया कि गांधीजी की स्थिति को 
वाइसराय समझते तो है, छेंकिन उसके अनुसार करने को तैयार न थे। चूकि इग्लैण्ड 
के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए वातचीत कुछ समय के लिए रुकने की प्रम्भावज्ञा 
पैदा हो गई, और स्वय वाइसराय ने गाधीजी को दुवारा शनिवार २१ तारीख को 
बुलाने के छिए कहा। लेकिन गुरुवार १६ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुँचा। 
इधर सरकार और काग्रेस के वीच चलनेवाली वातचीत के दौरान मे उठनेवाले 
विविघ विषयो के विचारार्थ १२ व्यक्तियो का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार 
किया गया, जिनकी सख्या वाद में वढकर २० हो गई। वाइसराय रून्दन से इस 
विषय मे तार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक 
ठहरना पड़ा। , 
बहुत प्रतीक्षा के वाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा भा ही 
पहुँचा। २७ ता० को गाधीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तीन घण्टे तक बहुत 
खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक वातचीत हुई। वातचीत में कठोर णब्द एक 
भी नही कहा गया, और वाइसराय इस वात के लिए उत्सुक थे कि गांधीजी वातचीत 
तोड न दें। 
२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार गावीजी ने पिकेथिग के बारे मे 
अपना मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने भ्रस्तावित समझौते के बारे में अपने 
कछ विचार गाघवीजी को लिख भेजे। समझौते के सिलसिले मे उठी हरेक वात पर 
बाइसराय ने गावीजी के निश्चित विचार जानने चाहे और इसके लिए, जेंसा कि 
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पहले तय हो चुका था, १ मार्चे के दिन दोपहर के २॥ वजे उन्हें वाइसराय-भवन में 
मिलने के लिए वुलाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराशाजनक मालूम पड़ने 
लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि फिर से छडाई छेडे विना कोई चारा नही है। कार्य- 
समिति के हरेक सदस्य के मुह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी कि 'समझ्नौते 
की दातचीत बन्द कर दो।” कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही 
चारो तरफ यह वाद फैल गई। चारो तरफ हलचल मच गई और हर जगह परेशानी 
नजर आने लछगी। न 

निश्चित समय पर गाधीजी वाइसराय से मिल्रें और सायकाल ६ बजे 
वाइसराय-मवत से वापस आ गये। इतने थोडे समय में उनके छौट आने से एकदम 
निराशा छागई, लेकिन शीघ्र ही समझौते की फिर से आशा उवने लगी। १ मार्चे 
के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसराय से मिले तो वाइसराय का रुख विककुछ 
दोस्ताना था। होम-सेक्रेटरी मि० उमसेन भी वड़ी अच्छी तरह पेज आये। वाइसराय 
ने गाधीजी से कहा कि मि० इमसेन के सछाह-मजविरे से वह पिकेटिंग के बारे मे कोई 
हल सोचे। 


अआशाजनक परिखिति 


इसके बाद वात्तावरण बिलकुल बदल गया। आपस में मित्रता के आसार 
नजर माने रूगे। इतने समय के वाद अब सम्भवत. हम यह कह सकते है कि अधिकारों 
की भावना के ऊपर कत्तेव्य-भाव ने विजय न पाई होती तो च्ञायद समझौता बिलकूछ 
ही न हुआ होता। पिकेटिंग के बारे में वहस-तलूव एक बात यह थी कि वह सारे “विदेशी 
मार के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माछ के ?” दूसरी वात उसके लिए भ्रहण किये 
जानेवाले साधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश-माल का बहिष्कार प्रारम्भ 
से काग्रेस-कार्यक्रम का भंग नही था वल्कि वाद के सालो मे, खासकर लड़ाई के दिनो में, 
उसमें द्यामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है कि उसी लडाई के लिए और 
राजनैतिक उद्देदयो की पूर्ति के लिए दबाव डालने को राजवैतिक जस्त्र मानकर ही ग्रहण 
किया गया था। अतएव विदेशी मार की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस 
प्रकार, जैसा कि आगे हम देखेंगे, समझौते की एतट्डिपयक भाषा विलकुल स्पप्ट कर 
दी गई। वाइसराय ने वहिप्कार बब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उनके खयाल में 
पिकेटिंग और बहिष्कार ऐसी चीजें है जो एक-दूसरे के रूप भे परिवर्तित हो सकती है। 
और अस्थायी सन्बि के समय विदेशी मार और ब्रिटिश-माल में फर्क तो किया ही जानो 
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चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड अविन ने गाधीजी और मि० 
इमसेन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी 
' लिया गया। 
इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सनन्‍्तोपजनक 
'रही। यह तय रहा कि इसके बाद जुर्माने वसूल नही किये जायेंगे लेकिन अभीतक 
जो रकम वसूल हो चुकी है वह नही छौटाई जायगी। कैदियो के रिहाई के वारे में 
वाइसराय ने उदारता और सहानुभूति के साथ विचार करने का वादा किया। पहली 
मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दगा, शरारत व चोरी के जुर्मो पर विचार हुआा। 
प्रसगवद्य यहां यह भी वता देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के वाद गाधीजी 
फिर से वाइसराय-भवन गये थे और बातचीत पुन॒ जारी हुई थी। गाधीजी ने नजरबन्दो 
का भी प्रदन उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आइवासन दिया कि सामूहिक 
रूप में नही पर वैयक्तिक रूप में वह उनके मामछो की तहकीकात अवद्य करेगे। जब्त 
सम्पति के बारे में तय हुआ कि उसमे से जो बिक चुकी है वह नही छौटाई जा सकती। 
गाधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिले, क्योकि भारत» 
सरकार प्रान्तीय-सरकारो से सीघी बातचीत चलाने के लिए तैयार नही है। मगर 
जब्त जमीनो के बारे मे बम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी गाघीजी को 
देने का वाइसराय ने वादा किया। 
गाधीजी ने इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री वल्छभभाई 
पटेछ ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलेक्टरो का मामला भी इसमे शामिल करने के लिए 
कहा जिन्होने छडाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे में तो स्थिति अच्छी 
ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता है वहा से आजादी के साथ 
नमक लेने देने का वाइसराय ने आरवासन दिया। यह एक ऐसी सुविधा थी जो गाघीजी 
के लिए बडी सनन्‍्तोप-जनक हुईं। पुलिस की ज्यादतियो के प्रइन पर दोनो ही अड गये। 
गाघीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेंको कार्य-समिति पर ही छोड दिया। उन्होनें कहा, 
जो कुछ वह मुझे आदेश देगी मे तो बाखुशी,उसीका पाछन करूँगा। अगर आप 
बात-चीत तोडना चाहे”, उन्होने कहा, तो में बातचीत तोड़ने के लिए ही वाइसराय 
के पास जाऊँगा।” वाइसराय से वातचीत करके वह रात के १ वजे वापस आये और 
रात के २। बजे तक कार्य-समिति के सदस्यो व अन्य मित्रो के सामने भाषण दिया। 
वाइसराय और मि० इमसन दोनो ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में 
उसी रात एक हल निकल आया, छेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च 
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का दिन तय रहा; क्योकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गाघीजी का मौन- 
दिसथा। 7 

*« समझौते की जो आशा बँध रही थी, ३ मार्च को उसमें एक और वडी कठिनाई 
उत्पन्न हो गई। वारडोली के किसानो की जमीन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार 
हुआ था, अब फिर उस मामले को उठाया गया। इस वारे मे जो भी हल सोचा जाय, 
वह ऐसा होना लाजिमी था जिसे वल्लभभाई मान छे। अतएवं दित की बातचीत में 
गाधीजी ने वाइसराय से कहा कि में कोई ऐसा हल सोचकर कि जो वल्लभभाई को 
मान्य हो, रात को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस विषय की चर्चा बन्द कर देना 
चाहिए। उघर, वस्तुस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी कंठिनाइयां थी। 
यह समझा जाता है कि जब वारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था 
तब उन्होने वम्बई-सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमे लिखा था कि चाहे कुछ हो, 
भें किसानो की जब्त जमीने छौटाने के लिए कभी नही कहूँगा। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही था कि अब उससे विलकुल उलटी बात लिखने के लिए वह तैयार नही थे। उन्होने 
चाहा कि गाघीजी सर पुरुषोत्तमदास और सर इब्नाहीम रहीमतुल्ला से इसके लिए बीच 
में पडने को कहे; और आशा प्रकट की कि सव ठीक हो जायगा। गरावीजी ने चाहा कि 
बाइसराय स्वयं ऐसा करे। आखिरकार[ वाइसराय वम्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र 
लिखने को तैयार हुए कि जमीने प्राप्त कराने के मामले मे पूर्वोक्त दोनो महानुभावों 
की मदद की जाय। गौर असलियत तो यह है कि इस वातचीत के दौरान में बम्बई- 
सरकार के रेवेन्यू-मेम्वर भी दिल्ली पहुचे थे जो, यह स्पप्ट है, इस सम्बन्धी वातचीत 
के लिए ही बुछाये गये थे। श्री सप्रू, जयकर और साथ ही जास्त्रीजी ने, जब कोई 
कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, वड़ा काम किया। 


आरज्ो सुलह 

इसपर लम्बी वहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक वार फिर ऐसा मालूम 
पडने छूगा कि वस अब समझौते की वातचीत भग हुईं। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में 
उल्लिखित हल निकाला गया और उसके साथ घारा (सं) में यह वाक्य सी जोड़ा यया 
कि जहातक सरकार से सम्बन्ध है--जो कि सर प्‌ रुषोत्तमदास ठाकुरास और सर 
इश्ाहीम रहीमतुल्ला जैसे छोगो के वीच मे, पडकर सम्भव हो तो किसानो को जमीनें 
वापस दिलाने की गृजाइश रखने को गज से किया गया। 

३२ तारीख की रात के २॥ बजे (भर्थात्‌ ४ मार्च १६३१ के वड़े सवेरे) गाधीजी 
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वाइसराय-भवन से वापस छौटे। सब छोग उनकी प्रतीक्षा मे जाग रहे थे। गाधीजी 
बड़े उत्साह मे थे। मामूल के मुताबिक गाधीजी ने उस रात की सब घटनाये कार्य 
समिति के सदस्यो को घुनाई। कार्य-समितति के सदस्यो में ज्ञाम तक भी पिकेटिंग के 
सम्बन्ध मे सोचे गये हल पर खूब गरमायरम वादविवाद हुआ था, क्योकि पहलें-पहल 
उसका जो मसविदा बनाया गया उसमे मुसलमान दृकानदारो के यहा पिकेटिंग न करने 
की घारा रबखी गई थी।' सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त मे उसे छोड 
ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोडी-बहुत खामी थी। कैदियों की रिहाई 
में सिर्फ सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दो के मामछों पर सिर्फ यह कहा 
गया कि तफसील मे उनपर विचार किया जायगा। शोछापुर के और गढवाली कैदियो 
का तो उसमे जिक्र ही नहीं था। पिकेटिंग-सम्बन्धी घारा के कारण विशेषत' ब्रिटिश 
भाल पर ही घरना नही दिया जा सकता था। जव्तशुदा या बेच दी जानेवाली जमीनो 
की वापसी स्वय ही एक समस्या वन गई थी, क्योकि १७ (स) घारा उसमे मौजूद थी, 
जो कामग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी। 

आखिरी बैठक मे आखिरकार गाधीजी ने स्वय ही विधान-सम्बन्धी एक 
अत्यन्त आवश्यक विषय को तय कर लिया; अलबत्ता यह शर्तें रखखी गईं कि यदि 
कार्य-समिति उसे मजूर कर ले। गाधीजी उस योजना पर आगे विचार चढछाने के 
लिए तैयार हो गये, जिसपर “भारत मे वैध-शासन स्थापित करते की दृष्टि से गोलमेज- 
परिषद्‌ मे विचार हुआ था और जिस योजना का सघ-शासन तो अनिवाय अग था ही, 
पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व भौर भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेवा), 
वैदेशिक मामले, अल्पसख्यक जातियो की स्थिति, भारत की आधिक साख और जिम्मे- 
चारियों की अदौयगी जैसे विषयो पर प्रतिबन्ध या सरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।” 
इस प्रकार गाधीजी और वाइसराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर 
कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके ऊपर था कि वह चाहे तो उसे मजूर करें 
और चाहे तो रद कर दे ! वल्‍्कमभाई समझौते के जमीनों-सम्बन्वी अश से सहमत नही 
थे। जवाहरढाढूजी को विधान-सम्वन्धी अश नापसन्द था। कैवियो वाली बात पर 
तो किसीको भी सन्तोष न था। छेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक 
को सन्तोष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहा रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही 
न होती ! जव कांग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तब ऐसा नही हो सकता 
कि उसी-उसकी वात रहे। अलवत्ता कार्य-समिति चाहे तो भ्रस्तावित समझौते के 
किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रद्द कर सकती थी। ग्राधीजी ने अछग-अछूग 
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कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियो के प्रब्न पर, पिकेटिग के मामले 
पर, जमीनो के सवाल पर, अन्य किसी वात पर या हरेक वात्त पर, या आप कहे तो 
समूचे समझौते पर, मे सुलह की वातचीत तोड़ दू ? 

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और काग्रेस के बीच खूब गहरा वाद-विवाद 
होन के बाद यह समझौता वनकर तैयार हुआ। गाघीजी और छॉर्ड अविव मे जो 
श्रेष्ठतम गूण थे उनमे से कुछ का इस वातचीत के दौरान मे पूरा प्रयोग हुआ। उसीके 
परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १६३१ को), यह समझौता हुआ जो ज्यो-का-त्यो नीचे दिया 
जाता है --- 


सरकारी विज्नप्ति 


“सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौसिल-सहित गवनेर-जनरलू का 
निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है :-- 

(१) वाइसराय और गाधीजी के वीच जो वात-चीत हुई उसके परिणाम- 
स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सविनय-अवज्ना-आन्दोलन वन्द हो, और सम्राट्‌ 
सरकार की सहमति से भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारे भी अपनी तरफ से कुछ 
कार्रवाई करे। 

(२) विघानसवधी प्रइन पर, सप्नाटू-सरकार की अनुमति से, यह तय 
हुआ है कि हिन्दुस्तान के बैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा 
जिसपर गोलमेज-परिषद्‌ में पहले विचार हो चुका है। वहा जो योजना वनी थी, संघ- 
शासन उसका एक अनिवाय॑ अंग है; इसी प्रकार भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत 
के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसत्यक जातियो की स्थिति, 
भारत की आथिक साख और जिम्मेदारियो की अदायगी जैसे विषयो के प्रतिवन्ध या 
सरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हें। 

(३) १६ जनवरी १६३१ के अपने वव्तव्य मे प्रवान-मत्री ने जो घोपणा की 
है उसके अनुसार, ऐसी कारंवाई की जायगी जिससे जासन-सुधारों की योजना पर 
आगे जो विचार हो उसमें काग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सके । 

(४) यह समझौता उन्ही वातो के ततम्बन्ध में हैं, जिनका सविनय जअवन्ना- 
आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है। 

(५) सबिनय अवज्ञा अमली रूप में वन्द कर दी जाबगी और (उसके 
बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कारंवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आन्दोछून 
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को अमछी तौर पर बन्द करने का मतलव है उन सब हलूचलो को बन्द कर देना, जोकि 
किसी भी तरह उसको बल पहुँचानेवाली हो--खासकर नीचे लिखी हुईं बाते--- 

१. किसी भी कानून की धाराओं का सगठित भग। 

२. छगान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन | 

हे. सविन्य अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित 

करना। 
४. मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियों को या गाव के अधिकारियों 
को सरकार के खिलाफ अथवा नौकरी छोडने के लिए आमादा करना। 

(६) जहा तक विदेशी कपड़ो के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रइन उठते 
हे--एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके! इस विपय 
मे सरकार की नीति यह है--भारत की माली हालत को तरक्की देने के लिए आथिक 
और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अग-झरूप भारतीय 
कछा-कौशल को प्रोत्साहन देने भे सरकार की सहमति है और इसके लिए किये 
जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-ब॒झाने व विज्ञापनबाजी के उन उपायों में 
रुकावट डालने का उसका कोई इरादा नही है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्तरता में 
बाधा उपस्थित न करे और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिकूछ न हो! छेकित 
विदेशी माल का बहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमे सब विदेशी कपडे शामिल है) 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनो मे--स्रम्पूर्णत, नहीं तो भी प्रधानत.---ब्रिटिश 
माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-हूप से राजनैतिक 
उद्देश की सिद्धि के लिए दबाव डालने की गरज से। 

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला 
बहिष्कार ब्रिटिश-भारत, देशी राज्य, सआदू की सरकार और इंग्लैण्ड के विभिन्न 
राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के बीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण बातचीत 
में काग्रेस के प्रतिनिधियो की शिरकत के, जो कि इस समझौते का प्रयोजन है, अनुकूल 
न होगा। इसलिए यह बात तय पाई है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द करने मे 
ब्रिटिश मार के बहिष्कार को राजनैतिक-शस्त्र के तौर प्र काम में छावा निन्चित 
रूप से बन्द कर देना भी शामिल है; और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन्होने 
ब्रिटिश माल की खरीद-फरोछ्त बन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय बदलना चाह 
तो अबाघ-रूप से उन्हे ऐसा करने दिया जायगा। 

(७) विदेशी मार के स्थान पर भारतीय म्याल का व्यवहार करने और 
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शराब आदि नीली चीजो के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले 
उपायो के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नही छाये जायेंगे जिनसे कानून 
की मर्यादा का भग होता हो। पिकेटिंग उग्र न होगा और उसमे जबरदस्ती, धमकी, 
रुकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वताधारण के कार्य मे खलल डालने या ऐसे 
किसी उपाय को ग्रहण नही किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। 
यदि कही इन उपायो से काम लिया गया तो वहा की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी 
जायगी। 

(८) गाधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित 
किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये है, जिनकी सावंजनिक 
जाच कराई जाने की उन्होने इच्छा प्रकट की हैं। लेकिन मौजुदा परिस्थिति मे सरकार 
को ऐसा करने मे बडी कठिनाई दिखाई पडती है और उसको ऐसा प्रतीत॑ होता है कि 
ऐसा किया गया तो उसका छाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति- 
अभियोग लगाये जाने छगेगे, जिससे पुन. शान्ति स्थापित होने मे वाघा पडेगी। इन 
वातों का खयारू करके, गाधीजी इस बात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो 
गये है। 

(६) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के वन्द किये जाने पर सरकार जो-कुछ 
करेंगी वह इस प्रकार है--- 

(१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जो विशेप कानून 
(आडिनेन्स) जारी किये गये है वे वापस ले लिये जायेंगे । 

आइडिनेन्स तं० १ (१६३१), जो कि आतकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध मे हैं, 
इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नही जाता है। 

(११) १६०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत सस्थाओं को 
“गैरकानूनी करार देने के हुक्म वापस ले लिये जायेंगे, बगतें कि वे सविनय अवज्ञा- 
आत्दोलन के सिलसिले मे जारी किये गये हो। 

वर्मा की सरकार ने हाल में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो 
हुक्म जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र मे नही आता । 

(१२) १९. जो मुकदमे चल रहे है उन वापस ले लिया जायगा, यदि वे 
सविनय भवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले मे चलाये गये होगे और ऐसे अपराधो से 
सम्बन्धित होगे जिनमें हिंसा सिर्फ नाम के लिए होगी या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन 
देने की बात हो । 
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२. यही सिद्धान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत 
चलतेवाले मुकदमो पर छागू होगा। 

३ किसी प्रान्तीय सरकार ने वकालत करनेवालो के खिलाफ सविनय 
अवज्ञा-आन्दोलनके सिलसिले में छीयल प्रैक्टिशनर्स एक्ट” के अनुसार मुकदमा चलाया 
होगा या इसके लिए हाईकोर्ट से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत मे 
मुकदमा छौटोने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त देगी, वशवतें कि सम्वन्वित व्यक्ति 
का कथित आचरण हिसात्मक या हिंसा को उत्तेजन देनेवाला न हो | 

४. सैनिको या पुलिसवालो पर चलनेवाले हुक्म-उदूली के मुकदमे, अगर कोई 
हो, इस धारा के कार्य-क्षेत्र मे नही आयेगे। 

(१३) १.- वे कैदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले 
से ऐसे अपराधो के लिए कैद भोग रहे होगे जिनमे नाम-मात्र की हिंसा को छोडकर 
और किसी प्रकार की हिंसा या हिसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो । 

२. पूर्वोक्त १. क्षेत्र में आनेवाले किसी कैदी को यदि साथ में जेल का कोई 
ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमे ताम-मात्र की हिंसा को 
छोड़कर और किसी प्रकार हिंसा या अहिसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो 
वह सजा भी रद कर दी जायगी, या यदि इस अपराध-सम्बन्धी कोई मुकदमा चल 
रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा। 

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियो को हुकेम-उद्दुली के अपराध में सजा हुई 
है---जैसा कि बहुत कम हुआ है---वे इस माफी के क्षेत्र में चही आयेंगे। 

(१४) जुर्माने जो वसूछ नही हुए है, माफ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार 
जान्ता-फौजदारी की जमानती धाराओ के मातहत निकले हुए जमानत-जब्ती के हुक्म 
के बावजूद जो जमानत वसूल नही हुईं होगी उन्हे भी माफ कर दिया जायगा। 

जुर्माने या जमानतो की जो रकमे वसूल हो चुकी हे, चाहे वें किसी भी कानून 
के मुताबिक हो, उन्हे वापस नही किया जयागा। 

(१५) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में किसी खास स्थान के 
बाशिन्दो के खर्चे पर जो अतिरिक्‍त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों 
के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से 
जायद हो तो भी, छौटायी नही जायगी, छेकिन जो रकम वसूल नही हुई है वह माफ 


कर दी जायगी। है 
(१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय 
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अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में आडिनेन्सों या फौजदारी-कानून की घाराओ के मात- 
हत अधिकृत की गई है, यदि अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो छौटा दी 
जायगी। 

(व) छगान या अन्य करो की वसूली के सिलसिले में जो चछ-सम्पत्ति जब्त . 
की गई है वह लौटा दी जायगी, जवतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने 
का कारण न हो कि वकैयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अवधि 
के भीतर-भीतर चुका देने से जानवूझ कर हीला-हवारा करेगा। यह निर्णय करने 
में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलो का खास खयाल रक्खा जायगा जिनमे देनदार 
लोग रकम अदा करने के लिए राजी होगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की 
आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लूमान-व्यवस्था के सामान्य 
सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा। 

(स) नुकसान की भरपाई नही की जायगी। 

(द) जो चल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अतिम रूप से 
जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नही दिया जायगा और 
न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही छौटाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि जब विक्री से 
प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूछी के लिए सम्पत्ति बेची 
गई हो। 

(इ) सम्पत्ति की जव्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार वही 
हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेंगी। 

(१७) (अभ) जिस अचल-सम्पत्ति पर १६३० के नवे आ्डिनेन्स के मातहत 
कब्जा किया गया है उसे आडिनेन्स के अनुसार छोटा दिया जायगा। 

(व) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लगान या अन्य करो की वसूली 
के सिलसिले मे जब्त या अधिकृत की गई हूँ और सरकार के कब्जे मे है वह लौटा दी 
जायगी, वबदातें कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि 
देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देनें से 
जाननवूझ्षकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने मे कि उचित अवधि क्‍या है, 
उन मामलो का खयार रक्‍्खा जायगा जिनमें देवदार लोग रकम अदा करने के लिए 
रजामन्द होगे पर सचमूच उन्हें उसके लिए समय की आवब्यकता होगी, और जरूरत 
हो तो उनका छगरान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तो के अनुसार मुत्तवी 
कर दिया जायगा। 

२६ 
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(स) जहाँ अचलन्वम्पत्ति वेच दी गई होगी, जहंतक सरकार से सम्हत्द 
हैं, वह सौदा बन्विय समझ मादगा। 

सतोह--वांबीजी ने सरकार को दताग्य हूँ कि छैसी कि उन्हें खबर मिली हई 
और डैस़ा कि उतका विदवास हैँ, इस तन्‍्द् दोनेवाठी बिक्री में कुछ अवब्य ऐसी है 
जो गैरकानूनी तरीके से और बन्यात्पूर्ण हुई है। रेक्षित सस्कार के सास इस सम्बन्धी 
जो जानकारी हूँ उसे केखने हुए तह इस धारणा को मंत्र नहीं ऋर सकती । 

(6) ब्रम्पत्ति की जत्ती या उसपर सरकारी कब्झा कानूत के अनुसार नहीं 


श्र 
न 


हुआ है, इस विना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति क्री छूट रहेंी। 


बे 
(१८) सरक्रार का विश्वास हूँ कि ऐसे सामके बढुत कन हुए है जिलमें 


25, 


हसूलठी कानून की वाराओं के अनुसार नहीं की गई हूँ। ऐसे मामलों के छिए, छगर छाई 


| 


रए 


न मसन्काने न्‍्पम्ः नाम द्विदावतें + क्न्गी नल क्र 
हों, प्रान्विक सन्‍्कारें जिका-अकुसरों के के वाम दिावतें जारी करेंगी कि सप्द रुप थे 
4. ८ ३. 


इस्तीजा 


स्थार्नी की ज़ी क््यायी-इुप से प्रति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्दीता 
देनेवग्गल) व्यक्ति को पुल: सिवुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देवेद्ाले अन्‍्च छोरी के 
भारखों पर उनके सुण-द्ीय की दस्ठि से श्रान्विक सन्‍्कादे दि्वान करेंगी, जी फिर ले 
नियुद्धित करी दर्ख्वान्त कर्लेवाले सरकारी कर्मचारियों व ब्रामीय अधिकारियों की 
पून:निग्रद्वित के द्वारे में उद्मत्न्तीति दे कास केंगी। 

(२०) समक-व्यदस्था-सम्वन्धी मौजूदा कालूत के अंग को गद्माद्य 
के छिए प्रकार तैयार तह़ीं है, व देश की वर्तेनात आदधिक परदिक्यिति की देखने हुए 
नमक-कानून में ही कोई खास तबदीटी की जा सकती हूँ । 

परलनु जो छोग ज्णदा गरीव हूँ उतके सहाब्ता, इस सम्बन्ध में ऋग् 
हीतेव्ाली वाराओं की वद (सरकार) इस तरह विल्लृत ऋर देखे को देबार हूं, उमा 
अली नी कई जगढ़ हो नद्वा हैं, घिससे छिन स्वानों में दमक वताबा व्य इकटुठा ल्वि 
जा सकता है उनके आसपास के इत्तकी के गांठों के तामिल्दे कहां से नमक छे सगे; 
अकिन बढ़ सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही दिए झगा, बेचने वा बाहर के छोगों के 
स्गथ व्यापार करने के लिए नहीं | 

(२१) बंद कांग्रेस इस समझौते की दातों पर पूरी वच्छ कमल वे कर सटा 
तो, उस हालत में, सरकार बढ़ सब छार्टताई ऋरेगी डो, दसके प्रतिवाय-्वरूय सब 


3! 
है 


पर 
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साधारण तथा व्यक्तियो के सरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपाकूत 
के छिए आवश्यक होगी।” 


भगतसिह आदि की फांसी 
समझौते की वातचीत के दौरान मे, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राज- 
गुरु व सुखदेव की फासी की सजा को, जो कि मि० सौण्डसे की हत्या के कारण छाहौर- 
पडयन्त्र केस मे उन्हे दी गई थी, और किसी सजा के रूप में तवदीछ कर देने के बारे में 
गाधीजी व वाइसराय के वीच वार-वार रुम्वी वाते हुईं। क्योकि, उन्हें जों फासी की 
सजा दी जानेवाली थी, उससे देश मे वहुत हलचल मच रही थी। स्वयं काग्रेसवाले 
भी इस बात के लिए वहुत उत्सुक थे कि इस समय जो सद्भाव चारो ओर दिखाई 
पड़ रहा है उसका छाभ उठाकर उनकी फासी की सजा वबदलूवा दी जाय। लेकिन 
वाइसराय ने इस वारे में स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा; हमेशा एक मर्यादा रखकर इस 
बारे मे उन्होने वात की। उन्होने गाधीजी से सिर्फ यही कहा कि में पंजाव-सरकार 
को इस बारे मे छिखूगा। इसके अलावा और कोई वादा उन्होने नही किया ! यह ठीक 
है कि स्वय उन्ही को सजा रद करने का अधिकार था--लेकिन वह अधिकार 
राज-नैतिक कारणो के छिए अमल में छाने के छिए नही था, हाछाकि दूसरी ओर 
राजनैतिक कारण ही पंजाव-सरकार के इस वात को मानने के मागें में वाघक हो 
रहे थे। 
दरअसल वे बाधक थे भी। चाहे जो हो, छाडे मविन इस वारे मे कुछ करने 
मे असमर्थ थे, बलवत्ता कराची मे काग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फासी रुकवा देने का 
उन्होने जिम्मा छिया। मार्चे के अन्तिम-सप्ताह मे कराची में कांग्रेस होनेवाली थी। 
लेकिन स्वयं गराधीजी ने ही निश्चित रूप से वाइसराय से कहा--अगर इन नौजवानी 
को फासी पर छटकाना ही है, तो काग्रेस-अधिवेशन के बाद ऐसा किया जाय, इसके 
बजाय उससे पहले ही ऐसा करना ठीक होगा। इससे देश को यह साफ पता चकछ 
जायगा कि वस्तुत उसकी क्या स्थिति है और छोगो के दिलो में झूठी आशाये नही 
बंधेगी। काग्रेस में गाधी-अविन-समझौता अपने गृणों के ही कारण पास या रद 
होगा--यह जानते-बूझते हुए कि तीन नौजवानो को फासी दे दी गई है। अस्तु; ५ मार्च 
१६३१ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ही मि० इमसेन ने गाघीजी 
को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमे पिछले दस महीनो की सरकारी कार्रवाच्यो के लिए 
अपने को जिम्मेवार बताते हुए यह भी लिखा कि स्वराज्य-प्राप्त भारत में नौकरी करने 


छः 
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में मुझे वडी प्रसन्नता होगी। छॉड्ड अविन ने गाधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर 
आश्मा प्रकट की कि शीघ्र ही इस्लैण्ड मे वह उन्हे देखेगे। 


थुगान्तरकारी वक्तव्य 


समझौते से निवटते ही गाधीजी ने, ५ मार्च की जाम को अमरीकन, भग्रेज 
व भारतीय पत्रकारों और प्रेसमैनों के एक समूह के सामने एक युयान्तरकारी वक्तव्य 
दिया। पूरा वक्तव्य छिखाने में गाधीजी को पूरा डेढ धण्टा छगा। वक्तव्य गाधीजी 
ने मुह-जवोनी ही लिखाया था और उसमे कही भी एक-बार भी रद्दो-वदल नही किया। 
इस वक्तव्य मे उन्होंने छॉर्ड अविन की उचित प्रशसा की और पुलिस, सिविकू-सविस 
व क्रान्तिकारियों से उपयुक्त अपीक की। हम इस वक्तव्य को यहा उद्धृत करते है, 
क्योकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य का स्थान मिलेगा - 

“सबसे पहले में यह वात कह देना चाहता हूँ कि वाइसराय के अपार घीरज 
व उतने ही अपार परिश्रम व अचूक द्षिप्टाचार के बिना यह समझौता, जैसा भी वह 
है, होना असभव था। मुझे इस वात का पता है कि मैने उनके सामने कई वार झुझछा 
पढने के कारण, चाहें अनजान मे ही, उपस्थित किये होगे। मेने उनके धीरज को भी 
छूडाया होगा। छेकिन ऐसे किसी समय की मुझे याद नहीं आती जबकि वह शुल्नछाते 
दिखाई दिये हो या उन्होने धीरज छोड़ दिया हो। यह भी कह दू कि इस बहुत ही नाजुक 
बातचीत के दौरान में उन्होने शुरू से आखीर तक खुलकर बातचीत की। मेरा विदवात 
है कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वह तुले हुए थे। मुझे यह वात 
स्वीकार करनी पडेगी कि मैने इस वातचीत मे डरते हुए और कापते हुए भाग लिया। 
भेरे अन्दर अविदवास भ्री था, छेकित उन्होने फौरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके 
मुझे निदिचन्त कर दिया। 

“इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन सा है, 
न तो सम्भव ही है और न वृद्धिमत्तापूर्ण ही। 

“थदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना चाहिए, दोनो की है। काग्रेस ने 
विजय की होड कभी नही छगाई थी। ह 

“बात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना है और उत्त उद्ं 
तक पहुँचे बिना विजय का कोई प्रइन ही नही उठता । इसलिए में अपने सव देशवासियी 
दे और अपनी सव वहनो से आग्रह करूँगा कि वे फूलकर कुप्पा हो जाने के वजाव- 
यदि समझौते मे फूछकर कृप्पा हो जाने की कोई ऐसी वात हैं--अरमात्मा के आगे सिर 


् 
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शुकावे और उससे प्रार्थना करे कि उन्हें वह-डस समय उनका ध्येय उनसे जिस मागें का 
अनुसरण करने का तकाजा करता हैं उसपर चलने की शक्ति व बुद्धि प्रदान करे, चाहे 
वह मार्ग कष्ट-सहन का हो और चाहे वह घैये-पुर्वक सधि-वार्ता या विचार विनिमय 
करने का हो। 

“इसलिए मे विश्वास करता हूँ कि कष्ट-सहन से पूर्ण इस सग्राम में गत बारह 
महीनो में जिन लाखो लोगो ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस 
काल में भी वही खुशनुदी, वही एकता, वही कोशिश और वही समझदारी दिखलायेगे 
जो उन्होने इतनी अधिक मात्रा मे इस युग मे, जिसे मे भारत के आधुनिक इतिहास का 
वीरतापूर्ण यूग कहूँगा, दिखलाई है। 

“हेकिन, मुझे मालूम है, जहा ऐसे स्त्री-पुरुप होगे जो इस समझौते के कारण 
फूलकर कृप्पा हो जायेंगे, वहा ऐसे छोग भी हे जो बहुत निराश होगे और जो बहुत 
निराग हे। 

“वीरता से कप्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वाभाविक है जैसे मानो सास 
लेना। वे तो मानो इसीमे सबसे ज्यादा खुश हैं, असह्य कष्टो को मी सह छेगे। लेकिन 
जब उनके कष्टो का अन्त होता है तो उन्हे ऐसा मालूम पडता है कि हमारा काम बन्द 
हो गया है और हमारा रूकष्य आखो से ओझल हो गया। उनसे में केवल यही कहूँगा कि 
चैयें रक्खो, देखो, प्रार्थना करो, और आशा रक्‍्खो। 

“क्षष्ट-सहन की भी एक हद होती है । कप्ट सहन मे बुद्धिमानी और मूख्खता 
दोनो सम्मव हैं, और जब कप्ट-सहन की हद आ जाती हैँ तो उसे और बढाना बुद्धिमानी 
नही वल्कि परले सिरे की बेवकूफी हैं। 

“जब आपका विरोधी आपकी इच्छानुसार ही आपसे वातचीत करने की 
आपके लिए आसानी पैदा करदे, तो कप्ट सहते रहना वेवकूफी है। यदि रास्ता वास्तव 
में खुल जाय तो हरेक का यह कतेंव्य है कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नम्र 
सम्मति है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया है! इस प्रकार के समझौते 
का स्थायी होना तो स्वाभाविक ही है। यह जो सधि हुई है वह कई बातो के पूरा होने 
पर निर्भेर है। इस लिखित समझौते का वडा भारी अग तो समझौते की झर्तो' से घिर 
गया हूै। यह स्वाभाविक ही था। काग्रेस गोलमेज-परिषद्‌ मे भाग ले सके इसके 
पहले कई बातो का पूरा हो जाना आवश्यक हैं। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवद्यक 
था। लेकिन काग्रेस का ध्येय पुरानी भूलो का सुधार कराना नही है, यद्यपि यह भी है. 
महत्वपूर्ण, उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको अग्रेजी मे अनुवाद करके (ूर्ण- 
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स्वाघीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्री की भाति भारत का यह जन्मसिद्ध अधिकार 
हैं और भारत इससे कम पर सन्तुप्ट नही ही सकता । समझौते भर में हमें वह मनमोहक 
शब्द कही नही दिखाई देता। जिस धारा में यह गव्द छिपा हुआ है वह द्विअर्थक है। 

“संघ-शासन (फेडरेशन) मृग्रतृष्णा भी ही सकता है, या एक ऐसे सजीव 
राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जिसके दोनो हाथ इस प्रकार कार्य करते हो कि उससे 
उसका सारा गरीर मजबूत वन जाय। 

“इसी प्रकार उत्तरदायित्व” जो दूसरा पाया हैं, वह या तो विछकूछ छाया 
के समान नि.सार हो या वड़ा ऊँचा, विगाछ व न झुकनेवाले बरगद के पेड़ के सदु हो 
सकता हैं। भारत के हित में संरक्षण भी विछकूछ धोखे से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों 
के समान हो सकते हे जिनसे देश चारो ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चह्ारदीवारी 
के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुछायम पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों 
ओर छगा दी जाती है। 

“एक दल्क इन तीन पायों का एक मतरूव निकाछ सकता है और दूसरा दल 
दुसरा। इस धारा के अनुसार दोनों दछ अपनी-अपनी दिया में काम कर सकते है। 
काग्रेस ने परिषद्‌ की कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण 
कि वह संघ-शासन, उत्तरदायित्व, सरक्षण, प्रतिवन्‍्व अथवा उन्हें जिन नामों से भी 
पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे देश की वास्तविक 
राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एव नैतिक उन्नति हो । 

“यदि परिपद््‌ ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर मान छिया तो, 
भेरा दावा है, इसका परिणाम पृर्ण-स्वाबीनता' होगा। छेकिन में जानता हूँ कि यह 
मार्ग बहुत कठिन और थका देनेवाला है। भागे में बहुत-सी चट्टानें हैं और वहुत-से 
गड़ूढे है! लेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ 
करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी संन्देह नहीं रह सकता! अत्त' यह 
उन्हीके हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-सेनबच्छा 
उपयोग करें या थे आत्म-विद्वास व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो दे। 

“म॑ जानता हूँ कि इस कार्य में काग्रेस को टूसरे दछो की सहायता लेनी होगी- 
भारत के नरेज्ों की और स्वय अग्रेजो की भी। इस अवसर पर मुचे भिन्न-भिन्न दलो से 
अपील करने की जरूरत नही । मुझे इस्त बात में सन्देह नही कि अपने देश की वास्तविक 
स्वतंत्रता की उन्हें भी उतनी ही आकाओ है जितनी कि कांग्रेसवाछो को | 

“छुकिन नरेणों का सवाल दूसरा है। उनका संघ-्धासव के विचार को मान 
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लेना मेरे लिए निश्चित रूप से आरचरयंजनक था। यदि वे सघ-शासित, भारत में 
वरावरी के साझीदार वनना चाहते है, तो में इस वात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें 
उसी ओर बढ़ना होगा जिस ओर बढने की ब्रिटिश-भारत इतने वर्षों से कोणिश कर 
रहा है । 

“वृर्ण एकतंत्री शासन, चाहें वह कितना ही अच्छा क्यों व हो, व विशुद्ध 
लोकसत्ता ये दो ऐसी चीजे हे जिनका मिश्रण अवश्य ही फट पड़ेगा। इसलिए, मेरी 
राय मे, उनके लिए आवश्यक है कि वे तने न रहे, अडे न रहें, और अपने भावी 
साझीदार-दारा या उसकी ओर से की गई अपीछ को वेसब्नी में न सुने। यदि वे इस 
प्रकार की अपील को न सुनेगे तो वे काग्रेस की स्थिति को वहुत असह्य, खराव गौर 
वास्तव में बहुत विषम वना देंगे। काग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि है 
या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रिटिश-मारत या देशी-रियासतो 
में वसनेवालो में वह कोई भेद-भाव नही करती। 

“काग्रेस ने बडी वुद्धिमानी से और बड़ी रोक-थाम के साथ रियासतो के मामलों 
व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर 
किया है कि रियासतो की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, और इस वजह से 
भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कैद, जो उसने अपने-आप लगा रक्‍्खी है, 
रियासतो पर अपना असर डालने मे काम आवे। मेरा विचार हैं कि वह अवसर अब 
आ गया है। क्‍या मे इस वात की आशा करूँ कि हमारे बड़े नरेश रियासती प्रजा की 
ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान वन्द न कर लेगे ? 

“अग्रेजों से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिषदो 
व विचार-विमझं के जरियो से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना है तो अग्रेजो 
की सद्भावना व सक्तिय सहायता की बडी आवश्यकता होगी। मुझे यह वात कहनी 
पडेगी कि रूदन में पहली परिषद्‌ में जिन-जिन वातो को उन्होने मान लिया है वह ती 
उसका आधा भी नही है जिस ध्येय तक कि भारत पहुँचना चाहता है। यदि वे वास्तव 
में सच्ची मदद करना चाहते हे तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का 
अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वय मरते दम तक नही छोड सकते | उन्हे इस वात 
के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गरुतिया करने के लिए छोड़ दे। यदि 
गलती करने कौ, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्तता न हुई तो ऐसी स्वतंत्रता 
किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटें जीव को गलती 
करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ मे नही आता कि वे केसे मनुष्य-जीव होगे 


४४६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ५ 


जो, चाहें वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यो न हों, हुसरी जाति के मनुष्यों के 
इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते है ? 

“खैर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिषद्‌ मे आमत्रित करने से यह तात्ययें खूब 
अच्छी तरह निकल जाता है कि अयोग्यता के अछावा किसी और कारण-वश उसे पूर्ण- 
से-पूर्ण स्वाधीनता पर जोर देने से नही रोका जा सकता। काग्रेस भारत को उस 
बीमार बालक की भाति नहीं मानती जिसे देख-भाल, सेवा-सुश्रूपा व अन्य सहारो 
की जरूरत हो। 

“अमरीकत-राजतत्र व ससार के अन्य राष्ट्रो की जनता से भी में एक अपील 
करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है-- 
लेकित जिनसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते है--उनके मन 
पर बडा असर डाला है और उनमे उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नही; वे इससे 
भी आगे बढे हे। उन्होने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के हारा हमारी 
प्रत्यक्ष मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से मे कहता हूँ कि इस 
सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी है। मुझे आज्ञा है कि काग्रेस अब जिस 
मुद्किल काम में पडनेवाली है उसमे हमे द केवछ उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त 
रहेगी बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढती भी जायगी। में बडी वञ्रता से यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुँच गया 
तो जिस विश्व-शान्ति के लिए ससार के सब राष्ट्र तडप रहे है उसके हित में बडा भारी 
काम कर दिखायगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है उसका कुछ 
थोडा-सा बदछा भी चुक जायगा। 

“मेरी आखिरी अपील पुलिसु,व सिविल-सबिस अर्थात्‌ सरकारी अधिकारियों 
से है। समझौते में एक वाक्य है, जिसमे जाहिर किया गया है कि मेने पुलिस की कुछ 
ज्यादतियो की जाच की माग की थी। इस जाच की मांग को छोड़ देने का कारण भी 
समझौते मे दिया गया है। महकमा पुलिस-द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती 
है उसका सिविल-सविस एक अभिन्न अंग है। यवि वे वास्तव में यह महसूस करते हद 
कि भारत शीघ्र ही' अपने घर का सालिक बननेवाला हैं और उन्हें वफादारी वे 
ईमानदारी से भारत के सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हे यह शोभा देता हैं कि 
वे अभी से छोगो को अनुभव करा दे कि सिविल-सबिस व पुलिस उनके सेवक हैं-- 
अवश्य ही सम्मान-योग्य व बुद्धिमान सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही त कि 
मालिक! 
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“मुझे अपने उन हजारो तो नही लेकिन सैकडो साथी-वन्दियों के बारे में भी 
एक छाव्द कहना है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले आ रहे है लेकिन जो गत 
१२ महीनो मे.जेल भेजे गये सत्याग्रही कैदियो के छूट ज़ाने पर भी जेलो में पढ़े रहेगे। 
व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो हिसा करने के दोपी हैं, जेल भेजे जाने की 
प्रणाली पर मेरा विष्वास नही है। में जानता हूँ कि वे लोग जिन्होने राजनैतिक उह्देशो 
से प्रेरित होकर हिंसा की है, यदि वुद्धिमानी का नही तो कम-से-कम देश के लिए प्रेम व 
आत्म-त्याग़ करने का उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि मे। इसलिए अपनी 
था अपने साथी-सत्याग्रहियो की रिहाई के वजाय यदि में न्‍्यायपूर्वक उनकी रिहाई 
करा सकता तो सचमृच ही कराता। 

“मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेगे कि में न्याय-पूर्वक उनकी रिहाई 
के लिए नही कह सकता था। छेकिन इसका यह मतलब नही कि मुझे या कार्य-समिति 
के सदस्यों को उनका खयाल ही नही है। 

“कांग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग 
भ्रहण किया है। यदि काग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन्त शर्तों का जो उन पर 
लागू होती है पूरी-पूरी तरह से पालन करे तो काग्रेस का गौरव बहुत वढ जायगा और 
सरकार पर इस बात का सिक्का वैठ जायगा कि जहा काग्रेस ने, मेरी राय मे, अवजा- 
आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहा उसमे शान्ति बनाये रखने की 
भी क्षमता है । है 

“और यदि जनता काग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे तो में 
विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय दूर नही है जव कि इन कैदियो मे से, मय नजरबन्दो 
व मेरठ-पषड्यन्त्र के कैदियों व सब अन्यो के, एक-एक छूट जायगा। 

“इस बात में सन्देह नही कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्य दक विद्यमान 
है जो भारत की स्वतन्त्रता हिसात्मक कार्यो-द्वारा प्राप्त करना चाहता है । मैं इस दल 
से अपील करता हू, जैसा कि में पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियो को वन्द 
करे! यदि उसे अभी इसमे विश्वास नही तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही 
उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान है कि वे इस वात को तो महसूस कर ही चुके होगे 
कि अहिंसा में कितनी जबरदस्त गवित है। वे इस वात से नही मुकरेगे कि यह 
चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिंसा के अगम्य लेकिन अचूक असर के कारण ही हुई 
है। मे चाहता हूँ कि वे घीरज घरे और काग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य च अहिंसा 
की योजना का प्रयोग करने का अवसर दे। दाण्डी-यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी 
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नही हुआ। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन मे एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के 
एक क्षण के समान है)! क्यों न वे अपने अमूल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, 
जिसका वुलावा शीघ्र ही सबो को दिया जायगा, सुरक्षित रखे और क्राग्रेस को इस 
बात का अवसर दे कि वह अन्य सव राजनैतिक कैदियों की भी रिहाई करा सके और 
सम्भवत. उन लोगो को भी फासी के तख्ते से बचा सके जिन्हें हत्या के अभियोग मे 
फासी की सजा मिली है ? 

“लेकिन मैं किसी को झूठा दिलासा नही देना चाहता। खुद मेरी और काम्रेस 
की जो आकाक्षायें है उनका मे सार्वजनिक तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। 
प्रथत्त करना हमारे हाथ में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ मे है। 

“एक व्यक्तिगत वात और। मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने 
के प्रयत्न में मेने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मेने छोड अवित को अपना वचन दे 
दिया है कि में समझौते की शर्तों का, जहातक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध हैं, पालन कराने 
में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैने समझौते का प्रयत्त इसलिए नही किया कि पहला 
अवसर मिलते ही मे उसके टुकडे-टुकड़े कर डालू बल्कि इसलिए कि अभी जो अस्थायी 
है उसे बिलकूछ पक्का करने में कोई भी कसर न छोदू और इसे उस ध्येय तक पहुँचाने 
वाढा पेशवा समझू जिसे प्राप्त करने के लिए काग्रेस कायम है। 

“सबसे अन्त में में उन सव लोगो को धन्यवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव 
बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे है।” - 


काँग्रेस की हिदायतें 

छॉर्ड अविन ने भी गाधीजी की उसी प्रकार प्रशसा की, जिस प्रकार कि स्वयं 

गावीजी ने लॉर्ड अविन की की थी। अपने को दिये गये एक प्रीति-भोज में आपने 

महात्माजी की ईमानदारी, नेकनीयती व उच्चतम देशभक्ति की मुक्तकठ से अगता 

-करते हुए कहा कि 'उनके साथ कार्य करना बड़ी खुशी और खुथ-कित्मती की वात है। 

भहात्मा गाघी' अपनी ओर से इस वात की भरसक कोणिश कर रहे है कि वे अपने 

देशवासियों को तसलल्‍्ली करा सके और शान्ति के योग्य वातावरण स्थापित कर सके। 

इधर में इस वात की पूरी कोक्षिद करूँगा कि भारत और इंग्लैण्ड के वीच में झान्तिपूर्ण 
समझौता हो सके ।' 

चूकि अब छड़ाई खतम हो गई थी, काग्रेस-कमिटियो व संस्थाओ पर से रोक 

उठा ली गई और वे फिर से जीवित हो गईं। क्ांग्रेस-संस्था उस जानवर की भाति है 
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जो एक मौसम मे तो मूर्दे की भांति पडा रहता है और मौसम के बदलते ही उसमे 
विगाल शक्ति जा जाती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के 

प्रघानमन्नी ने काग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के 
बारे में अपनी सूचनाये काग्रेसवादियों के पास भेजी। कार्ये-समिति ने यह निर्णय किया 
कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायें। आधे प्रतिनिधियों का चुनाव तो 
वे व्यक्ति करे जिन्हे आन्दोकूत मे सजा मिल चुकी हो, और शेप आधो का चुनाव 
साधारण नियमो के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिंदायते जारी 
की गईं। जेल हो आनेंवालो का चुनाव एक सभा वुलाकर करना था।। गाल के 
प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों 
को यह भी हिंदायत दी गईं कि वे सविनय अवज्ञा व करबवन्दी-आन्दोलनों को 

और ब्रिटिश-माल के वहिप्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजो, सव विदेणी 

कपडो व शराव की दुकानो के वहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने 

की भी हिदायत कर दी गईं। साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग शान्तिमय होना 

चाहिए, लेकिन उसमें दवाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता 

के मार्गे में स्कावट नहीं डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के बन्तगेंत 

कोई अपराध नही किया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचारःपत्रों के प्रकाशन बन्द 

करने का आदेश भी हुआ। वास्तव में समझौते कीहैहरेक मद के सम्बन्ध में हिंदायतें 

जारी की गई और स्वय गावीजी ने उन आदेशो के साथ वे छर्तें जोड़ दी जो शराव व 

विदेणी कपडे की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयसेवको को माचनी चाहिएँ। 

वे इस प्रकार थी.--- 

(१) दुकानदार या खरीददार के साथ अभिष्ट व्यवहार नही किया जा 
सकता। 

(२) स्वयसेवक दुकानों अथवा गाडी, मोटर आदि के सामने लेट नही 
सकते । | 

(३) हाय-हाय' जैसी आवाजे नही छगानी चाहिएँ। 

(४) कछिसी का पुतछा बनाकर गाडना या जलाना नहीं चाहिए। 

(५) यदि बहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीददार 
की खाने-पीने की तथा अन्य सामग्री नही रोकी जा सकती | छेकिन उनके घर भोजन 
के लिए न जाना चाहिए और न उनकी कोई सेवा अहण करनी चाहिए। 

(६) उपवास तथा भूख-हडताल किसी हालत मे भी न होने चाहिएँ। 
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प्रतिज्ञा तोडने पर ही उपवास किया जा सकता है, और सो भी तव, जबकि दोनो और 
के आदमी एक-दूसरे का आदर व प्रेम करते हो। 


करांची-कांग्रेस 

कार्य-सभिति ने सरवार वल्लमभाई पटेल को कराची-कांग्रेस के सभापति-पद 
के लिए चुन लिया, क्योकि करीब एक साल तक काग्रेस की जो असाधारण परिस्थिति 
रही थी उसके कारण साधारण प्रणाली-हारा सभापति का चुनाव होना सम्भव 
नथा। 

कराची-काग्रेस के छिए आवद्यक प्रवन्ध करना कोई आसान काम न था, 
क्योकि यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यो के छूटने पर ही अधिवेधन 
का होना निश्चित-सा दिखाई देने छगा था, लेकिन अस्थायी-सन्ध्रि के भाग्य ने कराची- 
कांग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति वडी असमजस में डाल दी। एक सुभीता अवश्य था- 
और वह यह कि अब केवल गुलावी जाड़े रह गये थे। छाहौर में काग्रेस ने यह निश्चय 
किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्वर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। 
थह एक इत्तफाक की वात है कि काग्रेस इस वर्ष अपना वाषिक अधिवेशन मार्च के 
महीने मे कर सकी, क्योकि अस्थायी-सधि अभी हाल ही हो| चुकी थी। अधिवेशन के 
मार्च मे करने से पडाल की भी कोई जरूरत नही रही, क्योकि काग्रेस अब खुले मैदान 
भें हो सकती थी। केवल एक समभा-मज्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन 
के चारो ओर एक घेरा डालने की । 

कराची-अधिवेशन के प्रबन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय कराची 
की म्युनिसिपैलिटी को था जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व सचालकत्व मे 
कार्य किया। काग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले 
मैदान में एक मीटिंग की गईं, जिसमे चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गाधीजी को देख 
और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००] इकट्ण' हुआ। यह वही 
मीटिंग थी जिसमें गाधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अव प्रसिद्धि पा गया है, गाघी 
भले ही मर जाय लेकिन गाधीवाद सदा जीवित रहेगा।” सियीि 

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का समापतित्व किया। आपने अपने 
छोटे-से अभिभाषण में सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौड़व एक किसान को नहीं 
किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बडा भाग लिया था, प्रदान किया 


गया है! 
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कराची-काग्रेस जो एक सर्वव्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही 
थी, वास्तव में विषाद और सताप की घनधोर घटा से घिरकर हुईं। कांग्रेस के अधि- 
वेक्षन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतसिह, राजगुरु व सुखदेव 
फासी के तख्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। इन तीनो युवकी की आत्माये उस समय काग्रेस- 
नगर पर मडराती हुईं लोगो को शोक-सन्ताप में डुबो रही थी। यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबकि भगतसिंह का नाम भी 
भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही छोकप्रिय था जितना कि 
गाधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गराधीजी इन तीन युवकों की फासी 
की सजा रद नही करा सके थे। छेकित जो छोग इन तीनो युवकों की जान बचाने 
के गाधीजी के प्रयत्तों की अभीतक प्रशसा कर रहे थे, अब इस वात पर बेतहाशा 
नाराज होने छगे कि इन तीनो णहीदो के सम्बन्ध मे पास किये जानेवाले प्रस्ताव 
की भाषा क्‍या हो। पण्डित मोतीछारू नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी 
मजहरुल॒हक, श्री रेवाशकर झवेरी, शाह मुहम्मद जुबैर व गुरुतन्धा मुदालियर की 
मृत्यु पर घोक प्रकाशित करने के पदचात्‌ सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ 
चह भगतसिह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव में बहस व मतभेद की केवल यही 
वात थी कि भगतासह व उसके साथियो की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशसा करते 
हुए ये शब्द कि प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते 
हुए और उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव मे जोडे जाये या नहीं? हम वह 
प्रस्ताव नीचे देते है -- 

“प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए 
और उसका विरोध करते हुए यह काग्रेस स्वर्गवासी सरदार भगतर्सिह तथा उनके 
साथी श्री सुखदेव और श्री राजगुर की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशसा करती 
है तथा उनके जीवन-नाथ पर उनके दुखित परिवारों के साथ स्वय भी झोक का 
अनुभव करती है। काग्रेस की राय मे ये तीनो फासिया अनियन्त्रित प्रतिहिसा का 
कार्य है तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए की हुई सारे राष्ट्र की माग का पद-दलून 
है। काग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रो में प्रेम स्थापित करने का, 
जिसकी इस समय निश्चय ही वहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश 
हो कर राजनैतिक हिंसा के मागें का अवलूम्बन किया है, शान्ति के उपाय से 
जीतने-का अत्युत्तम अवसर खो दिया हैं।” 
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कांग्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि से रखते हुए बचत का जो यह 
वाक्य खा था उसके सिवाय काग्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी, 
लेकिन इस वाक्य से युवको का वह दर जो गाधीवाद में विश्वास नही करता 
था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्याश को निकाल देने के सशोधत 
पेश किये गये। स्वयसेवको के सम्मेलन ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह वाक्य 
निकालकर पास कर दिया। यह वाक्य बाद मे प्रान्तीय-सम्मेलनो में खूब विवाद 
का कारण बन गया था। जब कराची मे इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते 
के बाहर उन कुछ युवक-मित्रों-द्वारा दगा व हो-हुल्लड़ किया गया जिन्होंने एक दिन 
पूर्व प्रात.काल स्टेशन पर, जबकि गांधीजी सरदार वल्मभाई पटेल के साथ कराची से 
१२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले झ्डो का प्रदर्शत किया था। गाधीजी ने अपने 
सहज-स्वमाव से उन युवको के दल का स्वागत किया और बड़े अदब से उनके हाथो 
से काले फूल ले लिये। यह दक आया तो था उनपर हमछा करने के लिए, लेकिन रह 
गया उनकी रक्षा' के लिए। वह गाधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर 
तक गया। 

दूसरा प्रस्ताव जिसपर कांग्रेस ने विचार किया, वह बन्दियों की रिहाई के 
बारे मे था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध 
में सरकार केवल कंजूसो-जैसी नीति ही नहीं बरत रही है बल्कि उन वादो से भी 
मुकर रही है और उन शर्तों को भी तोड रही है जो उसने समझौते के सिलसिले में 
की थी। इसलिए काम्रेस ने अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया कि यदि सरकार 
और काग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और भारत- में सदुभाव बढ़ाना 
है. और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेल की शासानाधिकार छोड़ने की इच्छा 
को वास्तविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राज- 
मैतिक बन्दियो, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्दियों को, जो समझौते की 
दर्तों में नहीं भी आते है, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक 
प्रतिबन्धो को हठा ले जो सरकार ने भारतीयों पर चाहें वे भाख मे 
हो या विदेशों मे, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यो के कारण छगा 
रक्खी है।' 
कांग्रेस मे सरकार को यह भी याद दिलाया कि यदि वह इस अस्ताव के 
अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोप जो हाक की फार्सियों के कारण 
उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।' 
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गणेशजी का वलिदान 

भगतसिंह आदि की फासियों के अछावा एक और कारण भी था जिसने 
कराची-काग्रेस में उदासी के वादल छा दिये। जब इधर काग्रेस का अधिवेशन हो रहा 
था कानपुर मे जोरो का हिन्दू-मुस्लिम दया शुरू हो गया और श्री गणेशशकर विद्यार्थी 
जान्ति व सदभाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओ के रोप से बचाने के 
प्रयत्न में मारे गये। इस घटना ने काग्रेस व देश को उसी प्रकार अपार झोकसागर मे डुवो 
दिया जिस प्रकार कि सन्‌ १६२६ में गोहाटी-काग्रेस के अवसर पर स्वामी श्रद्धानन्द 
की हत्या ने किया था। कानपुर के दगो के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त न 
होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नही है जो साम्प्रदायिक कलछहो के लिए वदनाम 
रही हो। १६०७ में एक इफ्की-दुक्‍्की मार-पीट हुई थी और फिर १६२८ व २६ 
मे। कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हें जो कुछ भावादी के है है। 
मुसलमान व अन्य जातिया मिलाकर कूछ है होते हे। भगतसिह व उनके साथियों 
को छाहौर मे २३ मार्च को फासी दी गई थी। देगभर में हड़ताले की गईं जिनमें 
वम्बई, कराची, लाहौर, कलकत्ता, मदरास, व दिल्‍ली की हडताले शान्तिपूर्वेक समाप्त 
हो गईं। कानपुर में हडताल पूरी नही हुई, तीनो शहीदो के चित्रो व काले झण्डो-सहित 
एक बडा भारी मातमी जुलूस निकाला गया। हिन्दुओ ने तो अपनी दुकाने बन्द कर 
दी, छेकिन मूसलमानो ने नही की। कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदअली मरे थे 
उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हड़तारू में भाग नही लिया था। बस, 
अधिक कहने की जरूरत नहीं--चिंगारी भी मौजूद थी और बारूद का ढेर भी 
सौजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओ की दुकानों का छूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्चे 
की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्ति- 
काण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानो और मन्दिरों मे आग छगा दी गई। और 
वे जलू-जलूकर खाक हो गये। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, भार- 
काट, अग्निकाण्ड व हुल्लडवाजी का वाजार गरम हो गया। लगभग ५०० परिवार 
अपने घर छोड-छोडकर आसपास के गावो में जा बसे। डाक्टर रामचन्द्र का वडा 
बुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सब व्यक्ति , मय उनकी स्त्री व बूढे माता-पिता 
के, दगे मे मारे गये और उनकी छाशे नालियो में दूस दी गई। सरकारी अनुमान के 
अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और ४८० घायल हुए। काग्रेस ने बाबू पुरुषोत्तमदास 
ठण्डन व अन्य कुछ मित्रो को ज्ञीत्र ही कानपुर घटना-स्थछ पर भेजा; केकिन 
शान्ति के बातावरण को वापस छाना सहलू न था। श्री गणेशगकर विद्यार्थी 
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२४ ता० से लापता थे। उनकी छाश का पता २६ ता० को जाकर छगा। उन्होने 
उस दिन कई मुसलमान परिवारों को बचाया था। पता चलता है कि उन्हे फेसाकर 
किसी एक स्थान पर के जाया गया था जहा वह बिना किसी सकोच के चले 
गये और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की भाति कुद्ध भीड़ के सामने उन्होने अपना 
सिर झुका दिया। यदि उनका लहू एकता स्थापित कर सकता और उन छोग्ो की 
प्यास बुझ सकती तो बखूबी उनके कत्छ का स्वागत किया जा सकता था। कांग्रेस 
ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया +-- 

“इस उपद्रव में युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री गणेशशकर 
विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने से काग्रेस को अत्यन्त ढुख हुआ है। विद्यार्यीजी अत्यन्त... 
स्वार्॑त्यागी देश-सेवको में से थे और साम्प्रदायिक राग-द्वेष से सर्वथा मुक्त होने के 
कारण सभी दलो और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन हो गये थे। उनके कृदुम्बियो के 
साथ समवेदना प्रकट करते हुए काग्रेस इस वात पर अभिमान प्रकट करती है कि 
प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े हुए छोगो के उद्धार तथा घोर 
उपद्रव और उन्मत्त उत्तेजना के समय आान्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपने को वलिदान 
कर दिया। " 

“कांग्रेस सव लोगो से अनुरोध करती है कि इस वलिदान का उपयोग शान्ति 
की स्थापना तथा पुष्टि के लिए करे, प्रतिहिसा का भाव जगाने के लिए नही। इस 
उद्देश से कांग्रेस एक कमिटी वना रही है जो वेमनस्य के कारणों की जाच करेगी और 
भेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व जिलो में इस जहर को न फौलने देनें के लिए 
जो-कुछ आवद्यक होगा करेगी।” 

काग्रेस ने डॉक्टर भगवानदास की अध्यक्षता मे ६ सदस्यों की एक कमिटी 
नियुक्त की। कमिटी ने किस अकार गवाहिया छी, कानपुर का दौरा किया, आदि 
वातो में विस्तार से जाने की आवद्यकता नहीं। यहा इतना ही कहना काफी है कि 
कमिटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके कार्य-समिति के सामने पेश की, जो वहुत 
दिनो वाद छापी गई, छेकित सरकार ने उसका वितरण रोक दिया। 


अस्थायी संधि का अखाब 
इसके पदचात्‌ अस्थायी सन्विवाल्ा प्रस्ताव आता है जो एक मुकस्मिल 
चीज है। इसमें कांग्रेस का दृष्टि-कोण दर्शाने के साय-साथ काग्रेस की ओर से वह 
बात भी स्पष्ट कर दी यई जो गावी-अविव-समझौते मे स्पष्ट, या कहिए सन्देहास्पद, 
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समझी गई थी। समझौते में प्रयोग किये गये 'सरक्षण' (२०३४८।ए४४0०॥8) 
शब्द की जगह 'घटा-बढी' (/0]०४४7८7/5) शब्द रखा गया और भारत 
के हित मे सरक्षण' गब्दों की जगह 'घटा-वढ़ी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित में 
हो' शब्दों को रक्खा गया। गाधी-अविन-समझौते के कारण जो वात कम कर दी 
गई मानी जानें लगी थी, वह कराची के प्रस्ताव के इन शब्दों से फिर जुड़ गई-- 
अर्थात्‌ अपने देश को सेना, परराप्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध 
में अधिकार भ्राप्त हो जायें। इस एक वाक्य में काग्रेस का ध्येय दिया हुआ है। 
इसके बाद कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिलाओ को, बधाई दी जिन्होंने 
ग़त सविनय-अवशज्ञा-आन्दोलन में महान्‌ कप्ठ उठाये थे। काग्रेस ने निश्चय किया 
कि वह ऐसा कोई दासन-विधान स्वीकार न करेगी, जिसमे मताधिकार के सम्बन्ध 
मे स्त्रियों व पुरुषो में भेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ है कि उतपर 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्ध रचनात्मक कार्यक्रम से है और 
वे नीचे दिये जाते है --- 

“भारत-सरकार और काग्रेस-कार्य-समिति के बीच जो अस्थायी-सन्धि 
हुई हैं उसपर विचार करके काग्रेस उसका समर्थन करती है और यह स्पष्ट कह देना 
चाहती है कि कांग्रेस का पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश ज्यो-का-त्यो वना हुआ 
हैं। यदि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
के जाने के भागे मे दूसरे प्रकार की रुकावदे न रह जायें (और कांग्रेस के प्रतिनिधि 
उस सम्मेलन में शरीक हो), तो कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने उसी उद्देश की पूर्ति के 
लिए प्रयत्न फरेगे--खासकर इसछिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय 
आय-व्यय तथा आधिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें; भारतवर्ष 
की ब्विविश-सरकार ने जो लेन-देन किये है उनकी जाच होकर इस बात का निपटारा 
हो जाय कि भारत और इग्लैण्ड इन दोनो मे से कोई भी जब चाहें तव एक-दूसरे से 
अलग हो जाय। कामग्रेस के प्रतिनिधियो को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी कि इसमे 
ऐसी घटा-बढी करे जो भारतवर्ष के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो। 

“महात्मा गाघी को कांग्रेस गोलमेज-परिषद्‌ के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें काग्रेस-कार्य-समिति नियुक्त करेंगी वे भी 
महात्माजी के नेतृत्व मे सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगे।” 

लहर और बहिष्कार---“पिछिले दस वर्षों के भीतर सैकड़ो गावो में काम 
करने से जो हे प्राप्त हुआ है उससे यह वात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साघारण 
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जनता की गरीबी दिव-दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय 
के लिए लोगों के पास कोई सहायक-धन्चा न होने से उनको छाचार होकर वेकार 
रहना पड़ता है, और केवल चर्सा ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्याप्त 
रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा और फलत. खहर को 
भी छोड़ देने के बाद छीग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते है जिससे गांवो का 
पैसा दो तरह से छीना जाता है---उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के 
लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे धन-शोपण को रोकने का एकमात्र 
उपाय थही है कि विदेशी कपड़े और सूत का वहिष्कार किया जाय और उनकी जगह 
ख़्दर का उपयोग किया जाय। देझ्ी मिलें केवल आवश्यकतानुसार खट्र की कमी 
की पूर्ति करें। अत. यह कांग्रेस सर्व-साधारण से अनुरोध करती है कि विछायती कपड़ा 
खरीदने से परहेज करें और विछायती कपड़े तथा सूत्र का रोजगार करने के उत्त 
व्यवसाय को छोड दें जिससे करोड़ों ग्रामवास्ती जनता की भारी हानि हो रही है। 

“और यह काम्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-क्रमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दूसरी सस्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार घुरू करके 
विदेशी वहिप्कार को और जोरदार ़नावें। 

“काँग्रेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वें इस रचनात्मक-उद्योग में 
शामित्त हों और विछायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने ढें। 

“कांग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे छिखें 
कार्य करके इस महान्‌ रचनात्मक तथा आधिक-उच्योग को सहायता पहुँचावें :-- 

(१) खुद हाथकते सूत का व्यवहार करके ग्रामवास्तियों के सहायक-धन्बे 
चरखें को अपनी नैतिक पृष्टि दें। 

(२) ऐसा कपड़ा वनाना बन्द कर दें जो किसी प्रकार खद्दर से प्रतियोगिता 
कर सकता हो और इस विपय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ हें। 

(३) अपने भार का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रबखें। 

(४) अपने माल में विछायत्री सूत, रेशम था नकली रेशम का व्यवहार न 
करें। 

(५) दृकानदारों के पास जो विछायती माल पढ़ा हुआ हैं उसको ले छे मौर 
उसके बदलें में स्वदेशी माल देकर उत्हें अपने व्यवस्ताय को स्वदेशी बना छेने मे 
सहायता दें और उनसे छिये हुए विछायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रवनन्‍्व 
करें। 
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(६) मिक-मसजदूरो का दरजा ऊपर उठावे और उन्हे यह समझने का मौका 
दे, कि वे नफे और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हे। 

“बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालो को काग्रेस की यह सूचना है कि यदि वे इस 
बात को मान छे कि विदेशी वस्त्र का वहिष्कार भारत के आथिक कल्पाण के लिए 
आवश्यक है, और ऐसा विदेशी व्यापार छोड़ दे जिसके सम्बन्ध में सवकी यह 
राय हैं कि उससे भारतीय-जनता की आधिक हानि होती है, तथा ऐसे व्यापार की. 
ओर. ध्यान दे, जो उनके अपने हित के सिवा इस राष्ट्र के लिए भी हितकर हों; 
तो वे अन्तर्राष्ट्रीय वन्धुत्व को प्रोत्साहन देगे और व्यापारिक नीति-शास्त्र को भी 
बहुत अधिक उन्नत करेगे।” 

शान्तिसय-धरना--विदेशी वस्त्र और मादक द्रव्यो की विक्री के 
बहिष्कार मे जो सफलता प्राप्त हुईं है उसे यह काग्रेस हर्ष की दृष्टि से देखती है 
तथा काग्रेस-सस्थाओ को आजा देती है कि शान्तिमय घरने के सस्वन्ध मे ढिलाई न 
करे, बढतें कि यह धरना पूरी तौर से समक्षौते की उन हार्तों के अनुसार हो जो 
इस सम्बन्ध मे सरकार और काग्रेस मे हुआ है।” 

दर्मा का पृथदकरण---“काग्रेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वासियों को 
इस बात का अधिकार है कि वे यदि चाहे तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त्र 
वर्मन-राज कायम करे या स्वतन्त्र-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त अंग वनकर रहें 
और जब चाहे तव उन्हे भारतवर्ष से अछूग हो जाने का अधिकार रहे। तथापि बर्मा- 
वासियो को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये बिना और उनके निर्वाचित- 
प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध वर्मा को जबरन्‌ भारत से अछग करने की 
ब्रिव्शि-सरकार की चेष्टा की यह काग्रेस निन्‍्दा करती है। मालूम होता है कि 
यह प्रयत्न जान-वूझकर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश-प्रभुत्त बना 
रहे, जिसमें बर्मा और सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेछ बहुत निकलता है और जो सैनिक- 
दृष्टि से बडे महत्त्व का स्थान हैं, मिलकर पूर्वी-एशिया मे ब्रिटिक्ष-साम्राज्यवाद का 
मजबूत अड्डा वन जाय। यह काग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है 
जिसका नतीजा यह ही कि वर्मा एक ब्रिटिश-शासित देश वना रहे और उसकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश-साम्ाज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस 
प्रकार वह स्वतन्त्र-भारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रो के लिए एक खतरा वना रहे । 
कांग्रेस चाहती है कि वर्मा की सरकार को जो विशेष अधिकार दिये गये है वे वापस 
ले लिये जायें और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि- 
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मूलक और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-सस्थाये गैर-कानूवी है, ताकि वहां की अवस्था पुन. 
स्वाभाविक हो जाय और बर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी श्ञान्त वातावरण में 
बिता रोक-टोक के विचार कर सके और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा 
की विजय हो।” 


मौलिक अधिकार का अस्ताव 

यहां यह कह देना बाकी हैं कि मौलिक अधिकारो व आशिक व्यवस्था' वाला 
प्रस्ताव कार्य-समिति के सासने कूछ यकायक तौर पर पेश हुआ था। यह एक 
अनुभव से जानी गई वात है कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार 
कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैं। मौछिक अधिकारों का प्रदन सबसे पहले श्री चक्रवर्ती 
विजयराघवाचार्य ने पंजाव के ठिरठिराते हुए जाडे मे आधी रात को अमृतसर-काग्रेस 
में उठाया था। जब दूसरे सार नागपुर मे काग्रेस-अधिवेशन के वह स्वय सभापति 
बने तो इस प्रदन को और महत्त्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रौढ़-वर्ग में 
इस प्रश्न पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस बात पर सन्देह करते 
हुए नही चूकते थे कि क्या अब काग्रेस औपनिवेशिक-स्वराज्य', ब्रिटिश्-साम्राज्य- 
बाद व काली नौकरशाही की लहर में फिर नहीं वही जा रही है और मजदूरों व 
किसानो की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे है ? इस विषय पर देश 
को आइवासन दिलाने की जरूरत थी। गाधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए 
तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिसा पर अवरूम्बित हो, और फिर यह तो गांवबालो 
और गरीब लोगो का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदझों, आाथिक- 
परिवर्तन व मौलिक अधिकारो के प्रदन से हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी ? 

यह भी सोचा गया कि इतने महत्त्वपूर्ण अश्न पर फुरसत के साथ विचार 
होना चाहिए था और कार्य-समिति व महासमिति के सदस्यो-हारा उसका अध्ययन- 
मनन होना चाहिए। यह सलाह मान छी गई और इसीलिए महासमिति को 
अधिकार दिया गया कि भ्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति को आघात पहुँचाये 
विना उससे रहो-वदल करे) वम्बई में, अगस्त १६३१ में, महासमिति ने मूल-अस्ताव 
में कुछ परिवर्तन किये। उसके बाद उसे जो रूप आप्त हुआ उसीमें उस अस्ताव कौ 
हम चीचे देते है :--- 

“इस कांग्रेस की राय है कि काग्रेस जिस प्रकार के स्वराज्य' की कल्पना करती 
हैं उसका जनता के लिए क्या अर्थ होगा--इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए 
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यह आवश्यक है कि काग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी 
से समझ सके । साधारण जनता की तबाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक 
है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता मे लाखो भूखो मरनेवालो की वास्तविक आशिक स्वतन्त्रता 
भी निहित हो। इसलिए यह काग्रेस घोषित करती हैं कि उसकी ओर से स्वीकृत 
होनेवाले किसी भी शासन-विधान मे नीचे लिखी वातो की व्यवस्था रहनी चाहिए, 
था स्वराज्य-सरकार को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्या 
कर सके -- 

भौलिक अधिकार और कर्त्तव्य--१ (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को 
प्रत्येक विषय मे, जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय 
प्रकट करने, स्वतस्त्र सस्थाये और सघ बनाने और बिना हथियार के और शझान्ति- 
पूर्वक एकत्र होने का अधिकार है । 

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और 
सावंजनिक शान्ति और सदाचार में वाघक न होनेवाले, घारमिक विववास और 
आचरण की स्वतन्त्रता है। 

(३) अल्पसख्यक जातियो और भिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की सस्क्रति, भाषा 
और लिपि की रक्षा की जायगी। 

(४) भारत के सव नागरिक, कानून की दृष्टि मे बिना किसी घ्म, जाति, 
विदवास अथवा लिग के भेद-भाव के समान है। 

(५) सरकारी नौकरियो, अधिकार और सम्मान के ओहदो और किसी 
भी व्यापार या धन्षे के करने मे किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति,विश्वास 
अथवा लिग के कारण अयोग्य नही ठहराया जायगा। 

“ (६) सरकारी अथवा सार्वजनिक खर्च से बने अथवा नागरिको-द्वारा 
सावेजनिक उपयोग के छिए समपित कुओ, सडको, पाठणालाओ और सार्वजनिक 
आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के समान अधिकार और 
कत्तंव्य है । 

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध मे बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार 
प्रत्येक नागरिक को हथियार रझने और घारण करने का अधिकार है। 

(८) कानूनी आधार के विना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता 
न छीनी जायगी, और न किसीके घर और जायदाद मे प्रवेण और कुर्की या जन्ती 
की जायगी। 


४७० कांग्रेस का इतिहास : भाग ४५ 


(६ ) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी। 

(१०) बालिग उमर के तमाम भनुष्यों को मताधिकार होगा। 

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 
(१२) सरकार किसी को खिताब न देगी। 

(१३) मौत की सजा उठा दी जायगी। 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर मे भ्रमण करने, उसके किसी 
भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने 
भें स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के विपय मे, भारत के सब भागों 
मे, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा। 

असिक--२. (अ) आशिक जीवन के सगठन मे न्याय के सिद्धान्त अवद्य 
सब्निहित होने चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो 
जाय। 

(ब) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और 
उपयुक्त कानून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त 
मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परस्थिति, मजदूरी के घण्टो की मर्यादा, मालिको 
और मजदूरों के बीच के झगडो के निपढारें के लिए उपयुक्त साधन और 
बुढापा बीमारी तथा बेकारी के आधथिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय 
करेगी। 

३. दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होगे। 

४. भजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काछ के लिए पर्याप्त-छूटूटी का 
विश्येष प्रबन्ध होगा। 

५. स्कूल मे जा सकने योग्य आयु के छडके खानो और कारखानो मे नौकर न 
रक्‍्खे जायेंगे । 

६. किसान और मजदूरों को अपने हितो की रक्षा के लिए संध बनाने के 
अधिकार होगे। 

कर और व्यय---७ जमीत की मालगुजारी और रुग़ान का तरीका बदला 
जायगा और छोटे किसानो को वर्तमाव कृषि-कर और माहुमुजारी मे तुरन्त और 
यदि आराजी से छाभ न होता हो तो आवध्यक समय तक के लिए छूट देकर या 
उससे मुक्त करके कृषको के बोझ का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा, और इसी 
उद्देश से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी से छोटी जमीनो 
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के मालिको को होनेवाली हानि की पृत्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की 
सूल आय पर क्रमश. वढनेवाला कर लगाकर की जायगी। 

८ एक न्यूनतम निश्चित रकम के अछावा की जायदाद पर ऋरमागत 
विरासत कर लिया जायगा। 

&. फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वत्तेमान व्यय 
से वह कम-से-कम आधा रह जायगा। 

१०. मुल्की विभाग के व्यय और वेतन में वहुत कमी की जायगी। ख़ास 
तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञअथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी 
नौकर को, एक निद्िचत रकम के सिवा, जोकि आमतौर पर ५००) मासिक से 
अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न दिया जायगा। 

११ हिन्दुस्तान मे बने हुए नमक पर कोई कर नही लिया जायगा। 

आर्थिक और सामाजिक कार्यक्र--१२ राज्य देशी कपड़े की रक्षा 
करेगा, और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति 
और आवधद्यक अन्य उपायो का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी धन्धों की भी, 
जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा। 

१३ ओपधियो के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सवेथा बन्द कर 
दिये जायेंगे। 

१४. हुडावन और विनिमय का नियत्रण राष्ट्र-हित के छिए होगा। 

१४. मुख्य उद्योगो और विभागो, खनिज साधनो, रेलवे, जल-मार्ग, 
जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनो पर राज्य अपना अधिकार 
और नियंत्रण रक्खेगा | 

१६. कृपको के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियत्रण होगा। 

१७. नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन सगठित“करने के लिए 
राज्य नागरिको की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा |” 

कुछ और भी प्रस्ताव पास किये गये थे। एक भ्रस्ताव में साम्प्रदायिक दगो 
की निन्‍दा करते हुए दगो की वर्वरता के शिकार परिवारों से सहानुभूति प्रकट की 
गई थी। मद्य-निषेध को जारी रखने की दूसरे प्रस्ताव मे अपील की गई थी। भारत- 
सरकार की सीमा सवधी नीति की निन्दा एक प्रस्ताव द्वारा करके जन्य प्रस्ताव द्वारा 
यह घोषणा की गई थी कि काग्रेस की सम्मति में सीमा प्रान्त को भी अन्य प्रान्तो 
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के समान आन्चन-अविकार मिछने चाहिये। एक अत्वाव अऊीब्ययदानी भारतीयों 
के बारे में या। 
गांवीजी--एकम्रात्र अ्रतिनिधि 

गांवी-अविन समझौते की सक्नछ्ता व इससे भी अधिक ऋर्त्री के अत्तादों 
की सफदता गांधीजी व कांग्रेस के भारी वनों को और भी अधिक वोमीच क्दानी 
गई। करांची-कांग्रेस में एक-दो महत्त्वपूणे अब्न ऐस रह यये थे बिन्हें वह नहीं दिउ 
सकी थी और दिन्‍्हें उसने कार्य-समिति ८ महा-यमिति के चलिए छोड़ हिया बा। 
सिद्चों ने राष्ट्रीय झण्डे वे उसमें उनके लिए समाद्रिप्ट किये जावेबाह्े रंग के 
प्रब्त को उठाया। यह प्रदव पहछे छाहीर से भी उठाया जा चुत्ता था, करांची नें इसे 
भौर भी अध्कि महत्त्व मिला । चूँकि कांग्रेस का अविवेमन ऐसी सक्ीर पर दिज्लार- 
सहित विचार वहीं कर चकता था, उसे कांग्रेस की क्ार्य-वनित्ति के सुई दिख सद्या। 
नई कार्य-समिति ने, विसकी ठैठके १ व २ अफ्रैंठ को हरचन्कराय ्ु 


न्भे 
नै! 
| 
| 


आपत्ति की जांच करने के दिए कि सप्द्रीग्-झप्ठे के रंग सास्यद्नण्कि कावार 
निर्वारित् किये नये हैँ अबदा नहीं, और बह सिझ्ारिसि करने के लिए कि रुसणेस 
कौचसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का विक्वय क्िया। दसिंटी 


रिप्रिर्स हु 


को गवाहियां लेने का अधिकार विया यया छौंर जुछाईं 2६२१ से पहले उम्रकी दिगगे्ट 


। थे 
| न 
ब्द 
* अ 
| 
१] 
क्ः 
| 
जे 
प्प 
रण 
्भ 
| 
री 
्ट 
हि, 
शजि। 
जा 
आप 
भर 
तो 
| 
घ्धः 
श्लै 
हि 


व उड़ती हुई जह खबर थी कि स्वर्यीय सरब्यर मयतसिह बौर थी राजगुर व दुददेव 
की छात्ों की चीर-फाड़ डा नया था, उन्हें ठीक दन्‍ह नहीं चछाया गण कौर उदके 
साथ अन्य अपसानजनक व्यवहार किया चवा। उस बभिवोयों की फौरन का 





ने आंच करने 
के लिए और ३० अप्रैछ से पहले-पहले दपनी रिपोर्ट कार्ब-समिति को पेश करने के 


किए काउे-समिलि ने एक कमिटी नियक्‍त की । यहां हम बद कह देना आते हैँ कि यह 
कमिटी खाम्र तौर पर भयतरस्िंह के पिदा के आशह पर नियुक्त की 
तो उन्‍होंने इस सम्बन्ध में कोई घहादत पेश की भौर न खुद ऋतिदी के छासने पेद हुए 
ओऔर न कमिटी को औौर किसी प्रकार की सहायता कर चक् ॥ डसखिए ऋमिटी लुछ मी 
सकर चकी। हम ण्ह बता ऋऊके हैं कि कत्रिस ने किन प्रकार चलती में ःि 
व आ्थिक व्यवस्था वाह ऊस्ताद पास क्यि या] इचन्िए सानतय 
नया अन्य संन्यातं व व्यक्तियों से उक्त अ्र्ताद पर चम्मनियां 


३१ भई तक अरउनी सपोर्ट पेंझ करने के लिए ऋार्थ-सनिनति 
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नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और विस्तृत बनाया जा सके 
और उसमे आवश्यक परिवर्तन व सशोधन किये जा सके। हम देख चुके हे कि 
काग्रेस वर्षो से इस वात पर जोर देती आई हैं कि ब्रिटेन ने भारत में जो खर्चे 
किये है व उसके लिए जो कर्जे लिये है उनकी एक निष्पक्ष पंच-ढ्वारा जाच 
हो। इस विपय पर जो वाद-विवाद व इन्द्र होता छाजिमी था उसके लिए 
अपने तीर-तरकस तैयार रखना जरूरी ही था। इसलिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी 
व ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत में किये गये आर्थिक खर्चो व भारत के राष्ट्रीय 
कर्जे की छान-बीन करने के लिए और इस वात कौ रिपोर्ट पेश करने के लिए कि 
भव्प्य मे भारत कितना आधिक वोझा सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की । 
कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । एक कमिटी 
और भी नियुक्त की गई---वास्तव में यह केवल कमिटी नही थी बल्कि एक विप्ट- 
भण्डल था--जिसके गाघीजी, वललभभाई व सेठ जमनालाल वजाज सदस्य थे। 
यह दिष्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को 
निवटाने के लिए मुसलमान नेताओ से मिले । काग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन 
राजबन्दियो की रिहाई चाही गई थी उनके बारे में सब प्रान्तो से सामग्री एकत्र करने 
के लिए श्रीनरीमैन को नियुक्त किया गया। अपनी वेठक समाप्त करने से पूर्व सबसे 
अन्त मे कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निवटाया वह था गोलमेज-परिपद्‌ को भेजे जाने- 
वाले काग्रेसी शिप्ट-मण्डल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिष्ट- 
मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु गमग १५ सदस्यों का हो। सरकार तो 
२० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के वजाय 
१४५ या २० सदस्यपो का होना ही अधिक लाभदायक था। जव कार्ये-समिति में विवाद 
चला तो यह वात साफ कर दी गई कि गाधीजी लन्दन शासन-विघान की तफसीले 
तय करने के लिए नही वल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे हैं। जब 
यह वात साफ करदी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यो की यह सर्वेसम्मत राय 
बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गाघीजी को करना चाहिए। यह निर्णय 
केवल सर्वेसम्मत ही नही था वल्कि इसमे किसी कोई उजञ्ञ भी न था, क्योक्ति भारत का 
प्रतिनिषित्व कई व्यक्तियो के वजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह काग्रेस 
के लिए एक महान्‌ नैतिक राम भी था, क्योकि जैसे युद्ध-सचालन में उसने एकता का 
परिचंय दिया वैंसे ही सन्धि की शर्ते तय करने में यह उसके नेतृत्व की एकता का 
परिचायक था। काग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होता ही, जिसका निज का 
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कोई स्वार्थ त हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति 
के अकावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्व्य एक ऐसा छाम 
था जिसका ठीक मूल्य आकना कठिन है। इस तरह भारत का एक अर्घ-तग्न फकीर 
न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की सीढिया चढ़ता-उत्तरता था बल्कि ठेठ सेट 
जेम्स पैलेस-भवन में भी बराबरी के नाते सन्धि-चर्चा करने बैठा था। ब्रिटेन की 
प्रतिष्ठा को इससे क्या कम घक्‍का पहुँचा होगा ? 


समझोते का मंग 


समभोता और उसके बाद 

संघर्ष व सम्राम का समय खतम हो गया था! जिन काग्रेस-कमिटियों की 
कल तक कोई हंस्ती व थी, वे उन वृक्षों की तरह सव स्थानों पर फिर अपनी बहार पर 
भा गईं, जो पहले मुरझागे और सूखे हुए दीखते है लेकिन वसन्‍्त मे फिर हरे-भरे हो जाते 
है। एक वार फिर काग्रेसी-झण्डा काग्रेस के दफ्तरो व काग्रेसियो के घरो पर लहराने 
कूगा। कांग्रेस के अधिकारी एक वार फिर पुलिस से एक-एक कागज और कपडे को 
वापस छेते का दावा करने लगे, जो पहले जब्त कर लिये थे और उनसे ले लिये गये थे। 
एक बार फिर स्वयसेवक-गण विल्ले, तमगे और पेटी छगाये अपनी अर्घ-सैनिक या 
राष्ट्रीय पोशाक में झण्डे हाथ मे लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने 
रूगें, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निषिद्ध था। 

सबसे वढकर काग्रेस के लोग, छोटी-छोटी वालिकायें और वालक, वयस्क स्थ्री- 
पुरुष शराव और विदेशी कपडे की टूकानो पर पिकेटिंग लगाकर छोगो को शराब न 
पीने और विदेशी कपडें से तन न ढकने की शिक्षा देने रंगे। और ये सब बातें उसी 
सिपाही की आल के सामने होने लगी जो कछ इन लोगो पर भेडिये की तरह टूटता था, 
लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण 
से सन्तुष्ट नही थे। मजिस्ट्रेटो की भी कृपा-दृष्टि इसपर न थी। सिविलियत भी यह 
अनुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ 
रही थी कि उसने तो सव कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले 
निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोडे जा रहे थे, उन्हे मालायें 
पहनाई जाती थी, उनके जुलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों 
में सदा ही विवेक नही वर्ता जाता था, और न ज्ञायद नज्नता ही रहती थी। अब उनके 
व्याख्यानों में विजय की ध्वनि और रूलकार की भावना होती थी। काग्रेस का लोहा 
भानने की नौवत आ गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई 
की माग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की माग करते थे और तीसरी जगह 
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किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लॉ अविन 
ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने वम्बई मे उन्हें विदाई दी। वाइसराय- 
भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियो और वायदो से नावाकिफ 
थे। लॉडड अविन ने यदि शीलापुर के कैदियो को छोड़े की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो क्या ? 
यदि उन्होंने नजरबन्दो के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर लिया 
था, तो क्या ? यदि वाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेशनें व 
प्राविडेन्ट-फन्‍्ड, जिन्होने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा 
कर ली थी, तो उससे क्या ? यदि लॉर्ड अविन ने बारढोछी की बेची गई जायदाद को 
वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को लिखने का वचन दे दिया था, तो 
उससे नई सरकार को क्या ? यदि छॉर्ड अविन ने यह वायदा कर छिया था कि मेरठ- 
पड्यन्त्र के अभियुक्तों की सजा मे वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमे 
के दौरान में वे भुगत रहे है, तो उससे क्या ? 


अधिकारियों की कुचेष्टायें 

लॉर्ड अविन भारत से १८ अप्रैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल 
को छॉर्ड विलिंगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते है, लेकिन 
सेक्रेटेरियट वही रहता है। जिलो पर शासन करनेवाले सिविलियन ही दरमसल 
वाइसराय होते है। २ नवम्बर १६२६ के विल्लीवाले व्तव्य पर हस्ताक्षर करने- 
वालो ने जब यह छिखा था कि शासन-अ्रवन्ध की स्पिरिट उसी विन से बदल जानी 
चाहिए, तव उनके दिल में भारत-सरकार के भ्रजातत्नीकरण का और सिविलियन 
कलछकक्‍टरों के विरकुश शासन से भुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह पिपरिट एक 
बे के संग्राम के वाद भी न बदली और न गाधी-अधित-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने 
के बाद ही वदली। देश के हाकिमो ने समझौते को अपनी हृतक-इज्जत समझा। सभी 
जगह वस्तुतः एक विद्रोह उठ खडा हुआ। रोजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरो में यह शिकायर्ते 
आने छगी कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता। अपनी ओर से कांग्रेस 
अपने पर रूगाई शर्तों के पाछन के लिए चिन्तित थी। थे झ्तें मुख्यतः पिकेटिंग और 
बहिष्कार-चार मे ब्रिटिश माक को शामिल न करने की थी। यदि कही इन शर्तों 
के पालन मे शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कागग्रेसियों की चौकी पर थे।' 
कांग्रेसी लोग इधर-उधर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले छाठी-अह्यार की, जो अब 
भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे। गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के वाद भी 
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पुलिस इससे वाज न आईं। पूर्वी गोदावरी मे वादपल्ली में बहुत दु खद योली-काण्ड 
हुआ था, जिसमे चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली-काण्ड 
महज इसलिए हुआ था कि लोगो ने एक मोटर पर गाघधीजी का चित्र रक्खा था और 
पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघक्ष ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली- 
काण्ड में बदल गई। लाठिया और गोलिया चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया 
था। वे इसके बिना रही नही सकते थे। पर ऐसी ज्यादतिया आम बात हो गईं हो 
सो नहीं, लेकिन जो थोडी-बहुत ऐसी घटनाये हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों मे हुईं जिनका 
पुलिस के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। 

जव काग्रेस ने अस्थायी सधि की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के 
विभिन्न सम्प्रदायो मे भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिशा में 
हमारी मददगार होगी। लेकित ये सब उम्मीदे नाकामयाब हुईं। गाघीजी यह अच्छी 
तरह जानते थे कि यहा हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने की वनिस्वत 
भारत मे ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ६, १० और ११ जून 
१६३१ को बैठी और, गाधीजी की इच्छा न होते हुए भी, मुसलमान मित्रो के आग्रह 
से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया -- 

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नो मे सफरूता न मिल्ठे 
तो भी काग्रेस के रुख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना 
से बचने के लिए महात्मा गाघी गोलमेज-परिषद्‌ मे काग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, 
यदि वहा काम्नेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो।” 

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नही तो इस्लैण्ड में अवश्य 
समझौता हो जायगा। 

अस्थायी सन्धि की शर्तों के पालन के विषय की ओर लौटने से पहले कार्ये- 
समिति की जून मास की बैठक की कारंवाई का आशय दे देना ठीक होगा। मौलिक- 
अधिकार-उप-समिति और सावंजनिक ऋण-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद वढा 
दी गईं। मिल के सूत से बने कपडे के व्यापारियों तथा ऐसे करघो को प्रमाण-पत्र देने 
की प्रथा को, जो पिछले दिनो बहुत बढ गई थी, वन्द कर दिया गया। कुछ काग्रेस- 
सस्थाये विदेशी कपडे के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे रही थी। इनको 
बुरा बताया गया। श्रीनरीमैन से कद्दा यया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार करे 
जोकि अस्थायी सन्धि की छर्तो के अन्दर नही आते है, और उसे गाधीजी को पेश करे। 
कंपडो के सिवा अन्य वस्तुओ को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी वोर्ड बनाया जाने 
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को था। चुनाव के कुछ झगडो (व्गाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। 
१८८४ से अवतक के काग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) रु० 
स्वीकृत किये गये। 


गांधीजी की चेतावनी 


अब हम अस्थायी सन्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते ह। 
काग्रेस की नीति विलकुल रक्षणात्मक थी। गाघीजी ने सारे देश के काग्रेसियों को 
आप होकर झगड़ा न शुरू करने की पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी 
न सहने की सख्त चेतावनी दी थी। गाधीजी पस्त-हिम्मती के भारी झ्ैतान को दर 
रखना चाहते थे। वह भय और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते रहे। 
उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है -- 

“बृदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते है, यदि वे चीजें 
जो स्वीकृत कर ली गई है देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टत्तम 
चेतावनी है कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी है। जैसे वे मदरास 
में कहते है--तुम ५ पिकेटरो से अधिक नही खडा कर सकते। में पहले कह चुका हूँ- 
इस समय मान लो, छेकिन इसके वाद हम नही मानेगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पाच 
पिकेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हे यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह 
नौ दिन का तमाशा होगा, या तो वे छौट [जायेंगे या फिर आगे बढेगे। हम कोई नई 
स्थिति अपने-आप पैदा नही करते, छेकिन हमे अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण 
के तौर पर क्षण्डाभिवादन रोक दिया जाता है तो हम इसे सहन नही कर सकते और 
हमे इसपर जरूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है, तो हमे 
उसके लिए छाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता, तो 
हमे जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लधन करना चाहिए। लेकिन जहां मासिक 
झण्डाभिवादन और सार्वजनिक सभा का मामछा हो, हमे प्तीक्षा--हजाजत 
की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। 
हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना 
चाहिए। 

डे “करवन्दी-आन्दोलन के बारे मे, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन 
इसे अपने कार्यक्रम मे शामिल नही कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ मे लेंगे भौर 
अपने मित्रो को भी इस आन्दोलन मे छे आवेगे। जब ऐसा होगा, तब आधिक प्रदत 
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वन जायगा, और जब यह आशिक प्रइन वन जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर 
खिंच जायगी।” 


जगह-जगह सन्धि-मंग 

सरकार की ओर से बहुत सहानुश्‌्ति दिखाई गई और छॉड विलिंगडन नें मीठे 
शब्दों की भी कमी न रवखी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनों की सच्चाई 
पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न छगा कि वाइसराव की 
हवाई वातो से जो ऊँची आशायें की गई थीं, वे सब झूठी हैँ। जुलाई के पहले 
सप्ताह में गाधीजी के दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सव टूट जौर 
गिर तो नही रहा है? 

युक्‍तप्रात सुल्तानपुर मे ६० आदमियों पर दफा १०७ ताजिरात हिन्द में 
मुकदमा चलाया गया था। भवन शाहपुर में ताल्लुकेदार ने किसानो को राप्ट्रीय , 
झण्डा हटा लेने का हुक्म दिया और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवाछात में विठा 
दिया। एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख्त सदस्यों पर १४४ दफा की रू से नोटिस 
दे दिये गये। मथुरा में एक थानेदार ने सावंजनिक सभा को जबरदस्ती मंग कर दिया। 
लखनऊ की एक ख़बर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहें थे। देग-भर में जिन 
अध्यापकों व अन्य सरकारी नौकरों को अछूग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं 
इस्तीफा दे दिया था, उन्होने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई 
सुनवाई न हुईं। कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवाले विद्याथियों से यह वचन 
लिया गया कि वे भविष्य मे किसी आन्दोलन में माग न लेगे। विचारी में छारी-भरे 
पुलिस-सिपाहियो ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का मपमान 
किया बौर राष्ट्रीय झण्डो को जला दिया। बाराबंकी में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस- 
इंसपेक्टरो को १४४ घारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये। डिप्टी 
कमिहनर ने गांधी-टोपियो को उतरवा दिया और छोगों को गादी-टोंपी व पहलने व 
काग्रेस मे न जाने की चेतावनी दी गई। युक्‍तप्रान्त के विविव जिलो में यही कहानी 
दोहराई गईं। कुछ ताल्लुकेदारों ने अपने क्रतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग 
का आाइवासन दिया। सदस्त्र पुलिस ग्रांववालों को भयभीत करने रूगी । एक जागीर 
के प्रवन्वकर्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक अत्स को पीट-पीट कर मार दिण | 
किसानों को मुर्गा बनानें (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रया जार बात हो गई। 
हिसार (पजाब) के चौताछा में और नौशेरा से ताजीरी पुलिस नहीं हटाई गई। 
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एक पेशनयाफ्ता फोजी सिपाही की पेशन जब्त कर छी गई। तस्तन मे शान्त जुलूस 
पर छाठी वर॒साई गईं। छावनियों में राजनैतिक सभाये बन्द कर दी गईं। 
बस्वई--अहमदाबाद, अकलेद्वर और रत्तागिरि जिलो में गैर-लाइसेन्स- 
शुदा शराव की दृकानो पर और गैर-लाइसेन्स-क्षुदा घण्टो में शान्तिमय पिकेटिंग की 
आज्ञा नही दी गईं। कैदी भी नही छोडे गये। बछताड़ मे पाच आदमियो से इसलिए 
जुरमाना मागा गया कि सत्याग्रह-सग्राम के दिनो में उन्होंने स्ववसेवक-कैम्प के लिए 
अपनी जमीन दे दी थी। जबतक जुरमाना वसूल न हुआ, जमीनें नही दी गईं। अस्थायी 
सन्धि के बहुत दिनो बाद भूछ से एक साल्ट-कलक्टर ने एक नाव बेच दी थी, वह भी 
वापस नही की गईं और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया॥ नवजीवन-प्रेस 
नही दिया गया। कर्नाठक में पश्चिमी जमीने तवतक वापस नही की गईं, जवतक यह 
बचन नही छे लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न लेंगे। कई पठेल भौर तलाटी फिर 
, वेहालछ नही किये गये! दो डिप्टी-कमिश्नरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 
पेन्शन नही दी गई, यद्यपि लॉडे अविन वचन दें चुके थे। दो डॉक्टरों व एक सुपरवाइजर 
को बहाल नही किया गया। भाठ लड़कियों तथा ११ वालको को सदा के लिए सरकारी 
स्कूछो से 'रस्टिकेट' कर दिया। इसी तरह अकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये 
गये। सिरसी व दिसापुर ताल्लछुको मे किसानों पर सख्तियां और ज्यादतिया शुरू की 
थी--उनकी केवल क्पि-सम्बन्धी कुछ श्षिकायतें दुर की गईं। 
बंगाल में तकीलो व वैरिस्टरो से आयन्दा ऐसा न करने का! वचन छेने से 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गईं। नवे आड्डिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस 
नहीं छौटाया गया। गोहाटी में विद्याथियों से ५०-५०) की जमानते मारी गईं। 
जोरहट मे सुपरिल्‍्टेण्डेण्ट वार्टली की आज्ञा से १६ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले फैड़की 
को पीटा गया। 
दिल्‍्ली--विद्याथियों से आगे के किए वायदे लिये गये। 
अजमरेर-मेरवाड़ा--कई अध्यापकों को सहायता-म्रप्त स्कूलों में जगह न देने 
का हुवेम निकाला गया।. 
मदरास--१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अफप्तरो 
को भेजी गई कि अस्थायी सचि के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्छिकारी साल” पर पिकेटिग 
शामिल नही है। तजोर के वकीलो पर शराव की दुकानों की पिकेटिग न करने के 
छिए १४४ दफा की रू से नोटिस तामीछ किये गये। पिकेटिंग करते हुए स्वमसेवको 
को ताड़ी की दुकान से १०० गज के अन्दर खडा रहने की आज्ञा न थी। उनपर बनावटी 
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अभियोग रूगाये गये। अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा गया और झण्डा व छाता रखने से 
भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गईं कि उन्हे (स्वयंसेवको को) पानी न दिया 
जाय। एलोर में कपडे की दुकानो पर पिकेटरो की सख्या एक या दो तक सीमित कर 
दी गईं। कोमलपट्टी मे जहा पिकेटरों की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर 
मई से मुकदमा चलाया गया। कोयम्बदूर में उनकी संख्या ६ तक बाघ दी। गुत्तूर में 
जाख के एक ऑतरेरी असिस्‍्टैण्ठ सर्जेन को कहा गया कि तुम तवतक बहाल नही किये 
जाओगे, जबतक सरकार-विरोधी आन्दोलन के लिए क्षमा न माग लो। आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण जो बन्दूके और उनके लछाइसेन्स जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से 
नही छौटाये गये। वहुत-से कैदी नहीं छोडे गये, हालाकि वे एक ही गवाही के 
कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गये थे जो छोड़ दिये गये। शोलापुर 
के माशेल-लॉ कैदियो की रिहाई की निरदिचत प्रतिज्ञा छॉर्ड अविन कर गये थे, लेकिन 
फिर भी वे न छोड़े गये। 

परन्तु बारडोली मे सरकार ने अस्थायी सधि का जो स्पष्ट भंग किया, उसके 
सामने ये सब बाते भी फीकी पड जाती है। पाठकों को यह याद होगा कि इस ताल्डुके 
में लगानवन्दी का आन्दोलन था। नई मालगुजारी २२ राख रुपये देनी थी, जिसमें 
से २१ छाख रुपये दे दिये गये। हम नीचे गाघीजी की शिकायत और सरकार के जवाब 
में से कुछ उद्धरण देते है--- 


शिकायत और जवाब 

शिकायत-- बारडोली में नये सार की मारूगुजारी २२ छास्र रुपये में से 
२१ लाख रुपये दे दिये गये हे। यह दावा किया जाता है कि इस अदायगी के जिम्मेवार 
कामग्रेसी-कार्यकर्ता है। यह सब जानते है कि जब उन्होने मालगुजारी हकद्ठी करनी 
शुरू की, तब उन्होने किसानो को कहा कि उन्हे पूरी मालूगुजारी--इस साल की और 
पिंछली---चुकानी है। अधिकाश किसानो ने यह जाहिर किया है कि वे नई मालगुजारी 
भी मुश्किल से चुका सकते हे। अधिकारियों ने पहले तो सकोच किया और कुछ समय 
तक तो अधूरा छगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिचकिचाते हुए 
अदायगी मजूर कर ली और नये छुगान के हिसाव में रतीदे दे दी। अब जो छगान देने 
में असमर्थता प्रकट करते है, उनसे नया या पिछला रूग़ान मांगना कार्यकर्ताओं और 
छोगो के साथ विश्वास-चात है। जहातक बकाया का ताल्डुक है, हमे यह कहना है 
कि यदि भुल्तवी बकाया पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया 
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गया है, तो फिर गैर-मुल्तवी बकाया को स्थगित कर देने के तो और भी जबरदस्त 
कारण हे, क्योकि सत्याग्रही किसानो को पदार्थों के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास (खेत 
छोडकर दूसरे इलाको में जाने) की वजह से भी सख्त नुकसान पहुँचा है। इस नुकसान 
का अन्दाजा छगाकर अधिकारियों के पास भेज भी दिया गया है। फिर काग्रेसी-कार्य- 
कर्त्ताओ ने तो यहा तक कह दिया है कि जिस मामले में सन्देह हो (उसकी अधिकारी 


« फिर जाच कर सकते है। परन्तु इस बात को वे जरूर बुरा समझते है कि किसानों 


को दबाया जाय, जुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर छोगो के घरो को घेर 
ले।! 

प्रान्तीय सरकार का उत्तर-- (बम्बई) हम यह नही मानते कि देने में 
असमर्थता प्रकट करनेवालों से नया या पिछला लगान मागना कार्यकर्ताओं और 
जनता के साथ विश्वास-घात हैँ। असमर्थता सिद्ध होती चाहिए, केवल कहने से काम 
नहीं चलता। गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होता 
चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नही है। सरकार तभी वकाया भजूर करती है, 
जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अधूरी खराब हो गई हो और किसान 
हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हो। बारडोढी मे बकाया इसलिए नही रहा कि 
फसल खराब हो गईं, बल्कि इसलिए कि किसानो ने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के 
सिलसिले मे अपना लगान देने से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुकसान के कारण 
कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नही, इसकी जाच प्रत्येक मामले में पृथक्‌- 
पथक्‌ होनी चाहिए। बारडोली मे लगान-वसूछी के सिलसिले मे केवछ एक जायदाद 
जब्त की गई है। कलक्टर में उनका पूरा खयाल रकक्‍्खा है, जो रिभरूयत के अधिकारी 
थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने १८,०००) रुपये के लगभग वसूली स्थग्रत्ति 
कर दी है और १९००) र० तक की छूट भी स्वीकृत कर लछी है। छंगान-वसूली के 
लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नही किया गया। केवल ऐसे कुछ गावो में वे 
पुछिस को ले गये, जहां उसकी सहायता के बिना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव 
की आशका से डरते थे। मामलतदार या गाँव के मुख्य लगान-अफसर की रक्षा करना, 
जब्ती के सिलसिले मे घर पर पहरा बिठाना, और कुछ मामछो मे अपराधी को वुछाने 
के लिए गाव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाता--यही काम सिपाहियो के जिम्मे 
थे ।! 

जब गांधीजी जुलाई के मध्य मे शिमला गये, उन्होने ये सब शिकायते भारत- 
सरकार तक पहुँचाईं। अगले दस दिनो मे स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई 
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उम्मीद न थी। ग्रांधीजी ने वारडोंली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूरत के 
कलक्टर को लिखे जौर उसकी एक प्रति वम्वई-सरकार को मी भेज दी। वम्बई-गवर्नर 
का जवाब भी असन्तोष-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी वम्बई-सरकार का 
समर्थन किया। 


जाँच का प्रस्ताव 

तब गाधीजी ने पच नियुक्त करने का प्रहन उठाया। इस सिलसिले में जो 
पत्र-व्यवहार हुआ, वह नीचे दिया जाता है -- 

१. भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये 
गाधीजी के १४ जून, १६३१ के पत्र का उद्धरण --- 

“प्रान्तीय सरकारो के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद 
हस्तक्षेप करने मे समर्थ न होगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना मै चाहता हूँ उतना 
हस्तक्षेप न करे। इसलिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण 
से सम्वन्ध रखनेवाले प्रशइनो को तथा उन सव भ्रश्नो को, कि जाया समझौते की शर्तों 
का पालन हो रहा है या नही, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त किये'जायें।” 

२ भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहव को वोरसद से लिखे गये 
गांधीजी के २० जूत, १६३१ के पत्र की चकछ *-- 

“आपका १६ जून का पत्र मिछा और साथ ' ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में 
मदरास-सरकार से प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी ? यदि रिपोर्ट सच है, तो वहुत 
बुरी वात है। लेकिन पूर्ण विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्णी कार्यकर्त्तानों से मदरास के जो 
दैनिक समाचार मुझे मिलते है, वे मुझे आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास 
नही करने देते। लेकिन में जानता हूँ कि इससे कोई लाभ नही होगा। जहातक कांग्रेस 
का सम्बन्ध है, में समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए मे एक वात पेश करता 
हैँ। क्या आप प्रान्तीय सरकारो को किसी भी पक्ष के आरोपो की सरसरी जाच करने 
के लिए एक जाच-समिति--एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक काग्रेस की 
ओर से--नियुक्त करने की सलाह देगे ? और यदि कह्दी यह पाया जाय कि शान्तिमय 
पिकेटिंग का नियम तोडा गया है, तो वहा पिकेटिंग विलकूछ मौकूफ कर दिया जाय, 
और दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि यदि कमी यह मालूम हो कि शान्तिमय 
पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये है, तो मुकदमा उसी समय वापस 
ले लिया जायगा। यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो, आप कोई और 
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अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामझश देंगे। तव-तक में आपके पत्र में 
लगाये गये विशेष आरोपो की जाच करता, हूँ।” 

३. गाघीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होम-सेकेटरी इमर्सन साहब के 
ता० ४ जुलाई १६३१ के पत्र की नकछ --- 

“(१४ जूत के पत्र मे आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अर्थ-सवधी प्रइनो 
को तय करने के लिए शायद स्थायी पच नियुक्त करने का समय आगया है। फिर २० 
जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी 
भी पक्ष के आरोपो की जाच करने के लिए एक जांच-समिति--जिसमें प्रान्तीय 
सरकार का एक प्रतिनिधि और एक काग्रेस का प्रतिनिधि हो---नियुक्त करने की सलाह 
दे और यदि कही यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोडा गया है, तो 
वहा पिकेटिंग बिककूछ मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे 
कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड ढिये 
गये है, तो मुकदमा उसी समय वापस छे लिया जायगा। समझौते के बारे मे उठने वाले 
प्रइनों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के संभावित कारणो को ही 
दूर करने के आपके इस परामर्श की मे कद्व करता हूँ। पहले छोटे सवाल को ही छीजिए, 
क्योकि मेरा खयाल है कि यह मुख्यत उन्ही मामछो तक सीमित है, जहा तक पिकेटिंग 
के तरीको का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लूघन करते हुए बताये गये है, 
और इसलिए पुलिस ने पिकेटरो पर मुकदमा चलाया है या वह चलाने का:खयाछ कर 
रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण छेने से पूर्व 
सरकार का एक मनोवीत प्रतिनिधि और काग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस 
भामले की जाच करेंगे और अमली कारेवाई उसके तिर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे 
शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रक्षण का कतंव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह 
प्रधान क्त॑व्य है, एक जाच-मण्डल के पास चक्ता जायगा। इस मण्डल के सदस्य किसी 
भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते है, जब कि पुलिस को तो स्वभावत. कानून के जनूसार 
ही कार्रवाई करनी पड़ती है, अत. न तो यह व्यावहारिक है और न समझौते की यह 
मशा ही थी कि इस विपय पर पुल्सि के कर्तव्यों को किसी तरह रद कर दिया जाव। 

“हैसे मामलो मे, कानून तोड़ा गया है या नही, इसका फैसला तो अदाछ्त ही 
कर सकती है। और जवतक अपील में अदाछत का यह फैसछा कि पिकेध्गि से साधारण 
कानून और इसलिए समझौते की शर्तों का भंग हुआ, वदल नही जाता, तवतक अदाछत्त 
का ही पीसला मानना होगा और इसलिए समझौते के फल-स्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर 
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देना पड़ेगा! जाच-समिति से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयो मे से एक कठिनाई इस 
उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से काग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपडा है, 
उनका सम्बन्ध अधिकाशत अमन व कानून-सम्बन्धी मामलो, व्यक्तिगत कार्य-स्वतन्ता 
और शासन-प्रवन्ध से है। अर्थात्‌ समझौते का भारी उल्लंघन इनमे किसी-न-किसी 
पर अवद्य बडा असर डालेगा। जहा तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लघन 
करता है, वहा तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भग आम होने 
लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी चीति का प्रइन खडा हो जाता है या उसका 
असर शासन-प्रवन्ध पर पडने छगता है, तो सरकार के लिए यह असभव होगा कि बह 
मामला जाच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे। जब 
समझौते की अन्तिम घारा वनाई गई थी, तब इसका ख्याल भी नहीं किया गया था 
और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेवारियों के निभाने से इसकी सगति ही वैठाई 
जा सकती है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यत दोनो 
पक्षो के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्मर रहना चाहिए। जहातक सरकार का 
ताल्लुक है वहा तक वह उसकी दार्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और 
हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारो ने अपने पर डाले गये इस 
क्तंव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ सदेहास्पद मामलछो का होना तो 
स्वभावत- अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारे उनपर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने 
को भी उच्चत है और भारत-सरकार उन मामलो को प्रान्तीय सरकारो के ध्यान में 
लानाजारी रखेगी, जो उसके पास पहुँचाये जावेगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति 
के सम्बन्ध मे अपनी दिलूजमई भी कर छेगी।” 

४ इमसँन साहब को शिमला से लिखे गये गाधीजी के २१ जुलाई १६३१ 
के पत्र की नकल 

“वाइसराय-भवन में आज जाम को किये गये वायदे के अनुसार में अपनी 
यह प्रार्थना लेखवद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व काग्रेस में हुए समझौते-सम्वन्धी उन प्रदनो 
. कानिर्णयकरने के लिए निष्पक्ष पच बिठाये जायें, जो समय-समय पर सरकार या काग्रेस 
की ओर से इसके सामने पेश किये जायँँ। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले है, जिनपर 
शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके आशय के सम्बन्ध से सरकार व 
काग्नेस में मतभेद रहे-- 

(१) क्या पिकेटिंग में दराव की दुकानों या नीछामो का पिकेटिंग शामिल 
है? | 
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(२) क्या प्रान्तीय-सरकारो को प्किटिय के छिए दुकान से ऐसी दूरी 
निर्धारित करने का अधिकार है कि जिससे पिकेटरों का उस दुकान की नजर में रहना 
ही असम्भव हो जाय ? 

(३) पंया सरकार को प्केटरो की ऐसी सह्या सीमित करने का अधिकार 
हैं जिससे उस दुकान के सभी रास्तो पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय ? 

(४) क्या श्ान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश नष्ट करने के छिए सरकार को 
दुकानवार को लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब 
बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ? 

(४५) कुछ उदाहरणों मे, १३ और १४ कलमो के अमर के सिलसिले मे 
उनकी मद्या को साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारो ने एक अर्थ किया है और काग्रेस 
ने दूसरा। 

(६) कलम १६ (अ) में 'छोटाना' शब्द की व्याख्या करना। , 

(७) सविनय अवशा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्‍्दूके 
लाइसेन्स रद करने के वाद जब्त की गई है, क्या उन्हे लौटाना समझौते के अन्तर्गत है ? 

(८) नवे आइिनेन्स के अनुसार जब्त हुई कुछ जायदाद और कर्वाटक की 
'वानीवाली जमीन' (ज०/८ 7.2705) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तगंत 
है और क्या सरकार को ऐसी वापसी पर कुछ दर्तें छयाने का अधिकार है ? 

(६) घारा १६ में स्थायी' का अर्थ। 

(१०) जिन विद्याथियों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग छिया है, 
उन्हे दाखिल करने से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर झर्तें छगाने या सविनय अवन्ा- 
सम्राम में लगाई गईं पावन्दियो के अनुसार उन्हे दाखिल न करने का अधिकार है ? 

(११) सविनय अवज्ञा-आन्वोलन में भाग छेने के कारण क्या सरकार को 
किसी व्यक्ति या संस्था को दण्ड देना--पेशन, और म्यूनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि 
बन्द करने का अधिकार है ? 

“बह नही समझना चाहिए कि पच के सामने केवछ यही मामजछे पेश होगे। 
यह भी सभव हूँ कि भविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जायें, जिनके स्व मे 
समझौते की सीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रखे कि 
सरकार या कांग्रेस दोनो की ओर से लिखित वक्तव्य पेश हो। दोनो पक्ष के वकील 
उन विषयों पर अपनी-अपनी दलीले पेश करें और वाद को पच जो निर्णय करे वह दोनो 
पक्षो को मान्य हो। वातचीत के सिलसिले में जैसा मैने कहा था कि सरकार और कार्ग्रेस 
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के मतमेदो की अवस्था में प्रइनो के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में 
कुछ नही कहता, तव उसका यह मतलब न लिया जाय कि मेने अपनी माय वापस ले 
ली है। ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतभेद इतने तीत्र हो जावे कि मुझे ऐसे प्रश्नो 
की भी छान-बीन करने के लिए पच पर जोर देना आवश्यक हो जाय। फिर भी में 
यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पच के पास बिता भेजे ही सब मतभेदों का निर्णय कर 
सकेगे ।” 

४५ गाधीजी के नाम इमसेन साहब के शिमला से ३० जुलाई १६३१ के लिखें 
पत्र की नकल -- 

“आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमे आपने (१) ५ माचे के 
समझौते की व्याल्या-संवधी प्रइनों के निर्णय के छिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध 
किया है और (२) कुछ ऐसी बाते भी लिखी हे जो आप पच के सामने यदि उसकी 
नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते है, जवकि उनके आशयो पर काग्रेस 
व सरकार मे एकमत न हो सके। 

“भारत-सरकार ने व्याख्या-सम्वन्धी प्रन्‍नो के लिए निर्णायक-मण्डल- 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पत्र में वणित उन ११ प्रो पर भी 
सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हे। इसके 
साथ सरकार नें यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रदनो पर निर्णायक-मण्डल मंजूर करने 
का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियो और फर्जो का उलझन में 
पड़ जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी 
व्यवस्था को मान लेना सभव नही है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी 
अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या जिसमे किसी ऐसी बाहरी शक्ति को 
सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रवन्ध पर सीधा असर डालनेवाले 
मामलो के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अख्तियार किया जाना हो, जिससे काग्रेस के 
सदस्य तो छाभ उठा सके लेकिन जनता के दूसरे (गैर-काग्रेसी) लोग पुृथक्‌ रहे और 
जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करे। ५ मार्च के समझौते में इस त्तरह की 
किसी बात की कोई गुजाइश नही है । 

“ऊपर बताये उसूलो के सिलसिले मे अब मै आपके पत्र मे वर्णित कुछ प्रइनो 
की छानबीन करता हूँ) पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हे और सामान्य 
स्वरूप के है। पिकेटिंग के कुछ खास मामलो में क्या कारँवाई की जाय, यह उसके 
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स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, छेकित सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को बिलकुल 
स्वीकार नही कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के अधिकारियों को कानून 
व अमन की रक्षा की अपनी जिस्मेवारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगो की व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप करे। आपने जो सामान्य स्वरूप की बाते रखी है ने सब इन 
विचारों के कारण इस दायरे मे नही आती और सरकार खास-खास मामलों को भी 
निर्णायक-सण्डल के पास भेजने के लिए रजामन्द नही हो सकती, क्योंकि ऐसा करने 
से उन सम्बन्धित व्यक्तियों को वह रुतबा मिल जायगा जिससे कि सर्वे-साधारण वंचित 
है। आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरकारे आबकारी-कानून का उल्लंघन 
करनेवालों को दरगुजर करती है, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध मे ऐसी कोई 
इत्तिछा नही मिली है। जहातक कानून के अनुसार आबकारी-मामलों के शासन से 
ताल्लुक है, आप भी निस्सदेह यह अनुभव करेगे कि प्राल्तीय-सरकारे आबकारी का 
कैसे पबन्‍ध करे यह निश्चित करने का अधिकार देकर पच नियुक्त करना व्यावहारिक 
नही है। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आबकारी प्रान्तीय हस्तान्तरित 
विषय है। १० वें और १२ वे मुद्दे एक जुदा परन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण प्रइन खड़ा करते 
हैं। समझौते की बातचीत करते समय उनमे वर्णित प्रदनों पर बहस ही नही हुई थी। 
इसलिए इन मामलछो को पच के पास भेजने का अर्थ यह बेहद व्यापक वसूछ मान लेना 
होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देश से बाहर भी सरकार की सहमति के बिना 
पंच को समझौते की पाबन्दी कराने का अधिकार है। 

“पंच कायम करने के रास्ते मे, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्बन्धी प्रएन 
ही भेजे जायें, बहुत-सी दुर्गंग बाघाये है। इसी बात पर रूगातार झगड़े होगे कि अमुक 
भामला व्यास्या-सम्बन्धी है या नही? यह व्यवस्था पुरानी दिक्‍्कतो को हटाने के 
बदले नई दिककते पैदा करेगी । 

“सल्धि-सग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई 
कर छेने को तैयार रहेगी। क्योकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का 
सवाल समझती है और उसे कोई सन्देह नही है कि आप भी उसे ऐसा ही भानते है। 
और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गया--त कि पच बचाने के झट में पड़ने कै-- 
तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिनाइया अच्छी तरह हलू हो सकती है ।” 


परिषद्‌ से गांधीजी का इन्कार 


सयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था। अपने खेतों 
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व घरो से निर्वासित किसानो की दुर्दशा से युक्त-प्रान्त के नेताओं को--५ं० मदनमोहन 
मालवीय को भी--चिन्ता उन्पन्न हो गई थी। गाघीजी ने युक्‍त-आन्त के गवर्नर सर 
माल्कम हेली को एक तार भेजा। लेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला। 
सभी ओर से ऐसी शिकायते आ रही थी और परिस्थितियां इतनी दिल तोड़नेवाली थी 
कि ११ अगस्त १६३१ को गाधीजी वाइसराय को निम्नलिखित तार भेजने पर विवश 
हो गये:--- 

“बहुत दु खके साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में वम्वई-सरकार 
का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी 
समस्याये उपस्थित हो गई हे। पत्र में हकीकत और कानून दोनो दृष्टियों से एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण प्रइ]्त उठाया गया है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनो बातों 
में अन्तिम निर्णय करेंगी। इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मामलो में सरकार 
और शिकायत करनेवाले दो दल हो, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही 
फैसला करे। काग्रेस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव हैं। बम्बई-सरकार के पत्र, 
सर माल्कम हेली के तार और युक्‍त-प्रान्त, सीमा-आ्रन्त तथा अन्य भ्रान्तो में होनेवाले 
अत्याचारो की रिपोर्ट पर जब मे ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मे रन्दन 
को रवाना न होऊें। जैसा मैने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के 
पहले में आपको लिखूगा, मे ऊपर लिखी हुईं सव बातें जापके सामने रख रहा हूँ। 
अन्तिम घोषणा करने से पहले मे आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा।” 


बाइसराय का उत्तर--१३ अगस्त १६३१ 


“आपने जो कारण बताये है, थदि उन्हीके आघार पर काग्रेस उस अवस्था को 
स्वीकार नही करती, जो गोलमेज-परिषद्‌ मे उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई 
थी, तो मुझे खेद है। में इन कारणो को उचित चही मान सकता। में ऐसा सोचें बिना 
नही रह सकता कि सरकार की नीति तथा उसके आधार-भूत बातो को गलूत समझने 
के कारण ही यह अन्देशा पैदा हुआ है। मेरा खयाल था कि युक्त-आन्त के सम्बन्ध में 
आपका सन्देह सर माल्कम हेली के ६ अगस्त के तार से और गुजरात के सम्बन्ध मे सर 
अर्नेस्ट हॉटसन के प्राइवेट-सेक्रेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ से दूर हो गया होगा। 
में जापका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें मेने आपको 
यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में में खुद दिलचस्पी 
रखता हूँ। और मेने आद्या की थी कि आप इन विस्तार की बातो से उत्पन्न विवादों के 
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कारण अपनेको भारत की उस सेवा से वचित नही करेगे, जो आप उस महत्त्वपूर्ण वाद- 
विवाद में भाग लेकर कर सकते है, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए, देश 
के भाग्य का निपटारा कर देनेवाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो मे फौरन 
ही प्रधान-मन्त्री को आपके लत्दन त जाने की सूचना दे दूगा |” 


शांधीजी का अन्तिम इन्कार---१३ अगस्त १६३१ 


“आपके आश्वासन के तार के लिए धेन्यवाद ” आपके आएवासन को मुझे 
वर्तमान घटनाओ को दृष्टि मे रखते हुए देखना चाहिए। भ्रदि आप उन घटनामो पर 
विचार करने पर समझौते की शर्तों के बाहर कोई बात नही पांते, तो इससे प्रतीत होता 
है कि हमारे और आपके समझौते-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतभेद है। वर्तमान 
परिस्थिति मे मुझे खेद के साथ सूचित करना पडता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निदचय 
पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नही है। में केवछ यही कह सकता हूँ 
कि मैने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा। कृपया आप प्रधान- 
मन्नी को इसकी सूचना दे दे। मे समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाशित करने 
में आपको आपत्ति न होगी।” 5 


वाइसराय का उत्तर--१४ अग्रस्त १६३१ 


“आपके निश्चय की सूचना मेने प्रधान-मस्त्री को दे दी है। में भाज सध्या- 
समय ४ बजे सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते 
है [! 

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा_ किया जा रहा था कि काग्रेस के गोलमेज- 
परिषद्‌ मे भाग लेने के रास्ते में दिक्‍कतें आवेगी, लेकिन फिर भी हरेक शख्स अन्तिम 
क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलक्ष जायगी। 
यह कहना गलत न होगा कि लोग जहा आशा न थी वहा भी आशा लगा रहे थे। छेकिन 
काग्रेस सधि-चर्चा के बीच-बीच में दूटते जाने पर चुपचाप नही बैठ सकती थी। 
खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी काग्रेस को प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए 
पूरी तैयारी करनी थी। इस तरह जबकि गाधीजी वाइसराय और वम्बई व युवतप्रान्त 
की सरकारो से पत्र-व्यवहार करने में छगे हुए थे, काग्रेस की कार्य-समिति 
बदस्तूर अपना कार्य करने मे सलूग्न थी। हम भी पाठकों को उसी ओर छे 
जाते है। 
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कार्य-समिति की बैठक 

कार्य-समिति की एक वैठक २० जुलाई को हुईं। उसने “ब्रिटेन व भारत के 
लेन-देन! पर तैयार की हुईं रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार- 
समिति ने अपनी बैठके मछलीपट्टम में करके रिपोर्ट तैयार की थी। कार्य-समिति ने 
इस रिपोर्ट को महा-समिति के सामने पेश करने का निदचय किया। हिन्दुस्तानी- 
सेवादल का काग्रेस से सम्बन्ध के बारे मे कई गछत-फहमिया फैली हुईं थी, इसलिए 
दल को काग्रेस का केन्द्रीय स्ववसेवक-सगठन मान लिया गया और यह निश्चय किया 
गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे 
वह अपनी ओर से नियुक्त करे। इसके काम भी बता दिये ग्ये। प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटियो को यह अधिकार झौर आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयसेवक-दलू 
बनावें। इस दल के सदस्यों के लिए काग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयसेवक- 
दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रक्खा गया। सेवादछ जिसकी अ० भा० परिपद्‌ 
कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डाक्टर हार्डीकर के नेतृत्व और सचालन में 
शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया और सेवादल ने भी 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए शान्तिमय और उचित उपायो से कांग्रेस के ध्येय की प्रतिना 
स्वीकार की। 


बन 


साम्प्रदायिक अश्न पर नई योजना 

इसके बाद काग्रेस का एक बहुत वडा काम आता हैं; यह था साम्प्रदायिक 
प्रघन पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हे। इस सिलसिले मे 
कार्य-समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया --- 

“चाहे इसमे काग्रेस को कितनी भी असफलता क्यो न हुईं हो, उसने शुरू से 
ही बिशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदशे माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को 
हटाने मे सदा प्रयत्तनशील रही है। काग्रेस के छाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ 
निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है--- 

बूकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रदनो के बारे मे कांग्रेस 
की नीति की घोषणा करना आवश्यक हे। काग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत 
में साम्प्रदायिक प्रइनो का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढय से ही किया जा सकता हैं। 
लेकिन चूकि खासकर सिवखो ने और साधारणतया मुसलमानों तैथा दूसरी अल्प-सख्यक 
जातियो ने नेहरू-रिपोर्ट मे प्रस्तावित साम्श्रदायिक प्रइनो के हल के प्रति असतोष 
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जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्खो, मुसलमानों और दूसरी अल्पसस्यक जातियो को 
विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्भदायिक समस्या का ऐसा 
कोई हल कांग्रेस को मजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा सतोष न 
होता हो । 

, इसी कारण साम्प्रदायिक प्रइन का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी 
से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूतत 
करती है कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के छिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए 
जो देखने मे साम्प्रदायिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और 
आम तौर पर सब सम्बन्धित जातियो को मंजूर हो। इसलिए पुरी-पुरी और आजादी 
केसाथ वहस के वाद कार्य-स्रमिति ने सर्वेसम्मति से तीचे लिखी योजना पास 
की है--- 

/१. (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में 
जातियो को यह आइवासन भी दिया जाय कि उनकी सस्क्ृति, भाषा, धर्मग्रन्य, विक्षा, 
पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी। 

(ख) विधान में खास घाराये रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा 
की जायगी। 

(ग) विभिन्न प्रान्तो में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य 
अधिकारों की रक्षा करना संघ-सरकार के जिम्मे होगा और थे काम उसके अधिकार- 
क्षेत्र की सीमा मे होगे। न 

२. तमाम वालिय स्त्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होगे। हे 

नोठ---करांची-कांग्रेस के अस्ताव-ढारा कार्य-समिति वालिग-मताबिकार 
के लिए बंध चुकी है, अत वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर 
सकती। लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमी फैली हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए 
समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक-स्मान 
होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में प्रत्येक जाति की आवादी का 
अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े । 

३. (क) भारत के भावी गासन-विधान में अतिनिधित्व का आवाद 
सम्मिलित निर्वाचन होगा। हर 

(ख) सिन्ध के हिन्दुओ, आसाम के मुसलमानों और 
सीमाप्रान्त तथा पंजाब के सिक्खो और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों 


क्र 
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के लिए, जहा उनकी संख्या आबादी के २५ फी सदी से भी कम हो, सघीय और प्रान्तीय 
धारा-सभाओ मे आबादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रक्खे जायेंगे और उनके अलावा 
“अधिक स्थानो के लिए भी उम्मीदवार के रूप मे खड़े होने का अधिकार होगा | 

४. पदो पर नियुक्तिया निष्पक्ष सविस-कमीशनो के ढारा होगी। नौकरियों 
के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेगे और कार्य के सुचार- 
रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियो को समान अवसर मिले इस 
सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ योग उसमें दे सके इस बात का वे पूरा खयाल 
रक्‍्खेंगे। 

४ संघीय और प्रान्तीय मत्रि-मण्डरू के निर्माण में अल्पसख्यक जातियो 
के हित एक निरिचित प्रथा के अनुसार मान्य होगे । 

६ परिचिमोत्तर सीमाग्रान्त और वलृविस्तान में उसी प्रकार की शासन- 
व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तो में है। 

७ सिन्ध को अलूग प्रान्त वना दिया जायगा, वच्च्ते कि सिन्ध के लोग पृथक्‌ 
प्रान्त का आथिक भार सहन करने को तैयार हो। 

८ देश का भावी शासन-विधान सघीय होगा। अवशिष्ट अधिकार सघ 
की इकाइयो के पास रहेगे, वशर्तें कि और छानबीन करने पर यह भारत के आत्यन्तिक 
हित के विरद्ध साबित न हो । 

*कार्ये-समिति ने उक्त योजना- को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विश्वुद्ध 
राष्ट्रीयता के जआाघार पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप मे स्वीकार किया 
है। इसलिए जहा एक ओर कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना 
का समर्थन करेगा, वहा दूसरी ओर उम्र विचार के लोगो को, जो इसे स्वीकार नही 
करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को बिना हिंचक 
के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दलो को मजूर हो, जैसे कि वह लाहौर के प्रस्ताव 
से वधी हुई है ।” 

विदेशी कपड़े और सूत के बहिष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी 
कार्य-समितति में तैयार की गई और यह निदचय किया गया कि विदेशी कपडे व सूत के 
वहिष्कार के सिलसिले मे की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, 
रद सानी जायगी -- 

“हम प्रतिज्ञा करते है कि तबतक हम निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेगे, 
जैचतक कि काग्रेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नही कहती - 
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१. हम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे वुना हुआ 
कपडा न खरीदने और न बेचने का वादा करते हे। 

२. हम किसी ऐसी मिक्त का सूत या कपडा भी न खरीदने और न बेचते 
का वादा करते है, जिसने काग्रेस की शर्तों को न माना हो। 

हे. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या 
उससे बने कपडे को मारत मे न बेचने का वचन देते है ।” कु 

इसके बाद यह फैसलछा किया गया कि अस्पृष्यता-निवारिणी समिति को, जो 
गत वर्ष सविनय अवज्ञा के सप्राम में छुप्त हो गई थी, पुनर्जीबित किया जाय। श्री 
जमनालारू बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। 
इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अत्य आवश्यक अधिकार भी 
दिये गये। 

मिलू-समिति (]6506 १४४॥४ छड/779907 (0078702०) की तथा 
मजदूरों की हालत के सवाल पर कार्ये-समिति ने यह निर्णय किया कि जहा सभव 
और आवशदश्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजवीजो के द्वारा ऐसी मिलो में 
जिन्होने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हो, मजदूरो को दण्ड दिये जाने 
या निकाले जाने को रोकने और मजदूरो की स्थिति को अधिक अच्छी , करने की 
कोशिश करे। 

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १६३१ को फिर हुईं और उसने 
बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव बम्बई के स्थानापन्न गवर्र की 
हत्या के प्रयत्त और बगाल में जज गाछिक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आक्रमणो 
पर खेद और निन्‍दा प्रकट करते हुए गवर्नर के जीवन पर आक्रमण के प्रयत्त को उस 
स्थिति मे तो बहुत बुरा बताया, जबकि फर्ग्यूसन कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर 
पर उन्हे निमंत्रित किया था। 

राष्ट्रीय-झषण्डा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया 
गया कि “राष्ट्रीय झण्डा तीन रग का और पहले की तरह लम्बाई-चौडाई मे समानान्तर 
होगा। लेकिन उसके रग क्रमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होगे। 
सफेद पट्टे के केन्द्र मे गहरे नीछे रण का चरखा होगा। रग गुणों के न कि जातियो के 
सूचक है। केसरिया रग साहस और बलिदान का, सफेद रग शान्ति और सत्य का, 
हरा रग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आशा का प्रतिनिधि होगा। झड़ 
की लम्बाई-चौडाई का अनुपात ३ २ होगा।” ३० अगस्त रविवार को नया राष्ट्रीय 
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झडा फहराने का निश्चय किया गया। इसीके अनुसार फिर आगे प्रति मास हर रविवार 
को झंडा, फहराया जाने छया। मौलिक-अधिकार-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ 
और ऊपर लिखे अधिकार व कत्तंव्य स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, 
जैसा अन्तिम रूप में था, इस बैठक में पास कर दिया गया। 


अफगान जिरगा 

उन्ही दिनो वम्बई में कार्य-समिति ने सरदार भगतसिह के दाह-सस्कार के 
प्रदन पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर 
चुके हैं, कि जो भीषण अभियोग लगाये गये है उनका कोई आधार नही है। सीमा- 
प्रात्तीय काग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा व खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में 
निम्नछिखित महत्त्वपूर्ण निश्चय किया गया-- 

सीमाप्रान्त की काग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद समिति 
ने सीमा-प्न्तीय काग्रेस-कमिटी के पुन संगठन तथा उसमें अफगान जिरगे को 
सम्मिलित करने का निदचय किया। यह भी निरचय किया गया कि खुदाई 
खिदमतगार भी काग्रेस-स्वयसेवक-सगठन के एक अग हो जाने चाहिएँ। 

कार्य-समितति की प्रार्थना पर सीमाग्रान्तीय नेता खान अब्दुलगफ्फारखा ने 
उस प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन के सचालन का भार अपने कथघो पर ले लिया है।” 


कार्य-समिति की निराशा 

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा- 
पूर्वक इस परिणाम पर पहुँची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितो को देखते 
हुए कांग्रेस गोलमेज-परिषद्‌ मे न भाग छे सकती है और न उसे लेना ही चाहिए। 
लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा 
कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा -- 

“कार्य-समिति ने १३ अगस्त को गीलमेज-परिषद्‌ में काग्रेस के भाग न लेने 
के वारे मे प्रस्ताव पास किया था। उसे मद्दे-नजर रखते हुए यह समिति स्पष्ट कर 
देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय। 
इसलिए समिति सब काग्रेस-सस्थाओं व काग्रेसियो को तबतक समझौते की काग्रेस 
पर लागू होनेवाछी शर्तों पर अमल करने की सलाह देती है, जबतक कि कोई दूसरी 
हिदायत न दी जाय।” 
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असाधारण परिस्थिति उत्तन्न होने की अवस््याओं के लिए जब कार्य-समिति 
ने बुलाई जा सके, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार भी दे दिये गये, कि “इस उज्लाव- 
द्वारा कार्य-समिति की ओर से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने का अधिकार 
दिया जाता हूँ ।” 

मणि-भवन (वम्बई) में सारे दिन माणाओो व उम्मीटो से भरी ये अफवाहें 
गरम हो रही थी कि प्र तेजवहादुर सप्र्‌ू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये 
शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। छेकित 
सूर्यास्त के वक्‍त बड़े-बड़े नेता मणि-मवन से वाहर निकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा 
में खड़े हुए प्रेस-अतिनिधियों को बताने छगे कि आखिरी समय की गई सन्ति-चर्चाओं 
के सफल होने और गांधीजी के अपने निम्नय को वदलने की कोई सम्भावना नहीं है। 
फिर भी कूछ गाणावादी अवतक यह बाण्या छग्ाये वैठे थे क्ति अन्त में कोई-न-कोई 
सूरत निकल ही जायगी। छेकित जब गांवीजी रात के ८॥॥ बजे भणि-भवन छोडकर 
ब्रम्वई-सेण्ट्रक स्टेशन पर गूजरात-मेछ के एक तीसरे दर्जे के डिब्ते में सवार हो गये, 
तब स्व सन्देह विछकूल खतम हो गये। 

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने दोपहर को भाव घण्टे तक गांवीजी से मुदाकात की | 
असोोगियेटेड प्रेस के भेंट करने पर सर भ्रभागंकर पट्टनी ने (जिन्होंने एस० एस० 
मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कूछ भी वताने में 
अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा स्थग्रित कर दी है। 

इस तरह गोलमेज-परिपद्‌ के अभिनय में परहछा दृष्य समाप्त हुआ। १५ 
अगस्त को डा० सप्रू, श्री जयकर और श्री रंग्रास्‍्वामी आयंगर भग्रांवीजी से ठो-एक बार 
मिलकर वम्वई से रवाना हो गये। इस विषय पर ग्रकाणित हुए पत्र-व्यवहार के अव्यवन 
से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सरेक्रेटेरियट 
ने समझौते को समुद्र में फेंक दिया था। 


न जाने के कारण 
इसमें सस्देह नहीं कि समझौते के उल्कंवन, ग्रांचीजी के गोलमेज-यरिपद्‌ 
में उपस्थित होने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-दादा बपने 
निः्चय से (जिसका समर्थन कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण 
थे। चस्तुत. यह इमसेन सा० का ३० जुलाई का पत्र था, जो पहले का बुक है, जिसने 
स्थिति को निर्णति-रुप दे दिया था। बम्बई के गवर्नर का १० अगस्त का पद भी कम 
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निर्णायक न था। सर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमे सौम्य शिष्ट और सयत- 
भाषा का प्रयोग था, यह निरचय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा 
कारण था वारडोली में लगान-वसूली के लिए दमनकारी उपायों का अवरूम्बन। 
२२ छाख रुपये में से २१ छाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अब 
लगान न चुकानेवाले आपत्ति मे ग्रस्त हे और समय चाहते है। पिछले सालो का बकाया 
करीब दो लाख रुपया लेना था, जिसका अधिकाश् भाग गुजरात के दुर्भिक्ष के कारण 
सरकार ने मुल्तवी भी कर दिया था। सरकार ने पुलिस-द्वारा घमकियां देना व पुलिस 
के जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले साछो का वकाया वसूल करना शुरू 
किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके कहने पर सरकारी 
भालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट 
लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही 
कर सकती है। काग्रेस यह साबित करने को तैयार थी कि छोगो को भयभीत करने 
और कुछ मामलो में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूछ करने के लिए अनुचित प्रभाव 
डालने के छिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई 
अतिरिक्‍त-मालगुजारी एक छाख रुपया भी नहीं होती थी। सरकार का कहना था 
कि लगान की वसूली में अन्तिम निर्णय कांग्रेस का नहीं वल्कि सरकार और उसके 
कर्मेचारियों का होना चाहिए। ब्विटिश-शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहा कायम 
है। सरकार इसे जताना और सावित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की 
इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रोव की--उसी रोव की जिसकी इतनी तारीफ 
माप्ठेयु साहव ने की थी--चिन्ता थी ! 

एक दूसरा और महत्त्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गाधीजी इंग्लैण्ड नही जाना 
चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को ग्रोलमेज-परिपदु का प्रतिनिध 
भनोनीत नही किया था। स्वभावत कांग्रेस उन्हें छे जाना चाहती थी। कांग्रेसी होने 
के बछावा वह भारत की एक बडी पार्टी--राष्ट्रीय मुस्छिम दक--का प्रतिनिधित्व 
करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नही है। उन्तमे भी एक ऐसा साफ गिरोह 
था, जो दिछ से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्व॒राज्य--मुकम्मिल आजादी के लिए उत्सुक 
था। लेकिन इस रहस्य को सभी जातते है कि छॉर्ड अविन से गाघीजी के कहने से 
पष्डित मदनमोहन माछूवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डाक्टर असारी को मनोनीत 
करने का वचन छॉर्ड अविन ने दिया था, जव कि पहुले दो व्यक्ति मनोनीत कर लिये 
गये और डॉक्टर असारी छोड दिये गये। यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलिगडन जानते 
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ही न थे कि छॉर्ड अविन ने क्या वचन दिया था। छेकिन गोलमेज-परिपद्‌ में यह प्रदर्गन 
भी ब्रिटिद-हितों के छिए अच्छा था कि मुस्लिम-भारत स्वराज्य के विरुद्ध है। लॉर्ड 
अधिन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में छॉर्ड विलिंगडन ने यह दलीछ 
दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर असारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। वें तो उसके 
विरुद्ध होते ही। यदि वें विरोव न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; वल्कि 
भारत के प्रतिनिधि होते। देग में डॉक्टर गसारी की स्थिति असाधारण थी, उनके 
अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवक 
और निर्भीक विरोवी थे। ऐसे डॉक्टर अंसारी के चुनाव को वे मुसलमान प्रतिनिधि, 
कैसे सहन करते ? कांग्रेस ने साम्प्रदायकि प्रदन पर एक हल तैयार कर छिया था 
जिसका समर्थन गोलभेज-परिपद्‌ मे एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते। 
सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसकमान अग को काटकर काग्रेस को 
बेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में काग्रेस के छिए राष्ट्रीय-सम्मान 
की रक्षा करते हुए केवक एक ही मार्ग खुछा था। गांधीजी ने उसे ही पका और 
गोलमेज-परिपद्‌ के लिए छन्दन जाने से इत्कार कर ढिया। 


आशा के पहले 

एक वार फिर लड़ाई की तैयारियां होने छगी। १५ अगस्त को लड़ाई की 
हवा की ही सव जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि छॉर्ड विछिंगडन का रुख पूर्ण 
गिप्टता का था। उन्होने गाधीजी से कहा कि आप मामले को तोड़ें नही। जब कभी 
कोई दिक्कत हो, मुझसे मिल छे। छेकिन गाघीजी जब कोई वात पेश करते थे तो 
उसका कोई असर न होता था। सारा देश एक निराजा में डूबा हुआ था। पण्डित 
भदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी 
थात्रा स्थगित कर दी थी, जिससे श्री सम्रू, जयकर और आयंगर रवाना हुए थे। गावी- 
जी ने अपनी स्थिति निम्नलिखित सरल जनों में रख दी :--- 

“गृदि सरकार और कांग्रेस मे कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आनय 
के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पक्ष की ओर से उसका उल्लघन किया 
गया, ती मेरी सम्मति में सब समझौतो के साथ लागू होनेवाले नियम इस समझौते पर 
भी छागू होने चाहिएँ। इस समझौते पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए लागू होने 
चाहिए, क्योकि यह समझीता एक महान्‌ सरकार और सारे देश के प्रतिनिधित्व का 
दावा करनेंवाली महान संस्था के बीच हुआ है। यह वात सह्दी है कि इस समझीते 
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पर कानूच से अमल नहीं कराया जब सकता, पर इसीलिए सरकार पर यह दोहरी 
जिम्मेवारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रइनों पर एक नहीं 
हो सकते उन्हे एक निष्पक्ष व्यायालय के सामने पेश करें। काग्रेस की एक बहुत सरल 
और स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने छायक समझा है कि झगड़े के 
ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौप देने चाहिएँ।” 

गाघीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा वन्द नही किया। वह तो कहते 
थे कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारे समझौते की शर्तों की पूरति 
करती रहे, मे छत्दन की ओर दौड़ पड/ूँगा। जो वात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के 
दिमाग मे घूम रही थी, उसे उन्होने खुले तौर पर क्रह दिया---थहा के बडे सिविलियन 
नही चाहते कि मे परिषद्‌ में जा सकू। और यदि वे चाहते भी हे, तो ऐसी परिस्थितियों 
में, जिन्हे काग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदाइत्त नही कर सकती ।” देश के सिविलि- 
यन बड़े जोरो से यह बात फैला रहे थे कि काग्रेस के रूप मे गाधीजी एक मुकाबले की 
सरकार कायम करना चाहते हे और ऐसी विध्वसक सस्था कभी गवारा नही की जा 
सकती। गाघीजी ने बम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय छॉर्ड विलिंगडन 
को एक निजी पत्र लिखा कि अपने नेतृत्व में मुकावले की सरकार खड़ी करने का मेरा 
इरादा कभी नहीं रहा और न मेने कभी पच नियत करने पर जिद की, हा, उसके इस 
अधिकार का दावा मैने अवद॒य किया है। मै तो केवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र 
इस तरह है -- ड़ 

“इतनी शीघ्रता से घटनाये घटित होती रही है कि में आपके ३१ जुलाई के 
क्षपापत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की सावना भरी 
हुई है उसका मे कायल हूँ। पर पिछली घटनाओ ने उसे भूतकालू का इतिहास बना 
दिया है और जैसा कि मेने १३ अगस्त के तार मे कहा है कि ये समस्त परिस्थितिया 
बतलाती है कि आपके और हमारे दुष्टिकोण मे ही मौक्तिक अन्तर है। 

“में तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेने बहुत गौर के साथ 
विचार करने के वाद ही यह निरचय किया है कि मेरा जो यहा पर उत्तरदायित्व है उसे 
तथा आप के निश्चय को देखते हुए मुझे गोलमेज-परिषद्‌ मे उपस्थित नही होना चाहिए । 
मुझे यह सुनकर अत्यन्त दु ख हुआ कि आपको यह सुझाया गया है कि मैने पंच की स्थापना 
पर अधिक जोर दिया और में अपनेको प्रतिद्दद्वी सरकार का मुखिया वनाना चाहता 
हूँ। और आपका निर्णय तो इन्ही सुझाई बातो के आधार पर बना है। हा, यह तो सच 
है कि पच के सम्बन्ध मे मेने अधिकार के रूप मे इसकी माग की थी, पर यदि आपको 
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मेरी वातचीत याद होगी, तो आप जान छेगे कि मेने कभी इसपर जोर नही दिया। 
इसके विपरीत मेने आपसे यह भी कह दिया था कि थदि मुझे न्याय मिल जायगा--- 
जिसका में अधिकारी भी हुँ---तो मुझे संतोप हो जायया। आप इससे सहमत होगे 
कि पच की स्थापना प्र जोर देना विलकूल दूसरी वात है। 

“प्रतिद्वन्दी सरकार के सम्बन्ध मे मुझे खयाल है कि मेने आपका भ्रम उसी 
समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैने कहा था कि में 
अपनेको जिला-अफसर नही समझता और मेने तथा मेरे साथियों नें स्वेच्छा से वने 
पटेल या गाव के मुखिया का जो कार्य किया है, वह भी जिछा-अधिकारियों की जान- 
कारी में और अनुमति से। इसलिएल्यदि उपर्युक्त दो गलत बातों ने आपके विचारों 
पर असर डाछा हो तो मुझे खेद होगा। | 

“इस पत्र के छिखने का मेरा अभिप्राय यह दरयाफ्त करना है कि क्या आप 
अब दिल्‍ली-समझौते को खतन समझते हे या गोलमेज-परिपद्‌ में काग्रेस के भाग न 
लेने पर उसे कायम मानते है ? काग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रात काछ निम्नलिखित 
निव्चय किया है-- १३ जगस्तवाले कार्य-समिति के गोलमेज-परिपद्‌ मे भाग न लेने 
के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पप्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव 
से दिल्‍ली-समझौते का अन्त नही समझना चाहिए। अतः सभी काग्रेसियो और कांग्रेस- 
सस्थाओ को सलाह देती हैं कि जवतक और कोई आउेग न दिया जाय, दिल्ली समझौते 
की काग्रेस पर छागू होनेवाली शर्तों का पाछन किया जाय ।' 

“उससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस समय सरकार को परेणान नही करना 
चाहती और वह सच्चाई से दिल्‍्ली-समझौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह 
सब प्रान्तीय सरकारो की परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर निर्मर है। 

“जैसा कि पत्रों मे तथा वातचीत में भी पहले मे आपको वतछा चुका हूँ, 
प्रान्तीय सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति विन-दिन कम-ही-कम दिखाई पडी 
हूँ। कार्य-समिति के दफ्तर मे वरावर सरकार के ऐसे कार्यो की इचलकायें आ रही 
है जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार कार्यकर्ताओ और काग्रेस-आन्दोलन 
को कुचलना चाहती है ।” 

गाथीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर 
जल्दी मिले और यदि दिल्‍्ली-समझौते का पालन मजूर है, तो में कहँगा कि जो गिकायते 
आपके सामने पेज की गई है उनपर भीज्न ही विचार किया जाय, क्योकि मेरे साथी- 

कार्यकर्ता इसपर जोर दे रहे हैं कि णदि भिकायते दूर नहीं होती, तो कम-से-कम 
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आत्म-रक्षा के लिए हमे भी रक्षात्मक उपाय हाथ मे लेने की आज्ञा दी जाय। गाधीजी 
को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार काग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ 
स्वीकार नही करती। वह सरकार को परेणानी मे डालने या उसे अपमानित करना- 
नही चाहते थे। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-स्विसवालो 
के निरिचित विरोध के कारण अस्थायी सधि को तोड रही थी, न कि काग्रेंस । गाघीजी 
आवश्यक और अनावश्यक का भेद जानते थे। उन्हे यह विश्वास हो गया था कि सिविल- 
सविस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को उच्चत 
नही थे। “इसलिए”, गाधीजी कहते थे, “जबतक इस सविस के सब कर्मचारियों के 
खयालात न बदल जायें, पूर्ण स्वाधीनता के लिए काग्रेस के सधि-चर्चा करने की कोई 
सूरत नही है। काग्रेस को अभी और कष्ट-सहन व वल्ह्धिन मे से गुजरना होगा, 
चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यो न चुकाना पडे। इसलिए में तो अपने 
लिए वारडोली को ही ख़री कसौटी मानता हूँ। सिविलियनो की नव्ज देखने के लिए 
ही इसकी योजना की गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बात न थी।” 


आशा हुई 

गाघीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार 
के विरुद्ध आरोप-सूची को प्रकाशित कर दिया था। कूछ लोगो ने समझा कि गांधीजी 
ने इसे प्रकाशित कर सरकार को चुनौती दी है। डॉ० सप्रू और श्री जयकर ने 'मुलतान' 
जहाज से इसी आशय का वेतार का तार दिया और उसमे बताया कि आरोप-सूची 
के प्रकाशन ने वाइसराय व भारत-मत्नी के साथ सधि-चर्चा में उन्हें परेशानी मे डाल 
दिया है। गाधीजी तो यहा तक तैयार थे कि कांग्रेस के विरुद्ध रगाये गये आरोपो 
की इकतरफा जाच किसी निष्पक्ष पच-द्वारा करा ली जाय। गाघीजी के पत्र का 
वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोष-जनक न था। वाइसराय ने गत पाच 
भास्त की काग्रेस की कारेवाइयो का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्‍्ल्यी-समझौते 
के भाव और बर्थो के प्रतिकूल थी और शान्ति-स्थापन के लिए, विद्येषत य॒क्‍्त-प्रान्त 
व सीमा-परन्त में, वाघक थी। वाइसराय ने उसमे यह भी लिखा था कि गोलमेज- 
परिषद्‌ मे काश्नेस का सम्मिलित न होना समझौते के प्रधान उद्देश को असफल करना 
है, लेकिन सरकार विशेष उपायो को तबतक काम मे न छायेगी जबतक कि वह ऐसा 
करने को वाध्य न हो जाय। गाघीजी ने समझौता-पालत की वाइसराय की इच्छा 
का हृदय से स्वागत किया और सब काग्रेसियो को हिदायत दी कि वे सावधानी से समझौते 


हार 
न्फप् 
डशिमका | 


घस्ज््न+ 





न्रब्गि 


है हैलश्द 
न 4 
५४ 


५ 


“7६-६7 


०» 
पकिए 
कऋन्ल व पन्‍्दार 
चई च्ब््डि्ा 
पसिल्‍्द २ 
9 अध्ठ $द्द 
2.25 
आन आदाइ 
न्र्ग 
च्कू 


ञ्र 


६ 
््ड 
के #- आई 
[॒ 
कक 


श्र्या 


बता कक्राशित 


अऋदऋआन के 


अ्योकि पक्ष 


काग ४ 
अविनि।:ि 


० 
विक्रप्र 


मर 


अलकाकाद 


विक् 


सक्र। 
भरसनयन्कार क्र 


9) 
हि. 


सरकारों 


था सादा। 


त्रम्ग् 


खदान 


०3 


द्ध 


प्रकाशित छर दिया। 


सरकार की ज्निष्ति 


ह> 


काँग्रेव का इतिकाद्र 
न्र् 
भी 


थ्् 


>> 
६] 


ग्र्ा 
ए] 


अनुमति 





डद्यज 
>वद्वार हुआ वा, वह 


दवा 


अंग थे। मर 


४०२ 


पत्र: 
सूत 


४१ 


बाइसराय मदह्रीव्य और 


। 


#4 
८० 


॥<*“प९,5, 


हा 
अन्द 


पर 


| 


>दन्कान # 


झाजनः- 


' 


जा 
ह 


हू, वा भ 


कुछ मामतों ये उसका उत्दंशन 


इस मामदछाय 


टू 


"5 व 


#5 
लि 
| जो 

हि पर 

हे 2 लक. 


तु 


्‌ 
रत 


पु 
|] हे गन 


5] 


४४ 


है 
। 
हक 
छि 
] र् 

९ 

|0* 


हैन्न 


५ 


व्ान्शन्आ- 


पन्ने करने के खाद 


टन 


आन्क्रार: 


स्‍सन्क्रा 


क्म्ब्रई 


“अध्याय २ : समझौते का भंग श्ग्रे 


ने यह निरुचय किया हैँ कि इस प्रदन की जाच की जायगी। जाच का क्षेत्र यह 
होगा कि -- 

विचाराधीन गावो में पुलिस-हारा जबरदस्ती और दमन करके खातेदारो . 
को उन गांवों की अपेक्षा जहा ५ मार्च १९३१ के बाद पुलिस की सहायता के विना 
वसूली हुई है, वारडोली के दूसरे गावो मे जो अदाज रक्खा गया था उससे अधिक लगान 
देने के लिए बाधित किया गया, इस आरोप की जाच करना; और यदि कही ऐसा 
हुआ है, तो ठीक रकम का निर्धारण करना। इन बातो के अन्तगंत उठनेवाले किसी 
भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती है। 

वम्वई-सरकार ने जाच करने के छिए नासिक के कलक्टर मि० जआारण० सी० 
गॉडन को नियुक्त किया है। 

४. काग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रइनो के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय- 
सरकारे जाच की आज्ञा देने को तैयार नही है। 

५. यदि समझौते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले मे नई शिकायतें 
करे, तो उन शिकायतों पर साधारण दासन-अबन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार 
सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जाच करनी है या नही, 
और यदि जाच करनी है तो किस तरह से, इन सब वातो का फैसला प्रान्तीय-सरकारें 
प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।” 


पत्र-व्यवहार 
इससेन सा० के नाम गांधीजी का. पत्र---श्िमका २७ अगस्त १६११ 


“आपके इसी तारीख के पन्न और एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद! 
सर कावसजी ने भी आपके वताये संशोधन भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों 
ने व मेने सशोधित मसविदे पर खूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ 
हम आपके सञ्योधित मसविदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार हे--- 

चौथे पैरेग्राफ मे सरकार ये जो स्थिति अछ्तियार की है, उसे कांग्रेस की ओर 
से स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। क्योकि हम यह्‌ अनुभव करते है कि जहा 
काग्रेस की सम्भति में समझौते के व्यवहार मे पैदा हुईं शिकायत दूर नही की जाती 
वहां जाच करना जरूरी हो जाता है। क्योकि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन उसी समय 
के लिए स्थगित किया गया है, जवतक दिल्ली का समझौता जारी है। लेकिन यदि 
भारत-सरकार व अन्य भान्तीय सरकारे जाच कराने के लिए उद्यत नही है, तो मेरे 


प्र्ण्ड काँग्रेस का इतिहास : भाग ५ 


सहकारी व मे इस धारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नही करेगे। इसका परिणाम 
भह होगा कि काग्रेस अवसे उठाये गये अन्य मामलो के वारे मे जांच के लिए जोर नहीं 
» देगी, छेकिन यदि कोई गिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच के 
अभाव में उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ब्रहण करना 
आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवजा-आन्दोछन के स्थग्रित रहते हुए भी उसे 
करने के लिए स्वतंत्र होगी। 
में सरकार को यह आश्वासन विलाने की जरूरत नही समझता कि कांग्रेस का 
निरन्तर प्रयत्न यह रहेगा कि सीघे वार से वर्चे और विचार-विनिमय, समझाना-उल्लाना 
आदि उपायो से शिकायत दूर करा/ये। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहा इसलिए 
आवण्यक हो गया हूँ कि भविष्य मे कोई संभावित गलतफहमी या कांग्रेस पर समझीता- 
उल्लघन का आरोप न हो सके। वर्तमान वातचीत के सफल होने की हालत में मेरा 
खयाल है कि यह विज्नप्ति, यह पत्र और जापका उत्तर एकसाथ प्रकाणित कर दिये 
जायेंगे ।” 


इमर्सेन सा० का उतच्तर---२७ अगस्त १६३१ 


“जज की तारीख के पत्र के छिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे 
स्पप्टीकरण के साथ विजप्ति के मस॒विदे को स्वीकार कर लिया है। कौसिल-सहित 
गवरनैर-जनरल ने इस बात को ध्यान में छे लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों 
में जांच पर जोर देने का इरांदा कांग्रेस का नही हैं। छेकिन जहां आप यह वाव्वासन 
देते है कि काग्रेस हमेशा सीधे वार से बचने और आपसी वातचीत, समझाना-बुझाना 
आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत श्रयत्व करेगी, वहा आप 
भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कारंवाई करने का निश्चय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हे। मुझे यह कहना है कि कौंसिल-सहित गवर्नेर-जनरलू आपके साथ 
इस आजा में सम्मिल्ति होते है कि सीधे वार के छिए कोई मौका नही आयेगा। जहा- 
तक सरकार के सामान्य रुख की वात है, में वाइसराय के € अगस्त को लिखे हुए पत्र 
का निर्देश करता हूँ। सरकारी विजप्ति, आपका आज की तारीख का पत्र और वह 
उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी।” 

इससे पाठक जान गये होगे कि वारडोछी की जाच का निदचय हो गया तथा 
अन्य ऐसी विद्यमान जिकायतो के बारे मे, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, विल्ली- 
समझौते के जारी रहते हुए भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक प्रहार करने के अपने अधिकार 


अध्याय २ : समझौते का भंग घ्र्ण्प्‌ 


को वहाल रकक्‍्खा। आगे पैदा होनेवाली दिक्‍कतो का कोई निरिचत हल नही सोचा 
गया, उनकी जाच हो भी सकती थी और नही भी। जहा जाच न हो और दिवकत भी 
दूर न की जाय, वहा यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई 
सीधा वार भी कर सकती थी। साथ ही काग्रेस-सस्थाओ और काग्रेसियो को यह ध्यान 
में रखना था कि दिल्‍्ली-समझौता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये बिना वे 
अपनी ओर से समझौते का कोई भी उल्लघन न करेंगे। जहा सरकार या उसके 
अधिकारियो के प्रति कोई शिकायत हो, जान्ति के साथ समझा-वबुज्ञाकर उसे दूर करने 
की हर तरह कोशिश की जाय। जहा इस प्रकार की कोशिश्ो मे सफलता न मिले, 
वहा राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनसे सलाह भागी जाय। 

गाघीजी ने जिस आरोप-सूची मे सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिकायत्तो 
का उल्लेख किया था और सरकार ने जिसका जवाब दिया था, उन मामलछो से सम्बन्ध 
रखनेवाली सब काग्रेंस-कमिटियो से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह 
विचार करे और अपना उत्तर महासमिति के पास अहमदाबाद भेजे। समझौते के 
और जो उल्लघन हो या और कोई नई शिकायत पेश हो, तो वह भी जल्दी ही 
राष्ट्रपति के पास भेजी जाय। 


लन्दन को रवाना 

गाघीजी रून्दन को चल पडे, लेकिन असाधारण आशावादी होते हुए भी 
उन्हे सफलता की उम्मीद न थी। फिर भी उन्होने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारे, 
सिचिल-सबिसवाले और अग्रेज व्यापारिक कम्पनिया काग्रेस की उद्देश-यूति मे सहायक 
होगे। कार्ये-समिति ने ११ सितम्बर १६३१ को अहमदावाद में गाधीजी व राष्ट्रपति 
के शिमला मे सरकार के साथ किये गये नये समझौते मे पडने की कार्रवाई का समर्थन 
किया। कार्य-समिति ने इस बैठक में एक और महत्त्वपूर्ण निणंय किया। सभी उद्योग- 
धन्धी से और विशेषकर कपडे के कारखानो से कोयले की उन भारतीय खानो का 
कोयला वतेने की सिफारिश की गई, जो इस आजय की प्रतिज्ञा करे कि वे जनता की 
भावनाओो से सहानुभूति रकलेगी, पूजी व डाइरेक्टरो में ७३ फी सदी भारतीयता 
होगी, मैनेजिय एजेण्ट के कारोबार मे विदेशी स्वार्थ न होगे, अपने दाम और माल 
की जात का ठीक इन्तजाम रखकर स्वदेणी के प्रचार में सहायता देगी, उसके अधिकारी 
राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोधी प्रचार मे न छग्रेगे, विशेष कारणो के विना केवल 
भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे; वीमा, वैकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय 
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कम्पनियों में ही करेंगी और इसी तरह आयन-व्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जहाजी 
एजेण्ट तथा ठेकेदार सब भारतीय ही रखे जायगे; यथा संभव भारत में बनी चीजें 
ही व्यापार के लिए खरीदी जायंगी; प्रवन्व-कर्तता लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेगे; 
खानो के मजदूरों को सनन्‍्तोष-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन 
की दशा भी ठीक की जायगी तथा खानों के परीक्षित वैलेन्सशीट प्रति वर्ष कांग्रेस 
को भेजे जायेंगे। 

अक्तूबर व नवम्वर में भारत और इंगलैण्ड में होनेवाली सनसनीखेज घटनामों 
की ओर बढ़ने से पहले हमे गांधीजी और उनकी यात्रा का हक भी जान लेना चाहिए। 
गांधीजी के साथ श्री महादेव देसाई, देवदास गाधी, प्यारेलाल और श्रीमती मीरावहन 
थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। जो सामान अपने साथ छे जाने 
की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता न थी। सूचना 
का समय थोडा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा था, 
लेकिन गाघीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया। अदन 
में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहां अरवो व भारतीयो ने कुछ दिवकत के वाद उन्हें 
एकसाथ अभिनन्दन-पत्र तथा ३२८ गिन्नी की थैली दी। 

जहाज पर भी गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और वालको 
के साथ अपना मनोरजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते 
थे। गराधीजी को श्रीमती जगलछूछपागा और वफ्दपार्टी के अध्यक्ष नहसपाना ने 
बधाई भेजी। पहले का संदेश तो स्वभावत. हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हार्विक- 
उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा--- 

“अपनी स्वतन्नता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के वाम पर मै 
उसी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हे 
मेरी हादिक कामना है कि आपकी यह यात्रा सकृझछ समाप्त हो और आप प्रसन्नता- 
पूर्वक छौटे! में ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जब वहा से छौटकर स्वदेग 
जाने लगेगे, तब मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिक होगी। ईंव्वर आपको चिरावु 
करे और आपके पयत्नो में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे ।* 

मिल्ती शिप्ट-मण्डल को पोर्ट्सईद पर गाधीजी से मिलने की आागा वही दी 
गई, छेकिन करो पर भारतीयों के शिप्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। बहुत 
दिवकत के वाद नहसपाशा का एक अतिनिधि गावीजी से मिल सका। 

जब गांधीजी मार्सेलीज पहुँचे, श्री रोम्या रोल्ा की वहन मैडछोन रोला उनका 
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उत्साह-पूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। रोम्यां रोला अस्वस्थ होने 
के कारण स्वय उपस्थित न हो सके थे। मैडलीन रोछा के साथ मोशियर भ़िवे व उनकी 
सुपत्नी भी थी। मो० प्रिवे स्विजरलैण्ड के एक अध्यापक है, जिन्हें भारत-सरकार 
ने पीछे १९३२-३३ के आन्दोलत में मामूली तथा सदिग्ध अध्यापक कहकर प्रसिद्ध 
कर दिया था। कितने ही फरासीसी विद्याथियों ने भी गाधीजी का अभिनन्‍्दन किया। 
गाधीजी रून्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजनिक गृहो तथा गरीबो के मैले घरों के वीच 
मिस म्यूरियक लिस्टर के यहा किग्ल्ले-हाल मे ठहरे। लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए 
बहुतसे निमत्रण मिले और इससे भी ज्यादा निमत्रण गावों में उन्हें सप्ताह का 
अन्तिम भाग शान्ति से बिताने के लिए मिले। एक मित्र ने एक दिन यूस्टन-रोड पर 
स्थित मिव्समा-भवन (स््रि८009? )/22४78 730756) में दिये गाघीजी के 
भाषण व किस्सले-हाल से न्यूयार्क को ब्रॉडकास्ट-द्वारा भेजे गये सदेश की रिपोर्ट 
'टाइम्स' मे पढकर ५० पौण्ड का चेक ही भेज दिया था। 


परिपद्‌ में 

गावीजी ने रत्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट-एण्ड को, ब्रिटिश सरकार 
के जातिथ्य की अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और धनी छोगो की 
संगति की अपेक्षा दरिद्रो की सगति को, अधिक पसन्द किया था। चचा गाघी--- 
हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नगे पैर, कमीज भी नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए---ईस्ट- 
एण्ड के वालको मे इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रात काल आकर उनको घेर 
लेते थे। गाधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनाये, ऊकाशायर के मजदूरों के एक समान 
अतिथि के रूप में गाधीजी, गाधीजी और उनकी ब्रिटिश-सम्राट्‌ से अपनी मामूली 
पोशाक में भेट--ये सब ऐसी बाते हे जिनका काग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नही है, लेकिन जो 'भारतीयों के लिए वहुत दिलचस्पी की है, जो जीवन को अविभाज्य 
मानते हे कि जीवन विभिन्न विभागो मे---जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल 
पड़ी है--नहीं वादा जा सकता है। 

गोलमेज-परिषद्‌ में गाधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा ध्यान गये 
विना नही रह सकता । फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में दिये गये उनके भाषण को हून्दन में 
दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते है। उन्होने कांग्रेस, उसका 
इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय 
नपे-तुले शब्दों मे दिया। कोई बात छूटनें न पाई। उनके इसी परिचय को हमने चस्तुतः 
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इस पुस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होने काग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन- 
पोषणकर्त्ता मि० ए० ओ० ह्म के प्रति श्रद्धा्जलि अर्पित की। उन्होंने काग्रेस व 
सरकार तथा कामग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूत भेदों का निर्देश किया। उन्होने 
कराची का प्रस्ताव पढकर उसकी व्याख्या की । उन्होने यह भी बताया कि प्रधान-मत्री 
का वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सघ तथा भारतीय हितो की दृष्टि से सरक्षण, इन तीन 
किरणो से चित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होने वर्तमान समय की सबसे 
बडी आवश्यकता पर भी--जो केवल राजनैतिक विधान नही है, परन्तु दो समान 
राष्ट्रो की भागीदारी की योजना है--विचार प्रकट किये। उन्होने “ब्रिटिश प्रजाजन' 
की अपनी पहली स्थिति और वागी' की आधुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राष्ट्र 
समूह (कामनवेल्य) के आदर्शों मे कितना भेद है, यह बताया। उन्होने किसी दुकान 
की व्यवस्था बदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दुकान के लेन-देन 
आदि का हिसाब समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त मे उन्होने यह 
आइवासन दिया कि हम इस्लैण्ड के घरेलू सकट मे दस्तन्दाजी करनेवाले नही है। 
लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि इस्लैण्ड भारत को शक्ति-बल से नही, बल्कि प्रेम- 
रूपी डोरी से बाधा हुआ रक्खे। ऐसा भारत इग्लैण्ड के एक साल के बजट को ही नही, 
कई सालो के बजठ को ठीक करने मे सहायक सिद्ध होगा। 

अल्पसख्यक-समिति मे भाषण देते हुए गाधीजी ने कई खरी बातें पेश की। 
उन्होंने असदिग्ध भाषा मे यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न 
जातियो को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी माग पर जोर देने के लिए उत्साहित 
किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे समाते 
मुख्य प्रदन तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को 
अपने घरो से ६००० मील केवल सास्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया 
है? हमे लन्दन मे इसलिए तिमत्रित किया गया है कि हमे जाने*से पहले यह संतोष 
हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-पुक्त व असली ढाचा तैयार 
कर चुके है और अब उसपर केवल पार्ल॑मेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होने 
सर ह्यूबटं कार की अल्पसल्यक जातियो की योजना की चुटकी छेते हुए कहा कि सर 
ह्यबर्ट कार तथा उनके साथियों को इससे जो सतोप हुआ है वह मै उनसे न छीनूया, 
लेकिन मेरे विचार मे उन्होने जो-कुछ किया है वह मुर्दे की चीर-फाड जैसा ही है। 
सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात्‌ स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
नही किन्तु नौकरश्ाही की सत्ता मे भाग छेने के लिए ही बनाई गई है। “मैं उनकी 
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सफलता चाहता हूँ”, उन्होंने कहा--लेकिन काग्रेस इससे बिलकूल अलग रहेगी। 
किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा मे पैदा होनेवाक्ता आजादी 
और उत्तरदायी शासन का वुक्ष कभी पतप ने सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने 
की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जयल में भटकना स्वीकार कर लेगी।” अन्त में 
उन्होने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय 
बाद उन्होने अपने जीवन की वाजी छगा दी थी। उन्होने कहा---अस्पृद्य कहे जाने- 
वालो के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसख्यक जातियो के भावों को मे समझ सकता 
हैं, लेकिन अछूतो की ओर से पेज किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय 
घाव हैँ। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पुशयता का कलक निरतर रहेगा। . ... .- 
हम नही चाहते कि अस्पृरयो का एक पृथक्‌ जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। 
सिक्ख सदेव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान गौर ईसाई हमेशा 
के लिए ईसाई रह सकते है। छेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेगे ? जस्पू- 
इयता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मै यह अधिक अच्छा समझूया कि हिन्दू-धर्म ही डूब 
जाय। जो छोग अछूतो के राजनैतिक अधिकारो की वात करते है वे भारत को नही 
जानते, और हिन्दू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नही जानते। इस- 
लिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस वात का विरोध करनेवाला यदि 
सिर्फ में ही अकेला होऊं तो भी, अपने प्राणो की वाजी छगा कर भी, मै इसका विरोध 
कहेगा।” 

* गाघीजी भ्रधान-मन्त्री को पचर बनाने के विरोध नही थे, वद्चतें कि उनका 
निर्णय केवछ मुसलमानों और सिक्खो तक सीमित हो। अन्य जातियो के पृथक्‌ प्रति- 
निधित्व से वह सहमत न थे। प्रधान-मन्‍्त्री ने इस विपय पर एक सीघा-सादा सवाल 
किया-- क्या आप, आपने से प्रत्येक--कमिटी का प्रत्येक सदस्य---साम्प्रदायिक 
समस्या का हल निकालने और उससे अपनेको वाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थना- 
पत्र भेजेगे ? भेरा खयारू है कि यह वहुत अच्छा प्रस्ताव हैं।” पाठक यह न भूले होंगे 
कि प्रधान-मन्त्री का यह निर्णय जब अगस्त १६३२ मे प्रकाशित हुआ था, तव यह सवाल 
भी हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावो के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव 
है, या यह प्रधान-मन्‍्त्री का निर्णय (0 एक) है ? गोलमेज-परिपद्‌ के सब सदस्यो 
ने इस किस्म के प्रार्यना-पत्र पर हस्ताक्षर नही किये थे, इसलिए पंच की हैसियत से 
निर्णय दिया ही नही जा सकता था और इसलिए यह निरचय भी एक भ्रस्ताव-मात्र 
था और इसे ब्रह्मदाक्य नही माना जा सकता। 
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गांधीजी का रुख 

१८ नवम्वर १६३१ तक अंबि-मण्डल ग्रोलमेज-परिपद्‌ से ऊब चुका था। 
इस दिन छॉडे सेकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सवको चकित कर दिया 
कि भाषणों के बाद कमिटी को विसर्जन कर दिया जाय और जागामी सप्ताह खुली 
बैठक की जाय। विरोधी-दछ की ओर से बोलते हुए मि० बेन ने इसका यह कहकर 
विरोध किया कि सरकार परिपद्‌ की हत्या कर रही है। सर सेम्युअछ होर ने कहा 
कि हमे वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि इन 
परिस्थितियों मे यह भामछा यही बन्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान- 
मन्त्री के वक्तव्य की प्रत्तीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सवाल पर ग्हस 
हुई और गांघीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पप्ट वाते कही। लेकिन उससे 
पहले उन्होने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मे इंग्लैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का 
भी विचार रखता हूँ, क्योंकि में तो लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्‍त समझौते 
का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। उन्होनें जोर के साथ यह कहा कि 
कांग्रेस उत्तरदायी-गासन से आनेवाछी सब प्रकार की जिम्मेवारियों को--रक्षा का 
पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक--आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साय 
अपने कन्धो पर उठाने के योग्य है। उन्होने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना 
वस्तुत. वेश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहें किसी जाति के 
हो, मेरे लिए सव विदेणी है, क्योकि मै उनसे वोल नही सकता, वे खुले तौर पर मेरे 
पास आ नही सकते, और उन्हें यह सिखाया जाता हैं कि वे काग्रेसियो को अपना क्े- 
आई न समझे। “इन सैनिको और हमारे वीच एक पुरी दीवार खड़ी कर दी गई है |” 
“अंग्रेजी सेना वहां पर अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए, विदेशियो के हमछो को 
रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रवखी गई है।” वस्तुत. केवल भग्रेजी 
फौज के ही नही, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने के भी यही हेतु है। लेकिन 
अग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश इन विभिन्न भारतीय सैनिकों में सनन्‍्तुलन 
रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पुरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन 
मैं यह भी जानता हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नही मारनेंगी, न प्रधान-सेनापति और 
न सिक्ख या राजपूत ही मेरी आजा मानेंगे, “किन्तु फिर भी में जागा करता हूँ कि 
ब्रिटिश-जनता की सदूभावना से में अपने आदेश और आजा का पालन उनसे करा 
सकूगा। अंग्रेजी फौजों को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहां अंग्रेजों के स्थॉली 
की रक्षा के लिए नही, छेकिन भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हो। यह 
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सव मेरा स्वप्न हैं। में जानता हें कि में ब्निटिश-राजनीतिज्ञों या जनता से इस स्वप्न 
को पूर्ण न करा सकूगा, छेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरा व होगा, फौज पर अधिकार 
न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा! भोरत अपनी रक्षा 
करना जानता है! मुसलमान, गुरखे, सिक्ल और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत 
कर सकते है। राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोली नही, हजारो थर्मा- 
पोछियो के जन्मदाता कहे जाते है। 

सच वात तो यह है कि किसी दिन गाघधीजी अंग्रेजो और उनकी कर्तव्य-बुद्धि 
पर विश्वास करते थे। उन्होने कहा-- हमे अग्रेजो के हृदय में भारत के अति उस 
प्रेम-भाव का सचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरो पर खडा हो सके। 
यदि अग्रेज छोगो का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो 
इस सदी-भर काग्रेस वयाबान मे भटकती रहेगी, उसे भयकर अग्नि-परीक्षा में होकर 
गुजरना होगा, आपदाओ के तूफान और गलतफहमियो के ववण्डर का मुकाबला 
करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियो की वौछार भी सहनी 
पड़ेगी।” सरक्षणो पर बोलते हुए उन्होने कहा कि “यद्यपि उनके आरत के हित मे 
होने की वात लिखी गई है, फिर भी मे छॉर्ड अविन के इस कथन की पुष्टि करना 
चाहता हूँ कि गाघी ने भी यह मान लिया है कि सरक्षण भारत और इस्लैण्ड दोनो 
के हिंतो की रक्षा के लिए हो में फिर कहता हूँ कि में एक भी ऐसे सरक्षण की 
कल्पना नही करता, जो केवल भारत के हित मे होगा। कोई भी ऐसा सरक्षण नही 
है, जो साथ-साथ ब्रिटिश स्वार्थों की भी रक्षा न करे, वशतें कि हम साझेदारी--इच्छित 
और सर्वथा बराबरी के दर्जे की साझेदारी--की कल्पना करे।” गोल्‍ूमेज-परिपद्‌ 
के खुले अधिवेशन मे बोलते हुए उन्होने उपस्थित लोगो के सामने यह स्पष्ट कर 
दिया कि में इस भ्रम मे नही हूँ कि आजादी वहस-मुवाहसे एवं सन्धि-चवर्चा से मिल 
सकती है। छेकिन मे यह जरूर कहूँगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिषदों या 
कमिटियो मे फैसले की कसौटी बहुमत नहीं रक्खी जायगी, तव परिषद्‌ के सयोजक 
ऐसी कमिटियो की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'वहुमत की सम्मति' कँसे लिखते है 
और मतभेद रखनेवाले एक' के नाम तक का उल्लेख नही करते ? वह 'एक' कौन 
है ? क्या यहा उपस्थित दलो मे से काग्रेस भी एक दल है ? में पहले भी यह दावा 
कर चुका हूँ कि काग्रेस ५५ फी सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब में यह दावा करता 
हैं कि अपनी सेवा के अधिकार से काग्रेस राजाओ, जमीदारो और शजिक्षित-वर्गं की 
भी प्रतिनिधि है। अन्य सव प्रतिनिधि खास-खास वर्गो के प्रतिनिधि होकर आये है; 
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कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मच सबके 
लिए--जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव-खयाक किये बिना--एकसा खुला है। 
इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, उसलिए यह सम्भव है कि कुछ छोग इसके पास न आते हो, 
लेकिन काग्रेस उन्नतिशीछ सस्था है; दुर-हुर गावो मे इसका प्रचार हो रहा है। फिर 
भी इसे अनेक दलो में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर छेना चाहिए 
कि यही एकमात्र ऐसी सस्था है, जिससे किया फैसछा कारआदम हो सकता है। क्योकि 
यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई सस्था हैं। कुछ छोग अनुभव कर रहे थे 
कि काग्रेस मुकाबछे की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। यदि 
काग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीले प्याले, गोलियो और भालो के मार्ग को छोडकर अहिंसा- 
पूर्वक मुकाबले की सरकार चला सकती है, तो इसमे बुरा ही क्या है ? यह ठीक है 
कि कलकत्ता-का रपोरेशन पर एक छाञछतन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पडेगा 
कि ज्योही उस बात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होने अपनी 
भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध मे यथोचित परिमाजन भी किया था। कांग्रेस 
हिसा नही, अहिसा को मानती है, इसलिए सवितय अवज्ञा-आन्दोलन जारी किया 
गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नही किया। परन्तु उसका मुकाबरू भी नहीं 
किया जा सकता था--स्वय जनरल स्मद्स भी नहीं कर सके। १९०८ में जो 
भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १६१४ में वही दे देना पडा। बोरसद व 
बारडोली मे सत्याग्रह सफल हुआ है। छॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके है। 
इस्लैण्ड मे प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जैसे कुछ आदमी भी है, जो मुझे कहते है कि आप यह 
खयाल न करे कि जब भारतीयो को कष्ट-सहन करना पडता है तब अग्रेज लोग ढु.खी 
नही होते। छॉर्ड अभिन ने आड्िनेन्सो के द्वारा देश को खूब तपाया है, लेकिन उन्हे 
सफलता नही मिली। “समय रहते हुए, मे चाहता हूँ, आप समझें कि काग्रेस का ध्येय 
क्या है। स्वतत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी ताम दे ।” दिवकत 
तो यही है कि यहां कोई एक मत नही और न परिषद्‌ ने शब्दों और भावों की निश्चित 
व्याख्या कर रक्‍्खी है। जब शब्द विभिन्न छोगो के लिए विभिन्न अर्थो मे प्रयुक्त होने 
लगते है तब किसी एक बात पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है। एक मिन्न ने 
, बेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खीचते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैने उपनिवेश 
छब्द की परिभाषा पर गौर किया है? हा, मेने किया है। उपनिवेश गिना दिये है, 
लेकिन उस शब्द की परिभाषा नही की गईं। भारत के सम्बन्ध मे तो वे १६२६ की 
निम्नलिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते-- 
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“उपनिवेश वे स्वतन्त्र देग है, जो त्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हो, उनका 
दर्जा एक समान हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के आधीन न हो, 
यद्यपि सम्नाद के प्रति एक-समान राजभव्ति के सूत्र से परस्पर बधे हो और स्वतत्रता- 
पूवैक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (कामनवेल्थ) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हो।” 

मिश्र इनमें नही हैं। भारत भी उसकी परिधि में न था। अत्त ग्राधीजी को 
चिन्ता न थी। वह तो पूर्ण-स्वतन्त्रता चाहते थे। एक अग्रेज राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा 
था कि आपकी पूर्ण स्वतत्नता का अर्थ क्या है--कया इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हा, दोनो 
के पारस्परिक द्वितो के लिए साझ्षेदारी। गाधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ 
करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छुरो, जहरीले प्यालो, तलवारो, भालो या गोलियो 
की जावध्यकता नही है। उसे तो अपने सकलप की जरूरत हुँ; नही' कहने की शावित 
की आवश्यकता है। और वह आज नही कहना सीख रहा है। सरक्षणो का जिक्र 
करते हुए गाघीजी ने कहा कि “मुझे तीन विशेषज्ञों ने बताया हैं कि जहा देश की ८० 
फी-सदी आय इस तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई सभावना 
नही, वहा किन्ही उत्तरदायी मत्रियो के लिए शासन-तत्र चलाना असम्भव है। में 
भारत के अनुचित कानूनी हितो की रक्षा नही चाहता । अकेले भारत के लिए लाभप्रद 
और ब्रिटिश हितों के छिए हानिकारक सरक्षण भी में नही चाहता। जैसे सर सेम्युयल 
होर और मे सरक्षणो पर सहमत नही हो सकते, वैसे ही श्री जयकर और में भी इस पर 
सहमत नही हुए। भारत अनेक समस्याओं को--प्लेग, मलेरिया, साप, विच्छू और 
शेरो की समस्याओं को--पार कर गया है। वह घवर नही जायगा। परमात्मा के 
नाम पर मुझ ६२ साछ के दुवले-पतले आदमी को थोडा-सा तो मौका दो। मुझे और 
जिस सस्था का मे प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने मे थोडा स्थान तो 
बनाओी। यद्यपि आप भुझपर विश्वास करते प्रतीत होते है, तथापि कांग्रेस पर 
अविश्वास करते है। परल्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस महान्‌ सस्‍्था से भिन्न न 
समक्षिए जिसमें कि में तो समुद्र की एक बूद के समान हूँ। में कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ। 
और यदि आप सुझपर विष्वास कर मुझे कोई जगह दे, तो मे आपको जामन्त्रित करता 
हैँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास है 
वह किसी काम का नही, क्योकि काग्रेस से जो अधिकार मुझे मिछा हैं उसके सिचा 
भेरे पास कोई अधिकार नही। यदि आप काग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, 
तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर लेगे। तब आपको उसे दवानें के लिए अपने 
मातकवाद की कोई जरूरत न रहेंगी। आज तो आपको अपने व्यवस्यित और संगठित 

श्र 
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आतंकवाद के द्वारा वहा पर विद्यमान आतंकवाद से छड़वा हैं: क्योकि आप 

वास्तविकता से अवबा ईब्वरी संक्रेत से अपरिचित है। क्या आप उस संकेत को नहीं 
देखते, जो ये ऋन्तिकादी अपने खन से छिख रहे है ? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि 
हम आज गेहूँ की बनी हुई रीटी नहीं वल्कि आजादी की रोटी चाहते है, और जब्तक 
रोटी नही मिल जाती, ऐसे हजारों छोग मौजूद है, जो इस बात के छिए अनतिना वद्ध 


8 ० 


हूं कि उप्त वक्‍त तक न तो खुद बान्ति छेगे मौर न देश को ही चैन से बैठने ढेंगे ?” 


वारडोली की जांच 

जब्र १ दिसम्बर को परिपद्‌ विसजित हुईं, तो यांवीजी ने समापति को धन्यदाद 
देने का प्रस्ताव पेण करते हुए कहा कि अव हमें अछग-अल्य रास्तों पर जाना होगा। 
और हमारे रास्ते विभिन्न दिनाओ में जाते है। मलृप्य-स्वभाव का गौरत तो इसमें है 
कि हम जीवन में आनेवाली आंवियों से टक्कर लें। “में नहीं जानता कि मेरा रास्ता 
किस दिया में होगा, छेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं हैं। यदि मुझे आपसे विलकुछ 
विभिन्न व्या में भी जाना पड़े, तो भी आय मेरे हा्िक बन्यवाद के अधिकारी तो 
हैं ही।” इन भावीसूचक बद्ठदों के क्षाथ गांवीजी गोंल्मेज-यरियद से विद्या दुए 
उस समय स्थिति यह थी कवि जिन शर्तों पर कांग्रेस गीकूमेज-परिपद्‌ में सम्मिलित 
हुईं थी, उनमें से एक--घोर-दमन रोक दिया जायगा--यूरी तरह दूढ चुकी थी। 
गांवीजी बंगाल व युक्‍्तगप्रान्त की बढ़ती हुईं बुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योकि 
उनका ख़याकू था कि भारत में द्मन-नीति को जारी रखना लन्दन में प्रदर्शित सहयोव 
और भारत को स्वतन्त्रता देने की उच्छा से व्रिलकुल मेल नहीं खाता । 

जब गांधीजी गोखमेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे, तब यह आश्वासन दया 
गया था कि वारडोछी में छगान-बसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के 
आरोपों की जांच होगी । मि० गॉँडन को सूरत जिले के माल्युजारी-कानून के अनुश्नार 
अधिकार देकर जाँच के लिए खास अफसर नियत किया गया। जाँच ५ अवनृत्द १६३१६ 
को शुरू हुईं। श्री भूछाभाई देसाई और सरदार वल्कमभाई पटेल उपस्थित थें। दोनों 
पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानो को अपनी शक्ति के अनूसार अविक-से-अधिक 
लूगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियो में से नहीं है, जिन्हें बहुत नुकसान 
उठाना पढ़ा है, तो उन्हें कर्ज छेकर भी छग्रात देना चाहिए। श्री देसाई ने बहुत से पत्र, 
तार व छेख सुनाये। उनमें वारठोंली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पद 
कलक्टर ने पुछिस के १५ सिपाहियों के साथ थावा वोछा | टिस्र्ती, दाजपुरा, छाम्या, 
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माणकपुर, बलोडगढ, अलूगोधा और जामणिया पर भी धावा बोला गया। जाच 
एक अरसे तक चलती रही । भारत-सरकार व वम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त 
तक जितनी आशज्ञाये प्रचारित की थी, काग्रेस ने उन्हे पेश करने के लिए कहा, क्योकि. 
उनसे समझौते में निदिष्ट स्टैण्ड्ड के प्रबनत पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० 
गॉर्डन यह वात समझ न सके कि सरकार को काग्रेस की वात सिद्ध करनें के लिए गवाह 
के रूप में क्यो बुछाया जाय ? उन्होने कहा कि “यह अनुमान करना चाहिए कि कांगेस 
ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सव मसाला एकत्र कर लिया होगा, जिसके आधार पर 
उसने अभियोग रूगाया, और उस मामले को पेश करना तथा अपने मामले को पुष्ट 
करना काग्रेस का फर्ज है। काग्रेस सरकार के किसी खास हुक्म की ओर निर्देश करना 
चाहे, तो गौर वात है ।” तब काग्रेस ने अभिकषित कागजो को मागने के कारण वताये 
और यह भी बताया कि किस किस्म के कागज विरोघी-पक्ष के अधिकार में है । मि० 
गॉडन ने १२ नवम्वर १६३१ को यह हुवम दिया कि “विचाराधीन प्रइन के सिलसिले 
भे अनिर्चित और अयुविति-युक्‍त मागो से सहमत होना असम्भव है।” श्री देसाई ने 
इस हुक्म पर ऐंतराज उठाते हुए कहा कि इसमे यह मान छिया गया है कि मानो अपनी 
गवाही की खामी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कामजो को इतनी देर 
वाद पेश करने की माँग की है। महत्वपूर्ण वास्तविक घटना के सत्यासत्य के निर्णय 
के लिए की गई जाच मे विरोधी-पक्ष जिस भावना से सहयोग करना चाहता है, उसका 
ज्ञान भी मि० गॉर्डन के इस हुक्म से हो जायगा। 'सार्वजनिक-हित' करने की उनकी 
इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी। उस स्पिरिट का खयाल करते हुए मै जिन 
परिणामों पर दु ख-पूर्वक पहुँचा हूँ, वें और भी पुष्ट हो गये है। वललभभाई पटेल ने 
किसानो के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि “जाच का रुख विरोधी 
और इकतरफा दीखता हैं! छेकिन में उस वक्‍त तक न हटूगा, जवतक कि हमारे 
प्रतिनिधि वकीरू को यह यकीन न हो जाय कि आगे कारेंवाई करना निर्पयोगी है ।” 
दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कायजो को पेश करने से इन्कार कर देने का अर्थ 
सरकारी गवाहो पर से जिरह की एक उपयोगी कैद को हटा देना था और यह भी 
महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जाँच निरुपयोगी से भी अधिक बुरी है । 
इस कारण सरदार वल्लमभाई पटेल ने जाँच से हाथ खीच लिया और १३ नवम्बर 
१६३१ को गाँधीजी को लन्दन निम्नलिखित तार भेजा :--- 

“जिन ग्यारह गावों की इजाजत दी गई थी, उनमे से सात गावो के ६२ 
खातेदारो और ७१ गवाहो की गवाहिया ली गई है। जाच के क्षेत्र मे नही गाते, यह 
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कहकर पाच गावो की जाच करने की इजाजत ही तही मिली | सरकार के पहले गवाह 
मासलतदार की आशिक जिरह मे महत्त्वपूर्ण इकबाल के वाद जाच-अफसर ने यह फैसला 
किया है कि जाच-विपयक प्रश्नों से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कागजो को पेश कराने 
या उनके देखने का हमें अधिकार नही है। जाच का रुख स्पप्टत. विरोधी और इकतरफा 
है। श्री मूलाभाई की सहमति से आज जाच से अलूग हो गया हू ।” 


युक्तप्रान्त में विकट खिति 
युक्‍तप्रान्त से विकठ परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता 
है कि उसने भविष्य के कई सालो की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर 
दी। युक्‍तप्रान्त मे किसानो की--अधिकादत ताल्डुकेदारों व जमीदारो के अधीनस्थ 
किसानो की--आध्िक दछ्षा बहुत खराब हो रही थी। उनकी विपत्ति बढ़ रही थी। 
लूगान-वसूली के तरीको मे वरमी का नाम-निशान न था। 
दिल्ली-समझौते के वाद के महीनो में युक्‍तप्रान्त के किसानों की हालत 
निरन्तर खराब होती गईं। दाम बहुत गिर जाने पर भी छगान मे छूट काफी न होने 
से बहुत बडी आपत्ति आ गई। वेदखलियो तथा दबाव की ज्यादती से यह आपत्ति 
और भी अधिक गंभीर हो गईं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रो में तो किसानो पर आतक का राज्य 
छा गया और उनके साथ क्रूरता-पर-क्ररता होने छगी। जिन जिलो में किसानो के 
साथ सब्तिया की गईं, उन्हे देखने तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियो पर अपनी 
रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रान्तीय काग्रेस-कमिटी ने कई-जांच-कमिटिया विठाई। छी 
गई गवाहियो से समर्थित इन रिपोर्टो पर विश्येष प्रान्तीय कृपक-जाच कमिटी ने विचार 
किया। पन्त-कमिटी के नाम से मशहूर, इस विशेष कमिटी की रिपोर्ट सितम्बर १६३१ 
में प्रकाशित की गई। 
इस अरसे में दु खी और त्रस्त किसानों के दु'ख दूर करने के लिए गाघीजी 
व युक्‍्तप्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी के प्रयत्न जारी रहे ।' अगस्त १९३१ में - भारत- 
सरकार व गांधीजी की शिमछा की मुलाकात मे युकतप्रान्त के किसानो के आधिक सकट 
पर विशेष-रूप से विचार हुआ और गाधीजी मे इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि 
किसानो के दु ख दूर न हो सके, तो उन्हे सत्याग्रह करने का अधिकार होगा। २७ 
अगस्त १९३१ को गाधीजी ने भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमसेन को जी पत्र 
लिखा और जो शिमछा-समझौते का एक अभिन्न भाग वन गया था उसमे यह स्पष्ट 
लिखा था, “यदि कोई शिकायत इतनी तीज्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच न 
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होने पर उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना आवश्यक 
हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा के स्थगित रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र 
होगी।” २७ अगस्त को गाधीजी के लिखे मि० इमसेन के जवाब मे काग्रेस की स्थिति- 
सम्बन्धी इस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है । काग्रेस के अध्यक्ष सरवार वल्लभभाई 
पटेल ने भी युक्‍तप्रान्तीय किसान-सकट के बारे मे भारत-सरकार को कई वार लिखा 
था। 

इस तरह यह स्पष्ट है कि युव्त-श्रान्त में काग्रेस ने किसान-समस्या का 
हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसके बस 
मे था, किया। शिमला-समझौते के वाद फिर बार-बार पत्र लिखे गये, छेकिन बेदखल 
व अन्य किसानो का कोई दु ख दूर न हुआ और वसूली की साधारण मियाद के बाद 
भी बहुत समय तक अत्याचार व शारीरिक यातना दे-देकर जबरदस्ती वसूलिया जारी 
रही। पिछली फसल की कठिनाइयो और बेदखलियो का कोई सनन्‍्तोषजनक हल निकले, 
इससे पहले नये फसली साल १३३६ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई, 
जबकि नई वसूली का सवाल भी आ खडा हुआ। भारी आफतो से निरन्तर संघर्ष 
के कारण किसान पहले'ही जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, अब उन्हे इस नई आफत का सामना 
करना पड़ा। प्रान्तीय सरकार ने गान मे जिस छूट की घोषणा की, वह विलकुछ 
नाकाफी थी। बेदखलर किसानो की वकाया या स्थानीय विपत्तियो के लिए कोई 
व्यवस्था नही की गईं। इन सवके ऊपर कई जिलो में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 
यदि मांगा हुआ पूरा लग्रान एक मास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो छूट मिली है 
वह भी वापस ले ली जायगी। घोषणा मे आगे यह बताया गया था कि मागा हुआ 
पूरा छगान चुका देने के बाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते है.। इन घोषणाओं 
ने विकट स्थिति उत्पन्न कर दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए 
नत्तों काग्रेस से सठाह ली गई थी और तर किसानो के अन्य प्रतिनिधियों से । 

सरकारी घोषणाओ के प्रकाज्षित होने के वाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला- 
काग्रेस-कमिटी ने इस प्रश्न को उठाया और बताया कि किसानों के लिए मागी गई 
रकम को चुकाना सम्भव नही है। और भी अधिकाश जिले इसी या इससे भी बुरी 
हालत मे थे। प्रान्तीय-सरकार से फिर मिला गया और उसे बताया गया कि छूट, 
वेदखली, वकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानो के साथ कैसा 
दुर्व्यंवद्वार किया जा रहा है। यूक्‍्तप्रान्त के अधिकाश जिलो के लिए उदाहरण-रूप 
इलाहावाद-जिके के मामले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय 
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अधिकारियों और वन्दोचस्त-कमिइनर तथा दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों के 
बीच एक सम्मेलन की योजना की गई। वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योकि 
सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रदन के महत्त्वपूर्ण अंगो पर बहस करने 
के लिए तैयार नही है। बह केवल उन्ही नियमों के प्रयोग पर वहस कर सकती है, 
जो उसने (सरकार ने) निर्धारित किये है। इस तरह समस्या के भू प्रइत पर कोई 
विचार ही नही हुआ। 
पिछले महीनों में युकतप्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी की ओर से ग्रान्तीय-सरकार 
के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के वार-वार प्रयत्व किये गये, जो समस्या 
के सभी पहलुओ पर विचार कर सकते मे समर्थ हो। युकत-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने 
सरकार से सन्वि-चर्चा के छिए सव अधिकार देकर एक विद्येप समिति भी नियुक्त कर 
दी। पर इन अयलो में भी कोई सफलता न हुई। 
पत्र-व्यवहार के सिरूसिले में काग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था 

कि वह किसी भी किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार 
करने को तैयार है, बगतें कि उससे किसानो को काफी राहत मिक्ृती हो। जब वसूछी 
का समय आया, किसान वार-वार पूछने छगे कि हमें क्या करना चाहिए ? युक्‍त- 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नही चाहती थी, जिससे समझौते तक 
पहुँचने की वातचीत ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानों के छगातार सलाह 
मागने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मागी 
हुई रकम दे दे, क्योंकि उसे विदवास था कि यह रकम वहुत अनुचित है और उन किसानो 
को तबाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिबि है। तव काग्रेस ने महा-प्तमिति के अन्यक्ष 
से आज्ञा लेने के ध्राद किसानों को यह सलाह दी कि वे छगान और माल्गुजारी का 
चुकाना सन्वि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि वह सन्वि-चर्चा के छिए इच्छुक और उद्यत है और ज्योही कितानों की 
जिकायत दूर हुईं वह अपनी सलाह को वापस छे लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी 
सुझाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक वसूली स्यग्रित कर दे, तो वह (कांग्रेस) 
भी रूग्रान सुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी! सरकार चाहती थी कि 
पहले कांग्रेस अपनी सलाह वापस छे । उसने काग्रेंस का परामर्ण नही माना | बत्र युकत- 
प्रान्त की काग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि छगान मुल्त्रर्वी 
करने की अपनी सलाह को दोहराये। स्थिति यहांतक पहुँच जाने पर भी काग्रेस वरावर 
यह कहती रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता दूढने और ज्योही 
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किसानों को काफी छूट मिलती नजर आवे या वसूली स्थगित कर दी जाय, लछगान 
मुल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार 
का दृष्टिकोण यह था कि वह केवछ उसी स्थिति में जनता के भ्रतिनिधियो से बातचीत 
कर सकती हैं, जबकि यह सलाह, जिसे वह छगानवन्दी-आन्दोरून कहती थी, वापस 
ले ली जाय। लेकिन सरकार ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अख्तियार की। उसने 
सैकड़ो काग्रेसी कार्यकर्त्ताओों को जेल में डाल दिया। ये ग्रिरफ्तारिया इतनी तड़ाक- 
फडाक हुईं कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलो मे पहुँच गये। इन गिरफ्तारियो 
का अन्त गाघीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहुँचने के पाच दिन पहले सर्वे श्री जवाहरलाल, 
पुरुषोत्तमदास टण्डन और शेरवानी साहब की गिरफ्तारियों के साथ हुआ। दरअसल 
प० जवाहरलाल और श्री शेरवानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था । 
इस पावन्दी के वाद जल्दी ही गाघीजी के वम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति 
की बैठक मे जवाहरलाल जी शामिल हुए ! सम्भवत. उनके छिए इस आज्ञा का पालन 
करना मुमकिन न था। क्योकि जगह-जगह जोर की बुलाहट होती थी। और वहा 
जाना पडता था और अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकों मे खुद भी उपस्थित रहने की आवश्यकता 
थी,। अत जब उन्होने इस आज्ञा का उल्लघन किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये। 
इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनो को सजा दे दी गई। 


बंगाल मे अत्याचार 

संघर्ष का तीसरा केन्द्र वगारू था। अस्थायी सधि के समय वहा अत्याचारों 
के अनेक दृश्य देखने मे आये। शायद इनका उद्देश्य था चटाव जिले मे हुए उत्पातो 
का बदला लेना। चट्याव झहर झौर जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनो में 
हुईं घटनाओ की जाच करने के लिए एक गैर-सरकारी जाच-कमिटी नियुक्त की गई। 
कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े हथौडे और लोहे की सल्‍ाखे लेकर रात 
को एक प्रेस मे घुस आये और उन्होनो मशीनो को तोड़ दिया तथा प्रेस-मैनेजर व अन्य 
कर्मेचारियो को भी मारा-पीटा । दिल्ली मे २७, २८ और २६ नवम्बर को कार्य-समिति 
ने इस घटना की रिपोर्ट पर क्विर किया और “आतंकवाद की नीति का अनुसरण 
करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनो व गुण्डो के साथ निरपराघ जनता की बेंइज्जती 
करने व उसे भीषण क्षति पहुँचाने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेट की तीन्न निन्‍्दा 
कौ। समिति ने इसपर सतोष प्रकट किया कि जिन गुण्डो को साम्प्रदायिक उगा 
कराने के लिए ही तजबीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक 
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रंग देने के इरादे से थे, उनके जान-बूझ कर किये गये प्रयत्नों के बावजूद बहां कोई 
साम्प्रदायिक ढंगा नही हुआ। समिति की सम्मति में बगाछ-सरकार को कम-से-कम 
इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें मुथावजा दे जौर इन दुर्घटनाओी 
के छिए जिनकी जिम्मेवारी सावित हो उन्हें ठण्ड दे।” 

जेलो से वाहर छोगो के साथ जब इस प्रकार आयनण्ड-के-से दमन के तौर- 
तरीके काम में छाये जा रहे थे, जेलो मौर नजरबन्दो के कैम्पो में उनके साथ और भी 
अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरवन्द-कैम्प में जो ढु:खाल 
नाटक खेला गया, उसके फल-स्वकूप २ नजरवन्द मर गये और २० घायल हों गये। 
कार्य-समिति ने “सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-कमीणन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते 
हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकढमा चछाये सरकार ने जिन निहत्वी को 
राष्ट्र के तीन्र विरोध करने पर भी नजरवन्द कर व्या है, उनके जीवन और दवित- 
साधना की रक्षा की वह जिम्मेवार है। इस प्राथमिक कर्ेव्य के प्रति धोर उपेबा 
के अपराधियों को अवब्य सजा देनी चाहिए।” 

इसी बैठक में युकतग्रान्त की स्थिति पर भी विज्वार हुआ। इलाहाबाद 
कांग्रेस-कमिटी ने युकतप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध और 
खासकर उस स्थिति में छगान और माल्युजारी की बत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध, 
जबकि किसान तीज आर्थिक संकट के कारण देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करने की 
अनुमति मागी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति देने से पूर्व इस 
पर युक्‍तप्रान्तीय काग्रेस-कमिटी विचार करले। समिति ने इलाहावाद-कांग्रेस- 
कमिटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी से पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मत्ति में 
२७ अगस्त के शिमछा-समझौते के अनुसार किसानों को रक्षणात्मक सत्याग्रह करने 
का अधिकार हो, तो समिति ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार 
कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें। 

प्रसगवण हम यहा यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक 
पर अतिरिक्‍त कर छगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि हिल्‍्ली- 
समझौते को खयाल में रखते हुए यह भारत-सरकार का विव्वासधात हैं। मुद्रा और 
विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों 
को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को सोने की मात्रा कम रह जाने के कारण बक बाक 
इंग्लैण्ड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी गौर इंग्लैण्ड ने' स्वर्णमान छोड़ दिया था। 
प्रदन यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टर्लिंग की दुम के साथ बांध्य जाब, या 
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सोने के बाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्धारण करने दे ? पहला रास्ता, जिसे 
भारत-सरकार ने स्वीकार किया, समिति की सम्मति में केवल इंग्लैण्ड के स्वार्थों को 
पूर्ण करता था। क्योकि इसका मतलब था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को 
परोक्ष रूप में तरजीह देना और भारत का सोना बाहर भेजने को उत्तेजन देना। 


सीमाप्रान्त में आग , 

भारत के उत्तरी-द्वार मे सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी। 
भारत के इतिहास और इन पृष्ठो मे खुदाई खिदमतगारो ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली 
हैं। वे सीमान्त के उन वहादुर छोगो में से है, जो अनुशासन व सगठन के साथ 
असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुलगपफारखा के नेतृत्व और प्रेरणा में 
काम करनेवाले ऐसे आदमी एक छाख से ऊपर थे। अगस्त के महीने तक इन 
खुदाई खिदमतगारो का काग्रेस से सम्बन्ध'नही था। अस्थायी संधि के समय से ही 
गाधीजी सीमाप्रान्त जाने और उस सगठन का अध्ययन करने की जनुमति प्राप्ति करने 
का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉर्ड अविन 
से उन्होने इजाजत सागी, छेकित उन्होने कहा--अभी नहीं। सारे साल-भर उन्हें 
यही जवाव मिलता रहा और इसलिए उन्होने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गाघी को भेजा । 
उन्होने एक आइचरय॑कारक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा 
खुदाई-खिदमतगारो को काग्रेस-संगठन का अंग बनाकर एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन 
किया। इसके वाद यह संगठन सब भ्रकार के सन्देहों से ऊपर हो जाना चाहिए था, 
लेकिन सरकार ऊपर से अर्घ-सैनिक दीखनेवाले संगठन को--चाहे वह काग्रेंस के 
स्वयंसेवको का सगठत ही क्यो न हो---रहने देना नही चाहती थी। वैण्ड और विगुल, 
सिर से पैर तक छाल पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास-- 
जो अपने चरित्र, मनुष्यता, बलिदान व सेवा से सीमान्त-गांघी' का पद पा चुका था 
और बहुत जल्दी सब आंखों का एक रूक्य, एक केन्द्र हो रहा धा--ये सव वात्े उस 
सगठन को अर्ध-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी। कौन जानता है कि उसके 
विनम्न और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'वफर-स्टेट' (लड़ने वाले दो 
राज्यों के बीच का तठस्थ-राज्य) बनाने, अमीर से सचि करने, सीमाप्रान्त के जिरमों 
को दोस्त वनाने तथा भारत पर आक्रमण करने की तजवीज न छिपी हो ? छाल पोमाक 
में एक लछाख सेना--सव पठान, उनपर विव्वास नही किया जा सकता! सरकार 
को एक वहाना भी मिछ गया कि खान अव्दुलगफ्फारखा सरकार से सहयोग नहीं करते, 
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क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्तर के दरवार में सम्मिलित नही हुए। बह पूर्ण 
स्वतन्त्रता का प्रचार करते है । बस, निरपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा 
उन्ही की तरह निरपराध भाई डॉ० खानसाहब गाघीजी के भारत पहुँचने से कुछ ही 
दिन पहले जेल में डाल दिये गये। 

इस तरह जब गाधीजी भारत पहुँचे, ये सव बखेडे उत्पन्न हो चुके थे। गुजरात 
में ज्यादतियो की जाच, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वचन पर 
ही वह लन्दन जाने को तैयार हुए थे, १३ नवम्बर को अधूरी ही खतम हो चुकी थी। 
यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवालें वल्लभभाई 
पटेल नही थे जो उकताकर जाच से अछूग हो गये थे, छेकिन गभीर और घैयेशील 
भूलाभाई देसाई थे जो वहुत विचार के वाद जाच को निरर्थक समझकर अलग हुए थे। 
यूक्‍तप्रान्त मे सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमीदारों ने किसानो को 
जो थोडी छूट दी थी, वह बिलकुल ताकाफी और असन्तोषग्रद थी और सरकार भी 
तबतक लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे भुह में तिनका त रख 
ले और लगान स्थगित करने की आशा वापस न छे ले । इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति 
में १५० जवाहरछाछ और शेरवानी साहब गाधीजी के छौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार 
कर लिये गये, जैसाकि ऊपर छिखा जा चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार ते 
जिस जहाज पर गाघीजी आ रहे थे उसपर भी भेज दी गईं, तथापि उनतक यह ख़बर 
नही पहुँचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अव्दुलूगफ्फारखां, उनके भाई और पुत्र शाही 
कैदी वनाकर नजरवन्द कर दिये गये। वगाल की स्थिति किसी एक या इतकी-दुक्की 
घटना से वनी हुईं नही थी, हालाकि चटगाव और हिजली की घटवाये उसका कारण 
थी। वह असे से एक बहता हुआ घाव वन गई है और पता नही कबतक यह घाव इसी 
तरह गहरा बना और बहता रहेगा। 

गाघीजी जब २८ दिसम्वर को वम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार वच 
चुकी भी | 
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बयाबान की ओर 


गांधीजी बम्बई में 

देश के सभी प्रान्तो के प्रतिनिधि जनता के उस त्राता का स्वागत करने के 

लिए वम्बई में एकत्र हुए थे। चुगी-दफ्तर के एक भवन से विधिवत्‌ स्वागत किया गया । 
फिर एक जुलूस निकछा--वह जुलूस जिसके लिए वादशाह भी जपने मुल्क में तरसे | 
पर राजनैतिक नेता और महात्वाकाक्षी राजपुरुषो का तो गृण-ग्राहक जनता ऐसे ही 
जुलूसो-दारा स्वागत किया करती है। गाघीजी का स्वागत देशवासियों ने किस 
उत्साह से किया होगा, पाठक स्वय कल्पना कर सकते है ! वें किसी ऐसे साहसी का 
स्वागत नही कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। नवे 
किसी ऐसे राजपुरुष का आदर करने जा रहे थे जो किसी कजूस वादशाह के हाथी से 
जनता के लिए कोई रिआयते छीनने गया हो। लड़ाई के:मैदान में वताई वहादुरी के 
लिए किसी बीर योद्धा का सन्‍्मान करने भी वे जमा नही हुए थे। वल्कि वे तो इकद्ठे 
हुए थे एक सन्त और सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो ससार को छोड़ देने पर 
भी ससारी की भाति ही ससार में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को तिलाजलि 
दे दी थी। उस दिन वम्बई के तमाम पुरुष सडको पर इकट्ट हो रहे थे और स्त्रिया 
वास्मान से बाते करनेवाली वम्वई की ऊँची अट्टालिकाओ पर। हिन्दुस्तान में आते ही 

गाधीजी ने सबसे पहले बम्बई की जनता को अपना भाषण सुनाया। आजाद मैदान 
मे सचमुच उस दिन जबरदस्त भीड इकट्ठी हुई थी, और गाबीजी ने उसके सामने गम्भीर 

आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि मे ज्ञान्ति के लिए अपने 

वस-भर कोशिण करूँगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रक्खूगा। इस भाषण 

में भी उन्होने अपनी वह भयकर प्रतिज्ञा दोहराई जौर कहा कि “हिन्दू-जाति से अछूतो 

को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को में वरदाइत नही करूंगा, वल्कि मौका पड़ने 

पर उसके विरोध मे में अपनी जान तक लडा दूगा ।” सच तो यह है कि न तो इस मौके 
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पर और न अल्पसंख्यक जातियों की कमिटी की वैठक में ही क्रिसीकों यह खयाल आवा 
कि मांबीजी इस मुद्दे घर आमरुण उरवास की घीपणा कर देंगे | था दो इस बाद की 
सरफ किस्ीका ध्यान ही नहीं गया व्य सुननेवानलों और पदनेवानों के दिल्ल यद इसका 
असर एक सामान्य भाषानंकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा । पर हरेक बाह्मी 
जानता है कि गांटीजी कमी सत्युक्ततिब्युर्ण बात नहीं करते और न कमी कोई बात 
गैर-निम्मेवारी के साथ कहते कढे। उत्की हां केवल हां हूँ और था मिदी हा | 
उनकी वात ज्यो-की-त्यो होती है। उसके हो मानी नहीं निकाले जा सकते । 

तीन दिन तक गाँवीजी जदा-जदा प्रान्त्रों से आये 9तिनिशियों से मिलते स्क्ू 

ओऔर उनकी दुलख-कथायें नुनते नह) वह क्या कद सकते थे ? सुभाष दावू बंगाल भे 

अपने चार साथियों को लेकर आगे थे। हालांकि उत चारों ने यॉवीजी से बल्य-कक्य 
डातचीत की, पर चारों ने वंबाल्द-आहिनेन्सों के कार्य किये गये दमन करा वद 
भुनाया। युक्तआन्त औौर सीमायान्त में मी आडिनेन्स जाये कर हिये गये थे। कदर 
सुलह के दिनों में राज का गाढ़ा इच आइडिनेन्सों से ही हांका जा रहा वा । गली 
मजाक में कहा करते थे कि वह तो छोड विलियदन का दिया नये साफ वा वाहक 
है। पर वह एक सत्याजही की भाँति यानि के छिए अउनी पूरी कीमिश किये वरगैर 
दी देश को नई मुस्तीवतों में डालनेदाऊे पुदुप न थे। सुबह से खेकर शाम तक गांशीदी 
का सात समय तमाम गन्‍्तों से आये हुए शिप्ट-मण्ठलों से मिलने में क्ष वीदता दा, 
जो सरकारी अफनतरों-दारा,हूर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कवाये युतात »। 
ढेश में भर्यकर मन्दी और घोर संकट था। फिर भी कर्तावक का इतचे दन्द उनय 
थ्रद्ध में छग रहते पर भी कोई सिक्रायत सदी दी मढे। आनत्र में यान बढ़ावा जावेगत्य 
था, और मदरास के गवर्नर ने तो यहां तक वमकी के रकती थी कि अगर छाय खपत 
सेकने की वात करेंगे नी आ्िनेन्स जारी कर हिये जावेंगे। इस तरह की दुःखत्याठात 


५८. 


बी 


गाँवीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें नी अपने डुखड़ा की दाना छोयों को सुठाता 
थी, जो उनपर कल्दन में बीते थे। वह योलमेजन्सरियद्र में जाना हा नह्ठीं 
जो बातें इस परिपद्‌ में होने व्यच्ती थीं उनकी छाद्य जुत्ाई और में 
आने रूग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस छात पद जार 
जाना ही च्राद्षिर। समझौते का मंग होने वर भी छाद मे ऊर्ह परियद्‌ 
करने का मौका निच् गया था। प्रर मजदूर-सस्कार चाहती थी कि 
जहाज पर चढ़ा के छन्‍्दन रवाना कदर ही दिया जाब। 
सबसे पहली छात जो उन्होंने अपने साथियों से कही 


जद 
चल 


कफ 
| 
ज्| 
हर 


हिन। हा] 

॥] (क!। 

॒ कक 
* ०» 358 


हु 
(्‌ १ 


शक 
जे 


अव्याय १: वयावान की ओर ष्र्य्श्‌ 


चीज की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज हैं। वह नरम- 
दल के नेताओं की मनोदा से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थें जो 
उन्होने लन्दन में देखा। मुसझमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे भर उनकी 
प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी नावाकिफ नही थे। पर गोलमेज-परिपद्‌ में राष्ट्र-शरीर 
की जो चीरा-फाडी हुई और जिस तरह टुकडे-टुकड़े किये गये उसके लिए वह हगरिज 
तैयार न थे। उन्होने इस वात का भी निए्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेस किसी 
प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नही करेगी। उसका धर्म बुद्ध और विशुद्ध 
राष्ट्र-वर्म होगा! उन्होने यह भी कहा कि अगर यह देग साम्प्रदायिक प्रदन के साथ 
इसी तरह पहले की भाति खिलवाड करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नही है। 
अपने मुसलमान और सिक्‍्ख मित्रो से उन्होनें यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत 
के लिए कोई ऐसा विधान बने जिसमे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की बू न हो 
और जो विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर छेगे। 
इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त को बड़ा क्लेश हो रहा था; पर 
उपस्थित परिस्थिति का उन्होने वडी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामता किया, 
जैसा कि वह हमेशा किया करते है। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयो पर भी उन्हें 
खूब विश्वास था। देश ने उत्तपर विद्वास किया और उन्होने उसको वरावर निभाया । 
अब आज उन्हे अपने सामने एक जवरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवाल यह था 
कि इसपर पूल बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदमियो से पाटकर 
पार करना होगा ? जब वह अपने काम में भिडे, उनके हृदय में ये विचार उमड रहें 
थे--यह मनोमन्थन चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चौदह 
सदस्यो वाली कार्य-समिति की ही नही, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी। कार्य-समित्ति 
के भादेक्षानुसार उन्होने लॉड विलिगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी 
आया। जवाब छम्वा और तफसीलवार था। उसमें धमकी भी थी। गावीणी ने 
फिर तार दिया! मगर कोई नतीजा न निकला। 


वाइसराय से तार-व्यवहार .. 
वाइसराय से याघीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है -- 


(१) वाइसराय को ग्रांधीजी का तार ( २६ दिसम्धर १६३१) 
“कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम 'हआ कि सीमाप्रानन और युक्तत्रान्त 
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में आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये है। सीमाप्रान्त में गोलिया चछाई गई हे। मेरे 
अनमोल साथी गिरफ्तार कर छिये गये हैं। और सबसे वढकर बगाल का आइडितेन्स 
भेरी राह देख रहा है। में इसके लिए तैयार न था। मेरी समझ में नही आता कि आया 
में इनसे यह समझू कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्मा हो चुका, या आप अब भी 
मुझसे यह उम्मीद करते है कि में आपसे मिलू और इस परिस्थिति मे मै काग्रेस को क्या 
सलाह दू इस विषय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ ? जवाब तार से देने की 
कृपा करेगे।” 


(२) गांधीजी के माम वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार (३१ दिसम्बर १६३१) 


“बाइसराय महोदय चाहते है कि में आपको आपके तार के लिए धन्यवाद दूं, 
जिसमें आपने बगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त के आडिनेन्सो का जिक किया है। 
बगाल की बात तो यह है कि अपने अफसरो और नागरिको की कायरता-पूर्ण हत्यामें 
रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया और है कि वह तमाम उपाय 
काम में छावे। 

वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी 
सरकार चाहते है कि उनका देश के तामाम राजबैतिक दलों तथा जनता के सभी हिंस्सो 
से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे। खास तौर पर शासन-सम्बन्धी सुधारों के मामछो मे, 
जिन्हे कि वह बिना किसी देरी के जारी करना चाहते है, वह सबका सहयोग चाहते है ! 
पर यह सहयोग पारस्परिक हो। युक्‍तशआन्त और सीमाग्रान्त मे काग्रेस जिस तरह की 
हलचले चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युक्त सहयोग के साथ मेल नही देख 
रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है। 

युक्‍्तप्रान्त के बारे मे तो आप जरूर जानते ही है कि जहा एक ओर प्रान्तीय 
सरकार घत॑मान परिस्थिति में हर तरह की रिआयत देने के बारे मे उपायो की योजना 
कर रही थी, तहा उघर प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी ने छगानवन्दी का आन्दोलन शुरू करने 
की आज्ञा जारी कर दी। उस प्रान्त में आजकल यह आन्दोलन जोरो पर है। काग्रेस 
के इस कार्य से, अगर यह बेरोक इसी तरह जारी रहा तो, जरूर ही वेश में भारी 
पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्वेष तथा जातीय-विद्वेष फैल जायगा; इसीलिए सरकार 
को आवश्यक उपायों का अवलूम्बन करने पर मजबूर होना पडा। हि 

पर्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त मे अब्दुछगफ्फारखा तथा उनकी मातहत स्स्था 
रुगातार ऐसी हलचलो मे भाग छेते रहे है जो सरकार के खिल्मफ है और जिनसे 
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अध्याय १: बवाबान की ओर प््र्७ 


जातीय-विद्देप वढता है। अवतक वहा के चीफ-कमिह्नर ने उनके सहयोग के छिए 
जितनी वार भी कोशिश की उसका उन्होनें कोई खयाल नही किया और प्रवानमत्री की 
घोषणा की अस्वीकार कर वह यह एलान कर रहे है कि वह तो पूरी आजादी चाहने- 
घालों मे है। अब्दुल्गप्फारखा ने ऐसे बहुत-से भाषण दिये है जिनसे जनता को नान्ति 
के छिए उभारने के सिवा और कोई मानी नहीं निकल सकते। उनके अनुयायियों ने 
भी सीमान्त जातियो में उपद्रव खडे करने की कोणिशे की है। उस प्रान्त के चीफ- 
कमिइनर ने वाइसराय की सरकार की इजाजत से हद दर्जे की सहन-शीलता दिखाई 
है और आखिर तक इस वात की कोशिश की है कि जैसी कि सम्रादू की सरकार की 
मन्या है, सीमान्त-प्रदेश मे विना देरी के सुधार जारी करे और उसमे अब्दुलगफ्फारखा 
की सहायता प्राप्त करे। सरकार ने तवतक कोई खास कार्रवाई नही की जवतक कि 
बब्दुलगपफारखां तथा उनके साथियो की हलूचले और खास तौर पर सरकार से जल्दी- 
से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियो ने प्रान्त की तथा सीमान्त जातियो के 
प्रदेश मे शान्ति को खतरें में नही डाल दिया। अब ठहरे रहना असम्भव था। 
वाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में काग्रेल- 
आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अब्दुल्गपफारखा के सुपुदे कर दिया गया है। 
उनके हारा सगठित किये गये स्वयसेवक-दलो को भी महासमिति ने काग्रेस के अवीन 
भान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा हैं कि मे आपसे यह साफ कह दू कि देश 
मे शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर है और इसलिए 
वह उन आदमियों या सस्थाओ से कोई सरोकार नही रख सकते जो ऊपर बताये कामों 
और हलूचलो के लिए जिम्मेदार है! खुद आप तो गोलमेज परिपद्‌ के काम से वाहर 
गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिपद्‌ मे जो रुख अख्तियार किया था उसे देवते हुए 
वाइसराय महोदय यह विश्वास नही करना चाहते कि खुद आपका इसमे कोई हाथ रहा 
हो था आप इसमे जिम्मेवार हो या इधर सीमा-प्रान्त मे और युक्‍त-प्रान्त में कांग्रेस 
ने जो जो जान्दोलन जारी कर रक्‍्खे है उन्हे आप पसन्द भी करते हो । अगर यह ठीक हो 
तब तो वह आप से कह सकते है, और गोलमेज-परिपद्‌ मे जिस सहयोग की भावना से 
सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव 
का उपयोग कर सकते है, इस विपय में वाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने 
रख सकते है। पर एक वात वह साफ कर देना चाहते है। सम्राट्‌ को सरकार की पूरी 
इजाजत से जो आइिनेन्स वगाछ, युक्तप्रान्त और पब्चिमोत्तर सीमा-पआन्त में जारी 
करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे मे किसी प्रकार की वहस करने के लिए वह 
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तैयार नही हे। जिस उद्देश से, अर्थात्‌ कानून और व्यवस्था की रक्षा जो सुशासन के 
लिए जरूरी चीजे है, ये आड्डिनेन्स जारी किये है, वह जबतक पूर्ण नही हो जाता, तबतक 
हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएँ। आपका जवाब मिल जाने पर वाइसराय 
महोदय इन तारो को प्रकाशित कर देना चाहते है ।” 


(३) वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी के नास गांधीजी का तार (१ जनवरी १६३२) 


“मेरे २६ दिसम्बर के तार के जवाब मे, वाइसराय महोदय का, जो तार 
आया उसके लिए उन्हे धन्यवाद। उसे पढ़कर दु ख हुआ। मैने अत्यन्त मित्र-भाव से 
जो प्रस्ताव रक्‍्खा था, उसे जिस तरह वाइसराय महोदय में अस्वीकार किया वह उनके 
जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नही देता। मैने एक ऐसे आदमी की हैसियत से 
उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कृछ प्रइनो पर प्रकाश की जरूरत थी। मे 
कुछ अत्यत गम्भीर और असाधारण मामलो मे, जिनका कि उल्लेख मैने किया था, 
सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सदभाव का स्वागत करने के बजाय, 
वाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि में अपने अनमोल 
साथियो के कार्यों का पहले ही से खण्डन करूँ | फिर ऐसे अपमानजनक आचरण 
का अपराधी बनकर मे मिलना चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र 
के लिए इतना भारी महत्त्व रखनेवाली इन बातो पर उनसे बातचीत तक नहीं 
कर सकता। 

मेरा तो खयाल है कि इन आडितेन्सों और कानूनो के रहते हुए, जिनका कि 
अगर दृढता के साथ प्रतिकार नही किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान- 
सम्बन्धी बात न-कुछ-सी हो जाती है। मे जाशा करता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी 
भारतीय एक सवेहास्पद विधान-सम्बन्धी सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय 
भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नही उठावेगा। क्योकि तब तो इन 
विधानों को अमल मे छाने जितना प्राण ही राष्ट्र से नही रह जायगा। 

अब सीमा-प्रान्त की बात लीजिए । आपके तार मे जो बाते हैं उनको देखते 
हुए यहे साफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओ को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त 
कानून जारी करने, जिससे कि छोगो की जानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नही 
रह गया, और अपने विश्वासपात्र नेताओ की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निह॒त्वे 
लोगो पर गोलिया चलाने का कोई सबल कारण नही था। अगर खानसाहब अन्दुल- 
गंपफारखा ने पूरी आजादी का दावा किया तो वह स्वाभाविक ही था। स्वय कार्ग्रंस ने 
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सन्‌ १६२६ मे, छाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नही दी गई। मेंने 
भी रन्दत में त्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके 
अछावा वाइसराय महोदय को में यह भी याद दिला दूं कि काग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी 
थी उसमे भी यह दवा था और सरकार इस बात को जानती थी, फिर भी रून्दत की 
परिषद्‌ में मुझे काग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निमल्त्रित किया गया था। फिर 
मेरी समझ मे नही आता कि महज एक दरबार में हाजिर रहने से इन्कार कर देत्ना 
ऐसा कौन अपराघ हो गया, जिससे वह एकाएक मिरफ्तार होने के पात्र समझें गये ? 
अगर खानसाहब जातीय-विद्वेष की आग को बढ़ा रहें थे, तो सचमुच दु खदाई बात 
है। पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन है जो इस आरोप के खिलाफ पडते है। फिर 
भी थोडी देर के लिए मान ले कि उन्होने जातीय-विह्वेष की आग भड़काई, तो उस 
हालत में उनकी खुली जाच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का 
उन्हें मौका मिल्ता। 
युक्‍तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योकि 
काम्रेस ने वहा पर छगान-बन्दी की आज्ञा ही जारी नही की, वल्कि सरकार मौर काग्रेस 
के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध की वातचीत चल रही थी कि ऊुगात वसूल करने 
का समय आ गया और छगान तरूव किया जाने लगा, इसलिए काग्रेसवालों को 
लोगो से यह कहना पडा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो वातचीत चल रही 
है उसका कोई नतीजा नही निकल जाता तबतक वे अपने लगानो को रोक रबक्‍्खे। श्री 
” शेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी 
अफसर लगान-वसूली मुल्तवी रखे, तो वह भी जनता को दी गई सछाह वापस लेने 
को तैयार है। मे तो यह कहूँगा कि यह ऐसी वात नही थी जिसको यो ही उडा दिया 
* जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है। युकत-ग्न्‍्त की यह 
दिकायत बहुत अर्से से चली आ रही है और उसमे ऐसे छाखो किसानो के हित का सवा 
है जिनकी माली हालत वहुत ही खराब है। कोई भी सरकार, जिसे अपने हारा च्यासित 
जनता के कल्याण की परवाह है, काग्रेस-जैसी सस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पुर्वेक 
सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव हैं और जिसकी 
एकमात्र महत्त्वाकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना हैं। और मुझे यह भी 
कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर डाले गये असहनीय आशिक वोझे को दूर 
करने के लिए और तमाम उपायो को आजमा लिया है, और उन्हें निष्फल पाया हो, 
तो उसका यह सनातन और स्वाभाविक हक है कि वह अपने छगात को मौका पडने पर 
ड्ढ 
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रोक लें। आपके तार में जो यह वात है कि कांग्रेस किस्ती भी रूप में जरा भी अव्यवस्था 
फैलाना चाहती है, उसका मै प्रतिवाद करता हूँ । 
बंगाल के विपय में, जहां तक ह॒त्याओ की निन्‍दा से सम्बन्ध हूँ, कांग्रेस सरकार 
के साथ है। और ऐसे जुर्मो को विलकुछ रोक देने के लिए जिन उपायो का अवलूम्बन 
जरूरी समझा जाय, कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग देना पसन्द करेगी। परन्तु जहां 
कांग्रेस आतकवाद की सम्पूर्ण निन्दा करती हैं, वहां किसी भी हाछत में सरकारी 
आतंकवाद का साथ नही दे सकती, जैसा कि वंगाल्-आइढिनेन्स और उसके सिरूसिले 
में किये गये दुसरे कार्यो से प्रकट होता है। वल्कि कांग्रेस तो अपनी अहिंसा की मर्यादा 
के अन्दर रहते हुए सरकारी भातंकवाद के ऐसे कार्यो का प्रतिकार भी करेगी। आपके 
तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो। मे इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ। 
पर तार में लिखी दूसरी वातें तो मुझे इसी नतीजे पर वरवस छे जाती हैं कि वाइसराय 
महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते है पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई 
सहयोग देना नही चाहते । आपने जो इन वातो पर वातचीत करने से ही इन्कार कर 
दिया, इसका में दूसरा अर्थ छग्रा ही नही सकता। क्योंकि जैसा कि मैने बताने की 
कोणिज की है, इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहलू तो है ही! छोकपक्ष, जैसा 
में समझता हूँ; मैने पेश किया है, परन्तु किसी भी पत्ष में अपनी राय कायम करने से 
पहले मे दूसरे अर्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके वाद कांग्रे् 
को अपनी सलाह देने की इच्छा थी। हि 
तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाब यह है कि अपने साथियों के, चाहे श्रीमा- 
प्रान्त के हो या युक्त-प्न्त के, कार्यो की नैतिक जिम्मेवारी से मे अपने-आपको वरी नही 
समझता। पर में यह कवूछ करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यो की और हलचछो की 
तफसीलवार जानकारी मे नही है; क्योकि में भारत में नही था। और शबकि काँग्रेस 
की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्य-प्रदर्शन करना मेरे लिए जहूदे था, में 
निष्पक्ष भाव से और वहुत सद्भाव के साथ वाइसराय महोदय से मिलना और मार्ग- 
दर्णेन चाहा। में वाइसराय महोद्य ते अपनी यह राव नही छिपा सकता कि उन्होने 
जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सदुभाव और मित्रता-यूर्ण अस्ताव का पर्वत 
उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो मे उनसे कहुँगा कि ठह अप 
निर्णय पर पृनविचार करें और हमारी वातचीत पर, उसके वियय-लेत्र पर, वर्गर कोई 
ज॒तें छगाये मझसे मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से में यह वचन दे सकता हूँ कि 
वह जो भी वातें मेरे सामने रबसेंगे उतपर मै निष्पलष हीकर विचार करूँगा। वर किसी 
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हिचकिचाहट के और खुशी के साथ मे उच-उन प्रान्तो मे जाऊँगा और अधिकारियो की 
सहायता से प्रश्न के दोनो पहलुओ का अध्ययन करूँगा, और अगर पूरे अध्ययन के 
बाद मे इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग गलती पर है और कार्य-समिति तथा में भी 
गुमराह हो गये हे, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस वात को स्वीकार करने में 
और तदनूसार काग्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिंचकिचाहट न होगी। सरकार 
के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुणी के साथ ही वाइसराय महोदय के 
सामने में अपनी मर्यादा भी रख दू। अहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म हैं। मेरा विव्वमस 
है कि सविनय-अवज्ञा जनता का केंवलछ जन्म-सिद्ध अधिकार ही नही है--और खसकर 
उस हारूत मे जब अपने शासन मे उसका कोई हाथ न हो--वल्कि वह हत्या और 
सशस्त्र वगावत का सफलता-पूर्वक स्थान भी ले सकती है। इसलिए में कभी आचार- 
धर्म को अलग नही रख सकता। उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी खबरें मिली 
है जिनका अभीतक कोई खण्डन नही हुआ है, वल्कि भारत-सरकार की हलचलें 
जिनका समर्थन करती हे और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मागे-दर्शन 
करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्ये-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अच्ज्ञा- 
सम्बन्धी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसकी नकल मे भेजता हूँ। अगर 
वाइसराय महोदय समझे कि मूझसे मिलने मे कुछ उपयोगिता हैं तो हमारी बातचीत 
खतम होने तक, इस आज्ञा से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव 
मुल्तवी रहेंगा। में मानता हूँ कि हमारे वीच का यह तार-व्यवहार सचमुच इतना 
महत्त्वपूर्ण हूँ जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसलिए में अपना 
तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समित्ति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के 
लिए भेज रहा हूँ।” 


कार्य-समित्ति का प्रस्ताव 

“कार्य-समित्ति ने महात्मा गाघी की यूरोप-यात्रा का हारू सुना और बगाल, 
युक्‍तप्रान्त तथा सीमाग्रान्त में जारी किये गये असाधारण आइिनेन्सों के कारण देश 
में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया। साथ ही सरकारी मधिकारियो-द्वारा जौ 
खान अब्दुलगफ्फारखा, शेरवानी साहब, पं० जवाहरछाल नेहरू तथा दूसरे अनेक 
लोगो की गिरफ्तारियो, और सीमा-आन्त में जो निर्दोष लोगो पर गोलिया चलाई गई 
और जिनकी वजह से कितने ही छोग जान से मारे बये तथा घायल हुए, इन 
सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने 
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४... 


भहात्मा गाधी के तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख 
लिया। 
कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनाये और दूसरे प्रान्तो में घटी 
हुईं अन्य छोटी-मोटी घटनाये तथा वाइसराय साहब का तार ये सब स्तरकार के साथ 
कांग्रेस का सहयोग तबतक के लिए बिलकूल असम्भव बना रहे है जबतक कि सरकार 
की नीति में कोई आमूछ परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार 
स्पष्ट-रूप से प्रकट करते है कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां की 
हुकूमत सौपना नही चाहती बल्कि उनके द्वारा वह उलटे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा 
देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता हैं कि सरकार एक ओर जहा कांग्रेस से 
सहयोग की उम्मीद करती है, वहा दूसरी ओर वह उसपर विदवास भी नहीं करना 
चाहती | 
बगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनाये हुई है, उनकी निन्‍दा करने में काग्रेस 
किसीसे पीछे नही है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतकवाद की निन्‍दा 
भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये 
आइईिनेन्सो और कानूनों से प्रकट है! हाल ही कुमिल्ला में दो छड़कियो-्वारा जो 
हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पडा है, ऐसी कांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे 
समय खास तौर पर और भी हानि-कारक है, जब कि देश काग्रेस के जरिये, जोकि उसकी 
सबसे घडी प्रतिनिधि संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम छेने को वचन- 
बढ्ध हो चुकी है। पर काग्रेस की कार्य-समिति कोई का रण नहीं देखती कि महज उ्तवी- 
सी बात पर, सिफ्फे कुछ लोगों के अपराध पर, बगाल-आइिबेन्स जैसे अतिरिक्त कानून 
जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय। इसका असली इलाज तो है इन 
अपराधी के प्रेरक कारणों का ही, जो कि प्रकट है, इछाज करना। 
यदि बंगाल-आइडिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युवत-आन्त 
और सीमा-पआन्त के आई्वनेन्सो के लिए तो उससे भी कम कारण है। 
कार्य-समिति की राय है कि युक्तप्रान्त में किसानो को छूट दिलाने के ह्िए 
काग्रेस-द्वारा अवरम्बित उपाय उचित है और उचित प्रमाणित किये जा सकते है| 
कार्य-समिति का यह निदिचित मत है कि गम्भीर आधिक संकठों से पीडित छोग, जैसा 
कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्‍तप्रान्त के किसान पीड़ित है, यदि अन्य बैच साधनों 
से राहत पाने में असफल हो, जैसे कि वे युक्‍्तप्रान्त में असफल हुए है, तो उन सबका 
यह निविवाद अधिकार है कि वे गान देना बन्द कर दें। महात्मा गावी से बातचीत 
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करने और कार्ये-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए वम्बई बाते हुए युक्त- 
प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति थ्री शेरवानी तथा महासभा के प्रधान-मंत्री 
प० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आइडनेन्स-ह्ारा कल्पित 
सीमा से भी आगे बढ़ गई है, क्योकि इन सज्जनो के वम्वई मे युकतप्रान्त के करवन्दी 
के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रव्न था ही नही। 

* सीमाआन्त के सम्बन्ध में स्वथ सरकार की बताई बातो से भी न तो आड्डिनेन्स 
जारी करने और न खान अब्दुलगप्फारखा और उनके साथियो को गिरफ्तार करने 
तथा बिना मुकदमा चलाये जेल मे रखने का कोई भाघार दिखाई देता है। कार्य-समिति 
इस प्रान्त में निरपराध और नि शस्त्र लोगो पर की गई गोला-वारी को निप्ठुर और 
अमानुष समझती है और वहा की जनता को उसके साहस और सहन-झव्ति के लिए, 
बधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नही है कि यदि सीमाप्रान्त की जनता 
भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जानें पर भी अपनी अहिसा-वृत्ति को कायम रख सकेगी 
तो उसके रक्त और उसके कष्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर 
पहुँचावेगे। 

कार्य-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन बातो के कारण ये 
आईिनेन्स पास करने पड़े है, और सामान्य अदालतो और व्यवस्थातत्र को एक ओद 
रख देने की और इन आडिवेन्सो के अन्तर्गत और वाहर जो कारंवाइया हुईं, उनके 
ओऔचित्म के सम्बन्ध मे एक खुली और निष्पक्ष जाच करावे। यदि उचित जांच-समिति 
नियत की जाय, गौर कार्येसिमिति को गवाह पेश करने की सव सुविधायें दी जायें, 
तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी। 

गोलमेज-परिषद्‌ मे प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उंसपर पार्लमेण्ट 
की कामन-सभा तथा छॉड-सभा में हुए वाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार 
किया, और वह उसे महासभा के दावे की दृष्टि से सवेधा असन्तोषजनक और अपूर्ण 
मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमे राष्ट्र 
के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले सरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध 
तथा आर्थिक मामलो पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित है, जरा भी कम को काग्रेस सन्तोप- 
जनक नही मान सकती। 

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परियद्‌ में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र 
प्रतिनिधि-सस्था मानने और उसके किसी जाति, धर्म अयवा रग-भेद विना समस्त 
राष्ट्र की ओर से वोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिन्-सरकार तैगर 
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न थी। साथ ही यह समिति इस बात को दु.ख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त 
परिषद्‌ में सान्परदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी । 

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आवाहन करती है कि कांग्रेस वास्तव मे सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देद मे 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविराम भ्रयत्त करे, जिससे कि शुद्ध 
राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अगभूत विविध जातियो को 
स्वीकार्य हो सके | 

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनविचार करे, आडिवेन्सो तथा 
हाल के कृत्यो के सम्बन्ध मे काफी राहत दी जाय, और भावी विचारो और परामर्श 
भे का्ग्रेस के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्ब्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे, और ऐसी 
स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियो की सलाह से चलाया जाय, 
तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है। 

पूर्वोक्‍्त पैरा मे दी गई झर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते 
के रद किये जाने की सूचना समझेगी । 'सन्तोषजनक उत्तर व मिलने की दक्शा मे 
क्वार्ये-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर सचिनय-अवशज्ञा, जिसमे छगान-बन्दी 
भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आवाहन करती है-- 

(१) कोई भी ध्रान्‍्त, जिला, तहसील अथवा गांव तबतक सत्याग्रह आरम्भ 
करने के लिए बाध्य नही है, जबतक कि वहा के लोग सप्नाम का अहिसक रूप, उसके सब 
फलिताथों-सहित, न समझ ले और कष्ट-सहन तथा जान-माछू तक गंवाने के लिए 
तैयार न हो । 

(२) यह समझकर कि यह संग्राम आततायी से बदला लेने अथवा उसपर 
आधात करने के लिए नही वरन्‌ अपने कष्ट-सहन और आत्मशुद्धि-हवारा हृदय-परिवर्तेन 
के लिए है, भयंकर-से-भयंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिसा 
का पालत अवश्य होना चाहिए। 

(३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि 
पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नही किया जाता 
चाहिए। अहिंसा-वृत्ति के यह सर्वथा विरुद्ध है। 

(४) यह बात ध्यान मे रखता चाहिए कि अहिसात्मक सग्राम मे- आधिक 
सहायता की अपेक्षा नही हुआ करती, इसलिए उसमे वेतन पर रक्‍्खे गये स्वयसेवक 
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न होने चाहिएँ, किन्तु केवल उनके निर्वाह-मात्र के और जहा सम्भव ही वहा संग्राम 
में जेल जानतेवाले अथवा मारे गये गरीव स्त्री-पुरुषो के आश्रितो के गुजारे-छायक खर्चे 
दिया जा सकता है। 

(५) सब स्थिति मे, ब्रिटिश अथवा अन्य देग के, सव प्रकार के विदेशी 
वस्त्र का बहिष्कार आवश्यक है। 

(६) सब काग्रेसवादी स्त्री-पुरुषो से, देशी मिछो तक का कपडा न पहनकर, 
हाथ की कती-बुनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। 

(७) शराब और विदेशी वस्त्रो की दूकानो पर मुख्यत स्त्रियों को ही जोरो 
से, किन्तु सदैव अहिंसा का पारून करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए। 

(5) गैर-कानूनी नमक बनाने और बटोरने का काम फिर जारी करना 
चाहिए। 

(६) यदि जुलूस और प्रदर्शनो की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही 
लोग शरीक हो, जो अपनी-अपनी जगहो से जरा भी हिले विना छाठी-प्रहार और 
गोलिया सहन कर सके। 

(१०) अहिसात्मक सग्राम में भी उत्पीडक-द्वारा तैयार माल का बहिष्कार 
करना सर्वेथा विहित हैँ, क्योकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं 
है कि वे जाततायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम रक्खे! इसलिए 
ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पनियो का बहिष्कार पुन आरम्भ किया जाय और 
जोरो से चलाया जाय। 

(११) जहा-जहा सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कानूनो और 
जनता को हानि पहुँचानेवाली आज्ञाओ का सविनय भग किया जाय। 

(१२) भाडिनेन्सो के अन्तग्ेत जारी हुई प्रत्येक अनुचित आज्ञाओ का 
सविनय भंग किया।” 

(४) गांघीजी के इसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी को शाम को, वाइसराय के 
प्राइवेट-सेकेटरी ने नीचे लिखा तार भेजा--- 

“बाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के छिए 
कहा है, जिसपर उन्होने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हे इस वात 
का अत्यन्त खेद है कि आपकी सलाह से काग्रेस-कार्य-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास्त किया 
हैं, जिसमें यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव में बताई गई जर्तें पुरी न की गईं तो 
सविनय अबजा के पून्र पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की वात है। 
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प्रधान-मन्‍्त्री के वक्‍तव्य के अनुसार वैध शासन-सुधार की नीति को शीघ्र 
आरम्भ करने की सझआटू-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए 
हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक समझते है। 

अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी 
राजनैतिक संस्था की गैर-कानूनी कारंवाई की धमकी-युक्‍्त शर्तों को स्वीकार नही 
कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार में गर्भित इस स्थिति को ही स्वीकार कर 
सकती है कि, दिल्‍ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने 
और अन्य सब सम्भव उपायो के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायो का 
अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए। 

वाइसराय महोदय और उतकी सरकार इस बात पर मुद्दिकल से ही विदवास 
कर सकते है, कि आप अथवा कार्य-समिति समझती है कि सविनय-अवज्ञा के 
पुनरारम्भ की धमकी पर वाइसराय महोदय किसी छाभ की आशा से आपको मुाकात 
के लिए बुरा सकते है। 

कांग्रेस ने जिन उपायो के अवलूम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब 
परिणामों के छिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनको दबाने 
के लिए सरकार सब आवद्यक अस्त्रो का अवरूम्बन करेगी।” 

(५) वाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १९३२ को 
निम्न तार भेजा--- 

“आपके तार के लिए धन्यवाद। से आपके और आपकी सरकार के निर्णय 
के प्रति हादिक खेद प्रकट किये बिना नही रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को 
घमकी समक्ष लेना अवश्य ही भूल है। क्या में सरकार को याद विलाऊं कि सत्याग्रह 
के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस 
समय समझौता हुआ उस समय सत्याग्नह बन्द नही कर दिया गया था वरन्‌ स्थगित 
किया गया था ? भेरे रून्दन जाने के पहले, गत सितम्बर मे, शिमला में इस बात पर 
दुबारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार क्या था। 
यचपि मेने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतो में कांग्रेस 
को सत्याग्रह जारी करना पडे, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द न की थी। सरकार 
ने उस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-भग के लिए सजा भी छगी रहती 
है; इस बात से यही सिद्ध होता था कि सत्याग्रहियो ने यह सौदा किस लिए किया है, 
किन्तु इससे भेरी दलीरू पर कुछ असर नही होता। 
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यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझे 
लन्दन न भेजती । किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर भापने शुभकामना प्रदर्शित 
की थी। 

न यही कहना न्याय्य और सही है कि मेचे कभी इस वात का दावा किया 
है कि सरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए। 

लेकित में यह वात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैध- 
सरकार अपने उन कुत्यो और आड्डिनेन्सो के सम्बन्ध मे, जिन्हें कि छोकमत पसन्द नही 
करता, सार्वजनिक संस्थाओ और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओ का सदैव स्वागर्त 
करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती तथा अपने पास की सब सूचनाओ अथवा 
जानकारी से उनकी सहायता करती 

में यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देश का मेने पिछले पैरे में जो अर्थ बताया 
हैं उसके सिवा और कोई अर्थ नही है। समय ही वतलायेगा कि किसने सच्ची स्थिति 
ग्रहण की थी। इस बीच मे सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि काग्रेस की ओर 
से सम्राम को सर्वेदा द्वेप-रहित तथा स्वथा अहिंसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्त 
किया जायगा। 

आपको मुझे यह याद दिछाने की कोई आवश्यकता न थी कि अपने कार्यों के 
लिए काग्रेस और उसका एक विनम्न प्रतिनिधि, में, जिम्मेवार होगे।” 


बेन्थल का गश्ती-पत्र 

सुविधा के छिहाज से हमने इन सब तारो को एक-साथ दे दिया है, वेसे ये सब 
हैं छ. दिन की घटनायें। ३० दिसम्बर को मि० बेन्थल गाधीजी से मिक्ते और काफी 
देर तक बातचीत की। यह गोलमेज-परिषद्‌ में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि 
के रूप में शरीक हुए थे। और इसमे तो कोई सन्देह ही नही कि व्यापारी-समुदाय के 
लिए गाधीजी की हूचल भयोत्पादक थी और बाद की घटनाओ एव अनुभवों ने यह्‌ 
सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथो में वहिष्कार एक बडा हथियार हैं। इन मि० बेन्चल 
तथा इनके राज-भकत साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी 
तीक्ष्णता, इतने समय के बाद भी, बिलकूल कम नही हुईं है। इन छोगो ने जो गुप्त” 
गरती-पत्र प्रचारित किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते है --- 

“अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम लून्दन गये 
थे, लेकिन इसके साथ ही इस वात के लिए भी हम दुढ-निदरचय थे कि आधिक और 
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व्यापारिक संरक्षणो के बारे में (यूरोपियन) असोगिएटेड चैम्बसे ऑफ कॉमर्स ने जो 
नीति निश्चित की हैं और यूरोपियन-असोसिएशन ने जो सामान्य-नीति तय की हैं 
उसके किसी मूलभूत अंश को नही छोड़ेगे। यह हम जच्छी तरह जानते थे, और परिषद्‌ 
के समय भी हमेणा हमारे विमाग मे यह बात रही है, कि जो सरक्षण पेद किये जा चुके 
है उनकी काट-छाट करने का काग्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्वर्स 


“इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप 
देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्वर्स एक भी ऐसी वात नही बतछा 
सकते जो गोलमेज-परिपद्‌ में उनके जानें के फछ-स्वरूप ब्निटिग-सरकार की ओर से 
वतौर रिआयत उनके साथ की गई हो। वह तो खाली हाथ ही हिन्दुस्तान लौटे है। 

“एक और भी घटना ऐसी हुईं हैं जो उनके लिए अच्छी सावित नहीं हुईं। 
साम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया 
के सामने उन्हें असफल होना पड़ा ...। 

“मृसलमानों का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय 
मुसलमान कहे जानेवालें अछी३माम भी उससे वाहर नही गये । शुरू से आखीर तक 
बडी होशियारी के साथ मुसलमानों ने खेल खेा। हमारा समर्थन करने का उन्होने 
वादा किया था, जिसे उन्होने पूरी तरह निभाया। बदले में उन्होने हमसे कहा कि 
आशिक दृष्टि से बंगाल में उन्तकी जी बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दे। उनकी 
ज्यादा लछल्लो-चप्पो करने की तो जरूरत नही, पर अंग्रेजी फर्मो में हमें उतको जगह 
देने का प्रयत्न करता चाहिए, जिससे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की 
सामान्य स्थिति को ठीक कर सकें । 

“ब्रिटिग-राष्ट्र और हिन्दुस्तान मे रहनेवाले अग्रेजो की, कूछ मिलाकर, एके 
ही नीति है, और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करे और 
फिर उसपर जमे रहे! छेकिन (पार्लेम्रेण्ट के) आम चुनाव के वाद सरकारी तरम- 
दल ने (गोलमेज) परिवद्‌ को असफल करने और उसका तथा कांग्रेस का विरोष 
करने का निश्चय कर लिया। मृसलमान लोग, जो कि केद् में उत्तरदापित्व नही चाहते, 
इस वात से खुश हुए। सरकार ने तो निश्चित-हप से अपनी नीति बदल छी और कैकीय 
सुघारो के आश्वासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही मामछा ठालने की कोमिग की । 
हमें यह भी निश्चय हो गया था कि काग्रेस के साथ लड़ाई अनिवायें है; तब हमने 
महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह थुरू हो जाय उतना हैं अच्छा हूँ। 
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लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमे पूरी सफलता तभी मिल सकती 
है जबकि जितने हो सके उन सब मित्रो को अपने पक्ष मे कर ले। मुसलमान तो हमारे 
साथ थे ही, जैसा कि अल्पसख्यक-समझौते और मुसलमानो के प्रति सरकार के सामान्य 
रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओो और दूसरी अल्पसख्यक जातियो का था। 

“हमे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर समप्रू, जयकर, पैटरो आदि के समान 
सर्व-साधारण हिन्दुओ को अपनी ओर मिलाया जाय । अगर हम उन्हे काग्रेस के खिलाफ 
खडा न कर सके तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते है कि जिससे वे काग्रेस का साथ 
भी न दें। और यह कोई मुश्किल वात भी नही है, इसके लिए उन्हे सिर्फ यही विश्वास 
कराने की आवश्यकता है कि सघ-योजना को नही छोडा जायगा, जिसे कि मोटे तौर 
पर अग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्तु; इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने 
सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानो को एक-साथ उपस्थित 
करे, जिसे ये छोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेगे और 
इनका सन्तोप हो जायगा। जहातक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्ताव 
पर जबरदस्ती नही लादा जा सकता, क्योकि अकेले मुसलमान उसे नही चला सकते | 
काग्रेसी प्रान्‍्नो और दृढ़ भारत-सरकार का मुकावला बडी भारी राजनैतिक 
कठिताइया उत्पन्न करेगा, क्योकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपोरेशन वन 
जायगा। अत (इस स्थिति को बचाने के लिए) हमने अजीव नये-नये साथी जोडे । 
फलत बजाय इसके कि परिषद्‌ व वाद-विवाद वीच में ही भग हो जाते और राजनैतिक 
विचारो के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिपद्‌ में आये ६६ फी सदी 
व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी जामिर है, सहयोग के आद्वासन के 
साथ वें समाप्त हुए, अछूबत्ता गाघीजी स्टैण्डिय कमिटी मे गामिल होने के लिए 
रजामन्द नही हुए मी । 

“मुसलमान तो अग्रेजो के पक्के दोस्त ही हो गये हे। अपनी परिस्थिति से उन्हे 
पूरा सन्तोष हैँ और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। 

“लेकिन यह हरग्रिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते है कि सुधारो 
का होना जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुघारो का ही प्रतिपांदन 
करते हे। हम जो-कुछ कहते है उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करना भर 
है, जिससे कि उसकी सुचारुता वढ जाय।” 

मजदूर सरकार ने अपनी घोपणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया 
था उसके उद्देश को नष्ट करने की टोरी (कजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों 
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ने कैसी चेष्टा की, यह इन उद्धरणों से भलीभाति मालूम हो जाता है, छेकित यह विद्वास 
करना गलत होगा कि उन्नति-विरोधी मुसलमानों के, जोकि अपने थीड़े-से स्वार्थों के 
लिए अपने देश को बेचने के लिए तैयार थे, और हिन्दुस्तानियों को हमेशा गूलाम 
बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी ब्रिठिशो के वीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक 
ही हो गया। उसकी तीव तो गोलमेज-परिषद्‌ के दुसरे अधिवेशन से कही' पहले 
हिन्दुस्तान और इग्लैण्ड दोनों जगह रक्‍्खी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गाघीजी 
और छॉडे अविन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उच्ति- 
विरोधी लोगो ने, जो समझौते को पसन्द नही करते थे, शीक्रता के साथ अपनी शक्तियो 
को संगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियो को शिकस्त देने के लिए अपना सम्मिल्ति 
गूट बना लिया था। इस षड़्यत्र की आशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जोकि 
भारत-सरकार का सदर-मुकाम है। 


गांधीजी पकड़े गये... 

मि० इमर्सन और छॉरड विलिंगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने 
स्वीकार कर लिया। इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को छौट 
गये। लेकिन उन्होने अपनेको ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नही सकते थे। 
बस्तुत: सरकार ने वही से छड़ाई को फ़िर से ग्रहण किया जहा पर कि ४ मार्च १६९३१ 
को उसे छोड़ा गया था। भस्थायी-संधि के दरमियान उसने हजारो लाविया और एकत्र 
करली थी। सच तो यह है कि अस्थायी-सधि का अवसर सरकार के लिए नये सिरे 
से लड़ाई छडने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-सधि के दर्मियात 
प्राय. किसी भी महीने नही तो गाधीजी की वापसी पर तो दूटना निश्चित ही था। 
तीन आइिनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो ठुरन्त जारी 
कर देने के लिए वाइसराय की जेव में रवल्ले हुए थे। ४ जनवरी १६३२ को सरकारी 
प्रहार शुरू हो गया। काग्रेस की तथा उससे सम्बन्धित हरेक सस्था को गैर-कानूनी 
करार दे दिया गया और कांग्रेसी छोग, कानून या आडिनेन्सो के, जोकि गैर-कानूती 


१ गोलमेज-परिवव्‌ के समय की गईं सेवाओं के पुरस्कार-स्तरूप अपनेको 
भारत के किसी प्रदेश का राजा बनाने की सर आयाखां की मांग से, जिसका कि हाल 
ही में असेम्वली में रहस्योद्घाटन हुआ, इस सौदे का नग्न-स्वरूप बड़े वीभत्स उप मे 
सामने जाया हूँ । 
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कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नही, उन्हें गिरफ्तार कर-कर के 
जेलो में भेजा जाने लगा। काग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पडा। सरकारी 
लाठी-प्रहार पहले आन्दोलत (१९३०) के समय शुरू में नही वल्कि बाद में जारी 
हुआ था, लेकिन १६३२ मे सत्याग्रहियो को सबसे पहले उसीका मुकावला करना पड़ा। 
चारो तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉ्ड विलिगडन सारे उत्पात को छ सप्ताह में 
ही खतम कर देने की आशा रखते है। लेकिन छ सप्ताह का समय इतना कम था और 
सत्याग्रह ऐसी लम्बी छडाई है कि उनकी आशा पूर्ण नही हुई। 
गाघीजी गुजरात के उन ताल्लुको मे जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १६३० 
की लडाई में बहुत कष्ट उठाना पडा था। लेकिन पेश्तर इसके कि वह वहां जायें, उन्हें 
और उनके विश्वस्त सहायक वल्लभभाई को ४ जनवरी १६३२ के बड़े सवेरे गिरफ्तार 
करके शाही कैदी बना दिया गया। खानसाहव और जवाहरलछाछजी पहले ही 
गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिज्ञ वाकी बचे थे उन्हीको छड़ाई का 
संचालन करना पडा। हजारो की तादाद में सत्याग्रही मैदान में आये। १६२१ में 
उनकी सख्या तीस हजार थी, जो एक बडी तादाद मानी गई थी। १६३०-३१ में, 
दस महीनो के थोडे-से समय में ही, नव्वे हजार स्त्री-पुर्प और वच्चे दोषी करार देकर 
जेलो मे ठूस दिये गये। यह कोई नही जातता कि मार कितनो पर पड़ी, छेकिन जितनो 
को कैद की सजा हुई थी पिटनेवालो की सख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही। 
लोगो को या तो पीटते-पीटते किसी काम के छायक ही न रहने दिया गया, या छिपने 
और धर दबोचने की नीति से उन्हें थका दिया यया। जेलो में कैदियो की पिटाई फिर 
शुरू हो गई। काग्रेस के दफ्तर की जो गुप्त या खानगी बाते थी उनका रहस्योद्घाटन 
करने के लिए कहा गया। तुम्हारे (काग्रेस के) कायज-पत्र, रजिस्टर और चन्‍्दे 
व स्वयसेवको की फेहरिस्ते कहा है ”” यह सरकार की माग थी। नौजवानों को 
तरह-तरह तग किया गया, न कहने-योग्य बातें (अपझाब्द) उन्हें कही गई, और 
अकथनीय सजाओ के जायोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के 
एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके वाल उखाडे गये, और यह सिर्फ 
इसलिए कि उसने पुलिस को अपना नाम और पता नही बताया था ! 


आउइिनेन्सों का राज 
जैसे-जैसे परिस्थिति वदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये आडिनेन्स निकलते 
गये । हालांकि वे एकसाथ नही वल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ 
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विचार करना ही ठीक होगा। इनमे से एक आडिनेन्स का जिक तो पहले ही हो चुका 
है, जो कि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जब कि गांघीजी जभी रूच्दन ही में 
थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में जातंकवादी-आतन्दोलन का प्रसार रोकने बौर 
उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है । प्रान्तीय- 
सरकार से जधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता भ्राप्त हो 
गई कि जिस किसी भी व्यवित पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचव और हलूचल 
सालूम करे और उसकी बताई हुई बाते ठीक है या चही इसकी तहकीकात करने के लिए 
उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए 
जिस किसी भी साधन की आवश्यकता हो, उसको वह अमल में छा सकता था। प्रान्तीय- 
सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या 
इमारत को, सय उसके सामान के, उसके मालिक या उसमे रहनेवाले से खाली कराके 
चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, और दाहे तो उसका मुभावजा दे और 
चाहे तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक 
या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान 
हे सकता था। वह किसी जगह या इमारत को, जिसमे रेलवे इत्यादि भी शामिल है, 
सरकारी कब्जे में ले सकतां था अथवा वहां जाने पर बन्दिश छगा सकता था। 
यातायात पर बन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालो को उन्हें सरकार 
के सुपुरें करबे का भी वह हुक्म दे सकता था। वस्त्रास्त्र की विक्री बन्द करने या 
नियंत्रित करने और उन्हे अपने कब्जे मे कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी 
जमीदार या अध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्थापना 
के काम मे मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था। 
प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियो पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, 
किसी खास व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लेने-पावने से मुक्त कर सकती थी, बौर 
किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया जुर्माना सरकारी मालगृजारी के बतौर वसूल 
किय ज़ा सकता था। जरा भी अवज्ञा होने पर ६ महीने कैद या जुर्मावे अथवा दोनों की 
सजा मिल सकती थी। प्रान्तिक सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि फरार 
लोगों से पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलो की जानकारी रखने तथा 
उत्तकी हलचलों की बाते मालूम करने के लिए, सम्नाट्‌ के प्रजाजनो के जात-माल पए 
होनेवाले आक्रमणो से रक्षा करने, सम्राट्‌ की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तय 
कैदियो को जेल मे निर्वाध रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम ववाये। आनेन्स 
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के मातहत कंसी भी कार्रवाई क्यो न करे, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध नही 
किया जा सकता था। जिन मुकदमो को सरकार विशेष अदालूत-द्वारा निपटाना चाहे 
उनकी तहकीकात के लिए फौजदारी मामलो के नये अर्थात्‌ स्पेशल-ट्रिव्यूनछ या 
स्पेशलू-मजिस्ट्रेंट बताने को कहा गया। स्पेशल-ट्रिब्यूनलो के लिए नियमोपनियम सी 
विशेष तौर पर ही वनाये गये। विशेष-न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि चन्द 
परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में मी मामछा चला सकते है। 
युक्‍त-आन्तीय इमर्जेन्सी-आडिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हुआ। 
इसके हारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय 
अधिकारी या जमीदार को दी जानेवाली किसी रकम को (बकाया रकम को) सरकारी 
पावना करार देकर उसे बकाया माछगुजारी के रूप में वसूल करे। प्रान्तीय-सरकार 
” जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा 
हैँ उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके मे से हट जाने या किसी खास 
तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुब्म कायम रहता। 
किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर 
तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या बगैर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्द करने 
का प्रास्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या 
स्थान का प्रवेश निषिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुतम 
दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साधन हो उनके बारे 
में जब जैसा हुक्म मिले तव वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई 
भी अफसर किसी भी जमीदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति 
कायम रखने के काम में सदद करने के लिए तलब कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति 
पर यह शक हो कि वह सरकारी लेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो 
साल की कैद, जुर्माने या दोनो सजायेंदी जा सकती थी। जो कोई व्यवित किसी 
सदुकारी नौकर्‌ को अपने फर्जो को भछी-माति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को 
पुल्सि या सेना में भर्ती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल्‍ू कैद या जुर्माने 
की सजा दी जा सकती थी। किसी खास हलके के निवासियों पर भ्रान्तीय-सरकार 
सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी वसूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि 
मारछगुजारी वसूछ की जाती है। किसी जब्त साहित्य के अब दोहरानेवालें को ६ 
महीने कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियों पर 
होनेवाल्ा जुर्माना उनके मां-बाप या सरक्षक से वसूल किया जा सकता था और उसके 
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वसूल न हो सकते की दक्षा मे उन्हे उसी प्रकार कैद की सजा दी जा सकती थी, मानो 
स्वय उन्होने वह अपराध किया है[। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत मे कानूनी 
कार्रवाई भी नही की जा सकती थी। न 
सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आडिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ को जारी किये 
गये। उनमे से एक तो युक्‍तग्रान्त-सम्बन्धी आडिनेन्स की ही तरह था और सरकारी 
लेने की धसूछी के छिए निकाला गया था। वाकी दो में से एक का नाम सीमाग्रान्तीय 
“इमजेंन्सी पावर्स आडडिनेन्स' था और दूसरें का अनछॉफूल असोसियेशन आइडिनेन्स' । 
इनमे से पहले के मावहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्तित किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति 
को बिना कारण ग्रिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और 
प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी। प्रान्तीय- 
सरकार किसी व्यक्ति को एक मह्ठीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुक्म दे 
सकती थी। ऐसे हुवम पर अमर न कर सकने की हालत में दो साल तक कैद की सजा 
दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में ले 
सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सडक या जरू-मा्गे के 
यातायात को निषिद्ध, नियंत्रित या मर्यादित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी 
भी माल की खपत व विक्री को नियंत्रित करने के लिए उसे तैयार करनेवालों व 
व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोख्त के नकशें पेण करने था अपना सारा मा 
था उसका अंश सरकार को सौंप देने के लिए कह सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट सवारी 
या यातायात के अन्य सब साधनों के तफसीलवार ब्योरे पेश करने या उन्हें (सवारी 
आदि को) ही सरकार के सुपुर्द करने का हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र और गोला- 
बारूद की बिक्री को जिला-मजिस्ट्रेट नियंत्रित कर सकता भा। प्रान्तीय-सरकार चाहे 
जिसको स्पेशल पुलिस-अफसर मुकरंर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमीदार, 
अध्यापक था स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का 
हुक्म दे सकती थी। छोकोपयोगी कार्य ((7007 82:४7८०) के सचालको को उस 
संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय॑- 
सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता तो उस संस्था का 
अधिकार वह अपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, देलीफोन और 
वायर-लेस (वेतार के तार) की नियत्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या चिट्ठी- 
पृत्रियो को रोक सकता था, किसी भी रेलगाडी या नौका में जगह ले सकता था, किस्ती 
खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था, 


अध्याय १: बयाबान की ओर प्डप्‌ 


रेलगाड़ी मे से किसी भी यात्री को उतरवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास 
मकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर छे जाये जाने की व्यवस्था कर 
सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा मे, फिर वह चाहे निजी स्थान में ही हो और 
उसमें प्रवेश टिकटो-द्वारा ही क्यो न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता था। तलाशियो के 
लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने 
काम की उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना मे भर्ती होने से रोकने या ऐसी कोई 
अफवाह या चर्चा फैलाने की चेष्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरो के प्रति घृणा या 
अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-सचार होता हो, उसे एक 
साल कैद या जुर्माने की अथवा दोनो सजायें दी जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी 
हलके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसूछ होता 
जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की 
बातो को दोहराये उसे ६ महीने कद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक 
के नवयुवको पर हुआ जुर्माना उनके अभिभावक या सरक्षक से वसूल किया जा सकता 
था, और वसूल न होने की दशा मे उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशरू जजो 
व मजिस्ट्रेटो के साथ स्पेशल और सरसरी जदालतें वनाई गईं और उनके कार्य-क्षेत्र की 
व्याख्या करके मुकदमो व अपीछो के लिए खास तौर की कार्य-प्रणाढी तैयार की गई। 

अन्य आइडिनेन्सो के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी 
करार दे सकती थी और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति 
वहां हो उसे निकाल सकता था। मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था 
और प्रान्तीय-सरकार उसे जब्त करार दे सकती थी। निषिद्ध (गैर-कानूनी) करार 
दिये गये स्थान पर जाने या वहा रहनेवाहा कोई भी व्यक्ति फौजदारी अपराध का 
भूजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गैर-कानूनी करार दी गई सस्या का रुपया-पैसा 
आदि सामान जब्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी 
गैर-कानूनी सस्था का रुपया होने का शुबहा हो, उस रुपये को सरकारी हुक्म के वगैर 
खच्े न करने की पावन्दी लगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियो के वहीखातो की जांच-पडताल 
करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता छगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुव्म 
दे सकती थी। 

४ जनवरी को चार नये आइडिनेन्स और जारी हुए--( १) इसजेंन्सी पावसे 
आडिनेन्स, (२) अनछॉफुल इस्टिगेशन आडिनेन्स, (३) अनछॉफूल असोसियेशन 
आइडिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आडिनेन्स। इनमें 
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से पहले आडिनेन्स के मातहत तो लोगों को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उनकी 
हलूचलों को निय्रत्रित करने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलवे को वर्जित- 
स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी 
चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व बिक्री पर नियत्रण करने, यातायात 
के साधनों पर नियत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस- 
अफसर नियुक्त करने, जमीदारो व अध्यापको आदि को कानून और व्यवस्था कायम 
रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण 
करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजो व चिट्ठी-पत्रियों को रोकने और 
बीच में गायब कर लेने, रेलो और नौकाओं मे जगह हासिल करने तथा उनके यातायात 
पर नियत्रण करने, सभाओ में पुलिस-अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार 
लिये गये थे जैसो का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार 
जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन मे रद्खा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खास 
तौर की कार्रवाई, नये-नये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाजं का भी विधान 
किया गया। इण्डियन प्रेस इमजेन्सी एक्ट को, आ्डिनेन्स की एक विश्येष धाराके हारा, 
और कड़ा कर दिया गया था। 
अनलॉफुल इंस्टिगेशन आइडिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को 

इश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में 
बाधक होता उसे ६ महीने कैद और उसके साथ जुर्माने की भी.सजा दी जा सकती थी। 

जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे 
बतौर मालगुजारी वसूछ किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के बकाया के रूप 
में वसूल करवा सकता था। 

अनलॉफुल असोसियेशन आइडडिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमा- 

प्रान्तीय आडिनेन्स के सिलसिले मे ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार 

गैरकानूनी कड्ाार दी गईं सस्था की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को 

अपने कब्जे मे कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रात्तीय-सरकार जव्त भी कर सकती 

थी। जिस किसीके पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाव-किताब की जाच 

कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकती थी। 

ऐसी हरेक सस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौसिल-सहित 

गवर्नरजनरल की राय मे कानून और व्यवस्था के अमल में बाधक होती हो तथा 

सावेजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो। 


अध्याय १ : चयाबान कौ ओर प्र 


(प्रिवेनशन्‌ ऑफ मॉलेस्टेगन एण्ड वायकाट आइडिनेन्स' के मातहत उन सवको 
€ महीने कैद या जुर्मानें की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तग करते और 
उसका वहिष्कार करते या उसे तग करने और उसका बहिप्कार कराने मे सहायक होते, 
कोई आदमी दूसरे को सताने या तग करने का अपराधी उस हालत मे माना जाता था 
जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी व्यक्ति के कार्य मे रुकावट 
डालता या उसके विरुद्ध हिसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई घमकी 
देता या उसके मकान के आस-पास घूमता रहता या उसके मालू-मते में खलल डालता 
था किसी व्यक्ति को उसके यहा न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा 
कोई काम करने के लिए वाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। वहिष्कार की 
परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवाले के साथ व्यापार 
का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माक न देना, जमीन या मकान न देना, 
सामाजिक सेवाये (अर्थात्‌ नाई, भंगी, धोवी जादि के काम) बन्द कर देना, इनमें से 
कोई या सब वातें मामूली रूप में न करना, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज 
का सम्बन्ध बन्द कर देना । किसी आदमी को चिढाने की गरज से उसका स्यापा करना, 
या उसका पुतछा या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके 
लिए ६ महीने कंद या कैद और जुर्माने दोनो की सजाये हो सकती थी । 

इस प्रकार इन आडिनेन्सो के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने 
हाथ मे छे लिये, जो अमली तौर पर सारे देश मे लागू कर दिये गये थे। 


आइिसिन्स-कानून 

जब बा्डिनेन्सो की अवधि समाप्त हुईं तो उन्हें अगली अवधि के लिए नये 
सिरे से एक इकट्ट आहिनेन्स के रूप मे जारी किया और नवम्बर १६३२ में वाकायदा 
कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मत्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ 
मार्च १६९३२ को ही, कामन-सभा में यह बात स्वीकार कर ली थी, कि “आडिवनेन्स 
बहुत व्यापक, तीन्र और कठोर है। भारतीय जीवन की रूगभग हरेक वात उनकी 
चपेट से आ जाती है । उन्हे इतने व्यापक और तीन इसलिए वनाया गया है कि सरकार 
को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमृच उसका यह विश्वास है 
कि सरकार की जड़-मूल पर ही कुठराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि 
हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये आडिनेन्स आवश्यक है।” 

यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून (१९३१ का २३ वा एक्ट), जो अस्थायी-सन्धि 
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के समय वना था, ६ अक्तूबर १९६३१ को समाप्त हो गया। १६३२ के क्रिमिनल-ढॉ- 
अमेण्डमेण्ट-विल में उसे (प्रेस-ठाँ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल ग्या। 
प्रेस-कानून की थारायें करीब-करीव १६१० के एक्ट जैसी ही थी। भारत-सरकार 
के भाडिनेन्धो, विछों या कानूनों के अछावा, नवम्बर १६३२ में वम्बई-सरकार ने एक 
प्रान्तीय आईडितेन्स-विछ पेश किय्रा, जिसमें करवन्दी-आन्दोलन के मकावछे की भी 
काफी गुंजाइन रखी गई थी। सच तो यह है कि ये सव आइिनेन्स और दमनकारी 
अस्त्र तैयार करने का विचार तो अस्थायी-सन्वि के साछ (१६३१ में) ही हो रहा 
था। वस्तुस्थिति तो यह हैं कि १५ अवतूबर १६३१ को पूना के अंग्रेजों ने भारत- 
सरकार के गृह-विभाग के मंत्री को मान-पत्र प्रदान क्रिया और इसके वाठ, १६३१ में 
ही, य्रोपियन-असोसियेशन की वम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र मेजा। उन्होंने 
सरकार को सुझाया था कि यदि सविनव अवजा-वआन्दोंढन फिर से शुरू हो तो उसे 
तुरन्त और दढ़ता के साथ कूचछ ठेना चाहिए--- और यह सव उस समय जवकि लल्दन 
में गोलमेज-परिपद्‌ हो रही थी, जिसका प्रत्यल उद्देश कांग्रेसियों को स्न्तुप्ट करना था। 
उन्होंने खास तौर से यह युज्नाग्ग कि कांग्रेसी अण्डे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार 
स्वय-सेबको की कवाबढ-परेड भी रोक दी जाय, जिन छोगों ने सविनय-अवजा में माय 
लिया था उन सबपर पावन्दियां छगा दी जावे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैत्ता 
छड़ाई के समय अत्रु-उेश की प्रजा के साथ होता हैं और उन्हें नजरबन्द कर दिया जाग, 
कांग्रेस-कोंप के मूल का पता छगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष आइियनेन्स के 
द्वारा खत्म कर ब्या जाय, जिन मित्रों ने कांग्रेस की शर्त मान छी हों उन्हें कहा जाय 
कि अगर वे उन्हें रद न कर देंगे तो रेकगाड़ियों-द्वारा उनका माल ले जाना वन्द कर दिवा 
जायगा, और राजनैतिक परिस्यिति व वहिप्कार से किस्लीको अधिक छाम्र न उठने 
देना चाहिए। 
१६३२-३३ की घटनायें भी प्रावः १६३०-३१ की ही तरह रहीं, अछबत्ता 
लड़ाई इस बार और भी जोरदार एवं निःचयात्मक थीं। ठ्मन और भी धन्वाबुल्वी 
के साथ चछा और छोगी को पहने से भी कही ज्यादा कप्ट-सहन करना पढ़ा। 


कार्य-समिति की तत्परता 
सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सवेरे म० गावी और दाप्ट्रपति सरदाद 
बल्लमभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १८६२ के उपयुंबत आईि- 
नेन्स उसी विन सवेरे जारी हुए और कई प्रान्ती पर छागू कर दिये गये। गव्चात्‌ कुछ 
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ही दिनो मे, अमली तौर पर, सारे देश मे छागू हो गये। अनेक प्रान्तीय और मातहत 
काग्रेस-कमिटियो, आश्रमो, राष्ट्रीय स्कूलों तथा अन्य राष्ट्रीय सस्थाओ को गैरकानूनी 
करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, फर्नीचर, स्पये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति 
को सरकारी कब्जे में छे लिया गया। देश के खास-खास काग्रेसियो मे से अधिकाश 
को एकदम जेलों में ठस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते काग्रेस के पास न तो 
नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान | छेकिन इस आकस्मिक और दृढ झपड्टे के 
बावजूद जो काग्रेसी वच रहे थे वे भी साधन-हीन नही हो यये थे। जो जहां था वही उसने 
काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ने तय कर लिया कि १६३० की तरह इस वार 
खाली होनेवाले स्थानो की पूर्ति न की जाय और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी 
खुद की ग्रिफ्तारी का खयाल करके, अपने वाद क्रमश. कार्य करनेवाले व्यक्तियों की 
एक सूची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुर्दे कर दिये और 
अध्यक्ष ने उन्हे अपने उत्तराधिकारियो को सौप' दिया, जो क्रमणः अपने उत्तराधि- 
कारियो को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तो में भी, जहा कही सम्भव 
हुआ, काग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिछो, 
थानो, ताल्लुको और गावो तक की काग्रेस-कमिटियों में भी हुआ। यही व्यक्ति आम 
तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बडी कठिनाई सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोरून के सचालको के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात्‌ आजा-भंग के लिए 
कित कानूनों को चुना जाय ? यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानून का 
भग नही किया जा सकता। काग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक आइिनेन्सो ने हू 
कर दिया। अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जब कि कुछ विषयों 
का समय-समय पर कार्येवाहक-राप्ट्रपति की ओर से आदेश मिलता रहा। शराब 
और विदेशी कपड़े की दुकानो तथा विटिण माल की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान- 
रूप से छायू हुईं। लूगानवन्दी युक्‍तप्रान्त में काफी वड़ी हृदतक और वगाल मे आशिक 
रूप से एक महत्त्व का विषय रहा। विहार व वगाल के कुछ स्थानों भे चौकीदारी- 

टैक्स देना बन्द कर दिया गया! मध्यप्रान्त व वरार, कर्नाटक, युकतप्रान्त, मदरास 

प्रेसीडेन्सी तथा विहार के कुछ स्थानों में जंगछात के कानूनो का भग किया गया। 

गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने और बेचने के रूप में नमक-कानून का भग तो 

अनेक स्थानों मे किया गया। सभाजो और जुलूत्तो की तो जरूर ही मताही की गई, 

रेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुईं और जुलूस भी निकाले गये। छड़ाई 

की शुरुआत में खास-लास दिनो का मनाया जाना वहुत छोकप्रिय रहा, जोकि वाद में 
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विद्येप उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्ही खास घटनाओ या व्यक्तियों अथवा कार्यों 
को लेकर मनाये जाते थे; जैसे गाधी-दिवस, मोतीकाछ-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, 
शहीद-दिवस, क्षण्डा-दिवस इत्यादि। जैसा कि अभी कह चुके है, काग्रेस के वफ्तरो व 
आश्चवमो को सरकार ने अपने कव्जे मे कर लिया था। अत' अनेक स्थानो में उन्हे सरकारी 
कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्व किया गया, जिसका प्रयोजन उस आईडिनेन्स 
का भग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार 
दे दिया गया था। ये प्रयत्न धावो” के नाम से मशहूर हे । आडिनेन्सो के कारण कोई 
प्रेस कांग्रेस का काम नही कर सकता था। इस जभाव की पृत्ति के लिए बेजाब्ता हस्त- 
पत्रक, परचे, सवाद-पत्न, रिपोर्टे आदि निकाले गये, जो या तो टाइप किये हुए होते 
थे या साइक्लोस्टाइल अथवा डुप्छीकेटर से निकले हुए और कभी-कभी छपे हुए भी--- 
लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नही होता था। 
और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कही नही होता था। 
यह मार्क की वात है कि पुलिस के सतक रहने पर भी ये सवाद-पत्र और हस्तपत्रक 
नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें 
पहुँचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे काग्रेस के लिए बन्द हो गये थे, 
इसलिए काग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की--और वह प्रान्त 
के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नही वल्कि भहासमिति के कार्यालय से विभिन्न 
प्रान्तो तक को। कभी-कभी यह डाक ले जानेवाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और तव 
स्वभावत. उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कारेंवाई की गई। १६३० के 
आन्दोलन के उत्तराद्धे में वस्तुत यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १६३२ में जाकर यह 
छगभग पृर्णता को पहुँच गईं। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियो 
के दफ्तरो का भी सरकार पता नही छूगा सकी, जहा से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते 
थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्वन्ध मे हिदायते भी जारी होती रहती थी, और 
जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता छगाकर काम में रुकावट 
डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चछाने छगा। 
दूसरी बात जिससे कि लोगो में वडा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम 
परेशानी नही उठानी पढ़ी, काग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके वाद 
प्रान्तो व जिलों की परिपदो के रूप मे देशभर मे काग्रेसी सम्मेछनो की छडी लग गई। 
कई जगह स्वयसेवको ने, जजीर खीचकर चलती रेल्गाडियो को रोकने के रुप में, 
रेलो के नियमित काम-काज मे खलल डालने की कोशिश की । एक वार तो रेलो को 
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नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बडी तादाद मे बिना टिकट रेल में जाने का भी 
प्रयत्न किया गया, लेकित जिम्मेवार हलको से इस चेप्ठा को प्रोत्साहन नही मिला 
इसलिए वाद में यह बन्द कर दी गई। 

हा, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक जग को चुनकर उसपर 
शक्तिया केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपडे, ब्रिटिश दवाइयो, ब्रिटिश 
वेको, वीमा-कम्पनियो, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेछ और आम तौर पर ब्रिटिश माल 
के बहिप्कार का जोरदार आन्दोलन करने के छिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित 
किये गये । 


« सरकार का दमन चक्र 


यह तो खयाल ही नही करना चाहिए कि नेताओ को गिरफ्तार कर लेने के 
बाद सरकार खामोश या नरम पड़ गई। आइडिनेन्सो मे उल्लिखित सब अधिकारों 
का उसने उपयोग किया। यहा तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अख्तियार किये 
गये जिनकी उत आइडिनेन्सो तक मे इजाजत नही थी, जो अपनी भयंकरता के लिए 
वदनाम है। यह कहने की तो जरूरत ही नही कि गिरफ्तारिया बहुत वडी तादाद में 
हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालछो की कुछ संख्या एक छाख से कम 
न होगी। यह बात णीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलो के बनाये जाने 
पर भी जेल जानेवाले सव सत्याग्रहियो को कैद मे रखने की जगह नही थी। इसलिए 
कंदियो का चुताव करना जरूरी हो गया और साधारणत. उन्हीको जेछो भे भेजा गया 
जिनके लिए यह समझा गया कि उनसे सगठन का कुछ माद्दा है या काग्रेस-क्षेत्र में उनका 
विशेष महत्त्व हैं। जेलो में उन सवकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अत. 
६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियो को 'सी' क्छास मे रक्‍्खा गया। वी' क्लास में वहुत 
कम छोग रकखे गये। और ए' बछास तो कई स्थानों मे वराय-नाम ही रहा, वाकी 
जगह भी वहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमे आइचर्य की कोई वात नही 
कि जो स्त्री-पुरुष जपने देश को स्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलो 
में गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी 
अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नही था। इन कारणों से जेल-अधिकारियो के 
साथ अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की 
ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमो मे स्वीकृति थी; और बहुत वार 
पिठाईं व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जे की चहार-दीवारी के भीतर किसीको 
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पता लगाने के भव से मुक्त हो कर बातानी से किये था सकते हैं। एक खास तरह की 
अपमानप्रद स्थिति में बैठते से इन्कार करने पर मार-पीट और हमछा करने के अत्याचार 
का एक मामता तो अव्मल्त में भी पहुँचा, जिसके परिणम-स्वरूप भासिक-जेल के 
जेलर, उसके सहायक तया कई अन्य व्यवितियों को सजा भी हुई; पन्‍न्तु सत्वाग्रही 
कैदियों के छाठी से पीठे जाने की घटनायें ठो बक्सर ही होती रहीं। अत्यायी जेलों 
भें रहना तो विलकूछ ही चाकाविछ वर्दाष्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पढ़े 
हुए थे उससे न त्ी मई-डूब की सर्मी का बचाव होता था, न ठिसम्बर-जनवरी की ठण्ड 
का ही वचाव होता था। इससे वहां तन्दुत्त्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इसमें 
शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं उह्ां का व्यवहार किसी हृदतक वर्दश्त किया जा 
सकता था; ऊेकिन वह तो नियम नहीं वल्कि किसी कदर जपवाद-स्वलू्प ही था। हालत 
तो कुछ स्थायी जैलों की भी कोई ग्हुत गच्छी न थी। बनेक जेंन्ों में, खासकर कैम्त- 
जेछों में, कंदियों का स्वास्व्य बहुत वियड़ रहा था। पेविय का तो सभी समय जोर 
था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक वीमारियों ने भी बहुतों 
को था ब्वोचा। फलत: अनेक तो जेलों में ही मर गये। जेलों में लिन जेंल-कर्म- 
चारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके झील-स्वभाव पर ही बहुत-बुछ जेछों में 
उनके नाथ होनेदाछा वर्ताव निर्मेर था; और वें, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, 
आम तौर पर न तो विवेकणील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था। 
छाठीं मास्नारकर छोगों की भीड़ और जुल्सों को भंग करने का तरीदा 
तो पुलिस ने थुर्मात में ही अच्त्यार कर छिया था। किसी भी पआत्त में मुदिकल से ही 
कोई खान जगह ऐसी रही होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिन्ह दिखाई व्थि हो 
और फिर भी छाठी-अह्वार न हुआ हो। चोद छानेवालों की संच्या भी कूछ कम व ची। 
अनेक स्यानों में तो छोगों के गहरी च्ोटें छूगीं। छोगों को यह आदत थी कि चहाँ 
सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकछ रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किन्नी घादे 
पर जा रहे हों, अबवा कहीं वरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए चुद जाते ये कि 
देल्ें क्या होता है; लेकिद जब छाठीअहार होता तो इस वात का कोई भेठ-बाव 
नहीं किया जाता था कि इनमें कौन तो कानूत-मंगर के लिए एकत्र हुए हैँ और कौन 
सिर तसामदीन है। ण्ह आम चर्चा थी कि जनेक स्यातों नें तो इतने जोसे-चुटम हुए 
कि दिनका व्यान नहीं किया था संकता। और तो कौर पर स्वथियों, लड़कों कौर छोट- 
छोटे बच्चों तक को नही वच्या गया। आखिर एक नब्य उपाय सरकार के हाय ल्या | 
जेकों व मारपिठाई की सक्तियों के लिए तो चत्मग्रही तैवार ही थे, और क्लेक तो 
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गोली खाकर मर जाने को भी तैयार थे--लेकिन, सरकार हे सोचा, अगर इनकी 
सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमे से बहुत-से उसे वरदाइत न कर सकेगे। 
अतएव सजा देते वक्‍त उन्तपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानो 
की रकम दस हजार या इससे भी अधिक तक चली जाती थी। जहा माछगुजारी, 
लगान या अन्य करों का देना बन्द किया गया वहा तो ऐसी बकाया रकमो और करो 
की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवछ उन्हीं छोगो की मिल्कियत पर धावा 
बोला यया जिनसे कि उन्हें वसूछ करना वाजिव था, वल्कि साथ मे संयुक्त-परिवारों 
की और कभी-कभी तो नाते-रिहतेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके वेच डाली गई। 
कूर्की और विक्री तक ही वात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहा तो कूर्की के वाद 
बड़ी-बडी कीमत की मिल्कियतो को विलकूछ कौड़ी के ही मोल बेच डाला गया। 
और कूर्की व बिक्री की कानूनी कार्रवाई से भी बढ़कर जो दु.खदायी वात हुईं वह तो 
है कानून से वाहर जाकर गैर-कानूनी तरीको से सताया जाना और नुकसान पहुँचाना, 
जिसे हृदय-हीन छूट और वरवादी ही कह सकते है। न केवल फर्नीचर, वर्तत-भाण्डे, 
गहने, मवेशी और खडी फसल जैसी चल-सम्पत्ति ही कूर्क करके वेच या कभी-कभी 
नष्ट करदी गईं, बल्कि जमीन और घर-वार भी नहीं छोडा गया। गुजरात, युक्त- 
प्रान्त और कर्नाटक मे बहुत छोग ऐसे है जो आज भी जमीनो से हाथ धोये बैठे है, हालाकि 
उनका कष्ट-सहन विलकुछ स्वेच्छा-पूर्ण था, क्योकि जिस रकम को चुकाने से उन्होने 
इन्कार किया, अगर अपने को और अपने माछ-असवाब को बचाना ही उतका उद्देश 
» होता तो किसी-न-किसी तरह उसे वह चुका ही देते। सच तो यह है कि ये आफते 
उनपर छादी ही गई थी। क्योकि अगर बकाया की वसूली ही प्रयोजन होता तो ज्न्हे 
इस तरह नष्ट न किया जाता। गुजरात के किसानो ने, और जिन्होने लगान-माल- 
गुजारी न देने के आन्दोलन मे भाग लिया उन्हे, ऐसे कप्टथ्सहन की अग्नि मे से गुजरना 
पड़ा जिसका वर्णन नही हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानों में 
अतिरिवत ताजीरी-पुलिस तैवात की गई और उसका खर्चा वहा के निवासियों से 
वसूल किया गया। विहार-प्रान्त के कूल चार-पाच स्थानों मे, जहा ऐसी अतिरिक्त 
पूलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ छाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से 
ताजीरी करके रूप मे वसूछ किया गाय। मिदनापुर जिले (वगाल) के कृछ हिस्सों में 
ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्ववाश और आतक फैला कि जिले के दो थानो में 
रहनेवाले हिन्दुओ मे से अधिकाश तो सचमुच ही अपने घर-वार छोडकर आस-पास 
के स्थानों में चले गये। उन्हे इतने अवर्णनीय कष्टो का सामना करना पड़ा कि उनकी 
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स्त्रियो की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्मानें भी किये गये, जिनकी 
वसूछी वहा रहनेवाले लोगो से की गईं। देश के कई स्थानों में गोढी-वार भी हुए, 
जिनमे अनेक व्यक्ति भरे और मरनेवालो से भी ज्यादा घायछ हुए। इस में सीमाप्रान्त 
का नम्बर सबसे आगे रहा। 
इस विपय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक 
है। सव स्थानों या व्यक्तियों के नामो का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार 
व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-वाह्म उपाय ग्रहण किये 
और उनके परिणाम-स्वरूप सर्वसाधारण को जो कष्ट-सहत करना पड़ा, उन सब का 
पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोडा भी प्रयत्न करें तो उसीका एक बडा पोया तैयार 
हो जायगा। यह जान्दोछून तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमे अपनी पूरी 
धवित लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। “यह बात भी नही कि अकेले ब्विटिश- 
भारत तक ही यह महदृद रहा हो। (वधेलखण्ड-जैसी कुछ-रियासतो ने भी इसमें 
अपनी शक्ति छयाई) और अनेक रियासतो के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर 
तकलीफ उठाई। 
जिन आश्रमो और काग्रेस-कार्याल्यो को सरकार ने अपने कब्जे मे छे लिया 
था उन्हें चष्ट-अष्ट कर दिया गया, यहा तक कि कही-कही तो उनमे आग भी छगा 
दी गईं। ४ 
अखवारो को बडी कठिनाई का सामना करना पड़ा । बहुत-से अखवारो से 
जमानते मागी गई, वहुतो की जमानते जप्त की गईं, और वहुत-से अखवारो को जमानत 
जमा न कर सकने या प्रेस जन्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन 
ही बन्द कर देना पडा॥) 
इस आतंक और सर्वताश के बीच भी एक वात विलकूल स्पष्ट थी। वह यह 
कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलूम्बन नही लिया। अहिंसा की 
शिक्षा उनमें जड पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, 
जव कि सरकार ने तो चन्द हफ्तो मे ही उसे खतम कर देने की आजा की थी। यह कहें 
तो भी अतिश्षयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कूचलने के लिए कानून के अछावा जिन 
साधनों तथा आइडिनेन्सो का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सम्य-मासन 
के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हे अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन 
को दवाने मे सरकार को और भी कठिनाई होती! इधर काग्रेसवाछो को भी, उनके 
लिए आवागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वमावतः गुप्त उपायो 
व 


अध्याय १ : बयाबान की ओर भ््प्रप्‌ 


की ओर झुकना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विज्ञेप सव तरह की 
पुल्सि के विस्तृत जाछू से बचकर काम करने की शक्ति मे उन्होंने अपनेको पूरा पटु 
सावित किया। काग्रेस-कार्यालयो के बने रहने और हस्तपत्रको के नियमित प्रकाशन- 
हारा जनता व काग्रेसियो को नये-नये कार्यक्रमों की हिंदायते पहुँचाते रहने का उल्लेख 
हम कर ही चुके हं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि वहुत बड़ी रकम की जरूरत नही, लेकिन 
इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली छडाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सौभाग्य 
की वात है कि घनाभाव के कारण काम में रुकावट पड़ने का मौका कभी उपस्थित नही 
हुआ। घन तो कही-त-कही से आता ही रहा। गरुमनाम दानियो तक ने सहायता 
दी--और, कभी-कभी तो यह भी नही देखा कि किसे वह दान दे रहे है। यह मार्के 
की वात है कि ऐसी परिस्थिति में भी, जवकि सारा दफ्तर लोगो की जेवो में ही रहता 
था, हिसाव-किताव वडी कड़ाई के साथ रक्खा गया और प्राप्त-सहायता का उपयोग 
सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया। 


विल्ली-अधिवेशन 

इस वर्णन को खतम करने से पहले काग्रेस के दिल्‍्ली-अधिवेशन का भी वर्णन 
कर देना चाहिए जो कि १९३२ के अग्रैल महीने में दिल्‍ली मे हुआ था। वह पुलिस 
की वड़ी भारी सतर्कता के बावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्‍ली के रास्ते मे ही 
बहुत से प्रतिनिधियों का पता छग्राकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। 

चादनीचौक के घटाघर पर यह अधिवेशन हुआ बौर पुलिस की सतकंता के 
' बावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस 
सन्देह मे कि अधिवेशन के जगह का जो ऐलान किया गया हैं वह सिर्फ चाल है, प्रति- 
निधियो को नई दिल्ली में कही तछाश करती रही और कुछ पुलिस एँक जगह अका- 
लियो के जुलूस से निबटती रही । पेंड्तर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, काफी तादाद 
से प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ 
'रणछोडदास अमृतछालछू, कहते है, उसके सभापति थे। उसमे काग्रेस की सालाना 
रिपोर्ट पेश हुई और चार भ्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस वात की ताईद 
की गई कि पूर्ण स्वाधीनता ही काग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से 
जारी होने का हादिक समर्थन किया गया, तीसरे मे गाघीजी के आवाहन पर राप्ट्र 
ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे वधाई दी गईं और महात्माजी के नेतृत्व में 
पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चौथे में अहिंसा में अपने विश्वास की फिर से 
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पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाप्रान्त के बहादुर पठानों को, अधिकारियों 
की ओर से अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूतें की जाने पर भी अरसिहात्मक रहने 
पर बधाई दी गई। 

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन 
वह तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। वैसे इन तमाम समय काग्रेसियो में 
उल्लेख-योग्य वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वुद्धावस्था एव 
गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद्‌ से छौटने के बाद वह कभी शात्ति से 
नही बैठे और अधिकारियो की ज्यादतियो का पर्दा-फाश करनेवाले वक्‍तव्य-पर-वक्‍तव्य 
निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अद्भुत शक्ति से कामग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन 
प्रदान करते रहे। जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का प्रसंग उपस्थित होता, 
काग्रेस-कार्यकर्ता उन्हीकी ओर मृखातिब होते थे, और उन्होने कभी भी उन्हें मिराश 
नही होने दिया। 


संग्राम फिर स्थगित 


गांधीजी का आमरण उपवास 

पाठको को याद होगा कि दूसरी-गोलमेज-परिषद्‌ में गांधीजी ने अपना 
यह निश्चय सुनाया था कि अस्पृव्यो को यदि हिन्दू-जाति से अछग करने की चेप्टा की 
गई तो में उस चेष्टा का अपने प्राणो की वाजी छगाकर भी मुकावला करूँगा। अब 
गराधीजी के उस भीषण ज्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुंचा था। मताधिकार और 
निर्वाचन की सीटो का निर्णय करने के लिए, छोथियन-कमिटी, १७ जनवरी को भारत 
में आ पहुँची थी। प्मय वीतता चक्ा जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी। 
सरकार झटपट काम खतम करने मे दक्ष है ही, और हम छोग इसी तरह जवानी जमा- 
खर्च करते रहेगे। इसलिए वहुत सोचने-समझने के वाद, गाघीजी ने भारत-मंत्री सर 
सेम्युअछ होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमे उन्होने यह निश्चय प्रकट किया 
कि यदि सरकार ने अस्पूहयों या दछित-जातियो के लिए पृथक निर्वाचन रक्खा तो मे 
आमरण उपवास करूँगा। सर सेम्युअछ होर ने अपना उत्तर १३ अप्रेल १९३२ को 
भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की रकीर का उदाहरण था; छोथियन-कमिटी 
की प्रतीक्षा की जा रही है; हा, उचित समय पर गांधीजी के विचारों पर भी ध्यान दिया 
जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निशचय, जिसे भूल से निर्णय के नाम 
से पुकारा जाता है, सुनाया गया। (देखो परिश्षिष्ट ७) दलित-जातियों को पृथक्‌ 
निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आम निवर्चिन में भी उम्मीदवारी करने 
और दुहरे वोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथो से उदारता- 
पूवंक दान दिया गया था। १८ अग्रस्त को गाघीजी ने अपना निरचय किया और उस 
निश्चय से प्रधान-मत्नी को सूचित कर दिया। उन्होनें यह भी कहा कि ब्त यानी 
उपवास २० सितम्बर (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने 
जाराम के साथ ८ सितम्वर को उत्तर दिया और १२ सितम्वर को सारा पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित कर दिया। प्रधान-मर्ज्री ने गाधीजी को दलिति-जातियो के प्रति शत्रुता के 
भाव रखनेवाछा व्यक्ति बताना उचित समझा | ज्रत २० सितम्बर १६९३२ को आरम्भ 
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होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और ब्रत आरम्भ होने में एक सप्ताह का 
अन्तर था। यह सप्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए क्षोम्, चिन्ता और हरूचरूू 
का सप्ताह था। यह सप्ताह बडे अवसाद का सप्ताह था, जिसमे व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझा किया। गाधीजी से भेंट करने की अनुमति मागी 
गईं, पर न मिली। संसार के कोने-कोने से पूना को तार भेजे गये। गांधीजी का सकल्प 
छुड़ाने के छिए तरह-तरह की सलाहो और तकों से काम लिया गया। मित्र उतके प्राण 
बचाने के लिए चिन्तित थे और शत्रु उपहास-यूर्ण कूतृहछ के साथ सारा व्यापार देख 
रहे थे। जब रूस के महान्‌ गिजें में आग लगी तो लोग टूटते और जलते हुए खम्भो और 
शहतीरों की तड़तड़ आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे। अबसे आठ सार पहले 
इसी जेल मे गाधीजी अकस्मात्‌ अपेष्डिसाइटिस' से बीमार पड़े थे। पर इस बार 
उन्होने अकस्मात्‌ नही, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का आलिगन किया था और स्वेच्छा से 
ही ब्रत आरम्भ किया था। इसलिए देश का स्तब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। 
प्रधान-मंत्री का निरचय तो रद होना ही चाहिए। वह स्वय तो ऐसा करेगे नहीं। 
इसलिए हिन्दुओ के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए |।इसके लिए 
एक परिषद्‌ करना आवश्यक है। परिषद्‌ १९ को हो या २० को ? यही प्रइन था। 
गाधीजी के जीवन की रक्षा करती ही चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात हुई कि दलित- 
जातियो के ही एक नेता ने इस दिद्या मे पैर बढाया। रावबहादुर एम० सी० राजा ने 
पूथक्‌ निर्वाचन को घिक्‍्कारा। सर सप्रू ने गाधीजी की रिहाई की माग पेश की। 
काग्रेस-वादियों ने भी स्वभावतः देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेष्ठा 
की। पर भालवीयजी समय के अनुसार चला करते है। उन्होने तत्काल नेताबो की 
एक परिषद्‌ बुाने की बात सोची। इस्लैण्ड मे दीनवन्धु एण्डरूज, मि० पोछक और 
मि० लेन्सबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अग्रेज-जनता का ध्यान आकपित 
कराना आरम्भ किया। एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियो के हस्ताक्षर हुए, जिसके 
हारा इंग्लेण्ड-भर मे खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष मे २० 
सितम्बर को उपवास और प्रार्थनायें की गई। इसमे श्ान्ति-निकेतन ने भी भाग लिया। 
वैसे इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मत्री के निदपचय मे सशोधन कराने के लिए किया 
गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पृश्यता-निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का 
रूप घारण करते देर न ूगी। कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानों में अस्पृक्यो के 
लिए मन्दिर खोले जाने छगे। यह आशा की जाती थी कि गांधीजी उपवास के आरम्भ 
होते ही छोड़ दिये जायेंगे। पर पता चला कि उतकी रिहाई तो क्या होगी उन्हे किसी 
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खास स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी रुकावट 
लरूगा दी जायगी। गांधीजी ने सरकार को लिखा कि “इस प्रकार स्थान-परिवतेन करके 
व्यर्थ खर्च और कष्ट क्यो उठाया जाय ? मुझसे किसी शर्ते का पान न हो सकेगा।” 
सरकार भी सजी हो गई और उसने गाधीजी को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने को 
मजबूर न किया जो उन्हे अरुचिकर लगती हो। 


पूना-पैक्ट 

पूना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों 
को ले जाना हमारे लिए सम्भव नही है। परिषद्‌ वम्बई मे आरम्भ हुई, पर शीघ्र 
ही पूना भे छे जाई गईं। (जो छोग इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण जानना चाहे उन्हे 
गावीजी के प्राइवेट-सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल की सुन्दर पुस्तक एपिक फास्ट' (770 
9४5८) और सस्ता साहित्य मण्डलू-द्वारा प्रकाशित हमारा कलंक' पढना चाहिए।) 
डा० अम्बेडकर शीघ्र ही वातचीत में शामिल हो गये और श्री अमृतछाल ठक्कर, श्री 
राजगोपाछाचाये, सर चुन्नीछार मेहता, पण्डित मालवीय, विडलाजी, सरदार पटेल, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जयकर, डा० अम्बेडकर, रावबहादुर एम० सी० राजा, 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित हृदयनाथ कूजरू और अन्य सज्जनों की सहायता से एक 
योजना तैयार की गई, जिसे उपवास के पाचवे दिन सारे दलो ने स्वीकार कर लिया। 
दलित जातियो ने पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनो 
से ही सन्तोप कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनों मे वें सरकारी निर्णय के 
अनुसार भी गञामिलत थे।) उच्च जातियो के हिन्दुओ ने महत्त्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किये। 
उनमे से एक सरक्षण यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों मे जितनी 
जगहे दी गई हे उनमे से १४८ दल्ित-जातियो को दी जायें। दूसरा यह है कि हरेक 
की सुरक्षित जगह के लिए दलित-जातिया चार उम्मीदवार चुनें और आम निर्वाचन 
भे उनमे से एक को चुन लिया जाय। पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जवतक 
सवकी सलाह से उसमे परिवर्तत न किया जाय। दलित-जातियो का पारम्भिक 
निर्वाचन दस साल तक जारी रहे। ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट को उस अछय तक 
स्वीकार कर लिया जिस अदय तक उसका प्रधान-मन्त्री के निदचय से सम्बन्ध था। 
जो-जो बाते साम्प्रदायिक निर्णय के वाहर जाती थी, उनपर निश्चय रोक रक्खा गया। 
दलित-जातियो के नेताओ को इतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योकि प्रधान-मन्त्री के 
निश्चय के अनुसार उन्हे जितनी जगहें मिलनेवाली थी, अव उन्हे उनसे दुगुनी मिल गईं 
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और उन्हें जपनी जब-सख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष वाद 
जनमत स्थिर करने के प्रइन पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खडा हुआ, पर गांवीजी 
ने अवधि घटाकर ४ वर्ष कर दी, क्योकि दस साछ के लिए स्थगित करने से कही जचता 
यह न समझे कि डॉ० अम्वेडकर सवर्ण-जातियों की चेंक-नीयती की आज़माइग करना 
नही चाहते, वल्कि विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए 
अवकाश चाहते है। ग्रांधीजी ने अन्त मे उत्तर दिया--- मिरा जीवन या पांच वर्ष” । 
अन्त मे यह निश्चय किया गया कि इस प्रदन को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा 
तय किया जाय। इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाला और गांधीजी 
ने कहा-- क्या खूब ! ” २६ तारीख को, ठीक जिस समय क्रिटिश्-मंत्रि-मण्डल-द्वारा 
समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीच्नाथ ठाकुर ने गांघीजी से भेंट की । 
२६ तारीख की सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एक-साथ घोषणा की गई कि पूना का 
समझौता स्वीकार कर लिया गया। मि० हेग ने वड़ी कौंसिल में वक्‍तव्य दिया, 
जिसमे निम्नलिखित वाते कही गईं:--- 

(१) प्रधान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके हारा दलित-जातियों 
को प्रान्तीय कौसिलों में पृथक्‌ निर्वाचल का अधिकार दिया गया था, पार्लमेण्ट से 
सिफारिंग करने के लिए उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते 
के मातहत स्थिर हुई है। 

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-कौसिलो में दल्िति-जातियो को 
जितनी जगहे देना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता है। 

(३) यरवडा के समझौते मे दलित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध 
भे जो-कुछ कहा गया है वह सवर्ण हिन्दुओ-द्वारा दलित-जातियों को दिये गये निश्चित 
बचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। 

(४) बड़ी कौसिल के लिए दछ्ित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की 
प्रणाली और मताबिकार की सीमा के सम्वन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार 
यरवडा-समझौते की जर्तो को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योकि अमी 
वड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रदन विचारावीन है, पर इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार समझौते के विरुद्ध नही है हे 

(५) बडी कौंसिल मे आम निर्वाचन के छिए खुली जगहों में से १८ जगह 
दलित-जातियो के लिए सुरक्षित रबी जायें, इस वात को सरकार दछित-जातियो और 
अन्य हिन्हुओ के पारस्परिक समझौते के रूप मे स्वीकार करती है। 
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गाधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कूछ पशोपेश हुआ। वह चाहते 
थे कि दलित-जातियो के नेता भी सन्तुष्ट हो जायें। उन्हे अपने भौतिक प्राण बचाने 
की चिन्ता न थी, वल्कि उन लाखो प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, 
जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परन्तु अन्त मे प० हृदयताथ कूजरू और चत्रवर्ती 
राजयोपालाचार्य ने गाधीजी का सन्‍्तोष करा दिया। इसपर गाघीजी ने २६ तारीख 
को शाम के सवा पाच बजे उपवास छोड़ने का निश्चय किया। भजन और धार्मिक 
इलोक्‌-पाठ के बाद उन्होने पारणा की। यह ठीक था कि गाघीजी के प्राण बच गये, 
परन्तु जिस श्वास मे वह अपना उपवास भग करने को राजी हुए उसीमे उन्होने यह 
भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार 
नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना 
पड़ेगा। गाघीजी ने कहा--- स्वतंत्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर मे पहुँचना 
चाहिए और यह तभी हो सकता है जब सुधार हरेक गाव मे किया जाय ”। जनता 
ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया था। गाधीजी 
को इस सम्बन्ध मे कुछ कहना था। इसलिए उन्होने १५ और २० सितम्वर को वक्तव्य 
दिये। उन्होने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की --- 

“ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आती है। 
ईसाई-धर्मं मे और इस्छाम में इसका साघारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू- 
धर्म तो आत्म-शुद्धि और तपस्या के छिए किये गये उपवासो के उदाहरणो से भरा 
पडा है। मेने आत्म-शुद्धि करने की बडी चेष्ठा की है और उसका फल यह हुआ है कि 
मुझे अन्तर्नाद' ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुछ क्षमता प्राप्त हो गई है। मैने 
यह प्रायक्षचित्त उस अन्तर्नाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ किया है।” यदि लोग यह 
कहें कि उपवास तो दूसरो को धमकाना है, तो गाघीजी का उत्तर है कि “प्रेम विवण 
करता है, घमकाता नही है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते है। में 
अपने उपवास को न्याय के पलडे में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालो को मेरा 
यह कार्य बच्चो का सा खेल प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नही होता। यदि 
मेरे पास कुछ और होता तो इस अभिशाप को मिटाने के लिए मे उसे भी झोक देता। 
पर मेरे पास प्राणो से अधिक और कूछ हई नही ।”......“यह आगामी उपवास उनके 
विरुद्ध हैं जिनकी मुझमें आस्था है। चाहें वे भारतीय हो चाहे विदेशी। यह उपवास 
उनके विरुद्ध नही है जिनकी मुझमे आस्था नही।” इस प्रकार उन्होने यह वता दिया 
कि यह उपवास न अग्रेज अफसरो के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियो---चाहे 

३६ - 


श्ष्र फांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


वे हिन्दू हों या मुसछमान---के विरुद्ध है, बल्कि उन जसंख्य भारतीयों के विरुद्ध है 
जिनका विद्वास है कि वह न्यायपूर्ण बात के. लिए किया गया है। गाधीजी ने 
कहा--इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्त.करण मे ठीक-ठीक धामिक 
कार्य-शीलता उत्पन्न करना है।” 


'बम्बई का प्रस्ताव 

प्रधान-मन्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गाघीजी के उपवास छोड़ने के वाद 
ही परिषद्‌ ने बम्बई मे सभा की। एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की 
गई कि हिन्दू अस्पुदयता का निवारण करेंगे। जो सस्था बाद को हरिजन-सेवक-संघ 
के रूप भे विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई। इसके 
सभापति सेठ घनश्यामदास बिडका और मत्री भारत-सेवक-समिति के श्री भमृतछाल 
ठकक्‍कर हुए। 

यहा हम वह प्रस्ताव देते हे, जो २५ सितम्बर १९३२ को बम्बई की सभा ने 
सर्व-सम्मति से पास किया था। इस सभा के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय 
थे। 

“यह परिषद्‌ निश्चय करती है कि अब भविष्य मे हिन्दू जाति मे किसीको 
जन्म से अस्पृश्य न समझा जायगा और जिन्हें अवतक अस्पृश्य समझा जाता रहा है उन्हें 
अन्य हिन्दुओ की भाति ही कुओ, पाठशालाओ, सड़को और अन्य सार्वजनिक सस्थाओ 
का उपयोग करते का अधिकार रहेंगा। मौका मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप 
दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप उसे स्वराज्य-पालेमेण्ट स्थापित होने से 
पहले तक प्राप्त न हुआ तो स्वराज्य-पार्लंम्रेण्ट का पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा। 

“ग्रह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का यह कर्नव्य होगा 
कि पुराने रिवाजो के कारण अस्पृश्य कहलानेवाले हिन्दुओ पर मन्दिर-प्रवेश आदि के 
सम्बन्ध में जो सामाजिक बधन ऊग्रा दिया गया है उसे वे सारे वैध और शान्तिपूर्ण 
उपायों के द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें।” 

ऐसे पवित्र तप का स्वभावत. ही पूरा परिणाम निकला। अस्पूह्यता- 
निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी बात का था कि कही युवक 
जल्दबाजी से काम न लें। इसलिए गाधीजी को रूगाम खीचनी पड़ी। अस्पुदयो या 
हरिजनो--जैसा कि अब वे कहलाने लगे थे--के लिए मन्विर-प्रवेश का अधिकार 
प्राप्त कराने के नि्मित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार 
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असहयोग-आन्दोलन के जमाने मे छोग झटपट सत्याग्रह जारम्भ कर देना चाहते थे, 
उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या 
सत्याग्रह जैसा कठोर तप करने के अपने सामथ्यं पर, बिना विचार किये ही झटठपदः 
सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे। गाघीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने 
१६२१-२२ में अनेक वार परिस्थितियों को बचाया था, वही प्रभाव अव फिर काम 
कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गाघीजी के आवाहन का घन जौर 
जन दोनो रूप मे ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घण्टे और हर मिनट अन्तर 
पडता दिखाई दिया। भोपाल के नवाव ने इस हिन्दू-धामिक आन्दोलन के लिए 
५०००] दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहधमियों के हस्ताक्षर के साथ एक 
अपील छपवाकर ईसाइयो के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था को घिक्कारा। उधर 
मौलाना शौकतजली गाघीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस वात पर जोर 
दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण 
में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात्‌ 
२६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवत्तंन करके गांवीजी से मुलाकात आदि करने 
की वे सुविधाये जो उन्हें उपवास के समय दी गईं थी, न छीन छेती तो साम्प्रदायिक 
समझौता अवध्य हो जाता। श्री जयकर उनसे भेट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजन 
न मिली। श्रीमती सरोजिनी देवी को स्त्रियो की जेल मे वापस भेज दिया गया। 
श्रीमती कस्तूरवा गाघी को गाघीजी के पास से हटा दिया गया। मुलछाकातें बन्द कर दी 
गई। गाघीजी अब वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्तु सरकार 
की एक वात की तारीफ करनी पडेंगी कि श्रीमती कस्तूरबा को समय के पहले छोड 
दिया गया और उन्हे दूसरे दिन से गावीजी के पास रहने दिया गया। ग्रावीजी ने इस 
प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओ से वंचित होने पर विरोव प्रदर्शित किया, 
क्योकि सरकार की यह कार्रवाई पुना-पैक्ट की शर्तों ही के विरुद्ध थी। 
लस्‍्बे-लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गावीजी को अपना 
अस्पृद्यता-निवारण-कार्ये जारी रखने की अनुमति दे दी । हाल ही मुलाकातियों के, 
पत्र-व्यवहार के और समाचारपत्रो में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी गई 
थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्वर को होन-मेम्वर मि० हेंग ने वड़ी कौसिल 
में निम्नलिखित वक्तव्य दिया -- है 
“हाल ही मे गाधीजी ने यह कहा धा कि उन्होंने अस्पुस्यता-निद्ा रण के सम्बन्ध 

में जो कार्यक्रम निष्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए नुलाकातों के, पत्र-व्यवहार 
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के और केवल इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातो के सम्बन्ध में उन्हे भधिक 
सुविधा मिलती चाहिए। सरकार गाघीजी की अस्पुश्यता-निवारण-सम्वन्धी चेष्टाओं 
में बाधा नहीं डालना चाहती, क्योकि गराधीजी ने बताया है कि अस्पृदयता-निवारण 
एक नैतिक और धाभिक सुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। अतएव सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातो के तथा 
पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाद्यन के सम्बन्ध में रुकावट हटा ली हैं; पर जिन मुलाकातो 
का "सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक बातो से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति 
पहले ही जैसी है, जैसा कि वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेटरी-दवारा मौलाना शौकतबली 
को दिये गये उत्तर से प्रकट है।” (पूना-पैक्ट और तत्सम्वन्धी सरकार से हुआ 
पत्र-व्यवह्र परिश्षिप्ट ८ में देखिए ।) 


शुरुवयुर-सत्याअह 
इस प्रथम महान्‌ ब्रत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम 
इस विपय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की और चर्चा करना चाहते है, जिसकी 
ओर जनता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। श्री केरप्पन मछावार मे खास 
“तौर से हरिजन-उत्थान-सम्वन्धी कार्य कर रहे थे। उनकी बन्तरात्मा ने उन्हे आमरण 
उपवास करने को प्रेरित किया। उन्होने इस उपवास का संकल्प गांघीजी के महान्‌ 
न्रत के लगभग साथ-ही-साथ किया। श्री केलप्पन का उद्देश था कि गुरुवयूर-मन्दिर 
के ट्रस्टियो को अस्पृश्यों के लिए मन्दिर-प्रवेश की अनुमति देने को राजी किया जाय। 
गाधीजी ने इस मामले की सारी वातो का अध्ययन करने के वाद स्थिर किया कि 
टूस्टियो को काफी नोटिस नही दिया गया। उन्हें बताया गया कि सफलता प्राप्त हुईं 
रखी है---पर गाघीजी ने कहा कि तात्कालिक सफलता प्राप्त होने-न-होने का प्रश्न 
नही है, प्रदन है कार्ये के नैतिक औचित्य का। 
इसलिए गांधीजी ने श्री केलूप्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित करदों 
और द्ृस्टियो को पहले नोटिस देने के वाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना 
ठीक होगा। साथ ही उन्होने यह भी आदइवासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ द्ोम 
भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करूँगा। उसके वाद श्री केलप्पन ने भी उपवास करता 
त्याग दिया। ३ 
यहां गांधीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनुचित न होगा जोकि 
२ दिसम्बर १६३२ को उन्होने श्री अप्पासाहेव पटवर्धेन की सहानुभूति में शुरू किया 
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था। श्री पटवघेन ने जेल मे भंगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियो ने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया। गाघीजी ने इस बारे में वम्वई-सरकार को लिखा, छेकित उसका 
भी कोई असर न हुआ। इसपर श्री पटवर्धन ने अपना खाना क्रमश कम करते हुए 
मृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया। अस्थायी-सन्धि के समय गाघीजी 
ने अप्पासाहव पटवर्घधन से कहा था कि अगर तुम्हारी माग स्वीकृत न हुई तो में भी 
तुम्दारे साथ उपवास करूँगा, अत. उनकी सहानुभूति में गाधीजी ने भी उपवास झुरू कर 
दिया। लेकिन दो ही दिनो में अधिकारियों ने यह आइवासन दे दिया कि अगर उपवास 
छोड़ दिया जाय तो वे उनकी माग पर विचार करेगे। उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ 
दिया गया। और एक सप्ताह के अन्दर ही भारत-मत्री ने जेल के नियमो में ऐसा 
संशोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओ को भगी का काम देने की रुकावट उठ 
गई। इस प्रकार यह सत्याग्रह सफल हुआ। 


गिरफ्तारियाँ 


हमने १६३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। 
हमने पूना-पैक्ट का भी जिक्र कर दिया है। जनता ने गाघीजी के अस्पृश्यता-निवारण 
के आवाहन का जो उत्तर दिया उससे सत्याग्रह-आन्दोछूत की प्रगति को निस्सन्देह 
क्षति पहुँची। 
इतने पर भी काग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा। सत्याग्रह-आन्दोलन के 
गिथिल होने का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थिति थी, और जैसा कि वयांव 
किया जा चुका है, सत्याग्रह-आन्दोलन केवल लुक-छिपकर ही चलाया जा सकता था। 
और यह तरीका सत्याग्रह के सिद्धान्तो से असगत और विरुद्ध ही नही वल्कि विपरीत 
भी है ।*पूना मे गाघीजी के उपवास के सिलसिले मे मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर 
पर उन प्रमुख काग्रेसी नेताओ मे, जो रिहा हो चुके थे, विचार-विनिमय करने का खासा 
मौका मिल गया। उसीके फलस्वरूप दो गहती-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पष्ट 
किया गया कि काग्रेसवादियो का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और 
अस्पृश्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-काग्रेसियो को और उन छोगो 
को दिया गया है जो किसी-त-किसी कारणवश जेल जाना नही चाहते। दूसरे पत्र मे 
उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्याग्रह-आन्दोलन मे आ चुकी थी, अन्त करने पर 
जोर दिया गया था।' 
सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था। 
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इसकिए बाबू राजेन्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाढ स्थानापन्न- 
सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को हिदायतें भेज ठी कि १ ६३३ के 
इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें संलेप में आन्टोचन 
की प्रगति और उन सारी समस्यावं का पर्यालोचन व्या गया था जो उस समय जनता 
के दिमाग में सबसे ऊपरी थी, जगह-जगह भेज दिया गया। जगह-जगह स्भायें हुईं, 
जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के गौर छाठी-वर्या के बीच में पढ़ा यया। ६ जनवरी 
१६३३ को कांग्रेश्न-सभापतति भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री बे ने अ्रहण 
किया। 

जब १६३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्ठभभाई पटेक 
कांग्रेस के समापति थे। कार्य-समित्ति ने यह निष्चय किया कि १९३० के विपरीत इस 
बार कार्य-समित्रि के रिक्त स्थान पूरे न किये जायें। चरदार वल्छममाई ने उन 
सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके वाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करंगे। 
जनवरी १६३२ और जुलाई १६३३ के बीच में, दव कांग्रेस-म॑स्या का अस्तित्व छोप 
हो गया था, बाबू राजेन्रप्रसाद, डॉ० अन्यारी, सरहार गार्दूलस्विह कवीब्वर, श्री गंया- 
बरराव वेशपाण्डे, डॉँ० किचछू, चक्रवर्ती शाजगोपाछाचार्य और बाबू राजेल्प्रसाद 
ने सभापति का भर अ्रहण किया। इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम 
किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयो के भव्य में कार्य चलाने का भार आकर 
पड़ा उनमें श्री जयप्रकाणनारायण, छाख्जी मेहरोत्रा, ग्रिरवारी कृपलानी, आनन्द 
चौबरी, बौर आचार्य जुगठकियोर का नाम उल्लेखनीय है। 

१६३३8 की घटनायें तो संक्षेप में ही बताई जा सकती है। कछकतें का 


जअविवेशन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा। रे 


कलकचा-कांग्रेस 

अग्रैछ १६३२ के हिल्ठी के अधिवेशन की भांति कलकता का अविवेशन 
भी नियेवाना के होते हुए करना यढ़ा। यद्रपि इसका मायीजन उम्र समय किया ग़वा 
था जब सत्याग्रह-आन्दोीलन स्रिथिकत पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह औौर प्रतिरोद 
की भावना थहां दिखाई पड़ी वह दिल्ली में भी दिखाई न पड़ी थी। कुछ प्रन्तों ने तो 
अपने पुरे प्रतिनिधि भेंजे। कुछ मिल्शकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे पत्तों से चुने 
गये। इस वात से कि प॑० मठनमीहन मालवीय ने अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकाद 
कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह गौर भी बढ़ गया। श्रीमती भोतीजलाल नेहरू ने 
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वृद्धावस्था और दुर्वंछता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निश्चय किया 
उससे आनेवाले प्रतिनिधियो को वडी स्फूर्ति मिली। अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्चे 
को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण से हुला। डॉ० प्रफुल्ल घोष स्वागत-समिति के अध्यक्ष 
थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रक्खा। पण्डित मदनमोहन 
मालवीय को कलूकत्ते नही पहुँचने दिया गया। उन्हें बीच ही मे आसनसोल स्टेशन 
पर ग्रिफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ० 
सैयद-महमूद और अन्य सारे व्यवित, जो समापति के साथ थे गिरफ्तार कर लिये गये 
और सवको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। काग्रेस के कार्य-वाहक-सभापति 
श्री अणे भी कलूकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हे जेल मे भेज 
दिया गया। कलकत्ते मे स्वागत-समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया 
और कई काग्रेस-नेताओ पर प्रतिवन्ध छूगा दिया गया। श्रीमती नेंछी सेनगुप्त और 
डॉ० मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। ऊगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले 
ही, या कलकत्ते के मार्ग मे, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर मे पहुँचने 
में सफल हुए। निषेधाज्ञा होते हुए भी छगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए 
नियत स्थान पर एकत्र हो गये | शीक्ष ही उनपर पुलिस आ टूटी और काग्रेस-वादियो के 
शान्ति-पूर्ण समुदाय पर छाठिया बरसने छगी। बहुत-से प्रतिनिधि बुरी तरह घायल 
हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख काग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। 

पूछिस ने अधिवेशन को वल-अयोग-द्वारा होने से रोकने की चेष्टा की परन्तु असफल 
रही, क्योकि लाठियो की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियो का भीतरी समूह अपनी- 
अपनी जगहो पर जमा रहा, और वे सातो प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया 
जानेवाला था, पढकर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलसिले 
में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को काग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया! 

अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चछाया गया और सजायें दी गईं। श्रीमती सेनग्रुप्त 
को भी छ. मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय 
सीधे कलकत्ता पहुँचे और श्षीत्र ही देश के सामने इस वात का कि पुलिस ने किस 

अमानुपिकता के साथ काग्रेस भग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होने 

सरकार को जाच करते की चुनौती दी, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की 

गई। नीचे हम ३१ मार्च १६३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव 

देते हे - 

१. स्वाधीनता का लक्ष्य--झयह काग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो 
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लाहौर मे १९२६ मे पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना 
लक्ष्य घोषित किया गया था। 

२. सत्याग्नह वैध-अस्त्र है--यह काग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों 
की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
पूर्ण वैध उपाय समझती है। 

३. सत्याग्रह कार्यक्रम का पाकून--यह काग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी 
१९३२ के निश्चय की पुष्टि करती है। पिछले १५ महीनो में जो-कुछ हुआ है उसका 
ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद काग्रेस का यह दृढ निरचय है कि देश इस समय जिस 
परिस्थिति में है, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलून को दुढ और व्यापक बनाया 
जाय, और इसलिए यह काग्रेस जबता को आवाहन करती है कि इस आन्दोलन को कार्य- 
समिति के उपयुक्त अस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय। 

४. बहिष्कार--यह काग्रेस जनता की सारी श्रेणियों और वर्गो को आवाहन 
करती है कि वे विदेशी कपडा बिलकुल त्याग दे, खहर का व्यवहार करे और अग्नेजी 
मार का बहिष्कार करे। 

४. व्हाइट-पेपर--इस काग्रेस की सम्मति है कि जबतक ब्रिटिश-सरकार 
ऐसे निर्देयता-पूर्ण दमन-कारये में लगी हुईं है, जिसके द्वारा देश के परम-विद्वसनीय नेता 
और उनके हजारो अनुयायी जेलो मे पडे है या नजरबन्द हे, बोलने और एकत्र होने के 
अधिकारो का हनन हो रहा है, समाचार-पत्रो की स्वाधीनता पर कंडा प्रतिवन्ध 
लग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर मार्शल-लॉ का दौर-दौरा 
है, और जिसका आरम्भ जान-बूझ्कर महात्मा ग्राधी के विछायत से लौटने पर, 
राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तबतक उसके द्वारा तैयार की गई 
किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार 
कर सकती है । 

काग्रेस का विश्वास है कि हाल ही मे प्रकाशित हुए व्हाइंट-पेपर की योजना ' 
से जनता धोखे में न पडेगी, क्योकि वह भारत के हितो की विरोधिनी है और इस देश 
में विदेशी प्रभृत्व स्थायी बनाने के लिए तैयार की गई है। 

६. गांधीजी का उपवास--यह काग्रेस देश को, २० सितम्बर को गाधीजी 
के उपवास की सक्‌शल समाप्ति पर, बधाई देती है और आशा करती है कि अस्पृश्यता 
शीघ्र ही अतीत की वस्तु हो जायगी। है 

७. भौलिक अधिकार---इस काग्रेंस की सम्मति है कि जनता को यह समझने 
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के लिए कि स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्त्व रखता है, इस सम्बन्ध में काग्नेस की 
स्थिति को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साघारण 
समझ सके। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह काग्रेस अपने १६३१ के कराची- 
अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव न० १४ को दुहराती है। 


गांधीजी का उपवास 

कलरूकत्ता-काग्रेस के वाद शीघ्र ही देश से एक घटना हुई जो विलकूछ 
आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करनेवाले (कार्यकर्ताओं की सख्या 
उत्तरोत्तर वढ रही थी। इन कार्यकर्त्ताओं को अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और 
अधिक नेकनीयती के साथ करने मे सहायता देने के लिए गाघीजी ने ८ मई १६३३ 
को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके शब्दों मे यह 
अपनी गौर अपने साथियो की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य मे अधिक सतर्कता 
और सावधानी के साथ काम कर सके, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए में अपने 
भारतीय तथा ससार-भर के मित्रो से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना 
करे कि मे इस अग्निपरीक्षा में सकुशल पूरा उतरूँ, और चाहे मे मरूँ या जिऊें, मेने जिस 
उद्देश से उपवास किया है वह पूरा हो। में अपने सनातनी भाइयो से अनुरोध करता हूँ 
कि वे प्रार्थना करे कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम 
वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रकक्‍खा है, हट जाय।” उन्होने एक पत्न- 
प्रतिनिधि से कहा--- किसी घामिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजको की वौद्धिक 
या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नही करती, घल्कि आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है, 
और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-बूझा उपाय है ।” 

उसी दिन सरकार ने एक विशेप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास 
जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली 
मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह 
(गाघीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार गाघीजी ८ मई को छोड दिये गये। रिहा 
होते ही गाधीजी ने एक वक्‍तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होनें छ सप्ताह के लिए 
सत्याग्रह-आन्दोलून मौकूफ रखने की सिफारिण की। 

गाधीजी ने कहा-- मे इस रिहाई से प्रसन्न नही हूँ, और, जैसा कि कल मुझसे 
सरदार वल्लमभाई ने कहा और ठीक ही कहा, मे इस रिहाई से छाभ उठाकर सत्याग्रह- 
आन्दोलन का सचालन या पथ-प्रदर्शेन कैसे कर सकता हूँ ? 
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“इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेषण करने को प्रेरित करती है और 
सम्मानश्षील व्यक्ति की हैसियत से मुझपर एक बहुत बड़ा भार रखती है और मुझे 
असमंजस में डालती है। मैने आशा की थी और में अब भी जाशा करता हूँ कि मे न तो 
किसी बात को लेकर उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग 
लूंगा। यदि भें अपने दिमाग मे हरिजन-कार्य के अतिरिक्त और किसी बाहरी बात 
को जगह दूगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा। 

“पर साथ हो, रिहाई होने पर अब में अपनी थोडी-बहुत शक्षित सत्याग्रह- 
आन्दोलन का अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ। 

“इसमे सन्देह नही कि इस समय मै केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्योग्रह 
के सम्बन्ध मे मेरे विचारो में किसी प्रकार का अन्तर नही पडा है। असल्य सत्याग्रहियो 
की वीरता और आत्मत्याग के लिए भेरे पास साधुवाद के सिवा और कुछ नही है। इतना 
कहने के बाद मै यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन मे जिस लुका-छिपी 
से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी 
रखना है, तो जो छोग इस आन्दोलन का सचालत देश के विभिन्न स्थानों भे कर 
रहे है उनसे मेरा कहना है कि छुका-छिपी छोड दो। यदि इससे एक भी सत्याग्रही का 
मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नही है। 

“इसमें सन्देह नही कि जन-साधारण को आइडिेन्सो ने भयभीत बना विया है, 
और मेरी धारणा है कि छुका-छिपी के तरीको का भी यह दब्वूपन उत्पन्न करने मे 
इनका हाथ है। 

“सत्याग्रह-आन्दोकून उसमे भाग छेनेवाले स्त्री-पुरुपों की सख्या पर नहीं; 
उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि मै आन्दोलन का संचालन कहें 
तो मैं योग्यता पर जोर दूगा। यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो 
जाय। किसी और रूप मे जनता को हिंदायत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के 
सम्बन्ध मे मुझे कुछ नही कहना है। ये विचार जो मेने प्रकट किये है, पिछले कई 
महीनो से मैने अपने भीतर बन्द कर रक्खे थे; और मेने जो-कुछ कहा है उसमे सरदार 
बललभभाई भी मुझसे सहमत है। 

“मं एक बात और कहूँगा, चाहें वह मुझे रुचिकर हो या न हो--इन तीन 
सप्ताहो मे सारे सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेगे। यदि कांग्रेस के सभापति श्री 
भाधवराव अणे वाकायदा छ' सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दे 
तो अधिक उत्तम हो। 
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“अब में सरकार से एक अपीर करूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक 
शान्ति चाहती हैं और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नही है, यदि वह समझती, 
है कि आडितेन्स का शासन सम्य-शासन नही है, तो उसे इस आन्दोलन-वन्दी से लाभ 
उठाकर सारे सत्याग्रहियो को बिता किसी शर्ते के छोड़ देना चाहिए।. # 

“यदि में इस अग्नि-परीक्षा से वच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर 
विचार करने का अवसर मिलेगा और मे कांग्रेसी नेताओ को और यदि मे कहने का 
साहस करूँ तो, सरकार को सलाह दे सकृगा। में उस स्थान से वातचीत आरम्भ करना 
चाहँगा जहां वह मेरे इंग्लैण्ड से वापस आने पर रह गई थी। 

“यदि भेरी चेष्ठाओं के फल-स्वरूप सरकार और काग्रेस में समझौता न हो 
सका और सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, 
फिर आडिनेन्स का शासन आरम्भ कर सकती है । यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई- 
स-कोई उपाय निकल ही आयेगा। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, इस बात का मुझे पूरा 
यकीन है। 

“सत्याग्रह उस समय तक नही उठाया जा सकता जबतक इतनी अधिक संख्या 
मे सत्याग्रही जेलो में है; और जबतक सरकार वल्लभभाई पटेल, खानसाहव अब्दुल 
गफ्फारखा और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्थ है, तवतक कोई 
सुमझोता नही हो सकता। 

“वास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से वाहर किसी आदमी के सामथ्य में नही 
है। यह केवल उस समय की कार्य-समिति ही कर सकती है। मेरा मतलब उस कार्य 
समिति से है जो मेरी गिरफ्तारी के समय मौजूद थी। में अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
कुछ नही कहूँगा। गायद मेने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे 
जो-कुछ कहना था वह मैने कहने की शक्ति रहते कह दिया। 

से पत्र-अ्तिनिधियो से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात 
के लिए आतेवालो से भी मै कहूँगा कि वे सयम से काम छे। वे मुझे अब भी जेल 
ही में समझें । में कोई राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में 
असमर्थ हूँ। हु 

“मे शान्ति चाहता हूँ औौर सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मे इस रिहाई 
का दुरुपयोग न करूँगा, और यदि मे इस अग्ति-परीक्षा में से निकछ आया और मुझे उस 
समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पड़ा तो मै सबिनय- 
अवज्ञा को बढाने की छुक-छिपकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये विना ही 
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सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियो के पास, जिन्हे में इस समय त्याग-सा आया हूं, 
यरवडा पहुँचा दिया जाय। 

“सरदार वल्लभभाई के साथ रहना बडे सौभाग्य की बात हुई। मे उनकी 
“अद्वितीय ब्ीरता और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे 
इस प्रकार १६ भहीने तक उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। 
वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते है उससे मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद 
आ जाती है। मैते पहले नहीं जाना था कि उनमे मातृ-सुलभ गुण मौजूद है।. मुझे 
कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना बिछौना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध 
रखनेवाली जरा-जरा-सी बातो की निगरानी रखते । उन्होने और मेरे अन्य सहयोगियों 
ने मानो मुझे कुछ न करने देने का पड्यत्र रच लिया था, और मुझे जाशा है 
कि जब में यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी 
उन्होने सरकार की कठिनाइयो को बडे अच्छे ढंग से समझा, तो सरकार मेरी बात पर 
विश्वास करेगी। उन्होने बारडोली और खेडा के किसानो के सम्बन्ध मे जो हितचिन्तना 
प्रकट की, उसे में कभी न भूलूगा।” 

गाधीजी की घोषणा के बाद ही काग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी 
अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह आन्दोलन छ सप्ताह के लिए भौकूफ 
कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नही 
लिया। हु 

६ भई को एक सरकारी विशप्ति मे कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ 

रखने से वे शर्तें पुरी नही होती जो कैदियो की रिहाई के लिए रक्खी गई है। सरकार 
कांग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नही है। 

भारत-मंत्री के शब्दों में सरकार नें कहा था-- हमारे पास यह विश्वास करने 

के प्रबल कारण होने चाहिएँ कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुबारा शुरू न हो जायगा। 
सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप से बद करने से, जिससे कांग्रेसी-नेताओं के साथ 
समझौते की बोतचीत णुरू हो जाय, वे शर्तें पूरी नही होती जिनके हारा सरकार को 
सतोष हो जाय कि सत्याग्रह सचमुच हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की 
वापसी के लिए काग्रेस के साथ बातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाइयो के 
सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैदियो को छोडने का कोई इरावी 
नही है ।” 

न इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक चक्‍्तव्य 
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आया जिसपर श्री विट्वुलभाई पटेछ और श्री सुभाष वसु के हस्ताक्षर थे। उसके कुछ 
अश इस प्रकार हे --- 

“सत्याग्रह वद करने की गाधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीका- 
रोक्ति है ।” हु 

वक्‍तव्य में यह भी कहा गया कि “हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गाधीजी 
राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय आग गया है कि हम 
नये सिद्धान्तो के ऊपर नये उपाय को लेकर काग्रेस की कायापलट करे, और इसके लिए 
एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योकि गाधीजी से यह आशज्या करना अनुचित है कि वह्‌ 
ऐसे कार्य-क्म को हाथ में छेगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तो के साथ मेल न खाता 
हो ।” 

वक्तव्य में आगे कहा गया-- यदि काग्रेस में स्वय ही इस प्रकार का आमूल 
परिवत्तेन हो सके तो अच्छा ही है, नही तो काग्रेस के भीतर ही उम्र मतवाले छोगो की 
एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी।” 

यह पहला ही अवसर न था जब गाधीजी को इन दोनो सम्श्नान्त व्यक्तियों 
की, जिन्हे युद्ध के समय बीमारी के कारण विदेश मे रहता पड़ा था, विरुद्ध आछोचना 
का शिकार वनना पडा। गराधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्‍्तोष, आस्था और थैर्य 
के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होने ससार की आलोचना भी सह छी। उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १६३३ को उन्होने अपने उपवास का अन्त किया । 

इस बीच मे काग्रेसवादियों मे यह तय हुआ कि गाधीजी की रिहाई से जो मवसर 
मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस म चर्चा की जाय। सोचा 
गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गाधीजी उसमे भाग लेने योग्य हो। 
इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अवधि को कार्य-वाहक-सभापत्ति ने छ सप्ताह के लिए और 
बढा दिया। 


पूना-परिषद्‌ 
१२ जुलाई १६३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के 
लिए पूना मे कांग्रेसवादियो की अनियमित बैठक हुईं। श्री अगे ने भूमिका-स्वरूप 
भाषण के साथ इस परियद्‌ का श्रीगणेश किया। गाघीजी ने राजनैतिक अवस्था के 
सम्बन्ध में अपने विचार परिषद्‌ के सन्मुख सक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा 
भारम्त हुईं और अन्त मे परिषद्‌ दुसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन 
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की कार्रवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक लम्बे-चौडे वक्तव्य के द्वारा किया, जिसमे 
उन्होने उन प्रइनो का उत्तर दिया, जो परिषद्‌ के सदस्यो ने उठाये थे, और साथ ही अपनी 
सूचनाये भी उनके सामने रक्खी। इसके बाद परिषद्‌ ने अपनी सिफारिश पेश की। 
उसने सत्याग्रह को बिना किसी हर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया, पर साथ 
ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। अन्त में परिषद्‌ ने गाधीजी 
को सरकार से समझौता करते के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस 
निरचय के अनुसार गाधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज 
« निकालने के उद्देश से' उनसे मिलने की अनुमति चाही। पर वाइसराय ने उत्तर में 
पूना-परिषद्‌ की चर्चा के सम्बन्ध में समाचार-पत्रो की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत 
हवाला दिया और उन रिपोर्टों पर विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से 
इन्कार कर दिया जबतक काग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले छे। गाधीजी ने 
उत्तर दिया कि सरकार ने अपना रुख़ एक निजी परिषद्‌ की गोपनीय कार्रवाई के 
सम्बन्ध मे छपे हुए अनधिकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निद्िचत किया है, और 
यदि उन्हे मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देगे कि कूछ मिलाकर 
कार्रवाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष मे हुई थी। पर गाधीजी की शान्ति-स्थापना 
की चेष्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए 
युद्ध जारी करने को बाध्य होना पडा। पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया 
और जो लोग तैयार थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्य-वाहक- 
सभापति के आज्ञानुसार सारी काग्रेस-सस्थाये और युद्ध-समितिया उठा दी गईं। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 

गाघीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान्‌ से 
मूल्यवान्‌ वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होने उस कष्ट में भाग लेने की 
चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान मे हजारो ग्रामीणो ने सहा था। उन्होने साबरमती- 
आश्रम तोड दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोडकर युद्ध में भाग 
लेने के लिए आमत्रित किया। उन्होने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी 
जगम सम्पत्ति को कूछ सस्थाओ को सार्वेजनिक उपयोग के लिए दे दिया। वह किसी 
दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए बह जमीन, इमारत और खेती 
सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुँच में 
एक पक्‍्त भेजी, गई। 
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साबरमती-आश्रम का दान 


जब सरकार ने गाधीजी का दान स्वीकार नही किया तो उन्होने आश्रम को 
हरिजन-आन्दोलन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गाधीजी का वह वक्तव्य याद 
आता है जो उन्होने १६३० मे दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होने 
प्रतिज्ञा की थी कि जबतक स्व॒राज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेगे। 
उन्होने अपनी प्रतिज्ञा का पाछन किया और एकवार को छोड़कर, जब वह अपने एक 
बीमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १६३० के बाद जाश्रम मे फिर कदम न रक्‍्खा | 
इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अर्पण करके उन्होने पाथिव जगत्‌ से वाघ रखने- 
वाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके भ्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना रहता, 
अत कर विया। 

१ अगस्त १६९३३ को गाधीजी रास नामक गाव की, जो १६३० की फरवरी 
में वल्‍्लमभाई की गिरफ्तारी के वाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करनेवाले थे। 
पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गाधीजी को उनके ३४ आश्रम-चासियो 
के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी ४ अगस्त की सुबह छोड दिये गये और 
उन्हे यरवडा गाव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस 
भ्राज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आधे घण्टे के भीतर 
गाधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दी गई। 

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तो में 
आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकडो कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये। काग्रेस के 
कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ 

१४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार 
शार्दूकसिंह कवीश्वर की वारी आई। परन्तु उन्होने गिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी 
की कि कार्ये-वाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरो की नियुक्तित का सिलसिला तोड दिया 
जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण करले। ग्राधीजी ने जो 
मार्ग दिख्लाया था उसपर १६३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस- 
कार्यकर्ततों लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियो के अटूट तांते ने युद्ध को जारी रक्‍्खा। 
जबतक प्रान्तीय केन्द्रो से पुरी सामग्री न मिले तवतक इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णन सारे 
प्रान्तो के साथ न्याय करते हुए नही किया जा सकता। आन्दोलन के अतिम युग में 
हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये, इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नही है। केवल इतना 
ही कहना काफी है कि हजारो ने आवाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी 
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उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतन्त्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता 
था किया। 


गांधीजी की रिहाई 

सरकार ने गांधीजी को वे सुविवाय देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी 
रिहाई से पहले दी गई थी। इसलिए गब दुवारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनो बाद ही 
गांवीजी को फिर अनगन आरम्भ करना पढड़ा। सरकार अडी रही। पर गांधीजी की 
अवस्था बड़ी क्षीक्रता के साथ भ्ोचनीय होने छगी और उन्हें २० अग्रत्त को, अर्थात्‌ 
अनशन के पांचवे दिन, पून्रा के सैसून अस्पताल में कैदी की हैसियत से पहुँचाया गया। 
पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण संकट में हूँ। इसलिए 
उस दिन उन्हें विना किसी जर्त के छोड़ दिया गया। इस जनपेलित परित्यिति ने 
गांवीजी को असमंजस में डाल दिया । पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रखकर 
और गिरफ्तारी, अनगन व रिहाई के चूहे भौर बिल्ली वाले खेल को जान-बूझकर 
आरम्भ न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होने निग्बय किया कि उन्हें अपने-आपको 
रिहा ते समझना चाहिए और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात्‌ ३ अगस्त 
१६३४ तक, मर्यावित आत्म-संयम से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के हारा 
गिरफ्तारी को निमत्रण न देता चाहिए। परन्तु साथ ही उन्होने यह भी स्पप्ट कर दिया 
कि वह स्वय तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो छोग उनसे सछाह मंगेंये उन्हें अवश्य ठीक 
मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से रोकेंगे। उन्होने 
यह भी निमचय किया कि इस अवधि के अधिकाश भाग को वह हरिजन-आन्दोलन 
की उन्नति में छूगायेंगे | 


जवाहरलालजी की रिद्दाई 

इघर श्रीमती मोतीछाल नेहरू का स्वास्थ्य कूछ दिनों से विगड़ता जा रहा 
था और इस अवसर पर उनकी अवस्था चित्ताजनक हो गईं। इसलिए युक्तप्रान्त की 
सरकार ने पं० जवाहरठाल को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निम्चय 
किया जिससे वह अपनी माता की घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सकें। ३० अगस्त 
को जवाहरछाछ जी छोड़ दिये गये । अपनी माता के स्वास्थ्य में मुघार होने ही वह सीचे 
पूना पहुँचे जहां गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांवीजी १६३१ में गोलमेज- 
परिषद्‌ के छिए रवाना हुए थे तबसे इन दोनो की यह पहली भेंट थी। अतः स्वभावततः 
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देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्यक्रम के सम्बन्ध मे भी उनमे आपसी बातचीत हुई। 
इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनो में पन्त-ब्यवहार भी हुआ जिससे जनता के 
आगे मौजूद कार्यक्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये। 
कांग्रेसवादियों तथा सर्वेत्षाधारण की सूचना और पथ-अदर्शत के लिए वाद में यह पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित भी कर दिया गया। 


हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा 


है गाघीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निष्किय रहने के लिए विवज्ञ होने पर उस 
अवधि को हरिजन-कार्ये में गाने का निदहचय किया था। इस निश्चय के अनुसार 
उन्होने हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १६३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना 
शुरू किया। उन्होने दस महीनों के भीतर भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन 
दस महीनो का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या के अध्ययन और उस समस्या को हल 
करने के उपाय सोचने में वीता। इस दौरे से बहुत वड़ा प्रचार-कार्य हुआ। उपस्थिति 
समुदाय का उत्साह और सख्या १६३० के जमाने से ही टक्कर छे सकता था। गाधीजी 
ने अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगभग आठ लाख रुपया एकत्र किया। 
व्यापारिक मनन्‍्दी के जमाने मे और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी 
जनता पर आधिक बोझ पड चूका था, गाधीजी की अपील का उतना उदारतापूर्ण उत्तर 
मिलना असाधारण बात थी। यह दौरा पूर्ण सफल रहा। दो शोचनीय दुर्घटनाये भी 
हुईं। २५ जून १६३४ को गाघीजी वारू-वालू बच गये नही तो देश के लिए वडा भारी 
सकट उपस्थित हो गया होता। वह पूना म्युनिसिपेल्ििटी का मालपन्न ग्रहण करनेवाले 
थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी तक नही छगा है, उनपर बम 
फेंका) इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर-कार को गाघीजी की 
मोटरकार समझा। गाधीजी की मोटरकार अभी सभा-स्थान में न आई थी। अनुमान 
किया जाता है कि यह अपराधी गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ गया 
था। फिर भी उसके वम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायलू किया। सौभाग्य से किसी 
को गहरी चोट न आईं। दूसरी घटना १४.दिन वाद ही अजमेर में हुईं। यहा किसी तेज 
मिजाज सुधारक ने आपेसे बाहर होकर वनारस के पडित छाछनाथ का, जो हरिजव- 
आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने 
७ विन का उपवास किया। सार्वेजनिक मामलो में एक-दूसरे से मत-मेद रखनेवालो ने 
जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायश्चित उसीके विरुद्ध किया गया था। 
३७ 


है] 
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गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का 
निएचय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ। 
श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मन्दिर के ट्रस्टियो को तीन महीने का नोटिस दिया था और 
अब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निरचय का अर्थ 
केलप्पन और गाधीजी दोनो का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय 
किया गया कि गुरुवयूर-मन्दिर के उपासको की राय छी जाय। इस प्रयोग का जो 
परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इस बीच में डॉ० सुब्बारायन ने 
मदरास-आन्त के मन्दिरो में अछूतो के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया था 
और सरकार के निदचय कौ प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवयूर के मतो मे ७७ 
प्रतिशत उपासक अछूतो के मन्दिर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगो ने राय देने से 
इन्कार कर दिया था उन्हे निकारू कर, २०,१६३ रायें आईं जिनमे से मन्दिर-अवेश 
के पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतिशत थी; मन्दिर-प्रवेश के विरुद्ध २,५७६ या १३ 
प्रतिशत थी, और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थी। इन मतो में विलक्षणता यह थी 
कि ५,००० से भी अधिक स्त्रियो ने हरिजनो के मन्दिर-अवेश के पक्ष में राये दी। 

नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ, क्योकि गाधीजी का आमरण उपवास टल गया। 
पर सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रगति इतनी संतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे 
भग्नोत्साह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओ ने पूना में बचन दिया था कि यदि 
सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे 
अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमे से कुछ को छोडकर बाकी सबने अपने वचन 
को भुला दिया। जो जेलो से छूटे वे दूसरी बार सजा काटने में या तो असमर्थ थे, या 
तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हे सरकार पकडती न थी। सरकार ने यह तरकीब सोच 
निकाली थी कि वह लाठियो की वर्षा करती, और छोटी जेलो मे रखकर कंदियों के 
साथ बुरा व्यवह्मर करती। वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और 
कुछ समय बाद फिर छोड़ देती! यह कारेंबाई थकानेवाली थी। इससे सजा के 
हारा सत्याग्रहियो को जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये । ऐसा हो रहा था 
मानो बिल्ली चूहे को मुह मे पकड कर झ्झोड दे, छोड़ दे और फिर पकड ले। इस 
प्रकार न तो वह उस चूहे को मारती ही, व छोडती ही । 


विद्ार-भूकस्प और जवाहरलालजी की गिरफ्तारी 
१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के 
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समाचारसपत्रो ने गत तीसरे पहर के विहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार 
घर-घर पहुँचाये तो सव लडखड़ा कर रह गये। कुछ ही मिनटो के भीतर प्रान्त की 
शक्ल ऐसी वदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारो इमारते 
घूल में मिल गई और पृथिवी के गर्भ में समा गईं। जमीन के भीतर से रेते नें निकलकर 
हरीमरी खेती के प्रशस्त मैदानो को नष्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान का जरू 
१५०० फीट पृथिवी के तीचें से निकला। जहां प्राणदायी जल की नदिया बहुकर 
पृथिवी की सिंचाई करती थी, या जहा मुस्कराती हुईं खेतिया अपने वक्ष.स्थलू पर वे 
भार ग्रहण किये हुए थी जिनके हारा छाखो के प्राणो की रक्षा होती थी, वही रेत का 
मैदान छा गया। परुक मारते हजारो परिवार अनाथ और हजारो स्त्रिया विधवा हो 
गईं और उनके निर्दोप बच्चे गिरते हुए मकानो के वीच मे दवकर मर गये। प्रकृति ने 
विद्वार में कुछ मिनटो के भीतर जो गजब ढाया उसका वास्तविक-चित्र निष्प्राण आकडे 
क्या [दि सकेगे। फिर भी कूछ आकडे दिये जाते हे। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० 
वर्गमील की लगभग डेढ करोड जनता पर पड़ा। २०,००० मनृष्यी के प्राण गँवाने 
की वात कही जाती है। छगभग दस राख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये । ६५,००० 
क॒एँ और ताछाव या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० छाख बीघा 
खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई। 

इस भयकर सकट का सामना करने के लिए बिहार और भारत दोनो पीछे 
न रहे। चन्दो के द्वारा लगभग एक करोड रुपया एकत्र हुआ, विहार केन्द्रीय रिलीफ 
फ़ण्ड में जून के अन्त तक २७ छाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकाण नेता और 
कार्यकर्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागो से पीड़ितो के कष्ट-निवारण का कार्य करने को 
दौड पडे। विहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता 
चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रो मे २,००० से ऊपर कार्ये- 
कर्त्ताओ ने किस लगन के साथ काम किया था। 

विहार के विध्वस्त प्रदेश में बाहर से आये नेताओो में पण्डित जवाहरछाल 
भी थे। उनका आगमन समवेदना का परिचायक मात्र हो, सो वात न थी। उनका 
आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरो के 
भीतर जीवित मनुष्य दवे पडे है, तो उन्होने स्ववसेवक का विल्छा छगगाया, कंधे पर 
फावडा खख्ा और उस स्थान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयसेवक हाथों 
में फावडें छिये मौजूद थे। उन्होने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावडे चलाये और मिट्टी 
की टोकरिया अपने सिरो पर ढोई। विहार के भूकम्प ने गाधीजी के कार्यक्रम में भी 
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विष्म ढाढ़ा। विहार और विहार के कार्यकर्ताओं को इस समय भूकम्प और वाढ के 
द्वारा उत्पन्न हुईं जटिल परिस्थिति का सामना करना पड रहा था। गावीजी ने एक 
मास तक उनका पथ-अदर्शन किया और उन्हें परामर्द बिया । फल यह हुआ कि देशभर 
के प्रतिनिधियों की एक परिपद्‌ हुई जिसमें कष्ठ-निवारण-कार्य के सचालन के लिए 
विहार-सेण्ट्रक-रिलीफ-कमिटी को जन्म दिया गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोजन 
था और जिसमें काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं की प्रधानता थी। जब्रतक गाधीजी विह्यार में 
रहे, उन्होंने पीड़ित नगरो और गावो का दौरा किया, इस महान्‌ सकट की शिकार 
जनता की दयनीय दछ्या को स्वय देखा और नई वनी कमिटी को अपना कार्यक्रम स्थिर 
करने में सहायता की । उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और 
उनकी सेवायें विहार के अर्पंण कर दी। अब भी इस प्रान्त को ऐसी जटिल और 
महान्‌ समस्याओं का सामना करना हैं जिसका बाहर वाछो को काफी बान 
नहीं हैं। 

अपना विहार का दौरा समाप्त करने पर ५० जवाहरछारू एक वार फिर 
सरकार के कैदी वने । जव वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होने बंगाल की अवस्था और 
मिदनापुर जिले की हलचक के सम्बन्ध मे दो भाषण दिये थे। वगाल-सरकार 
आतकवादियों का जिक्र, उनकी खुल्लम-खुल्छा निन्‍दा को छोड़कर, गौर किसी रूम मे, 
सुनने को तैयार न थी। पण्डित जवाहरछाछ ने अपने स्पप्ट भाषणों में आतकवाद 
की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियो ने जो तरीका अपनाया 
था उसकी चर्चा की थी। वंगाल की नौकर॒णाही को यह सहन न हुआ। जवंतक वह 
बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में छगे रहें तवतक वंगाल-सरकार के 
औचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने से रोक रक्खा, पर अभी वह अपने घर कब्निता 
से पहुँचे होगे कि उनके छिए जेल का दरवाजा फिर खोछ दिया गया। उनपर 
कलकतेे के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष साठी कंद 
की सजा दी गई। 


कौंसिल-अवेश का प्रोग्राम 
जुलाई १९३३ की पूना-परिषद्‌ के बाद से ऐसे काँग्रेसवादियों की संख्या में 
वृद्धि हो रही थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आडिनेन्स के शासन के कारण देश 
में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर इस निश्चेष्ठा' से उद्धार पार 
के लिए कौंसिल-परवेश का कार्यक्रम अपनाना आवदयक है। इस विचार ने सगठित रूप 
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धारण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले काग्रेसी-वेताओं की एक परियदु 
बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोसरूप देने का निश्चय किया 
गया। यह परिषद्‌ दिल्ली मे ३१ मार्च १६९३३ को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुई, 
जिसमे निरचय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भग कर दी गई है उसे दुवारा जीवित 
किया जाय, जिससे उन काग्रेसवादियों को जो व्यवितगत सत्याग्रह नही कर रहे हैं, 
मत-दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गाघीजी के जुलाई १६३३ वाले पूना 
के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया 
जाय। इस परिपद्‌ ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कौंसिल के 
आगामी निर्वाचनो में भाग लेता आवश्यक हैं। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिपद्‌ ने 
निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यो को छेकर लडे जाये---(१) सारे दमनकारी 
कानूनो को रद कराना और (२) ह्वाइट-पेपर की योजनाओं को रद कराके उनका 
स्थान उन राष्ट्रीय मागो को दिलाना जिनका जिक्र गाघीजी ने गोलमेज-परिपद्‌ में 
किया था। परिषद्‌ ने यह निश्चय करने के वाद गाधीजी के पास डॉ० अन्‍्सारी, 
श्री भुलाभाई देसाई और डॉ० विधानचन्द्र राय का एक शिष्ट-मण्डरू भेजा कि वह 
इन प्रस्तावों के विषय में उनसे चातचीत करे और उन्हें कार्य-हप में परिणत करने से 
पहले उनके विचार जान छे। 

इस अवसर पर गाघीजी विहार के भूकम्प-पीडित स्थानों का दौरा कर रहे 
थे और संयोग-वश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १६३४) सहरसा नामक एक 
एकान्त स्थान पर बिता रहे थे। यही पर उन्होने दिल्‍ली के हालू-चाल जाने विना ही 
एक वक्तव्य तैयार किया जिसे वह प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास 
डॉ० अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्‍्ली-परियद्‌ ने एक शिष्ट-मण्डर नियुक्त 
किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। ग्राधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से 
चातचीत होने तक वह वक्तव्य रोक रखा और अत में अच्छी तरह बातचीत होने के 
बाद ७ तारीख को वह प्रकाशित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ० अन्सारी के नाम 
लिखा यया पत्न प्रकाशित हुआ। हम वक्तव्य और पत्र--दोनो को नीचे देते हे --- 


गांधीजी का पत्र (५ अप्रैल १६३४) 


“कुछ काग्रेसवादियो की निजी वंठक में जो प्रस्ताव निरिचत हुए थे, उनपर 
चर्चा करने और मेरी राय लेने के लिए आपने, मूलाभाई ने और डॉ विधान ने पटना तक 
आकर अच्छा ही किया! आप मुझसे कहते है कि वडी कौंसिल शी क्र ही भग होनेचाली 
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है। अतएवं उसके आगामी निर्वाचन मे भाग छेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुज्जीवित 
करने के इस बैठक के निश्चय का मे निस्संकोच भाव से स्वागत करता हूँ 

“वर्तमान अवस्था मे कौसिलो की उपयोगिता के सम्बन्ध मे मेरे जो-कुछ विचार 
हे वे जाने-बुझे हे। वे अब भी लगभग वैसे ही है, जैसे १९२० में थे। पर में यह 
अनुभव करता हूँ कि जो कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग वही लेना चाहता 
था नही ले सकता, और जिसकी कौसिल-प्रवेश मे आस्था है, उसके लिए न केवल यह 
उचित ही है, बल्कि कत्तैव्य-रूप है कि वह उनमे प्रवेश करने की चेष्टा करे, और जिस 
कार्ये-क्रम की पूर्ति को वह देश के हितो के लिए आवश्यक समझता है उसे अमल मे छाने 
के उद्देश से दल बनाये। अपने इन विचारों के अनुसार में पार्टी की सहायता के 
लिए जो-कुछ मेरी शक्ति मे है वह करने के लिए में हमेशा तैयार हूँ।” 


गांधीजी का वक्तव्य (७ अप्रैल १६३४) 


0. 


“मेने इस वक्तव्य का मसबविदा अपने मौन-दिवस से सहरसा नामक स्थान 
पर २ अप्रैछ को ईस्टर सोमवार के दिन तैयार किया था। मेचे इस मसविदे को बाबू 
राजेन्द्रम्साद को दे दिया और इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा। 
भूल में अब काफी परिवर्तन हो गया है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है। 
परन्तु सार-रूप मे यह वैसा ही है जैसा कि सोमवार के दिन था। मुझे खेद है कि मे 
इसे अपने सारे मित्रो और सहयोगियों को न दिखा सका; उनकी सलाह मिल जाने 
से मुझे बड़ा हे होता। परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तविक भी 
सन्‍्देह नही था और में यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघ्र ही सत्याग्रह करना 
चाहते थे, इसलिए में अपने मित्रो की सलाह के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तव्य के 
प्रकाशन से विलस्ब करने को तैयार नही था। मेरा निश्चय और मेरे वक्तव्य का एक- 
एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की टटोल और ईइ्वर-आर्थना का परिणाम है। 
इस निश्चय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छीटे फेकना नही है। यह तो मेरी 
मर्यादाओ की और उस महान्‌ उत्तरदायित्व के बोध की, जिसे मे इधर कई वर्षो से 
वहन करता आ रहा हूँ, विनम्नता-पूर्ण स्वीकारोक्ति-मात्र है। 

“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई 
आपसी बातचीत से भाप्त हुई, जो हाल ही मे जेल से छूटे थे और जिन्हे राजेन्द्र वावू 
के कहने से मैने बिहार भेज दिया था। इस वक्तव्य का प्रघान कारण एक खबर थी, 
जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध मे प्राप्त हुई और जिससे मेरी जाले खुल 
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गईं। वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न थे और मिले हुए काम की अपेक्षा 
पुस्तकें पढना अच्छा समझते थे। यह सव कुछ सत्याग्रह के नियमो के सर्वथा विरुद्ध था। 
इन्हें तो में पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। पर इस बात से इनकी 
वुबछताओ से अधिक मुझे अपनी दुर्बंठताओ का बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनकी 
यह धारणा थी कि मे उनकी दुर्बंछता को,जानता हूँ। पर में अन्धा था। नेता मे अन्धापन 
एक अक्षम्य अपराध है। मे फौरन जान गया कि फिलहाल में अकेला ही सक्रिय 
सत्याग्रही रहेंगा। 

“गत जुलाई मे पूना की एक सप्ताह की निजी बातचीत के दौरान मे मेने कहा 
था कि वैसे बहुत-से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे बढे तो अच्छी ही बात है, पर सत्याग्रह 
के सदेश को जागृत रखने के लिए एक सत्याग्रही भी काफी है। अब अच्छी 
तरह हृदय टटोलने के वाद मे इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण- 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल अकेले मुझे ही, 
वर्तेमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना 
चाहिए। 

“में अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नही मिलता है, 
क्योकि सन्देश उसतक पहुंचते-पहुँचते अशुद्ध हो जाता है। मुझे यह प्रतीत हो गया है 
कि आध्यात्मिक सदेश पाथिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती 
है। आध्यात्मिक सदेश तो स्वयं ही अपना प्रचार कर लेते है। मेरे कहने का जो तात्पर्य 
हैं, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप मे ज्वलन्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्वन्धी 
दौरे में अच्छी तरह मिला । जनता ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह आात्म-प्रेरित था। 
स्वय कार्यकर्ताओं को उस असख्य जनता की, जिस तक वे पहुँचे तक न थे, उपस्थिति 
और उत्साह पर आइचरय हुआ। 

“सत्याग्रह सोलह आने आध्यात्मिक अस्त्र है। इसका उपयोग पार्थिव दिखाई 
पडनेवाले उद्देश के लिए भी हो सकता है, और इसका उपयोग उन स्त्री-पुरुषो के द्वारा 
भी हो सकता है जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नही समझते, वहतें कि उन्हे बताने- 
वाला जानता हो कि अस्त्र आध्यात्मिक है। शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चछाना 
सभी नही जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी उनका उपयोग वताता रहे तो वहुत-से 
आदमी उतका उपयोग कर सकते है। मे अपने-तईं सत्याग्रह का विशेषज्ञ होने का दावा 
करता हूँ। मुझे उस दक्ष सर्जेन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, कही अधिक 
सावधानी से चलना है। मे तो अभी एक विनम्न शोधक-मात्र हूँ। सत्याग्रह का विज्ञान 


जा 
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ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग्र से अधिक नहीं देख 
सकता। 

“आश्रम-निवासियों के साथ वार्त्ताकाप करने के बाद मैने अपने हृदय को 
टटोछा और इसके वाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवाबियों को स्व॒राज्य- 
प्राप्ति के छिए सत्याग्रह करना बन्द करने की सछाह देती चाहिए। हां, किन्हीं खान 
गिकायतो के छिए सत्याग्रह किया जाय तो वात्त दूसरी है। उन्हें इस अकार का 
सत्याग्रह भेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जवतक कोई ऐसा व्यक्ति वागे न॑ बढ़ें जो इस 
विज्ञान को मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर जनता विव्वास करती 
हो, तवतक दूसरो को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काछ में केवक मेरी ही ठेन्न-रेख में 
आरम्भ करना चाहिए। मेँ यह सम्मति सत्याग्रह के अंग्रेंवा और आरम्म-कर्त्ता की 
हैसियत से देता हूँ। इसलिए आवन्द से वे सत्र छोग जो मेरे प्रत्यक्ष ब्ये 
गये था अप्रत्यक्ष रूप से समझे गये परामर्ण के अनुसार स्वराज्यआप्ति के लिए 
सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कृपा करके सत्याग्रह करने से रुकें। इस 
वात का मुन्ने पूरा विश्वास है कि भारत के स्वातंव्य-युद्ध के लिए यही सबसे बच्छा 
मार्ग है। 

'मेरा सच्चे दिल से यह विव्वास है कि मानवन्जाति के पास, अपने कप्ट- 
निवारण के लिए, यह सबसे बढ़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरा यह दावा 
है कि गहदढिसा या युद्ध का पूर्ण स्थान ले सकता हैं। इसलिए यह आतंकवादी 
कहलानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के जो देश को पौरुष-हीन करके 
'आतंकवादियों' का वीज-नाग करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच सकता हैं। परन्तु 
अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैंसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बढ़ा 
रहा हो, पर वह न आतंकवादियों” के ही हृदयो तक पहुँच सका, न आासकवर्ग के 
ही हृदयों तक। थुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस 
तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्याअ॒ह एक समय में एक टी बादमी 
तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाइन पहले कमी नहीं की गई थी, अब करनी 
चाहिए। 

“मई पाठकों की सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निप्किय- 
प्रतिरोध-मात्र न समझ लें। सत्याग्रह निष्किय-अतिरोव की अपेआ कहीं व्यापक है 
है। सत्याग्रह सत्य की अथक खोज है, जौर इस खोज के द्वारा जो सहित आस होती है 
उसका उपयोग पूर्ण अहिसात्मक सावतों के ढारा ही हो सकता है। 
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“पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्या करें ? यदि उन्हें फिर कभी 
आवाहन होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग गौर स्वेच्छा- 
पूर्वक ग्रहण की गईं दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हें राष्ट्र- 
निर्माण के कार्य में छगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-वुनकर खट्टर का प्रचार 
करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित 
करके लोगो के हृदयो में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना चाहिए। स्वय अपने 
उदाहरण के द्वारा अस्पृश्यता का प्रत्येक रूप मे निवारण करना चाहिए और नशेवाजो 
के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-द्वव्य के 
त्याग का प्रसार करना चाहिए। ये सेवाये हे जिनके द्वारा गरीवो की तरह निवहि 
हो सकता है। जो लोग दरिद्र आदमी की भाति न रह सकते हो, उन्हें किसी छोटे 
राष्ट्रीय धधे में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिरू जाय। यह बात समझ छेनी 
चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके लिए है जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर 
झुकाना जानते हो, और झुकाते हो। 

“यह कहना आवश्यक हैँ कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी 
प्रकार में काग्रेस के अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ। में तो केवल उन 
लोगो को परामश-मात्र दे रहा हूँ जो सत्याग्रह के मामले. में मेरा पथअवर्शेन 
चाहते हो।” दे 

डॉ० अन्सारी नें भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट 
कर दिया कि गाघीजी ने अपनी हादिक और स्वत दी हुई सहायता के द्वारा काग्रेस में 
विरोध और भेद-भाव की आशका को दूर कर दिया है। अब कौसिलो के मीतर और 
बाहर रहकर दुहरा युद्ध किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज मौर जनता की 
राजनैतिक निष्कियता और अन्त'कुपित असतोष दूर हो जाय। 


स्व॒राज्य पार्टी 
१६३४ की २ और ३ मई को राची में एक बैठक स्वराज्य-पार्टी को 
शक्तिशाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई। इसका एक 
हेतु यह भी था कि गाघीजी उसपर अपनी मुहर छूगा दें। इस बैठक का पहला प्रस्ताव 
दिल्‍ली-परिषद्‌ के उन प्रस्तावो का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म 
दिया गया था भौर द्वाइट-पेपर अस्वीकार करने और राष्ट्रीय माय तैयार करने के 
निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्टिट्यूएण्ट असेम्वछी) बुलाने और दमनकारी 
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कानूनों को रद कराने के उद्देश से बडी कौसिल के आगामी निर्वाचन में अपने 
उम्मीदवार खडे करने का निरचय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की 
सशोधित नियमावली को अपनाया गया। इस निरचय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी 
अपनी आतन्तरिक व्यवस्था और आय-व्यय के मामले मे काग्रेस को सलाह लेने को बाध्य 
न थी। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्बन्धी व्यापक प्रदनो 
पर उसे काग्रेस के बताये पथ पर चलना चाहिए। 

मे मई १६३४ को राची-परिषद्‌ से स्व॒राज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित 
किया उसमे उन सारे कानूनो और विशेष विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और 
पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग मे बाधक हो, रद कराने की बात रक्खी गई। इस कार्यक्रम 
के अनुसार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनो और प्रस्तावो 
का भुकाबला करना जो देश का शोषण करनेवाले हो, प्राम-सगठन करना, मजदूर- 
सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना और अन्त 
में काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कतंव्य माना गया। 


सत्याग्रह स्थगित 

इन सब विषश्नों पर १८ और १६ मईं १६३४ को पटना में महासमिति की 
बैठक मे चर्चा हुईं। यहा यह बात भी कह देना जरूरी है कि काग्रेस की महासमिति ही 
एकमात्र ऐसी सस्था थी, जो सरकार:द्वारा गैरकानूनी करार नही दी गई थी। गाघीजी 
की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वरज्य-पार्टी के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :--- 

चूकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यो की सख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि 
के मार्ग भे कौसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते है, इसलिए महासमिति पण्डित ' 
मदनमोहन मालबीय और डॉ० अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती 
हैं। इस बोर्ड का नाम होगा पालेमेण्टरी-बो्े, और इसके प्रधान होंगे डा० अन्सारी। 
इसमें २४ से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेगे। 

“यह बोर्ड काग्रेस की ओर से कौसिलो के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खा 
करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का 
अधिकार रहेगा। 

“यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विधान तैयार 
करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए तियम-उपनियम तैयार करने का 
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अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्ये-समिति के सामने स्वीकृति 
के लिए रक्‍खे जायेंगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आशा पर 
काम में ले लिये जायगे। बोर्ड केवल उन्ही उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौसिलो मे 
कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की 
प्रतिज्ञा छेगे।” 


अवसर की खोज में 


सबकी इच्छा काग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए 
निदिचत हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अक्तूबर १६३४ 
के अन्तिम सप्ताह में हो। 

महासमिति की बैठक के आगे-पीछे कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी 
१८, १९ और २० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कौसिल- 
प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशे की, जिन्हे, जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति 
ने स्वीकार कर लिया। कार्य-समिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय 
के अनुसार, सारे काग्रेसवादियो को उसका पालन करने का आदेद्ष दिया। वेश-भर 
के कांग्रेसशादियो ने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १६३४ को सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया। साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १६३३ (पूना) में कार्यवाहक- 
अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का संशोधन करते हुए, सारे काग्रेस-वादियों को आदेश दिया 
कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए कांग्रेस-कमिटियो का संगठन किया जाय। 
कार्य-समिति ने प्रमुख कांग्रेसवादियों को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न 
प्रान्तो में कांग्रेस के पुतस्सगठन के काम मे मदद देने के लिए नियुक्त किया। सत्याग्रह" 
बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावत. ही उठा दिया गया। कांग्रेस के 
अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में सेठ 
जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सभापति बनाये गये, और कांग्रेस के नये अधिवेशन 
तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार 
दिया गया। 

पटना में इन निश्चयो तक आसानी से पहुँचा गया हो सो वात नहीं। एक 
ओर ऐसे बहुसंख्यक काग्रेस-वादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर बडे हुए थे और जो 
कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी अरुचि छिपाने की चेष्टा न करते थे। दूसरी और 
समाजवादी-दल था जिसकी दक्ति धीरे-धीरे बढ रही थी। यह दछ गाधीजी के आदर्श 
को स्वीकार करने में तो काग्रेस के साथ न था, किन्तु कौंसिल-अवेश के सर्वथा विदद्ध था। 
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पर गाधीजी उठे, या यो कहना चाहिए कि वैठे और बोले, तो सारा विरोध वात-की- 
बात में काफूर हो गया। 

गाधीजी हरिजन-आन्दोलन के वारे में उडीसा का भ्रमण पैदल कर रहे थे। 
वह पैदल चलते का नया प्रयोग कर रहे थे। वह पटता गये तो, पर उनका हृदय हरिजन- 
कार्य में ही रम रहा था। इसलिए उन्हे अपने-आपको उस काये से चेष्ठा करके अलय 
करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का 
क्षेत्र वहुत कम कर दिया, और संयोगवश उससे चन्दे की रकम में भी कमी हुई। पर 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने छगा था कि रेल और मोटर से सफर के अर्थ ये होगे कि वह 
चन्दा इकट्ठा करने का मंत्र-मात्र रह जायें। यहा तक मन्सूवा वाघा जा रहा था कि 
उन्हें युक्तप्रान्त का दौरा हवाई जहाज-द्वारा कराया जाय। यह सब उनकी रुचि के 
विपरीत था। उन्होने पैदक चलने का नया प्रयोग आरम्म कर दिया था और इसे जारी 
रखना था। पर पटना ने खलरू डाकू दिया। किन्तु उन्हे इसपर कोई रोष न था। 
अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले वक्तव्य के द्वारा उन्होनें इस खललल्‍ू को निमंत्रण दिया था। 
अब उन्हे इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हे सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्वबन्धी सारे अधिकार 
अपने पास रखने पड़े। उन्होंने १९३० की फरवरी मे भी इसी प्रकार, कार्य-समिति 
के प्रस्ताव के अन्तगत, जिसके द्वारा उन्हे नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार 
मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार जान्दोलन का आरम्म हुआ था, 
उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया। गाधीजी ने एकवार फिर पटना में महासमितति 
के सामने दो भाषणो में अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी। 


समाजवादी दल 

मई १९३४ में भारत में समाजवादी दर का जन्म हुआ। १७ मई १६३४ 
को इसका पहला अखिल्‍छ-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की बध्यक्षता 
में हुआ। इस अधिवेशन में कौसिल-प्रवेश और सूती मिलो की हड़ताल के सम्बन्ध में 
कारंवाई करने के वाद यह निदव॒य किया गया कि काग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय 
समाजवादी-सस्था कायम करने का समय आजा गया है। एक मसविदा-कमिटी नियुक्त 
की गई, जिसके जिम्मे उक्त सस्था के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार करके बम्बई- 
अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। पटना की बैठक के वाद से समाज- 
वादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तो में कायम हो गई है । 

पटना के निरचय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र वदल गया। सत्याग्रह- 
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भान्दोौलन वन्‍्द हुआ और कौसिल-अवेश का आर्यक्रम आरम्भ हुआ। १६३२ के आरम्भ 
में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को 
गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने काग्रेस की सस्थाओं पर से प्रतिवन्ध 
उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १९३४ की १२ जून को अधिकांदा पर से प्रतिवन्‍्ध 
उठ गया। हा, सीमान्त-प्रदेश और बंगाल की कांग्रेस-संस्थायें और उनसे सल्म्त अन्य 
संस्थायें--जैसे हिन्दुस्तानी सेवादक--उसी प्रकार गैरकानूनी रही। कृछ प्रान्तो में 
सरकार ने उन इमारतो पर अपना कब्जा वनाये रखा जिनका सर्वंध, उसकी राय में, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्याग्रह से था। इनमें से कुछ इमारतें तो १६३५ के मध्य 
तक वापस नहीं दी गईं। सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याग्रही 
कीदियों की शीघ्र छोड़ने की है, पर तो भी अनेक कैदी, विशेषकर गुजरात के कैदी, 
जेलो में ही रहे। कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी बायु-भर ब्रिटिश-भारत में 
ही रहे तो भी, ब्रिटिग-भारत में वापस नही आ सके, और अब देणी-राज्यो में एक 
प्रकार से नजरवन्द पड़े है। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को जिनका 
सम्बन्ध सत्याग्रह से रह चुका था और जो विदेशों में अपने वैव काम-काज के सम्बन्ध 
में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नही दिया गया। अस्तु। 


फिर संगठन 

पटना के निश्चय के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियो ने काग्रेस-कमिटियों 
“का पुनस्संगठन आरम्भ कर दिया था, और जून छूगते-लगते श्रान्तो में कांग्रेस-कमिटियां 
१६३२ के पहले की भाति काम करने छगी। तदनुसार कार्य-समिति की वैठक १०-६३ 
जून को वर्षा में और १७-१८ जून को वम्वई में हुईं। इन वैठकों में नव-सगठित्त कांग्रेस 
कमिटियो के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मृख्य बाते 

इस प्रकार हैः-- 
हाथ से कातकर खहर तैयार करना और॑ खट्टर तैयार करनेवाले इछाके में 
उसका प्रसार करना, अस्पृश्यतता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक द्रव्य-सेवत 
के त्याग और नगीली वस्तुओ से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की घिना की 
बद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-घंधों की वृद्धि, आम्य-जीवन का आधिक, जि, 
सामाजिक और आरोग्य-सम्बन्धी दृष्टि से पुनस्संगठन करना, व्यस्त ग्राववाल्व मं 
उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य करना थी 
काँग्रेस के उद्देशो या सामान्य नीति के विरुद्ध न हो, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह 


$ 
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का रूप भी घारण न करते हो। कार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विज्ञप्ति 
की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार काग्रेस-संस्थाओ पर से भ्रतिबंध उठा 
लिया गया था; और कहा कि यद्यपि काग्रेस की जन्य संस्थाओों को कानूनी मान लिया 
गया है, पर खुदाई-खिदमतयारो पर, जो १६३१ से काग्रेस के ही जंग हे उसी प्रकार 
प्रतिबन्‍्ध लगा हुआ है। सरकार ने इस असगति से तो नही पर खुदाई-खिदमतगारो 
और अफगान जिरणगे के विरुद्ध जारी की गई निपेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार 
कर दिया। 


हाइंट पेपर और सांप्रदायिक निणेय 


कार्ये-समिति की बम्बईवाली बैठक के सरमने एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रइत 
आया। वह यह था कि ह्वाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध 
मे कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए ? काग्रेस-पालंमेण्टरी-बो्ड ने कार्य-समिति से 
इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय 
पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते है। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों 
में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पण्डित मदनमोहन 
मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में 
मौछिक भेद है। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे ने अनुभव किया है कि यह 
मतभेद होते हुए वे न पालंमेण्टरी-बोर्ड से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध 
बनाये रख सकते है, इसलिए उन्होने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये। पर आश्षा की गई 
कि अच्छी तरह वातचीत करने के वाद सम्मव है यह नौवत न आवे, इसलिए उनके 
सहयोगियो ने उन्हें इस्तीफे वापस लेने को राजी कर लिया। 

छ्वाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समितति का प्रस्ताव इस प्रकार था--- 

“द्वाइट-पेपर से भारतीय छोकमत बिलकुल प्रकट नही होता और भारत 
के राजनैतिक-दलो ने इसकी कमोबेश निन्‍दा की है, और यदि यह काग्रेस को अपने 
लक्ष्य से पीछे नही हटाता है तो उससे कोसो दूर अवर्य है। ह्वाइठ-पेपर के स्थान पर 
एकमात्र सनन्‍्तोषजनक वस्तु वह शासन-व्यवस्था हो सकती हैँ जिसे वयस्क-मत्ताधिकार 
या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-कारिणी सभा बनाये। हा, 
यदि आवद्यक हो तो महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियो को अपने प्रतिनिधि खास दौर 
से चूनकर भेजने का अधिकार रहेगा। 

“ह्ाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वत ही खारिज 
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हो जायगा। अन्य बातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कर्त्त॑व्य 
होगा कि वह महत्त्वपूर्ण अल्पसख्यक जातियो के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और 
आमतौर से उनके हितो की रक्षा का प्रबन्ध करें। 

“पर चूकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रदन पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा 
मतभेद है, इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रख प्रकट करना आवश्यक है। कामग्रेस 
का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियो की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए 
वर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर 
सकती है न अस्वीकार, जवतक कि यह मतभेद मौजूद है। साथ ही यह भी आवशध्यक 
है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय। 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जवतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न 
हो, काग्रेस-द्वारा निर्धारित नही किया जा सकता। पर कांग्रेंस वचन दे चुकी है कि वह्‌ 
ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे 
सम्बन्धित दल सहमत हो गये हो, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को 
अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दकविशेष सहमत न हुआ हो। 

“राष्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निइचय विलकुल असतोषजनक 
पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक वातें 
मौजूद हे । 

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निदचय के बुरे परिणाम को रोकने का 
एकमात्र मार्ग आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू 
मामले में ब्रिटिश-सरकार या किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना ।” 


सरदार पटेल रिहा 

सत्याग्रह की वन्‍्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियो को गिला-गुजारी करते 
हुए धीरे-धीरे छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभभाई 
पटेल, पण्डित जवाहरलाल मौर खान अव्दुलूगफ्फारखां को रिहा न करने का उसने 
निरचय कर लिया था। इनमें ठो को, सरदार पटेल और खान अन्दुलगपफारखा को, 
जेल में अनिषिचत समय के छिए बन्द कर रक्खा था। उन्हे १६३२ की बुरूमआत में 
ही विशेष कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ छिया गया था, और सरकार जबतक चाहती 
उन्हें शाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी। पर ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि 
सरकार को विवद् होना पढ़ा! सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का पुराता रोग था, 
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जो इघर बहुत वढ गया और जुलाई छूगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था धारण 
कर ली। सरकारूद्वरा नियुक्त गये मेडिकल बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होता 
जरूरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतंत्र होगे। फलत- 
सरकार भे उन्हे १४ जुछाई १६३४ को छोड़ दिया । 


मालवीयजी का इस्तीफा 
२७ से ३० जुलाई तक बनारस मे कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके 
दौरान में पं० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ वातचीत फिर आरम्भ हुईं। 
कार्य-समिति माछवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक 
निर्णय को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की मौलिक नीति को नही छोड़ सकती 
थी। इसे कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने काग्रेस-पार्लमेण्टरी-वो्ड के समापति- 
पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पालंमेण्टरी-बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता 
को त्याग दिया। बगार को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगहे क्यों 
दी गईं ? इस प्रकार वगाल का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामले 
के विरुद्ध ही नही था, बल्कि पूना-पैक्ट के विरुद्ध भी था। 


स्वदेशी पर प्रस्ताव 

स्वदेशी के सम्बन्ध में काग्नेस की जो नीति थी, उसपर छोगो मे सशय उत्पन्न 
हो रहा था। कार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक मे कार्रेस की स्ववेशी-सम्बन्धी स्थिति 
को भी पुपष्ठ कर दिया और निम्नलिखित असन्दिध शब्दों में उसकी नीति 
निर्धारित कर दी :--- & 

“स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में संशय उत्पन्न 
हो गया है, इसलिए इस विषय से कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध क्षब्दों में प्रकट 
करना आवश्यक है। 

“सत्याग्रह के दिनो में जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांग्रेस-मंच पर और कांग्रेस- 
प्रदर्शिनियो में मिल के कपड़े और खहूर के बीच में प्रतिहन्द्िता की गुजाइद नहीं 
है। काग्रेस-वादियों को केवछ हाथ से कते और हाथ से बुने खहर को ही प्रोत्साहन 
देना चाहिए। 

“कपड़े के अलावा अन्य पदार्थो के सम्बन्ध मे कार्मे-समिति कांग्रेस-सस्थाओं 
के पथ-प्रदर्शत के लिए निम्न-छिखित तजवीज को मंजूर करती है--- 

ह्े८ 
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कार्य-समिति की सम्मति में काग्रेंस के स्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्ही उपयोगी 
चीजों तक सीमित रहेंगे जो भारत मे घरेलू और अन्य घंघो द्वारा तैयार की जाती हो, . 
जिन्हें अपनी सहायता के लिए लछोक-शिक्षा की आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर 
करने, वेतन और मजदूरो की भलाई के मामले मे काग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने 
को तैयार हो।' 

“इस योजना का यह अर्थ नही छगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी-बस्तुओ 
के प्रति प्रेम और केवल स्वदेशी वस्तुओ का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की 
काग्रेस की अबाध नीति मे किसी प्रकार का अन्तर आ गया है ? यह तजवीज तो इस 
बात को प्रकट करती है कि बड़े और सगठित घघो को, जिन्हे सरकारी सहायता ग्राप्त' 
है या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-सस्था की सहायता की और न कांग्रेस की ओर से 
किसी और ही प्रयत्न की दरकार है।” 

काग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासत्र की आवश्यकता के प्रइन पर कार्य- 
समिति की यह राय हुईं कि सारे काग्रेसवादियो से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम और 
नीति मे विध्वास रखते हों या न रखते हो, आशा की जाती है और सारे पदाधिकारियों 
और कार्यकारिणियो के सदस्यो का कर्तव्य हो जाता है कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर 
अमल करे और कार्य-कारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य काग्रेस के कार्यक्रम या 
तीति के विरुद्ध प्रचार करेगे या उनके विरुद्ध आचरण करेगे, वें २४ मई १६२६ को 
बनाये गये महासमिति के नियमो के अनुसार काग्रेस-व्यवस्था की २१वीं धारा के 
अन्तगत अनुझासन का भंग करने के अपराधी माने जायेंगे और इसके लिए उनके 
खिलाफ जाब्ता कार्रवाई की जायगी।” 


राष्ट्रीय दल 

अपने-अपने त्यागपत्र देनें के बाद मालवीयजी और श्री अणे ने 
१८ और १६ अगस्त को कलकत्ते मे काग्रेसियों और अन्य सज्जनों की एक परिषद्‌ 
की। इस परिषद्‌ के सभापति माल्वीयजी थे। इस परिषद्‌ ने निरचय किया कि 
कौसिलो के भीतर और वाहर साम्प्रदायिक निर्णय” और व्हाइट-पेपर के विरुद्ध 
आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पृत्ति के 
लिए बडी कौसिक के उम्मीदवार खड़े किये जायें। परिषद्‌ ने वे सिद्धान्त स्थिर 
किये जिनके अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुनें जायें, और व्हाइट-पेपर और 
साम्प्रदायिक निर्णय की निन्‍्दा के बाद कार्ये-समिति से अनुरोध किया कि वह 
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साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन के लिए महासमिति की 
» बैठक बुलाये। है 


अव्दुलगफ्फारखां रिहा 

सत्याग्रह-बन्दी के वाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रकखी थी। खान 
अब्दुलयफ्फारखा को जेल मे बन्द रखने से लोकमत वहुत रुष्ट हो गया था। 
सीमान्त-अदेश उन प्रान्तो में से था जिन्होने १६३० के और १६३२-३४ के युद्ध में 
पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानो के अहिसाक़त की वड़ी परीक्षा हुईं, पर उन्होने 
सन्तोषपूर्वक कप्ट सहे। सीमान्त-अदेश के प्रतिनिधि गर्व के साथ यह दावा करते हूँ 
कि यचपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन और निरंकुश 
प्रणाली के द्वारा ही सम्मव हो सकते थे, पर उन्होने अहिसा का मार्य कभी न छोडा। 
इसलिए देश में यहा से वहा तक लोगो का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता 
को जेल मे वन्‍्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-अ्रदेश के प्रशत पर गांधीजी बड़ें 
चिन्तित थे और वह॒ यही विचार करने में छगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी 
बाते स्वय जानने की समस्या को कैसे सुलझाये ? इसलिए जब अगस्त के अन्तिम 
सप्ताह में अचानक खान अब्दुल्गपफारखा और उनके भाई डॉ० खानसाहव को छोड़ 
दिया गया तो जनता को बडी तसल्ली हुई। पर मुक्त होने पर भी उन्हे अपने प्रान्त और 
अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार नें उन्हें छोड़ तो दिया, पर सीमान्त-प्रदेश 
में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-वन्दी के मादेश 
का यथावत्‌ पालन किया था। 


नये चुनावों पर कार्यसमिति 

कार्य-समिति की वैठक २५ सितम्बर को वर्धा में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य 
और लक्ष्य-आप्ति के साधनों के सम्बन्ध में काग्रेस की चीति को दोहराया गया। बात 
यह थी कि कुछ काग्रेसवादियो और अन्य सज्जनो को सशय होने छया था कि पूर्ण 
स्व॒राज्य के लक्ष्य को अब भुलछाया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से करांची-का््रेस 
की स्थितिं को दोहराया गया। आगामी निर्वाचनो' के सम्बन्ध में कार्य-समिति 
ने सारी प्रान्तीय और मातहत काग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन- 
सम्बन्धी कार्य में पारलंमेण्टरी-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझे। 
कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति काग्रेस की नीति 
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के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे 
छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आशा की कि 'वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी 
उम्मीदवारों की सहायता करेया। एक दूसरे प्रस्ताव मे जजीवबार के भारतीयों 
का और उन्हें उनके त्याय्य भू-स्वत्व से वचित किये जाने की कार्रवाई-सम्वन्धी 
कष्टो का जिक्र किया गया। श्री अणे के नये दल के “कारण विकट अवस्था उत्पन्न 
हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनुरोध किया था 
कि भहासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमे कार्य-समिति के साम्प्रदायिक “निर्णय 
वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पण्डित मालवीय और श्री 
अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया। कार्य-समिति 
ने महासमिति की बैठक बुछाने के प्रदच् पर कई घण्टे तक विचार किया और अन्त 
में इस नतोजे पर पहुँची कि चूकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के औचित्य के 
सन्वन्ध में कोई सन्देह नही है, और चूकि महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे है, 
इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं के सकती। 
बेठक में यह भी कहा यया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्य-समिति के * 
प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक 
करने की मांग पेश कर सकते है, जिसपर कार्य-समित्ति को बाध्य होकर बैठक बुलानी 
पड़ेगी। 

कार्य-समिति ने इस प्रद॒न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारो को 
कार्ये-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी निश्चय का, अन्त करण के विरुद्ध 
होने के आधार पर, पालत न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे 
पर पहुँची कि चूंकि कार्य-समिति ने इस बन्धच-मुविति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास 
नही किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार व की जाय। माऊूवीयजी ने श्री अणे के 
द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर मे गाधीजी ने यह तजवीज पेश की थी कि व्यर्थ 
के पारस्परिक तनाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिदनन्द् 
उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उस्मीदवारो को हटा 
लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो 
सका। पर पार्लमेण्टरी-बो्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी 
और श्री अणे खड़े हो उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायें। बोर्ड ने 
यह भी निरचय किया कि सिन्‍्ध्र में और कलकत्ता शहर में उस्मीदवार खड़े न 


किये जायें। 
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गाँवीजी के कांग्रेस से हटने की बात 

इन्ही दिनो में काग्रेस के इतिहास में एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह 
चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गाघीजी काम्रेस त्याग देगे। यह कोरी किम्बदन्ती 
ही न थी, क्योकि उनके जुछाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान से जो मित्र 
उनसे मिलने गये, और इसके बाद वाल व आन्ध्र से जो लोग किसी-न-किसी कार्ये-वश 
उनके पास वर्घा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा वरावर कर रहे थे। गाघीजी ने १७ 
सितम्बर १६३४ को वर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया 

“अह अफवाह सच थी कि में काग्रेस से अपना स्थूछ सम्बन्ध-विच्छेद करने 
की वात सोच रहा हूँ। वर्षा मे अभी हाल मे कार्य-समिति और पालंमेण्टरी-बोर्ड की 
बैठको में भाग लेने के लिए जो मित्र यहा आये थे उनसे मैने इस सम्बन्ध मे विचार करने 
का अनूरोध किया और उनकी इस बात से बाद मे सहमत हो गया कि अगर मुझे काग्रेस 
से अलग ही होना हो तो वह सम्वन्ध-विच्छेद काग्रेस के अधिवेशन के वाद होना ही मच्छा 
होगा। पण्डित गोविन्दवल्लभ पंत और श्री रफीअहमद किदवाई ने मुझे एक बीच का 
रास्ता भी सुझाया था। आप छोगो ने यह सलाह दी थी कि मे काग्रेस में तो बना रहेँ, 
पर उसके सक्रिय प्रवन्ध से अलग रहें। मगर सरदार वललभभाई पटेल और मौछाना 
अबुलूकूछाम आजाद ने इस राय का जोरो से विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल 
तो मेरी इस वात से सहमत है कि अब वह समय आ गया हैँ जब मुझे काग्रेस से अलग हो 
जाना चाहिए। परन्तु वहुत-से लोग ऐसे भी है जो इस राय से सहमत नही है। प्रइन 
के तमाम पहलुओ पर गहराई से विचार करने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
समझदारी का मार्ग तो यही हैं कि अपना अन्तिम निश्चय कम-से-कम अक्तूबर में 
होनेवाले काग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रक्खू। अन्तिम निरचय को स्थगित कर देने 
की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि ईस बीच मे भुझे अपनी इस धारणा की जाच कर 
लेने का मौका मिल जायया कि काग्रेस के वहुत-से वुद्धिशाली लोग मेरे विचारो, मेरे 
कार्यक्रम और भेरी प्रणाली से उकता गये है और वे यह सोचते है कि काग्रेस की 
स्वाभाविक प्रगति मे में वजाय साधक के एक बाघक वनता जा रहा हूँ। वह यह भी 
आोचने छगे है कि काग्रेस देश की एक सर्वेमान्य छोक-तन्त्रात्मक और अतिनिधिमूलक 
सस्था होने के वजाय मेरे प्रभाव मे आकर मेरे ही हाथो की कठपुतल्ली बनती जा रही है. 
और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बाकी नही रहा। 

“अगर मुझे अपनी धारणा की सच्चाई की जाच करनी हो तो यह जरूरी है 
कि मे सर्व-साधारण के सामने उन वजूहात को रख दू जिनके आधार पर मेरी यह घारणा 
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बनी है; साथ ही अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूं, जो उच्त कारणो पर निर्भर करते 
है, ताकि काग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना वोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर 
कर सके। 

“इसको यथा सम्भव संक्षेप मे रखने की कोशिश करूँगा! मुझे ऐसा माछूम 
हो रहा है कि बहुत-से कांग्रेसवालो और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बढता हुआ 
और गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत-से वुद्धिमाली 
कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम भवित के वन्धन में न पड़े रहे तो प्रसन्नता के साथ 
उस दिया की ओर जायेगे जो मेरी दिल्ला के विछककूछ विपरीत है। कोई भी नेता उस 
वफादारी और भक्ति की आशा नही कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली काग्रेसवादियो- 
हारा आप्त हो चुकी है---वह भी ऐसी अवस्था मे जब उनमे से वहुतो ने मेरे द्वारा 
कांग्रेस के सामने रक्खी गईं नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए 
उनकी भक्ति तथा श्रद्धा से अब और छाभ उठाना उनपर वेजा दवाव डालना है। 
उनकी यह वफादारी इस वात के देखने से मेरी आख को बन्द नहीं कर सकती कि 
कांग्रेस के वुद्धिशाली छोयो और मेरे वीच मौलिक मतभेंद मौजूद है। 

“अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए। वर्खा और खादी को मैने सबसे 
पहला स्थान दिया है। कांग्रेस के वुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा कातना छुष्तप्राय हो गया 
है। साधारणतः उन छोगो का उसमें कोई विश्वास नही रह गया है। फिर भी अगर 
मै उनके विचारों को अपने साथ रख सकता, तो में )) आने के वजाय नित्य चर्ला 
कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए अनिवार्य कर देता। कार्ग्रेस-विधान में खादी के 
सम्बन्ध मे जो धारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है और कांग्रेसवालें खुद मुझे यह 
चेतावनी देते रहे कि खादी की धारा के सम्बन्ध मे जो पाखण्ड गौर टाल्मटोल चछ रही 
है उसके लिए मे ही जिम्मेवार हूँ। मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादीवाली 
शर्तें सच्चे विश्वास के कारण नही, वल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादरी के ही 
कारण स्वीकृत की गई थी। में यह वात मान छेनी चाहिए कि उन लोगों की इस 
दलील में काफी सच्चाई है। तथापि मेरा यह विश्वास बढता ही रहा हैं कि अगर भारत 
को अपने छाखो गरीबो के लिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह॒भी विनुद् 
अहिसा-द्वारा, तो चर्खा और खादी गिक्षितो के छिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएँ 
जैसे कि ब्धे-वेकारों तथा छाखो की संख्या में अधपेट रहनेवालो के लिए है, जो भगवान्‌ 
के दिये हाथो को काम में नही छाते और प्राय. पशुओी की तरह पृथिवी पर मार हप 
हो गये है। इस प्रकार चर्खा सच्चे अर्थ मे मानव-गौरव तथा समानता का चुद चिन्ह 
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है। वह खेती का एक सहायक-बन्धा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफड़ा है जिसे काम में 
न लाने से हम नष्ठ हो रहें है। फिर भी ऐसे काग्रेसवादी बहुत ही थोड़े है कि जिनको 
चर्खे के भारत-व्यापी सामथ्यें में विश्वास है। काग्रेस-विघान में से खादी की धारा को 
हटा देने का अथ॑ यह है कि काग्रेस और देश के करोड़ो गरीवो के बीच की कड़ी टूट 
गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही 
करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह धारा वनी रहेंगी तो 
उसका सख्ती से पाछत कराना पडेगा। पर यह भी अजक्य होगा, यदि काग्रेतवाऊछो का 
खासा बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो। 

“इसी प्रकार पार्लंमेष्टरी-वोर्ड की वात लीजिए। यद्यपि में असहयोग का 
प्रणेता हूँ, तो भी मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था मे जब उसके सामने किसी 
सामूहिक सत्याग्रह की कोई योजना नही है, काग्रेस के नियत्रण में एक पार्लमेण्टरी-पार्टी 
बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक अग है। यहा भी हम छोगो के वीच गहरा 
मत-भेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस जोर से मेने इस कार्यक्रम को पेण 
किया था उसने हमारे वहुत-से अच्छे-अच्छे साथियो को व्यथित किया, और उसपर 
चलने मे वे हिचकिचाये। किसी हृदतक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे 
जो बुद्धि या बनुभव में बड़ा समझा जाता है दबा देना एक सस्था की निविकार उन्नति 
के लिए हितकर और वाअछनीय है। किन्तु यह तो एक भयकर अत्याचार होगा, यदि 
अपना मत इस प्रकार वार-बार दवाना पडे। यद्यपि मेने कमी यह नही चाहा था कि 
यह अवाञ्छनीय परिणाम उत्पन्न हो, किन्तु फिर भी में इस वात को साधारण जनता 
और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नही सकता कि वास्तव में वरावर यही दु.खद स्थिति 
चली जा रही थी। बहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के विषय में हताग हो गये हैँ। 
मेरे जैसे जन्मना छोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना रुज्जा की बात है। 
मेने गरीब-से-गरीव मनुष्य के साथ अपनेको मिरा देने और उससे अच्छी दक्षा में 
न रहने की तीत्र अमिलाषा अपने हृदय में रबखी है, और उस सतह तक पहुँचने के लिए 
ईमानदारी से प्रयत्न किया है। और इन कारणो से अगर कोई छोकतत्रवादी होने का 
दावा कर सकता है, तो वह दावा में करता हूँ । 

“मेने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमे मेरे बहुत से आदरणीय और 
आत्मत्यागी साथी मौजूद हे। यह सव होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम 
छपा हैं उससे मेरा मौलिक मतभेद है । किन्तु मे उनके साहित्यो में प्रतिपादित सिद्धान्तो 
का फैलना अपने नैतिक दवाव से नही रोकना चाहता। में उन सिद्धान्तो को स्वत्ततता 
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के साथ प्रकट करने में हस्तथ्षेप नहीं कर सक्रता, चाहें उनमें से कुछ सिद्धान्त मरे 
कितने ही वापसन्द क्‍यों व हों। यढि उन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने स्त्रीकार कर लिया, 
जैसा कि बहुत सम्भव है, तो में कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर सक्रिय 
विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती। यद्यपि अपने 
सार्वजनिक जीवन की रूम्वी अवधि में मेरा बहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा हैं, 
किन्तु मेने कभी अपने लिए यह सक्तिय विरोब की स्थिति स्वीकार नहीं की है। 

“इसके वाद देची रियासतों के सम्बन्ध में कूछ छोग उस नीति का समर्थन कर 
रहें हैं जो मेरी सलाह और मत के चर्वया विरुद्ध है। मैने चिन्ता के साथ धण्टों उसपर 

विचार किया है; किन्तु में अपना मत वदलने में सफछ न हो सका। मै 

“अस्पृष्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अविकांग नहीं तो वहुत-से कांग्रेसजनों 
से कठाचित्‌ भिन्न हैं। मेरे छिए तो यह एक ग्रम्भीर धामिक और नैतिक भ्रब्न है। 
बहुतों का विचार है कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मेने हाथ में लिया 
उससे सत्याग्रह-आनन्‍्दोछून की यति में बाबा डाकृकर मैने मारी मूल की । पर में अनुभव 
करता हूँ कि बगर मैने दूसरा मार्ग पकड़ा होता ती में अपने-तईं सच्चा न रहा होता। 

“अन्त में जब जहिसा को छीजिए। £४ वर्ष के प्रयोग के वाद भी वह जवतक 
अधिकांश कांग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही हैँ, जवकि मेरे लिये वह एक मूछ सिद्धान्त 
है। कांग्रेसवाले अव्तक बहिसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें 
उनका कोई दोप नहीं हैं। उसके प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा 
दोपपूणे ढंग ही निस्सन्वेह इसके लिए जिम्मेदार है। मुझें नही छगता, कि मेने उसके 
दोषपूर्णे अतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूछ की है। पर अवतक 
जो कांग्रेशवालों के जीवन का वह अभिन्न भंग नहीं वव सकी इससे यही एक अनुमान 
निकाछा जा सकता है। 

“और यदि अहिंसा के सम्बन्ध में अनिष्चितता है, तो फिर चत्याग्रह के 
सम्बन्ध में तों वह और भी अधिक होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के २७ वर्षे के अव्यवन 
और व्यवहार के वाद भी में यह ठावा नहीं कर सकता कि में उत्तके उम्बन्त मे चव॑ कूछ 
जानता हैं। अनसन्वान का क्षेत्र अवग्य ही परिमित हैं। मनुष्य के जीवन में सत्वाश्ह 
करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माता, पिता, शिक्षक अयवा घार्मिक या 
लौकिक गत्ननों की आना स्वेच्छा से पालन करने के वाद ही ऐसा अवसर आ सकता ह। 
इसपर जआव्चर्य न होवा चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाह में कितना 
ही बपूण होऊें, में इस नतीजें पर पहुँचा कि कूछ समय के छिए सत्याग्रह मुझ्तक 
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सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाली भूको और हाति को 
रोकने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ सम्भा- 
बनाओ का पता छूगाने के लिए मेरा यह निरचय आवश्यक था। परन्तु यहा भी 
कांग्रेसियो का दोष नही है। पर इस विषय मे हाल मे स्वीकार किये गये प्रस्तावो के सम्बन्ध 
में अपने साथी काग्रेसजनो से, जिन्होंने उदारतापूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना 
मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने मे मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है। 

“उत्त प्रस्तावों पर अपने बौद्धिक विश्वास को दवाकर मत देते समय जिस 
कष्ट का अनुभव उन्हें हुआ होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीड़ा नही होती। 
जो हम सबका रूक्ष्य है उसकी ओर वढने के लिए आवद्यक है कि मे और वे इस प्रकार 
के दवाच से मुक्त रहे। इसलिए यह भी आवश्यक है कि सवको अपनी धारणा के 
अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतत्रता रहे। 

“स्त्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करने के बारे में पटना से मेने जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया था उसमे मेने छोगो का ध्यान सत्याग्रह की विफलता की ओर दिलाया 
था। अगर हममे पूर्ण अहिसा का भाव होता तो वह स्वय प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार 
से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आहशिनेन्स हमारे किसी कार्य या हमारी किसी 
गलती के कारण नही बने थे। वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोडने को बनाये 
गये थे। पर यह कहना गरूत है कि सत्याग्रही दोष से परे थे। यदि बरावर हम पूर्ण 
अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रहती। हम आतकवादियो को भी. यह नहीं 
दिखला सके कि हमे अहिंसा में उससे अधिक विश्वास है जितना उन्हे हिंसा में है। 
बल्कि हममे से वहुतेरी ने उनमे यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हीकी 
तरह हिंसा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही हैं कि हम हिसामय कार्यो मे विश्वास नही 
करते। आतकवादियो की यह दलील युक्तिसगत है [क्ले जब दोनो के मन मे हिसा का 
भाव है तव हिंसा करना चाहिए या नही यह केवल मत का प्रइन रह जाता है। यह तो 
में वार-वार कह ही चुका हूँ कि देश अहिंसा के मार्ग पर बहुत अग्नसर हुआ है, और यह 
भी कि वहुतेरो ने वेहद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है। में इतना ही कहना चाहता 
हैं कि हम मन, वचन और कर्म से विशुद्ध अहिसक नही रहे हे। अब मेरा यह परम- 
धर्म हो गया है कि मे सरकार और आतकवादियो दोनो को ही यह दर्पेणवत्‌ दिखला देने 
का उपाय ढूढ निकालू कि अहिंसा मे सही छक्ष्य को, जिसमे पूर्ण-स्वततन्तता भी शामिल 
है, भाप्त कराने की पूर्ण सामर्थ्य है। अहिसात्मक साधन का अर्थ है हृदय-परिवतंन, 
तन कि बलात्कार। 
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“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अपित है, मुझे पूर्ण निस्संग और 
स्वतन्त्र रहने की भावश्यकता है। संविनय-अवज्ञा जिस सत्याग्रह का एक अंदामात्र, 
है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक मियम है। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा 
के द्वारा ही में उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नही। मेरे देश की ही नहीं, सारी 
दुनिया की स्वतन्नता सत्य के अनुसन्धान में ही सब्चिहित है। सत्य की इस खोज को में 
नतो इस छोक के लिए स्थगित कर सकता हूँ, न परलोक के लिए। इसी अनुसन्धान के 
उद्देश्य से मेने राजनैतिक क्षेत्र मे प्रवेश किया है और अगर मेरी यह बात वुद्धिशाल्ी 
कांग्रेसियों की बुद्धि और हृदय स्वीकार नही करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के 
द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुये जो सत्य का अश् हो, प्राप्त हो सकती है 
तो यह स्पष्ट है कि अब में अकेछा ही काम करूँ और यह दृढ विश्वास रक्खू, कि जिस 
बात को आज में अपने देशवासियों को नही समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप 
उनकी समझ में आजायगी या कदाचित्‌ अपनी किसी ईश्वर-प्रेरित वाणी या छृत्य से मै 
छोगो को समझा सकू। ऐसे बडे महत्त्व के विषय से यन्त्र की तरह वोट देना अथवा आधे 
भन से अनुमति देना उद्देश सिद्धि के लिए हानिकारक नही तो सर्वेथा अपर्याप्त तो है ही। 

“मैने सामान्य लक्ष्य की वात कही है, पर मुझे अब इस बात मे सन्देह होते 
रूगा है कि आया सभी काग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते है। 
में भारत के लिए पूर्ण-स्वाधीनता उसके भूल अग्रेजी शब्द “कम्प्लीट इडिपेडेस के पूरे 
अग्नेजी अर्थ मे ही चाहता हूँ। खुद मेरे लिये तो पूर्ण-स्वराज्यू का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता 
से भी कही अधिक व्यापक है। पर पृर्ण-स्वराज्य भी अपना अर्थ स्वत. व्यक्त नहीं 
करता । कोई अकेछा या सयुक्त शब्द हमे ऐसा अर्थे नही दे सकता जिसे सब छोग समझे 
लछे, इसलिए अनेक अवसरों पर मैने स्व॒राज्य की अनेक व्याख्याये की हैं। मे मानता हूं 
कि वे सभी ठीक है और कदापि, परस्पर विरोधी नही है। पर सबको एकसाथ मिला 
देने पर भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती है। किन्तु इस बात को अधिक विस्तार नहीं 
देता चाहता । 

“मैने जो कहा,है कि पूर्णे-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो 
बहुत कठिव अवद्य है, उससे कितने ही काग्रेस-वादियो के और मेरे बीच मत-भेद की 
एक और बात मेरे ध्यान मे जाती है। १६०५ से मे बराबर कहता आया हूँ कि साधन 
और साध्य समानार्थक शब्द है। इसलिए जहा साधन अनेक और परस्पर-विरोषी 
भी है वहां साध्य अवदय भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा। साधनों पर सदा हमारा 
अधिकार और नियत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नही होता। पर यदि हम समान 
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अर्थ तथा ध्वनिवाले साधनो का उपयोग करते हों तो हमे साध्य के विश्लेषण में 
भाथापच्ची करने की जरूरत न होगी। इस वात को सभी स्वीकार करेगे कि बहुतेरे 
काग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नही करते; उनका विश्वास 
है कि साध्य शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे काम मे छाये जा सकते हैं। 

“इत सब मतभेदो ने ही काग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल घना दिया है। 
कारण, जो काग्रेस-सदस्य हृदय से उसमे विश्वास किये बिना मुह से उसकी हामी भरते 
है वे स्वभावत उसे कार्य में परिणत नही कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिदा 
दूसरा कोई कार्यक्रम है ही वही, जो इस समय देश के सामने है---अर्थात्‌ अस्पृ्यता- 
निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निषेष, चर्सा और खादी तथा गआलाम्य- 
उद्योगी को पुरर्जीवित करने के रूप मे सौ फी सदी स्वदेशी का प्रचार और भारत 
के ७ लाख गावो का संगठन। यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को तुप्त 
करने के लिए काफी होना चाहिए। 

“भरी अपनी इच्छा तो यह है कि भारत के किसी गाव मे, विशेपत. सीमा- 

प्रान्त के किसी गाव में, अपना डेरा जमा छू । खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिसावादी 
होगे तो अहिसा-भाव की वृद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे 
अधिक सहायक हो सकते है। अगर वे सन, वचन, कर्म से अहिसाव्रती और हिन्दू 
मुस्लिम-एकता के प्रेमी हे तो निश्चय ही उनके द्वारा हम इन दोनो कार्यो की सिद्धि 
देख सकते हे जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। जिस 
अफगानी हौआ से हम इतना डरा करते है वह तव अतीत काल की वस्तु हो जायगा। 
अत. में इस दावे की स्वय परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होने 
(खुदाई खिदमतगारो ने) अहिसा-भाव को सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण कर लिया है और 
हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायो की सच्ची आन्तरिक एकता में वे विद्वास रखते 
हैं। में स्वय उन्हें चर्खे का सन्देश भी जाकर सुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिवापा यही 
होगी कि इन तथा ऐसे अन्य प्रकारो से जो थोड़ी-बहुत सेवा कांग्रेस की मुझसे वन सके 
करता रहें, चाहे मे काग्रेस के अन्दर होऊँ या बाहर। 

“अपने कार्यकर्ताओं में बढते हुए दूपण की चर्चा मैने अन्त के लिए रख छोडी 
है। इसके विषय में अपने छेखो और भाषणो मे में काफी कह चुका हूँ। पर यह सब 
होते हुए आज भी मेरे विचार से काग्रेस देश की सवसे अधिक शक्ति-शालिनी और 
प्रातिनिधिक सस्था है। उसका जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास 
है। अपने जन्मकाल से ही उसने जितने तूफानो का सफलता के साथ सामना किया 
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उतना किसी और संस्था को नहीं करना पढ़ा। उसके आदेल् से छोगो ने इतना अधिक 
त्याग किया है, जिसपर देंग गवें कर सकता है। सच्चे देशभक्त और उज्ज्वछ- 
चरित्रवाले स्त्री-पुरुषों की सबसे बड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयागियों में है। अतः 
यदि ऐसी संस्था से मुझे अलग होना ही पडे तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुन्ने 
दिल कचोटनें का भारी कप्ट, विछोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े। और 
में तभी ऐसा करूँगा जब मुझे निःचय हो जायगा कि काग्रेस के कन्दर रहने की अपेला 


उसके बाहर में देश की अधिक सेवा कर सकूगा। 


कुछ संशोधन 

“में चाहता हूँ कि मेने जिन सव विपयो की चर्चा की है उनको कार्य-हुस में 
परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विपय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की 
परीक्षा करूँ। पहला संगोवन जो में पेण करूँगा वह यह होगा कि 'उचित और 
शान्तिसय' चब्दो के बदले सत्यतायूर्ण' और अहियात्मक गव्द रक्‍खें जायें। में ऐसा 
न करता, अगर उचित बौर बान्तिमय के वढले इन ठो विशेषणों का सरक-भाव से मेरे 
प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी 
वस्तुतः हमारे व्येय की प्राप्ति के छिए सच्चाई और बहिसा की आवव्यकता समझते 
हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए। 

दूसरा संगोवन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्वता चार आने के 
बदले हर महीने कम-से-कम १४५ नम्बर का अच्छा वटा हुआ २००० तार (एक तार 
न दे फूट) सूत हर महीने ठेने की रवखी जाय और बह सूत मतदाता खुद चर्खे या तकली 
पर कातकर दे। अगर किसी मेम्वर की गरीबी सावित हो तो उसको कातने के लिए 
काफी रुई दी जाय ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके। इसके पक्ष और विपक्ष की 
दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नही है। अगर हमको सचमुच छोकतंत्रात्मक सस्या 
वनना है, और गरीब-से-गरीव मजदूर का प्रतिनिवित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए 
कम-सें-कम परिश्रम का मताधिकार वनाना ही होगा। यह सव छोग स्वीकार करते है 
कि चर्खा चछाना कम-से-कम परिश्रम के साय-साय सबसे अविक आदरणीय कार्य हा 
यह वालिग-मताधिकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता है और उन सबके वूत की वात हैं 
जो अपने देश के नाम पर आध घंटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते है। कया 
पढ़े-लिखो धौर सम्पत्तिवानों से यह जागा करना बहुत है कि वे श्रम के गौरव को 
स्वीकार करेंगे और इस वात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूछ छाम कितना होता है? 
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क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भाति स्वत अपना ही पारितोषिक नही है ? अगर हम 
लोग वास्तव में लोकसेवक है, तो हम उनके लिए चर्खा चलाते मे गौरव का जनुभव 
करेगे। स्वर्गीय मौछाना मुहम्मदअलछी की उस वात का मे स्मरण दिलाता हूँ जो वह 
प्राय अनेक सभामचो से कहा करते थे, अर्थात्‌ तलवार जिस प्रकार पाशविक शवित 
और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्खा या तकली अहिंसा, सेवा तथा विनम्रता 
का प्रतीक हैं। जब चर्खा राप्ट्रीय-पताका का एक अग बना दिया गया तो अवश्य ही 
उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्खे की आवाज गूजेगी ! वास्तव मे अगर 
काग्रेसवाले चर्खे के सन्देश में विश्वास नही करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय झडे से हटा देना 
चाहिए। और काग्रेस के विधान से खादी की धारा निकाल देनी चाहिए। यह असह्य 
वात है कि खादी की शर्ते का पालन करने में मिर्लंज्जपन से धोखा दिया जाय । 
“तीसरा सश्योधन जो में पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे 
काग्रेसी को काग्रेस के निर्वाचन मे मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ 
महीने तक वरावर काग्रेस-रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन 
खादी पहननेवाला न रहा हो। खादी की धारा को कार्यान्वित कराने में भारी 
कठिनाइयो का सामता पडा है। यह मामछा आसानी से इस प्रकार तय किया जा 
सकता है, कि काग्रेस के सभापति के पास अपील करने का अधिकार देते हुए भिन्न- 
भिन्न कमिटियों के सभापतियों पर इस वात का फैसछा करने का भार छोड़ दिया 
जाय कि वे यह देखें कि मतदाता आदतन खादी पहननेवाला हैं या नही। नियम के 
अर्थ में वह आदमी खादी का आदतन पहवनेवाला न समझा जाय, जो वोट देने के 
समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतं खादी-वस्त्रों मे न हो। किस्तु फिर भी किसी नियम से 
बह सनन्‍्तोषजनक फल प्राप्त नही हो सकता जिसका पालन अधिकतर लोग अपनी 
इच्छा से नही करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी और 
कड़ाई से काम क्यो न लिया जाय | 
“अनुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० अतिनिधि होते हुए भी 
कांग्रेस इतनी बड़ी हो जाती है कि भलीभाति कार्य-सचालन करना कठिन हो जाता 
है। व्यवहारत कभी पूरे प्रतिनिधि काग्रेस के वापषिक अधिवेशन में शरीक नही होते। 
और फिर जबकि काग्रेस के सदस्यों की सूचिया कही भी असली नही होती, तव 
ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा सकते है ? इसलिए मे यह सझोधन 
चाहूँगा कि प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर ऐसी कर दी जाय जो १००० से अधिक 
न हो, और प्रति एक हजार वोटरो के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना जाय। 
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इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० छाख मतदाता 
हों। यह कोई ऐसी बआाकाक्षा नही है जो पूरी न हो। ३४ करोड़ की जन-संख्यावाले 
देश के लिए यह अधिक नही है। इस संशोधन के ह्वारा काग्रेस को जो वास्तविक 
लाभ होगा, उससे संख्या-बल की क्षति-पूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के 
ऊपरी ठाट-बाट की रक्षा दशकों के लिए उचित प्रबन्ध कर केकी जायगी, और 
स्वागत-समिति को अत्यधिक सख्यक प्रतिनिधियों के रहनें आदि की व्यवस्था 
करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामता करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल 
जायगा। यह बात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका 
लोकतन्वात्मक रूप और उसका प्रभाव इस कारण नही है कि उसके धाधिक 
अधिवेशन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक संख्या होती है, बल्कि इस कारण 
है कि काग्रेस ने देश की सतत वर्द्धभाव सेवा की है। पश्चिम का छोकतंत्र अगर सर्वेथा 
निष्फल नही हो गया है, तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्यो न भारत 
लोकतत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को 
प्रत्यक्ष प्रकट कर दे ? अष्ठता तथा दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने 
चाहिएँ, यद्यपि आज यही बात देखने मे आ रही है, न बहुसं्यक का होना ही लोकतंत्र 
की सच्ची कसौटी है। थोड़े आदमियो द्वारा उन सब छोग्रों की आशा, महत्त्वाकाक्षा 
तथा भावताओं का प्रकट करना, जिनका कि अतिनिधित्व करने का वे दावा करते 
है, सच्चे छोकतंत्र के विपरीत नही है। मेरा विश्वास हैं कि लोकतंत्र का विकास बल- 
प्रयोग से लही हो सकता। छोकतंत्र का सच्चा भाव वाहर से नही, किन्तु भीतर से 
उत्पन्न होता है। 

“मैने यहां विधान में करने योग्य सशोधन पेश किये है। ऐसे और भी प्रस्ताव 
होगे जो उन बातो का, जिनकी चर्चा मेने की है, स्पष्टीकरण करेगे। में अपने इस वक्तव्य 
को उन भ्रस्तावों की चर्चा करके बढ़ाना नही चाहता । 

“जुझे आशंका है कि जिन संशोधनो का मेने उल्लेख किया है वे भी बम्बई- 
कांग्रेस मे शामिल होनेवाले कांग्रेसजनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवे। 
परन्तु यदि कांग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो में इन संग्ोधनों को और 
अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्‍तव्य के भाव के अनुकूल हो, देश के लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूँ। जिस किसी सस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा 
पर निर्भर करती है उसके प्रस्तावों और तीति को जबतक उसके सदस्य तन-मनर ते 
कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश सिद्ध नहीं हो सकता और जिस नेता 
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का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से और बुद्धिपुर्वक नही करते वह 
अपना कतंव्य पूरा नही कर सकता। और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के 
सिवा और कोई साधन नही उसके"लिए तो यह वात और भी सच्ची है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि मेने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमे समझौते की गुजाइण नही। 
कांग्रेसननो को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुण-दोष पर विचार कर के। वे मेरा 
कोई लिहाज न करे और अपनी विवेकवुद्धि के अनुसार ही कार्य करे।” 


बम्बई-कांग्रेस 

२६ से २८ अक्तूबर (१६३४) तक वम्बई में काग्रेस का अधिवेशन हुआ। 
अधिवेशन के पहले से ही कांग्रेस-विघान मे होनेवाले क्रान्तिकारी सुधारो की चर्चा 
चल रही थी। 

अधिवेशन के शुरू होते ही गाधीजी ने अपने सशोधनो को दो विभागो मे वाट 
दिया, अर्थात्‌ काग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी 
संशोधनो को तो आपने काये-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विघान-सम्बन्धी 
सशोघनो के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस वात की परख 
होगी कि काग्रेस उसके तये सभापति व उन्तके साथियों में विश्वास रखती है या नहीं। 
पर आइचयें की वात है कि कार्ये-समिति ने उपयुक्त परिवतेनो-सहित दोनो प्रकार के 
सशोधन स्वीकार कर लिये और स्वयं काग्रेस ने भी उन्हे मृख्यत स्वीकार कर लिया, 
जिससे गांधीजी सतुष्ट हो गये। गाघधीजी के मूल-मसविदे में काग्रेस ने जो-जो परिवर्तन 
किये उनकी तफसील देने की यहा जरूरत नही। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय- 
परिवतेन के प्रस्ताव के बारे मे यह निदचय हुआ कि उसे प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो के 
पास सम्मति के छिए भेजा जाय। “बारीरिकश्रम' की शर्ते केवल उन्ही काग्रेस-सदस्यों 
तक सीमित रक्‍्खी गई जो काग्रेस के किसी चुनाव मे खडे हो। मादतन खादी पहनने की 
धारा ज्यो-की-त्यो मान ली गई। काग्रेस-प्रतिनिधियो की सख्या २००० से अधिक न 
होना तय हुआ, जिसमे १४८६ प्रतिनिधि ग्राम्य-क्षेत्रो के और १५११ शहर-क्षेत्रो के रवखें 
गये। महासमिति के सदस्यो की सख्या आधी कर दी गई। प्रतिनिधियों का चुनाव 
/५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि! के हिसाव से रक्खा गया, न कि १००० सदस्यों पर 
एक प्रतिनिधि के हिसाव से, जैसा कि गाघीजी का प्रस्ताव था | इस प्रकार भाधीजी के 
मूल-मसविदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियो की सख्या ठीक काग्रेस-सदस्यो की सस्या 
के हिसाव से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह तालपयें हुआ कि प्रतिनिधियों 
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की हैसियत अब एक धूम-धड़ाके से होनेवाल्े सम्मेलन के द्शको की-सी न रहकर राष्ट्र 
के प्रतिनिधियों की-सी हो गईं, जिनका क्त॑व्य था कि काग्रेस की काये-कारिणी अर्थात्‌ 
महासमिति व प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो का चुनाव करे। गाधीजी के मस॒विदे का शेष 
भाग लगभग ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लिया गया। 

लेकिन काग्रेस का नया विधान या पार्लमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एवं 
सास्प्रदायिक-निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति मे प्रस्तावों का पास होता, 
अधिवेशन के मार्क के निर्णयो मे से नही थे, हालाकि ये स्वय कुछ कम महत्त्व के निर्णय 
त थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, यद्यपि उसकी ओर लोगो का ध्यान कूछ 
कम आकषित हुआ, अखिल-भारतीय भ्राम-उद्योग संघ की स्थापना थी, जिसके बारे 
में यह निश्चित हुआ कि वह गाघीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा और 
राजनैतिक कहलाई जानेवाली हरूचलों से अछग रहेगा। खहर के कार्यक्रम की 
पूर्ति का यह युक्ति-युक्त परिणाम ही था। गाव व देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए 
जिन ग्राम्य-उद्योगो की आवद्यकता होती है खहदर तो उनका अगुवा-मात्र ही है। किसी 
राष्ट्र की सभ्यता का ठीक-ठीक पता-ठिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही 
होता है। 

वैज्ञानिक आविष्कारो पर तो सारे ससार का एकसा अधिकार होता है! ज्ञान 
भी किसी एक राष्ट्र व व्यक्ति की बपौती नही, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी 
में तो हमे उस राष्ट्र की आत्मा ही बोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का कछा-कौशल 
व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो व्यक्तित्व ही मानो जाता रहा। वह राष्ट्र 
पशुओं की भांति जीता रहे यह बात दूसरी है, लेकित उसकी सृजनात्मक-श्रतिभा तो 
सदा के लिए बिदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भावता ही नही। इसलिए 
जब गाघीजी ने भारत के गावो के छुप्त व लुप्तप्राय उद्योगो को पुनर्जीवन देने का बीडा 
उठाया तो मानो उन्होंने भारतीय सम्यता के पुनरुद्धार, भारत की आधिक समृद्धि 
के पुनरागमन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की पुनरंचना का ही वीडा 
उठाया। 


गाँधी जी अलग द्ोगये 
अब हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते है जो सम्भवतः बस्बई 
अधिवेशन की सबसे मार्क की घटना है; अर्थात्‌ गाधीजी का काग्रेस से अछग होता। 
हालांकि इस सम्बन्ध मे गाधीजी ने जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगो 
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ने अधिक मूल्य नही दिया था, लेकिन उन्हे शीघ्र ही पता भी चल गया कि गाघीजी 
जो-कुछ भी कहते है वह सदा ठीक ही कहते हे और जो-कुछ भी कहते है उसे सदा 
करते है। 
वास्तव मे यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्नो को एकदम 
सच्नाटे में ही डालनेवाली थी कि गाधीजी काग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेगे। 
तिश्नपर भी ग्राधीजी ने काग्रेस के विश्वास-प्रस्ताव के साथ ही काग्रेस को छोडा है और 
उसमे वापस आने के लिए काग्रेस का दर्बाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तभी 
हो सकता है जवकि पहले काग्रेस स्वयं अपनेकी इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने में 
से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपनेको इस प्रकार ढालना होगा कि काग्रेस 
व खट्र, जुद्धता, सच्चाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने लगे। इसलिए 
काग्रेस के बुद्धिशाली लोगो को अपने नेताओ को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश 
स्वार्थ नही बल्कि सेवा व त्याग के आदर की प्राप्ति है--ऐसा आदझो जिस तक पहुँचने 
के लिए हमे प्रति दिन कम-से-कम ८ घटे मासिक के हिसाव से शारीरिक श्रम करना 
आवश्यक है और जिसका फल हमे काग्रेस को अर्पत करना है। इस धारा के सम्बन्ध 
में कूछ छोगो की यह गरूत घारणा-सी वन गई है कि यह धारा कांग्रेस को समाजवादियों 
के आक्रमण व प्रभाव से बचाने के लिए रक्खी गई है। वात ऐसी नही है। शारीरिक- 
श्रम तथा गरीव मजदूर व किसानों की सेवा के लिए काग्रेस गत १४ वर्षो से ही वचन- 
बद्ध है। काग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही हैं। यदि समाजवादी सिर्फ 
खद्दर व ग्राम-उद्योगो मे, सत्य व अहिसा मे, तथा देश के सामने रवखे गये उच्च-आदर्णे 
की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने की घोपणा कर छठे 
तो काग्रेसियो और समाजवादियो में कोई अन्तर ही न रहे। और फिर गाघीजी से 
बढ़कर समाजवादी और कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नही वल्कि 
वास्तविक समाजवादी है--जिन्होने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-वार 
नाते-रिश्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ? इसलिए कहना होगा कि श्रम- 
मताधिकार कोई दिखावटी चीज नही वल्कि काग्रेसियो के दैनिक-जीवन मे समाजवादी 
आादशे को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न है। 
गाधीजी यह महसूस करने छगे थे कि वह एक बडे बोझ के समान है जिससे 
कांग्रेस दवी जा रही है, और जितना ही अधिक बहू उस वोझ को कम करने का प्रयत्त 
करते है उतना ही वह वढता जाता है। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करे तो वह करें, 
बन्द करे तो वह करें, और उसका सचालरन करें तो वह करे। युद्ध छोडे तो वह छेडे, 
रे६ 
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सुरूह करे तो वह करे। हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, 
पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई आर्डर दे तो गाधीजी। सच तो यह है कि 
इतने भारी बोझ्न के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोझ लदा हुआ था, मजबूत ही बनेगी, 
जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति बढती ही है, उसके स्वय काम 
करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी की भावना भी बढ़ती है, उसमे आशा . 
और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हारूत मे त्तो और भी अधिक जबकि 
वह वुद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाह- 
सशवरा देने और उसका पथ-प्रदर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तंयार 
है। वह इसका आश्वासन दे ही चुके है। उनका उद्देश तो काग्रेस को देश में एक शक्ति 
बनाता है। किसी संस्था की शक्ति उसके सदस्यों की संख्या से नही बल्कि उन सदस्यों 
के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमे निहित रहती है; और जैसे-जैसे उसके चेताओ 
से जिस्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात्‌ उसी अनुपात मे, वह मैतिक 
शक्ति भी बढ़ती जाती है। 


राजेन्द्र बाबू का भाषण 

बस्वई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापति बाबू राजेन्रप्रसाद के 
घातुय्यें, कार्य-शक्ति व असाधारण दक्षता को कुछ कम नही है। कांग्रेस-अधिवेशन 
में पढ़ा गया उनका अभिभाषण उन गिने-चुने नमूनेदार असिभाषणों में से कहा जा 
सकता है जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हँ। आपने एवेत-पत्र 
(द्वाइट-पेपर) की तफसीलवार बड़ी विद्त्तापूर्ण आलोचना की। काग्रेस-कार्यक्रम के 
सम्बन्ध मे आपके विचार बड़े छाभदायक थे। 

राजेन्द्र बाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण माषण इस प्रकार समाप्त किया 
-- भारत के स्वातन्त्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम 
स्वाधीनता ही है। इसका मतलब यह नही कि हम दूसरो से सम्बन्ध-विच्छेद करके 
अलग पड़े रहेंगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो ही नही सकता, खासकर जबकि 
हमे उसे अहिसा-द्वारा प्राप्त करता है। स्वाधीनता का मतरूब तो उस शोषण का अन्त 
करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता है। 
स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी 
भर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते है। स्वाधीनता से किसीकी बुराई 
नही हो सकती, यहांतक कि हमारा शोषण करनेवालो की भी बुराई नही हो सकती। 
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हा, अगर सदभावों के बजाय हमारे शोपक शोषण की नीति पर ही निर्भर रहे तव तो 
बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन की शक्ति अहिसा है, जिसका सजीव 
व सक्रिय रूप सबका सदुभाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह 
देख ही चुके हे कि कूछ हृद तक समस्त ससार का लोकमत अहिंसा को मान घुका है। 
लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप मे इसे अपनाना चाहिए। यह तभी हो सकता 
है जवकि ससार के राष्ट्रो की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से 
होता है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की 
सदिच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव हे। फिर भारत अन्य देशो पर कोई 
मनसूबे नही बाय रहा है । उसे विदेशियो से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक 
शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति 
तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण वनी ही रहेगी, और चूकि दूसरे देशों पर 
उसकी कोई बुरी नीयत नही हे, वह इस वात की आशा तथा माग्र तक कर सकेगा कि 
उसके प्रति भी कोई बुरी तीयत न रखखें। और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की 
सद्िच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियो 
तक को, यदि उनका उद्देश भारत को वतंमान अस्वाभाविक ह्वाक्तत में पटके रखना 
नही है, हमारी स्वाघीनता से डरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्फटिक 
की भाति साफ व स्वच्छ है। यह मार्ग सक्रिय, सजीव, अहिंसात्मक सामूहिक 
प्रतिकार का है। हम एकवार असफल हो जायें, दो वार हो जाये, छेकनि एक दिन 
हम अवश्य सफल होगे। 

कइयो ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना सर्वस्व तक 
निछावर कर दिया है। और भी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध 
मे कूर्वान कर दिया है। छेकिन यदि हमारे मार्ग मे कोई कठिनाइया आवे तो हमें उनसे 
घवराना नही चाहिए और न हमे डर से या छालछूच से अपने सीधे मार्ग को छोडना ही 
चाहिए। हमारे शस्त्र बेजोड है, ससार हमारे इस बृहदु-प्रयोग की प्रगति को बडे 
चाव और जाश्या के साथ देख रहा है। हमें अपने ध्येय पर अचछ और अपने निश्चय 
पर अठल रहना चाहिए। सत्याग्रह सक्रिय रूप में कुछ काछ के लिए पछाड खरा जाय 
यह वात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है । 
सत्याग्रह तो स्वय ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स छॉबेल ने कहा था -- 

प्यूपफ्ता [07 6एल7 0घम (6 इल्ागित, 
'एणाए ई07 €एटा ०० 06 धा7076, 
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एल प40 ४०४री०0० इज्०ए5 (76 [पा ०, 
2याते छदाएत 98४ भंच्र फॉपा0ज़ा 
5067 (00 जांधा। 06 87800फ, 
॥66०७॥॥९ ज़ग्ाएं) 800ए8 गांड 0फ्ञ0.,7 
“सत्य भले ही जगतीतल में दिखे लटकता सूली पर, 
और दिखे अन्याय शान से डटा हुआ सिहासन पर, 
सूली का प्रिय सला सत्य वह तो भी इस भावी का-- 
पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पुजित घर-घर। 
सदा खड़े भगवान्‌ रहेंगे तिमिराच्छन्ष गगन में, 
अपने प्यारों को बल देने जन सें और विजन में॥” 
अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते है जो बम्बई-काग्रेस ने २६, २७ व २८ 
अक्तूबर को अपने अधिवेशन मे, जिसके राजेन्द्र बाबू सभापति और श्री के० एफ० 
नरीमैन स्वागताध्यक्ष थे, पास किये। 
काग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मजूर किया गया जो कार्य- 
समित्ति व महासमिति ने मई १६३४ में व उसके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और 
जिनके विषय खास तौर पर पार्मेण्टरी-बो्ड, उसकी नीति व कार्ये-क्रम, रचनात्मक 
'कार्य-क्रम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे। 
इसके पदचात्‌ राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा मे राष्ट्र की आस्था विषयक 
एक प्रस्ताव पास हुआ, जो इस प्रकार था.-- 
यह काग्रेस राष्ट्र को उसके हजारो स्त्री-पुरुप, बूढे और जवान, गावों व 
शहरो के सत्याग्रहियो के वीरतापूर्ण त्याग व कष्ट-सहन के लिए बधाई देती है और अपने 
इस विश्वास को प्रकट करती है कि अहिसात्मक असहयोग व सबिनय-अवज्ञा के बिना 
देश मे इतने मार्क की सामूहिक जाग्रति का होना असम्भव था। इसलिए जहा वह 
इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सिवाय गाधीजी के औरो के छिए सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस वात मे भी अपना पूर्ण विश्वास श्रकट 
करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिसात्मक उपायो की अपेक्षा, जिनके बारे मे 
अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम जाछिम व मजलूम दोनो के 
द्वारा आतक-अ्योग से ही होकर रहता है, अहिसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ञा 
अधिक अच्छे साधन है।” 
इसके पर्चातू एक प्रस्तव-द्वारा प० जवाहरलाल नेहरू की धर्मेपत्नी श्रीमती 
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कमला नेहरू की वीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गई और इस बात की उम्मीद 
की गई कि पहाडी स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। 


अ० भा० आसोद्योग संघ 

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग सघ के विषय पर खासी बहस और चहल-पहल 
रही और इस सम्बन्ध मे निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया -- 

“बूकि देश-भर मे काग्रेसियो के सहयोग से अथवा उनके सहयोग के बिना 
स्वदेज्ञी के प्रचार का दावा करनेवाली ग्हुत-सी सस्थाये खुल गई है, जिससे लोगो के 
दिलो में इस वारे में वहुत भ्रम फैल गया है कि स्वदेणी' का स्वरूप क्या है, और चूकि 
अपने आरम्भ से ही कार्ेस का ध्येय सर्व-साधारण की प्रगतिशील भावनाओं के साथ 
रहता रहा है, और चूकि गावो का पुनस्सगठन और पुननिर्माण काग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम का एक अंग है, और चूकि ऐने पुनर्निर्माण के लिए हाथ की कताई के मुल्य 
घन्धे के अलावा गावो के लुप्त या लुप्तप्राय उद्योग-घन्धो का पुनद्द्धार करना अथवा 
उन्हे प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूकि हाथ की कताई के पुनस्सगठन जैसा काम 
तभी सम्भव है जबकि उसके लिए जुटकर गक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्त 
किये जायें जो काग्रेस की राजनैतिक हलूचलो से पृथक्‌ और स्वतन्त्र हो, इसलिए श्री 
जें० सी० कुमारप्पा को अधिकार दिया जाता है कि वह गाघीजी की सलाह और देख- 
रेख में काग्रेस के कार्य के एक अग के रूप मे 'अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-सघ' नाम 
की ससस्‍्था का निर्माण करे। उपत सघ उक्त उद्योग-धन्धो के पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के 
लिए और गावो की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे अपना 
विधान बनाने, धन-सग्रह करने तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्ये 
करने का अधिकार होगा।” 

इस भ्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशो तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी 
एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था.--- 

“चूकि काग्रेस के वापिक अधिवेशनो पर होनेवाली नुमाइचो तथा घूम-धटाके 
के प्रदश्शनो के ग्रवन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञ्छनीय है और 
चूकि इन नुमाइणो व प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानो के लिए यह अस॒म्भव हो जाना 
है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर सकें, भविष्य मे स्वागत-समिति नुमाइथयो तथा घूम- 
धडाके के प्रदर्शनो के भार से वरी की जाती है। लेकिन चूकि नुमाइथे व धुम-घढाके 
के प्रदर्णव वापिक राष्ट्रीय सम्मेछन के आवद्यक अग है, इनके प्रचन्ध का कार्य अखिल- 
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भारतीय चर्खा-सघ व ग्राम-उद्चीग-संध के सुपुर्दे किया जाता है। ये सस्थाये इन प्रदर्शनो 
का सगठत इस प्रकार करेगी कि झिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर 
गाववालो का मनोर॑जन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देग होगा अपनी 
हलचलों का दिग्दर्गत कराना और उन्हें छोक-प्रिय वनाना, और आम तौर पर गआम्य- 
जीवन की छिपी शक्तियों को प्रदर्क्षित करना।” 


अन्य प्रस्ताव 


कांग्रेस पार्लमेण्टरी-बोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वय बोडे 
ने ही एक प्रस्ताव-हारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूकि बोर्ड का निर्माण एक 
असाधारण स्थिति में हुआ था, यह वाम्छनीय हैं कि उसका जीवन-काल एक साछू तक 
सीमित रहे और उसके सदस्य नामजद होने के बजाय निर्वाचित किये जाया करें बौर 
उसके बाद वह चुनाव के आवार पर बने। उसकी अवधि और चर्तें, जैसी उचित 
समझी जायें, उस समय तय कर ली जायें। थोर्ड ने अपना यह अस्ताव कार्य-समिति के 
पास सिफारिश के रूप में भेजा। कांग्रेस ने बोर्द की सिफारिश स्वीकार करते हुए 
निदचय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी-वोर्ड १ मई १९३४ को भंग हो जाय और 
महासमिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव 
करे। निर्वाचित बोर्ड को ५ सदस्यो को अपने मे और सम्मिलित करने का अधिकार 
भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साक कांग्रेस के वापिक 
अधिवेशन के अवसर पर पार्लमेण्टरी बोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को 
भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी 
बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा वोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर 
हम पहले ही काफी विवेचन कर चूके है | 

खहर-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ प्रस्ताव पास किया गया, जी इस 
प्रकार था --- 

“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी का््रेस-कमिंटी के चुनाव 
के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पुरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आदंतन ने 
पहनता हो। 

बम्बई-कांग्रेस में सवसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पात्त किया 
गया, जो इस प्रकार थाः--- 

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कारग्रेस-कमिटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार 
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खडा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख को समाप्त 
होनेवाले ६ महीनो में काग्रेस की ओर से या काग्रेस के लिए रूगातार कोई ऐसा शारी- 
रिक-श्रम न किया होगा जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० 
गज सृत्त के बरावर हो, या जो प्रति मास समय में ८ घटे के वरावर हो। कार्य-समिति 
समय-समय पर प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियों तथा अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-सथ 
से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के वजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार 
किया जावगा।” 

गाधीजी की अलह॒दगी ने इस बात का तकाजा किया कि गाघीजी में विश्वास 
का एक प्रस्ताव पास किया जाय। तत्सम्वन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था.--- 

“यह कांग्रेस महात्मा गाघी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती 
है। उसका यह दुढ मत है कि काग्रेस से अलग होने के निइचय पर उन्हे विचार करना 
चाहिए। लेकिन चूकि उन्हे इस वात के लिए राजी करने के सव प्रयत्न विफल हुए है, 
यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई 
उनकी बेजोड़ सेवाओ के प्रति घन्यवाद प्रकट करती हैं और उनके इस आश्वासन पर 
सतोप प्रकट करती हैं कि उनका सुलाह-मशवरा और पथ-दरद्दन आवश्यकतानुसार 
कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।” 

काग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्‍त-प्रान्त से निमन्‍्त्रण मिला और 
वह स्वीकार किया गया । 


असेम्बली का चुनाव 

वम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश अस्ेम्वली के चुनावो में 
जी-जान से कूद पड़ा। इससे छोगो ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का सचार 
हुआ और मानो कुछ काछ के लिए उन्हें अपनी मनचाही चीज मिर गईं। देश का 
जिला-जिछा और देश की तहसील-तहसील छान डाली गई। देश-भर में प्रचार- 
जान्दोरून जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने छयगमग हरेक साधारण ' क्षेत्र की जगह के 
लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अगे 
के नेतृत्व में काग्रेस से अछग काग्रेस नेशनलिस्टो के नाम से खडा होने का निश्चय किया। 
जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक घ्यान गया वह था वक्षिण-भारत 
का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्मुखम्‌ चेट्टी खड़े हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेट्टी 
को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्धि की शर्ते तय करने के छिए ओठावा भेजा था। 
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साज्नाज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आधार पर उन्होने व्यापार-सन्धि 
की शर्ते तय कर डाडी। ओटावा से लौटकर वह असेम्बली के अध्यक्ष भी चन लिये गये 
थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का समर्थन तक प्राप्त था। 
मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर 
बॉबिली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवाछो में 
मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पार्ल॑मेण्ट 
अर्थात्‌ असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसीको चुनाव न लूडना चाहिए। सरकारी 
अफसरो तक ने खुलकर चुनाव मे भाग लिया। काग्रेस क्र चेट्टी के विरोधी सामी' 
वेकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी वेकटाचलम ने सर षण्मुखम्‌ के ऊपर जो विजय 
प्राप्त की, उसकी गणना साधारण विजयो में नही की जा सकती। वास्तव में वह 
सरकार के ऊपर काग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नैतिक-बल की, और ओटावा और 
ब्रिटेन दोनो के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में काग्रेस ने और सब जगहो 
पर भी कब्जा कर लिया। मदरास-अहते मे ११ प्रादेशिक जगहे थी, हरेक के चुनाव मे 
कांग्रेस को ढेर-की-ढेर राये मिली। बगाल मे काग्रेस-नेशनलिस्टो ने सब साधारण 
जगहो पर कब्जा कर छिया। युक्‍्त-आत्त मे भी काग्रेस ने सब 'साधारण' जगहो पर कब्जा 
कर लिया, जैसा कि वह सन्‌ १६९२६ मे भी नही कर सकी थी। युक्‍्त-प्ान्त में कांग्रेस 
को मुसलमानों की भी एक जग्रह मिल गईं। विहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, 
कर्नाटक व आसाम में सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी। केवल पजाब में ही कांग्रेस 
पिछड़ गई। वहा उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर काग्रेस ने ४४ जगहों 
पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध-काग्रेसी जगहे है! 
जगहों के अछावा काग्रेस-नेशनलिस्टो की जगहे भी उसे प्राप्त हुई। साम्प्रदायिक 
'तिर्णय' के प्रइन के अलावा काग्रेस-नेशनल्स्टि हरेक बात में कांग्रेस के साथ थे। 
असेस्वली मे काग्रेस-पार्टी ने श्री तसदुदुक अहमदखा शोरवानी को असेम्वली 
की अध्यक्षता के लिए खडा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार 
श्री अभ्यकर, शेरवानी व शशमल को खोकर काग्रेस को बडी क्षति उठानी पडी। देश 
को श्रेष्ठ-से-छ्रेष्ठ सेवा अर्पित करके ये तीनो वीर अपने जीवनके यौवन-काल में इस 
संसार से कूच कर गये। श्री शशमछ काग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे। 


असेम्बली मे कांग्रेस-पार्टी का काय 
कांग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी की शुरू 
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हुआ, अपना कायें प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ 
के बारे में जो गश्ती-पत्र निकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए काग्रेस ने कार्य रोक 
रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड़ गया। श्री शरतचन्द्र वसु को 
नजरबन्द रखने के विरोध मे पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायो 
से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वसु जव नजरवन्द थे तव भी वह 
असेम्वली के लिए निविरोध चुन लिये गये । अस्लेम्बली के सदस्य होते हुए भी 
असेम्बली की बैठको में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। काग्रेस-पार्टी 
का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई देसाई के 
योग्य नेतृत्व में अपनी मोचेंवन्दी की। श्री देसाई के बारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी 
कि उन्होनें असेम्वछी को वही मौरव और वही प्रतिप्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित 
मोतीलाछजी ने कराई थी। आप कुछ काल तक वम्बई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, 
लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदो तक की तनिक भी परवाहन की जो 
स्वभावत इस पद को प्राप्त करने वार व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हे। काग्रेस 
ने अपना दूसरा वार ब्रिटेन व भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया। ५८ के 
विरुद्ध ६६ रायो से असेम्व॒ली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर 
दिया जाय। (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो छज्जा- 
जनक-से-लज्जाजनक कार्य किया जा सकता हैं उसका यह समझौता एक ज्वरून्त 
उदाहरण था, जिसे भारत-मत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आपस में किया 
था। समझौता तो किया था ब्रिटिश-मत्रि-मण्डल के दो सदस्यो ने भारत के व्यापार 
की लूट को बादने के छिए, पर उसको दे दिया गया वडा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का 
व्यापारिक समझौता”। वास्तव में यह बात थी कि नये सुधारों मे व्यापारिक संरक्षणो 
के बारे मे ज्वाइन्ट पा्ंमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट मे जो सिफारिणे की जानेवाली 
थी, उनको अमल मे छाने के लिए ही पहले से यह समझौता कर डाला गया था। 
समझौते में यह बात खुलासा तौर पर रक्‍्खी गई कि “भारतीय-व्यवसायों को केवल 
इत्तता ही सरक्षण दिया जायगा, अधिक नही, जिससे कि वांहर से आनेवाला माल भारत 
भें लगभग उसी कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का वना 
माल यहा विकेगा, और जहातक सम्भव होगा ब्विटेन के वने मार पर कम महसूल 
ल्‍ूगाया जायगा। इंग्लैण्ड के तथा अन्य विदेशी मार पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण 
महसूल छूगाये गये हे या लगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न वदला जायगा कि ब्रिटेन 
के मारू को नुकसान पहुँचें। जब कभी किसी भारतीय-ब्यवसाय को संरक्षण देने का 
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प्रशत टैरिफ-बोर्ड के सुपुर्दे किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध 
रखनेवाले बिटेन के हर व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर से 
और अन्य फरीको की दलीलो का जवाब दे सके। 

ब्रिटेन मे भारत का कच्चा ल्मेहा तभी तक॑ बिना चुगी के जाता रहेगा जबतव 
भारत मे आनेवाले फौलाद और लोहे पर चुगी का कानून वतंमान समय की भाति हई 
ब्रिटेन के अनुकूछ रहेगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १६३५ को हस्ताक्षः 
हुए और बडी कौसिल मे इसकी चारो ओर से नित्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर 
लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष मे ७४ और विपक्ष में ४६ राये भाईं। सरकार 
की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय हुईं। इसके बाद स्याम के 
चावल और २४ या ३० अन्य विषयो पर विजय प्राप्त हुई। 

हमने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बुझकर अन्त रे 
करने के लिए रख छोडी थी। निर्वाचन के समय जो ह्वाइट-पेपर था उसने अब ज्वाइन्ट 
पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट का रूप घारण कर छिया था। यह रिपोर्ट पार्लेमेण्ट की 
दोनो सभाओ-द्वारा पास की जा चुकी थी और अब यह कानून बन गया था। इस रिपोर्ट 
की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों पर बड़ी कौसिल ने र्ज. 
प्रस्ताव पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई थी, उसे हम नीचे 
देते हैं। 

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कौसिल में जो ढग 
अछ्तियार किया वह प्रान्तीय-कौसिलो मे अख्तियार किये गये ढंग से भिन्न था। 
प्रान्तीय-कौसिलो मे सरकारी सदस्यो ने मत देने मे भाग नही छिया, जो ठीक ही था 
जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध मे कौसिलो का भारतीय छोकमत ही प्रकट हो सके। पर बड़ी 
कौसिल मे सरकार ने बहस में भाग लेने का, और रिपो्े पर विचार करने के प्रस्ताव 
के विरोध मे पेश किये गये संशोधनो के विरुद्ध सारी भाप्त राये एकत्र करने का निशुचय 
किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कांग्रेस ने इस योजना के आधार 
पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो 
असदिस्घ प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता। पर बडी कौंसिल ने जिधाह 
साहब के सशोधन को पास कर दिया। मत लेने के लिए इस सशोधन को दो खण्डो में 
बाटा गया। इनमे से पहला खण्ड साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्नाह 
के सशोधन-स्वरूप काम्रेस-पार्टी ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो नामजूर हनी । 
इस संशोधत के पक्ष में का्रेस-पार्टी की ४४ राये आई। अपना सशोधन तामजूर 
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होने के बाद काग्रेस-पार्टी तटसथ रही और श्री जिन्नाह के संशोधन का पहला अभय 
मृसलमानों और सरकारी सदस्यो की सम्मिलित रायो से पास हो गया। 

श्री जिन्नाह के सशोघत के दूसरे और तीसरे भागो को एकसाथ रखा गया 
और बडी कौसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटो से जपनाया। 
सरकार के पक्ष में ५८ वोट जाये। काग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्ष में राय दी और 
नामजद सदस्यो ने खिलाफ राय दी। 

श्री जिज्चाह का सच्योघन इस प्रकार था --- 

“यह कौसिल साम्प्रदायिक 'निर्णय' को, जैसा कुछ भी है, उस समय तक के 
लिए स्वीकार करती है जवतक विभिन्न जातियो का आपस में समझौता तैयार न 
होजाय। 

“प्रान्तीय-सरकारो की योजना के सम्बन्ध में इस कौसिल की यह राय है कि 
वह अत्यन्त असन्तोषजनक और निराश्षा-पूर्ण है, क्योकि उसमे अनेक आपत्तिजनक 
बाते रक्खी गई है---जैसे खासकर दुहरी कौसिको का कायम करना, गवर्नर को 
असाधारण और विशेष अधिकार श्रदान करना, पुल्सि के नियमो, ग्रुप्तचर-विभाग 
और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कछमे है, जिनके द्वारा कार्यकारिणी और कौसिलो का 
नियत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जबतक इन आपत्तिजनक बातो 
को न हटाया जायगा, भारतीय लोकमत का कोई अग सन्तुष्ट न होगा। 

“अखिल्‍छ-भारतीय सघ कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध 
में कौसिछ की यह स्पप्ट राय है कि यह योजना जड से ही दढोषपूर्ण है और ब्रिटिदा- 
भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य है; इसलिए यह कौसिल भारत-सरकार से 
सिफारिश करती है कि वह सम्राट्‌ की सरकार को सलाह दे कि इस योजना के आघार 
पर कोई कानून न बनावे। यह कौसिल इस वात पर जोर देती है कि यह स्थिर करने 
के लिए कि सिर्फ ब्रिटिग-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस 
श्कार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेप्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने 
रख़कर बिना विलम्व भारतीय छोकमत से परामर्श करके स्थिति में परिवत्तेन 
करे।” 

श्री जिन्नाह के सश्चोधत के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी 
प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, 
लॉ-मेम्बर के द्वारा, इस सज्योधन को भी ज्वाइन्ट-पार्लेमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को 
वैसा ही रद करने वाला समझा जैसा काग्रेसपार्टी द्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला 
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रद करने का प्रस्ताव था। छॉ-मेम्बर ने श्री जिन्नचाह के सशोधन का वर्णन करते 
हुए कहा '-- 

“महोदय, मे यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीधे, सच्चे और 
खुले आक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहस्मदबलछी जिन्नाह 
साहब का अप्रत्यक्ष और कौशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी 
वही है। 

“मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हे कि वैसे देखने में तो यह 
आधे भाग पर आक्रमण है, पर जसलियत मे मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के सशो- 
धन में और काग्रेस-नेता के सशोधन में मूलत' कोई अन्तर नही है।” 

जब रेलवें-बजट पर' विचार हुआ तो सरकार को अनेक बार हार खानी 
पडी थी। अनेक सदस्यों ने विविध पहलुओ से रेलवे के प्रवन्ध मे सरकारी नीति के 
खूब धुरें उडाये। विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-ग्रान्ट को घटाकर 
है] कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होने अपने भाषण के दौरान मे प्रसगवश सरकार 
की वर्तमान नीति के धुरे उडाये और कहा कि यह नीति १६३० के खरीते के अनुसार 
बरती जू रही है। इस प्रकार नीति बरतने के कारण है (अ) राजनैतिक हलचल के 
समय सैनिक अधिकारियो को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना; (आा) भारतीय रेलवे 
में लगी गईं विशाल पूजी की रक्षा करना; (६) भारतमत्री-द्वारा नियुक्त किये गये 
उच्च पदस्थ रेलवे-अधिकारियो के पदो की रक्षा की जिम्मेवारी लेता; (ई) सैनिक 
और अन्य कार्यो की बिना पर भविष्य में यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था; (उ) 
रेलवे की नौकरियों मे अधगोरो के हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर 
ही प्रस्तावित भारतीय बिल में रेलवे को गवर्नर-जनरल के विद्येष उत्तरदायित्व की सूची 
में रबखा गया है। 

श्री वेसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होने बहस के दौरान में स्पष्ट कर दिया था, 

(विरोधसूचक' प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव 
७५ रायो से पास हुआ। विपक्ष मे केवल ४७ राये आईं । किसी स्वतन्त्र देश में शासन- 
खर्च देने की इन्कारी-सूचक प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवायये प्रभाव पडता । 
रेलवे-बजट के सिलसिले मे, अन्य विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की 
नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध मे था, जो ८५१ रायो ते पास हुआ, 
विपक्ष में ४४ राये आईं। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के मुसाफिरो के सम्बन्ध में था, एक 
रेलवे की नीति के सम्बन्ध मे था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्थो पर रेलवे का महसूल 


| 
है 
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घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध मे हिटले-कमीशन की सिफारिशो के सम्बन्ध 
मेथा। 


नयी योजना पर कार्य-समिति 


$ नई कार्य-समिति की पहली वैठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १६३४ 
को हुईं। समिति ने श्री बी० एन० शशमलछ की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह वडी 
कौसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलछोक सिघारे थे। कार्य- 
समिति ने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये 
और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया --- 

“बूक्ि काग्रेस ने पूरी तरह और घ्यानपूर्वक विचार करने के वाद यह निश्चय 
किया था कि ह्वाइटपेपर भें आयोजित भारत की शासनत-व्यवस्था को रद कर दिया 
जाय और केवछ विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सनन्‍्तोप- 
जनक हो सकती हैं, 

“और चूकि इस नामजूरी और विघान-कारिणी सभा की माग को वेश ने बडी 
कौंसिल के आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-हूप से पुष्ठ कर दिया है, 

“और चूकि ज्वाइन्ट पार्म्रेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के अस्ताव कई बातों में 
द्वाइटपेपर की तजवीजो से भी गये वीते हे और भारत के रूगभग पूरे छोकमत ने 
प्रतिगामी और असन्तोषजनक कहकर उनकी निन्‍दा की हैं; 

“और चूकि ज्वाइन्ट पालेमेण्टरी-कमिटी की योजना मे, जो इस देश पर 
विदेशियों के प्रभुत्त और रक्‍्त-शोषण को एक महेँगे चोगे मे सुविधा-पुर्णं और स्थायी 
रूप देने के लिए तैयार की गई है, वर्तमान शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराबी 
और खतरा हद न्‍' 

“इसलिए इस समिति की राय है कि इस योजना को रद कर दिया जाय। 
यद्यपि वह भछीभाति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जवतक काग्रेस के 
प्रस्ताव के अनुसार विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल 
जाय तब तक वर्तमान शासन-प्रणाली के, जो असहनीय और अपमानकारी है, अन्दर 
छडाई जारी रखना। यह समिति वड़ी कौसिल के सदस्यो से अनुरोध करती है कि वे 
इस सरकारी योजना को, जिसे सुघारो के नाम पर भारत पर छादा जा रहा है, रद 
कर दे। यह समिति राष्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य- 
सिद्धि के लिए काग्रेस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समथेन करे। 
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“यह कार्य-समिति जनता को, बड़ी कौसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस 
के नेतृत्व के प्रति उसके विग्वास और आस्था के प्रदर्गन पर, चबाई देती है और कांग्रेस- 
संस्थाओं गौर कांग्रेस-वादियो से अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना 
ध्यान निम्त कार्यक्रम को पूरा करने की ओर दें:--.. 

(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और काग्रेस- 
कमिटियो का संगठन करना; (२) ग्राम-उच्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र 
करना; और (३) जनता को उसके अधिकारो जौर कर्तव्यों के सम्बन्ध में और कराची- 
कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आ्िक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना।” 

श्री सुभापचन्ध वसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता 
की मृत्यु पर थोडे समय के छिए भारत जाये थे, जो अपमान औौर सन्ताप-जनक सरकारी 
बन्दिद्दें लगाई गई थी, उनपर कार्ये-समिति ने ओम प्रकट किया । समिति ने यह सम्मत्ति 
प्रकट की कि कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सदस्यो को सदा खहर पहनना चाहिए और 
उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पाछन कड़ाई के साथ करें। कार्य-समिति 
से वंगाछ के राष्ट्रीय-दछ ने जो आग्रह किया था कि गत-निर्वाचन के अवसर पर दिये 
गये वंगाछ के हिन्दुओं के काग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर ताम्प्रदाम्रिक-निर्षय 
के सम्बन्ध में कांग्रेस के रख पर दुवारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में समित्ति ने यह 
सम्मति स्थिर की कि काग्रेस की नीति वम्बई-कांग्रेस के पस्ताव-द्वारा निर्वारित हुई 
थी, और समिति के अधिकांग सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसलिए 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 


कांग्रेस का पचासवां वर्ष 

अब हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना हैं जो १६३५ 
में घटित हुईं। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ण का वर्णन इस पुस्तक 
का यह अन्तिम अंग हैं। 

कार्य-समिति की वैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुईं। इस बैठक में 
नागपुर के श्री अभ्यंकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिडवानी के परडकडा 
पर घोक-अ्काश किया गया। इन दोनों सज्जनो नें बड़े कप्ट उठाये थे और देश की सेवा 
बड़ी छग॒न के साथ की थी। अन्य वर्षो की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिग्स 
मनाया गया और इस अवसर के छिए सारे भारत के पालनाये एक खास प्रस्ताव बनाया 
गया। वह इस प्रकार हैं--- 


अध्याय ३: अवसर की खोज में ध्श्३े 


“इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते है कि पूर्ण-स्वाबीनता 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं, और जबतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे चैन से न 
बैठेगे। 

“इस उद्देश की सिद्धि में हम मच, चचन, कर्म से यथाशक्ति सत्य और अहिता 
का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिवद्ध रहेंगे। 

“सत्य और अहिंसा के दो आवद्यक गृणो को व्यक्त करने के लिए हम 

, (१) विभिन्न जातियों में हादिक ऐक्य की वृद्धि करेगे और विना जाति, 
वर्ण या सम्प्रदाय का भेद किये सबसे वरावरी का रिश्ता कायम करेंगे। 

(२) हम स्वय भी मादक द्रव्यों के सेवन से बचेगे और दूसरो को भी 
बचायेगे। « 

(३) हम हाथ से कातने की कछा को और अन्य प्राम्य-उद्योगी को 
प्रोत्साहन देंगे और अपने व्यवहार में सद्दर और त्राम्य-उद्योग की अन्य बस्तुयें छायेंगे 
और दूसरी सारी चीजो को छोड देगे। 

(४) अस्पृश्यता का निवारण करेगे। 

(५) जिस तरह होगा, छाख्रो मूखों मरते हुए भारतवासियो की सेवा करेंगे। 

(६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यों मे भाग छेंगे।” 

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय-दिवस में जहांतक सम्भव हो 
कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय, और इस दिन पूर्णे-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय। हड़तालें न 
की जायें। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आड्डिनेन्स था स्थानिक अधिकारी के 
हुक्म की अवहेलना न की जाय और न सभा में भाषण किये जायें। राष्ट्रीय झप्डा 
फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय। 

सम्राट्‌ जाजें के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावतः ही कार्य-समिति 
का ध्यान विद्येप रूप से आकृषित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्तलिखित प्रस्ताव पास 
हुआ -- 

“सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत मे सम्नाट्‌ की रजत-जयन्ती 
मनाई जायगी। इस अवसर पर जनता को कैसा रुख अल्तियार करना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में कार्य-समिति पथ-प्रदर्शंन करना आवश्यक समझती है। 

“काग्रेस के मन में खुद सम्राट के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त औौर 
कुछ हो नही सकता, न है ही; पर साथ ही काग्रेस इस वात को नही भूछ सकती कि 
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भारत का शासन, जिसके साथ सम्राट्‌ का स्वभावत ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र 
की राजनैतिक, नैतिक, और आधिक उन्नति के मार्ग मे बहुत बडा रोडा रहा है। अब 
इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी झासन-व्यवस्था के रूप मे होनेवाली है, जो यदि 
जारी कर दी गई तो देश का रक्त-शोषण करने मे, देश में जो-कूछ घन बचा है उसे 
खीच ले जाने मे, और देश को पहले की अपेक्षा कही अधिक राजनैतिक दासत्व की 
अवस्था मे पटकने मे सफल होगी। 

“अतएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की 

सलाह देता असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के 
विरोधी-अदशन के द्वारा अग्रेजो के या उन छोगो के दिलो को, जो जयन्ती में भाग 
लेना चाहते है, चोट पहुँचाने का निषेध करती है। इसलिए यह समिद्वि जनता को, 
और कांग्रेसियो को, जिनमें वे काग्रेसी भी शामिकू है जो निर्वाचित सस्थाओ के 
सदस्य हो, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों मे भाग न छेकर ही सन्तुष्ट हो 
जायें।” 
«सूती मिलो के प्रदन पर स्थिति इन शब्दों मे साफ की गई---“चूकि अधिकाश 
सूती-मिलो के मालिको ने काग्रेस को दिये वचनो को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समितति 
की सम्मति है कि काग्रेस था उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र 
जारी करने का सिलसिला कायम रखना सम्भव नही है। ऐसी दशा मे पुराने प्रमाण- 
पत्र अब रद समझे जाये। 

“कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे काग्रेसियो का और कांग्रेस से 
सहानुभूति रखनेवालो का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से बुने कपडे 
की ओर ही ध्यान दे कौर उसीकी उन्नति में सहायता करे।” 

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की घारा १२ (ई-३) के अनुसार 
अनुशासन-भग-सम्बन्धी नियम पास किये। 

काग्रेस के विधान में रखखी गईं 'निवास-सम्बन्धी योग्यताओ' के वास्तविक 
अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्ये-समिति ने उसको एक प्रस्ताव" 
द्वारा स्पष्ट कर दिया। 

इसके बाद कार्य-समिति ने बर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट पारलमेण्टरी कमिटी 
की सुधार-योजना की दृष्टि से, और काम्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, 
और निश्चय किया कि बर्मा-आन्तीय काग्रेस-कमिटी पहले की भाति ही काम 
करती रहे। 


अध्याय ३: अवसर की खोज में दृ२५ 


ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की नई सुधार-योजना के अन्तगत वर्मा-अवासी 
भारतवासियो की स्थिति के सम्बन्ध मे समिति ने सम्मति दी कि चूकि सारी योजना 
ही अस्वीकार्य है, इसलिए काग्रेस उसमें कोई सशोघन नही पेश कर सकती। पर इस 
योजना के जो अश वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में 
डालते हो, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नही है। 

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आश्र के रायालसीमी के प्रदेश की 
बाढ-पीडित जनता के कष्ट-निवारण के लिए घन की अपील करें| 

७ फरवरी १६३५ को ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध 
दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एकवार फिर आदर और कार्य का पारस्परिक 
सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस सम्बन्ध मे जो अपील प्रकाशित की गई उसके 
उत्तर में बड़े-बडे नगरो मे ही सभायें की गई हो सो वात नही, अनेक प्रान्तो के कोने- 
कोने में सभाये की गईं। इन सारी सभाओ मे वह प्रस्ताव पास किया गया जो काग्रेस 
के अध्यक्ष ने बताया था। हि 

रंगून मे वर्मा-आन्तीय-काग्रेस-कमिटी-दारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग 
का निराकृ था, क्योकि रिपोर्ट को रद करने की माग पेश करने में वर्मा और भारत 
दोनो आपस में मिल गये थे। 


सांप्रदायिक सममोते की चर्चा 

अब हमे उस मेल-सम्वन्धी वातचीत की चर्चा करनी है जो १६३५ की जनवरी 
और फरवरी मे हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की वातचीत, जो साम्प्रदायिक 
निर्णय का स्थान छे सके और जिसके द्वारा जातियद बैमनस्य और कट्ता दूर हो और 
देश सम्मिलित रूप से मुकावका कर सके, काग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद और 
मुस्लिम-लीग के सभापति श्री मुहम्मदमली जिश्चाह मे, एक महीने से भी अधिक दिनो 
तक चलती रही। वातचीत २३ जनवरी को आरस्भ हुई और बीच मे कूछ दिनो के लिए 
बन्द रहकर फिर १ मार्च १६३५ तक जारी रही। , पर इस वातचीत का कोई परिणाम 
न हुआ और देझ्ष को वडी निराणा हुई। 


दमन जारी 
१६३४ में भी सरकारी रख या नीति में कोई परिवर्तन नही हुआ। कांग्रेस 


को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रखी जा रही हैं और जरा- 
४७० 
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जरान्सी बात पर काग्रेस-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कारंवाई करने के अवसर से लाभ 
उठाया जाता हैँ । जिनपर आतककारी कामो का सन्देह किया जाता है, उन्हे अब भी 
बिता मुकदमा चलाये जेलों मे या घरो मे नजरबन्द रक्‍्खा जा रहा है और अकेले बगाल 
में ही उनकी सख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानो की तलाशिया 
होती रहती है और महासमिति के तथा बिहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस कमिटियों 
के दफ्तरों पर भी निगाह पड चूकी है। खान अब्दुलगपफारखा को बम्बई मे भाषण 
देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी 
भाषण देने के सिलसिले मे एक साल का दण्ड दिया गया। 

बंगाल के नजरबन्दों की संख्या हजारो में है। उनके परिवार असहाय अवस्था 
में है। सरकार ने इन परिवारो से उनका निर्वाह करने मे समर्थ युवकों को छीन लिया 
है। ये युवक कई वर्षो से बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रबखे गये है या निर्वासित है। 
२४ और २५ अप्रैल को जबलपुर मे महासमिति की बैठक हुई, जिसमे उनसे सहानुभूति 
प्रकट की गई और चजरबन्दो के परिवारो और आश्वितो के कष्ट-निवारण के लिए चन्दा 
इकट्ठा करने का निरचय किया गया। १६ मई का दिन हजारों आदमियो को बिना 
मुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए 
निश्चित किया गया। काग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील 
प्रकाशित की। बगारू की सरकार ने काग्रेस की इस कारंवाई का सुकाबला करने के लिए 
इंडियन प्रेस (इमजेन्सी पावसे) एक्ट की धारा २ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर 
दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञानुसार देश भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द दिवस 
की देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय। बगालर के 
पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र प्रकाशन 
बन्द रक्खा। 

महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक मे कांग्रेस 
पार्लमेग्टरी-बो्ड और निर्वाचन-सम्बन्धी झगडो का निपटारा करने के लिए एक समिति 
निर्वाचित की और हिसाब-किताब की जाच के लिए आडीटर नियुक्त किये। महा- 
समिति ने श्री तसदुदुकअहमदखा शोेरवानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बडी 
कौसिल मे काग्रेस-पार्टी के काम पर सतोष प्रकट किया, देश का ध्यान सीमान्त-अदेश में 
काग्रेस-संस्था के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बगाल के मिदनापुर जिले की काग्रेस- 
कमिटियो के निषिद्ध रहने, और बयाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिदमतगार 
और, हिन्दुस्तानी सेवादल आदिं कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी 
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बने रहने, और बंगाल, बम्बई, पजाव और अन्‍य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की 
संस्थाओं के, केवल इस आधार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यो की ओर है, 
कूचले जाने की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया, और जनता से अपील की कि 
काग्रेस की शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जिससे वह देश का उद्धार करने के योग्य 
बन जाय। 

महासमिति ने “विदेशी कानूच” (77072276८78” 0८८) नामक पुराने 
कानून के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश्-मारत के काग्रेस-वादियो को 
निर्वासित करके उन्हे ब्रिटिश-भारत मे आकर निवास करने और कामकाज करने के 
कानूनी अधिकार का उपयोग करने से वचित किया गया है। 

महासमिति ने बंगाल मे प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवको 
को नजरवन्द रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलूम्बन-हीन हो गयें 
है, और स्वयं उन परिवारो के निर्वाह का प्रवन्ध न करने की निन्‍दा की। महासमिति ने 
सम्मति प्रकट की कि बंगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दो को छोड देना चाहिए, 
या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बगाल की जनता और उसके नजर- 
बल्दों को आश्वासन दिया कि उनके कष्टो के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति 
ने बगाल-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरबन्दो की पूरी सूची तैयार 
करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आथिक अवस्था 
से उसे सूचित करे। नजरबन्दों के परिवारों का कष्ठ-निवारण करने के उद्देदय से 
कार्य-समिति की अघीनता मे भारतवर्ष-मर में चन्दा एकत्र करने का निदचय किया। 
फीरोजाबाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यो के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप 
डॉ० जीवाराम का पूरा परिवार, वच्चों और कई रोगियो सहित, जीवित जला दिया 
गया था, और नेताओ का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उत्माद-पूर्ण 
साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कसी शोकजनक घटनाये हो सकती हैं। नेताओं से 
अपील की कि जनता को यह सुझाने के छिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और आदर के. 
भावों के साथ झान्ति और मैत्री-पूर्वंक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल चेष्ठा की 
जाय। 

महासमिति ने यह स्पष्ट कर विया कि अखिल भारतीय काग्रेस के लिए देशी 
रियासतो की प्रजा के हित भी उतने ही प्रिय है, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, 
और रियासतो की प्रजा को जाइवासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध मे कांग्रेस 
उनकी पीठ पर है। 


दर्द काँग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-समिति की भी बैठक हुईं, जिसमे कांग्रेस 
के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमिति के 
सदस्यो और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध मे विभिन्न काम्रेस- 
कमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गईं। कार्य-समिति में कई प्रान्तो के 
निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ी का निपटारा किया गया और काग्रेस और महासमिति मे 
बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योकि इन दोनो स्थानो 
पेर काग्रेस-सस्थाओ के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नही हो सकता था। 


क्बेटा का भूकम्प 

१५ जनवरी १९३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी 
मुश्किल से १५८ महीने बीते होगे कि ३१ मई १६३४ को क्वेंटा के भूकम्प ने देश-भर 
में ज्ञोक के बादल फैला दिये। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का 
काम सरकार ने स्वय अपने हाथ मे लिया। यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ट-निवारण 
और सगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आनेवालछो के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी 
गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमति न कापग्रेस के सभापति 
को मिली, न गाघीजी को। इस परिस्थिति मे केवल निषिद्ध-पदेश के आसपास के 
स्थानों पर ही सगठित सहायता की जा सकती थी। काग्रेस के सभापति ने व्वेटा-कष्ट- 
निवारक-समिति का संगठन किया, जिसकी शाखाये सिंध, पजाब और सीमान्त- 
प्रदेश मे स्थापित की गई। यह समिति क्वेटा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितो की सहायता कर 
रही है। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितो के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प 
मे मरे हुओ के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने 
जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की चीति की चरमसीमा 
थी। इस नीति ने कार्य-समिति को क्वेटा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध भे १ अगस्त को 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया '-- ह 

“हल ही मे भूकम्प के कारण क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारी 
आदमियो को जन-धन की जो क्षति उठानी पडी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक 
प्रकट करती है और कष्ट-पीड़ित और शोकाकुछ व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट 
करती है। &ु 

“बह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और कष्ठ-निवारण की व्यवस्था करने 
के,लिए समिति बचाने के काप्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती है। यह समिति 


न 
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बवेटा के भूकम्प के घायछ अथवा पीड़ित होनेवालो की वडी विकट परिस्थिति में 
सहायता करनेवाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने चन्दे की अपील 
का जो उत्तर दिया है उसकी पहुँच स्वीकार करती है। 

“क्वेंटा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना 
करने की जो चेष्टा की उसकी पृष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गैर-सरकारी 
प्रत्यक्षदर्शी गवाहो के वक्‍तव्यों के आधार पर यह सम्मत्ति प्रकट करती है कि यदि 
खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता 
को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बह॒त-से आदमियो को. गिरे हुए मकानो के नीचे 
से निकाला जा सकता था। 

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिस्तित आरोपो 
के सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि आशिक रूप से सरकारी अधिकारियो के वक्तव्य से होती 
है, जाच करने के लिए सरकार की ओर से सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यो का 
एक कमीशन नियत किया जाय-- 

(१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया 
था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पासं पर्याप्त साधन है, वह वस्तु-स्थिति- 
द्वारा ठीक प्रमाणित नही होता दिखाई देता। 

(२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई 
कारण न था। 

(३) सरकार को परिस्थिति का अच्छी तरह सामना करने के लिए आस- 
पास के इलाको से प्राप्त सहायता एकत्र करनी चाहिए थी। 

(४) जबकि भूकम्प-पीडित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पुरा 
ध्यान दिया गया, भारतीय-निवासियो के सम्बन्ध में समुचित प्रवन्ध नही किया गया 
और बचाव, कष्ट-निवारण और वची हुईं चीजो को निकालने के मामले में भी यरो- 
पियनो और भारतीयो में इसी प्रकार का भेंद-भाव किया गया।” 


पदुअहसर का प्रश्न 
१६३४५ के मध्य में काग्रेसवादियो को, विशेषकर उनको जो कौसिल-अवेश 
पर बडे हुए थे, एक और प्रश्न ने उहिग्न कर रक्खा था; और वह था नये शासन- 
विधान के अच्तगेत पद ग्रहण करने के सम्बन्ध मे। यह दुर्भाग्य की धात्त हुई कि इस 
अवसर पर, जबकि विल अभी पालंमेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसग छेडा गया। 
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त्तीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की माग आग्रह-पूर्वक पेश की जा रही है। इसलिए 
कार्य-समिति देशी-नरेशो और देशी-राज्यो की प्रजा के प्रति काग्रेस की नीति के 
सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित करती हैं-- 

कांग्रेस स्वीकार करती है कि भारतीय रियासतो की प्रजा को भी स्व॒राज्य 
का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार काग्रेस 
ने देशी-राज्यो में प्रतिनिधित्व-पृर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी 
राय प्रकट की हैँ, और न केवल देशी-नरेशो से ही अपने-अपने राज्यो में इस प्रकार 
की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा 
आदि करने के, भाषण देने के और लेखो-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता 
के अधिकार देने की अपील की है, बल्कि देशी-राज्यो की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण 
उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के छिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनो से किये गये सघर्षे 
में उसकी सहानुभूति है। कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दढ़ है। 
कांग्रेस समझती है कि यह स्वयं देशी-नरेशो के ही भले के लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्ष 
अपनी रियासतो में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दे, जिससे उनकी प्रजा 
को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। 

पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का 
बोझ स्वय देशी-राज्यो की प्रजा पर है। काग्रेस रियासतो पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण 
प्रभाव डाल सकती है और, जहां भी हो, डालने पर वाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में 
और किसी प्रकार का सामथ्थ्ये काग्रेस को प्राप्त नही है, यद्यपि भौगोलिक और ऐति- 
हासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अग्रेजो के अधीन हो चाहे देशी-राजाओं 
के और चाहे किसी और सत्ता के, एक हे और उन्हें अछग नही किया जा सकता। 

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में कांग्रेस के सीमित सामथ्ये 
की बात भुला दी जाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अगीकार 
करने से दोनो का उद्देश ही विफल हो जायगा। 

आगामी शासन-व्यवस्था-सम्वन्धी परिवत्तनो के विषय में सुझाया ग्रया हे कि 
काग्रेस भारत-शासन-विघान के उस अश में, जिसमें देशी रियासतो के और भारतीय- 
संघ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, सशोघन कराने पर जोर दे। कांग्रेस 
ने एक से अधिक वार शासन-सुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक माघार 

» रे कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप नही है, रद कर दिया हैं और 

प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा के द्वारा 
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हो। ऐसी दशा में काग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अश के सशोधन के लिए 
नहीं कह सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो यह काग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन 
करना होगा । 

साथ ही रियासतो की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावध्यक है कि भारतीय 
नरेश्ों का सहयोग प्राप्त करने के लिए काग्रेस देशी रियासतों की प्रजा के हितो का 
बलिदान करने का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही काग्रेस सदा जनता के 
और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की अवस्था में जनता के हिंतो के लिए 
असन्दिग्ध रूप से लडती रही है।' 

अन्त में यह निएचय किया गया कि चूकि १८८४ में काग्रेस का पहला अधिवेशन 
हुआ था, इसलिए उसका पचासवां वर्ष उचित ढग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य- 
समिति ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। 
वर्धा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के बीच में जो थोडा-सा समय रहा उसमे तीन 
घटनाओ को छोडकर कोई विशेष बात न हुईं। उनमे से एक घटना पण्डित जवाहरलाल 
की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण 
३ सितम्बर को अलमोडा-जेल से छोड दिये गये। उनको फौरन यूरोप को रवाना 
होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लौट भाये तो, जैसा 
कि आज्ञा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवरनेर- 
जनरल-द्वारा सितम्बर में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि 
बडी कौसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्त्वपूर्ण या 
स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अक्तूबर १९३५ की महासमिति की बैठक थी, 
जो मदरास मे हुईं। आशका थी कि 'पद स्वीकार करने और कांग्रेस और देशी-राज्यो 
के प्रदन' पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम काग्रेस-अधिवेशन के साथ 
हुईं बैठक को छोड़ दे, तो मदरास में महासमिति की यह पहली बंठक थी। मदरास 
में देशी-राज्यो के प्रइन पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमति प्रकट की गई और 
पद स्वीकार करने के प्रघन पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये 
शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय कौसिछो का निर्वाचन आरम्भ होते मे वहुत देर 
है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी भनिश्चित है, इसलिए इस विषय पर 
कांग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूछ भी नही होगा और राजनैतिक दृष्टि 
से अविवेक-पूर्ण भी होगा। ि 

मदरास की महासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना की 
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जिक्र करना आवश्यक है । महासमिति के बगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गई 
कि उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति न मिलेगी, क्योकि बंगाल-प्रान्तीय-कार्ग्रेस- 
कमिटी ने अपना ५००) का चन्दा पूरा अदा नही किया है। कार्य-समिति ने बंगाल- 
प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी की कार्य-कारिणी को एक यह भी नोटिस दिया कि कार्ये-समित्ति 
ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-काग्रेस-कमिटी को मानने के सम्बन्ध मे जो हिदायत दी थी 
उसका जाननवूझकर उल्लूघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाब्ते की कार्रवाई क्यो 
न की जाम, इसका वह कारण बताये। 


नया शासन विधान 


अव अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दे कि पालेमेण्ट ने भारत-झासन- 

विधान पास कर दिया और २ जुछाई को उसे सम्राट्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो गई। 
इस विषय की आलोचना करके हम पुस्तक को मोटी नहीं बनाना चाहते। हा, हम 
कामन-सेभा के एक सदस्य के भाषण का, जिसके वाद वहस छगभग समाप्त ही हो गई, 
उद्धरण देने के प्रछोभन को नहीं रोक सकते। ५ जून १६३४ को मेजर मिलनर ने 
इण्डिया-विल पर वोलते हुए मि० चचिलछ और सर सेम्युअल होर की तुलना नाटक 
के नायक और उपनायक से की। उन्होने कहा--नायक (सर सेम्युमल होर) ने 
शठ उप-नायक को हरा दिया है। आज (५-६-३५) वह विना रक्‍्त-पात किये ही 
उसका काम तुमाम कर देगा।” इसके बाद मेजर मिलनर ने कहा---और तथव दोनो 
प्रति-पक्षी वाह-मे-वाह डाले रगमच का द्वार छोडते दिखाई देंगे।” वास्तव में यह नाटक 
१६३४५ में ही नही, १६२० में भी रचा गया था। वैसे भाम तौर से यह बात ठीक है 

कि ब्रिटिश-पार्लंमेण्ट में एक ऐसा दर है, जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। 
पर असली बात यह है कि सारे दलो का लक्ष्य एक ही है; और वह यह कि एक ऐसा 
चित्र तैयार करे जो, “मैन्चेस्टर-गाजियन' के शब्दों मे, भारत को स्वराज्य प्रतीत 
हो और इगलैण्ड को ब्रिटिश-राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पार्लमेण्ट की दोनों 
सभाओ में छडाई का स्वाग रचते है, उनमे से कूछ देने का ढोग दिखाते है और वाकी 
प्रतिरोध करने का। इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलूवालछो को यह्‌ 
कहकर राजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही हैं, जो मिले ले छो, क्योकि दूसरा तो 
इतना भी नही देना चाहता। अधिकार-सम्पन्न दल नायक का पार्ट खेलता है, और 
विरोधी दछ उप-वायक का। दोनो वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में छडाई 
का स्वाग रचते है, और ज्योही वे बाडा छोडकर बाहर आते है, इस क्ृत्रिम-युद्ध को 
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बढ़िया प्रकृत रूप देने की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते है। इन दोनो के बीच 
में भारत को बुद्धू बनाया जाता है। 


: कांग्रेस-सभापति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व 


इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर- 
- दिन बढ़ते हुए भाव का जिक्र करता आवद्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के 
अध्यक्ष हर साल देते आ रहे है। श्रीमती वेसेण्ट ने साकमर तक अपने सभानेत्री बने 
रहने की सूझ पर जोर दिया था। तबसे इस वात पर उनके उत्तराधिकारी अमल करते 
आ रहे है। दो-एक अध्यक्षों को छोड़कर, जो काग्रेस की शञाचदार बैठक की समाप्ति 
के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायब हो गये, वाकी सबने अपना कर्तव्य बड़ी ऊन और 
उत्तरदायित्व के पूरे वोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के अनुरूप ही वाबू 
राजेन्प्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नही रहता पर जिनकी कार्य-शर्मित और 
कष्ट-सहिष्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला 
और इस भ्रकार उन्होने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक 
नया भार्ग दिखाया। विहार-भूकम्प-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम 
रहता है। इसके अलावा काग्रेस के समापति की हैसियत से उन्हे कर्तैव्य-यालून करना 
पडता है। और फिर क्वेटा के भूकम्प के काम ने उनके कामो में और भी वृद्धि कर 
दी। इतने पर भी उन्होने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्यग्रान्तः के एक भाग, 
तामिलताड, आध्र और केरल का दौरा कर डाला। भखिल-भारतीय चर्खोा-संघ पे 
भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्तनवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलचल में 
उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम नही होने दी है। गाघीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, 
राजेन्द्र बाबू के कन्धो पर रक्खा वोझ और भी वढ गया- क्योकि, यह वात छिपाई 
नही जा सकती कि जब तक गांधी जी मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों 
के लिए हलका था। इसका यह मतलव नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने 
कत्तेव्य की अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गाघीजी-जैसे व्यक्ति सा्वे- 
जनिक जीवन के भारी कार्यो का बोझ अपने सहयोगियो के लिए वहुत कम छोड़ते हैं। 
इस प्रकार काग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओों गौर 
उत्तरदायित्वों का भार आ पडा है। हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और बहेंगे 
कि कांग्रेस देश में सरकार के मुकावले ऐसी संस्था वन गई है जिसका अपना एक बाद्ई 
है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी ग्रामोन्नति की योजनाओं से 
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सरकारी ग्रोजनाओ ने होड लगा रक्‍्खी है, जिसके सत्य और अहिंसा के उसूछो की 
सरकार की ओर से, जो भौतिक बल पर निर्मर करती है, वुराई और बदनामी की 
जाती हैं। 

काग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही है और इसकी सफलता की सराहना 
की गई है। कुछ छोग इसे असफल बताते है। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक 
नई शक्ति हैं जो काग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही 
ली जा रही है। पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी 
ओर काफी आकर्षित हो चुका है। इन आदर्ों में परिवत्तेत और साधनों मे संशोधन 
करने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु 
के रचनात्मक-भाग में देश से बाहर दक्षिण-अफ्रीका मे रहता था और एक अपरिचित 
देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। छोग पूछते हैं--व्या कांग्रेस असफल सिद्ध नही 
हुई, क्या सत्याग्रह को आका गया और वह अधूरा नहीं उतरा, और क्‍या ग्राधीजी 
की शक्ति समाप्त नही हो गईं ? इन सब प्रदनो का एक-एक करके उत्तर देने के बाद 
ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। 
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कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विश्चन हम 
कर चुके। इस काल के दूसरे अर्ांग की चर्चा पहले अवध की बर्रेा कुछ अधिक 
विज्लार के साथ की गई है। इस दीर्वकार में, विभिन्न प्रमृद्त व्यक्तियों ने हमारे सप्ट्र 
का नेतृत्व किया है। दादामाई नौरोजी ने तीन बार कांशेस का स्मापतित्व किया, 
और कांग्रेन के धब्द-कोंप में च्विराज्या बब्द का प्रदेश क्रिय। प्रथम नष्टरपति 
उमेगचल बनर्जी एक वार फिर सनापति हुए। बंगाल के घेर सुरेद्रदाव व्वर्डी को 
हो वर यह सम्मान प्राज्त हुआ । वही हाल ववत-वस्व-धारी पँ० मनमोहन मालवीय 
और पं० मोतीछाछ नेहड तथा सर विलियम बेडस्वर्न का हुआ। वढस्द्वीन तैयवजी, 
रहीमतुल्ठा सग्गनी, नवाद यैव्यद मुहम्मद बहादुर, हसन इमाम, बदुलकलाम आजाद, 
हकीम अजमलखों, मौ० मुहम्मदनली औौर डाॉ० अन्मारी--कुछ ५१ में थे ८ मुमहमाद 
सभापति हुए। ठादामाई नौंसेजी और फीरोजयाह मेहता उस श्रेप्ठ जाति-- 
पारमियॉ--के प्रत्रिनिधि-ल्वर्प हुए जिसने सादल की वेदिक और इस्मिक संस्द्रति 
में अपवी--जरतुब्त--संस्क्ृति मिक्ताकर उसे समृद्ध किया है। उमेलचन् व्र्जी, 
आनन्दमोहन वसु, रमेशचलक दत्त, छालमोहन घोष, भूपेक्नाव वनु, सत्येक्प्रतक् 
सिंह, अम्विकाचरण मुजुमदार, चित्तरम्जन दास और सुभाषतक्न जैसे व्यक्ति 
अदान करने के कारण वंगाल तो इस दिया में सवसे बाये हैं। बुदतद्ान्त दे व्थित- 
सादायण दर, मदनमोहन मालवीय, मोतीस्आछ नेहरू और उनके सुपुद्र जवाहर 
को दिया। दाजेद्वाद विद्यर के है, जहां के हमनइमाम पहले समापतित्य हर चुई 
हैं। पंजाब की काव्य छाजपतराय के समापति उसने का गौरव रात है कौर सच्द- 
शान्त्र को श्री मुधोल्कर के समापत्ित्व का। गुवरात के भांवीजी छौद दल्दनसाई 
पटेल सभापति हुए है। वम्वई तो मानों इसका भण्डार ही रहा है--तैगबडी औद 
सवानी ही नही, फीरोजबाह मेहता भी यहीं के थें। बाचा, दोखचे कौर वन्‍्ठाहत्लत 
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(बम्बई के) परिचमी प्रान्त के थे। मदरास ने आन्त्र के आनन्द चार्दू को और केरल- 

पुत्र सर शकरन नायर को दिया और अन्त में दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्य 
तथा श्रीनिवास आयगर को प्रदान किया जो दोनो तामिलनाड के है। श्रीमती वेसेण्ट 
और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रिया भी सभापति-पद को सुशोमित कर चुकी है। 
और भरी यूल, वेव, वेडरवर्न व हेचरी काटन के रूप में अंग्रेजो ने मी अपना हिस्सा बटाया 
है। इस विविध सूची से जाहिर है कि काग्रेस न केवल राष्ट्रीय वल्कि सचमुच एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्या है । 


काँग्रेस की सफलता 

अव प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस असफल रही ” इस बात से शायद ही कोई 
इन्कार करे कि पिछले दस वर्षो मे पुरातन राजनैतिक और सास्क्ृतिक विचारों के 
क्षेत्र मे नित्य नये विचारो का जन्म होता रहा है। राजनीति सच पूछिए तो मानव- 
कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही नही, वल्कि सारे ससार में इतना 
व्यापक रुप घारण कर लिया हैं कि उसमे सामाजिक और आशिक जैसी वृहत्तर 
समस्याओ के अध्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमे 
मास्कृतिक और नैतिक विचारो को भी मिला दे तो फिर राजनीति उन्नीसवी शताब्दी 
के गहित पद पर न रह कर उस गुद्ध और नैतिक पद पर जा १हुचती है जिसे पहले 
१४५ या १६ वर्षो में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करम- 
चन्द गाघी जैसे विश्व-वन्ध व्यक्ति को हे जिसकी अभेच्यता का वर्णन प्रोफेसर गिलवर्ट 
मरे ने निम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दो में किया है .--- 

“ऐसे आदमी के साथ सावघानी से पेश आओ, जिसे न तो सासारिक वासनाओ 
की रत्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रद्यसा या पद-वृद्धि की, वल्कि जो उस काम को 
करने का निइुचय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसा आदमी भयकर और 
दु खदायी शत्रु है, क्योकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर 
सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तुम्हारा जरा भी कब्जा नही होसकता ।” 

ऐसे ही आचार्य के नेतृत्व मे काग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने 
की चेष्ठा की है, उच्च श्रेणियो में अधिक व्यापक सस्क्ृति और अधिक ऊँची देश- 
भक्ति की आवद्यकता पर जोर दिया है, और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उद्योग 
किया है। वस्तुत काग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म । 
यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चाहे तो हम किसी भी मानवी प्रदन को घर्मं की 
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परिधि के बाहर नही मान सकते। क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या उपासना के 
ढंग का नाम नही है; वल्कि उच्चतर जीवन, वलिदान की भावना और आत्म-समपेण 
की एक थोजना है। और जब हम राजनीति-धर्म की बात कहते है तो हम वर्तमान 
गहित राजनीति को पवित्र बना देते है, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक 
बना देते है, और प्रतिदरृद्वितापृर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं। 

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य 
और ओऔचित्य का पक्ष-समर्थन किया है। जीवन में असत्य सदा से शीघ्र और सस्ती 
विजय प्राप्त करता आया है और पाखण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर 
अक्सर विजय प्राप्त की है। यही क्यो, इतिहास में कानून और तक ने स्वयं जीवन 
तक पर  विजये प्राप्त की हैं। पर ये विजयें आंशिक और क्षणभगुर हैं और इन्होने 
विजेताओं को हमेशा करुणाजनक अवस्था में छा पटका है। बड़े पैमाने पर देखा जाय 
तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप जिजेता विजितो के ऊपर अपना भ्रभुत्व न जमा सके। 
छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की विजय' ने इग्लैण्ड को स्थायी सुख 
प्रदान नहीं किया। विभिन्न गोछमेज-परिपदों का आयोजन करने मे राजनीति-विज्ञारदो 
में जिस नीति से काम लिया उसके फल-स्वरूप वे भारत को इंग्लैण्ड-हपी प्रासाद का 
झौपड़ा बनाने के उद्देश्य मे सफल न हो सके । दमन की प्रत्येक छहर ने स्वय दमन करने- 
बालों के हितो को खतरे मे डाला और जनता मे प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर गी। 
यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याग्रह--सविनय-अवज्ञा--के रूप में प्रकट हीती है, 
कभी उगती और उठती हुईं पीढी के हाथो मे अधिक कठोर और भीषण रूप घारण 
कर लेती है। जो यह कहते है कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा 
को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते है; क्योकि दूर तक दृष्टि दौडाकर देखा जाय 
तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो वह सफलता 
की विज्ञा में एक आगे का कदम ही है। और वास्तव मे सफलता अनेक असफलताओ 
का अन्तिम पटाक्षेप है। 

हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कसते हे। कांग्रेस के कार्यक्रम 
के दो पहलू है। उसके आाक्रमणकारी पहलू को छीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ 
युद्ध करने में जो ढंग अपनाया उसे कोई सभ्य सरकार बुरा नहीं कह सकती। इस 
युद्ध का मूछमल्त्र मन, वचन, कर्म से अहिसाब्रत का पाछन रहा.है और गांधीजी को 
भारत का चीफ-कान्सटेवक' माना गया है। सरकार ने गराधीजी के सत्याग्रह 
बदनाम करने की चेष्टा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अहिसा-प्रेम की निन्‍दा 


अध्याय ४ : उपसंहार द्रे६ 


कौन कर सकता है? यह वह युग है जिसमे राजवह नष्ट-श्रष्ट हो चुके है, सिहासन 
उलट दिये गये, और प्रतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भग होना पड़ा है। यह वह 
युग है जिसमें दो दलों और तीन दलोवाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा 
हो गई और विरोधी-दल को निर्वाचनो के हारा नही दवाया जाता वल्कि सचमुच 
उसका विनाश किया जाता है! इस युग में अहिसा की वात कहना दिल्‍्लगी-सा 
प्रतीत होगा। रक्‍्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवल रक्‍्तपात-द्वारा ही स्थायी 
रवखी जा सकती है और उसी के हारा छिच भी जाती है, और जब दो देशो के बीच 
मे हिंसा निर्णायक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियो या दो व्यवितयो 
के बीच में भी अवसर मिलते ही घुस बैठती है! 


रचनात्मक पहलू 

अब काग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को छीजिए। वह सरल रहा है, 
इतना सरकृ कि विश्वास न हो। हम यह बात स्वीकार करते है कि यह कार्यक्रम देश 
की उन अ-सरलू श्रेणियों को पसन्द न हुआ होगा जो कस्बो और शहरो में रहती है, 
विदेशी कपड़ा पहनती है, विदेशी भाषायें बोलती हैं और विदेशी मालिक की चाकरी 
करती है। हमारे नगरो की मर्दुमशुमारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, उन्हे देखकर 
आइचय होगा। तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी आजीविका, 
अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासको की सदिच्छा पर 
निर्भर करता है! ये बातें तत्काल ही दिलाई नही पडती, क्योकि हम यह नही 
जानते कि वास्तव में हमारे भालिक कौन है। हम तो यही जानते है कि पुलिस 
के सिपाही से ऊगाकर आवकारी के दरोगा तक और बैक के एजेण्ट से रूगाकर 
अग्रेज दर्जी तक, सभी हमारे मालिक है। पी० डब्लू० डी० का कर्मचारी, अमीन, 
मजिस्ट्रेट और बिल बनानेवाला--ये सब ब्रिटिश्-एम्पायर-लिमिटेड के अवैतनिक 
कर्मचारी-मात्र है। इस कम्पनी का स्थानिक सचालक-भण्डल भारत-सरकार है, 
जिसके मातहत-दफ्तर अनेक प्रान्तो में है। अग्नेज सरकार सेना, पुलिस और सरकारी 
कर्मेचारियों, अदालतो, कौंसिलो, कॉलेजो, स्थानिक संस्थाओं और उपाधिधारियो 
के सात परिवेष्टनो से घिरी हुई है। देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण आवादी 
अमीनो और पटवारियों के भय से सशक रहती है, और बाकी शहरी आवादी 
स्युनिसिपैछिटियो, स्थानिक बोर्डो, इल्कमटैक्‍्स-अफसरो और आवकारी- 
विभाग के अधिकारियों से भयभीत रहती है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक 
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दो गया है कि भौतिक बल के वोध से उत्पन्न हुए भय को निकाछ फेंका जाय 
और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक अदिता-प्रेम 
से उत्पन्न होता है। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यों का रूप 
धारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियों मे वाटा जा सकता है जिनके द्वारा काग्रेस- 
वादी जनसाधारण के सम्पर्क मे आते हैं। फछत: जब हम खद्दर का जिक करते हूँ तो 
हम न केवल निर्घत आदमियों के लछिए सहायक-घंवा ही उत्पन्न कर देते है, या उनके 
जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते है, बल्कि उन्हें अपने शरीर 
पर से गुलामी का चिह्न उतार फेंककर अपने भीतर भात्म-सम्मान उत्पन्न करने का 
अवसर देते है। हम भृहस्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते है और कारीगर को उसकी 
कला से प्राप्त होनेवाले उस सृजनात्मक आनन्द की अनुभूति करने का अवसर देते है 
जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक है। जब हम छोगो से ख़द्दर के छिए कुछ अधिक 
मूल्य देने को कहते है, तो हम उन्हें एक राष्ट्रीय व्धे की स्वत' ही वह सहायता करने 
की शिक्षा देते है जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिसे वह नही करती । 
सबसे बडी वात यह है कि हम अपने देशवासियों को सादगी सिखाते हैं। और रहत- 
सहन की सादगी के साथ ही विचारो की उच्चता, विव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म- 
त्रिमयता, आत्म-वोध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र में सहर के द्वारा 
जो वस्तु प्राप्त करने की चेप्टा की है वही हम लोक-क्षेत्र में मद्यपान-निषेध के द्वारा 
ओऔर सामाजिक क्षेत्र में अस्पृुदयता-निवारण के द्वारा ध्राप्त करने की चेष्टा कर रहे 
है। जो सरकार अपने नागरिको में मद्यपान-निपेघष-विषयक सगठन पर आपत्ति करे, 
उसे यदि और कूछ नहीं तो बहुत क्षुद्र तो अवश्य कहना पडेगा। यह समस्या इतनी 
सरल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नही है। हमारे राष्ट्र में मुख्यतः 
दो महान्‌ जातिया रहती है--हिन्दू और मुसछमात। इन दोनो जातियो के धर्म का 
आधार मदिरा-पान-निपेघ पर अवस्थित है। देश में मादक-द्रव्य-निवारण-सम्वन्धी 
आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है। पर जब कभी राप्ट्र गम्भीरता-पूर्वेक इस्त 
नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रंगमच पर बैठा देता है और इस आन्दोलन के 
सगठन के लिए पिकेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार काग्रेस पर इस प्रकार था दूटती' 
है जिस प्रकार भेड़ो पर भेड़िया था दूटता है। 

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक 
विषय का समावेश करते है, तव भी हमारी यही दशा होती है। प्रधान-मत्री के निश्चय 
ने हरिजनो के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके उन्हे अछग-अछूग कर दिया, 
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जिन्हे भगवान्‌ ने एकत्र किया था। जब भारत के महान्‌ नेता ने आमरण अनशन 
किया तव कही जाकर उस गहित व्यवस्था में सशोधन हो सका और हिन्दू-जाति में 
व्यापक एकता स्थापित हुई। 

देश को जिस समस्या का सामना करना है वह वडी ही जटिल है। सरकार 
ऐसी है जो फूट डालकर शासन करने फ्र तुली हुई है। वगर और देहात गावो के विरुद्ध 
सगठित है, उच्च श्रेणियों के हित जनसाधारण के हितो से टक्कर खाते हे, जन्म-सिद्ध 
सुधारों के विरुद्ध अपवित्र विरोष संगठित है, खद्दर पर प्रतिवन्ध लगा हुआ है, साम्प्र- 
दायिक समता कायम करने के मार्ग में रुकावटें मौजूद हे, और नैतिक आचरण ऊँचा 
करने की चेष्टा का प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सब वातो के द्वारा यह अच्छी तरह 
स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल बग्रेजी क्षिक्षा के दीवानो, 
विक्षितो के पेशे अपनानेवाले व्यक्तियो और व्यापार और उद्योग-धन्धो के नेत्ताओं 
के द्वारा ही प्राप्त न होगा। हमे अपना अन्दाज और कीमत छगाने की दृष्टि में परिवर्तन 
करना होगा। इसके लिए गावों में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास 
करना पडेगा और उनका विद्वास प्राप्त करना होगा। और यह विद्वास पत्रों में 
लेख देने या एक-आधघ व्याख्यान झाड देदे से प्राप्त न होगा वल्कि उनकी नित्य सेवा 
करने से प्राप्त होगा। जहा यह विष्वास प्राप्त हुआ कि बस काग्रेस-द्वारा आयोजित 
राष्ट्रोद्वार का कार्यक्रम चलने छग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हुए सेव 
की भाति तत्काल ही चाहें न टपक पडे तो भी यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता 
की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानो स्व॒राज्य की नीव में अच्छी तरह और 
सचमुच रखा गया एक पत्थर है, और समाज की सामाजिक-आश्िक रचना में से 
निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के प्रासाद की एक-एक मजिल्‍ ऊँची करने के सम- 
तुल्य होगी। यह तरीका निस्सन्देह धीमा है, पर परिणाम निरिचित और स्थायी होगा। 
इस प्रकार कांग्रेस ने गावो में अपना सन्देश ले जाकर ग्राम-नेतृत्व कायम कर दिया है। 


२्‌ 


कांग्रेस की नबोन नीति 
कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया 
गया है, अब हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो 
ही रहा है, इसलिए किसी आन्दोलन का उसकी जपूर्ण और अनिद्चत दशा मे अध्ययन 
४१ 
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करना किसी भी व्यक्ति के छिए कठिन हँ---भौर खासकर उस व्यक्त के लिए तो 
यह गौर भी कठिन है जो स्वयं उसकी भक्ति भें असीम विश्वास रखता है और इस- 
लिए अपने विरोधियों के उपहासत का पात्र और ब॒न्नुओं की घृणा का माजन वन गया 
है। सभी महान्‌ आन्दोछनों को इन अवस्थाओं में से होकर गूजरना पड़ा है। जान- 
बूझकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान्‌ आनन्‍्दोछनो को णुरुमात में कृत्रिम 
आन्दोलनों के समान समझा जाता रहा है, जिन प्रकार कि हीरे को कारवन समझा 
जाता है, जिसके साथ उसकी समता रहती हैं। सत्याग्रह को भी निष्किय-अतिरोध 
समझा जाता है; पर सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध से उतना ही भिन्न हैं, जितनी हीरे 
की चमक र॒सायनजाला के उस काले पदार्थ से भिन्न है। नही, निष्किय-प्रतिरोव और 
सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते है। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके जन्म- 
दाता ने जान-वृझकर निष्क्रिय-अ्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर ग्रांवीजी के 
आन्दोलन में कूद पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्डोछन हो चुका था, इसलिए 
जनता ने इस आन्दोलन को भी निष्किय-अतिरोब-मात्र समझा। 
हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जत्न 
दे दिया हैँ जिसने समय-समय पर भिन्न-भिन्न सामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण 
किया है । निष्क्रिय-प्रतिरोव के रूप में इस आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा 
हुआ था। इस कटूता और गये में गायद घृणा और हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता 
था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कूढी हुई जनता का आन्दोलन था जो 
अपने जासक से क्रूढ़ध थी, और यद्यपि घायछ करने को इच्छुक थी, पर आक्रमण करने 
को तैयार न थी। जब इसने सविनय-अवजा का रूप घारण किया तो इसे विश्वेषण 
पर विशेष्य के समान ही जोर देने में समय छगा। सवितय' वाछी वात को भुरू में 
बहुत कम समझा गया, पर भीरे-बीरे छोग इसको समझने छगे और इस प्रकार इस 
शविनय-सम्वन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा। कुछ ही ब्िं 
वाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आचार प्रेम और अहिसा है। बहिसा केवल बमावात्मक 
शक्ति न रही, वल्कि एक अवछ जक्ति हो गई और उसने उस ग्रेम का रूप वारण कद 
डछिया जो दूसरो को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर भस्म हो जाता हैं। १६९९ 
की फरवरी में वारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हठाया, और यदि हम उपरोक्त परि- 
भाषा और आदर्ण की दृष्टि से वारडोली के निदचय को देखें तो पत्ता छगेगा कि एक 
चौरी-चौरा, युकत-आन्त के एक गोरखपुर वामक जिले को ही नही सादे देश की 
सजा देने के छिए पर्याप्त हैं। हम यह भी जान छेंगे कि सत्यात्रह भीतिक-अक्ति मात्र 
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न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हैं जो अपनी मागो को पूरी कराये 
बिना नही मानती और जो वडी क्रियाशील, अग्नसर और तेजस्विनी है। छोगो को 
स्थिति का यह सहीपन समझने में काफी अरसा छगा कि यदि सरकार-द्वारा किया 
गया जालियावाला-बाग-ह॒त्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर 
सकता है, तो जनता-द्वारा किया गया चौरी-चौरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक 
भी सकता है। वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को अवतक ज्ञात सारे सदुगुणो का समुदाय 
है, क्योकि सत्य इन सद्गुणो का मूरूय स्रोत है और अहिंसा या प्रेम उसका सरक्षक- 
आच्छादन है। इस प्रकार देश बिलकुल ही नये दृष्टि-विन्दुओ के ससार में जा कूदा 
जिसमें घृणा और कुत्सा, भय और कायरता, क्रोध और प्रतिहिसा का स्थान प्रेम, 
साहस, धैर्य, आत्म-पीडन और आत्म-शुद्धि ने ले छिया था, जिसमे सम्पदा सेवा के 
आगे सिर झुकाती है, और जिसमे दत्रु पर विजय प्राप्त नही की जाती, वल्कि उसके 
विचार और भाव को अपने अनुकूल बनाया जाता हैं। 
हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वयं हमी है और भय हमारे आस-पास 
घूमता रहता है! यदि हम एकबार भय और स्वार्थपरता को छोड दे तो हम स्वय मृत्यु 
का आलिगन करने को तैयार हो जायें। हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला 
है, इसलिए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, दरिद्धता का और मृत्यु का भय 
छोड देना चाहिए। असहयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण है, साधना है; 
इसलिए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन बन गया है। इस साधन का उपयोग 
उस विनम्रता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राप्त होता है, करना होगा, न 
कि गये की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दीकून के 
कर्ता ने आजकल की गहित राजनीति को एक ही छलाग में दिव्य और आध्यात्मिक 
बना दिया । 
हमें आन्दोलन के इन फलितार्थों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना 
होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझने में वडी आसानी होगी। वह 
भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र अहिसा परमो धर्म ' में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोका 
समस्ता सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक ऐसी प्रवरू शक्ति है जो न केवल 
अपने-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती है वल्कि हरेक को वाइवल के प्रसिद्ध 
उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हो। 'जो तुम्हारे 
साथ भलाई करे, तुम उसके साथ भछाई करो', एक व्यवहारू सिद्धान्त है। जो व्यक्ति 
प्रेम करता हो और दयाछु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल 
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पाशविक या नारकीय ग्रवृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ 
या जनक को पराजित करने के लिए नही बनाया गया है। जब छोग निराशा से 
विह्नल होकेर पूछते है कि अग्रेजो के पाशविक बल का मुकाबला अहिंसा कैसे कर सकेगी, 
तो हम पूछते है कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाशविक न होगे तो क्या सत्याग्रह करना 
व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा साबित न होगा ? हमारे भीतर पहले से ही 
जो धारणाये घूस गई है उन्हीके कारण हमे इस प्रकार हताश और विफल होना पडता 
है। पदिचम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-सघर्ष मे जो अधिक बलशाली होता है 
बही जीवित रहता है और दुर्बल का विनाश अनिवाय है, हमपर इतना गहरा प्रभाव 
डाला है कि इसके कारण हमारी कुत्सित वासनाये उत्तेजित हो उठी है और हममे गव॑ 
और उसके सग्री-साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये है जिनसे कायरता और हिंसा की 
उत्पत्ति होती है। 
भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खडा हैं, जो हमसे ससार त्यागने 
को तो नही कहती पर साथ ही हममे आत्म-त्याग्र की प्रवृत्ति जागृत करती है। जहा 
हमने एकबार सत्य का पीछा पकडा और वासनाओ को कुचला और आत्म-शुद्धि की, 
कि सेवा-भाव और विनम्नता की भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहा हमने क्रोध 
पर विजय पाई और क्षमाज्ञीकृता से काम लिया, कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक 
का आसन गहिसा स्वय ही ग्रहण कर लेगी। 
सब-कुछ कह चुकने के बाद भी अहिसा के सम्बन्ध में यह सशय बाकी रह 

जाता है कि राजनैतिक झगडो का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुक्तता या कितनी 
शक्ति है ? इस प्रकार का सदेह करनेवालो के विरुद्ध एक तक॑ यह है कि जैसी हमारी 
परिस्थिति है उसको देखते हुए जहा अहिसा जीवन के सिद्धान्त-हूप से अकाट् है तहा 

नीति-रूप मे भी अशकेय और असदिग्ध है। यदि अहिंसा के सिद्धान्त का पाछन करने 
की शपथ न ली जाय और उसका यथावत्‌ पालन न किया जाय तो भारतवासियो-जैसे 

विशाल विजित जन-समूह मे जीवन उत्पन्न करना असम्मव हो जाय। ऐसे छोग मौजूद 

है जो यह कहेगे कि अहिंसात्मक मसहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलाग में सफलता 

प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में 

जन-समूह ने विलम्ब दिखाया है, किसीने बीड़ा भी तो नहीं उठाया। अहिसा ही 

एकमात्र ऐसी स्थायी शवित है जो दोनो प्रतिदृद्वियो को शान्ति और सन्तोष प्रदान करती 

है, क्योकि जहा हमने हिसा को एकबार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर 

इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और विजेता दोनो के द्वारा 
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किया जा सकता है। बस, इसके वाद हिसा और. प्रतिहिसा का नाशक चक्र चछता 
ही रहता है। 


३ 


राष्ट्र का पुरुषत्व 

लाखो पुरुषो, स्तियो और बालको पर गाधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या 
कारण है ? उनका जन्म ऐसे थुग मे हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नही, 
राजनैतिक अव्यवस्था और गोलमाल का दौरदौरा है। जैसा कि लॉबेल ने कहा है--- 
“ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के 
पुरुषत्व की भाति ही राष्ट्रो के पुरुषत्व की भी परीक्षा भारी सकटो या भारी अवसरो 
हारा होती रहे। यदि पुरुषत्व मौजूद हों तो वह भारी सकट को भारी अवसर बना 
लेता है, और यदि पृरुपत्व मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी सकट में परिवर्तित 
हो जाता है।” गाघीजी ने भी भारी सकट को भारी अवसर बना डाला और ऐसी नई 
ऋति का श्रीगणेश कर दिया जो रक्तरजित नही है, जो दूसरो को पीडा देने के वजाय 
स्वय पीडा का आवाहन करती है, जो गत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका 
मत-परिवतेन करने की इच्छा रखती है। गाधीजी ने बुलन्द आवाज में घोषित कर 
दिया है कि जनता को सबिनय विद्रोह करने का अधिकार ही नही, यह उसका कतेंव्य 
” भीहै, पर साथ ही उन्होने यह भी कह दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोह्मचरण 
के लिए छोगो को फासी पर चढाने का अधिकार है। उन्होने केवल भारत के दासत्व 
को मिटा देने का बीडा उठाया हो, सो वात वही है, वास्तव में उन्होने सारे ससार से 
उन सारी व्यवस्थाओ को मिटा देने का वीडा उठाया है, जो दासत्व का प्रतिपादन किसी 
भी रूप मे--चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आरथिक--करनेवाली हो। 
उन्होने यह दिखा दिया है कि दूसरो को अपनी प्रजा और दास बनाना नैतिक अन्याय 
है, राजनैतिक भूल है, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर 
उन्होने हमेशा जनता की शुद्ध बुद्धि को उद्वोधित किया, न कि उसके राग-हेषो को, 
उसके सद्असद्‌ विवेक को उद्योधित किया, न कि उसकी स्वार्थपरता व्य अज्नान को । 
उनकी दृष्टि मे किसी भी नैतिक बुराई का प्रभाव स्थानिक नही रह सकता। उनके 
अनुसार सत्य और अहिंसा के विरोधी सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नही 
कर सकते। 


. ६४६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


अब हमे यह देखना है कि यहा पर जिन रुम्बे-चौड़े सिद्धान्तो का वर्णेन किया 
गया है उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति मे कैसा रहा ? इन सिद्धान्तो का प्रयोग 
पहली बार १६१६ में अमृतसर-काम्रेस में हुआ, जबकि गाधीजी ने आग्रह-पूवंक 
प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अग्रेजो की हत्या करके और नैशनल बेक की इमारत 
को और अन्य इमारतो को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया उसकी 
अवश्य निन्‍दा होनी चाहिए। काग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय 
रद कर दिया और गाधीजीने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना 
पडेगा। साधारणतः धमकी जिस भाव मे समझी जाती है उस भाव में यह धमकी न 
थी, बल्कि गाधीजी के उस रुख का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तो के अनुसार 
अनिवायें था। दूसरे दिन विषय-समितति ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर सकोच- 
पूवेंक। बस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के कानों में यह डालूता शुरू किया कि 
वास्तव में अहिसा क्‍या है। कांग्रेस के नजदीक स्वराज्य का अर्थ यह था कि अगेजो 
को देश से निकाऊू बाहर कर दिया जाय; पर गाघीजी ने उसे बताया कि नागरिक की 
हैसियत से अंग्रेज भारत में शौक से आ सकते है, और रह सकते है, और विदेजियो का 
बाल भी बाका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी- 
चौरा मे राष्ट्र पूरा न उततरा। पर तो भी काग्रेस हताश न हुईं। जब आन्दोलन बद 
किया गया तो प्रभावशाली व्यवितियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी 
अचल थे। सत्याग्रही को न शत्रु का भय है, त मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। , 
उसे तो केवऊर सत्य का भय हें। फलत. गाधीजी ने मानो आन्दोलन को रगभग छ वर्षे 
के लिए स्थगित कर दिया। बाद को जो घटनाये हुई वे जानी-वूझी है और उनसे 
सत्याग्रह की ग्क्ति अच्छी तरह प्रकट होती है। वैसे वे घटानाये पुराने कथानक की 
भाति या दिन के स्वृप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृष्यों की भाति प्रतीत होगी, पर 
वास्तव मे हैं वे सत्याग्रह की दिव्य शिक्षाओं का प्रकृत रूप मात्र। 
पिछले पचास वर्षों में हमारी जो प्रगति हुईं है उसका नकश्ा अपने उतार- 
चढाच को स्वय प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्‍्करदार रास्ते की प्रगति कहना 
ठीक होगा। हम घूम-फिरकर बराबर उसी कार्यक्रम पर आजाते है--अर्थात्‌ १६०६ 
का स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और स्वराज्य का कार्यक्रम । इस कार्यक्रम को 
१६१७ में दृहराया गया, किन्तु ऊँचे अर्थात्‌ निष्कियअत्तिरोध के दर्ज पर। १६१६- 
२१ में इसे फिर दुहराथा गया। इस बार यह और भी ऊँचे दर्जे पर---सविनय-अवज्ञा के 
दर्जे पर--जा पहुँचा था। इसके बाद १६३०-३४ का आन्दोलन आया। इस बार 
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यह और भी ऊँचे--सत्याग्रह के--दर्जे पर आ पहुँचा। हमारी चढाई एक ऐसी पहाड़ी 
रेल की चढाई की तरह है जो तोड-मरोड को तय करती हुई, कभी नीचे जाती और 
कभी ऊँची उठती हुईं, अन्त में पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचती है। इस चढाई में कभी 
प्रयत्न-यूवंक ऊपर चढना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना 
पड़ता है। इसी प्रकार सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान मे कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, 
और बीच-वीच में कौंसिल का काम भी हाथ में किया यया--कौंसिक का काम भी 
एक युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमे अपनी चढाई के अन्तिम शिखर 
स्व॒राज्य' तक पहुँचना है। 
पर यदि छॉ्ड अविन की भाषा को, जो उन्होने १६३१ मे सचि से पहले इस्तेमाल 
की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र हे, 
फल नही प्रयत्न-मात्र है, गन्तव्य स्थान नही दिशा मात्र है, तो उस कारीगर से, जो 
अभी नीव ही को ठोक-पीटकर ठीक कर रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं 
हूँ कि प्रासाद वतकर अभीतक तैयार क्यो नही हुआ ? मामूली ईट-चूने की नीव को 
भी बनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षो के लिए छोड दिया 
जाता है, फिर स्वराज्य की नीव को तो पोल्ता होने के लिए न जाने किसने दिनो 
तक छोड देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर वननेवाली इमारत के बोझ को सहन 
कर सके। 
इन अनेक वर्षों में जिस प्रकार संघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया 
है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और 
ग्राम को भारत की राणष्ट्रीयता का केन्द्र बना देना होगा, और इन दोनो को यथासंभव 
आत्म-सन्तुष्ट और आत्म-परिपूर्ण बनाना होगा। हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में 
समानता को नीच वनाना होगा, स्वतन्त्रता को शिखर बताना होगा और अआतुृभाव 
को पारस्परिक सामजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा। यह समानता 
ने वह समानता होगी जिसमे ्रेद-माव और फूट दिखाई पडती हो, और न वह सम्गनता 
होगी जिसमे चारो ओर हरूम्वी-उम्बी घास-फूत उगी हुई होगी और छोडे-छोटे 
शाहवलूद के दरह्त दिखाई देने होगे, जिसमे एक-दूसरे को दुर्बल करनेदान्दा देव दिसाई 
देता होगा। पर बह समानता ऐसी होगी जिसमें नागरिवता की दृष्टि से सारी रचियो 
को विकास का एकसमान अवसर दिया जायगा, जिससे राजनैतिक दृत्टि दे सारी रायो 
का समान-मूल्य होगा, जिसमें छामिक दृष्टि से सारे धामिल्‍्न बिव्दानों को समान 
अधिकार मिलेगा। इस प्रकार सार्वजनिक कार्वों के लिए बहन घटा क्षेत्र मौज़प 
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है और चाहिए' और है' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति 
लगी हुईहि, जिससे प्रयत्त और आनन्द में और आवश्यकता ओर पूर्ति में समानता 
स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढाचे में से, उन छोगों 
के छाभ के लिए जी कंष्ट पा रहे है और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए 
अधिक प्रकाश भर उन रो में रहनेवालों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा | 
कांग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों मे से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनैतिक 
आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है। इसलिए कांग्रेस ने सब उपयोग 
के हेतु इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने 
जीवन में प्राप्त होता है---अर्थात्‌ वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह 
विचार णो उसे चरित्रवान्‌ बनाता है। 

इस प्रकार कांग्रेस-ल्लोत, जिसका साधारण आरम्भ १८८४ में बम्बई में हुआ 
था, आधी शताब्दी से बहता आ रहा है। कभी यह सकीर्ण-ल्लोत का रूप धारण कर लेता 
है, कभी विज्ञाक नदी का। यह स्नोत कही जगलों को पार करता है, कही पहाबियो 
और घाटियों में से होकर गुजरता है। कही यह एक स्थान पर एकत्र होकर थ्ान्त बौर 
निद्चल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रवक वेग के साथ वह निकलता 
है। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये 
आदेशो के हारा इसके जल में वरावर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार यह स्नोत 
पूर्ण आस्था के साथ अपने उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र 
राष्ट्रीय सस्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय और विव्व-वन्बुत्व की विस्तृत और विद्याल् 
सस्कृति मे जा मिलेगी । 
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[ महायुद्ध के वाद के सुधारो के सम्बन्ध में जाही कौसिल के १६ अतिरिक्त 
संदस्यो ने चाइसराय को जो आवेदनपतन्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं। उक्त कौसिल 
के २७ गैर-सरकारी सदस्यो में से २ अधगोरी की राये नही ली गई थी, जिसके कारण 
सबको मालूम है, ३ मौजूद नही थे, और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर करने 
से इल्कार कर दिया था। उनके नाम नवाव सैयद नवाबजली चौधरी, मि० अब्दुरंहीम 
और सरदार व० सुन्दरसिह मजीठिया है। ] 

इसमें कोई सन्देह नही है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सम्य ससार में, मुख्यत 
ब्रिटिश-साअआज्य मे, जो दुनिया के अन्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धों में न्‍्याय और मनृप्यता की 
रक्षा के लिए कमजोर और छोटे राष्ट्रों के वचाव के इस संघर्ष में पडा है और बपना 
कीमती घन-जन छगा रहा है, घासन-सम्वन्धी आदर्ण बहुत आगे वढ जायेंगे। 
भारतवर्ष ने भी इस सघर्ष में भाग लिया है; इसलिए वह भी स्थितियों के सुधार के लिए 
जो परिवर्तेन की नई भावना जागृत होगी उससे प्रभावित हुए बिना न रहेगा। इस देश 
में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के वाद भारतीय धासन की समस्या को नये दृष्टिकोण 
से देखा जायगा। हिन्दुस्तान के छोग इस्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैँ कि हिन्दुस्तान ने 
अग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में बडी उन्नति की हैं और अपने बौद्धिक 
और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया है। उसने अपने साप्ट्रीय जीवन में, 
जिसकी शुरुआत १५३३ के भारतीय-चार्टर-एक्ट से होती है, लगातार (हाल्याकि वह 
धीमा है) विकास किया है। १६०६ तक भारतवर्ष क' शासन एक नौकरदाही-बर्गे- 
द्वारा चछाया जाता था जिसमें करीव-करीब सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और जन- 
साधारण के प्रति जवाबदेह न थे। १६०६ के सुधारों से प्रथम बार भारनबर्ष के 
राजकाजी मामछो में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला, किल्तु उनकी सन्‍्या बहल 
घोडी थी। तब भी भारतवानियों ने, उन्हें सरकार की भारतवामियों झो भान्तीय 
साम्राज्य के अन्दत्नी सलाहकारों में प्रविप्ट करने की उच्छा का सूचक समतफर, 
स्वीकार कर छिया था। कौंसिलो में वहन भौर सचत्+जवाब की पधिए युविधायें 
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देकर गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या-मर बढा दी गई थी। बंडी कौंसिल्‍ में पूर्णतः 
सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौसिलो मे, जिनमे गैर-सरकारी सदस्यो का बहुमत 
होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी 
शामिल थे | जिन कार्रवाइयो का अधिकतर छोगो पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने 
के सम्बन्ध मे होती चाहे कर छगाने के सम्बन्ध मे, यूरोपियनो पर उतका सीघा कोई 
असर न होने से, उनमे यूरोपियन सदस्य स्वभावत सरकार का ही समर्थन करते और 
तामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पक्ष छेने की ओर 
झुकते थे। पिछला अनुभव बतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरो पर वास्तव में यही 
घटित हुआ है। इसलिए प्रान्तीय-कौतिलो के गैर-सरकारी बहुमत बहुत ही धोखे- 
भरे साबित हुए है। उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ मे कोई वास्तविक शक्ति 
नही आईं है। वर्तमान समय में बडी कौसिल और प्रान्तीय-कौसिले केवछ सलाह 
दैनेवाले मण्डलो के सिवा और कुछ नही है। उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नही है 
जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक नियंत्रण हो। जनता 
और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप मे देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं 
जितने वे सुधारों से पहले थे। केवल कार्य-कारिणी मे कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रकखे 
जाते हैं, किन्तु वे भी पूर्णतः सरकार-द्वारा ही नामजद किये जाते है। जनता का उनके 
चुनाव में कोई मत नही होता। 
१६०६ के सुधारो को देने मे सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह (१-४- 
१६०६ के) 'इण्डियन कौसिल्स बिल' के हूसरे वाचन के समय कामन-सभा में प्रधान- 
भत्री द्वारा दी हुई वक्‍तृता से व्यक्त होता है। उन्होने कहा था कि वर्तमान स्थितियों 
में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना अत्यन्त वाउ्छनीय है कि ये कौसिले महज 
ऐसे यत्र नही है जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी शासको-द्वारा खीचे जाते हो। परन्तु 
हम विनम्र भाव से कहंते हैं कि यह उद्देश पूरा नही हुआ है। कौंसिछो और कार्ये- 
कारिणी की रचना के इस प्रदन के अछावा भी लोगो को खास-खास भारी कानूनी 
बाघधाये भुगतनी पड रही है जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के बजाय व्यर्थ कर 
देती हैं और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चत रूप से आघात पहुँचाती है। भस्तर- 
कानून जो यूरोपियनों और अधगोरो पर छागू नही होता, कैवछ इस देश के निवासियों 
पर ही छागू होता है। वे स्वयसेवक-दको का सगठन नही कर सकते, स्वयसेवक-दलों 
में शामिल नही हो सकते, और वे फौज के कमीशन-मआप्त पदों पर भी नही जा सकते। 
ये कानूनी बाघाये हिन्दुस्तानियों के लिए है जो दु खदाई और भेदभावशूर्ण है । बदि 
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वे केवल रुकावट ही होती तो भी कम बुराई न थी। गस्त्र रखने और उन्हे अयोग में 
छाने की इन रकावटो और मनाइयो ने तो हिन्दुस्तान के छोगो को नामर्दे बना दिया है। 
उनपर कभी भी भारी खतरा आा सकता है। हिन्दुस्तान मे हिन्दुस्तानियों की स्थिति 
वास्तव में यह है कि देश के शासन मे उनका कोई असली भाग नही है। उन्हें ऐसी 
भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-वाधाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे साम्राज्य के 
दूसरे सदस्य बरी है। उन्होने हमे विलकुछ वेवसी की हाछत मे छा खड़ा किया है। 
इसके सिवा शर्त॑वन्दी-कूली-अथा से दूसरे अग्रेजी उपनिवेशों और वाहरी देशो का यह्‌ 
खयाल होता है कि सारे भारतवासी दर्त-वन्द-कुलियो जैसे ही है। वें गुलामो की 
तरह हिकारत की नजर से देखे जाते हे । मौजूदा हालते हिन्दुस्तानियों को अनुभव 
कराती है कि यद्यपि वे कहने भर को वादशाह की समान-अ्रजा है, किन्तु वास्तव 
मे साम्राज्य मे उनका रुतवा बहुत छोटा है। दूसरी एशियाई जातियां भी 
अधिक बुरा नहीं तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके 
दर्जे के सम्बन्ध में रखती है। भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको 
जलील करनेवाली है, परन्तु यह भारतीय युवको को तो असह्य हैं जिनकी दुष्ठि 
शिक्षा और विदेज-भ्रमण से जहा, वे स्वतन्त्र जाति से मिल्ले है, विशाल हो गई हैँ। 
इन कप्टो और वाघाओ के होते हुए छोगो को जिस चीज ने अवतक सम्हाल रखा 
है वह हैं वह आणा और वह विश्वास, जिसका संचार हमारे सम्राटो और ऊँचे 
दर्जे के अग्नेज राजनीतिज्ञो-द्वारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार 
के वादो और आइवासनो से हुआ है । इस नाजुक हालत मे, जिसमे हम अव गुजर रहे 
है, हिन्दुस्तानी लोगो ने अपने और सरकार के वीच के घरेलू मतभेदो को भुला दिया हैं 
और वफादारी के साथ साम्राज्य का साथ दिया। हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोप के रण- 
क्षेत्रो मे जाने को उत्सुक थे--किराये की फौजो की तरह से नही वल्कि अंग्रेजी 
साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओ की आवश्यकता थी, स्वतंत्र-नागरिको की हैसियत से । 
भारतीयों का गिक्षित-समुदाय भी चाहता था कि इस जरूरत के वक्‍त में इंग्लैण्ड का 
साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान मे, अग्नेजी और हिन्दुस्तानी फौजो के करीव-करीब 
जाली हो जाने की हालत में भी ज्ञान्ति बनी रही। इब्लेण्ड के प्रघानमन्त्री ने, 
हिन्दुस्तानियो ने महायुद्ध मे जो भाग लिया उसके सम्व॒न्० में इग्लैण्ड-वासियो के विचार 
प्रकट करते हुए, कहा था कि 'हिन्दुस्तानी एक सयुक्‍त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त 
और समान रक्षक है।' हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए कोई पुरस्कार नही 
मागता, किन्तु बह थाना करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास 
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की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति मे है, वह भूतकाछ की चीज हो जाय और 
हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मिन्न की-सी हो जाय। इससे 
हिन्दुस्तानी छोगो को विश्वास हो जायगा कि इग्लैण्ड ब्रिटिश-छत्न-छाया मे स्वराज्य 
प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के छिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार 
अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर 
ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासको और राजनीतिज्ञो-द्वारा इतनी बार 
कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते है वह केवल अच्छा शासन, योग्यतापूर्ण प्रबन्ध ही नही 
है, हम तो ऐसी सरकार चाहते है जो लोगो के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हे 
स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अग्रेजो का 
दृष्टिकोण बदला है। 

यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहें जो पहले थी, 
उसमे ठोस परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश मे निस्सन्देह बडी निराशा और 
बेइतमिनानी पैदा होगी, और दोनो के इस सम्मिलित सकट में भाग लेने से जो छाभ- 
दायक असर हुआ है वह तुरन्त गायब हो जायगा। उसके पीछे निराशा मे परिणत 
आशाओ की दुखद स्मृति-भर रह जायगी। हमे विदवास है कि सरकार भी इस स्थिति 
को अनुभव कर रही है और देश के शासन मे सुधार करने के उपाय सोच रही है। हम 
अनुभव करते है कि हम इस अवसर पर आदर-पूवेक सरकार को यह सुझावे कि ये 
सुधार किन विद्ञाओ मे हो। हमारी राय में उन्हे इस विषय की तह तक जाना चाहिए 
और उससे देश के शासन मे छोगो को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलता चाहिए। 
शस्त्र रखने और फौज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध मे उनके सामने जो सन्‍्तापदायी 
कानूनी बाधाये हे वे भी हटा लेनी चाहिएँ, क्योकि उनसे तो लोगो में अविश्वास 
प्रकट होता है और वे उन्हे हीन और असहाय अवस्थ। में भी बना रखती है। इस 
खयाल से हम नीचे लिखी तजवीजों को गौर करने और मजूर करने के लिए पेश 
करते है --- 

१. प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियो मे आधे सदस्य हिन्दुस्तानी 
हो, कार्यकारिणी मे जो यूरोपियन हो वे जहातक हो वहातक इस्लैण्ड के सावंजनिक 
जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगो में से नामजद किये जायें, ताकि हिंदुस्तान को बाहरी 
दुनिया के विशाल दृष्टिकोण और अनुभव का छाभ मिल सके। यह बिलकूल आवश्यक 
नही है कि कार्य-कारिणी के सदस्म, चाहे वे हिन्दुस्तानी हो या अग्रेज, अमली शासन 
का अनुभव रकक्‍्खे, क्योकि, जैसा कि इस्लैण्ड के मत्रियो के सम्बन्ध में होता हैं, उन्हे 


+ 
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सभी विभागों के स्थायी अफसरो की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों 
के विपय में तो हम साहस-पूर्वक कह सकते है कि उनमे से ऐसे योग्य आदमी काफी 
सस्या में और हर वक्‍त मिल सकते हे जोकि कार्यकारिणी के सदस्यो के पद बड़ी 
अच्छी तरह ले सकते है। इस दिशा में हमने देखा है कि सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिह, सर 
अलीइमाम, स्व० कुवर क्ृष्णस्वामी ऐयर, सर शम्सुल्हुदा और सर शकरन्‌ नायर जैसे 
लोगो ने अपने कार्यो का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्वन्धी उच्च योग्यता का 
परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हे कि भिन्न- 
भिन्न देशी राज्यों के वर्तमान शासको के अतिरिक्त भी, देशी राज्यों ने, जिनमें 
हिन्दुस्तानियो को अवसर मिला हैं, सर सालार जग, सर टी० माधघवराव, सर शोषादरि 
ऐयर और दी० व० रघुनाथराव जैसे प्रस्यात शासक उत्पन्न किये है । उच्च कार्यकारिणी 
के ३ सदस्यो के सरकारी तौकरो में से चुने जानें के वर्तेमान नियम को, तथा 
प्रान्तीय कौसिल-सम्वन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड देना चाहिए। कार्यकारिणी 
के हिन्दुस्तानी सदस्यो के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने 
चाहिएँ और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए। 

२ सभी भारतीय कौंसिलो मे निर्वाचित प्रतिनिधियो का सच्चा वहुमत 
होना चाहिए। हमें वि्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानो 
के हितो की रक्षा करेगे, क्योकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे 
कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक सम्पर्क में आते है । भिन्न-भिन्न कौंसिलो, 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और मुस्छिम-छीग की कार्रवाइया इस बात का काफी सबूत 
देती हूँ कि हिन्दुस्तान का शिक्षित-वर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भछाई का इच्छुक 
हैं और वही उनकी आवग्दयकताओ और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का 
अधिकार सीधा लोगो को मिल जाना चाहिए। मुसलूमान या हिन्दू जहा अल्पसख्यक 
हो वहा उन्हें उनकी सख्या-शक्ति और स्थिति का खयाल करके उचित और पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व देना चाहिए। 

३ बडी कौसिल के सदस्यों की पूर्ण सल्या १५० से कम, प्रान्तीय कौसिलो 
में बडे प्रान्तो की कौसिलो के सदस्यो की सख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तो की 
कौसिलो के सदस्यों की ६० से ७५ तक से कम न होनी चाहिए। 

४ भारतवर्ष को आधिक स्वतत्रता दी जानी चाहिए और बजट कानून के 
रूप में पास होना चाहिए। 

५ शाही कौसिल को भारतीय-शासन-सम्वन्धी सभी मामलो मे कानून बनाने, 
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विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय-शासन के 
लिए प्रान्तीय-कौसिलो को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिएँ। केवल सेना-सम्बन्धी 
मामलो, वैदेशिक सम्बन्धो के, युद्ध की घोषणा करने के, समझौता करने के और 
व्यापारिक सन्धियो के सिवा अन्य सन्धिया करने के अधिकार भारतीय सरकार को न 
दिये जायें। सरक्षण के तौर पर कौसिल-सहित गवर्नर-जनरछ को और कौसिल-सहित 
गवर्नरों को वीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों और 
ह॒दो के भीतर ही किया जाय। 

६. भारत-मत्री की कौसिल दोड दी जाय। भारत-मत्री की स्थिति भारत- 
सरकार से सम्बन्ध रखने मे, जहातक हो, वैसी ही हो जैसी उपनिवेश्ो के सम्बन्ध में 
उपनिवेश्ञो के मंत्री की होती है। भारत-मत्री के सहायक दो स्थायी उपमत्री हो, जिनमे 
से एक हिन्दुस्तानी हो। मन्नी और दोनो उप-मत्रियों के वेतन इग्लैण्ड के खजाने से दिये 
जायें। 

७, साम्राज्य-संध की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमे भारतवर्ष 
को वही स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेशो को प्राप्त 
है, और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके। 

७. प्रान्तीय सरकारो को, जैसी २५ अगस्त १६११ के भारत-सरकार के 
खरीते में वाणित है वैसी स्वतन्त्रता प्रान्तीय प्रबन्ध में दे दी जाय। 

९. संयुकत-प्रान्त तथा इतने बडे-बड़े अन्य प्रान्तो के गवर्नर ब्रिटेन से छाये 
जायें और उनकी कार्यकारिणी कौंसिले हो। 

१०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए। 

११. शस्त्र रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्ही शर्तों पर दे देना 
चाहिए जिन शर्तों पर यूरोपियनों को दिया हुआ है। 

१२. हिन्दुस्तान मे जो सगठित प्रादेशिक सेना (677708% 079) 
है. उसमें स्वयंसेवको और सिपाहियो के रूप मे भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूंढ ” 
होनी चाहिए। 

१३,” जिन शर्तों पर फौज मे यूरोपियनो को कमीशन (ऊँची अफसरी) मिलती 
है उन्ही पर हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए। 

भणिचन्द्र नन्दी, कासिमबाजार इब्नाहीम रहीमतुल्ला 
डी० ई० वाचा बी० नरसिंहेश्वर झर्म्मा 
भूपन्द्रनाथ वसु - मीर असदअली 
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विष्णुदत्त शुक्ल कामिनीकुमारी चन्दा 

मदनमोहन मालवीय कृष्णसहाय 

के० बी० रगस्वामी आयगर आर० एन० भजदेव, 

कनिक्का 

मजहरुल हक एम० बी० दादाभाई 

वी० एस० श्रीनिवासन्‌ हि सीतानाथ राय 

तेजवहादुर सप्र _ मुहम्मद अली मुहम्मद 
एम० ए० जिन्नाह 
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प्रस्ताव 


#(क) इस वात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बडी-वडी जातिया 
प्राचीन सभ्यता की उत्तराधिकारिणी है, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर 
चुकी है, और अग्रेजी शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होने शिक्षा में उन्नति और 
सार्वजनिक कामो में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि 
वर्तेमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित बाकांक्षाओ को सनन्‍्तुष्ट नहीं करती और 
बर्तेमान अवस्था और जावश्यकताओ के लिए उपयुक्‍त नही है, कांग्रेस की राय है कि अब 
वह समय जा गया है जबकि श्रीमान्‌ सम्राट्‌ इस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने की 
कृपा करे कि अंग्रेजी-शासन-नीति का यह उद्देश और लक्ष्य है कि वह शीघ्र ही हिन्दुस्तान 
को स्वराज्य भ्रदान करे। 

(ख) यह काग्रेस (सरकार से) मतालवा करती है कि महासमित्ति ने भारतीय 
मुस्लिम-लीय-हारा नियुक्त सुधार-समिति की सहयोगिता से शासन-सुघार की जो 
योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती है) उसको मजूर कर स्वराज्य की ओर 
एक दृढ़ कदम बढाया जाय। 
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(ग) साज्ाज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर 
उठाया जाकर आत्म-द्षासित उपनिवेशों की भाति साम्राज्य के कामो में बराबर का 
हिस्सेदार बनाया जाय।” 


झुधार-योजना 
१---प्रान्तीय कोंसिलें 5 
१. प्रान्तीय कौसिलो में चार-पंचमाण निर्वाचित और एक-पचमाश नामजद- 
सदस्य रहेंगे। 


२. उनके सदस्यों की सख्या बडे प्रान्तो में १२५ और छोटे प्रान्तो मे ५० से 
४७ तक से कम न होगी। 

३. कौसिलो के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से छोगो के द्वारा ही चुने जावे और 
मताधिकार जह्ातक हो सके विस्तृत हो। 

४, महत्त्वपूर्ण अल्पसख्यक जातियो के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, 
यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौसिलो के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
विशेष निर्वाचन-क्षेत्रो के द्वारा नीचे लिखे अनुपात मे होता चाहिए :-- 

पजाब निर्वाचित भारतीय सदस्यो के ५० प्रतिशत 


सयृवतमश्रान्त ही] रे उे हरेण +# 
बंगाल रा] खा श्र ४०. ॥ 
बिहार है] 5 है २५ +# 
मध्यप्रदेश | है] -ः १५ के 
मंदरास ग्र ग् 7 श्ध्र का 
बम्बई कर एक-तृत्तीयाथ 


किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रो के जो विशेष स्वार्थों के 
प्रतिनिधित्व के लिए बनाये गये हो, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौसिल 
के लिए, किसी अन्य निर्वाचन मे शरीक न हो सकेगा। 

यह भी शर्ते है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के ढ्वारा पेश किये गये किसी ऐसे 
बिल या उसकी किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध मे, जिसका एक या दूसरी जाति से 
सम्बन्ध हो, कोई कारँवाई न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या 
प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थाश सदस्य उस बिछ या उसकी घारा या भ्रस्ताव का 
विरोध करते हों। वह बिल या उसकी घारा, या (वह) भ्रस्ताव किसी विषोष जाति 


परिश्षिष्ठ २ कांग्रेस-लीग-योजना ६५७ 


से सम्बन्ध रखता हूँ या मही--इसका निर्णय उस कौसिल के उसी जाति वाले सदस्य 
करेंगे। 

५. प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कौसिल का समापति न हुआ करे, किन्तु 
कौसिल को ही अपना सभापति चुनते का अधिकार होना चाहिए। 

६ अतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रदन के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक 
अहन) पूछने का अधिकार केव्छ मूल प्रहत पूछनेवाले सदस्य को ही सन होना 
चाहिए। किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना 
चाहिए। 

७. (क) तटकर, डाक, तार, टकस्नाछ, नमक, अफीम, रेल, स्थल भौर 
जलरू-सेना तथा देशी रियासतो से सरकार को मिलनेवाले करके 
अतिरिक्त बनन्‍्य सब करो की भय प्रान्त की होनी चाहिए। 

(ख) (भारतीय भौर प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदो का 
बटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार 
को एक निर्चित रकम मिलनी चाहिए। हा, विशेष और 
अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो 
तो इस रकम में कमी-वेशी की जा सकेगी। 

(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के भस्वन्ध में--जिसमे ऋण लेना, 
कर लगाना या उसमें कमी-वेशी करना और आय-व्यय के चिट्ठे 
(वजट) पर मत देना शामिल है--कार्रवाई करने का पुरा 
अधिकार प्रान्तीय कौसिल को होना चाहिए। खर्चे की सव मद्रो 
का ब्योरा और कर उयगाने के लिए सोचे गये उपाय विलो में लिख 
दिये जाने चाहिएँ और इन विछो को स्वीक्षति के लिए प्रान्तीय 
कौसिल में पेश करना चाहिए। 

(घ) आन्तीय-सरकारो के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी 
बातो के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आवे उनपर इस सस्वन्ध में 
प्रात्तीय कौसिल ने ही जो नियम बनाये हो उनके अनुसार बहस 
होने की इजाजत होनी चाहिए। 

(४) प्रान्तीय-कौधिछ द्वारा स्वीकृत अस्ताव, यदि कॉसिल-सहित 
गवर्मर-द्वारा रद कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न 
होगा। लेकिन (कौंसिल-सहित गवर्नर-हारा) रद किया गया 

डर 
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प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर (प्रान्तीय) 
कौसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य- 
रूप में परिणत करना आवश्यक होगा। 

(व) कौंसिल के उपस्थित सदस्यो का कम-से-कम आठवा हिस्सा यदि 
किसी निद्िचित महत्त्वपूर्ण साव॑जनिक विपय पर विचार करने के 
लिए कौसिल की वैठक को स्थग्रित करने के प्रस्ताव का समर्थन 
करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा। 

व. कौसिल के कुल सदस्यो के कम-से-कम आठवे भाग के प्रार्थता करने पर 
कौसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा। 

९. धन-सम्बन्धी बिछ को छोड़कर अन्य विल कौसिलछ के द्वारा ही बनाये गये 
नियमों के अनुसार उसमे पेश हो सके। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की 
स्वीकृति की आवश्यकता न हो। 

१०. प्रान्तीय कौसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून होने के छिए ग्रवर्नर 
की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरलू (उन्हें) रद कर सकेगा। 

११. सदस्यों का कार्य-काल पाच वर्षो का होगा। 


२--आन्तीय सरकार 

१. प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा 
इंडियन सिविकू सबिस या अन्य स्थायी नौकरियों मे से न लिया जायगा। 

२. प्रत्येक प्रात में एक कार्य-कारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त' 
का शासक-मण्डल होगी। 

३. साधारण तथा 'सिविरू सर्विस' के छोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किंये 
जाय॑ँगे। हि 

४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होगे और उत्तका 
निर्वाचन प्रान्तीय-कौसिल के निर्वाचित सदस्यो हारा होगा। 

५ सदस्यों का कार्यकाल पाच वर्षो का होगा। 


३--आरतोय (घड़ी) फॉसिल 
१, भारतीय कौसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी। 
२. उसके चार-पचमाश सदस्य निर्वाचित होगे। 
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5. प्रान्तीय कौसिलो के किए मुसलमानों के निर्वाचच-सघ जिस क्रम से बने 
हैं उसीके अनुसार भारतीय कौसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहातक हो विस्तृत 
कर दिया जाय, और भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्तीय 
कौसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी होता चाहिए। 

४ निर्वाचित भारतीय सदस्यों मे से एक-तृतीयाश मुसलमान हो और 
उनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रान्तो में अछ्य मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रो द्वाराहो। 
उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) वही हो जो ग्रान्तीय कौंसिलो में अलग 
भुस्लिम-निर्वाचत-क्षेत्रो के द्वारा खखा गया हैं (साग १ घारा ४ की व्यवस्था 
देखिए) । 

४ कौंसिल का सभापति कौसिल-द्वारा ही चुना जायगा। 

६- अतिरिक्‍त प्रदन पूछने का अधिकार केवल भूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यो 
को ही नही रहेगा, वल्कि किसी भी सदस्य को उसे पुछने का अधिकार होगा। 

७ सदस्यों के कम-से-कम आठचे हिस्से के कहने से कौसिछ का विशेष 
अधिवेशन बुलाया जा सक्रेगा। 

प. धन-सम्बन्धी बिछो को छोड़ कर अन्य बिल कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये 
नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार को 
स्वीकृति की आवश्यकता न हो। 

£. (भारतीय) कौसिल द्वारा स्वीकृत बिलो के कानून बनने के लिए गवर्नर 
जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी। 

१० आमदनी के जरिये औरं खर्च की मदो से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
आशिक प्रस्तावों का समावेश विछों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का 
प्रत्येक विक्त और सारा वजठ भारतीय कौसिल की मजूरी के लिए उसके सामने पेश 
किया जाना चाहिए। 

११. सदस्यो का कार्य-काछ पांच वर्षों का होगा। 

१२. वीचे लिखे विपयो पर एकमात्र भारतीय कौंसिल का बध्चिकार 
होगा -- 

(क) जिन विपयो के सम्बन्ध मे समूचे भारतवर्ष के छिए एक ही 
प्रकार का कानून वनाना मावश्यक हो। 

(जल) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक 
आधिक व्यवहार से हो। 
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(ग) देगी-राज्यें से ग्रिलनेदान्दे कर को छोड़कर वे यद विषय जो 
केवछ (अखिल) भारतीय छर से सम्वन्ध सचने हैँ ! 

(ध) वें प्रब्त जो केवछ भमस्त देश-सन्वन्धी व्यय से सम्बत्त दखते 
है। द्िन्तु लश के छिए दैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिक-द्वारा 
स्वीक्षत प्रस्ताव कौंसिक-पहित गवर्नेर-चनर्ट पर अध्य न 

“होंगे। 

(8) िस्कि गौर तठकर में परिवर्तेत करने, किसी भी 
पैस लगाने, उसमें परिवर्तन करने या उन्ने उठा देने, चचन और 
बैंकों की प्रत्रल्तित प्रणाली में पन्विर्तत करने और देश 
किसी या स्व सहायता पाने योग्य और नये उद्योग धन्छों को 
(राजकीय) चह्मण्ता अवबा व्यत्ण्टी' देने का अधिकार । 

(तर) वेश-भर के गासन से सम्वन्ध सखनेवाले सद विपयों पर प्रत्ताव। 

१३. (भारतीण) कौंसिक-द्वारा क््वीक्षत्र अक्ताव, बदि कौंसिक-दद्वित धवर्वर- 

जनरलूू-द्वारा रद न क्र दिया गण हो तो, सरकार पर वध्य होवा; छेकित यदि 
(कौंसिल-सहित गवनर-जनरक-द्वारा रद किया हुआ) प्क्ताद क्म-पे-द्न एक कफ 
के वाद फिर कौंसिक-हाद त्वीकृत हो जाग तो (सरकार के लिए) उसे हर्य-ह्प में 
परिणत करना आववध्यक्त होगा | 

१४. उपस्थित सदस्यों का क्म-ते-कम आद्टां हिस्सा बढि किद्ी निश्चित 
महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विच्वार करने के लिए (भारतीय 
को क्ष्यग्रित करने के उत्ताव का सनर्थन करे तो दह 
सुक्केया 

१५. यडि सन्नाट, प्रान्तीय अबवा भान्तीय कौंसचिक-द्ान्य स्वीहन दिक 
रद करने के सम्वन्ध में अपने अधिकार का प्रणेग करना चाहें तो (उन्हें) उस 
के पास होने की तारीख से वारह महीनों के भीतर ही रत (अधिकार) गेग कर 
चाहिए. और छित्न दिच उत्त बिक के इस प्रकार रद किये जाने की दूचदा उससे बन्दन्द 
रख्नेबाली कौंसिल को टी जायगी उच्च दिन से वह विछ रू हो चावगा। 

2६. भारतीय कौंसिल को भारत-यरकार के सेवा-सम्बल्बी दिश्टों कौर 
भारद्दर्प के वैंदेनिक और चाजनैतिक दिश्यों के सम्बन्ध में--जियमें टुद्ध छेड़ना, 
संधि करना और (किसी वेश के साथ) चुलह करना झामिल्‍्त है--हतल्लेर कन्‍नते का 
अधिकार थे रहेगा। 


%$ # पं 3 
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४--मारत सरकार 

१. भारतीय शासन का मुख्याधिष्ठाता भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल होगा। 

२. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आाघे सदस्य भारतीय होगे। 

३. (कार्यकारिणी के) भारतीय सदस्य भारतीय कौसिल के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुन जायेंगे। 

४ *दइण्डियन सिविल सर्विस के लोग आम तौर पर गवर्नेर-जनरलू की 
कार्यकारिणी के सदस्य नही बनाये जायेगे। $ 

५. 'इम्पीरियल सिविक सविस' में कर्मेचारियो को नियुक्त करने का 
अधिकार इस (नई) व्यवस्था के अनुसार वनी हुईं भारत-सरकार को होगा। इसमें 
वर्तमान कर्मचारियों के हित का यरथेष्ट ध्यान रकखा जायगा और भारतीय कौसिलो- 
द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पावन्दी की जायगी। 

६ भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलो में हस्तक्षेप 
न करेगी, और जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होगे वें 
भारत सरकार के समझे जायेंगे। प्रान्तीय-सरकारों पर भारत-सरकार का अधिकार 
पाधारणतया निरीक्षण आदि के कार्यो तक सीमित रहेगा। 

७ कानून और शासन-सम्वन्धी विषयो में इस (नई) योजना के जनुसार 
बनी हुई भारत-सरकार, मारत-मत्री से, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेगी। 

८. भारत-सरकार के हिसाब की स्वततन्न जाच की प्रणाली चलाई जानी 
चाहिए। 
५--कॉसिल-सहित भारत-मंत्री 

१. भारत-मंत्री की कॉंसिल तोड दी जानी चाहिए। 

२. भारत-मत्री का वेतन ब्रिटिश-कोष से दिया जाना चाहिए। 

३ भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मत्री की स्थिति यथास्तम्भव वही 
होनी चाहिए जो स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेद्- 
मन्री की है। 

४ भारत-मत्री की सहायता के लिए दो स्थायी अण्डर-सेक्रेटरी' होने चाहिएऐं, 
जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए। 
६--भारतवर्ष और साज्नाज्य 

१ साम्राज्य-सम्वन्धी मामलों का फैसला करने या उत्तपर नियन्त्रण रखने के 
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लिए जो कौसिल्‍ या दूसरी सस्था बनाई या सयोजित की जाय उसमे उपनिवेशों के ही 
समान भारतवणष के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिएँ और इन (भारतीय प्रतिनिधियो) 
के अधिकार भी उपनिवेज्ञो के प्रतिनिधियों के बराबर ही होने चाहिएँ। 

२. सागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में 
भारतीयों का दर्जा सम्राद्‌ की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए। 


७--सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय 

१. स्थक और जल-सेना की 'कमीशण्ड' और 'ॉन-कमीशण्ड' दोनो ही 
प्रकार की नौकरिया भारतवासियो के लिए खुली रहती चाहिएँ और उनके लिए 
चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष्ट प्रबन्ध भारतवर्ष मे कर दिया जाना चाहिए। 

२ भारतवासियों को (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का अधिकार मिलना 
चाहिए। 

३. भारतवर्ष मे शासन-सम्बन्धी कार्यों मे लगे हुए कर्मचारियों को न्याय- 
सम्बन्धी अधिकार नही दिये जायेंगे; और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त 
के सबसे बड़े न्यायालय के अधीन रचखे जायेंगे। 





परिशिष्ट ३ 
फरीदपुर के प्रस्ताव 


१. भारत के भावी शासन-विधानन मे प्रतिनिधित्व का आधार बालिग- 
मताधिकार के साथ सयुकत-निर्वाचन होना चाहिए। 

२. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, सघीय (बडी) तथा प्रान्तीय कौंसिलो 
में उन्ही अल्प-सल्यक जातियो के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिएँ जिनकी सल्या 
२५% से कम हो। ये स्थान जन-सख्या के आधार पर निर्िचित होने चाहिएँ और 
(अल्पसंख्यक जाति-वाछो को अपनी निश्चित जगहो के) अतिरिक्त जगहो के लिए 
खडे होने का अधिकार भी रहे। 

(ब) जिन प्रान्तो मे मुसलमानों की सख्या २५% से कम हो वहा उनके लिए 
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जनन्संख्या के आधार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के 
लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेगा; लेकिन अगर अत्य जातियो को उनकी 
संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार 
किया जायगा और, उस हालत मे, जो रि्ायत उन्हें इस समय मिली हुई है वह कायम 
रहेगी। 

(स) अगर वालिग-मताधिकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत 
न किया गया जिससे जन-सख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, तो पंजाब व 
बगाल में मुसलमानों के लिए स्थान रक्षित किये जायँंगे। और यह क्रम उस वक्‍त तक 
जारी रहेगा जवतक कि वालिग-मताधिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत 
न किया जाय कि उससे चुनाव मे जन-सख्या के अनुपात का असर पड़ने रंगे, वशरतें कि 
किसी भी दश्चा में बहुमत अल्पमत या समान-मत में परिवर्तित न हो जाय। 

३. सघीय घारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौसिल में मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व उन सभाओ के सदस्यो की कुछ-सख्या का एक-तिहाई रहेंगा। 

४. सरकारी नौकरियो पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के हारा होगी, 
जो उपयुक्‍्तता की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा, लेकिन साथ ही 
इस बात का भी खयाल रकक्‍्खा जायगा कि नौकरियो में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा 
मिले, और छोटे-ओहदो पर किसीका एकाधिकार नही रहेगा। 

४ संघीय तथा प्रान्तीय मन्रि-मण्डलो में मुसलमानों के हितों को काफी 
प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौसिलो में सब दल-वालो के सहयोग से कोई 
ऐसा क्रम निश्चत किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप घारण कर ले। 

६. सिन्ध को एक स्वतत्र प्रान्त वनाया जायगा। 

७ सीमा-आन्त और बलूचिस्तान में भी ठीक उस्ती तरह का शझासन-प्रवन्ध 
रहेगा जैसा कि ब्रिटि्य-भारत के अन्य प्रान्तो में हैं या होगा। 

८ भारत का भावी शासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें अवशिप्ट 
अधिकार सघ मे शामिल होनेवाले प्रान्तो को रहेंगे। 

६ (अ) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिनके 
अनुसार समस्त नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म-विद्वास, 
घर्माचार तथा आथिक हितो के सरक्षण का आश्वासन रहेंगा। 

(व) विघान में एक स्पप्ट धारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक 
अधिकारो और वैयक्तिक कानूनो का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा। 
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(स) जहातक मौलिक अधिकारो से सम्बन्ध है, जवतक संधीय घारा-सभा 
की हरेक कौंसिल में तीच-चौथाई सदस्यो के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान 
में कोई परिवर्ततेच नही किया जायगा। 


वैकल्पिक प्रस्ताव और हल (बिलकुल गुप्त) 


भोपाल का हल 
१---सर्व-दल-सम्मेलन का हल 

(अ) दस वर्ष की समाप्ति पर वालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन 
जारी हो, छेकिन इन दस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किसी 
संघीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त- 
निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस कौंसिछ के 
लिए पृथक्‌ निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या 

(व) नये विधान का पहला चुनाव पुृथक्‌ निर्वाचन के आधार पर हो और 
प्रथम घारा-सभाओ के पांचवें सार की शुरुआत मे संयुक्त वनाम 
पृथक्‌ निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह (रेफरेण्डम) किया जांय। 


२--राष्ट्रीय-दइल की वेकल्पिक योजना 

(अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन रहे और दस वर्षो की समाप्ति पर 
निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह किया जाय। या 

(व) कौंसिलो में पहली बार मुसलूमान-सदस्यों मे से आये संयुक्त-निर्वाचन- 
हारा चुने जायें और आधे पृथक्‌ निर्वाचन-द्वारा। दूसरी वार दो- 
तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुनें जाये, और एक-तिहाई पृथक्‌- 
निर्वाचन ढ्वारा। इसके बाद संयुक्त-निर्वाचत और वालिय-मता- 
घिकार हो। 


३--उपर्युक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन 

कौंसिलों में पहली वार दो-तिहाई सदस्य (मुसछमान) पृथक्‌ निर्वाचन-दारा 
चुने जायें और एक-तिहाई सयुवत-निर्वाचन-हारा। दूसरी वार आधे-आधे। इसके 
बाद, संयुकत-निर्वाचन हो और वालिय-मताधिकार। या 
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प्रथम पाच वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे, पदचात्‌ पाच वर्ष सयुकत-निर्वाचन, 
इसके बाद, नवें वर्ष, दोनो तरह के निर्वाचनो के बारे मे देश का निर्णय जानने के लिए 
जन-मत-प्म्रह किया जाय। या 

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक्‌-निर्वाचन-द्वारा चुने जायें और एक-तिहाई सयुकत- 
निर्वाचन-द्वारा। इसके वाद, पाचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत संग्रह किया जाय। 
४--पमौ० जझौकतमली का प्रस्ताव 

जब सयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप मे हो या आभिक रूप 
में, तो पहले बीस साल के लिए मौ० मुहम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय। 
५---भोपाल की इसरी बैठक का प्रस्ताव | 

प्रथम पाच वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे, उसके वाद मौ० मृहम्मदअली के हल के 
साथ सयुकत-निर्वाचन हो। मगर किसी भी कौसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो 
अपने ६० फीसदी वहुमत से उसे रद कर सकेगे। 
६--शिमला का आखिरी हु 


प्रथम दस वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे और उसके वाद संयुक्त-निर्वाचन, वदातें 
कि किसी कौंसिछ के मुसलमान-सदस्यो का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का 
विरोध न करे। 


परिशिष्ट ९ * 
केदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र 


जेक्न-नियमो के सम्बन्ध मे भारत-सरकार ने कूछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किये है, 
जो निम्नलिखित वक्तव्य के रूप में प्रकट किये गये है :--- 

“कुछ समय से कुछ वातो में जेल-नियमो में सुधार करने का मामछा भारत- 
सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले पर प्रान्तीय सरकारो से भी राय ली गईं 
भी। उन्होने वहुतसे गैर-सरकारी छोगो से परामर्श करके अपने विचार बनाये है। 
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कुछ महत्त्वपूर्ण बाती पर सरकार ने जो निर्णय किये है उनसे सिद्धान्तत, भारतवर्ष-भर 
में लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी। वे निर्णय थे है ---- 

सजा पाए हुए कैदियो के तीन वर्ग होगे--ए, बी, सी ।. ए' वर्ग से वे कैदी लिये 
जायेगे जो (१) पहली बार ही जेल मे जाये हो और जिनका चाल-चरून॑ अच्छा हो, 
(२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और जीवन-क्रम के कारण ऊँचे दरजे के रहन- 
सहन के अभ्यस्त हो और (३) जिनको (क) निर्देयता, अनैतिकता या व्यक्तिगत 
लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निक्चित हिंसा मे, (ग) 
सम्पत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधों पर, (घ) किसी अपराध करने था उसमें 
सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयकर अस्त्र रखने 
के अपराध में अथवा (ह) इन उपधाराओं में समावेश होनेवालें अपराधों को उत्तेजव 
या सहायता देने मे सजा न मिली हो। 

बी' वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षाया 
जीवन-क्रम के कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हो। बार-बार जेल मे जआानेवाले 
लोग इससे अपने-आप वचित नही रक्खे जायेँंगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों 
को ऐसे लोगो को भी इस वर्ग मे रखने का अधिकार होगा! वे उनके चरित्र और 
पूर्व-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेगे। यह निर्णय प्रान्तीय-सरकार से मात्य 
कराना होगा, जो उसे बदल भी सकती है। 

जो लोग ए' और 'बी' वर्गों में नही रक्‍्खे जायेंगे उन्हे सी' वर्ग मिलेगा। 

हाईकोर्ट, दौरा-जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, 
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदमो का फैसला करेंगे 
उनमे उन्हे वर्गीकरण करने का अधिकार होगा। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटो और प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेटो का किया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा। ए 
और 'बी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश करेगा 
और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी। ३ 

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकरर किये हैं और इनका कैदियों 
के वर्तेमान वर्गों पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई अन्दाज लगाये है और तरह- 
तरह की आशकाये प्रकट की गई है। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि ए' वर्ग 
के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिआयते मिलेगी। जाति के लिहाज से किसी 
बर्गे के कैदियों को कोई अधिक रिआयत नहीं दी जायगी। विश्येष वर्ग के कैदियों को 
जो रिआयते इस समय दी जा रही है वे सब 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेगी। 
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अर्थात्‌ उनके लिए अलग स्थान, आवद्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम की 
आवश्यक सुविधाये और सफाई, स्तान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी। 

दूसरी बातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं --- 

ए और बी' वर्ग के लिए सी' वर्ग के कैदियो को मिलनेंवाली साधारण खूराक 
से बढ़िया खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकर्रर कर दिया जायगा और 
उस मूल्य की सीमा के भीतर खूराक वदलती रह सकेगी। ए' और वी वर्ग की इस 
वढिया खूराक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमो के अनुसार विशेष वर्ग के 
कैदियों को अपने खचचे से जेल की खूराक के अलावा भी और मंगा लेने की इजाजत दी 
जाती है। यह रिआयत ए' वर्ग के कंदियो के लिए भी कायम रहेगी। 

विद्येष वर्ग के कैदियों को अपने कपडे पहनने की जो रिजायते मौजूदा नियमों 
में है ने जारी रहेगी। यदि 'ए' वर्ग के कैदी सरकार के खर्चे से कपडा लेना चाहेगे तो 
उन्हे बी वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपड़े दिये जायेंगे। 'बी' वर्ग के कैदी जेल के कपडे 
पहनेगे, परन्तु वह कपडा कुछ बातो में 'सी' वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा 
होगा। 

ए' और बी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त मे अछग जेल का होता वाञ्छनीय है। 

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में छाया जा रहा है और उसका महत्त्व 
अव फिर दोहरा दिया जाता है कि ए' और 'ी' वर्गे के कैदियो का काम मुकरर करने 
से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से 
विचार कर लिया जाय। 

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर कैदियों 
की वौद्धिक आवश्यकताओ की पूर्ति के छिए आवश्यक प्रतिवन्धों के साथ उचित 
सुविधाये दी जानी चाहिएँ। प्रान्तीय-्सरकारो से अनुरोध किया जायगा कि जेछ के 
पुस्तकालयो की हालूत की जाच करें और जहा पुस्तकालय नही है अथवा अच्छे नही है 
वहा शीत्र स्थापित करें या उन्नत करें। जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की भजूरी से पढ़े-लिखे 
कैदी पुस्तकें और मासिक-पत्र बाहर से मँगाकर पढ़ सकेगे 

अखबार ए' वर्ग के कैदियों को उन्ही शर्तों पर दिये जायगे जिनपर वर्तमान 

विषयो के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियो को दिये जाते है। अर्थात्‌ विश्ेष परिस्थिति 
में और प्रान्तीय-सरकार की मंजूरी से दिये जायगे! साधारणत सभी साक्षर कैदियो 
को भ्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल-अखबार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहा 
प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहांके छिए भारत-सरकार 
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ने यह निश्चय किया हैं कि ए' और बी' श्रेणी के कैदियों को प्रान्तीय-सरकार की पसन्द 
के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्चे से दी जायें । 

(ए' श्रेणी के कैदियों को अबकी भाति एक महीने के बजाय पर्कह दिल में 
एक चिटृठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। 'बी' वर्ग 
के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलो के नियमानूसार अभी तो बड़ी हमम्बी-छम्बी 
अवधियां मुकर्र है, परन्तु अब उन्हे प्रति मास एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक 
मुछाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों और चिढद्िव्यों के 
हालात अखबारों मे छपेंगे तों यह रिआरायत छीनी भी जा सकेगी या कम की जा 
सकेगी । 


परिशिष्ट ४ 
हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक 


हम घोषणा करते हैं कि “-- 

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओ से पूर्ण सहानुभूति रखते हें। 

२. कम्पनी की पूजी के कम-से-कम ७४५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के 
है। (इसकी बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुईं विज्ेष कमिटी घोषणा- 
पत्रक के इस अंश के विषय से विशेष-हूप से छूट दे सकती है।) 

३. पुराने पदेन (८४-०ही८०) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ 
प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हे और रहेंगे । (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी 
होने की दक्षा मे बोर्ड मे हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरो का बहुमत होना चाहिए।) ४ 

४. प्रबन्धक एजेप्टो (मैनेजिंग-एजेप्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ 


नही है । 

पू, एजेण्टो की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मदद 
नही करते और न विदेशी सूत या थान मेंगाते है | 

६. हम खादी से मिक्त के कपडे की होड न करके और आन्दोलन से उत्तने 
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स्थिति से, कपडे की कीमत वढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपने स्वार्थे के लिए 
अनुचित छाभ न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होगे। 

७ मिलो के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी है और प्रवन्ध-विभाग के 
कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितो की रक्षा 
के लिए वधे हुए है। 

उक्त घोषणा-पत्रक के पान के लिए हम यह करने का जिम्मा छेते है :--- 

१. मिलो के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध 
किसी भी प्रकार के प्रचार में नही लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने 
से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग 
ही लेगा। 

२ विशेष कारणो के अतिरिक्‍त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियो 
में से की जायगी। 

३ हम अपनी कम्पनी का वीसे का काम जितना सम्भव होगा उतना 
हिन्दुस्तानी बीमा-कम्पनियों को देंगे। 

४. हम अपना बेको का काम तथा जहाजों से माल छाने या ले जाने का 
काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियो को देगे। 

५ अबसे हम जहांतक सम्भव होगा वहातक जआाडिटर, वकील, जहाजों पर 
माल चढवाने तथा जहाजो से मार उतरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले 
दलाल, ठेकेदार और अपनी मिछो के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी 
ही खसेंगे। 

६ हम जहातक सम्भव होगा वहातक स्टोर की चीजें देगी खरीदेगे। केवल 
वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चक सकता और जिनके बजाय 
देशी नही काम आ सकती या मिल सकती। (ऐसी विदेशी चीजो की सूची, जो 
अनिवाय है, साथ है।) 

७ हम किसी भी प्रकार का विदेणी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेंगम 
या ऐसा सूत जो वहिष्कृत मिलो मे काता जाता है, काम मे नही लायेंगे। 

८5. हम उस सूत या कपडे को न धोयेंगे और रगेगे जो विदेशी होगा, या 
वहिष्कृत मिलो में तैयार किया गया होगा। 

६. हम अपनी मिलो में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनो सिरों पर अपनी 
छाप साफ-साफ छगायेगे और बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न मेजेंगे। 
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१०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेगे, न उसपर खादी छापेगे 
और न उसे खादी-जैसा बनायेंगे। 

११. हम नीचे लिखें प्रकारों के कपडे न बनायेंगे --- 

कोई कपडा जो बिना घुला हो या धुरा हो, ताने और बाने में एक इच मे 
जिसमे एक ऊपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार 
हो। बाने में चेको की सादा बुनावट भी है। जो बूल्ददार था गोल बक्स पर बने हो और 
दरिया। (१८ तारो में इकहरे था दुहरे सूत शामिल है। उनका नम्बर १८ या कम 
होता है।) 

किन्तु मिले, डिल, साटने, टसरे, जैक्वार्ड मशीन पर बनी टूले, डौवी नमूने, 
रगीन रुई से बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतत्र है। 

१२. हम अबसे यथाशक्ति अपना खरीद-फरोल्त का काम हिन्दुस्तानी 
दुकानदारों के साथ करेगे और उत्ही के द्वारा करायेगे। 

१३. हमारी मिलो के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले छोग स्व॒देशी कपछा पहनेगे। 


कम्पनी का नाम . 
पता. «० ४5 हक, 59 दरार 52 
” एजेप्टोयामालिको के नाम. .,, , .... « 
गैर हिन्दुस्तानी मिलो का घोषणापत्र भी इसी आशय का था। सिर्फ घोषणा 
का चतुर्थ अंश उसमे सम्मिलित न था। 
बम्बई-काग्रेस-कमिटी ने भी इसी आशय का घोषणा-पतन्र प्रचलित किया था। 
इसमे बिना बम्बई-काग्रेस-कमिटी से सलाह लिये १० नम्बर से नीचे का कपडा न 
बुनने, ३१ दिसम्वर १६३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम या रेशमनुमा सूत का 
प्रयोग तन करने की शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्ते भी थी .-- 
मिले राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुईं स्वदेशी की भावना से 
अपना अनुचित स्वार्थ-साधन न करेगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दछालो से भी 
इसकी रक्षा करेगी। वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में 
बेचेगी। 
ने ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों मे जो चीजे इस समय बन रही 
है उन्हे वतेमान दामो पर या १२ मार्चे १६३० को जो दाम थे उनपर--इलमें से 
जो भी कम हो उनपर---बैचेगी। 
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वे खरीदारो को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मो की बिक्री के दाम, जो 
समय-समय पर होंगे, छप्वाकर बँटवाती रहेंगी। 

वे समय-समय पर वम्वई प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी 
और ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालो को रोकने के 
लिए और खरीदारो को वाजिब दामो पर लगातार स्वदेशी कपडा दिलाने के लिए 
दोनो पक्ष राजी होगे । 


परिशिष्ट ६ 


जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव 


पत्र-व्यवहार 

डेली हैरल्ड के सवाददाता स्लोकोम्व ने प० मोतीलाल नेहरू से मिलकर 
सरकार व काग्रेस मे सधि कराने की चर्चा की थी। इस वातचीत के परिणामस्वरूप 
सर सप्र्‌ व मि० जयकर ने जुलाई १६३० में वाइसराय से परामश्श किया और वातचीत 
आगे बढाने के लिए गाधीजी, प० मोतीछाछ नेहरू व १० जवाहरलाल नेहरू आदि से 
जेल मे मिलने की आज्ञा मागी। वायसराय ने १६ जुलाई के पत्र में उन्हें उक्त व्यक्तियो 
से जेल में मिलने की आज्ञा दे दी। इसके वाद सर सप्र्‌ व मि० जयकर म० यग्राधी से 
जेल में मिले और उन्हे अबतक की सारी वातचीत से परिचित किया। महात्माजी 
ने सधि-चर्चा और गोलमेज कान्फ्रेंस मे काग्रेस के भाग ले सकने का आधार क्या होना 
चाहिये, इस सबघ मे अपने विचार प्रकट किये और प० मोतीलाल नेहरू व पं० जवाहर- 
छाल को पत्र लिखा। गाघीजी की शर्तो से दोनो नेहरुओ ने अपना थोडा बहुत मतभेद 
तो अकट किया, छेकिन उसपर बहुत बल नहीं दिया। प० जवाहरलाल नेहरू ने तो 
सरकार की उदासीनता देखकर यह भी लिखा कि सरकार सचि-चर्चा के लिए विलकूल 
उत्सुक नहीं दीखती। कही ऐसा न हो कि हम धोखा खावे। श्री जयकर ३१ जुलाई 
को फिर गाघीजी से मिले । सब नेता परस्पर विचार कर सके, इसलिए यरवडा जेल 
में १४-१५ अगस्त को निम्न व्यक्ति इकट्ठे हुए--म० गावी, पं० मोतीरालू नेहरू, 
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प० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और 
श्रीमती नायडू। सर सप्रू व मि० जयकर भी उपस्थित थे। बातचीत के बाद नेताओं 
ने उक्त दोनो सज्जनो को निम्न पत्र लिखा :--- 
यरवडा सेण्ट्रल जेल 
१५---८---३० 
प्रिय मित्रगण, 
आप छोगो ने ब्रिटिश्-सरकार और कामग्रेस में घान्तिपूर्ण समझौता कराने 
का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम छोग आपके बहुत अधिक कृतन्न 
है। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम छोगो 
की जो बहुत अधिक बातें हुई है, तथा हम छोगो में आपस में जो कुछ परामश हुआ 
है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि अभी ऐसे समझौते 
का समय नही आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो।- पिछले पांच महीनों में 
देश में जो अद्भुत जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगो 
' में से छोटे-बडे सभी प्रकार और वर्ग के छोगो ने जो बहुत अधिक कष्ठ-सहन किया 
है, उसे देखते हुए हम छोग यह अनुभव करते है किन तो वह कष्ठ-सहन पर्याप्त 
ही हुआ है और न वह इतना बडा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य 
सिद्ध हो जाय। 
कंदाचित्‌ यहा यह बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके 
अथवा वाइसराय के इस मत से सहमत नही है कि सत्याग्रह-आन्दोछून से देश को हाति 
पहुँची है, अथवा वह आन्दोछन कुसयम में खडा किया गया है, अथवा अवैध है। 
अग्रेजो का इतिहास ऐसी-ऐसी रकतपूर्ण ऋन्तियों के उदाहरणो से भरा पडा है जिनकी 
प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज छोग कभी नही थकते; और उन्होने हम छोगो को भी 
ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल 
शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप मे भी बहुत अधिक मान मे और अद्भुत रूप से शान्ति 
पूर्ण ही है, उनकी मिन्‍्दा करना वाइसराय अथवा किसी और समझदार अग्रेज को' 
शोभा नही देता। 
परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी चरतंमान सत्याग्रह-आन्दोलन की 
निन्‍्दा करते हूँ, उनके साथ झगडा करने की हमारी कोई इच्छा नही है। हम छोगो का 
तो यही मत है कि सर्व-साधारण जिस आदचये-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मि- 
हित हुए है, वही इस बात का ययेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपरुण है। यहा 
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कहने की वात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नता-पूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात 
की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्मव हो तो यह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द 
कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति मे रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, 
छाठिया खानी पडे और इनसे भी वढ-वढकर दुर्दगायें भोगनी पड़े, हम लोगों के लिए 
कभी आनन्ददायक नही हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आप के द्वारा 
वाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैँ कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के छिए 
जितने मार्ग हो सकते हैं उत सबको दूढकर उनका अवलम्वन करने के लिए हम अपनी 
ओर से कोई वात न उठा रखेंगे, तो आणा है कि आप हम छोयों की इस वात पर 
विव्वास करेंगे । 
परन्तु फिर भी हम यह मानते है कि अभीतक हंमें क्षितिज पर ऐसी शान्ति 
का कोई चिह्न नही दिखाई देता! हमें अभीतक इस बात का कोई रुक्षण नही दिखाई 
पडता कि अंग्रेज सरकारी जगत्‌ का अब यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के 
स्त्री-पुरुप ही इस बात का निर्णय कर सकते हैँ कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम 
या मार्ग कौन-सा है ? सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारो की जो निष्ठापूर्ण 
घोषणाये की है और जिनमें से वहुत-सी घोपणायें प्राय. अच्छे उद्ेश से की गई हे, 
उनपर हम विश्वास नही करते। इघर मुद्दों से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों 
की घन-सम्पत्ति का जो वरावर अपहरण करते आये हूं, उसके कारण उन अंग्रेजों में अब 
इतनी शक्ति और योग्यता ही नही रह गई है कि वे यह वात देख सकें कि उनके इस 
अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आथिक और राजनंतिक 
ह्वास हुआ है । वे अपने-आपको यह देखने के लिए उच्चत ही वही कर सकते कि उनके 
करने का इस समय सबसे वडा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे है, 
उसपर से वे उतर जाये, और प्राय सौ वर्षो तक भारत पर राज्य रहने के कारण सब 
प्रकार से हम लोगो का नाश और ह्ास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे 
वे बाहर निकलकर विकसित होने में-हमारी सहायता करें; और मवतक उन्होने हमारे 
साथ जो अन्याय किये हूँ, उनका इस रूप में प्रायह्चिचत्त कर डालें। 
परन्तु हम यह वात जानते हूँ कि आपके तथा हमारे देश के कूछ और विज्ञ 
लोगो के विचार हमारे इन विचारो से भिन्न है। आप यह विश्वास करते हैँ कि भासकों 
के भावो में परिवर्तेन हो गया है, और अधिक नही तो कम-से-कम इतना परिवतेन 


अवदय हो गया है कि जिससे हम छोगो को प्रस्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित 
डर 
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होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष प्रकार के बन्धन मे पड़े हुए 
है, तो भी जहातक हमारे अन्दर शक्ति हैँ बह्यातक हम इस काम मे असन्नतापूर्वक आप 
लोगो का साथ देगे। हम जिस परिस्थिति में पडे हुए है, उसे देखते हुए, आपके मित्रता- 
पूर्ण प्रयत्न मे हम अधिक-से-अधिक जिस रूप मे और जिस सीमा तक सहायता दे 
सकते है, वह इस प्रकार है-- 
हम यह समझते हे कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमे 
प्रस्तावित परिषद्‌ के सम्बन्ध मे जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी 
अनिक्षिचत है कि गत वर्ष लाहौर मे जो राष्ट्रीय माग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान 
रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नही कर 
सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि काग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता 
हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन मे बिना विचार किये हम छोग अधि- 
कारपूर्ण-रूप से कोई बात कह सके । परल्तु हम इतना अवश्य कह सकते है कि व्यक्तिश 
हम छोगो के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सतोष-जनक न होगा 
जबतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों मे यह बात न मान ली जाय कि भारत को 
इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहें तब ब्निटिश-साज्ाज्य से अलग 
हो जाय। (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके 
निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) पर 
तथा समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें 
उन ११ बातो का भी समावेश हो जाय जो गाघीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में 
लिखकर भेजी थी। (ग) उससे भारतवर्ष को इस बात का अधिकार आप्त हो जाय 
कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पच्चायत बैठाकर इस बात का निर्णय 
करा सके कि अग्रेजो को जो विद्येष पावने और रिआयते आदि प्राप्त हे, जिसमें भारत 
का सावंजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध मे राष्ट्रीय सरकार 
का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नही है अथवा भारत की जनता के लिए हितकर 
नही है, वे सब अधिकार, रिआयते और ऋणु.आदि उचित, न्‍्यायपूर्ण और मात्य 
है या नही । 
सूचना--अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार 
से इस प्रकार के जिस लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के 
चुने हुए प्रतिनिधि करेगे | हे 
' (२) ग्द्दि ऊपर बतलाई हुई बाते ब्रिटिश-सरकार को ठीक जेंचे और वह 
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इस सम्बन्ध म सन्‍्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम काग्रेस की कार्य-समिति से इस 
बात की सिफारिग करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवग्जा का आन्दोलन 
बन्द कर दिया जाय; अर्थात्‌ केवल आजा-भग करने के लिए ही कुछ विश्विप्ट कानूनों 
का भग न किया जाय। परन्तु विछायती कपड़े और घराव, ताड़ी आदि की दुकानों 
पर तवतक झान्तिपूर्ण पिकेटिग जारी रहेंगी, जबतक सरकार स्वयं कानून वनाकर 
जराव, ताडी आदि और विलायती कपडे की विक्री उन्‍द न कर देगी। सब छोग बपने 
घरों मे वरावर नमक वनाते रहेगे और नमक-कानून की दड-सम्बन्धी धाराये काम में 
नहीं छाई जायेंगी। नमक के सरकारी या लोगो के निजी ग्ोदामों पर ध्यवा नही 
किया जायगा। 

(३) (क) ज्योही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्योही उसके 
साथ वे सव सत्याग्रही कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके है परन्तु जो हिंसा 
के अपराधी नही है या जिन्होंने छोगो को हिसा करने के लिए उत्तेजित नही किया है, 
सरकारूद्वारा छोड दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, छगगान-कानून 
तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तिया जब्त की गई है, वे सव लोगों 
को वापस कर दी जायँगी। (ग) दंडित सत्याग्रहियो से जो जुर्माने वसूछ किये गये 
है या जो जमानते ली गईं है, उन सवकी रकमे छौटा दी जायेंगी। (घ) वे सब राज- 
कर्मचारी, जिनमे गावो के कर्मचारी भी सम्मिलित हूँ, जिन्होने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुडा दिये गये हैं, यदि फिर से 
सरकारी नौकरी करना चाहे तो अपने पद पर नियक्त कर दिये जायेंगे। 

सूचना--ऊपर जो उप-धारायें दी गई है, उनका व्यवहार असहयीग-काल 
के वडित लोगो के लिए भी होगा । 

(ड) वाइसराय ने अवतक जितने आइडिनेन्स प्रचलित किये है, गे सब रद 
कर दिये जायेंगे । 

(च) भ्स्तावित परिषद्‌ मे कौन-कौन छोग सम्मिलित क्ये जायेंगे और 
उसमे कांग्रेस का 7तिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा 
जव पहले ऊपर वतलाई हुई आरम्मिक बातो का सनन्‍्तोपजनक निपटारा हो जायगा। 

भवदीय--- 

मो० क० गाघी जयरामदास दौल्तराम 

मोतीलाल नेहरू ः सैयद महमूद 

बललभभाई पटेछ जवाहरलाल नेहरू 
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कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र 

सर सप्र व श्री जयकर ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलावार-हिल, वम्बई) 
से इस आशय का पत्र काग्रेस-नेताओ को भेजा--- 
प्रिय मित्रगण, 

जिन अनेक अवसरो पर हमने पुना या प्रयाग मे आपसे मिलकर वातें की है, 
उन अवसरों पर आप छोग्रों ने हमारी बातो को जिस सुजनता और थैयें के साथ सुना 
है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमे इस वात का दु स है कि 
हमने बहुत अधिक समय तक वातें करके आपको कष्ट दिया है, और विशेषत, इस बात 
का हमे और भी अधिक दुःख हैं कि प० मोतीछाल्‍ नेहरू को ऐसे समय में पूना तक 
आले का कष्ट उठाना पड़ा है जबकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। हम नियमित- 
रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते है जो आप लोगो ने हमे दिया था और जिसमें 
आप लोगो ने वे शर्तें लिखी हैं, जिनके अनुसार आप काग्रेस से इस वात की सिफारिश 
करने के लिए तैयार है कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेज-परिषद्‌ 
में सम्मिलित हो। 

जैसा कि आप छोगो को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्थता का 
काम इन आवारों पर अपने ऊपर लिया था--( १) २० जून १६३० को वम्बई मे 
काग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक-सभापति प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्व 
के साथ बातचीत करके उन्हें जो शर्तें वतछाई थी, एक तो उनके आधार पर, और 
विशेषत (२) २४५ जून १६३० को बम्बई मे प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब 
को अपने वक्तव्य में छिखकर जो शर्तें दी थी और जिनके सम्बन्ध में उन्होने (प० 
मोतीछाल ने) यह मजूर किया था कि इनके आधार पर हम छोग निजी और गैर- 
सरकारी तौर पर वाइसराय से मिक्कर समझौते की वातचीत कर सकते है। मि० 
सस्‍्लोकोम्ब ने वें दोनों लेख हम लोगो के पास भेज दिये थे और तब हम लोगो ने 
वाइसराय से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि हम छोगो को यहू इजाजत दी जाय कि 
हम गाधीजी और पडित मोतीकाल तथा पड़ित जवाहरछाल से बातचीत करें और 
यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का 
हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले छी है। अब हम बह 
देखते है कि १४ ता० को आप छोगो ने जू पत्र हमे दिया है, उसमे ऐसी झर्ते दी हैं 
जो हम लोगो की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार वाइसराय के पास 
विनारार्थ भेजी जानी चाहिएँ; और तब हम लोगो को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी 
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पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की वातचीत के सम्बन्ध के जितने 
मुख्य-पत्र और लेख आदि है, और जिनमे आप लोगो का वह पत्र भी सम्मिलित है जो 
आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जायँ। आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान 
मे है और ज्योही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेगे त्योही हम 
सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर ढेगे। 
यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आज्ञा मागते है कि, जैसा 
कि हमने आप से कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योही 
सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगः त्योही परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर जायगी 
महिसात्मक राजनैतिक कैदी छोड दिये जायेंगे, उन आडिचेन्सो को छोडकर जिनका 
सम्बन्ध चट्यांव और छाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमो से है, वाकी सव आडितेन्स रद कर 
दिये जायँंगे, और गोलमेज-परिषद्‌ में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि 
'होगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या अधिक होगी। यहां कदाचित्‌ 
हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम छोगो ने इस वात पर भी जोर 
दिया था कि हमारी सम्मति मे प० मोतीछाल नेहरू ने अपनी मि० स्लोकोम्ववाली 
भेट में जो दृष्टिकोण प्रकट किया था और ५० भोतीछालजी की स्वीकृति से 
मि० स्लोकोम्ब ने जो वक्‍तव्य हम लोगो के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र 
में तत््वत, कोई अन्तर नही है जो वाइसराय महोद्य ने हम छोगो के नाम 
भेजा है। 


ली भवदीय--- 
मुकुन्दराव जयकर 
तेजवहादुर सप्र 


०2 


वाइसराय का पत्र 


इसके उपरान्त काग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त को श्री जयकर 
अकेले शिमला गये और वहा उन्होने वाइसराय से वाते की। २५ ता० को सर तेज- 
बहादुर सप्रू भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो गये। उस समय २५ और २७ अगस्त 
के बीच में इन छोगो ने कई वार वाइसराय और उनकी कौसिल के कुछ सदस्यो के साथ 
मिलाकर बातें की। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने यह पत्र लिखकर काग्रेंस 
के नेताओ को प्रयाग और पूना में दिखलाने के लिए दिया -- 
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वाइसराय-भवन, शिमला 
र८ अगस्त, १६३० 
प्रिय सर तेजबहादुर, 
काग्रेस के जो नेता इस समय जेल में है, उनके साथ श्री जयकर और आपने 
मिलकर जो बाते की, उनके परिणाम की जो सूचना आपने मुझे दी है, उसके लिए मै 
आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगो ने मिछूकर १५ तारीख को आप लोगो 
को जो पत्र भेजा था और आप लोगो ने उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रति- 
लिपिया आपने भुझे भेजी है, उनके लिए भी मे आपको धन्यवाद देता हूँ। में आपको 
और श्री जयकर को बतला देना चहता हूँ कि आप लोगो ने सार्वजनिक हित और भारत 
मे फिर से जान्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी 
में बहुत प्रशसा करता हूँ। यहा में आपको उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना 
चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था। 
अपने १६ जुलाईवाले पत्र में मेने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी 
तथा मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 
श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहा तक हो सके, हम छोग इस 
बात का प्रयत्न करे कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा मे अपने ढेश का प्रवन्ध अपने 
हाथ में छे सके उतनी अधिक मात्रा में ले छे। हा, वे विषय अभी उनके हाथ मे नही 
दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नही ले सकते । जितनी 
सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद्‌ इस बात का विचार करेगी कि वे सब 
विषय कौन-कौन-से है और उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा सकती है। 
असेम्बल्ली मे & जुलाईवाले अपने भाषण मे मेने दो बाते भी स्पष्ट कर दी 
थी। एक तो यह कि जो लोग परिषद्‌ मे जायेंगे, वे बिलकुल स्वतत्र रूप से विधात- 
सम्बन्धी सब विषयो पर, उनका ऊँच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेगे, और हूसरी 
यह कि परिषद्‌ जो-कुछ निर्णय कर सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान्‌ सम्राटु की सरकार 
अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लमेण्ट के सामने उपस्थित करेंगी। 
में समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नही है कि आप भी यह मानते 
होगे कि आप लोगो ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमे उस पत्र से कोई 
सहायता नही मिली है जो आप छोगो को काग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र 
जिस ढग से लिखा गया है और उसमे जो-जो वाते है, उन दोनो को देखते हुए, और 
साथ ही साथ उसमे इस बात से जो साफ इन्कार किया गया है कि कांग्रेस की नीति 
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से आर्थिक क्षेत्र मे भी तथा और-और क्षेत्रों मे भी देश को सारी हानि पहुँची है, उसका 
ध्यान रखते हुए, मे नही समझता कि उसमें जो सूचनायें उपस्थित की गई है उनपर 
व्योरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता है, और मे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता 
हैँ कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बात-चीत करना असम्भव है। में आशा करता हूँ 
कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेगे, तो यह बात स्पष्ठरूप से उन्हें बतला देगे। 
१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अतिम अहम 
के सम्बन्ध में भी में एक बात कह देना चाहता,हेँ। जब मेने और आप लोगो ने इस 
विपय पर विचार किया था, तव मैने कहा था कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर 
दिया जायगा, तब वंमान परिस्थिति के कारण जो आडिनेन्स बनाये गये हे (उन 
आईविनेन्सो को छोड़कर जो लाहौर और चटगाव के षड्यत्र वाले मुकदमो के लिए 
बनाये गये है ), उनकी कोई आवश्यकता न रह जायगी और मे उन्हें रद कर दूगा। 
पर मेने यह वात भी स्पष्ट कर दी थी कि मे इस बात का कोई वचन नही दे सकता कि 
जव सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारो के लिए यह संभव 
होगा कि वे उन सव लोगो को छोड दे जो इस आन्दोलन के सम्बन्ध में हिसा को छोड- 
कर और अपराधों में जेल भेजे गये हे या जिनपर मुकदमे चल रहे है। पर हा, मे इस 
वात का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्बन्ध मे उदार नीति का अमल किया जाय, और 
अधिक-से-अधिक में यही वचन दे सकता हूँ कि मे प्रान्तीय-सरकारी से कहूँगा कि वे 
प्रत्येक अभियुक्‍त के सम्बन्ध मे उसके अपराध और परिस्थिति आदि का विचार करते 
हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। 
एक वात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा 
और काग्रेस के नेता परिषद्‌ में सम्मिलिति होना चाहेगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि 
उसमे लिए जायेंगे। मुझे स्मरण है कि आपने इस सम्बन्ध मे कहा था कि काग्रेस यह 
नही चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता या बहुमत रहे, और मेने यह विचार प्रकट 
किया था कि श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार से यह सिफारिश करने मे कोई कठिनाई न 
होगी कि परिपद्‌ मे कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहे। मै यह भी वतला देना चाहता 
हूँ कि यदि काग्रेस उसमे सम्मिलित होना चाहें, तो वह अपने नेताओ की एक ऐसी सूची 
मेरे पास भेज सकती हूँ जिन्हे वह अपना उपयुक्‍त प्रतिनिधि समझती हो; और उस 
सूची में से मे उसके प्रतिनिधि चुन लगा । 
यह उचित जान पडता है कि यह सारा पत्र-व्यवहार ज्ञीघ्र ही सर्व-साधारण 
में प्रकाणित कर दिया जाय, जिसमें सव छोगो को यह मालूम हो जाय कि किन परि- 
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स्थितियों में आप छोगो को अपने प्रयत्न मे विफलता हुई है; और जिन परिणामों की 
आप लोग आशा करते थे, वे क्यों नही प्राप्त हुए। इसलिए में आपको तथा श्री जयकर 
को स्पष्ट बतछा देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध मे मेरी तथा मेरी सरकार की क्‍या 
स्थिति है (अर्थात्‌ हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हे) । 
भवदीय--- 
अविन 


वाइसराय को बातचीत 
मध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्यित किया 


काग्नेस के नेताओ के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयो का उल्लेख था, 
उनके सम्बन्ध मे वाइसराय के साथ सर सप्रू व जयकर की जो बातें हुई थी, उनके बारे 
में उन्होंने यह वक्‍तव्य दिया.---हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ 
अगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल मे ५० मोतीलाक नेहरू, प० जवाहरलारू नेहरू और 
डॉ० महमूद से मिले। हमने उन्हे वाइसराय का उक्त पत्र दिखछाया और हम छोगो 
में जो बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया। उन छोगों 
के १५ अगस्तवाले पत्र मे जिन कई विचारणीय बातो का उल्लेख था और जिनका 
उल्लेख वाइसराय के २८ अगस्त वाले पत्र में नही था, उनके सम्बन्ध भे हम लोगो ने 
उनसे यह कहा कि वाइसराय के साथ हमारी जो बाते हुई हैं उन्हें देखते हुए हमारा 
यह विश्वास हैं कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है-- 

(क) झासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस 
पत्र मे है जो वाइसराय ने २८ अगस्त को हम छोगो को भेजा था। इस सस्बन्ध की वातो 
का उल्लेख उसके दूसरे पैराग्राफ में है, जहा इस विषय की भार मुख्य बातें कही 
गई है । 

(ख) एक प्रइन यह भी है कि गोलमेज-परिषद्‌ मे गाधीजी यह प्रश्न उग 
सकेगे या नही कि भारत जब चाहे तब साज्राज्य से अछूय हो जाय। इस सम्बन्ध मे 
वाइसराय का यह कहना है कि परिषद्‌ सब बातो मे बिलकुल स्वतन्त्र होगी, और यही 
बात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो हम लोगो को भेजा था। इसलिए वहा प्रत्येक 
व्यक्ति जो विषय चाहे विचारा्थ उपस्थित कर सकता है। परन्तु वाइसराय का यह 
विचार है कि इस अवसर पर गाधीजी का यह प्रइन उठाना बहुत ही नासमझी का काम 
होगा। परन्‍्तु यदि गाघीजी यह विषय भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेगे; तो 
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वाइसराय का यह कहना है कि सरकार इस प्रदन को विचारणीय मानने के लिए तैयार 
नही है। यदि इतने पर भी गाघीजी यह प्रषन उठाना चाहेंगे, तो सरकार भारत-मत्री 
को यह सूचित कर देगी कि गोलमेज-परिपद्‌ में गाघीजी का यह प्रण्न उठाने का 
चिचार है । 

(ग) एक प्रइन यह है कि गोलमेज-परिषद्‌ मे यह विपय विचारार्थ उपस्थित 
किया जा सकता है या नही कि भारत पर जो कई आशिक भार है, उनकी जांच एक 
स्वतत्र पचायत से कराई जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह 
किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विलकूल तैयार नही जिससे कि मारत पर 
जितने ऋण है वे सव रद समझे जायें और उनके चुकाने से इन्कार किया जाय। पर 
हा, जो चाहे वह परिषद्‌ मे यह कह सकता है कि भारत का अमुक आर्थिक ऋण या 
देना ठीक नही है और इसकी जाच की जाय। 

(घ) नमक-कानून की दंड-सम्वन्धी धाराओं को काम में न लाते के सम्बन्ध 
में वाइसराय का कहना है कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कमीयन 
की सिफारिश मान ली गई, तो यह विषय प्रान्तीय सरकारो के हाथ मे चलछा जायगा; 
और (२) सरकार की आय में वहुत वडी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नही 
चाहेंगी कि उसकी आय का यह मार्गे बन्द द्वो जाय। परन्तु यदि कोंसिलो से ममक- 
कानून रद करा लिय जायगा और सरकारी आय का घाटा पुरा करने के लिए कोई 
और नया मार्ग बतलाया जायगा, तो वाइसराय और उत्तकी सरकार इस प्रइन के ऊँच- 
नीच पर विचार करेगी। परन्तु जवतक नमक-कानून एक कानून के रूप में बचा 
रहेगा, तवतक यदि छोग उसे खुले-आम तोडेंगे तो सरकार उसे सहन नही कर सकेगी । 
जव सद्भाव और शान्ति स्थापित हो जायगी, तव यदि भारतीय नेता वाइसराय और 
उनकी सरकार से बातचीत करेगे कि इस सम्बन्ध से गरीबो का आथिक कष्ट किस 
प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेतामं 
की एक छोटी परिषद्‌ कर सकेगे। 

(ड) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यदि पिकेटिंग से किसी 
वर्गे को कष्ट होगा या उसमें छोगो को तग किया जायगा, धमकाया जायगा या 
बलूजअयोग किया जायया, तो सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह 
आवश्यकता पडने पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके सिवा जब 
शान्ति स्थापित हो जायगी, तब पिकेटिंग-सम्वन्धी आड्डिनेन्स उठा लिया जायगा। 

(च) जिन कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया है 
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या जो अपने पद से हटा दिये गये हैं, उन्हे फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका 
यह कहना हूँ कि यह विपय मुख्यत. प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता हैं। 
तो भी यदि उनके स्थान खाछी होगे और उनकी जगह ऐसे नये आदमी न नियुक्त कर 
लिये गये होगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हो, तो प्रान्तीय सरकारों से यह भागा 
की जा सकती है कि वे उन लोगो को फिर से उनके स्थान पर नियुक्त कर देगी जिन्होंने 
आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा छोगो ने विव करके जिनसे 
इस्तीफ दिलवाये होगे । 

(छ) प्रेश्न-आड्डिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जब्त कर छिये गये होगें, उन्हें 
छौटा देने में कोई कठिनाई न होगी । 

(ज) लगान-कानून के सम्बन्ध में जो जुर्माने हुए हे या जो सम्पत्तियां जब्त 
हुईं है , उन्हें छौटाने के सम्बन्ध मे अविक सूक्ष्म विचार करते की आवश्यकता है। 
ऐसे कानून के अनुसार जो सम्पत्तियां जव्त हुई है, और बेची गई है, वे तीसरे आादमी 
के हाथ मे चली गई है। जुर्माने छौटाने के सम्बन्ध में भी कठिनाइ्या होंगी। इस 
सम्बन्ध मे वाइसराय केवल यही कह सकते है कि प्रान्तीय-सरकारें इसपर न्यायपूर्वक 
विचार करेंगी और सव परिस्थितियों का ध्यान रक्खेंगी; और जहांतक हो सकेगा, 
जुर्माने ौटाने का प्रयत्न करेंगी । 

(झ) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध मे वाइसराव अपने विचार उस पत्र 
में प्रकट कर ही चुके है जो उन्होंने २८ जुछाई को हमें भेजा था। 


गाँधीजी के नाम नेहरुओं का आखिरी सूचना-पत्र 
पं० मोतीछाल नेहरू, पं० जवाहरछाछ नेहरू और डाँ० महमूढ को पहली 
दोनो मूछाकातों में सर सप्रू व मि० जयकर ने यह स्पप्ट वतला दिया था कि यद्यपि 
समय बहुत कम है, तो भी ऊपर वतलाये हुए ढगग से जागे समझौते की और बात-चीत 
हो सकती हूँ; परन्तु वे छोग इस आवार पर समझौता करने के लिए तैयार नही हुए 
और उन्होने गांवीजी को देने के छिए एक सूचनापत्र लिखकर विवा, जी इस 
अकार है-- 


मैनी सेप्ट्ल जेल 


$-] 4५ पन्ने 9 


“कल मऔौर आज फिर श्रीयुतत जयकर तथा डॉ०्सग्रू के साय हम छोगो 
की भेंट हुई और बहुत देर तक बातें होती रही। उन्हीने उस पत्र की एक नकल हमें 
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डा 
दी है जो लॉर्ड अविन ने उन्हे २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र मे स्पष्ट रूप से यह 
कहा गया है कि छॉर्ड अविन उन शर्तों पर समझौते की बात करना असम्भव समझते 
हैँ जो शर्तें हम सब लोगो ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थी जो सर 
तेजवहादुर सप्रू और श्रीयुत जयकर के ताम लिखा था, और ऐसी स्थिति मे छॉडें 
अविन का यह कहना ठीक है कि सर सप्र्‌ और श्रीयुत जयकर के प्रयत्व विफल हुए है। 
जैसा कि आप जानते है, हम सव लोगो ने यह पत्र सब बातो का बहुत अच्छी तरह विचार 
करके लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहा तक दब सकते 
थे, वहा तक दवे थे। उस पत्र मे हमने यह बतला दिया था कि जवतक कई परम 
आवश्यक छत्ते पूरी नही की जायेगी और उनके सम्बन्ध से ब्रिटिश-सरकार सन्तोष- 
जनक घोषणा न कर देगी, तब-तक कोई निराकरण मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी 
घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश कर सकते थे 
कि उस दा में सत्याग्रह-आन्दोलून बन्द कर दिया जाय, जवकि सरकार उसके साथ 
ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगो ने अपने पत्र मे किया था। इन प्रारम्भिक 
बातो का सन्तोषजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि 
लन्दनवाली प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन से छोग सम्मिलित होगे और उसमे काग्रेस 
के कितने और कैसे प्रतिनिधि होगे । अपने पत्र मे हॉर्ड अविन यहा तक कहते है कि इन 
प्रस्तावों के आधार पर समझौते की बातचीत करना ही असम्भव है। ऐसी परि- 
स्थितियों मे हम छोगो मे न तो समझौता होने की कोई गुजाइण है और न हो 
सकती है। 
वाइसराय ने अपने पत्र मे जो वाते लिखी हे और जिस ढग से लिखी है, उसे 
छोडकर यदि देखा जाय तो भी इधर हाल मे भारत मे ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ कार्ये 
किये हे, उनसे यह सूचित होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना नही चाहती। 
ज्योही इस बात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्ली मे कांग्रेस की कार्य-समिति 
की वैठक होगी, त्योही तुरन्त सरकार ने उसे गै र-कानूची घोषित कर दिया और उसके 
उपरान्त उसके जधिकाश सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का केवल 
यही अर्थ हो सकता है कि वह शान्ति नही चाहती । इन या और दूसरी गिरफ्तारियों 
के लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार की और दूसरी कार॑वाइयो के लिए--जिन्‍्हे 
हम छोग असमभ्यता और बवेरता-यूर्ण समझते हे---हम लोग सरकार की कोई शिकायत 
नही करते। हम उन सब का स्वागत करते हैं। परन्तु हम लोग यह बतला देना 
उचित और न्यायपूर्ण समझते है कि एक ओर तो शान्ति स्थापित करने की इच्छा रखना 
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और दूसरी ओर स्वय से रचा पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदान कर सकती 
हैं और जिसके साथ सरकार वातचीत करता चाहती है, इन दोनो वातो का ठीक 
मेल नही बैठता। प्राय, सारे भारत में कार्य-समिति गैर-कानूनी 5हरा दी गईं है और 
उसके अधिवेशनों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप से 
यही अर्थ होता है कि चाहे कूछ भी क्यो न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध वरावर जारी रहना 
चाहिए और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह जायगी; क्योंकि जो छोग भारत- 
वासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते है, वे सारे भारत मे अग्रेजी जेलखानो मे भर और 
फैल जायेगे । 

लॉर्ड अवित ने जो पत्र भेजा है और ब्रिटिश्-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, 
उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि डॉ० सप्रू और श्रीयुत्‌ जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ 
है। वास्तव मे जो पत्र हमें दिया गया है और जो कैफियते हमें दी गई है, उनसे तो कुछ 
बातो में हम छोग उस स्थिति से और भी पीछे हट जाते है जो पहले ग्रहण की गई थी । 
हमारी स्थिति या वातो और छॉडे अविन की स्थिति या बातो में जो बहुत बडा अन्तर 
है, उसे देखते हुए कदाचित्‌ ब्योरे की बातो पर विचार करने की कोई आवश्यकता 
नही रह जाती . ... - --)! 
इस प्रकार हम लोगो ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे लॉर्ड अविन 
सहमत नही हो रहे है, और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते है, जिनका हम 
लोगो ने अपने सम्मिलित पत्र मे उल्लेख किया था। उनके और हम लोगो के दृष्टिकोण 
में बहुत बडा अन्तर है और वास्तव मे तत्त्व या सिद्धान्त का अन्तर हैं। हम छोग आशा 
करते है कि आप यह सूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्छभभाई पटेल 
और श्रीयुत्‌ जयरामढास दौलतराम को दिखला ढेगे और उन छोगो से परामर्श करके 


श्रीयुत जयकर और सर तेजबहादुर सम्रू को अपना उत्तर दे देंगे। 
मोतीछाल 


सैयद महमूद 
जवाहरलाल 


नेताओं का सम्मिलित उत्तर 
इसके अनुसार ३, ४ और ५ सितम्बर को सर सप्रू व मि० जयकर ने पता 
के यरवडा-जेल मे महात्मा गाघी तथा काग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भेंट की, उन्हें 
उक्त पत्र दिया और सहमत प्रइनो पर उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद 
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किया। इस बातचीत के अन्त में उन छोगो ने इन्हे जो वक्तव्य दिया, बह यहा दिया 
जाता है-- 
यरबडा सेण्ट्रल जेल 
भ०६-३े० - 


प्रिय मित्रगण, 


श्रीमान्‌ वाइसराय ने २८-८-३० को आप छोगो को जो पत्र लिखा था, उसे 
हम छोगो ने ध्यान-पूर्वक पढा है। उस पत्र की वातो के सम्बन्ध में वाइसराय से आप 
छोगो की जो बातें हुई है, उन्हे भी आपने कृपाकर उस पत्र मे परिश्षिष्ट-हप मे सम्मिलित 
कर दिया है। हम लोगो ने उतने ही ध्यान से वे सूचनाये भी पढी है, जिनपर पण्डित 
मोतीलाल नेहर, डॉ० सैयद महमूद और प० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर है और 
जो उन लोगो ने आपके द्वारा भेजी है । उक्त पत्र तथा वातचीत पर उस सूचना-पन्र 
भें उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है। इन पत्नो पर हम छोगो ने वरावर 
दो रातो तक विचार किया हैं और इन कागजो के सम्बन्ध में जितनी विचारणीय 
बातें हैं उन सवपर आपके साथ पूरा और स्वतत्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि हि 
हमने आप लोगो से कहा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार 
मौर काग्रेंस के बीच हमे मेल की कोई गुजाइश दिखाई नही पडती । हमारा इस समय 
बाहरी ससार के साथ कोई सम्बन्ध नही है, इसलिए कांग्रेस की ओर से हम छोग 
अधिक-से-अधिक जो-कुछ कह सकते है, वह यही है। 
नैनी सेण्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रो ने अपने सूचना-पत्र में जो सम्मति 
भेजी है, उससे हम लोग पूर्ण रूप से सहमत है, परन्तु हमारे उत मित्रो की इच्छा है. कि 
इधर दो महीनो से आप छोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुंछ व्यय 
करके और वहुत सी कठिनाइवा उठाकर शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न 
कर रहें है, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला दे कि हम लोगो की स्थिति 
और वक्तव्य क्या है। इसलिए जहातक सक्षेप मे हो सकता है, हम यह वतलाने का 
प्रयत्न करेगे कि शान्ति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइ्या है। 
वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत 
है कि उसमे उन झर्तो को पूरा करने का विचार किया गया हैं जो पं० मोतीलाल ने 
गत २० जून को मि० स्लोकोम्ब को वतलाई थी और २४ जून को अपनी स्वीकृति 
से उन्होने मि० स्लोकोम्ब को अपना जो वक्तव्य दिया था,: उसमे जो शर्तें कही गई 
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थी। परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा मे हमे कोई ऐसी बात 
नहीं दिखलाई पडती जिससे यह समझा जाय कि ५० भोतीलाछरूजी के उक्त 
वार्तालाप या वक्‍तव्य में बतलाई हुईं शर्ते पूरी होती है। उक्त वार्तालाप और 
बब्तव्य में जो मूल्य और काम के अश् है, वे इस प्रकार है --- 
वार्त्लाप समें---“यदि यह निरचय नही किया जायगा कि गोलमेज-परिषद्‌ मे 
किन-किन बातो पर विचार किया जायगा और हम लोगो से यह आशा की जायगी 
कि हम लोग लन्दत में जाकर बहस करके लोगों को इस विषय का सन्तोष कारायेगे कि 
हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो में इसे मजूर नही कर सकता । परन्तु यदि यह 
बात स्पष्ठ कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओ और परिस्थितियों 
तथा अंग्रेजो के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्ध ठीक 
करने के लिए जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हे छोड कर बाकी और 
बातों में परिषद्‌ के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतल्त्र भारत का 
विधान किस प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम मे काँग्रेस से इस बात की सिफारिश 
करूँगा कि वह परिषद्‌ में सम्मिलित होने का निमन्‍्त्रण स्वीकृत कर के । हम छोग अपने 
घर के आप मालिक बनना चाहते है, परन्तु हम इस बात के लिए तैयार है कि जितने 
* समय में अग्रेजों के हाथ से निकाल कर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ 
मे भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास शर्तें हो जायें। 
इन दार्तों पर अग्नेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रकार 
मिल सकते है, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत 
करता है। / | 
चक्‍्तव्य में---' सरकार निजी रूप से इस बात का वचन देने के लिए तैयार 
हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार 
करते हुए और थ्रेट ब्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जैसी 
व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और अधिकार हस्तान्तरित होने तक 
के समय के छिए जो दार्तों तय हो जायेगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परियद्‌ में हो 
जायगा, उन बातो को छोडकर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-अणाली की माँग 
का वह समर्थन करेगी।” ९ 
इस सम्बन्ध मे वाइसराय के उत्तर मे जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार हैं" 
भरी और मेरी सरकार की यह हादिक कामना है, और मुझे इस वात मे 
कोई सन्देह नही हे कि श्रीमान्‌ सम्राट्‌ की सरकार की भी यही कामना है कि जहा तक 
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हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रो मे इस बात का पूरा प्रयत्न करे कि जिन बातो में भारत- 
बासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नही है, उव वातो को 
छोड़कर बाकी और सब वातो में अपने देश के और कामो का जितना अधिक अबन्ध 
वे स्वय कर सकते हो उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हे सहायता दी जाय। भारत- 
बासी कित-किन विषयो में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नही ले सकते है और उनके 
सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और व्यवस्थाये की जानी चाहिएँ, इसपर परिषद्‌ में विचार 
होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नही रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर 
विश्वास रखा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा। ” 

हम लोग समझते हे कि इन दोनो बातो में बहुत वडा अन्तर है। पं० मोती- 
छालजी तो भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते है जिसमें प्रस्तावित 
गोलमेज-परिषद्‌ के विचारों के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वत्तंमान स्थिति से 
विलकूल बदल जाय (वह एक स्वतन्त्र राप्ट्र हो जाय), पर वाइसराय अपने पत्र 
में केवल यही कहते है कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश सरकार की यह हादिक 
कामना है कि जिन वातो मे भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के 
योग्य नही है, उन्हे छोड़कर वाकी और बातो मे वे अपने देश के और कामो का जितना 
अधिक प्रबन्ध स्वथ कर सकते हो उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हे सहायता दी जाय। 
दूसरे शब्दों मे वाइसराय के पत्र में केवछ यही बाशा दिलाई जाती है कि हमे उसी 
ढग के कूछ और सुधार मिल जायेंगे जिस ढग के सुधारी का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारो 
से हुआ था। हम छोग यह समझते थे कि इसका हमने जो यह अर्थ छगाया है, वही ठीक 
है; इसलिए अपने १४-८-२० वाले पत्र मे, जिसपर प० मोतीछाल्‍ नेहरू, डॉ० सैयद 
महमूद और १० जवाहरछाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगो ने अपना कथन 
नकारात्मक खखा था और कहा था कि हमारी सम्मतति में कांग्रेस इससे सन्तुष्ठ नही 
होगी। अब आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये है, उससे भी वही पहले पत्रवाली 
वात्त दुहदराई गई हैं; और हमे दु खपूर्वेक कहना पडता है कि हमारे पत्र का अनादर 
करके उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही 
नही है; और हम छोगो ने उसमे जो प्रस्ताव किए थे, उनके आधार पर वातचीत 
चलना असम्भव है। आप लोगो ने यह कहकर इस विपय पर और भी प्रकाश डाल 
दिया हूँ कि यदि गाधीजी भारत-सरकार के सामने निद्चित रूप से इस प्रकार का 
कोई प्रइन उपस्थित करेगे (अर्थात्‌ भारत जव चाहे तब साम्राज्य से पृथक्‌ हो सकता 
है), तो वाइसराय यही कहेगे कि यह प्रइन विचारा्थे उठ ही नही सकता । इसके विप- 
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रीत हम छोग यह समझते है कि भारत मे चाहे जिस प्रकार की स्वत्तन्द शासन-प्रणाली 
स्थापित हो, परन्तु यह सब दशा में सर्व-प्रधान प्रश्न है और इसके सम्बन्ध मे किसी 
बहस-मुबाहसे की आवध्यकता ही नही होनी चाहिए। यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी 
शासन-अणाछी या पूर्ण-स्व॒राज्य अथवा इसी प्रकार की और कोई शासन-प्रणाली 
प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक दछ 
को इस बात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तब आपस की हिस्से- 
दारी का साथ छोड सकता है। यदि भारत को साम्राज्य का अंग बनाकर तन रखना हो, 
बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक बराबरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, 
तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संग्रित तथा सहयोग के लिए भारत अपनी 
आवश्यकता समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि वह उसमे 
मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी दक्षा में यह बात नही हो 
सकती। आप लोग देखेगे कि जिस चार्त्तालाप का हम लोगो ने अभी उल्लेख किया है, 
उससे यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जबतक ब्रिटिश-सरकार या 
ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना असम्भव 
है या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तब तक हम लोगों की सम्मति मे कांग्रेस को 
स्वतन्त्रता का युद्ध बराबर जारी रखना चाहिए। 
नमक-कर के सम्बन्ध मे हम छोगो का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव 
था, उसके विषय में वाइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक 
बहुत ही दु खद स्वरूप प्रकट होता है। हम छोगो को यह बात दिन के प्रकाश के समान 
स्पष्ट जान पडती है कि शिमला की ऊँचाई पर से भारत के शासुक यह समझने मे अस- 
मर्थ हैं कि नीचे मैदानों मे रहनेवाले जिन छाखों-करोडो आदमियो के परिश्रम से 
सरकार का इतनी ऊँचाई पर जाकर रहना सस्मव होता है, उनकी आधिक कठिनाइयाँ 
क्या है। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब आदमियों के लिए वायु और जल 
को छोड कर बाकी और चीजो से बढ़ कर महत्त्व की है। उस नमक पर सरकार ने 
अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है, उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोष आदमियो 
ने अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नही आई कि 
इसमे उसकी कितनी अनीति है, तो फिर वाइसराय कि बतलाई हुईं भारतीय नेताओं 
की कोई परिषद्‌ कुछ भी तही कर सकती। वाइसराय ने यह भी कहा है कि जो लोग 
यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा साधन भी बतलाना चाहिए जिससे 
सरकार की उतती ही आय बढ जाय जितनी उसे नमक से होती है। यह कह कर उन्होने 
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मानो हानि पहुँचाने के उपरान्त ऊपर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस रुख 
से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त काल तक 
अपनी वह परम व्यय-साध्य शासन-परणाली प्रचलित रकखेंगी जिससे भारत अब तक 
बरावर कुचला जाता रहा है। हम छोग यह भी वतछा देना चाहते है कि केवछ यही की 
सरकार नही, वल्कि समस्त ससार की सरकारे जनता-हारा उन कानूनों के भग 
किये जाने को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, जिन कानूनों को जनता 
अच्छा नही समझती परल्तु जो कानूनी हेर-फेर के कारण अथवा और कारणो से 
तुरन्त ही रद नही किये जा सकते। 
इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की बाते हे जिनके सम्बन्ध में हमने 

जनता के विचार और माँगे उपस्थित की थी, पर उनके सम्बन्ध मे भी वाइसराय कुछ 
भी अग्रसर नही हुए हैं। परन्तु यहाँ हम उन बातो पर विचार नही करना चाहते। 
हम लोग आशा करते है कि हमने ऐसी महत्त्वपूर्ण यथेष्ट बाते बतछा दी है जिनके 
सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय व्रिटिश-सरकार और काग्रेस के वीच बहुत बड़ा अन्तर 
है, जो जल्दी दूर नही किया जा सकता। तो भी शान्ति के उद्योग मे इस समय जो विफ- 
लता होती हुई दिखाई देती हैँ, उसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नही हैं। 
काग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के छिए विकट युद्ध मे छग्री हुई है। इसमे राष्ट्र ने जो 
अस्त अहण किया है, हमारे शासक उसके अभ्यस्त नही है, इसलिए उन्हें उस अस्त्र 
का भाव और महत्त्व समझने में विकम्व होया। इधर कई महीनो मे भारतवासियों 
ने जो विपत्तियाँ सही है, उनसे यदि शासको के मून का भाव नही बदला है, तो इससे 
हम छोगो को कोई आश्चर्य नही हुआ है॥ किसी ने उचित रूप से जो स्वार्थ इस देश 
में स्थापित किए हो अथवा जो अधिकार प्राप्त किये हो, उनमें से एक को भी कांग्रेस 
हानि नही पहुँचाना चाहती। अग्रेजो के साथ उसका कोई झगडा नही है। परन्तु देश 
पर ब्रिटिश -जाति का जो असझ्य प्रभृत्व है, उसका वह गपने पूर्ण नैतिक वल से विरोध 
करती हैं और उसपर अपना असन्तोष प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी। 

हम लोगो का अन्त तक अहिसात्मक रहचा निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही 
है कि राष्ट्र की कामनाये भी शीघ्र ही पूरी होगी। यद्यपि अधिकारी लोग सत्याग्रह 

आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कटु और प्राय अपमानकारी भाषा का व्यवहार 

करते है, तो भी हमारा यही कथन है। 

अन्त में हम छोग फिर एक बार आप छोयो को उस कष्ट के लिए धन्यवाद 


देते है जो आपने शान्ति स्थापित करने के छिए उठाया है, परन्तु हम यह सूचित कर 
है 
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ठेता चाहते है कि अभी ऐसा उपयृत्रत समय नहीं आया हैं जठकि समझौते की वान- 
चीत औौर भागे चल सक्के । कांग्रेस-संगठन के प्रधान मविकारी और कार्यकर्ता इस समय 
जेंछों में बन्द्र है; इसलिए स्पप्टत: हम छोग वहुत विवण है। हम छोग दूससों से सुनो 
हुई बातो के जावार पर ही स्व मार्गे उपस्यित करते रहे है भौर अपने विचार बताते 
रहें है, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ ढोप या त्रटियाँ हों। इसछिए इस समय जिन 
छोगों के हाथ में संगठन का काम हैं, वे स्वमादत्त: हम न्ोयों में से कियी के खात्र भेंट 
करना चाहेंगे। उ्त द्या में , और जब कि स्वयं सरकार भी छान्ति स्थापित ऋरने के 
लिए उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम छोगों के पास तक पहुँचने में कोई कॉव्लाई ने 
होगी। 
मो० क० गांवीं, सरोजिनी नायडू, वल्छमभाई पटेल, जवरामदास दौरतरात्र ।* 


0] 


| जे थो। 


९४ 





परिशिष्ट ७ 
स्प्रदायिक निर्णय! 


साम्प्रधय्रिक निर्णय का म्राद की सरकार ने जो ऐल्न क्रिया था वह, 
अविकल रूप में, नीचे लिखे अनुसार हैं 
१. चम्राटसरकार की ओर से, गोलमेज-परिषद्‌ के दूसरे अध्विधन के 
अन्त में, १ दिगम्बर को, प्रवानमंत्री ने जी घोषणा की थी, और 
ही पालेमेण्ट के ठोनों हाउत्चों ने मी कर दी थी, उन्धमें यह स्पवप्ट कर दिया था कि 
यदि भारतवर्य में रहने वाक्ी विविव्र जातियाँ सास्थ्दाविक् उब्चों पर किसी ऐसे खत- 
झौते पर न पहुँच सकी जो सब दल्यों को सान्ण ही, जिसे कि हत करने में परिषद 
असफल रही हैं, तो सम्राट-सरकार कया यह दढ़ निव्चय है कि इस वजह से मादत की 
वंधानिक प्रगति नहीं सकनी चाहिए बौर इस वाया को ड्रर करने के लिए वह स्वयं 
शक आरजी योजना दैवार करके उसे लागू करेगी। 
२. गत 2€ मार को, यह सूचना मिलने यर कि किसी चंमझाति पर 


पहुँचने में विविध जातियाँ लयातार असफछ हो रही हैं, जिससे वब्य आवनरनविणान 
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बनने की योजना आगे नही बढ सकती, सम्राट-सरकार ने कहा था-फि इस सम्बन्ध 
में उठने व्य्ली कठिनाइपो और विवादास्पद बातो पर वह फिर से सावधानी के साथ 
विचार करेगी। अब उसे इस वात का यकीन हो गण है कि जब तक नये जासन-विधान 
के अन्तर्गत अल्प-सख्यक जातियो की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम-से-कम कुछ 
पहलुओ का निर्णय न हो जायगा तव तक विधान बनाने की दिज्या में आगे कोई प्रगति 
नही हो सकती। 

३ इसलिए सम्राट-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन- 
विघान-सम्वन्धी प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पालेमेप्ट के सामने पेश किये जायगे, 
बह ऐसी धाराये खलेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमर हो सके। इस योजना 
का कार्य-क्षेत्र जान-बूझकर प्रान्तीय-कौन्सिलो में ब्रिटिश-मारत की विभिन्न जातियों 
के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रक्‍्खा गया है, केद्धीय घारा-सभा में प्रतिनिधित्व 
का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वे पैराग्राफ मे उल्लिखित कारणों से नही 
किया गया है। कैकिन योजना के कार्य-्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय 
इस बात को महसूस न कर सकना नही है, कि विधान वनाने में ऐसी अतेक अन्य सम- 
स्थाओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्प-सस्यक जातियो के हक में बडा महत्त्व 
है; वल्कि इस आशा से यह निश्चय किया गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनु- 
पात के भूल प्रइन पर जब एक वार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक 
प्रव्नो पर, कि जिनके बारे मे अभी आवश्यक विचार नही किया जा सका हैँ, सम्भवत 
जातिया स्वय ही कोई मार्ग ढढ निकालेंगी । 

४. सम्राट-सरकार चाहती है कि इस बात को विलकुल स्पष्ट-हप से समझ 
लिया जाय कि इस निर्णय मे रहोवदल करने के लिए जो भी कोई वात-चीत होगी 
उसमें वह भाग नही छेगी और न इसमे सशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर 
विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे सम्बन्धित सभी दलो-द्वारा समर्थित 
न हो। लेकिन सदभाग्य से अगर कोई सर्वे-सम्मत समझौता हो जाय, तो बह उसके 
लिए दरवाजा बन्द नही करता चाहती। इसलिए, सया भारत-क्षासन-विधान कानूत 
बनने से पहछे, जगर उसे इस चात का सन्तोष हो जाम कि इससे सम्बन्धित जातियां.* 
किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक पान्तो या समस्त ब्रिठिश- 
भारत के लिए, परस्पर एक-मत है, तो वह पार्लमेंट से इस वात की सिफारिश करने को 
तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय | 

१. गवर्नेर-बाले प्रान्तो की कौन्सिो या लोबर हाउस में, बश्षततें कि वहाँ 
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अपर चेम्बर हो, सदस्यो के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ मे वतलाये हुए हिसाव के 
अनुसार रहेगे। ४ 

६ मुसलमान, यूरोपियन और सिक्‍ख सदस्यों का चुताव पृथक्‌ साम्पर- 
दायिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्हे (सिवा उन भागों के कि जिन्हे खास-खास 
सूरतों में पिछड़ा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से वाहर रक्खा जाय) तमाम 
प्रान्त मे अछूग रखने की व्यवस्था की जायगी। 


प्रथक्‌ निर्वाचन 

इस वात की स्वय विधान में गृजाइश्न रक्‍क्खी जायगी कि जिससे दस वर्ष के 
वाद निर्वाचन-व्यवस्था का (और ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओ का, जो नीचे दी हुईं है) 
इससे सम्बन्धित जातियो की स्वीकृति मे, जिसे जानने के लिए उपयुक्त तरीके सोचे 
जायेंगे, पुतरावछोकन कर दिया जायगा। 

७. वें सब जायज मतदाता, जो किसी मुसछमान, सिक्‍्ख, ईसाई (पैरा- 
ग्राफ १० देखिए), एग्लो-इडियन ( पैराग्राफ ११ देखिए ) या यूरोपियन निर्वाचन- 
क्षेत्र के मतदाता नही है, आम निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे सकेगे। 

८. बम्बई में कुछ चुने हुए बहुसंस्यक सदस्थो के आम निर्वाचन-क्षेत्रो में 
७ स्थान मराठो के लिए सुरक्षित रहेगे। 


दलित-जातियाँ 

६. दलित-जातियो' मे जिन्हे मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वा- 
चन-क्षेत्र मे मत्त देगे। इस बात को महेनजर रखते हुए कि अकेले इस उपाय से इन॒, 
जातियो के लिए किसी कौन्सिल में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल 
बहुत्त समय तक सम्भव नही है, उनके लिए कुछ विशेष स्थान रकसे जायेंगे, जैसा कि 
रहे पैराग्राफ मे बताया है। इन जगहों का चुनाव विद्येष निर्वाचत-क्षेत्रो के द्वारा 
होगा, जिनमें दलित-वर्ग वाछे वही छोग मत देगे जिन्हे मत देते का अधिकार प्राप्त 
होगा। ऐसे खास निर्वाचन-स्षेत्र में मत देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, किसी आम निर्वाचन-क्षेत्र मे भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास- 
खास इलाको मे बनाने की मशा है जहाँ दलित-वर्गवालो की काफी आवादी है; और 
मदरास अहाते के अछावा और कही ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का सारा इलाका 
उन्ही से घिर जाय। 
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बगाल मे, ऐसा मालूम पडता है कि, कुछ आम तिर्वाचन-क्षेत्रो मे अधिकाश 
मतदाता दलित-वर्गो के व्यक्ति होगे। इसलिए, जब तक इस वारे में और भविक 
पूछताछ न हो जाय, तब तक, उस प्रान्त में दलित-जातियो के विशेष निर्वाचन-द्षेत्रो से 
चुनें जाने वाले सदस्यो की सख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। सरकार चाहती 
यह है कि वबगाल-कौन्सिल में दलित-जातियो के कम-से-कम १० सदस्य तो पहुँच 
ही जाये। 

जो छोग (अगर उन्हे मत देने का अधिकार है ) दलित-जातियो के विशेष 
निर्वाचन-क्षेत्रो से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह 
अभी अन्तिम रूप से तय नही हुआ है। सामान्यत इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त 
होगे, जिनका कि मताधिकार-समिति की रिपोर्ट मे प्रतिपादन किया गया है। मगर 
उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तो मे, जहाँ अस्पृश्यता की आम कसौटी को छागू करना 
सम्भवत कुछ वातो में वहाँ की विशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस सम्बन्ध में 
थोडा रहोबदलू करना आवश्यक होगा। 

सम्राद-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियो के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रो 
की आवश्यकता एक सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में वह ऐसी 
बात रखना चाहती हे कि वीस साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पैराग्राफ 
मे उल्लिखित निर्वाचन का सशोधन करने के आम अधिकार के द्वारा यह रद न हो गया 
होगा तो, ये नही रहेगे। 


भारतीय ईसाई 

(१०) भारतीय ईसाइयो के लिए रबखी जाने वाली जगहो का चुनाव 
पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रो के हरा होगा। यह करीव-करीब निश्चित सा 
मालूम पडता है कि किसी भ्रान्त के पूरे इलाके मे भारतीय ईसाइयो के निर्वाचन- 
क्षेत्र बनाना अव्यावह्ारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी एक या दो चुने हुए 
इलाको मे ही भारतीय ईसाइयो के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रक्खे जायेंगे। इन निर्वाचन- 
क्षेत्रो के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रें मे मत नही देगे; 
लेकिन इन इछाको से वाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचर-क्षेत्रो 
में ही अपने मत देगे। बिहार और उडीसा मे विशेष व्यवस्था करनी पडेगी, 
क्योकि वहाँ भारतीय ईसाइयो का काफी वडा भाग आदिम जातियो के अन्दर शुमार 


होता है। डा 


परिश्चप्ट भाग 


>इंडियन 


डर 


' 


एंग्लोः 


काँग्रेत का इतिहान 





























[5 गाए! ५७ हर मर ॥# ॥४ का ॥। ५ गे 
दि | 4 हि कैट न्च | रा ५ पी ि रे रा | (९, ४६३६ शक्ति 0 ॥४ 
जग पा |; !' हरि यश हे कर ध्द 
ही हि डिक है 30 औआः रे म 
 भ दि ५१४ , # '/ १४ प्र पद | ४ की क०+ ५ ५७ 
सि ि 5 गए! ५ ॥ (७ "७ 0. 'ग७! न |* बीए ५ ॥४ 
0 फ (४ फः छि ४ 5 ि तीए ७ पड | पे बीए कर रे ०५ 
/ हि (7 हि बे कि. [2 | [्‌ रा | कक ५5 # ५ ५ रे ् हि 
हा. 0 ५ ७3 ि ॥न (पि * ४, कि हि 
रु वंझ। व तंद रण 4 ५] के ५५ प्‌ पु नि एप निण “हर 
हुई ककऋ३। कह कि रीकी किक हि 
गा $ ५; है! 9 ॥#द १ || कं (0 ९ 0 ॥ 
के थ हि ४ ७४ नि ॥' थपधि एए॑ 448 णः आन कप . (ि 
पक मै [7 हें! पक है ॥ हि हुए 7 हि ४ ॥ ५ है. 0 
कह कह कह व पड़ ८ हि बस गण  ग ह हि पर गई 
2 कि ही १ 0 । औ> हि गए 00५ पर 
पं ०. ए (या एि हक कै (छेद ॥ हि ंे ओर , 
तो रः (८ ४ हि लिएए के हि |: &# पर पिया हि पर हि 
56. पं आए एफ कि हि हिट क जप हि। है है पक का न, 
१ प्र लि जज ट अत ि हि,णि है हे | तं5 
|; बडी. # है कह पी (या की गा रु ५ प्‌ हि, 
एक हे + हिहि।। कि हि के है आह एफ कफ 
लि हि फ हि हक हि हक हक (ः 
रन तर ७७. (६६.. ध् प्रा करें के कि ु 
कि किम कि वि पी हक की ता पी. के ८ 
ख (५ ० रे क्यँ %' ७-०4 क्षण “न 
९ ॥< कि (हि हि | ७ कि 5 एि कि शैएछ पं आए ५ि गन (दि 
फि 0 4 े >>] 7 ७ । डर ० ०, | ७ तर ॥ऐ ध् ि एन एप कर । 
हि कि ़ि हि कक 5 तप पति और 
नि कि त |! | पुंछ एक, पः (५ भ ० ह |+ (है पी ि 
४ दर || ()] 0३ ) 5 पु | बह [अर हु ते 
४ अं 5 कज ि [> लायक पी वध 5 हि शी 0 के पा हि ॥ | 
फदि ७ हि ५ पर कि 0० (पड़ ही गन ५३ ५ (0, श्न्ज 
ूए 0 आए (८ १ >' । ३ (५ हि तट कि हि गो हे (पट जा" 
गए जे (ः ७ / न इज एि छिगे ८ 5" है. है , 
फिर जि८ ते ५ प्‌ है #॥ पद य् ("वर रे! हि 
वीं ए तर गए पी है हि कं 7 : !० 7 
0 ५; फछ ऐप ] |] पक गुर ही शी: ्ि प्‌ र्पि 
[श ्ब्व के का षा 


परिशिष्ठ ७-: साम्प्रदायिक निर्णय ६९५ 


बहुत सम्मव है कि अधिकांश प्रान्तो मे, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिश 
की है, मजदूर-निर्वाचन-क्षेत्र कुछ तो मजदूर-सघ होगे और कुछ विद्येष निर्वाचन- 
क्षेत्र । 

(१५) उद्योग-व्यवसाय, खानो और खेतिहरो के सदस्यो का चुनाव व्यव- 
साय-सघ ( चेम्वर आफ कामर्स ) और दूसरे विविघ-सघो के द्वारा होगा। इन स्थानों 
की निर्वाचन-व्यवस्था की तफसील के लिए अभी और छान-बीन होना भावश्यक है। 

(१६) जमीदारो के लिए रकखे गये विशेष स्थानों का चुनाव जमीदारों 
के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। 

(१७) विश्व-विद्यालय के लिए रक्खे गये स्थानो का चुनाव किस तरह 
किया जाय, यह अभी विचाराघीन है। 

(१८) भ्रान्तीय कौन्सिलो में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का निर्णय करने में 
सम्राट-सरकार को काफी तफसील मे जाना पडा है, इतने पर भी निर्वाचन-स्षेत्रों की 
नई हृदवन्दी तो अभी बाकी ही रह गई है। सरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो 
सके हिन्दुस्तान में इस दिया मे प्रयत्त शुरू कर दिया जाय। 

कुछ जगह तो, सदस्यो की जो सख्या इस समय रक्‍्खी गई है सम्भवत, उसमें 
थोडा फर्क कर देने से, निर्वाचन-क्षेत्रो की नई हृदबन्दी मुकम्मिक तौर फर ठीक हो 
जायगी। अतएव सम्राटू-सरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधि- 
कार अपने लिए रक्षित रखती है, बशतें कि उस हेर-फेर से विभिन्न जातियो के अनुपात 
मे कोई असली अन्तर न पडे। छेकिन वगाल और पजाव के मामले में ऐसा कोई हेर- 
फेर नही किया जायगा। 


द्वितीय चेम्बर 


(१६) विधान-सम्वन्धी विचार-विनिमय में अभी तक तुलनात्मक रूप में, 
प्रान्तो में द्वितीय चेस्वर रखने के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है; अत इस सम्बन्ध 
की कोई योजना बनाने या इस वात का निर्णय करने से पहले कि किन-किन प्रान्तो 
में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिएँ, और विचार होने की आवश्यकता है। 

सम्रादू-सरकार का विचार है कि प्रान्तो मे द्वितीय चेम्वर का निर्माण इस तरह 
होना चाहिए जिससे, छोटी कौन्सिल बनाने के परिणास-स्वरूप/ भिन्न-भिन्न जातियो 
के वीच रक्खे गये अनुपात मे कोई खास फर्क न पडे। , 

(२०) केन्द्रीय घारासभा (वंडी कौसिल) के आकार और निर्माण के 
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प्रब्त में फिलहाल सम्राट-सरकार नहीं पड़ना चाहती, क्योकि इसमे अन्य प्रदनों के 
साथ देज्ी-राज्यो के प्रतिनिधित्व का प्रदव भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और 
विचार होना है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय, तमाम जातियो के उसमें 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावो पर वह निस्सन्‍्देह पूरा ध्यान देगी। 


सिन्ध का प्रथकरण 

(२१) सम्रादू-सरकार ने इस सिफारिण को मजूर कर लिया है, कि सिन्व 
एक पृथक्‌ प्रान्त वना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च निकलने-छायक सन्तोप- 
जनक उपाय निकल आगें। क्योकि सधीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में 
उठने वाली आथिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्नाटू-सरकार ते वह 
ठीक समझा है कि वम्बई-प्रान्त और सिल्व की पृथक कौंसिलों की संख्याये तो दी ही 
जायें पर उस के साथ ही मौजूदा वम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्‌, स्रिन्ब-महित 
वम्बई-आन्त की) कौन्सिल की सख्यायें भी दे दी जायें। 

(२२) विहार-उड़ीसा के जो अक दिये गये है वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से 
है, क्योकि उड़ीसा को पृथक्‌ प्रान्त वनाने के बारे मे अभी भी तहकीकात हो रही हैँ। 

(४१३) नीचे दिये हुए २४वें पैराग्राफ में वरार-सहित मध्यप्रान्त की कौसिल 
के सदस्थों की जो संख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि वरार की भावी वैवा- 
निक स्थिति के वारे में कोई निर्णय किया जा चुका हैं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय 
नही हुआ है। 

(२४) विभिन्नप्रान्तों की कौंसिकों ( सिर्फ छोटी कौंसिलो ) में सदस्मो की 
सव्यायें नीचे छिखे अनुसार रहेगी : -- 


१. मदरास जमीदार 4 
आम (६ स्त्रिया ) , १३४ विव्व-विद्यालय 
दलित-जाति वाले ,.. १८६ जिहूर दल 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि. १ कुल »« २22० 
मूसछमान ( १सलत्री) -.. २६ जी 

चम्ब 
भारतीय ईसाई ( १ स्त्री) & कि 
एंगलो-डडियन र्‌ ( सिन्ध-सहित ) 
यूरोपियन *. ३ आम (५ स्त्रियां ) ६७ 
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहर ६. दछित जाति वाले १० 
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पिछड़े हुए इलाको का प्रतिनिधि । 
मुसलमान ( १ स्त्री) - ६#ई 
भारतीय ईसाई ३ 
एग्लो-इण्डियन -.. २ 
यूरोपियन ह। 
उद्योग-व्यवसाय आदि ष 
जमीदार +- 
विद्वव-विद्यालय | 
मजदूर * |] 

बल ८० 

३, बंगाल 
आम ( २ स्त्रिया ) - ८० 
दलित-जाति वाले ७० 
मुसलमान ( २ स्त्रिया ) - ११६ 
भारतीय ईसाई 5 
एग्लो-इण्डियन ( १ स्त्री ) ४४ 
यूरोपियन * १६ 
उद्योग-व्यवस्ाण आदि | 
जमीदार ५ 
विश्व-विद्यालय र्‌ 
मजदूर छ 

डुढ स््० 


४, संयुक्‍्तभ्रान्त 


आम ( < स्त्रिया श३२ 
दति-वाति बाते ह्र्ः 
मुसंठमान ( + रिउया ६ 
भारीय रंसाई द्ठ 
एटडध्पियग ४ 


यूरोपियन 
उद्योग-व्यवत्ताय आदि 
जमीदार 
विव्व-विद्यालय 
भजदूर 
कूल 
५, पंजाब 


आम ( १ प्री ) 
सिक्‍्ख ( १त्री) 
मुसलमाव ( २ स्थिया ) 
भारतीय “साई 
एग्लो-5ण्टियन 
यूरोपियन 
उद्योगन्‍ब्यवसाव आदि 
जमीदार 
विष्द-विद्यादय 
मजदूर 
कः 

4, विद्ार-ड्टोसा 
आम ( ६ शिश्या ) 
दशिवि-थतनि सादे 
विठड़े हुए हहपाव है रीरिीए 
मुसम्माग ( £ गये )। 
शरतीय गा 
सिपि- श्िस 


पूरे ग्यिन 


दा 


शा 
मा १ 
न्फ़ शा हा. शाह >]व% हक. #॥8॥ 


| 
बग 


न 


७5 >न्‍्दी 


९१ >> (ध्प «चचआ 


ऋचिी 
ब 
श्ट्ट 


है ३ $.. 
सह. कक 


4१ बा 
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विदव-विद्यालय 
मजदूर' 
कल 


७, भध्यप्रान्त 
( बरार-सहित ) 


आम (३ स्त्रिया ) 
दलित-जातिवाले 


'पिछडे हुए इलाको का प्रतिनिधि 


मुसलमान ... 
« एग्लो:इण्डियन 
यूरोपियन ... 
उद्योग-व्यवसाय आदि 
जमीदार 
'विश्व-विद्यालय 
मजदूर 

क्‌ल 


्छ 


८. आखसास 
आम ( १सत्री) 
दलित-जातिवाले 


पिछडे हुए इलाको के प्रतिनिधि 


मुसलमान 
भारतीय ईसाई 
यूरोपियते ... 
उद्योग-व्यवसाय' आदि 
मजदूर 

दि कुल 


आम 


९, पश्चिभोत्तर्र-सीमा-प्रान्त 


ढ्र 
| ० ७ 


-न्ध्छ 
० €5 


० 
०७ ०७9 ०८८ /> ८«< #0 0 ७ 0 >0 ७ “७ ८०८ “७० 


_न्छ 
न्ट्‌ ७ 





० १०८ 





सिख बी ते 
मुसलमान **.  रै६ 
जमीदार »० २ 

कंल ४ प्र्0 


सिन्ध-रहित वम्बई और सिन्ध के 
स्वतन्न्र प्रान्त के लिए भी सदस्यों का 
सख्या-विभाग किया गया है, जो इस 
प्रकार है--- 


१०. बम्बई (सिन्ध निकल जाने पर) 
आम (४ स्त्रियां ) »* १०६ 
दलित-जातिवाले «(१० 
पिछड़े हुए इछाको का प्रतनिधि १ 
मुसलमान ( ६ स्त्री ) «० मै० 
भारतीय ईसाई ३ 
एग्लो-इण्डियन २ 
यूरोपियन न. 
उद्योग-व्यवसाय आदि »« ७ 
जमीदार »* रे 
विश्व-विद्यालय १ 
मजदूर 5.4 

कुल -* १७५ 

११, सिन्‍्ध 

आम ( १स्‍त्री) १६ 
मुसलमान ( १स्‍्त्री ) ईैड 
यूरोपियन रे 
उद्योग-व्यवसाय आदि २ 
जमीदार र 
भजदूर कि 

कुछ शी 
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उद्योग-व्यवसाय, खान मौर जेतिहरो के प्रतिनिधियो का चुनाव जिन सस्यानों 
के द्वारा होगा वे कुछ प्रान्तों में मुल्यत यूरोपियनों की होगी और वुछ प्रान्तों में 
मृख्यत हिन्दुस्तानियों की, छेकिन उनकी रचना विधान-ढारा नियबत्रित नही फी 
जायगी। अतएव निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि हरेंक प्रान्तर में ऐसे 
कितने सदस्य यू रोपियन होगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना यह है 
कि प्रारम्भ में उनकी सदयाये लगभग इस प्रकार होगी -- 

मदरास--४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी! 

बम्बई ( सिन्व-सहित )--४ बूरोपियन और ३ हिन्दुस्तावी। 

बगाल--१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुत्तानी ! 

सयुक्‍तप्रान्त--२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

पजाव---६ हिन्दुस्तानी । 

विह्र-ठडीसा---२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी। 

मध्यप्रान्त ( वरार-सहित )--१ बूरोपियन और १ हिलुस्तानी। 

आसाम--८ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी। 

बम्बई ( सिन्ध को अलग करके )--४ यूरोपियन और ३ हिल्दुस्तानी। 

सिनन्‍्व--१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे था नही, आम सीठो में से ७ मगठो 
के लिए सुरक्षित रहेगी। 

बंगाल में दलित-जानि के सदस्यों की संस्या झा अभी निलचम नहीं #भा, 
पर बद्े १० में अधिक नहों होगी। जाम नि्वाचिन-्षेण से चूने जानैयाजो की 
सरया ३० होगी, जिसमें दलित-जानिवारो के लिए जो सरया निव्चित ही था भी 
शामिल है। 

पजाव में जमीदारनसउस्पों में एफ 'जमीदार' रगा। भार सिरे स्थानी 7 
चनान संयुकत-निर्वाचन-्वारा विशेष निर्वाचिन-सेडो मे होगा। निर्वाचनो पा दिनाझए 
स्स प्रकार रक्‍या जावया जिसमे बसे पानेबारे सदस्यी में समदव' $ छिप $ शिक्षा 
शौर ६ मुसलमान होगे। 

आासाम के आम निर्दानन-प्षेत्र मे से फालागी शाप मे छह शत £ सर 
गे पा जो पिघान रफ्या गया है उसा) पूदि घिठाग हे एस उनगन्‍्परशयिश पिई सर 
ब में थी जापदी। 
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प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकरण न 


नवीन भारतीय शासन-विघान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक 
समस्याओ के बारे में सम्राद-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब 
हिन्दुस्तान में पहुँच गया है और दोनो देशों मे एक ही साथ प्रकाशित किया जा 
रहा है। 

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मत्री ने निम्न-लिखित वक्तव्य निकाला 
हैं -- ; 

“ त् केवल प्रधान-सत्री के रूप मे , बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत 
से जिसने पिछले दो साल से अल्प-सख्यक जातियो के प्रइन मे दिलचस्पी ली है, मुझे 
लगता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निर्णय की घोषणा कर रही है उसे समझाने के लिए एक-दो शब्द मुझे भी जोडमने 
चाहिएँ। 

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों मे हस्तक्षेप करने का हमने 
कभी इरादा नही किया। गोलमेज-परिषद्‌ के दोनो अधिवेशनो मे हमने इस बात को 
बिलकूल स्पष्ट कर दिया था, जबकि हमने इस बात की बहुत कोशिश की कि हिन्दु- 
स्तानी छोग खुद ही इस मामले को तय कर ले । वयोकि शुरू से ही हम यह महसूस करते 
आए है कि हम जो भी निरचय करे वह कैसा ही क्यो न हो, सम्भवत हरेक जाति अपनी 
भहत्त्वपूर्णं मागो के आधार पर उसकी टीका-टिप्पणी करेगी, छेकिन हमे विश्वास है 
कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओ पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी 
और सब जातिया देखेगी कि नये शासत-विधान को अमल मे छाने मे, जोकि हिन्दुस्तान 
को ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह मे एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है। 


आपसी राजीनामे से निर्णय मे संशोधन हो सकता है 

हमारा कत्तैव्य स्पष्ट था। चूकि विभिन्न जातियो के आपस में किसी बात पर 
सहमत न हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैधानिक अगति के रास्ते में ऐसी 
बाधा उपस्थित हो रही थी जिसका दूर होना प्राय असम्भव था, अत सरकार के लिए 
यह लाजिमी हो गया कि वह इस सम्बन्ध मे कुछ करे। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों 
की लगातार प्रार्थनाओ के जवाब में सरकार की ओर से गोलमेज-परिषद्‌ में मैने जो 
वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्‍्तव्य के अनुसार जो मैने ब्रिटिज-पार्लमेट में 
दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय- 
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कौसिलो के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर रही है। यह य्रेजना यथासमय 
पार्लमेण्ट में पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियाँ अपने-आप इससे 
अच्छी और किसी योजना पर सहमत व हो जाये। 

शासन-सुधारो का प्रस्तावित बिल कानून बने उससे पहले, किसी भी समय, 
यदि विभिन्न जातिया अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सके, तो हमे बड़ी प्रसन्नता 
होगी। लेकिन पुराने अनुभव के आघार पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि 
इस सम्बन्ध में अब और वातचीत चलाता व्यर्थ है, इसलिए वह उसमें गामिल नही 
हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तो अथवा सारे ब्रिटिग-भारत के लिए 
कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यत उससे सम्बन्धित सब दलो के लिए सन्तोष- 
प्रद और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के छिए रजामन्द 
और तैयार रहेगी। 


प्रथक्‌ निर्वाचन का सासला 

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर 
ध्यान रखना आवश्यक है जिनमे कि वह किया गया है। यत्त अनेक वर्षो से अल्पसंख्यक 
जातिया पृथक्‌ निर्वाचन को, अर्थात्‌ एक खास तरह के मत-दाताओ का अपने तईं 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रो में बँट जाना, जपने अधिकारो का बड़ा भारी संरक्षण समझती 
आ रही है। पिछले दिनो हुई वैधानिक प्रगति की प्रत्येक अवस्था में पृथक्‌-निर्वाचन 
को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना सयुक्‍त-निर्वाचन की किसी एक-सी प्रथा को 
अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणो को अल्प-सख्यक जातियां अभी भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण समझती है उन्हे खतम करना उसे सम्भव नही जान पड़ा । भूतकाल मे ऐसा 
किस प्रकार हुआ, इसकी छान-वीन में पडना व्यर्थ है। में तो किसी कदर भविष्य का 
ही विचार कर रहा हूँ। में तो यह चाहता हूँ कि वड़ी और छोटी सव जातियों मेल-जोल 
और शान्ति के साथ सयुक्त-रूप से काम करे, ताकि सरक्षण के विशेष प्रकार की जागे 
कोई जरूरत न पड़े। मगर जवतक ऐसा न हो, तबतक सरकार को तो दस्तु-स्थिति 
का ध्यान रख कर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण रूप कायम रखना ही पड़ेया। 


दलित-जातियों की खिति 


इस निर्णय की दो विशेषतायें हे, जिनका उल्लेख करना भेरे लिए आवश्यक 
है। इनमें से एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियो से है और इसरी का स्त्रियो के प्रति- 
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निधित्व से । सरकार ऐसी किसी थोजना का समर्थन नही कर सकती, जिसमे इनमे से 
किसी एक की भी अनिवायेत्ता का खयाल न किया गया हो। 

दलित-जातियो के मामले मे हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रान्तो मे जहा उनकी 
सख्या अधिक है, प्रान्तीय कौसिलो मे उतकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था 
हो, लेकिन उसके साथ पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अछगपन 
स्थायी हो जायगा। अतएवं, दलित-वर्गो के मत-दाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रो में ही 
अपने मत देगे और ऐसे निर्वाचन-म्षेत्र मे चुना हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तर- 
दायित्व है उससे प्रभावित होगा, केकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी 
रहेगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाको मे, जहा कि खास तौर पर ऐसे दलित मतदाता होगे, 
विशेष निर्वाचन-मण्डलो द्वारा होगा। इस प्रकार दलित-वर्गो के कुछ व्यक्तियों को मत 
देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात 
से होता है कि उनकी मागो के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी 
वास्तविक स्थिति मे सूधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा 
जरूरत है । 


ल्षियों के अधिकार 

स्त्री-मतदाताओं के बारे मे, हाल के वर्षों मे यह अच्छी तरह जाना जा चुका 
है कि उन्नति की एक कुजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना 
अत्युक्ति नही है कि जबतक भारत की स्त्रिया शिक्षित और प्रभावशाली नागरिको के 
रूप में उपयुक्त भाग न छे तबतक भारत उस स्थिति को नही पहुँच सकता जो वह 
संसार मे आ्प्तू करना चाहता है। इसमे सन्देह नही कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को 
साम्प्रदायिक ढग देने मे बहुत बडी आपत्तिया है, छेकिन अगर स्त्रियों के ही छिए सदस्य- 
स्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियो मे स्त्री-सदस्यो की संख्या का उपयुक्त 
विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। 

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह 
योजना पेश करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थिति मे परस्पर-विरोधी दावों के 
बीच समतौछता बनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमावदारी के साथ किया हुआ 
प्रयत्न है। उन्हे चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर ले, हालाकि सहसा किसी भी जाति को यह 
सन्तोष नही होगा कि भारत की वैधानिक प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व 
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के लिए यह ऐसी अमली योजना है जिस से उसकी सव मांगी की पूत्ति हो जाती हो। 
योजना की छान-बीन करते समय उन्हे यह वात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई 
योजना पेश करने के लिए, कि जिसपर सबको सन्‍्तोष हो जाय, बार-बार जोर दिये 
जाने पर भी वे स्वय असफल रहे हे। 


साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शत्ते 

अन्त मे, में यह कहूँगा कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला खुद हिन्दुस्तानी 
ही कर सकते है। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आशा कर सकती है बह यही है कि 
उसके निदचय से वह रुकावट दूर हो जायगी जो विधान-सम्बन्धी प्रगति मे वाधक हो 
रही है, और हिन्दुस्तानी उन अनेक प्रइनो को हल करने में अपना ध्यान लगा सकेगे 
जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा मे अभी भी हल होना वाकी है। हिन्दुस्तान 
की समस्त जातियो के चेताओ को चाहिए कि भारतीय वैधानिक प्रगति के इस नाजुक 
अवसर पर वे इस वात की कह करे कि साम्प्रदायिक सहयोग उनकी प्रगति की ज्षत्तं हैं 
और उनका यह खास फर्ज है कि वे नये शासन-विधान को अमली रूप देने की जिम्मे- 
बारी अपने ऊपर लछे। 


रे 
गोलमेज़-परिषद्‌ का अल्पसख्यक सममोता और साम्प्रदायिक निर्णय 
” ( तुलनात्मक अध्ययन ) 

चीचे हम गोलमेज-परिषद्‌ के अल्पसख्यक समझौते और ब्रिटिग-सरकार 
के एतत्सम्बन्धी निर्णय की सिफारिशे साथ-साथ देते है, जिससे यह पता चल जाय कि 
लन्दन में भिन्न-भिन्न अल्प-सल्यक जातियो की ओर से जो मार्गे रक्खी गई थी उनसे 
सरकार का निर्णय कितना भिन्न है। 

अल्प-सख्यक-समझौते मे विभिन्न वर्गो को प्राप्त होनेवाली सीटो को मद्देनजर 
रखते हुए हरेक जाति के कुछ सदस्यों की संख्याये निश्चित कर दी गई है। 

सरकारी निर्णय मे विशेष वर्गों को अछग किया गया है, जिससे विज्येप वर्गो 
पंप विभिन्न जातियो की तुलनात्मक रूप मे मिली हुई सख्या मे और वृद्धि भी हो 
सकती है। 

लेकिन ऐसे विज्येप वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियो की सदस्य-सख्या न भी 
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बढ़े तो भी सरकारी निर्णय में दी गई और जेल्पसंस्थक समझौते भे मागी गई सख्याओों 
पर एक तुलनात्मक नजर डालता बरोचक न होगा। 
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परिशिष्ट ८ 
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१ 


पतन्नन्ण्यवृहार का आधार 

गोलसेज-परिषद्‌ की जल्प-संख्थक समिति की अन्तिम बैठक में ( १३-११ 
३१ ) गांघीजी ने जो साषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :-- 

४ अन्य जत्प-सख्यक जातियो के दावे को तो मे समझ सकता हूँ; किन्तु जछूतो 
की ओर से पेश किया गया दावा ठो मेरे लिए सवसे अधिक निर्देय घाव है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कहक सदैव के लिए कायम रहे। 

“भरत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मै अछूतो के वास्तविक हित को 
त बेचूगा। से स्वय अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। 
यहा में केवल कांग्रेस की ओर से ही नही बोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से भी बोलता 
हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अछूतो का मत लिया जाय तो सुझे उनके 
मत मिलेगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और मै भारत के एक छोर से दूसरे 
छोर तक दौरा करके बहछूतो से कहूँगा कि अस्पृश्यता दूर करने का उपाय पूथक्‌ निर्वा- 
चक-मण्डल अथवा कौसिलों मे विशेष रक्षित स्थान नही है। 

“इस समिति को और समस्त ससार को यह जान छेना चाहिए कि आाज 
हिन्दू-समाज में सूघारको का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलंक को, 
जो उनका नही प्रत्युत्‌ कट्टर एव रूढ़िवादी हिन्दुओ का कछक है, घोने के लिए प्रतिज्ञा- 
वद्ध है। हम नही चाहते कि हमारे रजिस्टरो मे और हमारी मर्दुमशुभारी मे अछ्त 
नाम की जुदा जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्स, मुसलमान हमेशा के 
लिए मुसलमान और अंग्रेज सदा के लिए अग्रेज रह सकते है; किन्तु क्या अछूत भी, 
सदेव के लिए अछूत रहेगे ? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मे यह अधिक अच्छा 
समझूणा कि हिन्दू-धर्म डूब जाय। 

“इसलिए डॉ० अम्बेडकर के अछूतो को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा 
तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान भ्रकट करते हुए भी मे अत्यन्त नम्नता- 


पूर्वक कहूँगा, कि उन्होने जो-कुछ किया है वह अत्यन्त भूछ अथवा भ्रम के वक्ष में होकर 
है: 4 
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किया है, और कदाचित्‌ उन्हे जो कटु अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक- 
जक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दु.ख है; किन्तु यदि 
में यह न कहूँ तो अछूतो के हित के प्रति, जो मेरे छिए प्राणो के समान है, मै सच्चा न 
होऊेंगा। सारे ससार के राज्य के वदले भी मे उनके अधिकारों को न छोड़ूँगा। मे अपने 
उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब में कहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकर जब सारे 
भारत के अछूतो के नाम पर बोलना चाहते है, तव उनका यह दावा उचित नही हैं, 
इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जायेंगे वह मे जरा भी सन्तोप के साथ देख नहीं 
सकता। 

“अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जायें तो मुझे उसकी कूछ परवा 
नही; में वह सह लूगा; किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जाये, तो 
हिन्दू-समाज की जो दशा होगी, वह मुझसे सही न जा सकेगी। जो छीग अछूतो के 
राजनैतिक अधिकारों की वात करते है, वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दु-समाज 
आज किस प्रकार बना हुआ है. यह नही जानते । इसलिए मै अपनी पूरी गक्ति से यह 
कहूँँगा कि इस वात का विरोध करनेवाला यदि मे अकेला होऊें तो भी मे अपने प्राणों 
की वाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।” 


र्‌ 


पत्न्‍रनल्‍्यवहार 

१. गांधीली ने ११ मार्च १६३२ फो यरवडय-जेल से निम्नलिखित पत्र सर 
सेम्युअल होर के पास भेजा :-- 
प्रिय सर सेम्युअल होर, 

आपको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि गोछमेज-परिपद्‌ में अल्प-संख्यको का 
दावा उपस्थित होने पर मैने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि में दलित-जातियो 
को पृथक्‌-निर्वाचन का अधिकार दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूँगा। 
यह बात जोश मे आकर या अलंकार के लिए नही कही गई थी। वह एक गम्भीर 
वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मैने भारत छौटने पर पृथक्‌ू-निर्वाचन के, कम- 
से-कम दलित वर्गों के लिए , विरुद्ध छोकमत तैयार करने की आजा की थी। पर यह 
होनहार न था। 

दछित-वर्गो को पृथक्‌ निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझ्ने कौननची 
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आपत्तिया है, उन्हे दुहरानें की आवश्यकता नही। में अनुभव करता हूँ कि मे उन्हीमें 
से एक हूँ। उनका मामला दूसरो से विलकुल भिन्न है। कौसिलो मे उन्हे प्रतिनिधित्व 
मिलने के विरुद्ध मे नही हूँ। में तो इसे पसन्द करूँगा कि उनमे से प्रत्येक वालिग-- 
स्त्री-पुरुष दोनो--को शिक्षा या सम्पत्ति किसीका भी विचार न कर मतदाता बनाया" 
जाय, यद्यपि दूसरो के लिए मताधिकार की योग्यता इससे अधिक हो । पर मेरा मत हैं. 
कि पृथक्‌-निर्वाचन उनके लिए और हिन्दू-धर्मं के लिए हानिकर है, चाहे केवल राज- 
नैतिक दृष्टि से यह कैसा ही क्यो न हो। पृथक्‌-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी उसे 
समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के 
बीच बसे हुए हे और उनके आश्रित हे। जहातक हिन्दू-धर्म का सम्बन्ध है वह तो 
पृथक्‌-निर्वाचन से छिन्न-भिन्न हो जायगा। 
मेरे लिए इन वर्गों का प्रइन मुख्यत नैतिक और घामिक है। राजनैतिक दृष्टि, 
यद्यपि वह महत्त्वपूर्ण है, नैतिक और धाभिक दृष्टि के सामने नगण्य हो जाती है। 
इस सम्बन्ध में मेरे भाव आपको यह स्मरण करके समझने होगे कि इन वर्गों 
की स्थिति के सम्बन्ध मे मुझे वचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए में अनेक वार 
अपना सब-कुछ खोने के लिए तैयार हो चुका हूँ, में यह आत्म-अ्शसा के लिए नही 
कह रहा हूँ, क्योकि में अनुभव करता हूँ कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी 
प्रायर्चित्त उस क्षति की किसी भी अश मे पूर्ति नही कर सकता जो उन्होने 
दलित-वर्गो को सदियो से जान-बूझ्कर गिरा रखकर की है। पर में जानता हूँ कि 
पृथक्‌-निर्वाचत न॒प्रायश्चित्त है और न उस गहरे पतन की औषधि, जिससे 
दल्ति-वर्ग कष्ट पा रहे हे। इसलिए में सम्राट-सरकार को सविनय सूचित करता 
हैँ कि यदि आपके निएचय से दल्ित-वर्गो को पृथक्‌-निर्वाचनाधिकार मिलेया तो 
मुझे आमरण अनशन करना होगा। 
में जानता हँ--और मुझे दु ख है--कि कैदी की दशा मे मेरे ऐसा करने से 
सज्जाटू-सरकार को वडी परेशानी होगी और वहुत-से लोग इसे वहुत अनुचित समझेगे 
कि मेरे दर्जे का मनृष्य राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी-कार्यप्रणाली प्रचलित करे जिसे वे 
अधिक नही तो पागरूपन कहेंगे। अपने पक्ष-समर्थन के लिए में केवछ इतना ही कह 
सकता हूँ कि मेरे लिए वह कार्य, जिसे करने का मेने विचार किया है, उद्देदय-साधन 
की कोई प्रणाली नही वरन्‌ मेरे अस्तित्व का एक अग है। यह मेरी आत्मा की पकार 
है जिसकी में अवज्ञा नही कर सकता चाहें, इससे मेरे समझदार होने की ल्याति नप्ट 
ही क्यो न हो जाय। इस समय जह्दातक मे देखता हूँ, मेरा जेल से छूट जाना भी मेरे 
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अनशन के कर्तव्य को किसी प्रकार कम आवश्यक न बना सकेगा। इतने पर भी मैं 
आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशका बिलकूल निराधार होगी और ब्रिटिग-सरकार 
दलित-वर्गो के लिए पृथक्‌-निर्वाचन की व्यवस्था करने का विलकुल विचार नहीं कर 
रही है। 
शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो 
मुझे व्याकु कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता 
है। वह है दमन का प्रकार। में नही कह सकता कि कब मुझे ऐसा धक्का लगे जो इस 
त्याग के लिए मुझे बाध्य कर दे। दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुजा 
दिखाई दे रहा है। वेश मे सरकारी आतंक फैछ रहा है। भग्नेज और भारतीय 
अधिकारी पादशविक बनाये जा रहे है। छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक 
पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-बात और अपने ही भाइयों के साथ 
अमानुष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हे पुरस्कृत करती है। 
देशवासी भयभीत किये जा रहे है। भाषण-स्वातत्र्य नष्ट कर दिया गया है। अमन- 
कानून के नाम पर गुण्डाशाही चल रही है! सार्वजनिक सेवा के लिए धर से निकली 
हुईं महिलाओं की आबरू जाने का सय है। 
मेरी राय मे, यह सब इसलिए किया जा रहा हैँ, कि कांग्रेस स्वतन्त्रता के जिर्स 
भाव का समर्थेन कर रही है वह कुचछ डाछा जाय। साधारण कानून की सविनय- 
अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नही हो रहा है। अनियत्रित शासन 
के नये हुक्मो को, जिनका मुल्य उद्देश छोगों को नीचा दिखाना है, तोडने के लिए यह दमन 
छोगो को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है। 
इन कार्यो में मुझे तो छोकतत्र का भाव बिलकूछ नही दिखाई दे रहा है। सच 
तो यह है कि हाल मे मैने इंग्लैण्ड मे जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गईं कि 
आपका लोकतत्र सिर्फ ऊपरी और दिखाऊ है। अधिक-से-अधिक महत्त्व की बातों मे 
व्यक्तियों और समूहो ने पार्लमेण्ट की राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले है और इन 
निर्णयो का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो शायद ही जानते हो कि हम क्या कर 
रहे है। मिस्र देश के सम्बन्ध मे यही हुआ, १६१४ के युद्ध के सम्बन्ध में यही 
हुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है। छोकतत्र नामक पद्धति में एक 
आदमी को इतना बडा और अतियत्रित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक 
लोगो के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैसी जाज्ञा दे, तर्ज उस जाह। 
को काम में छाने के लिए विनाण के सबसे भयंकर यत्र को मैदान में छे आवे, इस 


परिक्षिष्द ८ : गांधीजी के अनदान-सम्वस्धी पत्र-व्यवहार तथा पुना-पैक्ट ७०६ 


कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है। भुझे तो यह लोकतंत्र का अभाव 
मालूम होता है। हि 
यह दमन उन दो जातियो के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो चुका है, 
और खराब किये बिना नहीं रह सकता। में इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ? 
सबिनय-अवज्ञा को में इसके लिए रोक नही सकता। मेरा उसपर धर्म के जैसा विश्वास 
है। में अपने-आपको स्वभावत लोकतत्रवादी समझता हूँ। मेरे छोकतत्र मे, बलछ- 
प्रयोग-हारा अपनी इच्छा को औरो पर छादना सम्भव नही है। अत्त. जहां-जहा गल- 
प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरो पर उपयोग करने के लिए हो 
सविनय-अवज्ा की कल्पना की गई है। यह कष्ट उठाने की किया हैं; और यदि 
आवश्यक हो तो सविनय-अवजा करनेवाले को मृत्यु तक अवशन करना चाहिए। 
वह समय मेरे लछिए अभी नही आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट जब्दों 
मे आदेश नही दे रही है। पर वाहर की घटनाओ से मेरा हृदय भी काप रहा है। अत. 
जब मे आपको यह लिख रहा हूँ कि दलित-जातियो के सम्बन्ध मे मेरा अनशन करना 
सम्भव है तव यदि साथ सी यह भी न बता दू कि इसके सिवा भी अन्न की एक और 
सम्भावना है, तो मै आपसे सच्चा व्यवहार न करूँगा। 
कहने की आवश्यकता नही कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे 
मेने अपनी ओर से बहुत ही गुप्त रकखा है। अवदवय ही सरदार वल्लभभाई पठेल और 
श्री महादेव देसाई, जो अभी हमारे साथ रहने को भेजे गये है, इस सम्बन्ध में सब-कुछ 
जानते है। पर आप इस पन्न का चाहे-जैसा उपयोग अवव्य ही करेगे। 
हंदय से आपका-- 
सो० क० गांवी 
२. सर सदा होर ने १३ अप्रैल १९३२ को गांधीजी को निम्न उत्तर 
! है 
इंडिया आफिस, द्वाइट हॉल, 
प्रिय गराधीजी, 22200 8 
आपकी ११ मार्च की चिदूठी के उत्तर मे मे यह लिख रहा हूँ, और मे पहले 
ही कह देता हूँ कि दलित-शेणियों के लिए पृथक-निर्वाचन के प्रदन पर आपके भावावेग 
को में पूरी तरह समझता हूँ। में यही कह सकता हूँ कि इस प्रवन के केवल गुणावगुणो 
पर जो भी निर्णय आवद्यक हो उसे हम करना चाहते है। आप जानते ही है कि लॉडे 
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लोगियन की कमिटी ने अपना दौरा समाप्त नही किया है और वह जिस किसी निवचय 
पर पहुंचेगी उसे ग्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य छय जायेंगे। जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त 
हो जायगी तव उसकी सिफारिशो पर वहुत ही ध्यानयूवेंक विचार करना होगा, वीर 
हम तवतक कोई निर्णय न करेगे जवतक हम कमिटी के विचारों के सिवा उन विचार 
पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हे आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर 
के साथ प्रकट किये है। मुझे विष्वास है कि यद्दि आप हमारे स्थान में होते तो आप भी 
ठीक वैसा ही काय॑ करते जैसा हम करना चाहते है । कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने 
तक राह देखिए, फिर उसपर पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम निग्बय 
पर पहुँचने के पहले उन मतो पर ध्यान दीजिए जिन्हें ढोनो पक्षो नें इस विवाब्ग्रस्त 
प्रव्न पर प्रकट किये है। इससे अधिक में नहीं कह सकता। में नहीं समझता कि 
आप मुझसे अधिक कुछ कहने की आगा रखते होगे। 
आच्चेन्सो के सम्बन्ध में में वही बाते दृहदरा सकता हूँ जो में सार्वजनिक और 

व्यक्तियत रूप से कह चुका हूँ । मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित सरकार की नींव पर ही 
जान-वूजकर आक्रमण होते देख उन्हें जारी करना आवश्यक था। मुझे यह भी विव्यात्त 
हैं कि भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का 
दु्पयोग नही कर रही है और उस वात की भरयक कोणिग क्र रही है कि उनका बेचा 
और बदले की भावना से उपयोग व किया चाय। आतंककारी कार्यो से अपने अफसरों 
और जाति के अन्य वर्यो की रक्षा करने तथा कानून और व्यवस्था के तत्वों को बनाये 
रखने के लिए जितने समय तक असावारण उपायों ते काम लेने को हम वाच्य है उससे 


अधिक समय तक हम उन्हे जारी न रक्खेंगे । 
आपका--- 


सेन्युमल होर 


३. यांवीजी ने थरवडा जेंछ से १८ अगस्त १६३२ को प्रब् ब्रात-मन्त्री को 
लिम्न पत्र भेजा: 


प्रिय मित्र, 
इल्ित-वर्गों के प्रतिनिवित्व के प्रइन पर ११ मार्च को मैंने सर सेम्युनड हार 
को जो चिट॒ठी लिखी वह उन्होंने आपको तथा मन्तरि-मण्डछ को दिखा दी हीगी। वह 
चिटठी इस चिठठी का अंग समझी जाय और इसीके साय पढ़ी जाय। 
मैंने अल्पसंख्यकों के म्रतिमिवित्व पर ब्रिटिय-सरकार का निष्चय पढ़ा हैं और 
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पढ़कर उदासीन-भाव से अछग रख दिया है। मेने सर सेम्युबछ होर को जो चिट्ठी 
लिखी और सेट जेम्स पैलेस मे १३ चवम्वर १६३१ को ग्रोलमेज-परिषद्‌ की 
अल्पसस्यक-समित्ति मे जो घोषणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोष 
में अपने प्राणो की वाजी लगाकर करूँगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि मै प्राण 
त्यागने तक लगातार अनशन करने की घोषणा कर दू और नमक और सोडा के साथ 
या उसके विना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न कझूें। यह अनशन 
तभी समाप्त होगा जब इस ब्रत के रहते ज्विटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक 
मत के दवाव से अपने निरच॒य पर फिर विचार करे और सास्प्रदायिक-निर्वाचन की 
अपनी योजना, दलित-वर्गो के सम्बन्ध में, वापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव 
साधारण निर्वाचन-क्षेत्रो से हो और सबका समाच-मताधिकार रहे, फिर यह कितना 
ही ध्यापक क्यो न हो जाय। 

यदि बीच मे इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन 
साधारण अवस्था मे अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा। 

भेरी यह भी इच्छा है कि मेरी यह चिंदूठी और सर सेम्युअछ होर की लिखी 
हुई चिट्ठी शीघ्र-से-क्षीत्र प्रकाशित की जाय। मेने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के 
साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिट्ठियो का 
मजमून सरदार वल्लमभाई पटेल और महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और 
किसीको नही बताया है। पर यदि आप इसे सम्भव बना दे तो में चाहता हूँ कि मेरी 
चिट्ठियों का प्रभाव जनता पर पडे। इसलिए उन्हे शीघक्ष प्रकाशित करने का में 
मनुरोध करता हूँ। 

खेद है कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर में अपनेको घामिक पुरुष समझता 
हूँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नही रह गया है। सर सेम्युअछ होर को 
मेने जो चिट्ठी लिखी उसमे में कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार 
भुझे छोड देते का निश्चय भले ही करे, पर मेरा अनशन बरावर जारी ही रहेगा 
क्योकि अब में अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की आशा नही कर 
सकता। और सम्मानयुकत उपाय को छोड किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा 
लेने की मेरी बिलकूल इच्छा नही है। 

सम्भव है, मेरा निर्णय दूषित हो और मेरा यह विचार बिलकूल गरूत हो 
कि वलित-वर्गो के लिए पृथक्‌-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के छिए हानिकर है। 
यदि ऐसा हो तो अपने जीवन-सिद्धान्त के अन्य अगो के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की 
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सम्भावना नहीं। उस दछ्या में अनशन करके मर जाता भेरी भूल के लिए प्रायश्चित्त 
होगा और उन असख्य स्त्री-पुरुषों के सिर से एक बोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझ- 
दारी पर बालकों-जैसा विश्वास रखते हे। पर यदि भेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे 
सन्देह नही कि यह ठीक है, तो इस निदचय से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित रूप से 
पूर्ण होगा, जिसके लिए मेने २४ सारू से भी अधिक समय से यत्न किया है और 
जिसमें काफी सफलता मिली है। 

। आपका विश्वसनीय मित्र-- 

भो० क० गांधी 


४ प्रधान-मन्‍्त्री भी रैसजे सेकडानल्ड ने ८ सितस्बर को 
निग्न पत्र गांधीजी के पास भेजा :--- 


प्रिय गांधीजी, 


आपका पत्र सि्ला। पढकर आश्चर्य, और कहना चाहता हूँ कि, वहुत ही 
हादिक दुख भी हआ। इसके सिवा में यह कहने के लिए भी बाध्य हूँ कि दलित-वर्ग 
के सम्बन्ध में सम्रादू-सरकार के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने में 
आपको भ्रम हो रहा है। हम इस बात को सदा समझते रहे है कि भाप दल्ति-वर्ग के 
सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दिये जाने के अटल विरोधी है। गोलमेज-परिषद्‌ 
की अल्पसल्यक-समिति में आपने अपनी स्थिति बिलकुल साफ तौर से बताई थी और 
अपने ११ मार्चवाले पत्र मे सर सेम्यूअल होर को फिर से भी आपने अपना मत बता 
दिया था। हम यह भी जानते है कि हिन्दू जनता के एक बहुत बडे भाग का भी इस 
विषय में वही मत है जो आपका है। अत. वलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रदव पर विचार 
करते समय हमने उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया। 

अछूतो की समस्याओ से मिली हुईं बहु-सख्यक अपीलो तथा उनकी सामाजिक 
बाधाओ के विचार से, जिन्हे आम तौर से सभी स्वीकार करते है और खुद आप भी 
अनेक बार स्वीकार कर चुके है, कौसिलो के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्याययुक्‍त 
अधिकार की रक्षा करना हमने अपना कतंव्य समझा। साथ ही हमे इस बात का भी 
उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई ऐसी बात न होनी चाहिए जो अछूतो को 
सदा के लिए हिन्दु-जाति से अलग कर दे। अपने ११ मारच॑वाले पत्र मे आपने खुद 
ही कहा है कि आप अछूतो को कौसिलो में अतिनिधित्व दिये जाने के खिलाफ 


नही हैं। 
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सरकारी योजना के अनुसार अछूत हिन्दू-जाति के अग बने रहेंगे और उनके 
साथ बरावरी की हैसियत मे श्ञामिल होकर वोट दे सकेंगे। पर २० सा तक निर्वाचन 
में, हिन्दुओ के साथ शामिल रहते हुए भी, थोड़ेंसे खास हलको के जरिये अपने 
स्वार्थों की रक्षा का उपाय करते रहेगे, जो हमारा निश्चय है कि वर्तेमान स्थिति में 
आवद्यक है। 

जहा-जहा ऐसे हलके बनाये जायेंगे, अछूत-वर्ग साधारण हिन्दु-निर्वाचन-क्षेत्र 
के वोट से वचित न होगे, वल्कि उन्हें दो-दो वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, 
जिसमे हिन्दू-जाति के साथ उनका सम्बन्ध अविकल वना रहे। 

आप जिसे साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र कहते हें, अछूतो के छिए वैसे हलके 
हमने जान-बूझकर नही बनाये है और सम्पूर्ण अछ्त-वोटरो को साधारण अर्थात्‌ हिन्दू- 
निर्वाचन-क्षेत्रो मे शामिल कर दिया है, जिसमे उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को 
अूत-बोटरो के पास जाकर वोट मागना पडे अथवा अछूत उम्मीदवारों को ऊँची जाति- 
वाले हिन्दू बोटरो के पास वोट मागने जाना पडे। इस प्रकार हिन्दू-जाति की एकता 
की सब प्रकार से रक्षा की गई है। 

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरम्भिक काल में जब प्रान्तो 
में झासनाधिकार उसी वर्ग के हाथ मे रहेगा जिसका कौसिल में बहुमत होगा अलूवत्ता 
यह आवद्यक होगा कि दलित वर्ग, जिसके विषय मे आप खुद भी स्वीकार करते है 
कि उच्च जाति के हिन्दुओ ने शताब्दियो से उन्हे नीची अवस्था में डाल रक्खा है, ६ मे 
से ७ प्रान्तो की कौसिलो में अपने कूछ ऐसे प्रतिनिधि भी भेज सके जो उनके दु ख-दर्दों 
और आदर्शों को प्रकट कर सके और उनके विरुद्ध निर्णय होने से रोक सके, अर्थात्‌ जिनके 
द्वारा इस वर्ग का मत प्रकट हो सके। प्रत्येक न्‍्यायशील व्यक्ति को इस व्यवस्था की 
आवद्यकता स्वीकार करनी होगी। हमारे विचार से वर्तमान परिस्थिति में सरक्षित- 
स्थान-सहित सयुक्‍त-निर्वाचन की व्यवस्था मे दल्ित-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य 
कौसिलो में भेजना सभव होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने 
जिम्मेदार हो, चाहे मताधिकार की जितनी भी व्यवस्थाये इस समय सभव है उनमे से 
कोई भी क्यो न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था में उनके प्राय सभी सदस्य उच्च 
जातियो के हिन्दुओ द्वारा ही चुने जायेँंगे। 

हमारी योजना मे अछूतो को साधारण निर्वाचन-्षेत्रो में मताधिकार देते हुए 
उनके लिए थोडे से अछग हलके बना दिये गये है। मुसलमान जादि अल्प-सख्यको के 
लिए की गई साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाव में सर्वेथा भिन्न 
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है । एक मुसलमान साधारण हलके मे वोट न दे सकता है और न उम्मीदवार हो सकता 
है। मुसलमानों को जिस स्थान मे जितती जगहे दी गई है उससे वे एक भी अधिक 
नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर प्रान्तो मे उन्हे अपनी जन-सर्या के अनपात से अधिक 
जगहे दी गई है। पर दलित-वर्ग को खास हलको के द्वारा जो जगहेँ दी गई है वे बहुत 
अल्प हैं और उनकी जन-सख्या के अनुपात के विचार से नही नियत की गई है। इस 
व्यवस्था का एकमात्र उद्देश यही है कि वे कौसिलो में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवश्य 
भेज सके जो केवल उन्हींके चुनें हो। हर जगह उनके इन विश्येष स्थानों की संख्या 
उतकी आबादी के अनुपात से बहुत कम है। 

में समझता हैँ कि आप जो अनशन के द्वारा प्राण-त्याय का विचार कर रहे 
है, उसका उद्देश न तो यह है कि दछित-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ सयुकत-निर्वाचनः 
क्षेत्र मे शामिल हो, क्योकि यह अधिकार तो उन्हे मिल ही चुका है, और न यही है कि 
हिन्दुओ की एकता बनी रहे, क्योकि इसका भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल 
यह है कि अछूत लोग, जिनके छिए आज भीषण बाधाये उपस्थित होने की बात सभी 
स्वीकार करते है, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सके, जो उसके अपने चुने 
हुए हो और जो उनके भाग्य की निर्णायक कौसिलो में उनके प्रतिनिधि की हैसियत से 
बोल सके। 

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्त तथा बहुत सोच-विचार कर किये 
हुए प्रस्तावों को देखते हुए मेरे छिये आपके निश्चय का कोई समुचित कारण देख सकता 
सर्वथा असम्भव हो गया है और में केवछ यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति को 
समझने में भ्रम हो जाने के कारण आपने ऐसा निएचय किया है। 

जब आपस में समझौता न कर सकने पर भारतीयों ने आमतौर से अपीक की 
तब कही उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसख्यको के प्रइ्न पर अपना फैसला सुनाना 
स्वीकार किया। अब वह उसे सुना चुकी है और अब जो शर्तें उसमे रवखी गई है उनके 
सिवा और किसी तरह वह बदला नही जा सकता। अत. मुझे खेद के साथ आपसे यही 
कहना पड रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायो का 
आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था के बदले स्वीकार किया जा सकता 
है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावो का सामण्जस्य करने की सच्ची नीयत से 


तजवीज किया है। 
आपका-- 


जें० रैमजे सैकडानल्ड 
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५. गांधीजी ने यरचडा सेन्ट्रल जेल से £ सितन्वर १९३२ को प्रधानमंत्री 
को निम्न पत्र भेजाः--- 


प्रिय मिन्न, 


आज तार हारा भेजे गये और प्राप्त हुए आपके स्पप्ट और पूर्ण उत्तर के लिए 
में आपको धन्यवाद देता हूँ । तथापि मुझे खेद है कि आपने मेरे निब्चय का ऐसा अर्थ 
किया जिसका मुझे कभी ध्यान ही न हुआ था। में उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा 
करता हें जिसके स्वार्थों की हत्या करने के लिए, आप कहते है, मै अनशन करके मर जाना 
चाहता हूँ। मुझे आजा थी कि इस आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण 
अर्थ त करेगा। दलीछे दिये विना मे फिर कहता हूँ कि मेरे छिए यह विपय शुद्ध घामिक 
विषय है। केवल यही वात कि दलित' वर्गों को द्विविध मत मिले है, उन्हें या सामान्‍्यत. 
हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने से नही रोकती। 'दलित' वर्गों के लिए पृथक्‌-निर्वाचन 
की स्थापना मात्र मे मुझे उस विष के इजेक्शन की गव मिलती है जिससे हिन्दुत्व नष्ट 
हो सकता है और 'दल्त' वर्गों को कुछ लाभ नही मिल सकता। कृपाकर मूझे यह कहने 
दीजिए कि आप कितनी ही सहानुभूति क्यो न रखते हो, आप ऐसे विपय में ठीक-ठीक 
निदचय पर नही पहुँच सकते जो हिन्दू और अछूत दोनो के लिए जीवन-मरण का प्रइन 
है और धामिक दृष्टि से वहुत महत्त्व रखता है। 
में दलित' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न 
करूँगा। में इसी वात के विरुद्ध हूँ कि वे कानून वनाकर हिन्दू-समाज से पृथक्‌ कर दिये 
जायें (फिर यह पार्थक्य कितना ही सीमित क्यो न हो) जबतक वे इस समाज के अन्दर 
रहना चाहते हूँ। क्या आप जानते हूँ कि यदि आपका निरचय बना रहा और शासन- 
विधान काम मे आ जाय तो आप हिन्दू सुधारको के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन 
न हर दिल्ला मे अपने दलित भाइयो का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्ये 
की आदइचर्यजनक उन्नति को रोक देगे? 


० इसलिए मुझे खेदपूवेक अपने पूर्व-निक्चय पर कायम रहने को छाचार होना 
पडता है। 

आपकी चिटूठी से अम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए से कह देना चाहता हूँ 
कि जापके निर्णय के अन्य जशो से सेचे 'दलित' चरणों के प्रन्‍न को अछूग कर उसपर खास 
तौर से जो विचार किया है उसका यह अर्थ नही होता कि मै आपके निर्णय के अन्य अंगों 
से सहमत हूँ । भेरी राय मे अन्य कई जश चहुत ही आपत्तिजनक है। पर मे उन्हे ऐसा 
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नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बलिदान करने की प्रेरणा करे जितता मेरी 
अन्तरात्मा ने दलित वर्गों के सम्बन्ध में करते की मुझे प्रेरणा की हैँ । 
आपका विश्वसनीय मित्र-- 
मो० क० गांवी 


&, यबांवीनी ने १५ सितम्बर को अनद्ात के निव्चय के सम्बन्ध में वस्बई- 
सरकार को अपना जो वक्तव्य भेजा था गौर जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया 
गया था, बह इस प्रकार है :--- 


“क्षेरे अनशन का निश्चय ईदवर के नाम पर, और जैस्ला कि में नज्नता के 
साथ विग्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि में 
उसे कुछ दिनों के छिए टाल दूं, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल 
जाय। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अब उसके दिन को कौन कहे, घण्टे को वढलना 
भी मेरे वस की वात नहीं है। अवान-मंत्री के पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके 
अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टछ नही सकता। 

“ग्रेरा भाटी जनवन उन छोगों के विरुद्ध है जो मुन्नमें विव्वास रखते है, चाहें 
हे भारतीय हों या यूरोपियन, भौर उनके दास्ते नही है जो मुझमें विव्वास नही रखते । 
इसछिए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्गे के विरुद्ध नही है, पर उन अंग्रेज स्त्री-पुरुष्णे के विशद्ध 
हैं जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को अनसुना करके भी मुझमें विष्वास करते 
हूँ और मेरे पक्ष को न्याय-संगत मानते है। बह मेरे उन देशवासियों के विरुद्ध भी नही 
हैं जो मुझमें विश्वास नही रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन बगणित 
देशवासियों के विरद्ध है---चाहे वे किसी भी दछ और विचार के क्यों न हो---जिनका 
विव्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज की वन्चरात्मा को 
सच्चा वर्म पालने के लिए प्रेरित करना उत्तका उद्देश है। 

“क्ेवक भावोह्वीपन मेरे संकल्पित उपवात्त का उद्देश न होगा। में अपना 
सारा वजन---जो-कछ भी वह है--त्याव, शुद्ध व्याय के पलड़े पर ०र देना चाहता हूँ! 
मत. मेरी प्राण-र्मा के लिए अनुत्रित उतावली और परेजानी-न होनी चाहिए। इस 
वचन में मेरा अटछ विव्वास हैं कि उसकी (भगवान्‌ की) मरजी के विना एक पत्ता भी 
नही हिल सकता। उसे इस देह से कुछ काम लेना होगा तो वह इसे दचा।ंगा। 
उत्की इच्छा के विदद्ध कोई भी इसे वचा नहीं सकता। मलृप्य की द्ष्टि से में कह 
सकता हूँ कि भेरा विव्वास है, कुछ विवि तक वह विना अन्न के जी सकती हैं | 
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दलितों के पृथक्‌-निर्वाचन के साथ-साथ अस्पृर्यता की संरक्षा की तीन 
आलोचना करने के उपरान्त इस पत्र में कहा गया था :-- 

“यदि यह शभ्रान्ति है, तो मुझे अवष्य चुपचाप उसका प्रायण्चित्त करते देता 
चाहिए, और ईइवरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारी चट्टान को 
हठा देगा। ईइवर करे, मेरी यंत्रणा हिन्दू-धर्म के अन्त.करण को शुद्ध कर दें और उनके 
हृदयो को हवित भी कर सके-जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कप्ट पहुँचाने की हो रही है। 

"मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विपय में कुछ भ्रम मालूम होता हो, इसलिए में 
फिर यह बता देना चाहता हूँ कि उसका उद्देज दलितवर्ग के लिए पृथक्‌-निर्वाचन की 
व्यवस्था का--चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो--विरोध करना है। ज्योंही वह 
वापस ले लिया गया कि मेरा अनशन समाप्त हो जायगा। स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध 
में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, इस वियय मे भी मेरे 
निरचित विचार हूँ । पर एक कैदी की हँसियत से में अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के 
लिए अपने-आपको अधिकारी नही समझता। तथापि संयुकत-निर्वाचन के आधार पर 
सवर्ण हिन्दुओ और दलित-वर्ग के जिम्मेदार नेताओ के बीच कोई समझौता हो, और 
वह सव प्रकार के हिन्दुओ की वड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभागो में स्वीकृत हो जाय, 
तो में उसे मान छूगा। 

“एक वात मे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । यदि दलितवर्ग के प्रइन का सन्तोप- 
जनक निपटारा हो जाय, तो इसका यह मतलूव नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक 
प्रदन के अन्य भागो के सम्बन्ध मे सरकार ने जो निर्चय किया है उसे मानने के लिए में 
वाध्य हूँ। में स्वयं उसके और भी अनेक अंशों का विरोधी हूँ, जिनके कारण मेरी समझ 
में कोई भी स्वतंत्र एवं छोकतन्त्र द्यासन-अ्णाली के अनुसार कार्य करना प्राय. असम्भव 
है । इस प्रइन का निर्णय सन्‍्तोप-जनक रूप से हो जाने का यह मतरूव भी न निकालना 
चाहिए कि जो शासन-विघान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी होगा। 
ये ऐसे राजनैतिक सवाल है जिनपर विचार करना और जिनके सम्बन्ध में अपना 
निर्णय देना भारतीय काग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-प्ेत्र से 
विलकूल वाहर है । फिर इन प्रइनो के सम्बन्ध मे तो मै जपनी निजी राय भी प्रकट नही 
कर सकता, क्योकि मे तो इस समय सरकार का कंदी हूँ। 

“मेरे अनशन का सम्बन्ध एक निर्दिप्ट, एक संकुचित क्षेत्र से ही है। दलितवग्गों 

का प्रश्न भ्रवाततया एक घामिक प्रइन है, और उसके ज्ञाथ में अपने को विद्येय 
रूप से सम्बद्ध समझता हूँ, क्योकि में अपने जीवन मे हमेशा हो उसपर विचार झर्ता 


तह 
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रहा हूँ। में उसे अपने छिए एक ऐसी पवित्र घरोहर समझता हूँ, जिसकी जिम्मेवारी 
को में छोड़ नही सकता। 

“प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रथा है। मैने ईसाई- 
धर्म तथा इसलाम मे भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दु-धर्म मे तो आत्म-शुद्धि एव 
तपस्या के उद्देश से फिये गये उपवास के उदाहरण भरे पडे है। किन्तु यह एक विशेष 
एवं उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म समझकर ही किया जाना चाहिए। फिर मेने तो अपने 
लिए यथाशव्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। अत. इस विपय का विशेषज्ञ होने के 
नाते में अपने मित्रो और सहानूभूति प्रदर्शित करनेवाछो को सचेत कर देना चाहता हूँ 
कि आप लोग बिना सोचे-समझे अथवा सहानुभूति की क्षणिक व्याकुलता में पड़कर 
मेरा अनुकरण न करें। जो छोय ऐसा करने के लिए इच्छुक हो, उन्हे कठिन परिश्रम 
और अछूतों की नि.स्वार्य सेवा-द्वारा अपने को उसके योग्य बना छेना चाहिए, तव यदि 
उसके उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतत्र रूप से उसका 
प्रकाश पड़ जायगा। 

अन्त में मे-यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पवित्र-से-पवित्र उद्देशो 
से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेप की भावना से 
प्रेरित होकर नही। मेरे लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर 
« है। अतः यह स्पष्ट है कि जो लोग उन छोगो के प्रति वाद-विवाद मे किसी तरह का 
हेप-भाव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हे वे मेरे प्रतिकूल या मे जिस उह्ेग की सिद्धि के 
लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हो, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का 
आबाहन और भी शीक्रतापूर्वक करेगे। उद्देशो की नही तो कम-से-कम इस उद्देश की 
सिद्धि के लिए तो यहूँ परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का 


व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय 7! 
सो० क० गांधी 
ड् 


पूना का सममोता 
कौसिलो में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ दूसरे मामलछो मे दलित-वर्ग और शेष हिन्दू सम्प्रदाय के नेतावो के बीच नीचे छिखी 
शर्तों पर पूना का समझौता हुआ <ु 
१. प्रान्तीय कौसिलो में साघारण जगह में से नीचे लिखे अनुसार जगहे दल्ति- 
वर्गों के लिए सुरक्षित रहेगी:-- 


परिशिष्ट ८: गाँबीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पुना-पैक्द ७१६ 


भमदरास . , . - ३० वम्वईऔरसिन्ध श्र 
पंजावः , . - - ८ विहास्उड़ीसा . . (८ 
मध्यप्रान्न . - २० आसाम , . - ७ 
बंगाल ह - ३० युक्तप्रान्त . २० 

कुल... रडें८ 


प्रघान-मत्री के निरचय मे प्रान्तीय कौसिलो के लिए निर्वारित सदस्य-सख्याओं 
के आधार पर ये संख्याये रक्खी गई हें। 

२. इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे 
लिखे अनुसार होगी-- 

निर्वाचन-क्षेत्र की साघारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचक 
रहेंगे उनका एक निर्वाचक-संघ होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के छिए 
दलित-ब्ग मे से ४ प्रतिनिधि चुनेगा । संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का 
अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सवसे अधिक मत मिलेगे वे ही दलित- 
वर्गे के प्रतिनिधि होगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव 
के चार उम्मीदवार होगे, जिनमे से एक सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दकित-वर्गे का प्रतिनिधि 
चुना जायगा। 

३. केन्द्रीय घारा-सभा में भी दलित-वर्ग का प्रतिनिधित्व सयुक्त-निर्वाचन 
के सिद्धान्त पर स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन- 
प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रान्तीय कौसिलों के लिए। 

४. केन्द्रीय घारा-सम्ा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों 
में से १८ प्रतिशत स्थान वलित-वर्ग के छिए सुरक्षित रहेगे। 

४. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कॉंसिलो के छिए ४ उम्मीदवार चुनने की पू्वे- 
कथित निर्वाचन-अणाली दस वर्ष बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी बर्ते (६) 
के अनुसार आपस के समझौते से इसके पहले ही न उठ गई हो। 

६ आन्तीय और केन्धीय कौसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दल्ति-वर्ग के 
शरतिनिधित्व की प्रथा तवतक जारी रहेगी जवत॒क इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले 
सम्प्रदायो के आपस के समझौते से और कोई दुसरा निवचय ने हो। 

७ दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौसिलों के मताबिकार की 
घोग्यता लोथियन-कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी। 

८. किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने 
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के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य त समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य 
है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध मे दलित-वर्ग को पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व मिले, बशरतें कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित-वर्ग 
के सदस्य में हो। 

&. प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आधिक सहायता में से 
यथेष्ट धन दल्ति-वर्ग के सदस्यो को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाये देने के लिए अछूय कर 
दिया जायगा। 


(हस्ताक्षर) 
सदनमोहन सालवीय ” डाबटर' अस्थेडकर ० राजगोपालाचार्य 
ओनिवासन्‌ तेजबहादुर सम्र्‌ एम० जार०जयकर' 
घनरश्यामदास बिड़छा एम० सी० राजा एस० पिलल्‍ले 
सी० घी० सेहता ' गवई देवधर 
स० बालू बी० एस० कामत राजभोज 
ए० वी० ठकक्‍्कर राजेन्रप्रसाद तथा अन्य नेतागण 





परिशिष्ठ ९ 
१६३१५ की भारत और ब्रिटेन का! व्यापारिक सन्धि 


ब्रिटिदा-सरकार की ओर से सर वाल्टर रुन्सिमैन ने और भारत-सरकार की 
ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लन्दन मे जिस सघि-पत्र पर हस्ताक्षर किये है उसमे 
अन्य बातो के साथ-साथ यह भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी 
सरक्षण दिया जाने का प्रइत जाच के लिए टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस 
समय भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और भन्‍्य 
सम्बन्धित दलो की कही हुईं बातो का उत्तर देने का पुरा अवसर देगी। 

भारत-सरकार यह भी अगीकार करती है कि यदि सरक्षण-काल के बीच में 
ही रक्षित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों मे आमूल परिवर्तन किये जायगे तो ब्रिटिश-सरकार 
की प्रार्थता पर या अपनी ही ओर से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी 
कलम मे दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नही, और इस जाच में 
ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगो के आवेदन-पत्रो पर पूरा विचार किया जायगा। 


परिश्िष्ठ £ : १९३५ की भारत और ब्रिदेन की व्यापारिक-सन्धि ७२१ 
भूल सन्धि-पत्र 


नई दिल्‍ली, १० जनवरी 


ओटावा के व्यापारिक सधि-पत्र की पुष्टि के रूप मे ब्रिटिश-सरकार की ओर 
से सर वाल्टर रन्सिमैत ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने जिस 
सधि-पत्र पर कल रूदन में हस्ताक्षर किये हे वह इस प्रकार है --- 
ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार इस पत्र-द्वारा स्वीकार करती है कि 
ओटावा की व्यापारिक-सधि के दौरान में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर 
' से नीचे लिखी शर्तें उक्त सन्धि की पुष्टि के रूप में समझी जायेंगी--- 
१--ब्रिटिक्न-सरकार और भारत-सरकार मानती है कि जहा भारत की 
आधिक बहवूदी के लिए किसी भी विदेश से आनेवाले माल के प्रति भारतीय उद्योग 
को संरक्षण मिलना आवदक हो सकता है, वहा भारतीय, क्विटिश या अन्य देशो के 
उद्योगो की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश-आयात की 
अपेक्षा अन्य देशों के आयात से अधिक सरक्षण की जरूरत हो। 
२--ब्रिव्शि-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत- 
सरकार की जाय के लिहाज से आयात-करो की अनिवार्थ आवश्यकता है और ब्ायात- 
करो की मात्रा स्थिर करते समय आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए। 
३--+( १) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगो को दिया 
जायगा जो टैरिफ-बोर्ड की समुचित जांच के वाद भारत-सरकार 
की राय मे सरक्षण के पात्र सिद्ध हो। परन्तु यह संरक्षण असेम्व॒ली 
के १६ फरवरी १६२३ के भ्रस्ताव में वर्णित विवेकपूर्ण सरक्षण 
की नीति के अनुसार दिया जायगा। यह वचन १ 8६१३ के 
संरक्षण-कानून-हारा संरक्षित उद्योगो पर छागू न होगा। 

(२) भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि संरक्षण की मात्रा इतनी 
ही होगी, अधिक न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय 
माल ठीक-ठीक भावों पर बिक सके। और यह भी कि यथा- 
पैभव इस कलम की शर्तों का खयालकू रखकर ब्रिटिश मार पर 
अन्य विदेशों के मार की अपेक्षा कम कर ऊगाया जायगा। 
दस धारा की पिछली उपघाराजो के अनुसार ब्रिटिश मारू पर 
और अन्य विदेशी मार पर रूगनेवाले कर की मात्रा मे जो अन्तर 


(३ 


६ 


जा 
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रबखा जायगा वह इस प्रकार नहीं वदछा जायगा कि ब्रिटिश 
मार को हानि पहुँचे। 

(४) इस धारा में दिये गये वचनो से भारत-सरकार के इस अधिकार 
में बाधा नही आयगी कि यदि आमदनी के खयारू से जरूरत 
महसूस हुईं तो वह आवश्यक संरक्षण-कर से भी अधिक बायातत- 
कर और लगा दे। 

४---जब भारतीय उद्योग को काफी सरक्षण देने के प्रद की ठैरिफ-वोर्ड 
जाच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने 
और अन्य सम्बन्धित दलो की कही हुईं बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। 
भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच मे ही रक्षित उद्योगो- 
सम्बन्धी शर्तों मे आमूल परिवतेन किये जायेंगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या 
अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए 
सिद्धान्तो की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नही, और यह कि इस जांच भे ब्रिटेन के 
सबधित उद्योगों के आवेदन-पत्रो पर पूरा विचार किया जायगा। 
५--जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी 
तैयारी के छिए उपयोगी कच्ची या अध-पवकी सामग्री का भारतीय निर्यात बढ़ाने की 
दृष्टि से समस्त व्यावसायिक हितो के सहयोग से जो उपाय किये जायगे उनका लिहाज 
ब्रिठिश-सरकार खखेगी, विशेषत वह भारत-सरकार का ध्याव उन उपायो की ओर 
दिलाती है जो ब्विटेन ने ओटावा की संधि की पवी धारा के अनुसार भारतीय र्ई की 
खपत बढाने के लिए किये है । ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, 
व्यावसायिक जांच, बाजार के सहयोग और औद्योगिक प्रचार आवि सभी अ्रकार से 
और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रुई की खपत बढाने का अयत्त किया 
जायगा। 
६--.-ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली घारा के सिद्धान्तो के अनुसार 
भारत के गले हुए लोहे के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिआयत तबतक जारी रहेंगी जबतक 
१६३४ के लौह-सरक्षण-कानून के अनुसार भारत मे बानेवाले लोहे और इस्पात पर 
लरूगनेवाला कर ब्रिटेन के हक में कम छामदायक नही कर दिया जाय। परूदु इसका 
१६३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की दूसरी धारान्वारा सद्योषित 
१८६४ के भारतीय टैरिफ कानून की उपधारा ३ (४) और ३ (१५) पर कोई भ्रतिकूछ 


असर नही होगा। 


परिक्षिष्ट & : १९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि ७२३ ' 


७--ब्रिटिक्ा-सरकार और भारत-सरकार वचन देती है कि इस सधि के विषय 
में ब्रिटिश और भारतीय उद्योगो के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिलू-जुलकर जब कभी 
और जो भी निर्णय, समझौते या विवरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा। 


सोदी-लीस-सन्धि 
ओठटावा की व्यापारिक सधि की पुष्टि के बाद इस्लैण्ड के व्यापार-संघ के 
अध्यक्ष सर वाल्टर रन्सिमेन और लन्दन-स्थित भारतीय हाई-कमिस्नर सर भूपेद्धनाथ 
मित्र के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है। 

सर वाल्टर रुन्सिमैद का पहला पत्र यह था “-- 

“मुझे त्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला हैं कि यदि 
किसी समय उपनिवेक्षो और रक्षित देशो को विदेशों के मुकाबले मे ब्रिटेन के सूत और 
सूती कपडे की खपत अपने यहा बढाने के अधिक या विशेष उपाय करनें पडे तो उस समय 
ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों और रक्षित देशो की सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि 
जो रिआयत बे ब्रिटेन के रुई के माल के लिए करे वही रिआयत वैसे ही भारतीय मार 
के लिए भी की जाय। यह वचन उस समय तक लागू रहेगा जवतक लंकाशायर और 
बम्बई के मिल-मालिको की २८ अवतूवर १६३३ की संधि कायम रहेगी, अथवा जबतक 
दोनो देणो के सूती कपड़े के उद्योगों के वीच में कोई और सधि वनकर कायम रहेगी।' 

सर वाल्टर रुन्सिमैन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा -- 

“आपका आजकी तारीख का प्रथम पत्र मिछा। मुझे भारत-सरकार की ओर 
से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि ज्योही दूसरा सरचाज (अतिरिक्त कर) 
व्यापक हो जाय त्योही ब्रिटिश कपडे पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपडे 
पर ८) पौण्ड कर दिया जायगा। अछूबत्ता, २८ अवतूवर १६३३ की रकाझायर 
ओर वस्वई के मिल-मालिको की सधि की अवधि पूरी हो जाने पर अवशिष्ट संरक्षण- 
काल के लिए ब्रिटिश माऊ पर कर छगाने मे तत्कालीव स्थिति और पिछले अनुभव का 
लिहाज रखा जायगा और सवपर न सही, परन्तु जिन चीजो पर दूसरा सरचार्ज 

(अतिरिक्त कर) लागू होता है उनमे से अधिकाश पर विचार किया जायगा (” 
ग सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के पत्र की पहुँच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रुन्सिमैन ने 
लिखा :-- 

“आपके आज की तारीख के कृपापत्र स० २ की पहुँच स्वीकार करता हूँ।” 
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